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राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


(+द्राष्रहाएप६5 98 ९0068: 506९६ ) 


लेखक 
रमेशचद्ध पार्मा 
राजनीति दिज्ञाद विभाग 
राजनीय स्नातकोत्तर महाविद्याउय, कोटा (राज ) 


(सोपित एवं परिवद्धित सस्वरण) 
98। 


वच्दनोा प्रकाशन, अलचर 


प्रकाशक 2 
बनन्‍्दना प्रकाशन 
थी झ्ादिनाथ भाय॑, अलवर । 


ध्छ 
श्ांच 


यन्दना प्रकाशन 
चोडा रास्ता, जयपुर 


7... 
सुल्य : 22.50 रुपये मात्र 
ल्लडफॉाफसक न हख शत... 


मुदक-- 
हनुमान प्रिदर्स, ताई की मण्डी, झायरा । 
निश। ४र्न, लोहा मण्डी, आगरा ॥ 
अवीतन प्रिंटर्स, छोद्धा मण्डी, ग्रागरा ॥ 


भूमिका 


राजनीति विज्ञान वे मूल विद्धान्त' वा पाठश़ों बे! समक्ष दितीय ससक्ररण 
प्रस्तुत करने मे मुन्ते उव्यन्त प्रगयदां वा अनुभव हो रहा है। यद्यपि यह पुस्तक 
राजस्‍्यात विश्वविद्यावय के पाद्यदओानुसार स्तातक कक्षाओं वे ध्यम व के विद्या 
दियो के लिए लिखी ययी है परन्तु इसम्रे अन्य विद्यालयों 3 पाग्यक्रम्ो में निर्धारित 
प्रकरणों का भौ समावेग कर दिया गया है जिमसे अन्य विश्वविद्याजयों के विद्यार्थी 
भो इस पुरतर से ताभ उठा सके। 
राजबौति विज्ञान के अध्ययन में नवीन प्रवत्तियों पद्धतियों एवं उपायमों का 
देंगी, से समावेश हो रहा है । इसके अध्ययन में वृ्ठ तयन्‍नये विययो जैमे शक्ति, 
सत्ता, प्रभाव, नोषित्य बादि को भी महत्व दिया जाने लगा है। प्रत्तुत पुस्तक में 
शाजनीति विज्ञान के मिद्धान्ता के साथ-साथ इते नजीत प्रवृत्तियो, पद्ध ययो एवं विपयो 
को भी भलौ प्रकार स्पप्द करने का प्रयत्न किया है । इस पुस्तक मे मम ल्लीन विद्वानों 
के विचारों एवं भन्यताओं से भी पाठकों वो परिचित वराते वा प्रयृत्त किया यया है। 
पुस्तक की भाषा तथा शैपी बहुत ही सरल रखो गई है जिनसे विद्याधिणे की पढने मे 
शुचि बढ़े तथा विषय को समझने में उन्हें शोई वर्ठिनाई नहीं हा। विद्यायियों की 
सुविधा के लिए विपग्र सामप्री को विविध शी रो और उप शीपकी में विभाजित कर 
दिया गया है तथा विषय व वियेचल आवोचनात्यक दप्टिव्रोण से किया गया है । 
प्रत्येक अध्याय थे अन्त पे परीक्षा दी दृष्टि से राजस्थान विश्वविद्यायय द्वारा गतवर्ो 
सभी प्रो वा समावेश दिया गया है। पुस्तक री पाठ्य सामप्री प्रस्तुत वरने मे 
इस बात का पूरा ध्यान रणा गया है हि राजत्वान विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्व 
विद्यालयों की इस स्तर बी परीक्षाओं में पूछे जा सरते वाले सभी प्रश्तों का उत्तर 
इस पुष्तक के आधार पर दिशा जा सके। 
पुस्तक के तियने में मेने अनेक लेखों तथा राजनीति विज्ञात * विवारकों वे 
ग्रत्यों से सहायता सी है और स्थात-स्थात पर उनके घूच उद्धरण भो दिए हैं । में उत 
सभी सैयरो तया विदारशो के प्रति आभार प्ररट एरना अपना वरत्त ये समझता ढ़ 
जिनके ग्रत्थों भे मैंने महायवा लो है । 
१.) भुझे आशा है कि यह पुस्तक इस विषय के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगी । पुर्तरू को और अधिव उपयोगी दाने के लिए जो मुत्ञाय प्राप्त होगे, 
जेखक उनका हादिक ग्वागव बरेगा । 


रमेशचद्द शर्मा 


5श,४ए805 


#फुश-शाप्रफर७ ० ए०॥॥व इतंता० 5 * 


एक  एश्लीब्ापणा, 50०७०, गरशयाल गत वराना005 ज॑ आ07 थी एप 
इ080५6 8000078 00 ॥2609] 8986 ००४7० 7 ए:फहशाए, 
फ़९ $ए0।ि0 प्र0$ भा० 78 बड़जॉधाणा३ 40 7१0४ 300 406 
् )009]| 8९006 2060 गधाधत 80लं॥ इटालाएट3: 
७॥ध०ण्शं 8 [छा०ग्थ ; [8 एव बाते वणावि[रिग 
एम 2 0009॥04 8०४ ऐए7 0 98(--908/6 35 80. +5004॥04-- 
हगह 5 0 30र४879--988 ॥8 ॥४ए0३ 0 [बए-- 
08४९ 009 ० ॥ह 0406 0 8श6. 6 उतैप्कषी४0 (06009 
0 ॥0॥6 उरांघा८ ० 886 
॥कध्ण३ ०06 0765 ण॑ 9088 804 #507५०३| (ंभशकणक्ता रण 
॥॥6 १(००७॥॥ 5९ 
ए॥॥ 3 प्रा६ ००००क॥ ण॑ 50एथ४8॥9--ेै०णां॥08 00 रैणव॥॥ कओ- 
१४8 0 807ध८879-- (१०॥८कक/ ० एऐ०स्‍त 
$098 क्षाएं 5008५ : 706 ॥08०70॥/ शह्ण ०0 85 800 १४१०७ ; 
एप ७९ ७७७७४७०॥ ६६६९४३१७७७७४४९७७७७०-३४८७७ क्रण४१९३॥६॥०व.-५ 
गृ[6०७ रण विध्टाबा जा 
फपालाणा$ ण॑ ॥6 88/0--॥55९2 6 शात $00)8]/70 ॥0०७-.. 
6८ ०070%4 ० ८०८ 589॥६ 
एफ। 4, छछ३ ०००५थ४॥१क७॥--०0९७००३०ए & 0/0॥00079, शिक्वातक- 
धर] भाव ?38क्राएश१/ध9 (५७९३--0॥09 290 /7५३॥| ईणाक -_ 
प्रा (० ०छु णग॑ एगापंर 3]्ंघव 
07हश/३80ण8) #भ्र0 प्रजा: ० ह€ तैद्ा०७३९४--०एथ।१ 8४९ 
200 कछा655ए8 ह/005, एपँ॥6 0ज्ञाघा०७, ॥००॥ प्राण क्रातताशा, 
पल छाकँधा। 0 प्राणणा॥ क्‍९ए्उशािं0, हे 
एच 5 089३ ्॑ 8०एथ/णतां थाप॑ [06 जा०दा 7 छा बम 
--ंच्हाशगपार व09गरधभीगा, एआ-६४एवमाजा ए्णाक्षत 6 
हफाबाप्राब, सिष्णणाएल 880 ॥8. पिलशा०5, वताणकषए 200 ॥8 
एब्ञ०७ पृशाक्ाए ० $69चन्नांगा ण॑ ९०7०३ 


एगा॥ल। व्णासककछ शिह8 286 ॥7९003 ० ४905-0३ 
बाशा(5, ॥0079, ॥0 ग्राव्याएह शात॑ ॥(775, .4७, [६ 7६९३६ 
]0945-0लाए 0 ढागीणा5, ॥#कष7 ४०4 €पणजा।', 


700ए७8 
|] [08 | ॥ | 


प्याप 


विधय-प्रवेश 
इकाई । (एण४ ॥) 


राजनोति विज्ञान की परिभाष, क्षत्र तथा स्वरूप ६: 

विपय प्रवेश, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, परम्परागत दृष्दि- 

बेण के आधार पर परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण के आधार 

पर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, राजनीतिक विज्ञान का 

क्षेत्र, उपयुक्त शब्दावली, क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान 

है ? राजनीति विज्ञान एक कला का झूप। 4-32 

राजनीति विज्ञान की अध्ययन पढ़तियाँ 5572/:॥ 

अध्ययन पद्धति की समस्या, प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, ३5 

बादी अध्ययन मार्ग, व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग वा अर एव 

स्वरूप । 33-56 
222जनोति विज्ञान का अस्प सामाजिक विज्ञामों से सम्बन्ध-ट 

राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्मस्ता, 

राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और 

इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान मर 

और नीतिशास्त, राजनीति विज्ञान और मनोवज्ञान, राजनीति 

विज्ञान और भूगोल, राजतोति विज्ञान और लाक प्रशासन, 

राजनीति विज्ञान और साध्यिकी शास्त्र । 57-82 


4 (छुशान्प और उसके मूल 8226 


शॉज्य का स्वरूप, राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य 
ओर समाज में अन्तर, राज्य और सरवार में अन्तर, राज्य और 
अन्य समुदायों में बच्तर | ग् /83-08 





5 >दाध्टु रोकता त्त्या 5 
राष्ट्र क्‍या है ? दाप्ट्रीयता क्या है ? रोज्य ओर राष्ट्र म अन्तर, .... -- 


दाप्ट्रीयता के मूल तत्व, राष्ट्रीय आत्मनिर्भय दा सिद्धाल्व। /09-29 
शाम्य और धर्म-२ 
धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म तिरणन्ष राज्य को विशेषताएँ, धर्म 


के आद! मून्य। 
निरफश राज्य के आदश का मूल्यावत १30-42 


7... राज्य और स्वरुप-- 

राज्य वे स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न हृष्टिकोण, विधि शास्त्रीय 

सिद्धान्त, सावयव अथवा आगिक सिद्धान्त, सामाजिक समझौते 

का सिद्धान्त, आदर्शवादी सिद्धान्त 443-60 
$ राज्य की उत्पत्ति के विद्वास 

दैवी उत्पत्ति वा सिद्धान्त, शक्ति रिद्धान्त, पितृ सत्तात्मक एवं 

माढ़ गत्तरत्मक सिद्धान्त, सामाजिय समझौते का सिद्धान्त, थॉमस 

शाब्स, जॉत लॉग, जीन जेवग रूसो, रूसों की सामान्य इच्छा, 

हॉबग, लॉर, रूभी की तुलना, समझौते के सिद्धान्त का महत्व, 

>हैतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धान्त 46॥ 228 

9... राज का ऐतिहासिक विरास-- 

क्वायली राज्य, प्राच्य रॉज्य, यूनानी नगर राज्य, वैदिक कालीन 

गणराज्ट, रोमन साम्राज्य, मगध या सावभौम साम्राज्य, 

सामसन्‍्ती राज्य, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य, राज्य का भावी विकास 

विश्व सघ ! 7229-240 
40 सम्परमृता एवं बहुलवाबद -- 

सम्प्रभुता वध अर्थ, आन्तरिक व वाह्म राम्प्रभुत्ता की परिभाषाएँ, 

-..ऑम्प्रभुत्ता वी विशेपताएँ जयवा लक्षण, सम्प्रभुत्ता के विविध स्पः 

सेम्प्रभुत्ता वा वास्तविक निवास, आस्टिन का सम्प्रभुता सम्बन्धी, 

छिद्धास्त, बहुलवाद, वहुलवादियो द्वारा राज्य की राम्प्रभुता की 

आलोचना, बहुलवाद के प्रमुख सिद्धान्त, बहुलवाद की जालोचना 

तथा महत्व । हे 224(-274 
4॥ राज्य के उद्देश्य एवं कार्य-- 

राज्य साधन व रा य के रूप म, राज्य के उठे श्य, राज्य के कार्य 

राज्य के का क्षेत्र के सम्बन्ध मं विनित सिद्धात्त- व्यक्तिवादी 

पिद्धान्त--मिद्धान्त की व्याय्या, ध्यक्तिदाद के पक्ष में तह, 

ब्यक्तिवाद फ्री आलोचना, समःजवादी सिद्धान्त--समाजवाद की 

परिभाषा, समाझवाद के तु, समाजवाद के अनुसार राज्य 

का कार्य लेक, समाजराइ,छ पक्ष में तत्र, समाजवाद का विपलर 

मे तर्ब, महत्व ॥ 275-299 
2. लोक दल्याणफारी राज्य-- 

लोव क्ल्याणायरी राज्य वी धारणा बा उदय तथा विकास, 


लोड वत्यायाारी राज्य वा जथ एवं परिभाषा, विशेषवाएँ, 
लोर वल्याणागारों राज्य * काव, ला वत्याएयारी राज्य का 


सम"तयादी सदा । 300 3॥[ 








( 9) 
[8. सरकार के अंग कार्यपालिका-- 

४ कार्यपालिका का अर्थ व महत्व, कार्यपालिका के प्रकार, मुख्य- 
कार्यपालिका--प्रधान को चुनने की विधि, कार्यपालिका के कायें, 
लोकतातिक व्यवस्था मे व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में सम्बन्ध, 
समाजवादी व्यवस्था मे कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच 
सम्बन्ध । 

9, सरकार के अग॒न्यायपालिका-- 
न्यायपालिका का अर्थ एवं महत्व, न्‍्यायपालिवा के कार्य, स्याय- 
पालिका को स्वतन्त्रता, लोक्तात्रिक व्यवस्था मे व्यवस्थापिका व 
न्यायपालिका के बीच सम्बन्ध, समाजवादी व्यवस्था में व्यवस्था" 
पिका व स्पायपालिका के बीच सम्दन्ध । 

20, शक्षितयों के पुयक्क्रण का सिद्धान्त-- 
शक्ति पृथवकरण सिद्धान्त का अर्थ, सिद्धान्त का विकास, मास्टेस्क्यू 
के विचार, सिद्धान्त का प्रभाव तथा आलोचना । नियन्त्रण एव 


+ 


संतुलन वा सिद्धान्त । 438-447 


इकाई 4 (एक 4) 


2],राजनीतिक दल व दबाव समूह - 
राजनीतिक दल का अ्थ एवं परिभाषा, दला की आवश्यकता 
एबं महत्व, राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व, लोकतान्त्रिक 
व्यवस्था में दलों की भूमिका, समाजत्रादी व्यवस्था मे दलों की 
भूषिश, वित्रासशोल देशों मे दक्तों वी भूमिका, दल प्रणाली के 
रुप- एक दलीय प्रणाली, दवि-दलीय प्रणाली, बहु दलीय प्रणाली। 
दबाव समूह - अर्य एवं परिभाषा, दवाव समूह के लक्षण, दबाव 


समूहों के प्रक्नर, राजनीतिक व्यवस्था में दवाव समूद्दो की 
भूमिजा । 


448-468 
* 2! लोकमत - 


लोवमत का अर्थ एवं परिभाषा, लोकूमत का सर्व सम्मति तथा 
बहुमत से अन्चर, लोड मत वी विशेषताएँ, लोकमत बा महत्व, 
ताहतात्रिक ब्यवस्पा मे ज्ञोफ़॒मत निर्माण तथा अभिव्यक्ति के 
साथन, समाजवादी व्यवस्था म ताहुमत वा निर्माण एवं अभि- 
व्यक्ति, विक्रासशभोत्र ब्यवस्थाओं में स्वस्थ लाकमत ने निर्माण 


मे दाधाएँ, स्वस्थ लावमत बे निर्माण ब लिये आवश्यक परि- 
स्थितियाँ । 


469-483 
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इकाई 3 (शा&86 3) 
सरकारों का वर्गोकरण-. 
'परागत वर्गोकरण, आधुनिक वर्ग्रीकरण, शासन का अर्दा ७ 
गीकिरण, आधघुनिकतम वर्गी #रण । 
सरकार के रूुप-अधितायक तन्‍न एव लोक्तन्त-- 
अधिनायक तन्त्र-अधिरायक तन्‍्त्र का अर्य, परिभाषा, आधुरि 7 
अधिनायक ठन्‍्त्र के लक्षण, अधिनायकूवाद के भ्राचोन एवं नवीन 
रूप, आधुनिक अधिनायक तन्द्र के उत्कर्ष के कारण, अशधि- 
नायक तन्त्र के युण व दोप, लोकतस्र--लोकतत्व का अर्थ, लोक- 
तन्त्रात्मक शासन शभ्रेद-प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, लोक्तन्त्र के प्रमुख 
लक्षण, लोकतन्त्र के सन्दर्भ मे पश्चिमो अवधारणा तथा समाज 
बादी हृष्टिकोण में अन्तर, लोकतन्‍्त्र में अधिवायक्वादी प्रवृत्ति, 
लोकतात्रिक व्यवस्याओ मे अभिजनवादी सरकार की अ्रवृत्ति, 
विकासशील समाजों मे लोकतन्त्र की भूमिका, लोडतन्वात्मक 
शासन के ग्रुण व दोप, लोक्तन्त्र को आलोचनाओ का मूल्याकन, 
लोकतन्त्र की सफ्लता के लिए आवश्यक शते, लोकतन्त्र का 
विकल्प । 52 
“संसदीय तथा अष्यक्षास्मक शासन-- 
ससदीय शासन व्यवस्था, लक्षण, ससदीय शासन के ग्रुण तथा 
दोष, ससदीय व्यवस्था की सफलता बे लिए अनिवार्य परि- 
स्थितियाँ, अध्यक्षात्मक शासन ब्यदस्था - अर्थ अध्यक्षात्मक 
शाोसत्र की विजेेषदाएँ, अध्यक्षामक शास्त के ग्रुण व दोष, 
सभदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं की तुलता - सगठत के 
सुम्बन्ध में तथा वार्यों के सम्बन्ध मं /#753 
एकरात्मक एवं सघात्मक शासत-- 
एकात्मकू शासन---अर्थ एव परिभ्रापा, लक्षण, गुण व दोप। 
सधात्मक शासन---अर्व॑व परिभाषा, लक्षण, एक्ाल्मक व 
सघात्मक शासन म अन्तर, संघ राज्य के निर्माण एव उसकी 
सफ्लता हेतु परिम्बितियाँ, सघात्मक शासन के गुण व दोप, 


सघीय ब्यदस्था मे एकात्मदता थे तत्व, सघात्मव शासन का 
भविष्य । 4०9 


सरकार के अय व्यय॒त्यापिका-- 
सरकार का जय, सरकार वे अग, ब्यवस्थातिका - व्यवस्थापिका 
कर सफर -अयत्यध्पदिया +रेजकठ्! ल्‍अयब्छाष्पकतातत भगठना 

एक सदनोीय ब्यवस्थापिका तथ। दि सदनाय ब्यवस्थाणिका अए7 





(४९) 


१8यशासन - 

स्थाना५ र्ठुणासन वा अर्थ, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, 

लोकतन्त्र कम्मानत्य स्वशासन का महत्व, स्थानीय स्वायत्त 

सस्याओ के वाये, स्थातीय स्वगासन के गुण, स्थानीय स्वशाप्न 

के दोप तथा सफलता के लिय आवश्य7 शर्ते 484-495 
अताधिकार तंवा गम िकिल 
अताधिकार के सि के वयस्क मताधिकार, अत्प- 

वयस्कों का प्रतिनिधित्व, अत्पवयस्को को प्रतिनिधित्व देने 

की पद्धतियाँ--आतुपातिक प्रतिनिधिस्द--एवं सक्रमणीय मत 

प्रणाली, सूची प्रणात्नी, अन्य पद्धतियाँ ) व्यवप्तापिक प्रतिनिधित्व, 
व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वी आलोचना, आदश प्रतिनिधित्व के 

लिए आवश्यक शर्तें । 4965-56 

इक्काई 5 [00॥ 5] 
इापहोति विज्ञान की मुदय अवधारणाएं - 
'तिक बिज्ञान में शक्ति की अवधारणा, शक्ति का अर्थ एव 

>5थ्या, शक्ति का प्रयोग एवं सोमाएँ, राजदीति विज्ञान में 

शक्ति दृष्टिकोण, प्रभाव-भ्रमाव का अर्थ एवं महत्व, प्रभाव 

के प्रमुख प्रकार, शक्ति और प्रभाव मे अन्तर, सत्ता एव 
ओऔषचित्यपूर्णता, धक्ति एव ब्रत्ता में सम्बन्ध, सत्ता एव ओऔचित्यता 

में सम्बन्ध । हु 57-528 
"राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा-- (४ 

“राजनीतिक व्यवस्था वी अवधारणा का अर्थ व व्याख्या, 

अ्यवस्था के प्रमुख लक्षण, ईसटन की राजनीतिक व्यवस्था री 
अवधारणा, राजनीतिक ब्यवस्था का प्रभावित वरने वात बारण, 

ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था दी अवधारणा की सीमाएँ॥. 529-336 
अधिकार तया करत्तंब्य 

अधिकारों की आवश्यकता, अधिकारों का अर्थ और परिभाषा, 

अधिकारों के आवश्यक लक्षण, अधिवारों को वर्गीरिरण-- 

नैतिक अधिकार, वानूनो अधिकार, नागरिक अधिकार, राज- 

नीतिक अधिकार; अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त--प्राकृदिक अधि- 

कारों का रिद्धान्त, अधिरारो का दैघाविक मिद्धात, अधिवारों 

का ऐतिहापिक सिद्धात, सामाजिक वल्याण वा सिद्धान्त तथा 

अधिकारों का आदशेवादी सिद्धात, विभिन्न ब्यवस्थाओं मे 

अधिकारों के स्वरुप मे अग्तर । झत्तंव्यों का अ्द वे वर्गीकरण, 

छ्मर्व्यों के प्रकार, अधिकतर और केत्त ब्य म संम्दन्ध । 53758 7 








(६ श) 


हवतन्त्रता और समातता--- 

स्वतअता--स्वतन्बता का गलत अथ, सही अर्थ एवं परिभाषा, 
स्वतन्तता का महत्व, स्वतर्तता ने! रूप, विभिन्न व्यवस्थाओं 

में नागरिक स्वतस्मताओं वा स्वदूप--लोरतात्रिर' व्यवस्था मे 
रदतम्त्ना का रूप, समाजवादी व्यवस्था थे स्वतस्तता वय स्वरूप, 
राजनीतिक स्वतन्त॑ता की सा्यकता, सामाजिक समावता एवं 

आयिके व्याय का सरक्षण, राजनीतिक स्वतग्जना वे उपभोग में 

बाधक तत्व, स्वत्तन्वता और वाजून का सम्बन्ध । समानता" 

समानता का गलत सर्च, समानता का सही जंथ, समानता के 

विभिन्न हूव, स्वतत्त्रता और सप्तानता मे सम्बन्ध । 864 583 


॥॥ 


राजनीति विज्ञान की परिभाषा,( 


क्षेत्र तथा स्वरूप 
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“बह स्पक्ति जो समल्‍्त में नहीं रह सदता अथवा जिसे सम/ज की 
कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि बह अपने जाप मे हों पूण है, अवश्य हो 
या तो पशु होना चाहिए या देवता होना चाहिए ।"४ वैअरस्तू 
विषय-प्रवेश--अ रस्तू के उपरोक्त कथन का तात्यये यह है कि मनुष्य एफ 
सामाजिक प्राणी है। वह सप्राज में ही जन्म लेता है, ममाज में ही रहता है तथा 
समाज भें रहकर ही अपने जीवन का पूर्ण विकास कर संक्ता है। उसके सामाजिक 
जोवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों क्य अध्ययन करने 
कै लिए, समय-समय पर अनेक सापामिक शास्त्रो का विकास हुआ है | उदाहरण के 
लिए, मालव जीवन के सामाजिक पन्‍्ष का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र बा, 
आर्थिक पश्॒ का अध्यमन करने के लिए अर्थशास्त्र का तथा नैतिंत पक्ष का अध्ययन 
करने के लिए नीतिशास्त्र का विकास हुआ है। इन्ही के भमान [सानव जोधम के 
हाजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए जिस शास्त्र का विकास हुआ है, उसे हम 
राजतीतिशास्त्र अयवा राजनीति विज्ञान कहते हैं ।] राजनीति विज्ञान समस्त सामा- 
जिरू शास्त्रों मे सबसे अधिक प्रायोत है॥ अन्य सामाजिक शातक्त्त्रो का स्थान इसके 
बाद ही आता है। इसका कारण पहे है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन 
गरता है और राज्य एक प्रतीत मानव-समुदाव है । इसदे अतिरिक्त प्राद्ीन यूतानी 
दार्शन्कों ने सालब जीवन दे विभिश्न पक्ो के अध्ययन से राजनीति को ही परायमिक्ता 
प्रदान की भी । इधोलिए राजनीति विज्ञान समस्त सामाजिक शास्त्रों में प्रादीततम है) 
राजनोति विज्ञान को परिभाषा 
(एककहाह0 थ॑ 7०:४९ढ 500९०) 
राजनीति विशान की सर्वे-सम्मत परिभाषा देना अत्यन्त बिन है । विभिन्न 
विद्ञातों के द्वारा परिभाषाएँ दी गई हैं। गानेर ने इस सम्बन्ध में कह भो है कि 
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ब्ु 


का वह भाय है जिसमे राज्य के आधासे तथा सरकार के सिद्धान्तो पर विचार क्या 
जाता है /2 

प्रिलक्ाइसट के शब्दों में * राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों की 
सामान्य भमस्याओं का अध्ययन करता है ।”ैै 

गेदेल ने भी इसी मन का समर्थन करते हुए लिखा है कि ' यह (राजनीति 
विज्ञान) राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भावी स्वरूप का राजनोतिक संगठन तथा 
राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक सस्थाओ तथा राजनीतिक टिद्धास्तों का अध्ययत 
करता है ।”* 

शिसॉक वा भी यह मत है दि “राजनीति विज्ञान का सम्दस्ध राज्य तभा 
'उसवे यन्त सरकार से है ।/* 

साॉतव-तत्व का अध्ययन--इसमे कोई सन्देह नहीं है कि तीसरे प्रक्यर की 
विचारधारा जिसमे राजनीति विज्लान के अध्ययन का विषय राज्य एवं सरकार दोनों 
को माना गया है, सत्य के अधिक निकट है परन्तु फिर भी इस असधार पर की गई 
राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम पूर्थ नहीं सात सकते हैं क्योकि इसमे मानव- 
तत्त्व को उपेक्षा की गई है। मानव तत्त्व के अभाव मे किसी भो समाजशा तर का 
अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता ( मानव जोजन के विविध पक्ष होते हैं जितको अध्ययन 
विभिन्न शास्त्रों के द्वारा क्या जाता है । इसी प्रकार समुष्य के जोबन का राजनीतिक 
पक्ष भी होता है जिसकी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है! दूसरे 
शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं कि राजनीसि विज्ञान केवल राज्य और मरदार का 
ही नही बल्कि भनुष्प के सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन का अध्यपन करता है। मनुष्ण के 
राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित जा भी समस्‍्याएँ उत्पन्न होगी, वे सब राजनीति 
विज्ञान का विषय बन जायेंगी ! राज्य और सरकार का अध्ययन तो वह केवल इसलिए 
करता है कि वे मतुपष्य के राजनीरयि सम्वन्धों को नियसित तथा सचालित करते 
हैं। अत मूल रुप में राजनीति उिज्नान मनुष्प के राजनोतिक जीवन से सम्बन्धित 
विद्या! है । मानव तत्त्व के अध्ययन के अभाव में राज्य और सरकार का अध्ययन कोटी 





3. *एणगाएटबी $ बहा०ट ॥$ फऐज ए॥0 ० 5009 506९६ छाए) त्ढ5 ० 
व९ एणएच6//णा5 एाीए6 520"6 बह तीर जगाएफ़ो८5 जी हएभध्वाफ्ाव्छ 


>-+?िब्छ 220 
2. "ए९0ए॥।०३ 50९०0८९ ठ९95 कण ५६ इृष्छशव छा00605 0 फट 5720९ 
बाते 805४ल्‍4)८0६ / ४ तंड 


3. “१६ ([९०फ्तरक 5लद्ाए८) ७४. ६8७5 3 ६४७०) ०६ (क्‍९ 50306 36 (8६ 9450, 
का5३८०६ 80व छ(छा८, 0 छ00९४ 0:22058000 30१ 90]0703] 400९- 
चणा$, छ 9जा७०३| उ७000च005 बाते छण॥टव हदणा€३ ? --ढदाथा 

4. *9गपदण वि०एए८८ ७ एणएव्थत्च्थर्त छदर ६ ५५७५६ 2७5 ६५ १४४७४७६७६- 
8॥(४-00ए<पाप्र८१५ ” न-फ़्मग्द 


[3 
औधचारिकता मान होगी । जैसा कि श्रो० सासकौ ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के 
अध्ययन का सम्बन्ध सगठित राज्यो से सम्बन्धित मनुष्य के जीवन से है ॥"7 

सक्षेपर में, टम यह कह सठते हैं कि राजनीति विज्ञात में मनुष्य, राज्य तथा 
सरबर तीनों का ही अध्ययन जिया जाता है। इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान 
की न्‍्यायमगत परिभाषा इस प्रकार वर सवते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान 
है जिमके अलगेत मानद जीवन के राजनीतिक पक्ष का तथा राजनीतिक जीवन से 
सम्बन्धित होन वे कारण राज्य तथा सरवार का भी अध्ययन क्या जाता है। 


आपरनिल कक न दृष्टिकोण के आधार .पर राजवीतिक विज्ञान को परिभाषा 
पद हम वरम्वेसंगत हृ्टिकोण की व्यास्था करें ता हम निष्कप रूप से यह 


बहू सकते हैं कि परम्परागत दृष्टिकोण के अम्तगंत राजनीति विज्ञान को सरब्प्रथम, 
सत्यायत अध्ययन माना गया है अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य तथा 
सरवार जेसी सस्थाओ पर केन्द्रित था। परम्परायत राजनीति विज्ञान में कुछ 
परम्परागत सिद्धान्तों ऊँसे राज्य बी उत्पत्ति तथा विकास के सिद्धान्त उसकी प्रकृति, 
उम्के विभिन्न तत्त्व, सरकार के विभिन्न स्वरूप, राजनीतिक सस्थाओ के विभिन्न अग, 
उतके आंपत्ती सम्बन्ध इत्यादि के अध्ययन को ही सम्मिलित क्या जाता था। ह्ितीय 
परम्परागत रुप से राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनुष्य के केवत राजनीतिक कार्य- 
कलापों तक ही सीमित था। परन्तु आधुनिक काल में और विशेष रूप से दितीय 
महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय में एक ऋणन्‍्ति हुई 
है जिसे व्यवहारवादों आन्दोचन या क्रान्ति का वाम दिया जाता है। अब 
राजनीति विज्ञान का अध्ययन नये दृष्टिकोण से क्या जान सगा है। यह त़या 
अथवा आधुनित दृष्टिकोण परम्परायत हृष्टिकोण से बिल्वुल भिन्न है। आधुनिक 
हृष्टिकोण के अन्तर्गत राजनीति विज्ञेगन के अध्यग्त में निम्नलिखित बातों पर जोर 
दिया गया है 

सर्वप्रथम, अयब्र राजनीति विज्ञान के अध्ययन सें परम्परागत सस्थागत अध्ययन 
के स्थान पर मनुप्य तथा उसके व्यवहार पर विश्येप ध्यान दिया जाने लगा है । यह 
पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य तथा सरकार बे सगठन को मानव- 
ब्यवृहार के अध्ययत के बिता नहीं समझा जा सकता ॥ 

ट्ितीय, भव राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनुप्य के राजनीतिक बार्यक्लापो 
तक ही सीमित नही रहा है। यह स्वीकार जिया जाने लगा है कि मानव जीवन ने 
एक इकाई का रूप धारण कर लिया है । अब मानव जीवत वे राजनीतिक, आवधिक, 
सामाजिक आदि पक्षा वो एर दूसरे से पृयक्र नही किया जा सक्‍ता। यदि मनुष्य के 
राजनीतिक कार्यक्लापों का अध्ययन करना है दा उराबे आथिक, सामाजिक, घामिक 


3. वाह शण्वज> 6 एणत65 €०ए०टशाआ5 5ल्‍तरा छा [86 हि रण गाद्य ॥9 


2९३०० 80 णहुग्णडत्व 50465.7 न्न्प्य्धध 


| 


कार्यकलापो आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक है जो उसके राजनीतिक कार्य- 
कलापो को प्रभावित करते हैं। इनके अध्ययन के विदा मनुष्य के राजनीतिक कार्य 
कलापो का अध्ययन अधूटा माना जायेगा । ऐसी स्थिति मे राजनीति विज्ञान के 
अध्ययन का विषय मनुष्य के केवल राजनीतिक कार्यकलापो का अध्ययन करना ही 
नहीं है वल्कि उसके सन्दर्भ मे|मादव जीवन के सामाजिक, आधिक, घारमिक, 
मनोवेजश्ञातिक आदि समस्त पक्षों का अध्ययन करना भी है। इसीलिए व्यवहारवादी 
अपने अध्ययत म सनुष्य के वहुपक्षीय व्यवह्टार को सम्मिलित करते है । 

तृतीय, आधुनिक इष्टिकोण वे अनन्त राजतीति विज्ञान के अध्ययन में बुछ 
नये तत्त्वो, जैसे शक्ति (20४८) सत्ता (#०४०॥७), प्रभाव (90८0८6), 
नियन्त्र० (09.0०), निर्णय (060भण्ग), भूल्य (४०४७८) आदि के अध्ययन को 
अधिक भहृत्व दिया जाने लगा है। हरमन हेलर ([70774० 6८) के अनुसार, 
“राजनीति विज्ञान शक्ति की प्राप्ति रक्षा एव वितरण का अध्ययन करने बाला 
विज्ञान है ।” लासबेल ने राजनीति विज्ञान को “प्रभाव और भ्रभावशालियों का 
अध्यपन! बहा है। बाद वी एवं पुस्तक में सासवेल एवं बेपलन ने यह मत प्रकट 
किया कि “एक अनुभव-जत्य अध्ययन के रूप मे, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण 
तथा साझेदारी का बियय है ।”) केटलिन के अनुसार, “राजनौति विज्ञान समाज में 
नियन्त्रण के कार्य से, नियन्त्रण के फलस्वरूप प्रक्रिया से तथा उत सरचनाओं से 
सम्वद्ध है जो भावनाओं अथवा इच्छाओं के तियस्त्रित सम्जन्धों के कारण भ्रस्तुत्त 
हों ५४४ राखसन ने राजनीति विज्ञान को 'समाज मे शक्ति का अध्ययन' कहा है। पेनोफ 
और स्थिथ ने राजनीति विज्ञान वी परिभाषा मे शक्ति के स्थान पर सत्ता (ैणी॥०- 
779) पर अधिक वल दिया है ।* डरेबिस ईस्टन ने इसे 'मुस्यों का संत्तात्मक वितरण! 
कहा है।* 

उपरोक्त सभी जिचारको के बिचचषार राजनीति विज्ञान के परिवर्तित स्वरूप 
की अभिव्यक्ति हैं। 

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 
(8ल्‍णकन ण॑ 9०0०9 50शा००) 
राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से हमारा तात्पय यह है कि इसके अन्तर्गत क्नि 
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बातो का अध्यवत किया जाता है अर्थात उसकी वियय-्सामग्री क्‍या है ? परन्तु इसको 
पविपय-सामग्री के सस्त्रन्ध से राजनीति विज्ञान के विच/रक एकमत नहों हैं । जिस 
अशार राजनीति विज्ञान की परिभाषा के सम्बन्ध मे विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न 
विचार प्रकट ऊिये हैं, उसी प्रकार उमके , क्षेत के सम्बन्ध में भी उन्होंने अलग अलग 
विचार व्यक्त किये हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्रका अध्ययन मुख्य छू से दो 
इष्टिकोशों के आधार पर किया जा प्कता है. प्रयम, परम्परागत हृष्टिकोण तथा 
द्वित्तोय, आधुनिक दृष्टिकोण १ 
राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के सम्बन्ध से परस्पर यरम्परागन दृष्टिकोण 

प्रम्परायद् हृष्टिकोण के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के सम्बन्ध मे 
कुछ प्रमुख विचारकों के विचार इस प्रकार हैं 
प्रमिद्ध विद्वान डा० गामेर के अनुसार, राजलीति विज्ञान के क्षेत्र मे तीन बातें 
शामिल हैं * 

(!) राज्य की उर्त्पत्ति एव उसकी प्रह्नति के सम्बन्ध मे खोज करना, 

(2) राजनीतिक सस्थाओ की प्रकृति उनके इतिहास तथा उनके विभिन्न 
रूपों का अध्ययन करना ओर छ 

(3) इस अध्ययन के आधार पर जहाँ तक सम्भव हो सके, राजनीतिक 
प्रगलि और विकास के नियमों का निर्धारण करना ६ 

प्रो० गेटेल ने भो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र मे तीत बातों को सम्मिलित 
किया है * 

(4) राज्य की उ्तत्ति, राजनीतिक मस्याओ एवं सिद्धान्तों के विकास को 
अध्ययन करना, 

(2) वर्तमाव राजतीतिक सस्याजओों तथा बिचारधाराओं का वर्णन, उनवी 
तुलना तथा वर्गीकरण करने का प्रयत्त करना एवं 

(3) भविष्य की हट से राज्य के आदश स्वरूप वा निश्चय करता । 

सिजविक (5।02५८६) ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र मे दो बातो को शामिल 
किया है--थ्रथम वें समस्याएँ जिनका सम्बन्ध राज्य के संगठन से है, तथा द्वितीय, 
थे समस्याएँ जिनका सम्बन्ध राज्य के कार्यो से हे । 

फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों मे विभाजित किया 
है--सैद्वान्तिक राजनीति ठथा व्वावह्यारिक राजनीति । 

संद्धान्तिक राजनीति में राज्य के सिद्धान्त, शासन के सिद्धान्त, विधि सिद्धान्त 
तथा राज्य के कानूती स्रिद्धान्त पर बिंचार किया जाता है और व्यावहारिक राजनीति 
में राज्य व सरकार की वास्तविक प्रणाली, प्रशासन, विधि निर्माण प्रणाली, स्पायालय, 
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कूटनीति, शान्ति, युद्ध एवं बन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इत्यादि का विवेचन होता है 
जिनके द्वारा राज्य की सत्ता को अभिव्यक्ति तथा उसका प्रयोग होता है 

प्रो" ग्रुडनो (50०070%) ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में तीब बातों को 
शामिल किया है--(3) राज्य की इच्छा का निमाण, (2) राज्य की इच्छा की 
अभिव्यक्ति, तथा (3) राज्य की इच्छा की कार्यान्विति 

बिलोबो ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र मे कानून को भी शामिल क्या है। 
उसके शब्दों म, राजनीति बिज्ञान जिन तीन महान विदयों की व्यास्यः करता है, 
बे हैं-"राज्य सरकार तथा कानून !7 

सन 948 मे यूनेस्को ((7!85500) के तत्त्वावधान में बदायों गई एक कमेटो 
ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अन्तगेंत निम्नलिखित विपयो को सम्मिलित किया 
था--() राजनीति के सिद्धाग्त--राजनीतिक सिद्धान्त तथा राजनीतिक बिचारो 
का इतिहास (2) राजनीतिक सस्थाएँ--सविधान राष्ट्रीय शासन, प्रादेशिक और 
स्थानीय शासन लोक प्रशासन, राजनीतिक सस्याओ का तुलनात्मक अध्ययन (3) राज- 
मसौतिक दल, समूह और लोकमत--राजनीतिक दल, समुद्द और समुदाय, सरकार 
ब प्रशासन मे नागरिकों का सहयोग तथा लोकमत, (4) अल्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-- 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अन्तर्राष्ट्रीय विधि, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रशासन । 

इस विषय पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात सार के राजनीति- 
शास्त्रियो ने सन्‌ 952 ई० मे होने वाली ऑक्‍्सफोईड की अपनी बैठक में यूनेस्की 
सम्मेलन द्वारा तिर्धारित उपर्युक्त विषयो को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार 
कर लिया ) 

उपर्युक्त समस्त विचागे के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीति 
विज्ञान के क्षेत्र के अन्तगंत निम्नलिखित 6 बातों का अध्ययत किया जाता हैं--|) 
मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, (2) राज्य छा अध्ययन, (3) सरकार का 
अध्ययत, (4) स्थातीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, (3) 
राजनीतिक विचारधाराओ का अध्ययत (6) अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन | 

() मनुध्य के राजनीतिक जीवन का अध्यम्रत--जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है कि मानव जीवन के विभिन्न पक्ष हैं। राजनीति क्ज्ञात मानव जीवन के सभी वक्षो 
कत अध्ययन नहीं करता । वह उसके केदल राजनीतिक पक्ष का हो अध्ययन करता 
है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। उसके अनेक प्रकार के राजनीतिक विधार 
ओर राजनीतिक कायेकलाप होंठे हें । राजनीति विज्नान, इत विचारों तथा का्येकलापों 

का दी अध्ययन करता है । यह हप सभी जानते हैं कि मनुष्यों मे अपनी बहुमुखी 

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की स्थाप्रता की है। राज्य सभ्य जीवव की 


॥. “प्रशद्नबू ब्वा6 पावर शटबा (0काट$ एणागत्व 5लद्ाएट ॥35 0 ततल्य 
आता--श००, 000४चफाहए शाते ई.9छ. शा ९ ।) ५ /)॥५ । 
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पहली आवश्यकता है। राज्य मनुष्यों बी केवल आवश्यकताओं की ही पूत्ति नहीं 
करता वरन्‌ वह मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करने मे रुहायता देता है । 
अर॒स्तु ने राज्य के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि * राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए 
हुई है और श्रेष्ठ जीवन के लिए यह कायम है ।”7 अपने नागरिकों के ध्यक्तित्व वा 
विकास करने के लिए राज्य उन्ह अनक प्रकार के अधिहार प्रदान करता है तथा उत 
अधिकारों वे सरक्षण की व्यवस्था भो करता है । दूसरी ओर मागरिफ़ो के भी राज्य के 
प्रति कुछ कतं-य व उत्तरदायित्व होते हैं जिनरा पालन करना उनके विए आवश्यक 
होता है । अत राजनीति विज्ञान के जन्तयत एक आर ब्यक्ति के अधितरो का, दूसरी 
ओर राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों का तया तीमरे, व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिव 
सम्बग्धों का अध्ययन जिया जाता है ॥ केटलिन के शब्दों म हम यह वह सकत हैं कि 
“राजनीति नियम्पक एवं नियन्तित बे व्यापक्र सम्बन्धा का अध्ययन है। 2 

(2) राज्य का अध्यपन राजनीति विज्ञान के अध्ययन वा मुख्य विपृय्र्‌ राज्य 
का अध्ययत माना जाता है। प्रो० गुइनों (000400७) न स्पष्ट रूप से कहा है कि 
राजनोति विज्ञान राज्य नामक सस्‍्था वा अ्षष्यपतर है। श्रो० गेटेल का भी यही मत 
है कि “राजनीति विज्ञान राज्य बे भूतकाशिन स्वरूप की ऐतिहासिक्र खोज, उसके 
वर्तमान स्वेरूप की विश्लेपणात्मक व्याख्या तथा उसके आदर स्वरूप की (अर्थात राज्य 
कंसा होना चाहिए) राजनोतिक एवं न॑तिक विवेचना है। ४ इस प्रसार राजनौठि 
विज्ञान राज्य के भूत ब्तमान तया भविष्य तीनो का अध्यय्त.कूरुता है। दूपपररेै#दो 
में, हम यह कह सकते हैं कि राज्य अतीत में कैसा था उसका विंक्रास किस प्रकार 
हुआ, वर्तेमाद समय मे उमका क्या स्वरूप है तया राज्य का आदश स्वष्य कैसा होना 
चाहिए, इत्यादि विपयों का विवेचन राजनीति विज्ञान म॑ बिया जाता है। 

(0) राज्य के अतीत का अध्यपत--राज्य क वर्तेम्ात स्वरूप का समझने के 
लिए राज्य के भूतकालोन स्वस्प का ज्ञात प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इस 
अध्ययन सम हम यह देखते हैं त्ि राज्य वी उत्पत्ति क्ब और कंसे हुई उसका विकास 
किस प्रकार हुआ, उसे बदमान स्थिति तक पहुँचन मे किते विते अवस्थाओं को पार 
करना पड़ी और समय समय पर राजनीतिक सस्याआ तथा विवारघाराओ में क्या- 
कया स्वरूप धारण क्िय हैं। वर्तमान समय में हम राज्य का जो स्वष्ठप देखते हैं, 
बह सैकड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। राज्य का प्रारम्भिक स्त्रछय्य परिवार 
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था। परिवारों से आगे चलकर जनपदों का विकास हुआ। प्राचीन यूतरान में इन 
जयपदों को नगर-राज्य (29 826) कहा गवा । इन राज्यो के आपसी सघर्ष तथा 
हार जीत के परिणामस्वस्प बडे बड़े साम्राज्यो का निर्माण हुआ । उसके पश्चांतू 
जनसत्ता के आधार पर सम्पूर्ण अमुत्वसम्पन्न राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ | 
वर्तेमान समय भे हम विश्व राज्य की कल्पना करने लगे है । 

राज्य के बदलते हुए स्वरूप के साथ साथ मनुष्य वे राज्य सम्बन्धी विचारों 
में भी परिवर्तन होता आया है। प्राचीन समय में राजा को ददताओ का तप समझा 
जांता था तथा उसकी आज्ञा देवी आज्ञा के समान समझी जाती थी। बतंमान समय 
में राज की प्रमुत्व शक्ति राजा मे निहित न होकर जनसाधारण में निहित होती है 
इस प्रकार बतमान युग प्रजातत्त का युग है। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीति 
विज्ञान मे राज्य तथा राजनीतिक विचारधाराओ के ऐतिहासिक विग्रास को विवेधना 
की जातो है । 

(॥) राज्य के बतंमान स्वरुप का अध्ययन राजतीति विज्ञान राज्य के 
वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन करता है। इसमे राज्य के वतमान स्वर्प वे साथ" 
साथ उसके उहृंश्य तथा कार्यक्षेत्र पर भी विचार किया जाता है। वर्तमान समय में 
राज्य के करशाक्षित्र को दो भागों में दादा जाता है--आन्तरिक शव बाहा) 

के आन्तरिक कायक्षेत्र के अन्तग्गंत समाज में शान्ति और स्थवध्था 
कायम करना, अपने सागयरिको का बहुमुखी विकास करना राप्ट्रीय एव 
स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना, इत्यादि कार्य आते हैं तथा राज्य के बाह्य कार्य 
क्षेत्र के अन्तगत अम्तर्राष्ट्रीय तथा कूटनीतिक सम्बन्ध वायम करना दूसरे देशों से युद्ध व 
सन्धि की घोषणा करना, विश्वशान्ति की समस्याओं पर विचार करना, इत्यादि कार्य 
आते हैं। राज्य के कार्य्षेट के सम्बन्ध में व्यक्तिताद समाजवाद, साम्यवाद, 
अराजकताबाद, गांछीवाद आदि विधिन्न सिद्धान्तो वा जग्म हुआ है। पिछली दो 
दशाब्दियों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधिक दैज्ञानिक एवं 4थार्थवादी हीता 
जा रहा है| उसके अध्ययन क्षेत्र मे काफी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। अब राजनीति 
विज्ञान के अन्तर्गत माज॑वे व्यवहार, निर्णय, नियन्‍्तण, शक्ति, सत्ता, प्रभाव, औचित्वता 
इत्यादि के आधार पर राजतीतिक सस्याओ तथा राजनीतिक व्यवह्वार वा अध्ययत 
किया जाता है । 

(४॥) राम्प के भावी स्वरूप का अध्ययत्--राजनीति विज्ञान में केवल 
राज्य के अतीत की व्यास्या तथा वर्गेमान स्वरूप का विश्लेषण ही नहीं होता 
अपितु इन दोनों के आधार पर भत्रिष्य में राज्य वे आदर्श स्दर्प की भी कल्पना की 
जाती है। राज्य के स्वरूप, उद्दें श्य और कायक्षेत्र वे सम्बन्ध से समय समय पर अनेक 
राजनीतिक विचारधाराआ का जन्म हुना हे जो आदण राज्य के सम्पन्ध से अपनी- 
अपनी परिकत्पना हमारे सम्मुस प्रस्तुत करते है । उदाहरण के लिए, ब्यक्तिवाद 
राज्य के वायंक्षेंद्र को. सीमित करने के पक्ष में है दा समाजवाद उसके कयर्यक्षेत् 
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कौ वृद्धि चाहता है। बहुलवाद राज्य को अन्य सम्रुदायो के समकक्ष मानकर उसके 
कार्यक्षेत्र को कम बरने के पक्ष मे है। साम्यवाद एवं अराजक्तावाद राज्य को 
एक दूषित सस्था समालकर राज़्यविहीन समाज को आदर्श व्यवस्था मानते हैं। 
वर्तमान समय मे अन्तर्राप्ट्रवाद के समर्यक विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों को समाप्ल करके 
डतके स्थान पर एक विरद राज्य की कल्पना प्रस्तुत करते हैं : इस तरह राजनीति 
विज्ञान में राज्य के भावों स्वरूप का अध्ययन किया जाता है । 

उपर्युक्त विवेचता के आधार पर हम कह सकते है कि राजनीति विज्ञान के 
अन्तर्गत राज्य के अतीत वर्तमान तथा भावी तोनो स्वरूपा का अध्ययन किया जाता है। 

(3) सरकार का अध्ययन--सरकार राज्य का आवश्यक अग है। राज्य तो 
शुक अमूर्भे समया है! सरकार राज्य का मूर्द स्वरुप है। वास्तव मे राज्य के प्रयोजन, 
उहू श्यो एवं कार्यो की अभिन्यक्ति सरवार के साथ्यम से ही होती है । अत सरकार 
के अध्ययत के बिना राज्य का अध्ययन अघरा तथा अव्यावहारिक है। कभी 
सरकारो का स्वरूप राजतन्त्रात्मक था जिसमे शासन की सम्पूर्ण शक्ति राजा मे केन्द्रित 
होतो थोी। बाद मे सरकारो का स्वरूप कुलोवतन्त्रात्मक हो गया। आधुनिक समय 
में भरकारो का स्वरूर लोझतन्त्रात्मक है जिसम सरकार जनता की प्रतिनिधि होती 
है। आज सरकारे अपने समस्द बाय अउने तीन प्रमुत्त अपो-व्यवस्थाणिवा), 
कार्यूपा लिका एवं स्पायपरातिका के माध्यम से सम्पत करपी है। इसके अतिरिक्त हमें 
ससार के विभिन्न देशो में सरकारों क भिन्न भिनर हप दिखाई देते हैं। उदाहरण के 
लिए, कही एकात्मक सरकार है तो कही मधात्मक कही समदीय सरकार है तो कही | 
अध्यक्षात्मक, इत्यादि । इसके अनिरिक्त वर्तमात सप्रय में सरकार के निर्माण में 
राजनी लिंक दल, दबाव समूह लाकमत, छुनाव प्रणाली आदि का महस्वपूण स्थान 
होता है । अत राजनीति विज्ञान में हम सरकार के विभिन्न स्वरूपो उसके प्रकारो, 
उसके तीहों प्रमुख अग्रो, उन थग्ो के आपसी सम्बन्धों तथा उसके संगठन आदि का 
अध्ययन करते हैं । 

(4) स्थानोय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्पाओ,का अध्यपन--राजनीति 
विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक समेरयाओं का भी 
अध्ययन करता है । स्थानीय स्तेर की समस्याओं के तिराकरण के लिए वह पचायती, 
जनगरपालिक्ाओ तथा अन्य स्वशासी सस्थाओके गठन एूुव कार्यप्रशाली का अध्ययन 
करता है। इसी तरह वह राष्ट्रीय रहर पर राष्ट्रीय समस्याओं का अध्यपव बरता 
है तया उनके निराकरण के लिए राष्ट्रीय सरकार वे गठन, उसके स्वरूप, उसके 
प्रकार, उसकी कार्यप्रणाली इत्यादि का अध्ययत करता है,। इसके अतिरिक्त आज 
बंज्ञालिक प्रगति के कारण सम्पूर्ण सस।र एक इकाई बन गया है। इसके कारण एक 
देश में जो घटनाएँ प८ती हैं, उसका अन्य देशों पर ग्रभाव पड़े बिना नहीं रहूता। 
अत राजनीति विज्ञान कै अन्‍्तगंत अल्तर्राप्ट्रीय समस्याओं तथा उनके निराकरण के 
उपायो पर भी विचार किया जाता है । 
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(5) राजनोतिक विचारक्षाराओ फा अव्ययत--राज्य के आदर्श स्वस्प तथा 
कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने वे लिए प्राचीन काल से हो राजवीनिशास्त्रियो ने अपने- 
अपने विचार श्रकट क्ये हैं। आधुनिक काल में भी इस हृ्टि गे व्यक्तिवाद, 
समाजवाद, साम्यवाद, अराजक््तावाद, श्रम सघवाद श्रेणी समाजवार, फ़ासीवाय, 
गाँधीवाद, स्रोद्म आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ है। 
राजनीति विज्ञान म इन सय विचारधाराओ का तुलनग्त्मक अध्ययन क्या जाता है 
जिसके आवार पर हम यह निष्का निकाल सतते हैं कि पिछड़े हुए देशों को अपना 
विकास 7रने के लिए इनमें से कस विचारधारा को अपनाना अधिक लाभदायक 
हो सकता है । 

(6) राजनीतिक दलो तया दबाव गुटों का अध्यपन--राजनीतिक विज्ञान के 
अन्तग्रंत राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का भी अध्ययन किया जाता है। वरतुत समस्त 
राजनीतिक जीवन का संचालन इन संस्थाआ क द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान 
समय * ४ के राविधात तथा शासन की अपेक्षा राजनीतिक दलों एवं दबाव गुटी 
के अध्ययन का सत्य अहुच अधिक बड़ गया है। इसी कारण राजनीति विज्ञान से 
अब इनके अध्ययन पर भी जोर दिया जाते लगा है! 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी को अध्ययन--राजनीति विज्ञान विश्व सरकार 
की स्थापना की दिणा से क्ये जाने वाले प्रथत्तों अन्तर्राप्ट्रोय सस्थाओं के संगठन, 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विभिन्न राज्यों क आपसी सम्बन्धो, राजनप, विदेश नौत्तियाँ, 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध तेया सन्धि आदि से सम्बस्धित नयमों का भी अध्ययन 
करता है। इसमें इस वात पर भी विचार किया जाता है वि विभिन्न देशी के आपसी 
सम्बन्धों वो दिस प्रकार मधुर बनाया जा सकता है | 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हय कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का 
क्षेत्र अत्यस्त व्यापक है । यही नही बल्कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि 
हो रहो है। भाज पुलिस राज्य का स्थान लोक कल्याणक्षारी राज्य ने ले लिया है, इसी 
कारण राज्य का उद्दे श्य एव कार्यक्षेत्र भी असीमित हो गप है। अब यह कहा जाता 
है कि जन्म से लेकर मृत्यु पयंन्त व्यक्ति के जीवत का कोई भी कार्य राज्य 
के कार्यक्षेत्र से दाहर नही रह गया है । सभ्यता के विक्रास के साथ-साथ राजनीति 
विज्ञान का क्षेत्र भी दिनोदित व्यापक होता जा रहा है । 
राजनीति विज्ञान पे लेत्र के सम्बन्ध में आधुनिक हस्टिकोण 

“क्सपरागत हृष्टिकोष के अवुज्नार रायनाति दाने के अन्दर्यत राज्य व 
सरकार की उत्पत्ति, विकास, गठन, राजनोतिक दल, राजतोतिक विचार- 
घाराएँ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राष्ट्रीय. प्रशासन आदि का अध्ययन क्या जाता 
रहा है। छिम्तु दितीय महायुद्ध के वाई और विशेष रूप से पिछने बीस वर्षो 
में राजनीति विज्ञान के सेत्र म बहुत अधिक दृद्धि हुई है । कऋव यह माना जाने लगा है 
कि राजनोतिक सस्वानोंजी कक्षा राजनीति विज्ञान बा अध्पदन कन्द्र मानवीय 
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व्यवहार है क्योकि यही समस्त राजनीतिक संस्थाओं को चालक शक्ति है। मानव 
व्यवहार के साथ-साथ उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवेज्ञानिक, सामाजिक 
तथा आयथिक पररस्थितियो का अध्यग्न करता भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का 
मुख्य विषय बन गया है ॥ व्यवहारवादी अध्ययन मार्य इसी वात पर जोर देता है कि 
व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को उसके सम्पटी सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में ही 
सही ढग से समझा जा सकता है | इसी कारण बतमान समय म सामाजिक जीवन वे 
विभिन्न पक्षो तथा समुदाया को राजनीति विज्ञान वे अध्ययन क्षेत्र मे सम्मिलित 
किया जाते तगा है। 


उपयुक्त शब्दावली 
(#फएएण्ााभ० वुलाप्णण० १५) 

जिम प्रकार राजनीति विज्ञान की कोई एक भर्वमाम्य परिभाषा नहीं है उसी 
प्रकार उसकी कोई निश्चित एवं सर्वमान्य शब्दावली भो नहीं है । विभिन्न विद्वानों ने 
इसे अलग अलग नामों से सम्बोधित किया है। कुछ विद्वान इसे राजनोति (९00०७) 
के नाम से पुकारते हैं कुछ इसको राजनीतिक दर्शन (2०0०8 र०००क्ाए) 
कहते हैं तथा कुछ अन्यो ने इसको राजनोी ति-विज्ञान (!?0(0८ढां $00॥०४) के नाम 
को मज्ञा दी है । जेलोनेक ने ठीक ही कहा है कि ' एक उपयुक्त नाम की आवश्यकता 
जितनी अधिक राजनीति विज्ञान को है उतनी अधिक्र किसी अन्य विज्ञान को नहीं 
है ।!४ अत हमारे जलए यह समझ लेना आवश्यक है कि इन तीनो नामों के वीच 
अन्तर क्‍या है तथा इस शास्त्र के लिए क्सि नाम की सज्ञा देना अधिक उपयुक्त रहेगा । 

राजनीति (?0॥॥0०5)---अधिकाश प्राचीन लेखको ने राज्ण से सम्बन्ध रखने 
दाले इस विपय को राजनीति कहना ही अधिक उचित समझा था। इस शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम अरहतु ने किया । उसने अपनी पुस्तक का नाम ही 'राजवीति' रखा ) 
इसका कारण शायद यह रहा हो कि उस समय यूनान में नगर राज्य थे, जिन्हे पोलिस 
(?०॥$) कहा जाता था । अत नगर राज्य से सम्बन्धित विद्या को पॉलिटिक्स अथवा 
राजदीति की सक्मा दी गई । अरस्तू के समात कुछ आधुतिश विद्वात भी इसे राजनीति 
बहता अधिक उपयुक्त समझते है। इनमे जेलोनेब (उ80]060०), होल्जनपॉर्फ 
(पछ्०॥2९०१०) ड्रोटस्के ([7८7५८७॥८) सिजबिक ($089०0) आदि के नाम 
प्रमुख हैं ॥ इन विचारकों का मत है कि “राजनीति! शब्द के अन्तर्गत राज्य और 
सरकार मे सर्म्वान्धिव समस्त ज्ञान आ जाता है। सर फ्रेंडरिक पोलक ने भी इस 
विपय के लिए “राजनीति शब्द का ही प्रयोग क्रिया हे। परन्तु पोलक ने राजनीति 
शब्द का प्रयोग सकुचित अर्थ मे न करदे व्यापक अर्थ से किया है। उसने राजनीति 
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को दो भागो में बाँट दिया --सैद्धान्तिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति । 
दोनो के अन्तगंत निम्नलिखित विषय आते हैं 

(भ) संद्धान्तिक राजनौति--इसके अन्तर्गत राज्य सिद्धान्त शासन के सिद्धान्त, 
विधि निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त तथा कृत्रिम व्यक्ति के रूप मे राज्य के सिद्धान्त आते हैं । 

(ब) स्यावहूरिक राजनीति--इसके अन्तगंत राज्य एव सरकार का वास्तविक 
स्वरूए, सरकार की वाय॑ प्रणाली, कानून और कानून निर्माण की प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था, 
बूटनीति, शान्ति, युद्ध, व्यापारिक समझोते तथा अन्‍्तरॉप्ट्रीय सम्बन्ध इत्यादि आते हैं । 

'राजनीति! शब्द पर आपत्ति--राजनीति शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध, 
निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं 

() राजनीति का अध्ययन क्षेत्र सीमित है--प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तू 
के जिस अर में 'राजनीति' शब्द का प्रयोग किया था, उसके अनुसार राजनीति का 
क्षेत्र काफी व्यापक था । इसी प्रकार फ्रे डरिक पोलक ने भी राजनीति का जो वर्गी- 
करण किया है, उसके अनुसार भी “राजनीति' का क्षेत्र काफी विस्ठृत हो जाता है। 
अत' यदि इतने व्यापक अर्थ मे “राजनीति” शब्द का प्रयोग क्या जाय तो इस विषय 
के लिए 'राजनीति' को सज्ञा देने मे कोई घुराई नही होगी परन्तु आजकल “राजनौति/ 
शब्द का प्रयोग व्यापक कर्थ मे न किया जाकर सकुचित अर्थ में किया जाता है। 
आधुनिक थ्रुग मे राजनीति का तात्पयं व्यावहारिक राजनीति अथदा सरकार के दिन- 
प्रतिदिन के कार्यों और नीतियो से ही होता है, राज्य के सैद्धान्तिक पक्ष से उसका 
कोई सम्बन्ध नही है। गरार्तर ने ठीक ही कहा है कि 'राजतीति शब्द का अर्थ 
राज्य के कार्यक्लापो के उस भाग तक सीमित है जो वास्तविक गतिविधियों के 
सचालन से सम्बन्ध रखता है 7६ 

हमारे अध्ययन का मुस्य विषय दिन प्रतिदिन की राजनीति तथा सरकार की 
समस्याओ वा अध्ययन करना नहीं है बत्कि राज्य के संद्धान्तिक पक्ष का अध्ययन 
फरना है। इसके अन्तगंत राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति विकास तथा उद्देश्य आदि का 
ऋ्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस हृष्टि से हमारे अध्ययत विपय के लिए 'राज- 
नीति' शब्द का नाम देभा उचित नही है। प्रो० गिलक्राइस्ट ने ठीक ही 5हा है कि 
आधुनिक प्रयोग वे कारण राजनीति का एवं नया अर्थ हो गया है जिससे हमारे 
विज्ञान के नाम के रूप में यह शब्द निरर्यक हो गया है ।"* 
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(2) राजनौति दूषित बला सानो जातो है--आधुनिक युग भे राजनीति! 
शब्द वा प्रयोग विज्वत अर्द मे किया जाने तगा है। आजकल “राजनीति! शब्द का 
प्रयोग धोलेबाजी, बेईमानो, सत्ता प्राप्त करने की वला, आदि बुरे कर्थों मे क्या 
जाता है। साधारण बोलघाल में किसी भ्रप्ट व्यक्ति वे लिए राजनीतिज्ञ शब्द का 
प्रयोग क्या जाता है। सर अनेंस्ट बेन के ४-थे मे, “राजनाति कठिनाइयों का 
आवाहन करने, उन्हे खोज निरालने, उतका गलत बारण बदलान तथा उनका गलत 
हल खोज तितालने वी बला है //! इसग्र नेतिक सूल्यो का महत्त्व कस हो जाता है 
तथा सफ्लता प्राप्लि का महत्त्व बढ़ जाता है। सफ्तता चाहे नैतिक अथवा अनैतिक 
की भी साधनों से प्राप्त की जाय । इसलिए 'राजनीति' शब्द मे स्वार्थ को गन्ध 
आती है । 

है (3) राजनोति में एकरूपता का अभाव पाया जाता है--राजनीति वी विपय- 
सामग्री में एकरूपता की कमी पाई जाती है । एक देश की राजनीति दूसरे देश की 
राजनीति मे तथा एफ दल की गांजनीति दूसरे दल की राजनीति से भिन्न होती है। 
यही नही, बल्कि एक ही देश तया दल को राजनीति विभिन समय में भिन्न भिन्‍ने हो 
सकती है। ऐसी स्थिति मे 'राजनीति की अध्ययन सामग्री मे एकरूपता बा अभाव 
है । इसके विपरीत राजनीतिशास्त्र राज्य तथा सरकार के मौलिक सिद्धान्तो बा 
अध्ययन करता है । इन सिद्धाग्ठा ये एकह्पता पराई जाती है। समय तथा स्थान की 
भिन्‍नता का इस मौलिक सिंदान्तों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता । 

उपर्युक्त कारणों से हम इस दिपय को राजनीति की सना नहीं दे सकते । 

राजनोति दशंन (2०७८७ 7%॥0509॥५)--बहुत से विद्वाल राज्य से 
सम्बन्धित विषय दो राजनीति-दर्शन कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। उनका एक 
तक तो यह है कि राजशास्त्र दर्शनशास्त्र का हो एक अय है। दर्शनशास्त्र सम्पूर्ण 
विश्व कर अध्ययत करक्ा है और राजशास्त्र विश्व के केवल एक पक्ष का जिसे हम 
राजनीतिक पक्ष बहूते हैं। अत सम्पूर्ण विश्व के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने 
घाले विषय को राजनीति-दर्शत बहता उचित ही है। उनका दूसरा शर्स 
यह है दि! इस विषय के अन्तर्गत हम व्यावहारिक राजनीति वो अध्यान 
मन करवे विशेष रूप से राजनीतिक सिद्धान्ता एवं विचारो का अध्ययन करते हैं। 
दूसरे शब्दों मे हम यह कह सतते हैं कि यह विषय राज्य के संद्धान्तिक पक्ष 
का ही अध्ययत करता है। इसमे व्यावहारिक राजनीति को कोई स्थान नहों है। 
उदाहरण के लिए, इसमे राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रति, उसका विकास, 
उद्देश्य, अधिकारों एवं वर्तब्यों तथा अन्य राजनीतिक विचारों का अध्ययन 
होता है और इस तरह इस विषय का अध्ययन सैद्धान्तिक राजनीति तक 
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ही सीमिय है । इसके अतिरिक्त इस विपय के अव्ययन की प्रकृति संडान्तिक 
के ताथ-साय दाशंनिक भो है । दार्शतिक केवल यह नही देखता कि कोई कार्य किस 
प्रकार हो रहा है वत्कि यह भो देखता है कि वह कार्य क्यों हो रहा है तथा उसे 
क्सि प्रकार होना चाहिए | णही बात इस विधय के अध्ययन के साथ है । जैसा कि 
होलोवेल ने तिखा है कि '“राजनीति-दर्शन को रुचि इसमे अधिफ नहीं है कि 
तथ्य फंसे धटित होते हैं बलिर इसमे है कि बया घटित होता है और बयों 7! 
इसलिए विद्वानों के अनुसार इस विपय को राजनीति दर्शन का नाम दिया गया है! 

इसके पक्ष में एक तोसरा तक यह भी दिया जाता है कि राजनीति दर्शन 
राजनीति विज्ञान वा पूर्वगामी है तथा उसे आधार प्रदात करता है। गिलक्राइस्ट के 
शब्दों में “राजनीति-दर्शन इस हृध्टि से राजनीति विज्ञान का पूर्वंगामो है क्योकि 
राजनीति रन की मौलिक मान्यताओं वर ही राजनीति बिज्ञाम आधारित है / ३ 

राजनोति-दर्शन शब्द पर आपत्ति इस विपय के लिए राजनीति दर्शन की 
सज्ञा देने पर निम्नलिणित आपत्तियाँ हैं 

(१) यह इस विषय का अधूरा ज्ञान कराता है- राजनीति दर्शन राज्य 
सम्बन्धी विषयों का पूर्ण ज्ञान नहीं वराता। इस शब्द के अन्तर्गत राज्य सम्बन्धी समस्त 
विषयों का अध्ययन नद्वी आता । जैसा कि ऊपर बताया गया है कि राजनीति के दो 
पक्ष होते हैं--संद्ध/म्तिक राजनीति तया व्यावहारिक राजनीति । जहाँ तक राजनीति- 
दर्शन का र म्बन्ध है उसमे संद्धान्तिक राजनीति का अध्ययत तो अवश्य कराया 
जाता है । परन्तु उसमें ध्यावह्वारिक राजनीति की विवेचना नहीं की जाती । इस 
विधय का पूर्ण ज्ञान प्राध्त करने के लिए राजनीति के दोनो पक्षों का अध्ययन समान 
हझूप से भहत्त्वपूर्ण है । 

(2) इससे भतिश्चितता का बोध होता है--जैसा कि ऊपर कहा गया है 
कि राजनीति-दर्शन को प्रकृति सेंद्धान्तिक के साथ साथ दाशंनिक भो है । साधारण 
भाषा में दर्शनिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बल्पना लोक में विचरता रहता 
तथा जीवन की वास्‍्तविक्ताओ से दूर रहता है। यदि हम इस विषय के लिए दर्शन! 
शब्द का प्रयोग करें तो इससे यही आभास होगा कवि राजनीति दर्शन में राज्य की 
समस्याओं पर कल्पना के आधार पर विचार क्या जाता है, वास्तविकता के आधार 
पर नहीं । 

(3] यह शब्द विधय को प्रकृति के अनुशूल नहीं--राज्य से सम्ब-्ध्ित दिपय 
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प्रकृति की दृष्टि से एक कला भी है तथा विज्ञान भी है॥ राजनीति-दर्शन शब्द से उसके 
कला होने का बोध तो हो जाता है परन्तु उसके विज्ञान होने का बोध नहीं होता । 
अन यह शब्द इस विषय की सही प्रकृति के अनुवूल नही है । 


उपरोक्त कारणो से इस विषय के लिए राजनों ति-दर्शन का नाम देना अधिक 


उपयुक्त नहीं है । 


राजनीति विज्ञान [70॥/८9 $2९0८४)--राज्य सम्बन्धी विद्या का सही 


ओर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से इस विधय के लिए राजनोति-(वज्ञान की संज्ञा 
देगा सबसे अधिक उपयुक्त है। इनके पक्ष मे निम्नलिखित तक दिये जा सकते हैं 


सर्वप्रथम राजनोति-विज्ञान शब्द के अन्तगत राजतीति तथा राजनी ति- 


दर्शन दोनों का अध्ययन क्षेत्र आ जातः है और इस प्रकार यह शब्द इस विपय के 
अध्ययन क्षेत्र की हृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त हैं। जँसा कि ऊपर बताया जा चुका है 
कि 'राजनीति' का सम्बन्ध केवल व्यावहारिक पक्ष से है तथा राजनीति दर्शन का 
सम्बन्ध केवल संद्धान्तिक पक्ष से है। राजनीति विज्ञान, राजनीति तथा राजनीति- 
दर्शन दोनों का समन्वय करता है। दूसरे शब्दों मे हम यह कह सकते हैं कि राजनीति- 
विज्ञान राज्य के सँद्धान्तिक तया व्यावहारिक दोनो पक्षो का अध्ययन करता हैं और 
इस प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत राश्य सम्बन्धी समस्त विषयों तया 
कार्यकलापों का अध्ययन आ जाता है $ 


द्वितीय, राज्य सम्बन्धी विषयों तथा समस्याओ का फ्रमबद्ध ढस से अध्ययत 


किया जाता है । अंत इस विद्या को ऐसा नाम रियर जाना चाहिए जो इसके वेजानिक 
स्वरूप को प्रकट करे। राजनीति-विज्ञान ऐसा ही शब्द है जो इस विषय के वेशानिक 
स्वरूप को प्रफट फरता है जवकि राजनीति तथा राजनीति दर्शन दोनो इस विषय 
को केवल कला का झूप्र प्रदात करते हैं ॥ 


इस प्रकार राजनीति विज्ञात की सज्ञा राज्य सम्यन्धी विषय को पूण्णता, 


दज्ञानिकता तथा सुनिश्चितता प्रदान करती है । अत यह सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है कि हम अपने द्वियय के लिए राजनीति विज्ञान शब्द को अपना लें। गंदल, 
सीले, बगेंस, विलोबी, गानर सीकॉोंक, गिलक्राइस्ट आदि अनेक प्रमुख विचारकों का 
गही सत है । गिलक्राइस्ट का कथन है कि “'बिवेर तथा प्रयोग के ह्टिकोण से 
राजनीति-विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है ।”: इद्धी तरह सन्‌ 948 मे यूनेस्को 
के तत्वावधान मे ससार के प्रमुख राजनीतिशा स्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमे भो 
राजतीति विज्ञान शब्द को हो सर्थोत्तम-मावकर स्वीकार किया गया ।* 
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राजनीति विज्लान एक अयवा अनेक-- वुछ फ़ासौसी विच्चारकों का यह मत 
है कि राजनीति विज्ञान एक नही, अनेक हैं। इसलए वे इस शब्द का प्रयोग एक- 
चचन मे न करके बहुबचन मे बरते हैं। उनका विचार है कि राज्य एक ऐसा 
सगठन है जिसके विभिष्न पहलू हैं, जैसे सविधान, लोक प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय दिधि, 
सुलनात्मव' राजनीति कूटनीरि, इत्यादि। कमी भी एक विज्ञान के द्वारा इन सभी 
पहलुओ का अध्ययन करना अत्यन्त कठिन है। ये विभिन पहलू स्‍्वय स्वतस्त्र ज्ञान 
के रूप भें विकसित हो गये हैं और इतका अध्ययन करने के लिए अलग-अलग 
विज्ञानों का विकास हो चुका है। राजनीति विज्ञान इन सभी विज्ञानों का समावेश 
करता है। अत राजनोति विज्ञान के स्थान पर राजनीति-विज्ञानों (?०ाहाल्वो 
$८८70९5) अथवा अनेक राजनीति विज्ञान कहता अधिक उपयुक्त है। हॉल्टजेनडार्फ 
लेबिस तथा गिडिग्स ने राजनीति विज्ञान वा बहुवचन के रूप मे प्रयोग किया है। 

परन्तु ध्शासीसी विचारकों बे मत को स्वीवार बरतने में कई आपत्तियाँ हैं । 
प्रथम तो, फ़रासीसी विचारकों ने ज्ञान की जिन शाखाओ का उल्लेख किया है उनमे 
से कुछ ने एक स्वतन्त्र विषय का रूप ग्रहण कर लिया है। उदाहरण के लिए लोक- 
प्रशासन ने स्वतन्त्र विषय का रूप प्राप्त कर लिया है। भ्ाज के युग में सामाजिक 
कार्यडलाए और गतिविधियाँ इतनी अधिक तथा जटिल हो गई हैं कि कोई एक विपय 
उनका भली प्रकार अध्ययन नहीं कर सकता । अत इन विषयो के सम्यक विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि इन्हे ज्ञान को स्वतन्त्र शाखाओं के रूप में स्वीकार किया जाए। 

ह्ितीय, राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त, फ्रासीसी विचारकों ने जिन भिपयो 
वा उल्लेख किया है उनसे से कोई भी शक्ति सम्बन्धी सपस्पाओं का भध्ययन नहीं 
करता और न वे प्रत्यक्ष रूप से राजतोतिक कार्यकलापो से सम्बन्धित हैं। सामाजिक 
लीवन॑ के विभिन्न पश्लों का अध्ययन करते हुए वे ज्ञान की स्वतन्त्र शाखाएँ बन चुके हैं । 

तोसरे राज्य से सम्बन्धित विज्ञान को विभिन्न स्वतन्त्र शाखाओं में विभाजित 
करने झै उसको पूर्णता नष्ट हो जायती ! शह एक पूर्ण विज्ञान के रूप से नहीं रह 
जायेगा । अत राजरीति विज्ञात का एकवचन में प्रथोग ही अधिक उपयुक्त होगा । 
सितम्बर 948 मे युनेश्कों भवन, पेरिस में होने वाले सम्मेलन में विभिन्न देशों के 
राजनोतिशास्थत्रियों ने भो यही लिर्षय लिया कि राजनोति-विज्ञान शब्द का प्रयोग 
अहुदचत से ले किया छाए 

उपर्युक्त विवेचन से हम इस परिणास पर पहुंचते है कि अपने इस विषय के 
लिए राजनीति विज्ञान शब्द ही अधिक उपयुक्त एव सर्वोत्तम है । 

क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है ? 
(3 एगाधर्डे $सला०९ ब 5267८९) 

राजतोति विज्ञान विज्ञान है अथवा वही, इस सम्बन्ध में विद्वानों में भारी 
मतभेद है ॥ एक ओर तो अरस्तू जैसे विद्वात राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ अथवा 
जीह्च विज्ञान (फर3श८ 50९7०८) और बर्नाई शॉ इसे मानवोय सभ्यता को 
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भ्रत्न रप सकने वाला विज्ञान मानते हैं तो दूसरी ओर वकिल, फॉम्डे, मेटलेण्ड, 
हैं बीपर्ड, ब्ददस, बह केटलिक, बाकर आदि विद्ञात हैं, जो राजतीति विज्ञान 
४ विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते । यहाँ पर हम इस बात वी जिवेचता करेंगे 
कि राजनोति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं | 
शाजनोति विज्ञात विज्ञार्ता नहीं है 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि बहुत से राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान 
को विज्ञान की श्रेणी मे नहीं रखते । बक्लि ने ठो यहाँ तब कहा है "ज्ञान फो 
बतंमात अवस्या से राजनीति का विज्ञान होना तो टूर रहा, वह फलाओ में भो सबसे 
दिछशे हुई कला है ए१ 
समाजणास्त्र के जन्मदाता आऑपस्ट दॉम्टे भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान 
नहीं मातते । उनके शब्दों मे “राजनीति के विशेषज्ञ इसकी अध्यपद विधियों, सिद्धान्तो 
एव निप्वर्यों दे सम्बन्ध में एक्मत नहीं हैं ॥ इसम विकास की निरस्वरता नही पाई 
जाती है तथा इसमे ऐमे तत्वों का अभाव है जिनसे आधार पर हम भ्रविष्य के लिए 
पहले से बुछ कह सते । 
भ्रेटलेण्ड मे भी इस बष्ठ पर दुख प्रदट किया कि राजनीति के लिए विशान 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्दोंते बड़े व्यगपूण शब्दों मे यह कहा कि “जब 
मैं 'राजनोति विज्ञान! के शोप॑क के अन्तर्गत परोक्षा प्रश्तो को देपला हूं तो भुझे प्रश्नों 
पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है ।”/3 
चाह्से शेयर्ड के अवुसार, “न यदह॑ सम्भव है और न बानौय ही है कि 
राजनौति का एक विज्ञान हो [” 
केटलित का भी कथन है कि “अभो तक विसो मान्य अर्थ मे राजनीति एक 
विज्ञान महीं बन थाई ॥” 
ब्राइस का भी यही मत है कि “राजनीति के लिए विज्ञान बत सकता लगसग 
असम्मव है !” 
अमेस्ट घाकर भी रापनीति के अध्ययन के साय विज्ञान की सज्ञा के मेल को 
पसन्द नेही बरते ॥ 


डे यद्यपि उक्त विचार आज से काफी समय पूर्व ब्यक्त किय गये थे और इस बीच 
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में राजनीति विज्ञान मे काफी उन्नति कर ली है । फिर भी यह आवश्यक हो जाता है 
'कि इस विषय की विदेचना करने से पहले हम विज्ञान ःब्द के अर्थ को भली प्रकार 
समझ ले । 

विज्ञान शब्द का अर्य--विज्ञान ज्ञान वी वह शाखा है जो तथ्यों को व्यवस्थित 
रूप में एकत्रित करती है और सामान्य नियमो को खोज निकालते का प्रयत्न करती 
है 7! सबसे पहले इसमे तथ्यों को एकत्रित क्यि7 जाता है तथा कार्य और कारण के 
बीच' सम्बन्ध प्रदर्शित करते हुए कुछ सर्वमान्‍्य निष्कर्पों तक पहुँचने का प्रयत्न किया 
जाता है। हकसले के अनुसार विज्ञान युक्ति और साक्य पर आधारित एफ सम्यक 
ज्ञान है। शेपई ने विज्ञान के तीन लक्षण बताये हैं--(!) एक सक्षिप्त, सगत और 
सम्बद्ध ज्ञान भी सम्भावदा, (2) तथ्यों को क्रमवद्ध करना, उनमे कार्य और कारण 
के बीच सम्बन्ध स्थापित करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने तथा पूर्व क्यत करने 
की क्षमता, ओर (3) प्राप्त निष्कर्यों की जाँच वी सम्भावना | कार्ल फेडरिच ने इसमे 
दो नई बातें जोडने का सुझाव दिया हैं () अध्ययन विधि के सम्बन्ध में व्यापक 
सहमति, और (2) द्सके अध्ययन में लगे हुए व्यक्तियों का समुच्चित प्रशिक्षण |? 

राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते पर आपत्ति--जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं कि अनेक विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप मे स्वीकार नही करते । 
वे अपने पक्ष में निम्नलिक्षित तर्क प्रस्तुत करते हैं 

() सर्वमाम्य सिद्धा्ता को असाव--राजनी नि विज्ञान के सिद्धान्तों के विषय 
में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि कुछ विद्वान लोकतन्‍्त्र को 
सर्वश्रेष्ठ ध्यवस्था बताते हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य कुलीनतात्र को अच्छी व्यवस्था 
बताते हैं | इसी प्रकार बुछ विद्वानो के अतुसार ससदीय सरकार सर्वोत्तम है तो दूसरो 
के अनुसार अध्यक्षारमक् सरकार अधिक उपयुक्त बताई जाती है। इसी तरह कुछ 
की राय में राज्य की ससद में दो राश्त अधिक उपयोगी हैं जबकि बुछ दुसरे लोग 
एक कदन बाली ससद को राज्य थी प्रगति डे लिए अधिक लाभदायक समझते हैं । 
इसी तरह कुछ राजनीतिक विचा रधाराओ के अनुसार (व्यक्तिगत) राज्य के कार्य कम 
से कम होने चाहिएं जबकि दूसरी ओर समाजवाद जंसी विचारधारा के अनुसार राज्य 
को समाज के आधिक कार्यों का थी सबालन करना चाहिए । कुछ राज्य को एक श्ेप्ठ 
एव सर्वोच्च सस्था मानते हैँ तो शुछ अन्य उसे एक शोषण करने वाली सम्धा मानते 
हैं। अत सर्वमान्‍्य सिद्धान्तों वे अभ!व मे हम उसे विज्ञान नहीं कह सकते । 

(2) निश्चित एवं शाश्दत नियमों का अधाव--विज्ञान को यह विशेषता है 
कि उसके नियम निश्चित एवं शाश्वत होते हैं तथा उसके निष्कर्प सभी कालो तथा 
स्पानों के लिए एक समान होते हैं । उदाहरण के लिए, अकगणित का यह नियम कि 
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दो और दो चार होते हैं एक निश्चित तया शाश्वत नियभ है। इसी प्रकार भौतिक- 
शाप्त्र का यह तियम कि गुरुत्वाक्पंण को शक्ति वे कारण प्र८्येक पदार्थ पृथ्वी की ओर 
सखिंचता है, सव दशाओं मे सही रहने चाला नियम है । इसी तरह रसायनशास्त्र का 
यह नियम कि हाइड्रोजन और ऑसक्‍्सीजन को क्रमश दो और एक के अनुपात मे मिलाने 
से पादी बन जाता है, एक निश्चित एवं शाज्वत नियम है। सक्नेप मे, हम यह कह 
सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञाना के निष्कर्ष शुद्ध तवा तियम निश्चित एवं शाश्वत होते 
हैं । यह बान राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध म नही कही जा सकती | उसमे न तो ऐसे 
पियम स्थापित क्ये जा सकते हैं जा सब समयो तथा सब स्थानों के लिए एवं समान 
हो और न उसत्रे निष्कर्ष इतन शुद्ध तथा निश्चित होते हैं। अत निश्चितता एवं 
शाश्वतता के अभाव से हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते । 


(3) कार्य और कारण का सम्बन्ध निश्चित नहों-विज्ञात में कार्य और 
कारण के बीच सम्बन्ध स्यापित कया जा सत्ता है। उदाहरण वे लिए यदि हम 
पाती को एक निश्चित मात्रा तक गर्म करें लो वह भाष में बदल जायेगा । | यह काम 
हम किसी भी देश में करे परिणाम यही होगा । परन्तु राजनोति विज्ञान में कार्य 
और कारण के बीच सम्बन्ध स्थादित नहीं किया जा सह्ता$ इसम यह बताना कठिन 
होगा कि किस राजनीतिक घटना के पीछे बौतसा कारण प्रमुख है। उदाहरण के 
लिए स्पष्ठ रूप से ही यह कहता कटित होगा कि फ्रास की क्रान्ति वहाँ के दार्शनिको 
के विचारों के परिणामस्वरूप हुई अयवा वहाँ की दोपपूर्ण राजदीति एवं सामाजिक 
व्यवस्था के वारण हुई। इसका कारण यह है कि राजनीतिक घटनाओं के पीछे 
अनेक पेचीदे कारण होते हैं। राजनोति विज्ञान में एक ही कारण से विभिन देशों 
में भिन्न मिन्न परिणाम हो सकते हैं, अत उसे विज्ञान को श्रेंणों मे नहीं रपा जा 
सकता । 

(4) पर्यदेक्षण तथा परीक्षण सम्भव नहौं--प्राशतिक विज्ञानों में पर्यवेक्षण 
तथा परीक्षण के द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। एक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला म जाकर किसो पदारय॑ पर प्रयोग कर सकता है तथा उस पर प्रभाव एव 
परिवतेत की प्रक्रिया का वारीकी से पर्यवेक्षण कर सकता है। परन्तु राजनीति विज्ञान 
पे पर्यवेक्षण तया परीक्षण सम्भव नहों है ॥ राजनीति विज्ञान वे लिए अलग से कोई 
प्रपोगशाला नहीं बन सकती। एक राजनीतिक अनुसन्धानकर्ता अपनी अध्ययर सामग्री 
अर्थात मनुष्यों को प्रयागशाला की स्थितिया में रखकर उनका अध्ययन नहीं कर सकता 
और न वह अपन निष्कर्षों अथवा सिद्धान्तों बी समुचित जाँच या परीक्षा ही कर 
सकता है ॥ इस सम्बन्ध मे ब्राइस ने कहां है कि “भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर 
पहुँचने के लिए बार-बार प्रयोग क्रिया जा सकता है परन्तु राजनीति में एक प्रयाग 
बार-वार नदी दाहराया जा सकता क्गजि उसी प्रकार की, दश्णएँ दुद्मर नही; पैदा की 
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जा सकती, जैसे कि बोर्ट एक ही ददी में दुवारा नहीं गिर सक्तता। ' इसके अतिरिक्त 

प्राइतिक विज्ञानो के प्रयाय के विषय निर्जोब पदार्थ होते हैं जा समान दशाओ में 

समान रूप से व्यवहार वरते हैं परन्तु राजनीति विज्ञान के श्रयोग ये विषय मयुष्य कै 
जो सजीव होते हैं ॥ मानव व्यवहार के अध्ययन मे प्राहतिक विज्ञानों के विषय जँसी 

एक्रूपता नही होती । मनुष्यों के उद्दे श्य प्राय मिथित और जटिल हाते हैं । उनके 

स्वभाव में मिन्नता होतो है। उसफ्गो विवेक तथा इच्छा शक्ति प्राप्त है ॥ अत- एक हो 

स्थिति मे विभिन व्यक्तियों का व्यवहार नित्र हो सक्तता है। इस प्रकार अन्य विज्ञानों 

की तरह राजनीति पिज्ञान मे पर्यवेक्षण तथा परीक्षण रास्भव नहीं है अत हम उसे 

विज्ञान नही कह सकते । 

(5) सही साप-जोख़ को क्षमी-प्राहतिक विज्ञानों के समान राजनोदि 
विज्ञान मे शुद्ध एवं सही माप सम्भव नही है । इसका कारण यह है, जैसा हि ऊपर 
बताया गया है कि प्राहृतिक विज्ञाना कों विप्यवस्तु निर्जीब है परन्तु राजदीति 
तिजान बी विपय॑वेस्तु सजोब है। मनुष्य की भावना विचार, आदेग, उत्तेजना, कराए, 
प्रेम इत्यादि सवेग उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानव व्यवहार 
को प्रवाहित करने वाले ये तत्त्त अहृश्य एबं अस्पष्ट हैं, इन्हें मापना ४४०२ 
महीं । एिर प्राकृतिक वैज्ञानिकों को तो माप-जोख के उपकरण उपलब्ध हैं. वे 
या गैस का दबाब ठीक ठीक माप सकते हैं परस्तु राजनीतिशास्त्रों के पास ऐसे बोई 
उपकरण नहों जिससे वह मनुष्य को भावना था विचार के आवेश को सही रूप में 
माप सके । 

(6) भविष्ण्वाणी राम्भब नहीं--प्राइतिक विज्ञानों के नियम निश्चित होते 
हैं भरत उनके आधार पर भविष्य के सम्बन्ध में भविष्यवाणी वी जा सकती है। 
उदाहरण के लिए, बहुत पहले यह सदी-सही वतलाया जा सकता है कि दिस दिन और 
क्सि समय चन्द्ग्रहण था सूर्यग्रहण लयेगा॥ लेकिन राजनीतिक विज्ञान में पहले यह 
नहीं बतलायां जा सकता कि किसी कातून विशेष का जतता पर क्या असर पड़ेया , 
अथवा चुनाव मे किस राजनीतिक दल की विजय होगी । प्राय यह देखन में आया है 
कि भारत, इगलैण्ड, अमेरिका आदि देशों मे चुनावों के समय अनेक अनुमन्धप्ता, 
लोक्गत का राप्रह कर, यह भविष्यवाणी करत हैं कि कोन व्यक्ति अथवा 8220 के 
दल चुनाव में विजपी होगा। परन्तु सावधानी बरतने पर भो अनेक बार उर्नेद् 
भविष्यवाणी सही नहों निकलती ॥ 

(7) अध्ययन बस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष नहीं--राजनीति विज्ञान में तथ्यों को 
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एकत्रित करने, उतको विवियत्‌ सजाने और उनसे निष्कर्प निकालने में राजनीतिवा 
अनुमन्धाता का अपना व्यक्तित और उसका दृष्टिकोण भी कुछ न बुछ प्रभाव डाले 
बिना नदी रहता । भौतिक ओरप्राइनिक वैज्ञानिकों के समान वह पूरी तरह बस्तुनिष्ठ 
और निरपेक्ष मही रह सकता । उसका पालन पोषण, शिक्षा, सामाजिक वातावरण, 
व्यवसाय आदि उसके दृष्टिकोण को प्रभावित किये बिना नही रडते | 
(8) वरिघाया एवं अध्ययन पद्वतियों के सम्य्य मे सतेसय का असाव-+ 
ब्राहृतित विज्ञानों को यह विशेषता है वि उतसम प्रिमापा, शब्दावली एवं अध्ययन 
पद्धतिपों के सम्बन्ध मे विद्वानों ब विचारो में निश्चितता तथा एक्मतता होती है परम्तु 
राजनीत विज्ञान के सेखक इनरे सम्बन्ध मे एक्मत नहीं हैं। राजनीति विज्ञान की 
उतनी ही परिभापाएँ हैं जितत उसके लेग्शक हैं । प्रजातन्त्र तथा समाजवाद जैसो अनेक 
धारणाएँ हैं जिनके कई अर्थ निरलत हैं । 
उपरोक्त तकों के आधार पर हप यह कह सकते हैं कि राजवीति विज्ञान एक 
बजिज्ञान नहीं है। इसका समयतर करते हुए बक ने कहा है कि * जिस श्रकार सोर्दर्य- 
शास्त्र (8६$।॥८७८४) को विज्ञान को सज्ञा नहीं दो ज। सकतो, उसो प्रकार राजनीति 
विज्ञान को भी विज्ञान नहों कहा जा सकता क्योकि इसमे कुछ भो निश्चित नहीं है | | 
इसकी कोई सोमाएंँ नहीं हैं, यह निरन्तर परिवतंनशोल है, इसमे मापदण्ड का अभाव 
है तथा इसकी निशिजत परिभाषा नहीं दो जा सकती ।7 
राजनीति विज्ञान एक विज्ञानू, है 
उपरोक्त विचारों में सत्य का कुछ अश अवश्य है। वस्तुत प्रकृति से ही सामा- 
जिक अध्ययन भौतिक अथवा प्राह्तिक विज्ञानों बी तरह यवातथ नहीं हो सकक्‍ते। | 
फिर भी जब आलोचक राजनीति के विज्ञान बतने की सम्भावना को ही महीं 
मानते तत्र बे एक ऐसी अति वह पहुँच जाते हैं जिससो स्वीकार नहीं किया 
जा राजता । सम्भवत वे उस अध्ययन को वेज्ञानिक समझते हैं जिसके निष्कर्प शुद्ध, 
स्पष्ट तथा ययात॒प हो, जिमम कार्य तया कारण के बीच विश्चित सम्बन्ध पाया जाता 
हो और जिसमे पूर्वक्थन अथवा भविप्यदाणी करने की क्षमता हो। विज्ञान वे 
सम्बन्ध में यह विचार उचित नहीं माना जा सकता । उदाहरण के लिए, 
प्र/ह्वतिक विज्ञानों मे भी ऋतु विज्ञान आदि कुछ ऐमे ज्ञाम हैं जा मही भविष्य" 
वाणी नहीं बर पाते किन्तु उनको विज्ञान मानने में कोई आपत्ति नहीं करता। फिर 
सामाजिक विमानों के सम्दन्ध में एक भिक्ष कसौटी वो ? 
वस्तुत कोई अध्ययत वैज्ञानिक है अथवा नहीं, इस प्रर्ख में उस ज्ञान की 
अध्ययन पद्धति (8८७॥०4००४५) ही निर्णायक हानी चाहिए | यदि किसी ज्ञान के 
अध्ययन पद्धति वेडानिक है तो फिर हम ऐसे ज्ञान को विज्ञान क्यो ने कहे । गानर 
ने विज्ञान की परिभाषा देत टुए लिखा हैं कि * बिशान क्िसो विषय से सम्बन्धित उर 
ज्ञान राशि को बहत है जो विधिवत्‌ पयवक्षण, अनुभव एवं अध्ययत के आधार प 
आप्त की 4६३ हो आरैर जिसके तस्य परव्पर सम्दद्ध, क्ष्मदर््ध तया बर्गाहत श्थिंग 
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हो |” थदि इस परिभाषा के सन्दर्भ मे हम राजनीति विज्ञान पर विचार करें 
तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजनोति विज्ञान एक विज्ञान है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्राचीनकाल से ही विद्वातो ने राजगीति 
को विज्ञान के रूप भे स्वीकार किया है। अरस्तू ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान 
(050८4 $26७०८) बताया है। बाद में बोदां हॉब्स तथा मॉण्टेस्क्यूं ने भी इसको 
विज्ञान माना है। आधुनिक काल में राजबीति को विज्ञान मानने की प्रवृत्ति बढती 
जा रही है। लैविस, सिजविक, ब्राइस ब्लुघलो, जेलोनेक, गानर, आदि विद्वान 
राजनीति बिज्ञानकों विज्ञान की श्रेणी में रखते है। ब्राइस का कयन है कि 
“राजनीति विज्ञान उसी अर्य में विज्ञान है जिस अथ म ऋतु विज्ञान विज्ञान है ।” 
सर फ्रंडरिक पोलक का विश्वास है कि “जिस प्रकार नंतरिकता एक विज्ञान 
है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उमो स्तीमा तक राजनोनि भो 
विज्ञान है ।/3 

उपरोक्त विद्वान अपने पक्ष भे अप्रलिख्ित तक देते हैं 

(।) राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्मबद्ध एवं व्यवस्थित है-- विज्ञान बतत के 
लिए सबसे पहली भावश्यक्दा यह है कि उस विध्वय का अध्ययन क्रमबद्ध एवं 
व्यवत्यित हो । राजनीति विज्ञान में यह विशेषता पूरी तरह पाई जाती है। उसरा 
क्षेत्र निश्चित है तथा उसके अधिकाश नियम स्थापित हो गये हैं। राजनीति विज्ञान 
राज्य, सरकार व अत्य राजनीतिक सम्धाओं का क्मबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। 
उदाहरण के लिए, राजनीति विज्ञान में राज्य को उत्पत्ति उसका विकास, उत्तके 
स्वरूप आदि वा अध्ययन किया जाता है। जाजे उभका अध्यवन अधिक व्यवस्थित 
हो गया है। तिर्णयो को तर्बसगत बनाया जाता है। तथ्यों एवं आवडो के रूप मे 
प्रमाण एकत्रित किये जाते है । अध्ययनकर्तठा अपने घिड्धान्तो को तथ्यों की नीव पर 
निर्मित बरता है तथा वह अपने निष्कर्पों को अधिक से अधिक सामान्य बनाने का 
प्रयत्त करता है । 

(2) सर्वमान्ण सत्यो तथा सिदधान्तों का विकास हुआ है--राजनीति विज्ञात 
में ऐसे अनेक तिष्क्ष निकेल चुके हें जिनके सम्बन्ध मे विद्वान बहुते कुछ एकमत हैं । 
उदाहरण के लिए, आज विद्यनों मे शायद ही इस बात पर मतभेद हो कि यदि प्रशासन 
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में निषुणता लानी है तो लोक सेवाओ के बदो को अत्पकालीन अवधि के लिए निर्वाचन 
से न भरकर उनके लिए स्थायी नियुक्तियाँ की जानी चाहिए तथा लोकसेवक राजनीति 
में भाग न लें। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि न्यायाधीश निष्पक्ष, तिडर और 
स्वतन्त्र होकर काय॑ करें तो उनके पद का कार्यकाल सुरक्षित होना चाहिए। इसी 
प्रकार, यदि शक्तियों का केन्द्रीयकरण कर दिया जाय और उस पर कोई अकुश न हो 
तो यह सम्भव है कि पदाधिकारी निरकुश बन जाए तथा उनमे उत्तरदायित्व की 
भावना समाप्त द्वो जाए और वास्तविकता ता यह है क्रि जैसे जंसे राजनीति विज्ञान 
उन्नति कर रहा है, इसके सर्वमान्य सत्यो और सिद्धान्तो को सख्या भी निरन्तर बहती 
जा *ही है । 

(3) कार्य ओर छारण मे पारस्परिक सम्बन्धो को स्थापना सम्भव है-- 
राजनीति विज्ञान के विषय में ऊपर यह कहा गया है कि यह्‌ विज्ञान इसलिए नहीं है 
क्योकि इसमे कार्य और कारण के बोच सम्बन्ध स्थापित नही क्य जा सकते । परन्तु 
यह धारणा सही नही है । यह सत्य है कि प्राह्ृतिक विज्ञानों क समान इसमें कार्य 
और कारण के तीच सम्बन्ध स्थापित नही क्या जा सकता परन्तु फिर भी कुछ विशेष 
घटनाओ के विधिवत अध्ययत स कुछ सामान्‍य तिप्कप निकाले जा सतते हैं । उदाहरण 
के लिए विभिन्न देशों म हुई ऋ्रान्तिप्रों के विधिवत्‌ अध्यवत से यह सामान्य निष्कर्ष 
निकाला जा सज़ता है कि जनता के प्रति शासकों का अपमातजतक ब्यवहार, अधिक 
असमानता, शोषण सामाजिक भेदभाव, अत्याचार शासन की अव्यवस्था, आदि ही 
सब देशों में सामान्य रूप से विद्रोह के कारण रहे हैं। खाई श्वाइस ने इस सम्बन्ध में 
कहा है वि ' मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों से एक्सपता तथा समानता पाई जातो है 
जिसको सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से 
प्रभावित होक्र मनुष्प प्राप एफ हो प्रकार के कार्य फरता है। मनुप्य के कार्यों का 
शर्यमोकरण किया जा सकता है तया इन्हें श्र खताबद् करके सामान्यतयां प्रचलित 
प्रवृत्तियों के परिण/म रूप मे उनका अध्ययत किया जा सकता है।”! 

(4) राजनोति विज्ञान में परदेक्षण तया परोक्षण सम्भव है--यद्यपि राजनीति 
विज्ञान में प्राइतिक विज्ञानों के समात प्रयवेक्षण तथा परीक्षण नही जिये जा सकते । 
परन्तु इसका तात्ययं यह नही है कि इसमे पर्यवेक्षण तथा परीक्षण हो ही नहीं सकते । 
जहाँ तक पर्यदेक्षण का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में पर्यवेक्षण द्वारा हम 
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अनेक ऐसे राजनीतिक तथ्यों बा पता लगाते हैं जिन्हे वैज्ञानिक अब में सत्य क्त 
जा सकता हैं। उदाहरण के लिए सोकतन्वदाद का अब तक जो विद्ञास्त हुआ है, 
उसका पयवेक्षण करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतन्त में राज्य-शंवित 
का प्रयोग जनहित में होता है तथा जनता अपने अधिकारों के श्रति अधिक 084 
रहती है ( वर्तमान परिस्थितियों के पयवेक्षण के आधार पर हम यह निष्कर्ष नि 
सकते हैं कि वर्तमान राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित न होकर व्यापक होना चाहिए। 
उसे जनहित मे सभी कार्य करने चाहिए इस प्रकार के अनेक निष्कर्ष पर्यवेक्षण दवाएं 
निकाले जा सकते हैं । अरम्तू प्रॉश्टेम्बयू, लॉर्ड ब्राइस आदि ने इसी पद्धति को अपनाया है। 

जहां तक परोक्षण अभवा प्रयोग का प्रश्त है, इसम कोई सन्देह नहीं हि 
प्राकृतिक विज्ञानों के समान राजनीति विज्ञान में हम किसी प्रयोगशाला में बैठकर 
मानव व्यवहार का अध्ययन नदी वर सकते क्‍्यांकि सम्पूर्ण समार ही राजनीति विज्ञात 
की प्रयोगशाला हैं। फिर भी यह कहना उचित नहीं है कि राजनीति विज्ञात मै 
परीक्षण यो ही नदी हैं। वास्तविकता तो यह है कि तार राज्श में कोई गया कानून 
अमता है या नई तीति अथवा शासन व्यवस्था अपनाई जाती है तो एक प्रकार से ये 
राजनीतित परीक्षण ही हाते हैं। गातेर ने इस सम्बन्ध मे लिखा है वि “प्रत्येक तो 
कानून का निर्माण, प्रत्येक नई सस्या की स्थापना और प्रत्येक नई सीति का प्रारम्म 
इस दृष्टि से एक प्रयोग ही होता है ह यहू उस समत्र तक अस्थाई या प्रस्ताव कु) 
में ही समन्ना जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की मोग्यता छिद्ध थे बर 
दें (१ भारत में लोकतार्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना शासन व्यवस्था में एक नेश 
प्रयोग ही है।. * 

(5) भविष्यवाणों को जा सकतो है--इसमे कोई सल्देह नहीं कि राजनीति 
जिज्ञान के निष्कर्ष प्राइतिक' विज्ञानों के समान न तो निश्चित होते हैं और ने उसी 
भविष्यत्राषी उततो शुद्ध ही होती है। हस मानते हैं कि हम राही-सही भविष्यवाणी 
नही कर पाते फिर भी हम सम्भागष सत्यो को छोज फर सकते हैं जेसां कि सेम्पुल 
बटलर ने कहा है कि “सम्भावनाएँ हम्यरे जीवन का पथ दर्शन करतो हैं ।/ डॉ० 
काइसर ने भी ऐसे ही पिचार श्रकट किये हैं। उ्के अनुसार, "हस निश्चयपूर्यक/ 
भविष्यवाणी नहों कर सकते परम्तु सामावताएँत व्यक्त बर ही सबते हैं ५१ 
उदाहरण के लिए हम सतदान व्यवहार (५०छाड़ ०फ३ध००7) के आधार पर 
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निर्वाचन सम्बन्धी भविष्यवाद्री कर सत़ते है कि यद्धत्ि य भविष्यवाणथियाँ शत प्रतिशत 
सही नही हा सकतो हैं लेकिन उत्तमे सत्य का अश अवश्य रहेगा और बह काफी 
महत्त्वपूर्ण हागा । फिर सदी भविष्यदाणी करन की क्षमता का ही हम विज्ञान की 
एक्माय कसौटी नहीं मान सरत । इस आधार पर तो ऋतु विज्ञान जैसे विषय भी 
जिज्ञान की श्रेणो मे नहीं रखे जा सकते क्योंकि अनक़ बार उनका भत्रिष्यवाणी गलत 
सिद्ध हो जाती है। 

(6) राजनोति विज्ञान एक आदर्भात्मक विज्ञान हैं--राजनोति विज्ञान केवल 
एक ययाथवादी (?०७7१८) विज्ञान ही नहीं है जा तथ्या का एकत्रित करता हो 
और काय तथा कारण के वीच सम्यन्ध स्थापित करता हां। यदि एमा हाता तो 
राजनीति विज्ञान के विद्वातों मे मतभेद की सम्भावना क्रम से कम हाती। किस्तु 
राजतीति विज्ञात एक आरर्शात्सक दिज्ञान भरे है + वह रवल राजतीनिर तथ्यों तथा 
परिस्थितिया का ही अध्ययत नहीं करता बल्कि उतका सुल्याकन करके कुछ उद्ं श्यो 
तथा आद्शों की भी स्थापना करता है | 

उपरोजत तरकों के आधार पर हम यह कट सऊते हैं कि राजनीति विज्ञान के 
'विज्ञात' होने पर जिन विचारकों ने आर्पत्तियाँ उठाई हैं उनमे कुछ अधिक सार नहीं 
है। क्योकि पदि कसी ज्ञान को अध्यपन पद्धति वैज्ञानिक है और उसके अबुसस्धान- 
कर्ता वेज़ानिक दग से अपने अष्िययत और खोज में लगे हुए हैं तो कोई कारण नहीं 
कि हम ऐसे ज्ञान को विज्ञान ते कहें । आधुनिक विंद्ान इपी कारण उसे विज्ञान 
मातते हैं। यद्यवि हम उसे प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक शुद्ध विज्ञान नहीं कह 
सकते परन्तु उसे हम एक आद्शात्मकू विज्ञान (7ै०३॥॥३।४८ ६८६०८) अवश्य कह 
सकत हैं। हिल हमे यहाँ प्रह भी मानता पऐडेया कि राजनीति विज्ञान अभी भी 
सामाजिक विज्ञानों में सबसे कम विकसित विज्ञान है; उसे विज्ञान का हृढ स्वेझय 
प्रदान करना आवश्य+ भी है क्योकि जैसा बाई शो का विचार है कि “इस विज्ञान 
के बिना भानत्र सभ्यता की रह्ता नहीं हो सशतो ।” 

राजनोति विज्ञान एक कला के रूप से 
(ए0॥९श $हाथाए€ ॥5 30 87॥) 

हिसी विपय के विए यह आवश्यक नही है कि वह विज्ञान हो हो या कला ही 
हो । वह कला तया विज्ञान दानों भो हो सता है। उदाहरण के लिए, हम विक्त्सा 
विज्ञान को ले लें, वह कता तथा विज्ञाद दाता है। विलियसम एसलिगर न इस सम्बन्ध 
में लिखा है कि * विज्ञान और कला का परस्पर विरोधों हाना आवश्यक नहीं हे। 
कला एक विज्ञान पर आधारित हो सकती है ।/१ यही दात राजनीति विज्ञान पर 
लागू होती है । 

अनेक विचारकों न राजतीदि को कला माता है। ब्लुशलो के अनुसार, 
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"राजनीति विज्ञान की अपेक्षा एक कला अधिक है। इसका काम राज्य सम्बन्धी मे 
व्यावहारिक पश् प्रदर्शन करना है ।”! इसी प्रकार बकिल ने भी, चाहे सबसे पिछड़ी 
हुई कला के रूप मे ही सही, राजनांति को एक कला के रूप में स्वीकार किया है । 
कला का तात्पयं ऐसे विज्ञान से द्ै जिसका उद्देश्य भानव जोवन को सुन्दर बनावा है। 
कला हमे व्यावहारिक निर्देश देती है कि किस प्रकार वर्तमान जीवन की कमियो को 
दूर किया जाएं तथा अपने आदर्शों को किस प्रकार प्राप्त विद्या जाए । जिस तरह सगीत 
अथवा चित्रकला हमार जीवन को मधुर एवं उन्नत बनाने का प्रयत्न करते है, उप्ती 
प्रकार राजनीति विज्ञान भी राज्य एवं नागरिकों वे लिए आदर्शों की विवेचना कर 
हमारे जीवन को अधिब' उन्नत एवं सुखमय बनाने का प्रयत्न करता है। इस हृष्टिकोण 
से राजनीति विज्ञान भी एक फला है। फ्रेंडरिक पोलक ने राजनीति का विभाजन 
करते हुए जिसे व्याव्रद्ारिक राजनीति फहा है, उसका सम्बन्ध कला से ही भधिक है। 
अंत हम बकित के इस कयन से सहमत नहीं हो सकते कि राजनीति विज्ञान एक 
पिछ< (ई >तला है बल्कि वास्तविकता तो यह है रि वह एक श्रेष्ठ एवं उच्चस्तरोय 
कला है । 
अन्त में हम यह कह सकते हैं कि राजनोति विज्ञान विज्ञान तथा कला दोनों 
है। जब बह सिद्धान्तो की विवेचना करता है तो बह्‌ विज्ञान है और जब बहू 
आदेश जीवन की प्राप्ति मे सहायता देख है, तब वह कला है। 
राजनोति विज्ञाम के अध्ययन फी उपयोगिता 
राजतीति विज्ञान के महत्त्व को स्वीह्लर करते हुए प्रसिद्ध विचारक अरस्तृ 
ने इसे सर्वोच्च विज्ञान का स्थाव दिया था । तब से आज तक राजतीति विज्ञान के 
अध्ययन क्षेत्र मे निरन्तर वृद्धि होती रही है । इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान के 
अध्ययन की उपयोगिता और महत्त्व में भी वृद्धि हुई है। गद्यपि आजवल कुछ लोगो 
मे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के मह॒त्त्व को कम करे की भ्रवृत्ति है। ग्रेटेल ने 
अपनी पुस्तक्र “राजनीतिक चिन्तन का इतिहास! मे उन तर्कों की चर्चा की है जो 
इसके विपक्ष मे दिये गये हैं । उन लोगों के अनुमार राजनोति विज्ञान का सम्बन्ध 
वास्तविकता से बहुत कम रहता है और व्यवहार में इसका उपयोग ही हो नद्दी सकता 3 
राजनीति विज्ञान के विरोधी इससंन का विचार है कि इसम न तो कोई नवौनता है, 
न कोई राच्चाई है और न ही कोई सारपूर्ण बात है।* परन्तु हम इन तो को 
स्वीकार नहीं कर सकते । हम आइवर ब्राउत के इस विचार मे सहमत है कि सामाजिक 
जीवन के घासस्‍्तविक महत्त्व के भ्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राजनोति 
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बिज्ञान का अध्ययन लाभप्रद और साएपूर्ण दोनों हो है ।? राजनीति विज्ञान के 
अध्ययत की उपयोगिता हम तिम्न लिखित रूपों में देख सकते हैं 

(१) राज्य एवं सरकार का ज्ञान कराता है--राजनीति विज्ञान के अध्ययन 
से हमे राज्य के स्वरूप, उद्देश्य, सगठन एवं कार्यक्षेत्र आदि दे बारे में जानकारी 
मिलती है।॥ हमे यह पना चलता है कि अतीत म राज्य का स्वरूप केया था तथा वहू 
किन वार्यों को सम्पन्न करता था ? हम देखते हैं कि अतीत में राज्य का स्वरूप पुलिस 
राज्य के रूप मे था जवुक आज राज्य ने एक पल्याणकारो राज्य का रूप प्रहण 
कर लिया है। यही नहीं, राजनीति विज्ञान में हमे भिन्न भिन्न विचारधाराओं तपा 
सरकार के सगठत एद प्रकारों की जानकारी भो मिलह्लो है। उनके अध्ययत के 
आधार पर हम थह निष्कर्ष निकाल सकते हैं के हपारे देश की परिस्थितियों के 
अनुरूप सरकार का कौन सा रूप तथा कौनसो विचारधारा सबसे अधिक उपयुक्त 
होगी । इस तरह राजनीति विज्ञान समय की माँग के अनुसार राज्य और सरकार के 
परिवर्तनश्चील स्वरूपो का ज्ञण्त कराता है। 

(2) सतुष्प के अधिकार एवं कतंवयों का ज्ञान कराता है-- राजनीति विधान 
मनुष्य के अधिकार एवं कर्तेंथ्यो का ज्ञात कराता है| मनुष्य को अपने ब्य'क्तत्व का 
विकास करने के लिए अधिकारों को आवश्यकता होती है परन्तु उसके सही अधिकार 
ब्या हैं, यह हमे राजनीति विज्ञान के अध्ययत से हो मालूम होता है। मनुष्य के 
अधिकार समाज के हित के विश्द्ध नही होने चाहिए। हमे राजनीति विज्ञान के अध्ययन 
से कैश्ल अधिकारों को जातकारी ही वहीं मिलती बल्कि उनके सही ढय से उपशोग 
करने की शिक्षा भी मिलती है। इसी तरह राजनीति विज्ञान वे अध्ययन से हमे यह 
भी पफता चलता है कि मनुष्य के समाज, राज्प तथा मातवता के प्रति क्या करत॑ तय हैं ? 
राजनीति विज्ञान वा ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य राज्य के कानूनों का पालन करने, राज्य 
के प्रति श्रद/ रखने राज्य के ग्रति अयते दायित्वों को वूरा करने, समाज में शान्ति 
एवं ध्यवस्था बनाये रखने, अपने अधिकारों को रक्षा एवं दूसरे के अधिकारों का 
सम्मान करने थी प्रेरणा श्राप्त करते हैं । इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान के अध्यवन 
से यह भी पता चलता है कि जब तक मनृध्य के अधिकार एवं बर्तंव्यों मे उचित 
साथजस्य नही होगा तब तवर' समाज का विकास सम्भव नहीं । अत राजनीति विज्ञान 
भनुप्य को इस बात की प्रेरणा देता है कि वे समाज के हित का ध्यान रखते हुए 
अपने अधिकारों ढा उपभाग करें तथा समाज के ग्रति अपने दायित्वा का पालन करें। 

(3) मनुष्य के दृष्टिकोण को उदार तथा व्यापक बनाता है--वैज्ञानिक प्रगति 
के कारण सम्पूर्ण सखार आज एक इकाई वन गया है। समार के सभी राष्ट्र अपनी 
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आवश्यक्ताजों क्री पूति के जिए दूसरों पर 77वैर हैं। सभी राष्ट्रो वा विकास तभी 
सम्भदे है जब विश्व पे शान्त्रि कायम रहे + अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि विभिन्न राष्ट्रो हे आपसी सम्दन्ध मछुर एवं सदुभावनाएूर्ण हो । राजनीति विज्ञान 
राष्ट्रों की इसी पारस्परिक निर्भरता, जिश्वज्ञान्त की आवश्यकता एवं पारस्परिक 
सदभावना के महत्त्व का ज्ञान कराता है | राजनीति विज्ञान कि अस्तर्गत विभिन्न 
अन्तराप्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा इन समस्थाओ का समाधान 
ढेंदने का भी प्रयत्व क्या जाता है । राजनीति विज्ञान के अध्ययः से हमें इस बाते की 
प्रेरणा मिलती है कि हम परिवार, ग्राम, नयर ठथा राष्ट्र की सोमाओ से बाहर 
निकलकर अन्‍्ार्राप्ट्रीय स्तर की समस्याओ पर विचार करें । इसके अन्तरगत हम सयुक्त- 
गाप्टू जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्या के उ् श्यो तथा विश्वशान्ति बी स्थापना में उसके 
द्वारा विये जाने वाले मत्त्वपूर्ण कार्यों का अध्ययत करते हैं । इस अध्ययन से हम उद्र 
राष्ट्रवाद के दीपो से वचने राष्ट्रों के आपसी तनाव समाप्त करने तया दूसरे देशो के 
हितों का भी ध्यात रखने की प्रेरणा पाते है । 

(4) राजनीतिक चेतना का विकास होता है---राजनीति विज्ञान के अध्ययन 
मैं मनुष्यों से राजनीतिक चेतना का विकास होठा है । यदि तायरिकों में राजनीतिक 
चैतना का अभाव है तो न॒तो वे राज्य के प्रति अपने वर्तंब्यों का पालन कर सकेंगे 
और न सरकार के अनुवित कार्यों पर रोक लगाकर उसे भी अपने कर्तव्यों का पालन 
करने के लिए आाध्य कर सकेंगे । राजनीतिक चेतना से युक्त नागरिक अपने कर्तव्यों 
का पालन करते हैं सरकार को उसके सभी अच्छे और जन हितकारी कार्यों मे पूर्ण 
सहयोग प्रदान करते हैं तवा सरकार के गलत कार्यों की आलोचता करके उसे +नरकुश 
बनने से रोकते हैं। राजनीतिक ह्टि से जापरूक जनना अपने शासको को कभी भ्रष्ट 
नही बनने देती । साथ ही साथ राज्ज़ीतिक चेतन! सनुष्यो को इस बात की भी प्रेरणा 
देती है कि युद्ध अथवा आन्तरिक सकट के समय वे अपने सभी मतभेदों को भुलाकर 
सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करें। इस तरह कोई भी राज्य अपने कल्याणकारी 
स्वरूप को नागरिको के पूर्ण सहयोग वथा म्ायश्यक अकुश के दिला प्राप्त नहीं कर 
सब ता हैं। अत हम देखते हैं कि राजतोति विज्ञान का अध्यफ्त मनुष्यों मे राजनोतिक 
चैतना फा विकास करके एक ओर शासन को जतहितकारी बनाये रखता है तथा 
इुसरी आर उन्हें अपने दायित्वों का ईसानदारी से निर्वाह करने रो प्रेरणा देता है । 

(5) राजतीतिक प्रगति मे सहायक होता है--राजनीति विज्ञान का अध्ययन 
राजनीतिक शब्दों को सटीक ओर सुनिश्चित अर्थ देता है और हमारे विचारो को 
स्पष्ट बौर निश्चित बनाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन वे बाद हम किसी भो 
राजनीतिक मामले पर तकं॑पूर्ण ढग से विचार कर सकते हैं । भूतकाल की राजनीतिक 
विदारधाराओ के ज्ञान से वर्तमान राजनीति और अस्तर्राप्ट्रीय सम्बस्धो को समझने 
में बहुत सहायता मिलती है । राजनीति विज्ञान के सिद्धान्तो को वर्तमान परिस्थितियों 
में लागू करके ही सम्तोपप्रद राजनीतिक प्रगति की ज सकती है। अत राजनीति 

विज्ञान का अध्ययन काफी महत्त्वपूर्ण है.। 
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(ब) “एक अनुभवजन्ध अध्ययन बे रूप में, राजनीति विज्ञान शक्ति के 
निर्माण तथा साझेदारी कय विपय है ।” (लासवेल एवं वेपलन) 
राजनीति विज्ञान के अर्थ, स्वरूप एव क्षेत्र के सन्दर्भ मे परम्परागत तथा 


आधुनिक दृष्टिकोणो को स्पप्ट कीजिए । (राजस्थान विश्व०, 978) 
राजनीति, राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धान्त तथा राजनीति दर्शन का 
परीक्षण कीजिए । (राजस्थान विश्व ०, 4977) 


स्पप्ट कीजिए कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक हृष्टिफ्रोण किस प्रकर 
शाजनीति विज्ञान के परम्परागत दृष्टिकोण की सीमाओ के निवारण का 
प्रयत्न करता है ? 
“राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध राजनीति के अध्ययन से है उसके व्यवहार 
से नहीं ।” (राबर्ट डहल) इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
परम्परागत एवं आधुनिक परिभाषाओ के अनुसार राजनीति विज्ञान की 
प्रकृति तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए । इसमे समानता एवं अन्तर भी 
बताइये । (राजस्थान विश्व०, 976) 
राजनीति विज्ञान की प्रकृति और कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए और इस 
सम्बन्ध में परम्परागत और आधुनिक दृष्टिकोणों मे अग्तर स्पप्ट कीजिए । 
(राजस्थान विश्व०, 975) 
राजनीति विज्ञान से आप क्‍या समझते हैं २ इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए । 
(राजस्थान विश्व०, 973) 
राजनीति विज्ञान को आधुनिक परिभाषाएँ उसकी परम्परागत परिमापाओं 
से किस प्रकार भिन्न हैं ? स्पप्ट कीजिए । 
इस दाबे का परीक्षण कीजिए कि राजनीति विज्ञान, विज्ञान एवं कला दोनो 
है। (राजस्थान विश्व०, 976) 
इस हृष्टिक्रोण की विवेचता कीजिए कि राजनीति विज्ञान शो प्राकृतिक 
बिज्ञानों के अर्थ में विज्ञान बनने की आकाक्षा नहीं करनी चाहिए क्योकि 
राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध सजीव मानव से है। 
+राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानो के वर्य मे नहीं है, वह एक स्रामाजिक 
विज्ञान है ।' स्पष्ट कोजिए । 


.. निम्नलिपित कथनो की व्याख्या कीजिए तथा अपने उत्तर की पुष्टि मे तर्क 


दीजिए 

(अ) राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है । 

(व) राजनीति विज्ञान एक विद्वान नहीं हो सकता । 
(स) राजनीति विज्ञान एक विज्ञान बन रहा हूँ । 


राजनीति विज्ञान फी अध्ययन पद्धतियाँ 
[ धरशप्र005 0 डाएएश 07 एत.परए4, $टएटऐपट 





»जोब विज्ञान के लिए जो महत्त्व अशुदीक्षण यन्त्र का है और 
ज्योतिष विभान के लिए जो धहत्व दूरवोक्षण परत का है, वहो महंस्व 
सामाजिक पिज्ञातों के लिए वंशानिर पढ़ति का है //! -+एलबुड 





अध्ययन पद्धति की समस्या ४ 

प्रत्येक दिएय के अध्ययत के एिए खुि सित्त चैंकनिक पद्धति की आफश्यकता 
होती है | अध्ययत पद्धति के अभाव मे किसी भी विष का क्रमदद्ध विकास सम्भव 
नहीं है । पहले कैदल प्राकृतिक विजानो के अध्यपड के लिए ही वद्धठियों बी आव- 
हयकता समझक्ली जाती यो लेकिन आधुतिक ऊहुतल से सामराजिक-धास्‍्ये के लिए भी 
स॒म्रान रूर से अध्ययन पद्धति पर जोर दिया जा रहा है । संप्रथम, उन्नीसवी शताब्दी 
भे राजनीति-विज्ञात अनुसन्धान के योग्य समझा जाने लगा और तभी से विंद्रातों ने 
राजनीति-बिज्ञान रु अध्ययन के लिए बेशात्रिक वद्धतियों कौ खोज करया आरम्भ कर 
दिम्रा । जिने विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पद्धतियों के विकास में संबसे 
अधिक योग दिया है उनम ऑग्स्ट कम्टे (00845/८ (0॥0/6), जॉन स्टुअ्ट मिल 
(7 $ 3(7॥, अनेब्जेण्टर देव (१८८३४००८० 80०), लेबिस ([०७०७४), लाई दाइस 
([.णवं 87)५८); ब्लुश्ली (807/5८॥॥) ठघा देसलेन्द्रे (223]3॥5८5]) के धाम 
विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं। परस्तु राजनीति की अध्ययन विधियों के विषय में विद्वानों 
+ भव्य केक्नी नहों हो सदा | काप्टे के अनुप्ताए साम्राझिक दिपयों के देश्ञानिक 
अध्ययन के लिए तीन मुख्य पढ़तिपां हैं-- पर्यवेक्षण (005७४»५३००), श्रमोग 
(8फ्रथ्शग्रध्या) तया तुलना (एथआ॥79आ॥0०7) | मिल ने चार पृद्तियों का उल्लेख 
किया है-- रात्ापनिक्त या प्रयोगात्मक, रेखागणित था अधूर्त प्रणाली, भौतिक तथा 
ऐतिहासिक । इनमें से पहलों दो पद्धतियों को बहू गलत समझता है तथा अस्तिम दो 
जो सद्ठी मानता है । ब्लश्लो के सतानुधार राजनीतिक बवुस॒न्यान के लिए केयल 
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दाशंनिक और ऐतिहासिक पद्धतियाँ हो सही पद्धतियाँ हैं । जेम्स बाइस के जनुसार 
पर्यवेक्षण अबबा अवलोकन, प्रयोग और तुलना पद्धति ही राजनीति विज्ञान के 
अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं। फ्रादीसों दिदारक देसलेस्द्े ने इसके अध्ययत्र के लिए 
छ पद्धतियाँ बताई हैं--सामाजिक, तुलनात्मक, संद्धाम्तिक, न्याय सम्बन्ध, 
सदृभ वा सम्बन्धी, तबा देतिहासिक। ग्रतेर ने भी तुलनात्मक पद्धवि को हो 
सर्वोत्तम माना है 3 
प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ 
उपरोक्त पद्धतियों में से कोई भी एक पद्धति राजनीति विज्ञान वी सभी चम- 
स्थाओं का समाधान नहीं कर सकती ॥ फिर भो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए 
विद्वारकों ने सासान्य रूप में जिन प्रमुख पद्धतियों को अपनाया है, वे निम्नलिखित हैं: 
(।) प्रयोगात्मक पद्धति (&3एथा7९०७॥ >८४००) 
(2) ऐतिहासिक पद्धति (परछाणात्ण 3८फाण्य] 
(3) दुलनात्मक पदनि ((०फ२शाआ० अऊिलध्स०7) 
(4) परयवेक्षण पर्दधाति (09$क६30072 उैध्घए०३) 
(5) दाशनिक पति (?870%०क्ञाएत्/ >वधघ४8०१) 
६०) चाहमश्य पद्धति (882008/८9॥ $०४००) 
() प्रयोगामक पद्धति (£डएशाए०८ए०थ ९६९४०4) 
कुछ विद्वानों के अतुछार राजनीलि-विज्ञान प्रयोगात्मक नहीं है । यह बात हम 
पहले ही कह चुके हैं कि र(जनीति के क्षेत्र म रथायनजास्त्र और भौतिकमास्त्र की 
तरह प्रयोग नहीं क्ये जा तक्ते 4 एक रसायनशा वी कयदा ओोवतिकशास्त्री भ्योय 
की * सी दस्तु को उसार की अन्य वस्तुओं से पृथक करक' उसका अच्छी तरह विरी- 
क्षण कर सकता है, उस प्र अपनी इच्छानुछार प्रभाव डालकर उत्तकी प्रतिक्षियाओं 
कं अवनोकत कर सकता है और असे इस जध्ययन से कोई तिप्करई निकाल खकता 
है । परन्तु राजनीति विज्ञान में यर्‌ सम्भव नहीं क्योकि उछको विपयदस्तु मनुष्य 
है जो सजीव ओर विधारघील प्रापो है । इस सम्दन्ध म॑ लॉ्ड द्राइस का क्‍्यन है कि 
>“भोतिक दिज्ञान मे हम एक हो प्रयोग को बार-बार उस रूमय तक दुहरा सकते हैं 
जब तक हम किसी निश्चित निष्कर्थ पर न पहुँच जायें + किन्तु राजनोति मे प्रयोग 
डुहराए नहीं जा सकते दयोकि एक ही प्रकार की प्रिस्यितियों की पुपरावृत्ति नहीं 
की जा सक्तो । इसी प्रश्भार नोतिक विज को तरह राजनोति के सम्बन्ध मे भविष्य- 
बाणी भो नहीं की जा सरत्ती, उसमें तो केदल सम्मावनाएं ही व्यक्त को जा सकतो हैं 7 
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इस तरह प्राहतिक विजानो के समान राजनीति विज्ञान में वेजानिक प्रयोग 
सम्भव नही हैं । लेकिन इसवा तात्पर्य यह नहीं है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग 
सम्मव ही नहीं हैं ॥ वास्तविकता तो यह है कि राजनीति क्षेत्र म जाने या अनजाने 
में अनेक प्रयोग होते रहत हैं। सम्पूर्ण ससार ही राजनीति विज्ञान की एक प्रयोग- 
शाला है । जैसा कि कास्टे ने कह है कि “प्रत्येक राजनोतिक परिदर्तत एक प्रकार 
का प्रयोग है । प्रत्येछ नया कागून, नई नोति और राजनोतिक सगठन में परिवर्तन 
इस अर्थ मे प्रयोग है कि वहू अन्तिम नहीं होता उसशा निश्वयप्मक रूप मे 
स्वीकृत होना और न होना उसके स्थायी बनने को अपनी क्षमता तिद्ध करने पर 
है । उसे लागू फरने पर यदि उसमे कोई दोष दिखाई दे तो उसमे आवश्यकतानुसार 
वरिषतंन क्ये जा सफते हैं और यदि वह पूर्ण असफल हो ज(ए तो उप्ते वावस 
लिया जा सकता है ४” गिलक्राइस्ट का भी यदहो सत टै कि सरकार के स्वरूप में 
किए गया कोई भी परिवतंन, प्रत्येक नया बयनून और श्रत्येक युद्ध राजनीति विज्ञान 
में एक प्रयोग ही होता है ४?! 
राजनीति के क्षेत्र मे क्यि गय इस प्रत्ार के प्रयोगो के अवक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम सन्‌ ॥96 ई० के लखनऊ समझौते, सन्‌ 
9॥9 ६० के भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्ता में द्वध शासन की स्थापना, 
सन 935 ई० के अधिनियम के अन्तगत प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना, सन्‌ 
942 ई० का क्रिप्स प्रस्ताव, सन्‌ 946 ई० की केजिनट मिशन योजना तथा 
सन्‌ 947 ई० मे भारत विभाजन की योजना आदि सभी को भारत की शासन 
व्यवस्था को सुधारने को दिशा मे विभिन्न प्रयोग म्रान सहते हैं। स्वतन्त्र भारत मं 
भी इस प्रकार के अनेक प्रयोग हो रहे हैं, जंसे मद्य-निषेध, सामुदायिक विकास, 
प्रचायती राज, आराथिक योजताएं परिवार नियोजन इत्यादि। इस प्रकार के प्रयोग 
सभी देशो मं होते रहते हैं जिससे हमे महत्त्व)र्ण तस्य बौर सामग्री प्राप्त होती हे । 
सोमाएं--राजनीति विज्ञान म॑ प्राइतिक विज्ञना के समान प्रयोगात्मक 
पद्धति को अपनान में कई कठिताइयाँ हैं। य कठिताइयाँ निम्नलिखित हैं 
सर्वेशयम, प्रक्ततिक विज्ञातों मं वेजालि ) का प्रिस्वितिद पर पूर्ण नियस्तण 
रहता है। बढ अपनी इच्छानुसार परिरियितियों का गिमाण कर श्रयाग कर सकता है । 
परन्तु राजनीति विज्ञान में एक प्रयोगकर्ता को निर्धारित परिस्थितियों के अन्तर्गत ही 
कार्य करना पड़ता है। वह परिस्थितियों में परिदर्तन नहीं +र सकता । 
ड्वितोय, गाजनोति विज्ञान मे प्राइतिक विज्ञाना के सम्रान माप-्दौल के उप- 
करण भी उपलब्ध नहीं हैं ॥ राजनीति विज्ञान दे प्रयोग की वस्तु निर्जीद पदार्थ न 
होकर सजीव मंयुप्प है ॥ जिन विचारों, भावनाजों तथा धारणाओ के प्रमाव मे 
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उसका राजनीतिक जीवत चलता है, उसकी गहराई मापना असस्भव है। लॉडड ब्राइस 
ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि 'जिन बत्तुओ पर एक रसायमशास्त्रो कार्य करता है 
वे सेव समान होतो हैं। उनका मापतौल हो सकता है परन्तु मानव अब्स्थाओ 
एव स्थितियों का तो केवल वर्णद हो हो सकता है ५ हम ताप श्ोत और वायु के 
प्रभाव को माप सकते हैं परन्तु हम निश्चित रूप से यह नहीं फह सकते कि एक 
जनतसमूह के भाव कितने उप्र हैं। लोकमत, मनोभाव और दूसरी अन्य बातें जो 
राजनीति को प्रभावित करतो हैं, उनको माप तौल नहीं की जा सकती ।” 

तृतोष, जैसा के लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि “भौतिक विज्ञान में एक प्रयोग 
को उच्त समय तक दोहराया जा सकता है जिस समय तक अग्तिम परिणाम मे निकल 
जाए किन्तु राजनोति-विज्ञान क प्रयोगों को दोहराया नहीं जा सकता ।/ 

अतुर्थ, राजनीति विज्ञान मे जो भी प्रयोग किये जाते हैं, उतर प्रयोगों से 
निकलने वाले निष्कर्प केवल स्थान विशेष ओर समय विशेष के लिए बैध होते हैं 
जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में ऐसा नही होता १ 
(२2) ऐतिक्षप्तिक पद्तति (500८श 37थ॥००) 

राजनीतिक सस्‍्थाओ का निर्माण नहीं होता वरन्‌ वे धीरे धीरे विकसित 
द्वोती हैं । वे इतिहास की उपज हैं और उनके वास्तविक रूप को जानने के लिए हमें 
विकाश्त कौ उन शक्तियों को समझना आवश्यक है जिन्‍्होने उ-हे यह रूप प्रदान किया 
है। राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, उनका विकास तथा उनके बतंमान स्वेखप 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हँस ऐतिहाप्िक दृष्टिकोण 
अपनायें । इतिहास में हम राजनीतिक सस्थाओ का क्रमबद्ध अध्ययन करते है कि 
इनका प्रारम्भ किस प्रकार हुआ ओर उनका बतमान स्वरूप किस प्रकार बना ? 
अतीत और वर्तमान के ज्ञान के आधार पर ही हम भविष्य मे आदर्श सस्थाओं के 
निर्माण के सम्बन्ध मे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए-“राजनीति विज्ञान 
के विद्यार्यी के लिए ऐतिद्वासिक पद्वति का बहुत अधिक महत्त्व है। इस सम्बन्ध में 
प्रो० गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि “इतिहास सस्थाओं फी केवल ब्याह्यः हो नहीं करता 
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बल्कि यह भविध्य के सा्म-दर्शन हेनु निध्क्ष निकालने में भो सहायक होता है 7 
लास्को के शब्दों म भी “सम्पूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है ५” सर फ़े डरिक 
पोलक के मतानुसार, “ऐतिहासिक पद्धति यह विचार करती है कि सल्याओं का 
कया रूप है और उनका क्‍या रूप बनता जा रहा है । इस बात का विचार करने मे 
बह यह जानने का भो प्रयत्न करतो है कि अतीत मे वे सस्याएं बंसी थीं ओर उनका 
बतंसान स्वरूप कंसे बना ।/2 

इस तरह ऐतिहासिक पद्धति से हम केचल जतीत का ही ज्ञान नहीं होता 
बल्कि हम भविष्य के मार्गदशन के लिए श्री कुछ मौलिक सिद्धान्त प्राप्त हो जाते 
हैं । आधुनिक काल म इस पद्धति को अपनाने वाले विचारकों म॑ बीको (५:००), 
भॉण्टेस्क्यू, सर हेनरीमंन, सोले और प्रीमंन प्रमुख है । इ० एम० सेट, 5 ६, 58॥) 
के अनुसार, “अपने अनुभवों का सचय हमे पुरानी भूला को दोहराने से बचाता है । 
पुरानी पीढियो ते' अनुभवों से लाभ उठासर हम अपने लिए कुछ व्यावहारिक तिथ्कर्ष 
निकाल सकते हैं। इस प्रत्गार इतिहास ज्ञात वा सबसे बड़ा शिक्षक है।” इन्हीं 
कारणों से औकशौट (09).6/000) ने यह थिश्वास्॒ प्रव्ट किया है कि ' शैक्षिक 
स्तर पर राजनोति के अध्ययन को ऐतिहासिक होना चाहिए । ऐतिहासिक अध्ययन 
के बिना राजनोतिक शिक्षा अधूरी रह जायेगी ।' 

सोसाएँं--ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग में अनेक कंढिनाइयाँ हैँ. जिनके 
कारण इस पंद्धति का उपयोग करते समय अत्यन्त सावधानी बरतने की आवश्यकता 
है। ये कठिताइयाँ निम्नलिखित हैं 

प्रथम तो ऐतिहामिक पद्धति को अपनाते समय्र हमे ऊपरी अथवा दिखावटी 
समानताओं से बचना चाहिए । लॉ ब्राइस के अनुसार अनेक ऐतिहासिक तुलनाएँ 
बहुत ही मनोरज्क होती हैं परन्तु प्राय वे भ्रान्ति मं डालने वाली होती हैं भौर हमे 
पयश्नप्ट भी कर देती हैं । 

द्वितीय, इस पद्धति के प्रयोग में एक आशवा यह भी है कि कभी कभी हम 
अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं जो निश्चित 
रूप से ऐतिहासिक पद्धति का दुरुपयोग है ६ 

तृतीय, जैसा कि सर फ्रं डरिक पोलक ने कहा है कि यह पद्धति एक ऐसा भ्रम 
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उत्पन्न बर देती है जिससे कारण जो भो बन रहा है और बनता णा रहा है हम 
उत्तो को सदश्रेष्ठ समझ लेते है । 

चतुर्थ, अनेंस्ट बार्कर के अनुसार इतिहास हमे यह ज्ञाम तो दे सबता है कि 
“क्या था भीर कंसे हो गया! परन्तु वह उसके परिणाम का मुत्याकन नहीं कर सकता) 

दचम, प्राय यह कहा जाता है कि इतिहास अपनी पुतरावृत्ति करता है, यह 
कथन केवल अर्देसत्य है । सत्य का दूसरा पहलू यह है कि इतिहास कभो अपनी 
पुनराबृत्ति नही करता | इसलिए यहू माव लगा कि अतीत में जो हो चुका है, भागे 
भी वही होगा, हमारे अनुसन्धान को एक गलत दिशा दें दंगा । 

पप्ठम, इस पद्धति के प्रयोग मे अनुसन्धानकर्ता पर उसके जातीय भेदभावों, 
घाभिक विचारो, राजनीतिक पक्षपात तथा उसके दाशनिव घिद्धात्ता वा जाने या अब 
जाने म प्रभ!व पड़ सकता है। एसी स्थिति में जो निप्वण निक्‍लेंगे, वह निष्पक्ष 
नही हूगे । 

सप्तम, ऐतिहासिक पद्धति मे घटनाओं का विवरण तो दिया जाता हैं परन्तु 
मैत्तित मूल्यों तथा महत्त्व पर विचार नहीं क्या जाता है । 

अंत इर पद्धति वा उपयोग बरते समय यह आवश्यक है कि अध्ययनबवर्ता 
का हष्टिकीण निरपेक्ष और वेज्ञातिक हो । इतिहास का अध्ययन हम निष्पक्ष रूप से 
करें व्यक्तिगत धारणाओं ने अनुभार नद्दी जिससे हमारे निष्कर्ष दूषित न हो । 
(3) तुलनात्मक पड़ति [( ०ाएशणा)४० ९0७०१) 

शुलनात््मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की पूरक अथवा सहायक पद्धति है। 
इस पद्धति का प्रथाय सवप्रथम अरस्तू ने विया था। उसने 58 सबविधानों का 
अध्ययन करके, उत्तके आधार पर श्रेप्ठ शासन के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष निकाले । 
वर्तमाव समय मे मॉण्टेस्क्यू, सर हेवरीमेन, डो० टायबिल और ब्राइस आदि विद्वानों 
वे इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति के अन्तगत अध्ययनकर्ता विभिन्न 
राज्यों, उसके सगठन, उनकी नीतियों एवं कार्यकलारो वार तुलहात्मक अध्ययन 
करता है ओर इस तुतता के आधार पर अनेक राजनीतिक तिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करता है। उदाहरण के लिए, विशिप्न दशों मे हुई क्रान्तिमों के कारणों का तुलना« 
त्मक विश्लेषण करके हम यह निप्कर्प निकाल सकते हैं कि किस प्रकार वी परिस्थितियाँ 
उस्पन ही जान पर ऋान्ति अवश्यम्भावी ही जाती है। तुलनात्मक पद्धति में हम 
छ उपाया का सहारा लेते है, जो इस प्रकार है--तथ्यों का सप्रह, प्रबन्ध, वर्गों 
करण, पारस्परिक सम्बन्ध, छटनों और निष्कर्य । इस दृष्टि से राजनोति विज्ञान 
में तुलनात्मक पद्धति एक उपयोगी पद्धति है। 

सीमाएं-- इस पद्धति को अपनाने मे निम्नलिखित कठिनाइयाँ है 

प्रथम, कई वार असमाव सस्थाओं के बीच तुलना कर दो जातो है । 

ड्ितीय, दुतना शर्ते समय यदि सामाजिक और आरिक वातावरण को 
उपेक्षा रूर दी जाय तो उससे सही निप्वर्ष नही निकाले जा सकते | 
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तृतीय, तुलना करते समय भानव स्वभाव का ध्यान रखना भी आवश्यक है । 

यदि इन बातो की उपेक्षा की गई तो तुलना के परिणामस्वरूप सही निष्कर्षो 
के स्थान पर गलत एव अ्रमपूर्ण निप्कर्प निललेग्रे। उदाहरण के लिए, फ्रास के 
विचारक मॉण्टेस्क्यू के साथ ऐसा ही हुआ ॥ उसने इगरलेण्ड के नागरिको की स्वतन्तता 
का कारण शर्ति विभाजन का ध्सद्धान्त बताया जबब्ि वास्तविकता यह है कि 
इंगलैण्ड मे शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को वभी अपनाया नहीं गया । इन्ही कारणों 
से इस प्रणाली को आलोचना वरते हुए ग़ार्नर ने लिखा है कि “तुलतात्मक पद्धति 
में जतरा यह है कि इसफे अनुसार वास करने मे «ह ग्जतो हो सकती है कि 
सामास्य सिद्धाग्तों को स्थिर फरते प्तमय परिस्थितियों एंव अवस्थाओं को विभिन्न- 
ताओ (जंसे लोगों का स्वभाव, उनको प्रतिभा, आर्थिक एंव सामाजिक अबस्थाएं, 
मंतिबः तथा कानूनों भापरण्ड, राजवीतिक शिक्षा एवं अनुभव, इत्यादि) को उपेक्षा 
कर दी जाए । 

अत इस पद्धति का प्रयोग करते समय तिस्तचिलित सावधानियों को ध्यान 
में रखना चाहिए 

() अध्ययनकर्ता को विभिश्न देशों की सस्थाओं की तुलना करते समय उन 
देशों की आधिक सामाजिक, सास्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों तथा मानव 
स्वभाव का भी ध्यान रखना चाहिए । 

(?) अध्ययनकर्ता को तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते समय समानताओं 
तथा असमा -ताओ दोनों को ओर ही ध्यान देना चाहिए। 

(3) तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐसे राज्यों वो ही चुना जाय जो समकाभीन 
हो, जिनकी ऐतिद्वाप्तिक पृष्ठभूमि समान हो तथा जितक्की राजनीतिक एवं सामाजिक 
सस्थाओं में अधिक अन्तर न हो । 

(4) तुलना करते समय अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण निष्पक्ष तटस्थ एव 
वैज्ञानिक रहे । 

(4) पर्यवेक्षणात्मक पद्धति (0050520०03॥ ४९४०१) 

इस पद्धति के अन्तग्रत घढनाओ का निकट से प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता 
हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस तरह यह पद्धति ब्यक्तिगत 
अनुभव पर आधारित है भर इसका सम्बन्ध वास्तविक्ताओं से है।॥ वर्तमान समय से 
राजनीति विज्ञान में इस पद्धति का अधिकाधिक प्रयाग क्या जान लगा है। इस 
दद्षति की उपयोणिता बताते हुए अमरिबा के शूतपूर्व राष्ट्रपति प्रेस्तोडेष्ट लॉबेल 
ने बहा है कि “राजनीति एक प्रयोगात्मक विज्ञान न होकर एक पयवेक्षणात्मक 
विज्ञान है। राजनीतिक संस्थाओं को वास्तविक कामविधि की प्रयोगशाला एक 
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पुस्तकालय नही है बल्कि राजनीतिक जीवन का बाहरी रुखार है और अनुसन्धानर्क्ता 
को स्वय घटनाओ को दूँढना तथा उनका अवलोकन करना चाहिए ॥7 

वर्तेमान समय में इस परद्धाति का प्रयोग मॉण्टेस्क्यू, ब्राइस और लःस्‍्को आदि 
विद्वानों ने किया है। प्रासेसी विचारक मॉण्टेस्क्यू ने इगलंण्ड जाकर प्रत्यक्ष रूप से 
ब्रिटिश शासन पद्धति का अवलोकन कया और उसके आधार पर उसने अपनी 
पुस्तक 5.#|॥  7.9॥$ की रचना की जिसमे उसन शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। लॉइ€्ड जेम्स ब्राइस ने इस पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग 
किया है। उन्होंने जिन दशो वी राजनीतिक सस्थाओ का अध्ययन किया, वहाँ वे 
स्वय गये । उन्होंने बहाँ के राजनीतिज्ञो, विधायकों तथा सरकारी कमंचारियों से 
व्यक्तिगत मुलाकाते की तथा वहाँ की सस्थाओं की कार्यपद्धति का अवलोकन किया 
और इन सबके आधार पर अपने निष्कर्प निकाले। उन्होने अपने व्यक्तिगत अनुभव 
के आधार पर दो महान ग्रन्यो--आधुनिक प्रजातन्त्र (४०१६७ 00॥7०८४४८५५) 
तथा अमरीकी सध (#था८77090 (:०॥४0 ०४७८०७।३४) की रचना की | देव दर्म्पत्ति 
(प्िड़नी और वंट्रिस वेब) ने रूस जाकर प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की राजनीति, प्रशाश्नन 
एवं आधिक संगठन वा अध्ययन किया और उसके आधार पर सोवियत साम्पवा३ 
(8०श९६ (०आए०॥।भा)) नामक पुस्तक की रचना की । इस तरह हम देखते हैं कि 
राजनीति विज्ञान में इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया गया है। सेट (527) का 
मत है कि राजनीति विज्ञान पयवेक्षणात्मक प्रणाली के द्वारा ही विकसित किया 
जा सकता है । 

इस पद्धति की सबस बडी विशेषता मह है झि इसमें अध्ययनकर्ता स्वय किसो 
वस्तु का अवलोव् तन करके प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर तिप्कपं निकालता है। अत 
यह पद्धति कोरी सँद्धान्दिक नहीं है बतिकि इसका वास्तविकता से सीधा सम्बन्ध है। 
इस कारण यह्‌ पति राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी मानी 
जाती है । 

सोमाएँ-- अन्य पदतियो के समान इस पद्धति के सफल प्रयोग में भी अनेक 
करठिनाइयाँ हैं जो निम्नलिखित हैं 

प्रथम तो, इस पद्धति का प्रयोग सभी विचारक नहीं कर सकते॥ विभिन्न 
देशों मे स्व्य जाबर राजनीतिक सस्याओ का अध्ययन करने के अवसर सभी बिचारको 
को भ्राप्त नही हो पाते । इस श्रकार के अवसर केवल कुछ साधनसम्पन्न विचारको 
को ही प्राप्त हो सकते है । 
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ट्वितीय, स्वथ अवलोकन तथा अध्ययन करने के बाद भी यह आवश्यक नही 
कि उस विचारक के निष्कपं पूर्णतया शुद्ध हो । यदि उसका अध्ययन गलत धारणाओं 
पर आधारित हुआ तो उसके निप्यप भो गलत निवलेग्रे। जंसा कि फ्रासीसी 
विचारक मॉम्टेस्क्यू के साथ हुआ । वह ब्रिटिश सविधान का अध्ययन करने के लिए 
स्वय इगलैण्ड गया और वहाँ की सस्थाओ का भ्रत्यक्ष अवलोकन करके भी वह इस 
गलत निष्कर्प पर पहुँचा कि डगलेण्ड के सविधान भ शक्ति प्रेयय्रण का सिद्धान्त 
पाया जाता है । 

नृतोय, इस पद्धति मं अध्ययनकर्ता का व्यक्तिगत हृष्टिरोण, उसकी रुचियाँ 
तथा उसके विचार भी अध्ययत पर प्रभाव डालत हैं। इसके प्रिणामस्वहूय जो 
निष्कर्ष निकलेगा, वह सही नहीं हागा । 

अत्त इस पद्धति को अपनाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने बी आव- 
श्यक्ता है । सर्वप्रथम, यह आवेश्यय्ता है हि अध्ययनकर्ता का ह्टिसोण निष्पक्ष तथा 
वस्तुनिष्ठ हो । द्वितीय, उसका अध्ययन वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित 
द्वोता चाहिएं। ठृतीयं, उस ऊपरो समानताओ तथा एक्छपता से सावधान रहना 
चाहिए । अम्त मे, उसे जिन साधनों से ज्ञान मिले उनके सम्बन्ध मं कापी खोज- 
बीन तथा जाँच कर लेती चाहिए । इस सम्बन्ध म लॉ द्राइस ने लिखा है कि 

“तथ्य का सग्रह करो और इस वात की जाँच करो कि वह तथ्य प्रामाणिक 

है । उसके बारे में स्पष्ट हो जाओ। उस इस तरह चमकाओ कि जिससे वह एक रत्न 
के रामान जगमगाने लगे । फिर अन्य तथ्यों से उसका सस्बन्ध स्थापित करो और 
उन तथ्यों के सन्दभ में उस तथ्य की भलीभाँति परीक्षा करों, क्थोकि इसी मे उसकी 
उपयोगिता और महत्त्व निहित है । अकेले उसकी उपयोगिता नहों है। इसलिए उसे 
गले के हार भे हीरे का स्थान दो तथा उसे अपने भवन की एक साधारण शिता ही 
नहीं बरत्‌ उसकी आधारशिला बनाओ।॥? 
(5) दाशंनिक पद्धति (?॥॥05०7%४८४॥ ४०%०४) 

अभी तक हमते जिन पद्धतियों प्रा विजेचन किया है वे आगमनात्यक 
(7700०७६८) हैं । इन पद्धतियो में ठथ्यों के आधार पर सामान्य रिद्धान्तों वी 
स्थापना की जाती है। बिन्तु दाशनिक वद्ति निम्मनात्मक ([2८५०४८) है । 
इस अद्धति में हम राज्य के लक्ष्य जौर उसके उद्दें श्यो के सम्बन्ध म कुछ पूर्व निश्चित 
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धारणाओ को लेकर चलते हैं और वलपना तथा तक को प्रक्रिया द्वारा राज्य और 
शासन के सिद्धान्त स्थिर करने का प्रयत्न करत हैं। यह पद्धति वाह्तविक जगत 
की घटनाओ पर आधारित नही होतो । इसम विचारक राज्य के आदर्श स्वरूप का 
चित्रण करते हैं और फिर यह निश्चय करते हैं कि राज्य वे आदेश स्वरूप को प्राप्त 
करने के लिए क्सि प्रत्ञार के कानून तथा स्मि प्रकार की सस्थाएँ अधिक उपयुक्त 
होगी । तत्पश्चात्‌ इस आदर्श स्वरूप क सन्दर्भ में ही वे वर्तमान कानूनों और 
संस्थाओं का मूल्याकत करते है औौर आवश्यक्तानुसार उन्हें परिवर्तित बरते हैं। 
इस तरह दाशनिक विधि कारण से प्रभाव एवं सामान्य सिद्धान्तों से उसके परिणामों 
पर विचार करने की विधि है + 


प्लेटो, थामस, मूर, रूसो, प्रीन, थोसाके, सिजबिक जादि विधारक इस 
पद्धति वे! प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्लेटो द्वारा अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रिपब्लिक (१०9००॥०) 
में आादश राज्य और दाशनिक शासन का चित्रण, धामरस मूर द्वारा यूटोपिया 
(७७॥)०॥ में स्वर्गीय राज्य का चित्रण तथा रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की धारणा 
का प्रतिपादन दाशनिक पद्धति के आधार पर ही किया गया है । 


दाशंनिक पद्धति को कमिधॉ--दाशनिक पद्धति का सबसे बड़ा दोप यह है 
कि यद्ष वास्तविकता से बहुत दूर है। इस पद्धति के अनुयायी “कल्पना लोक भे बहुत 
ऊँचे उडते हैं ॥ वे अपने निजी तकों का एक एसा जाल बुन लेते हैं जिसका प्राय' 
वास्तविकता और तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । उनके विचार कोरे आंदर्श मात्र 
रह जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटों ने रिपब्लिक में और थामस मूर ने यूटोपिया 
में जिन आदर्श राज्यों भा बर्णव क्रिया है. वे इतिहास के तस्मों तथा मानव स्वभाव 
के विपरीत हैं | इस प्रकार को दाशंनिक्तता कोरो आदशंयादिता है। जॉन स्टुअर्ट 
मिल ने इस पद्धति को सामाजिक मामलो के अध्ययन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त 
बताया है। इसलिए उसने इस पद्धति को अशुद्ध एवं अवेज्ञानिक भाना । ब्लु श्ली का 
भी यद्दी विचार है कि “पह पद्धति कोरी संद्धान्तिक है। इसका वास्तविकता अथवा 
तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहों रहता ॥” 

यह रुत्य है कि दाशशनिक पद्तति सामाजिक मामलो के वंज्ञानिक अध्ययन 
मे अधिक सहायक नही हुई है परन्तु फिर भी यह कहना सही नही होगा कि सामा- 
जिक विज्ञानों के अध्ययन मे दार्शनिक प्रणाली की कोई उपयोगिता है ही नही । 
सिनविक के अनुसार राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्दे श्य आउश्च निर्धारित करना तथा 
प्रविष्य के लिए मागदर्शन करना है !/ इन उह श्यों की पूति के लिए ही दाशंतिक 
पद्धति को आवश्यकता पर बल दिया गया है । 

पिछल वर्षों में दाशनिक पद्धति व स्वरूप में कुछ परिवतन हुए हैं। रसेल, 
बिटमेन्सदोन (२४प६८००७८०), अणुर (83८) कौर रए्इल (४६५८) आदि 
विचारको के अनुस।र दाशनिव पद्धति का उद्ृश्य बेवल आदर्शों अथवा सिद्धान्तों 
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कौ स्थापना करना नहीं है बल्कि उनके लर्थे को स्पप्ट करना जौर उनको ताकिक 
शक्ति को परीक्षा करना है। 
(6) साहर्य पद्धति (5038०8ए०४ 3१०७४००) 

अधिकाश विद्वान इस पद्धति को तुलनात्मक पद्धति का ही अगर मानते हैं। 
प्रो० गिलक्राइस्ट ने इस पद्धति बा विस्तृत उल्लेख क्या है । इस पद्धति को अपनाने 
वाले विद्वान प्राय राज्य की तुलना मानव शरीर से उरते हैं। वे राज्य वी मानव 
शरौर से समानता बताते हुए उसके स्वरूप, संगठन तथा पार्यों को समझान की 
बेेष्टा करते हैं। वे जीवशास्त्र और समाजशास्त क विकासबादी सिद्धान्त वो राज्य 
बे' अध्ययन पर लागू करते हैं । आधुनिक काल म ब्यु श्लो, कॉम्टे तथा हरबर्ट स्पेन्सर 
में इस पद्धति का व्यापक प्रयोय किया है * स्पेन्सर न॑ राज्य और मानव शरोर के 
बीच उत्पत्ति, विकास तथा अन्य आधारो पर साहश्यता कायम वी है और अपन 
सावयव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 

इसमें सम्देह नहीं कि राजनीति विज्नान में साहश्य पद्धति काफी उपयोगी रही 
है परन्तु फिर भी यह एक अवैज्ञानिक प्रणाली है। आदश्यक्रता इस बात की है कि 
साइश्यदा का उपयोग बडी साबधानी ने साथ दया एक सीमा तक ही किया जाना 
चाहिए । कही ऐसा न हो कि साहश्यता एकरुपता को स्थिति तक पहुँच जाए। 
अन्य अध्ययन पद्धतियाँ (00९ )उ0॥०१७) 

उपरोक्त प्रमुख अध्ययन पद्धतियों के अलावा राजनोति विज्ञान के अध्ययन 
में कुछ अन्य पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता है । कुछ विचारक, विशेय रूप से 
गार्मर इन्हे पड़ति न मानकर केवल हेष्टिकोण (377709०॥) ही मानते हैं। इन्द 
राजनीति विज्ञान के अध्ययन की गौग पद्धतियाँ भी कहा जाता है। यह शायद 
इसलिए कि राजनीति विज्ञात ते अध्ययन रू अभी तक इन पद्धतियों अथवा दृष्डिकोणों 
का प्रयोग सीमित रूप में हो किया यया है । पिछले कुछ समय से इन पद्धतियों के 
प्रयोग को अधिक महृत््त्दिया जान लगा है। ये पद्धतियाँ, सक्षेप्र म, निम्न- 
लिखित हैं * 

] बंधानिक पद्धति [7ण्याठात्ड। )ल09)--इस पद्धति थो प्राय 
विश्लेषणवादी म्थायविंदों ने अपनाया है। इस पद्धति का श्रतिपादन सर्वप्रथम जमन 
विद्वान गबर (0८0८) ने किया था। इस पद्धति ऊे अनुसार राज्य एक कानूनी 
व्यक्ति या सस्‍्या है और राजनीति बिनान वानूनी आदर्श का विज्ञान है। इसके 
अनुसार राज्य मुख्य रूप से एक एसी सस्था व सगठत है जिसका उहूं श्य कानूत 
बनाना भौर उनका पालन इराना है। इस प्रणाली मे सम्प्रभुता, कानून जधिकार 
आदि पर विशुद्ध कानूनी दृष्टि से विचार क्या जाता है। इसक अनुसार राज्य 
बंधानिक अधिकार एवं कतंब्यों का समूह है ॥ 

इसमे यह स्पप्ट है कि राजनीतिक अध्ययन के लिए यह पद्धति बहुत ही 
सकुचित है। इस पद्धति का सबसे बड़ा दाप यह है कि यह राज्य एवं राजनीतिक 
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संस्थाओं के अध्ययत सम सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रकार के प्रभावों की उपेक्षा 
करती है । इसलिए यह एक यधायबंवादी पद्धति नही है । 

2 साह्यिकी पद्धति (590भ८4। )४८७०५)--इस पद्धति के अन्तर्गत 
राजनीतिक तथ्य एव आकडे एकुनित किये जण्ते हैं और विभिश्न पद्धतियों के सन्दर्भ 
में इन आकडो के आधार पर निप्कर्प निकाले जाते हैं। सरकार द्वारा विदेश नीति, 
कआ्थिक नियोजन, औद्यागिक नीति, राप्ट्रीयकरण, कर पति आएदि के निर्धारण में 
इस पद्धति का काफी प्रयोग जिवा जाता है। मतदान जनमत, चुनाव के समय 
विभिन्न राजनीतिक दलो की स्थिति, राष्ट्रीय आय आदि दिपयो का अध्ययन 
इस पद्धति के आधार पर अधिक अच्छे ढय से किया जा सकता है ॥ परन्तु राजनीति 
विज्ञान मे यह एक स्वतनत्र अध्ययन पद्धति वे होकर केवल एक पूरक पद्धति है। 
इसका प्रयोग ऐतिहासिक अथवा तुलनात्मक पद्धति के सहाथक के रूप मे हो किया 
जा सकता है। 

3 ननोव॑ज्ञानिक पद्धति (?9)था००8०भ४ 2४९८४०५)---मातव-स्वभाव 
और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में मनोवेज्ञानिक पद्धति का प्रयोग 
एक नवीन घटना है। इस प्रकार के अध्ययन की नीव लाबेल ने डाली और प्राहम 
बालास, मेव्ड्गल, चाल्से मेरियम आदि ने इसमे विशेष योग दिया है। इस पद्धति 
के अस्तर्गत मनुष्यों के समूह के राजवीतिक व्यवहार एवं कार्यकलापों को समझने 
के लिए मनोविन्नान के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके समर्थकों का 
विचार है कि मनोवेज्ञानिक आधारों पर वे मानव स्वभाव और मानव व्यवहार के 
आधारभूत तथ्यों का पता लगा सकते हैं और नये राजनीतिक सिद्धान्तों की नीच 
डाल संकते हैं। मतदान व्यवहार जनमत को प्रभावित करने के तरीके, राजनीतिक 
दलो व॑ दबाव समूहों की उत्पत्ति एव मायंकलापों आदि का अध्ययन करने में यह 
पद्धति विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है । 

इस पद्धति का बसे बडा दोप यह है कि इसका उपसोग उन सामाजिक 
स्थितिथों तक ही सीमित है जो अपेक्षाइुत सरल व स्थिर हो । जटिल परिस्थितियों 
और गतिशील राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्यार्मा करने में यह पद्धति अधिक उपयोगी 
नही रही है । 

4. समाजशास्त्रीय पद्धति (50०० ०श्४०्थ॑ं |४८०ा००)--समाजशास्त्रीय 
पड़ति राज्य को एक सामाजिक प्राणी मानती है जिसने! अग व्यक्ति हैं । यह व्यक्ति 
के लक्षणों एव गुणों के आधार पर ही राज्य के लक्षणों एवं गुणो का अनुमान लगाती 
है । इसमे राज्य के जीवन एव प्रवेत्तियों को व्याख्या विवासवाद के नियमों के आधार 
पर की जाती है। कॉम्टे ने इस पद्धति का काफी प्रयोग झिया है । गानर इसे एक 
स्वतन्त्र पद्धति न मानकर राज्य वे सम्बन्ध में विचार करने वाला केवल एक हृप्टि- 
कोण मात्र ही मानते हैं । 

. जोवशास्त्रीय पद्वति (0098०8 )०७०४ --इस पद्धति के समर्थक 
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राज्य को एक सावयवी अथज्ा जीवधारी मानते हैं। उनके अनुसार राज्य मे बही 
गुण एवं लक्षण पाये जाते हैं जो एक जीवित शरीरघारी में पाय जाते हैं। इस पद्धति 
के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न अम्रो कार्यों तथा प्रद्नृत्तियों की व्यास्या ऐसे ही की गई 
है जैसे मानो वह स्वय एक जीवधारी हो । हरबर्ट स्पेम्सर ने इस पद्धति का व्यापक 
प्रयोग क्या है । उम्तने राज्य और मानव शरी « भ एकरूपता बताई है। 

यह पद्धति भी एक स्वतन्त्र पद्धति न होऋर केबल एक हृष्टिकोण मात्र ही 
है । इस पद्धति वा सबसे बडा दोप यह है कि राज्य और जीवधारी मे पूर्ण एकहूपता 
दर्शाना उचित नही है। दोनो मे केवल उपरी समानता हो सकती है और इस समानता 
के आधार पर सही निष्कर्ष नही निकाले जा सबते । 

राजनीति विज्ञान वे अध्ययन की हृष्टि से उपरोक्त सभी पद्धतियों को 
परम्परागत पद्धतियो वी मज्ञा दी जाती है क्योकि बीसवी शताब्दी में दो नई अध्ययन 
पद्धतियों का विकास हुआ है जिन्हे आधुनिक पठतियाँ कहा जाता है। ये हैं-- 
अगुभविक दैज्ञानिक पद्धति एवं व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग । इन दोनो पद्धतियों 








आनुभविक वैज्ञानिक पड़ति (ाएकात्श 52९008८ ०७०१) 

शासन के प्रति हमारा दृष्टिकोण अधिकाधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है, 
इस काझण राजनोति विज्ञान में आनुभविक वेज्ञानिक पद्धति का अधिक प्रयोग द्वोने 
लगा है । इस पद्धति के अन्तगंत मादव सस्थाओं तथा कार्यकलापो का इस प्रकार 
अध्ययन किया जाता है कि जिससे कुछ मौलिक राजनीतिक सिद्धान्तों की खोज की 
जा भके । इस पद्धति थे अवलोकन और प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले ज ते हैं, 
साह्यिको तथ्यो द्वारा उनकी जाँच की जा सकती है और फिर उनकी सीमा निर्धारित 
की जाती हैं । इस हृ्टि से हम इस पद्धति को पर्यवेक्षण अथवा अवलोीवन, प्रयोग 
एवं सास्पिकी पद्धतियों का मिश्रण भी वह सकते हैं । अब इसे सरकार और प्रशासन 
के अध्ययत्र के लिए एक आवश्यक एवं उपयोगी प्रणाली माना जाता है । 

यदि हम वेज्ञानिक पद्धति की व्याख्या बरें तो हम यह कह सकत हैं कि 
बेनानिक पद्धति से तात्पयं उस पद्धति स है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप मे एकत्रित 
करती है, जो कार्य तथा कारण के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करती है तथा 
जो सामान्य नियमों को खोज निकालने वा प्रयत्त करती है। शंपई के अनुसार 
बेज्ञानिक पद्धति के चार मुख्य लक्षण हैं--() तथ्यो को एक्जित तथा क्रमदद्ध 
करना, (2) उनमे कार्य तथा कारण के बोच सम्बन्ध स्थापित करके स्मान्‍्यीकरण 
करना, (3) परृबंकथन अथवा भदिष्यवाणों करने की क्षमता, तथा (4) निष्कर्षों को 
जाँच की सम्भावना । वैज्ञानिक पद्धति के लिए यह भी आवश्यक है कि अध्यथ्नकर्ता 
का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष हो। उसके अभ्ययन ' पर उसके व्यक्तित्व तपा 
दृष्टिकोण वा कोई प्रभाव ते पड़े । इस तरह वंज्ञातिक पद्धति मे निश्चयात्मकता, 
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सामान्यता, अस्तुनिष्ठता, युर्दकबतोयता एच उसके दिप्कर्षों मे सत्यापतोषतां की 
विशेषता पाई जाती है ) 

भाधुनिक बंज्ञानिको के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य लक्षण इस प्रकार 
हैं--(?) अवलोकन अथबः पर्यवेक्षण के आधार एर तथ्यों का स्रह, (2) तथ्यों 
का वर्गोकरण, (3) जाँच या अनुसन्धान, (4) सासान्‍्यीकरण, (5) सत्यापन । 
इसके अतिरिक्त वर्तमाव समय में विज्ञान का एक प्रयुख सक्षण मूल्य निरपेक्ष (/४०० 
0८) हृष्टिकोण हो गया है। अत आधुनिक वेज्ञानिक पद्धति ने मूल्यों को कोई 
स्थान नही दिया जाता है। यद्यपि व्यवहार में मूल्यो की घारणा को शोध से पृथक 
रखता सम्भव नही है क्योकि ऐसा करने से शोधकार्य रूपहीन और णोखला हा 
जायेगा । 

राजनोति दिज्ञान मे जेज्ञातिक पद्धति का प्रयोग---राजनीति विज्ञान में बंज्ञान 
तिक पद्धति को अपनाने का श्रेय प्राहम वालास, चाह मेरियम, लासवेल, केटलिन, 
बाल डायस (0८0+०)), राबर्ट डहल (050)) आदि आधुनिक विद्वानों को है। 
अमरीका में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वर्तमान समय मे जिन नयेन्‍तये 
तरीकों अथवा पंद्धतियों को अपनाया जा रहा है, उनमे से कुछ प्रमुख पद्धतियां इस 
प्रकार हैं- सर्वेक्षण पढ्ति (5०६६५ ४८४००), केस पद्धति (0५७४ '(९८:४००), 
साशात्फार पद्धति ([70०:४:०७ ?०७॥॥०१). प्रश्नावलो पद्षति (0०९४४०ए०घ०7० 
१०४००), जनमत मतदान पद्धति (?५०॥० 07700 ?०॥) तथा साह्यिकों 
रढडति (5085708 १6०॥॥०४) इत्यादि ! 

सर्वेक्षण पदति के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के दारे म अपने अध्ययन से सम्बन्धित 
विपय पर तप्य एकत्रित किये जाते हैं। फेस पद्धति के अन्तगत अध्ययत्त को एक 
बहुत छोटी इकाई होती है परन्तु उस इकाई के प्रत्येक पक्ष का गहरा और विस्तृत 
अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार पद्धति के अन्‍्तग्ंत सम्बन्धित व्यक्तियों का 
साक्षात्कार लिया जाता है। प्रश्नादल्लो पद्धति के अन्तगत अध्ययनकर्ता कुछ प्रश्न 
तैयार करता है और मरम्बध्वत क्षेत्र के व्यक्तियों स उनका उत्तर देने को कहा जाता है। 
जनमत मतदान पद्धति का प्रयोग कसी समस्या पर जनता के दिचार जानने के 
लिए किया जाता है तथा साहियकी पद्धति म ठय्यों अथवा आकड़ा के विश्लेषण के 
आधार पर निष्कर्प निकाले जाते हैं । 

वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के जन्‍्तर्मत सिद्धान्तों का निर्माण करते 
समप्र प्रतिर्षों (2००४)$) का भी प्रयोग किया छाया है। सिद्धान्यों के निर्माण के 
सम्बन्ध मे एक और नये इप्टिकोण का विकास हृथा है जिसे सरचना एथ फार्यात्मक 
हृष्टिकोण ($ध0८एाव। 400 #०४८४०४७। 8 97००0) का नाम दिया जाता है। 

दज्ञानिक पद्धति के प्रयोग गे व्यावहारिक कछिनाइवाँ--राजनीति विजान में 
वैज्ञानिक पद्धति क। प्रयोग बद्यरि दिनो दिन बइता जा रहा है परन्तु फिर भी इस 
पड़ति को अबनाने के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ हैं जो अग्नलिखित हैं 
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वबालास मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'राजनोति में मानव स्वभावां (प्रएशाशा 'रक्षणाल 
37 70॥४०५) मे राजनीतिक कार्यकलापों के अध्ययन से सस्थाओं के स्थान पर 
मानव एंव मानव समूह के मनोविज्ञान के अध्ययन का सम्यंत किया। सन्‌ 908 
में ही अमेरिका मे आर्थर बेण्टले ने अपती पुस्तक “सरकार को प्रक्रिया (य6 
ए(०८९६६ ०६ (0ए९:कणश्ाा) में समूरों के हित तथा उसकी छियाओ बे अध्ययन 
वर जोर दिया। “प्रवहारवादी अध्ययन मार्ग के विकास में अमेरिका के प्रसिद्ध 
विचारक घाहसे मेरियम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हे व्यवहारवादी 
अध्ययन मार्य का बोद्धिक पिता मात्रा जाता है। मेरियम शिकागो विश्वविद्यालय 
मे प्रोफेसर थे । उनके नेतृत्व मे यहू विश्ववि लय व्यवहार्वाटी अध्ययन का भ्रमुस 
केन्द्र बन गया | सन्‌ 49235 में मेरियम ने /ैं॥ 45:९८ ट /०॥/४८७ नामक पुस्तक 
लिखी । उन्होंने राजनीति विज्ञान वे अध्ययव में तीन बातों का प्रबल समर्थन 
क्या-- (!) राजनीतिक प्रक्रिया पर मनोव॑न्ातिक प्रभाव, (॥) राजनीति विज्ञात मे 
अन्त्शास्त्रीय (धधव-४८७९०८८5) अध्ययर्त, तथा (3॥) राजवीतिक अध्ययन से 
तथ्यात्मक परिमाणन (62८७७ तुप्४०४॥८४००) । इस तरह चाह भेरिषस को 
व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है । आगे चल7र हेराहड लासबेलस, 
डेविड ट्ु,मेत, हरबर्ट साद्रमन, एलसाण्ड आदि विचारको मे भी ब्यवहारबादी अध्ययन 
भार्ग के विकास मे काफ़ी थोगदान दिया है! इन सब विचारकों के विचार सामूहिक 
रूप से शिक्षायों सम्प्रदाय कहलाते हैं । व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में अमेरिकी 
सामाजिक विज्ञान अनुसम्धान परिचद (5024] 50८6९८ रिट८कली 00070 
ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ अमरीकी सस्‍्यानो, जंसे रॉकफेलर प्रतिष्ठान, 
फो्ड प्रतिष्ठान आदि ने भी आथिक सहायता देकर व्यवह्ारवादी अध्ययन को 
व्यापक बनाने मे काफी योगदान दिया है। इसे अब प्राय सभी प्रमुख राजनीतिक 
विचारक अपना चुके हैं। इस कारण व्यवहारवादी दृष्टिकोश अथवा उपागम 
(#097०३०७) सर्घच्यापक हो गया है। 


व्यवहारवादी अध्ययन भागे का अर्थ एव स्वरूप 

व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग की पूर्ण व्याख्या करना सम्भव नहीं है क्योकि 
इसके अर्थ के सम्दन्ध प्रे काफ़ी विचारकों क्रा दृष्टिकोण समान नहीं है। विभिन्न 
वियारकी ने इसे एक प्रवृत्ति, हष्टिकोण अधवा श्रक्तिया के रूप मे माना है। रॉबर्ट 
डहल (२०७८६ # 028]) ने व्यवहार्वादी अध्ययन मार्ग को एक भनोभाव 
(४००४) छा नाम दिया है । राजनीति मे इस अध्ययन मार्ग को इसके दिकास की 
प्रारम्भिक अवस्था में परम्परादाद के विद्द्ध एक विरोध अथवा असन्तोष (706४0) 
माता गया था । उस सप्तय यही इसका अर्थे और यही इसका स्वरूप था। जैसा 
कि रॉवर्ट डहल का मत है कि “व्यवहार परम्परागत राजनोति विज्ञान को 
उपलब्धियों के प्रति असन्तोष को को एक तीद्र भावना है। इसका उद्देश्य राननीति 
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विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है ।”! किक पेट्रिक (0८ एजआसंठ) ने भी 
इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। उसके अनुमार “राजनीति मे व्ययहारवादी 
अध्ययन एक ऐसे छत्र वे समान था जिसके नीचे उन स्रभी राजनीतिज्ञो ने शरण 
सी जो परम्परावादी अध्ययन से असमस्तुष्ट हो गये थे ।”* डेविड टू मैन (0226 
पृष्माण्षा) के अनुसार व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग का तात्पर्य दो बातों से है. (॥) 
अनुसन्धान क्र्मबद्ध होता चाहिए, तथा (2) आवतुभविक पद्धतियों के अपनाते पर 
प्रमुख जोर दिया जाना चाहिए | 

बस्तुत व्यवह्ार्वादी अध्ययन मार्ग कोई सिद्धान्त न होकर राजनीतिक तथ्यों 
का विश्लेषण करने बाली एक पद्धति है। यह मुख्य रूप से मानव तथा मानव 
समूहों के राजनीतिक दृप्वहार से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन 
को अधिक वंज्ञानिक बनाता है। यह अनुभवात्मक (टा709009)) तथा फ्रिपात्मक है 
और इसमे व्यक्तिगत मूल्यों दृष्टिकोणों तथा कल्पनाओ आदि के लिए कोई स्थान 
नही है। यद्यपि व्यवहारवाद वे समर्थकों का यह त्रिचार है कि राजतीतिक जिज्ञान 
का प्रत्येक क्षेत्र ब्यवहारवादी अध्ययत के अम्तर्गत आ सकता है परन्तु मतदान- 
ध्यवहार, छोटे-छोटे समूह एवं संगठन, राजनौतिक प्रणालियाँ, नीति निर्धारण 
आदि का अध्यपन इसके लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। व्यवहारवादी अध्यय्त 
का मुश्य क्षेत्र राजनीतिक व्यक्तित्व का अध्ययन करना है। इसका उद्दृ श्य व्यक्ति के 
ब्यक्तिस्श तथा राजनीतिक व्यवद्वार के बीच सम्थच्घ स्थापित बरना है। यह उत 
सभी प्रभावों का अध्ययन करता है जो मनुष्य की राजनीतिक भूमिका (?णाए०श 
70!०) को प्रभावित करते हैं । 

वब्यवहारवादी इस दृष्टि से परम्परावादियों से भिन्न हैं कि वे राजनीति 
विज्ञान को दार्शनिक सीमाओ मे बाँधने के लिए तंयार नही हैं। दूसरे शब्दों में, हम 
यह कहूं सकते हैं कि व्यवहारधादी अध्ययन आदर्श पर जोर नहों देता, बल्कि 
राजनीतिक घटनाओ वा यथार्थ रूप मे वर्णन तथा अध्ययत करता है । दूसरे, व्यवह्यर- 
बादी राजनीतिक धटताओ के विश्लेषण में देज्नातिक पद्धतियों के प्रयोग पर अधिक 
जोर देते हैं । 
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ड्यवहारबादी अध्ययन मार्य को प्रमुख विशेषताएँ 

मन्चवि सभी व्यवहास्वादी विदारक इसकी बहत्त-्सी बातों के सम्बन्ध में 
एक्मत नही हैं परन्तु फिर भी रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टनस, कक पेट्रिक आदि 
विद्वानों ने न्‍्यवहारदादी अध्ययन गार्ग की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया 
है जो निम्नलिखित हैं 

() व्यवहारघादी परम्परायत जौपचारिक अध्यथत के स्थान पर अनुभव- 
यादी, यथाययबांदी अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं। एल्मॉण्ड एवं पॉवेल के अनुसार, 
"राजनीति विज्ञान मे अनुभववाद एवं ययार्थवाद के आधार पर जो अध्ययन किया 
जाता है वही ब्यवहारवादों अध्ययन है । ? 

(2) व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञाब को अधिक वेज्ञानिक रूप 
प्रदान करना चाहता है। यह भ्राइलिक विज्ञानों वे समाग शाजगीति विज्ञान के 
अध्ययत वे लिए ऐसी अध्ययन पद्धति अपनाने पर जोर देता है जो सत्यता पर 
भाधारित हो । 

(3) व्यवहारवादी अध्ययन राजतीति में पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, 
जाँच, भापत, भ्रमाणीकरण अथवा सत्यापन साह्यिकी तथा गणित के निममो, इत्यादि 
तकनी कियो के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देता है! 

(4) यह राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता प्र 
जोर देता है । इसमे विभिन्न सामाजिक विज्ञातों को व्यवहारवादी विज्ञान कै रूप में 
स्वीकार किया जाता है | इस तरह राजनीति विज्ञान में यह एक अस्तर्शाधत्रीय 
अध्ययन माग है । 

(5) यह व्यक्ति त्तपा समूहो के व्यवहार को राजनीतिक अध्ययन एड 
अन्वेषण का केग्द्रबिन्दु मानता है । 

(०) इसका उट्दे श्य राजनीति विज्ञान मे व्यवस्थित और अनुभववादी तिद्धान्तो 
का निर्माण करना है । 
आठ बौद्धिक आधारशिलाएं 

डेबिड ईस्टमर ने व्यवहारवादी अध्ययन के आधार के रूप गे आठ बौद्धिक 
आाधारणिवाएं प्रस्तुत की हैं जो निम्नलिखित हैं 

(।) निपसमन (२८४०७॥॥/८०)--राजनीतिक व्यवहार में कुछ सामान्य 
अथवा एकहूप तत्त्व होते हैं जिनकी रोज की जा सकती है। व्यवहार के इन एकरूप 
तत्त्वो का सामान्यी करण किया जा सकता है अथवा इतकों सिद्धाग्तववद्ध किया जा 
है] बीएणएढें बात ए0७क्‍छशा.. (0फक्दाएश 27॥65,. 4. 0श०/०माश्ावों 

मंशश/ग्वलो, 9 7. 
१... चुप प्रच्ईएए॥.. ५4% ४५ए७॥ १्ककाए री सिलीबा/एक्रप्रीदका गा एिखा- 
शाईजफओ़ श0॥्त्वाँ 4#7)55, ६60(66 ७५ उध्ा३ ९५७57७४०७, 
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सकता है। इनके आधार पर मसातदीय व्यवहार वा विश्देषण जिया जा सकता है 
तथा भविष्य के व्यवहार वे सम्बन्ध में सम्भावनाएँ व्यक्त वी जा सकती हैं । 

(2) सत्यापन अथवा प्रमाणोकरण (धेथ्याएी.3॥07)--मानव व्यवहार से 
सम्बन्धित इस प्रकार के सामात्यीकरण की सत्यता का प्िद्धाल्त रूप में परीक्षण होता 
चाहिए । मानव व्यवहार से सम्बन्धित सामग्री का पुन परीक्षण करने तथा उप्तको 
पुष्टि करने की क्रिया को ही सत्यापत कहते हैं । 

(3) तकनोक (7८८७ए/पृ०८३$)--तकनौक वे साधन हैं जिनेदे माध्यम से 
तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैं तथा उनकी विदेचना को जा सकती है । इन्हे स्वयमिद्ध 
नही माना जा सकता है । ये अनिश्वित अयवा अविखलनीय होते हैं। अध्ययन कर्ता 
द्वारा इन्हे अधिक शुद्ध एव अधिक विश्वसतीय बताने के लिए परीक्षण करने की 
आवश्यक्ता है जिससे मानव व्यवहार का विश्लेषण करने पर्यवेक्षण करने तथा 
अभिनेखत करने के लिए कठोर साधनों को अपनाया जा सत्रे । 

(4) परिमाणन ((0७800629॥00) -अन्वेषण में जो तथ्य तथा सामग्री 
आदि उपलब्ध होती हैं उतको सूक्ष्मता वे साथ लेखवद्ध वरने तथा उनमे सुस्पष्ठता 
लाने के लिए उद्देश्यों के सन्दर्भ मे मापत और परिमाणनीकरण किया जाना घाहिए 
जिससे उनको अधिऊ उपयुक्त तथा अर्थपूर्ण बनाणा जा सरे । 

(5) पूल्य निर्धारण (४४४०८ 0८(८7क्‍00300॥) - नैतिक मूल्यात्न तया 
अनुभवश्तिद्ध ब्यास्या यद्यपि भिन्न हैं फिर भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययनकर्ता 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सम्मिलित रूप में अथवा पृथक रूप में इनका प्रयोग 
कर सकता है । 

(6) क्रमवद्भीकरण अथवा व्यवस्योकरण (5,$0802807)--अन्‍्वेषण 
को क्रमवद्ध अंपवरी व्यवस्पित किया जाता चाहिए । क्रपवद्धीकरण से तात्पय यह है 
कि मॉनव व्यवद्यार में कार्य और कारण के बीच सम्बन्ध स्थापित क्या जा सके । 
सिद्धान्त और अन्वेषण मे निक्टतम सम्बन्ध होता चाहिए क्योकि ये दोनों व्यवस्थित 
ज्ञान के प्रमुख अग हैं। सिद्धान्लनहोन अन्वेषण तुच्छ विद्ध हो सक्ता है तथा त्म्यों 
के दिता सिद्धान्त व्यय हो सकता है ॥ 

(7) विशुद्ध विज्ञान [7ण6 $2८ववा०६)--ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक कार्ये 
का उतना ही महत्त्वपूर्ण भाग है जितना संड्धान्तिक अध्ययन । राजनीतिक व्यवहार 
का अध्ययन एवं विश्तेषण वह आधार श्रस्तुत करते हैं जिससे राजनीतिक ज्ञान को 
समाज की आवश्यक एवं व्यावहारिक समस्याओं का हल दूँशने मे प्रयोग किया 
जा सके । 

(8) समग्रता अयदा एकोकरण (7/:8प//०)--सम्स्त॒ मानव व्यवहार 
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शक पूर्ण इकाई है । अत उसका अध्ययत अलग-अलग सण्डो में नही बल्कि एकीकृत 
रूप भे होता चाहिए। इस दृष्टि से समस्त साम्राजिक विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप 
से सम्बन्धित है । राजनीति के अध्ययनकर्ता को अन्य सामाजिक विज्ञानो की खोजो 
तथा उपलॉब्धयो का प्रयोग करदा चाहिए, अन्यथा उसके निष्कर्पों की सत्यता एवं 
प्रामाणिकता खतरे मे पड जायेगी । 

डेविड ईस्टन की उपरोक्त आठ बोद्धिक आधारशिलाओ में व्यवहारवाद के 
सभी प्रमुख सिद्धान्त आ गये हैं । इनके आधार पर ही अध्ययन की परम्परागत एवं 
व्यवहारवादी पद्धतियों मे भेद स्थापित किया जा सकता है। 

व्यवह्ारवादी अध्ययन का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव--थोड़े समय तक 
तो राजनीति बिज्ञान के परम्परागत बिचारकों तथा व्यवहारवादी विचारको के बीच 
वंचारिक सधर्ष चलता रहा परन्तु धीरे धीरे व्यवहारवाद की उपयोगिता एवं उसके 
महत्त्व को स्वीकार किया जाने लगा । राजनीति विज्ञान पर व्यवहारधादी अध्ययन के 
प्रभाव को निम्नलिखित रूपो मे देखा जा सकता है 

([) ध्यवहारवादी अध्ययन ने राजनीति विज्ञान का नया अये, नये मुल्य, 
नयी पद्धतियाँ एव आनुभविक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है । 

(2) ध्यवहा रबादी अध्ययन के परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान मे साक्षात्कार 
पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, भश्रश्तावली पद्धति, केर पद्धति, विषय विश्लेषण, साहियिकी 
तकनीक, मॉडल आदि, का प्रयोग किया जाने खगा है। 

(3) ब्यवहारबादी अध्ययन ने राजनीति विज्ञान के विचारकों को यह प्रेरणा 
दी कि वे इस विपथ का अध्ययन जन्‍्य समाज विज्ञानों के सन्दर्भ मे करें। इस तरह 
उन्होने सभी सभाज विज्ञानों कौ एकता पर जोर दिया है। व्यवहारवादियो के इस 
विभ्ञार को अन्तर्शास्त्रीय दृष्टिकोण ([प्राढा 38०9॥0877 #फछा०क०ा) कहा 
जात। है । 

(4) इसने सस्थाओ के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार को राजनीतिक अनु- 
स॒ धान का केन्द्रबिग्दु बताने पर जोर दिया है । 

(5) ब्यवहारवादी अध्ययन के अनुसार राजनीति विज्ञान का उद्दं श्य अच्छे 
जीवन की प्राप्ति नही है बल्कि राजनीतिक घटनाओ का यथार्थ रूप में वर्णन तथा 
अध्ययन करता है । दूसरे शब्दो मे, हम यह कह सकते है कि व्यवहारघादी अध्ययन 
आदर्श पर जोर नहीं देता बल्कि यथार्थ के अ5+घन से ही सस्तुः्द रहता है । 
ब्यवहारवादी अध्ययन को सोमाएँ 

व्यवहारवादी अध्ण्यन की भप्रभुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं : 

(]) प्रथम कथ्नाई तो व्यवहारवादी अध्ययन का क्षेत्र एवं उद्देश्य की 
ध्यास्या बरने मे है। यदि उसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है 
तो फिए समस्या यह खडी होगी कि बह राजनीतिक व्यवहार है बया ? 

(2) व्यवहारवादी अध्ययन का क्षेत्र भी बहुत सीमित है । यह भनुष्यों एव 
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छोटे समूहो बे अध्ययन के लिए तो उपयुक्त हो सकता है परन्तु सस्याओ के आपसी 
सम्बन्धी के अध्ययन के विषय मे व्यवहारवादी तकनीक की उपयोगिता सीमित ही है। 

(3) व्यवह्रवादी अध्ययन द्वारा निश्चित सिद्घान्तों को रचना करना 
सम्भव नहीं है । मानव के व्यवहार में परिवर्तन एवं सशोधन होता रहता है। उसके 
व्यवहार के बारे मे निश्चित रूप में कुछ भी कहना बहुत कठित है। एक जैसी राज- 
नीतिक' स्थिति में भी विभिन्न देशों वे व्यक्तियों वी प्रतिक्रिया भिन्र हो सकती है) 
छोटे स्तर पर तो मानव व्यवह्यर बे विषय में स्िद्धान्तीकरण किर भी सम्भव है परन्तु 
बड़े स्तर पर ऐसे सिद्धान्तो का निर्धारण करना बहुत कठिन है। 

(4) नीति निर्माण के क्षेत्र मे ब्ययहारवादोी अध्ययन की उपयोगिता बहुत 
सीमिन है । मीति लिर्माण में भतिक पक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थान है। व्यवह्वारवादी 
अध्ययन नैतिक पक्ष वी जवहेलना बरता है । इस तरह इमझे आदर्शात्मक और नैतिक 
दोनों ही पक्ष कमजोर हैं । 

(5) ब्यवहारवादी अध्ययन में दिन प्रतिदिन को राजनीति का अध्ययन भो 
नहीं होता । 
व्यवहार वादी अध्ययन की आलोचना 

परम्परावादी डिचारको ने व्यवदह्ारदादी अध्ययन के प्रायः सभी पक्षों की 
आलोचना वी है । उनके द्वारा वी गई आलोचना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं 

(।) ध्यवहारवादी अध्ययम का सबसे मुख्य दोप यह है कि सुल्य निरपेक्ष 
(४०७८-६०) है । यह आदर्शों पर जोर न देकर बैवल यथार्थ के अध्ययत तक ही 
सीमित रहता है। आदर्शों अथवा मूल्यों को उपक्षा करने के कारण इसके द्वारा 
अच्छे एव बुरे मे भेर नहीं क्या जा सकता । वस्तुत मूल्यों कौ धारणा के बिना 
शोधकार्य रपहीत और छोखला हो जाता है । 

(2) च्यवहारवादी विचारकों या अध्ययन निष्पक्ष नहीं है। एक ओर तो 
थे मूल्य निरपेक्षता की घात बरते हैं। और दूसरी ओर प्राय सभी व्यवह्यार्वादी 
विचारक उदार लाक्तन्‍्त्र वे सिद्धान्तों मे विश्वास करते हैं। इस तरह उनके अध्ययन 
एवं ध्यवहार मे विरोध दिखाई देता है। इसीलिए व्यव्रहारवादी विचारकों को 
पयात्यितिवादो बहा जाता है । 

(3) ब्यवहारवादी अध्ययन में तकतीक एवं पद्धतियों पर बहुत अधिव' जोर 
दिया जाता है । इसके परिणामस्वरूप राजनीति में परम्परागत चिस्तन तथा दार्शनिक 
पद्धति का ह्वास होता जा रहा है । एबती लोसरसन (४८८) 7.८९८८५०४) का सतत 
है कि "ब्यवहारथादो महत्वपूर्ण विषयों को छोडकर प्राय अमहृत्त्वपूर्ण विषयों के 
सम्बन्ध से तष्पय एव आकई इक्ट्डे करने से लगे रहते हैं ।” 

(4) ब्यवहारवादी अध्ययन बहुद अधिक सर्घोता है क्योकि इसमे तकरीक 
एवं पद्धतियों ने प्रयोग के लिए बहुत अधिर धन की आवश्यकता पड़ती है। इसमे 
समय भी बहुत लगता है । इसे अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति व्यवह्मारदादी अन्वेषण नहीं 
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कर सकता । केवल योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति ही यह कार्य कर गजते हैं। अमरीका 
से इस पर लाखो डालर व्यय किये जा चुके हैं परस्तु अभी तक भो व्यवहारबादी 
मानव व्यवह्वार का विज्ञान प्रस्तुत करने मे सफल नही हुए हैं। इस तरह अभी वक 
भी वे एक सनन्‍तोषजनक राजनीति के विज्ञान वी सृष्टि नही कर मक्के है। 

(5) व्यवहारवादियों मे राजनीति को विज्ञान बनाने की होड लगी हुई है 
परन्तु बे यह भूल जाते है कि राजवीति रिज्वान औौर श्राह्ृतिक विज्ञातों की श्रकृति 
तथा विपय-सामग्री घ मूलभूत अन्तर हे । राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान 
है जिसकी विषय सामग्री एक विचारशील एवं सजीव प्राणी है। इस कारण उसे 
प्राइलिक विज्ञातों वे समकक्ष बनाने का प्रयास कभी सफल नही हो सकता । 

(6) व्यवहारवादी अध्ययन जिन पद्धतियों को अपन्ने पर जोर देता है उनकी 
प्रामाणिकता भी असदिग्ध तही है | उनके आधार पर जो निष्कप निकाने जाते है उन 
निष्कर्पों को पूरी तरह सही एवं सारे समुदाय का तिथ्कर्ष मानना एक बडी 
भूल होगी । 
उत्तर *पब्ह्ारबाद (2०५६ 0258%7०४7०॥३४) 

व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग को दुब॒लताओ ने उत्तर-व्यवहारबाद को जन्म 
दिया। द्वितीय महायुद्ध वे पश्चात से ही व्यवहार्वादी विचारबों मे तबनीक 
(7००।॥१००) अथवा अनुसन्धान के तरीकों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया 
जिसझे परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान नौदन की वास्तविक समस्याओं से अलग 
हट गया | सन्‌ 960 मे ज्यवहारवाद की इस स्थिति पर सबसे अधिक भारी ब्रहार 
डेविड ईहटन ने किया जो स्त्रय व्यवहारवादी क्रान्ति के अग्रदूतों में से था। डेविड 
ईएटन ने यह अनुभव किया कि जहाँ एक ओर ससार मे त्तेजी से भारी राजनोतिक 
एवं सामाजिक परिवतंत हो रहे हैं वहाँ दूसरी ओर व्यवह्ारवादी विचारक अनुसम्धान 
की तकनीजियो का विकास करने पर समय बर्बाद कर रहे हैं। अत उसने नदीन 
परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारवादी अध्ययन की प्रथलि पर निराशा व्यक्त की । 
उसने व्यवहा रवादी अध्ययन के पुनरावलोकन की ओर विचारकों का ध्यात खीचा । 
उसका विचार था कि राजनीति विज्ञान के जेन्‍्तर्गत किया जाने वाला शोध एवं 
उप्तवी अध्ययन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवन की वास्तविक समस्याओं 
को समझने एवं उनव समाधान करने मे सहायता मिले) उसकी प्रेरणा से प्रायः 
सभो व्यवहारवादी विधारक इस बात पर जोर देने लगे कि नवीन समध्याओं का 
समाधान करने के लिए ब्यवहारवादी अध्ययव को अधिक सक्षम बताया जाए। 
इसी को उत्तर व्यवद्वारदाद कहा जाठा है । 

उत्तर व्यवहारवाद में दस बात पर अधिक जोर दिया गया कि () राजनीति 
विज्ञान वे शोध एवं अध्ययय को समाज की वास्तविक आवश्यक्ताओं के अनुरूप 
बनाया जाए, (») सामालिक स्थिरता के स्थाव पर सामशनिकत्त प्रिवर्तेत प्रर जोर 
दिया जाए, (7) मृत्यो (४०७८७) को केर्द्रीय स्थिति प्रदान की जाए, (/५) सम्यता 
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के मानवीय मुल्यों कौ रक्षा वी जाए, (५) ज्ञान का उपयोग साम्राजिक समस्याओ के 
हल करने में किया जाय, इत्यादि ॥ 

सन्‌ 970 के पश्चात्‌ से पूर्व व्यवृह्ारवादी तथा उत्तर ब्यवहारवादियों के 
बीच भेद की स्थिति समाप्त हो गई है तथा दोनो के विचारों मे समन्वय हो ग्रया 
है । अब व्यवहारवादियों की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनौति 
विज्ञान के शोध एवं अध्ययत के विए अधिक शुद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनबाई जाए 
तथा उत्तर व्यवह्व रवादियों की इस बाद को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति 
विज्ञान का अध्ययन जीवन की वास्तविक समस्याओं के सन्दर्भ म॑ जिथा जाएं, उनसे 
पृथक हटकर नही, अन्यथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का कोई भूर्य नहीं रह 
जायेगा । 
सिष्क्ध 

उपर्युक्त सभी पद्धतिया का विवचन करने के पश्चात्‌ अब यह प्रश्न उठता है 
कि इनमे से सर्वश्रप्ठ पद्धात कौन सी है ? राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से 
ऊपर हमने दो प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का वर्णन किया है---पर स्परागत अध्ययन 
घड़तियाँ एवं आधुनिक पद्धतियाँ ॥ वारतविकता तो यह है कि राजनीति विज्ञान के 
अध्ययन के लिए हम इनम से ज़िसी भी एक पद्धति को पर्याप्त एवं सर्वश्रेष्ठ नही 
माने सकतठे । सभी पद्धतियों मे कुछ न कुछ करमियाँ हैं और इसीलिए वे अपने आप 
में अपूर्ण हैं । परन्तु पह समज्ञना भी एक भूल होगी कि इन पद्धतियों में आपस मे 
कीई विरोध है! वस्तुत ये सभी पद्धतियाँ आपस में विरोधी व हो+र अन्योन्याश्रित 
और एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए राजेतीति विमान के अध्ययत के लिए यह 
आवश्यक है क्रि एक ओर तो परस्परागत अध्ययन पद्धतियों मे हो समस्वय किया जाए 
जैपा कि गिलक्राइस्ट ने ऐतिहासिक तय, दाशंनिक पद्धतियों वें समम्बय को श्रेष्ठ 
पद्धति माना है, वहाँ दूसरी ओर अब यह भी आवश्यक हो गया है कि परम्परागत 
अध्यपत पद्धतियों तथा आधुनिक अध्ययन पद्धतिपों मे भो समन्वय किया जाए । 
राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधा 0 “मर सर वद्धतियां हो रहें परन्तु उसके 
अध्यप्रन को अधिक ढंज्ञानिक स्वदष करने के लिए यह आवश्यफ है कि 
आधुन्तिक अध्ययन पद्धतिपो का मो क्षवश॒प अपनाया जाए १ 


अभ्यास के प्रश्न 
] राजनीति विज्ञान के अध्ययत दी परम्परागत पर्दात्याँ कौन यौ हैं? सक्षेप 
में उनका सूल्याक्षन कोजिए । 
2 राजनीति विज्ञान के अध्ययत में ऐतिहासिक, दाशेनिक एवं तुतनात्मक 
पद्धतियों का परीक्षण कीनिए तथा उनकी सीमारें एव उपयोगिता ह्पप्द 
कीजिए । 


56 | 


49 
व! 


॥2 


3 


4 


राजनीति डिनान के अख्ययन में परयवेक्षणात्मर, प्रयोगरात्मक एवं दाशेनिक 
परद्धत्तियों के महत्त्व त्तया सीमाओं का परीक्षण कीजिए + 

वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य तत्त्व क्या हैं ?े इंतको राजनीति विज्ञान पर किश्त 
सीमा तक लागू किया जा सकता है ? (राजस्थान विश्व०, 977) 
वैज्ञानिक पद्ध ते से आपकाय क्‍या तात्पय है ? राजनीति विज्ञान में दैज्धातिक 
पद्धति का उपयोग दिस प्रक्तार क्या जा सक्‍ता है ? 

(राजस्थान विश्व ०, 3975) 
उचित उदाहरण देकर स्पप्ट कीजिए कि राजनोति विज्ञान में वेश्ानिक पद्धति 
को प्रमावी ढंग से साथ क्या जा सकता है । 
राजतीति विज्ञान मे व्यवहारकद के उदय के कारणा एवं परिस्थितियों कौ 
विवेचता कीजिए । 
च्यवहारवाद के अर्य का परीक्षण कीजिए तथा ब्यवद्रारवाद द्वारा परम्परागत 
राजनीति विज्ञान वी आलोचना का स्पष्ट बीजिए । 
ब्यवहारवाद के प्रमुक्त लक्षणों को स्पष्ट कीजिए तथा उसकी सीमाओं का 
परीक्षण कीजिए । (राजस्थान विश्वविद्यालय, 7978) 
राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव का मून्यात़न कीजिए । 
उत्तर-व्यवद्वारवाद का क्या अर्थ है? वह व्यवद्धारदाद से किस प्रकार 
म्रिन्न है? 
बया यह क्‍्यन उचित है कि उत्तर-व्पवहारवाद, व्यवद्वरवाद फी सीमाणो 
के निवारण का प्रयास है ? 
यदि आपको विवल्प दिया जाए तो आप राजनीति विज्ञात के परम्परागत 
सथा आधुनिक हृष्टिकोणों मरे से क्सिकों प्राथमिकता देंगे? कारण सहित 
उत्तर दीजिए । 
वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु कौन सी अध्ययन पद्धतियों 
का प्रयोग रिया जा रहा है २? (राजस्थान विश्व०, 2974) 
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रजिनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक 
विज्ञानों से सम्बन्ध 
शहषा&7/05५ 07 एठायाट॥ 5टाएडटए 7८ 
णामहह 50९5; 5टाए5०८55] 


“हम दूसरे सहायक विज्ञानों का ययावतृ ज्ञान प्राप्स किये बिना 
राजतौति विज्ञात एवं राज्य भा दुर्ण ज्ञान ठोक उसो भ्रक्तर प्राप्त नहों 
कर सकते जिस प्रकार गणित के बिता यमत्र विज्ञान और रसायनशास्त्र 
के बिना जोच विज्ञात का पयायत ज्ञान प्राप्त नहों हो सकता +” --गातं र 





राजनोति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भरता 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसके सामाजिक जोवन के विविध्र पक्ष 
होते हैं, जैसे राजनीतिक आधिक, नैतिक ऐतिहासिक इत्यादि । इत विविध पक्षों 
वा अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा क्रिया जाता है। उदादरण के लिए, 
राजनीति विज्ञान मानव जोवत के राजनीतिक प्र का अध्ययन करता है तो 
अर्थशास्त्र उसे, आधिक पक्ष का अध्ययन बरता है । इतिद्वास उसके भूतकालीन 
जीवन का अध्ययन करता है तो नीतिशास्त्र उसके जीवन को श्रेप्ठ बनाने पर विचार 
करता है। मानव जीवन वे सभी पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित होते 
हैं, अत उन पक्षों का अध्ययन करने वाले समाज विज्ञानों में भी परस्पर घतिष्ठता 
रहना स्वाभाविक है। वस्तुत सभी समाज विज्ञान ज्ञान स्पो एक ही वृक्ष को 
विभिन्न शाखाओं के समात हैं, डित सवत्रो एक ही जड़ है--मनुप्य का सामाजिक 
जीवन । ये सभी समाज विज्ञाव आपस में एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं कि दूसरों 
से पृथक्र रहकर जिपो भी एक का प्रूण अध्ययन नहीं कियाजा सक्ता। इसी 
उहे श्य से आजकल अन्तर्शास्त्रीय इृष्टिकोण [्र्याव5८क्राएफाओ #यशज्र००८७) 
को विशेष महत्त्व दिया जाने लगा है तथा सभी समान विज्ञानों मे समान अध्ययन 
पद्धतियों का भी प्रयोग क्या जाने लेगा है। 
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अत यह स्पष्ट है कि अपने स्व॒तन्दर अस्तित्व वी रक्षा बरते हुए भी राजनीति 
विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। अब यह विचार वल 
पकडता जा रहा है कि राजनीवि विज्ञान का अध्ययस अन्य समाज विन्ानों की 
बृह॒त्‌ परिधि का पूरा ध्यान रखते हुए ही होना चाहिए । गुक्लार हेवशर ((30ए5787 
(रिव्पछ पथ) का यह कथन सही है कि राजनीति विज्ञान किसो भो हृष्टि से आत्म- 
निर्भर नहीं है। प्रसिद्ध फ्रासीसी विचारक पॉल जैनेट ने इस सम्बन्ध में लिखा है 
कि “राजवोति विज्ञान का अमेक समाज विज्ञानो के साथ तिकट का सम्बन्ध है 
यथा राजनीतिक अर्थेज्ञातत्र अथवा सम्पत्ति विज्ञान से, कानून से चाहे बहू प्राकृतिक 
हो अथवा मानवीय जो नागरिकों के पारशपरिक सम्बन्धो का नियमन करता है, 
इतिहास से जो उसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाता है, दर्शनशास्त्र से और विशेषकर 
नीतिशास्त्र से जिसते इसे कुछ सिद्धान्त भ्राप्त होते हैं । 7 प्रप्तिद्ध विद्वान गार्तर ने 
भी इसी प्रगार का मत प्रकट करते हुए विखा है कि “हम दूसरे सहायक विज्ञानों 
का यथ"गत चान प्राप्त किये बिता राजतीति विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ऋान दीक 
उप्ती प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जशिक्त प्रकार ग्रणित के बिता थम्त विज्ञान 
और रसायनशास्त्र के बिया जीव विज्ञान फा ययावत्‌ शान प्राप्त नहीं हो सकता ।”२ 
उन्होंने सिजविक (508000) के विचारों का समर्थन करते हुए आगे लिखा है कि 
“प्रस्पेक विज्ञान एवं ज्ञाद वे लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरे विज्ञानों वे साथ 
सम्बन्ध स्थापित करे और यह निर्णय करे कि उत विज्ञॉनों के कौत कौन से तक 
उनसे अपने लिए ग्रहण वरना उपयोगी होगा और वह स्वय उनको क्या दे सकेगा। 
दस प्रकार शाजनीति विज्ञान को अवना सामान्य सद्ष्य प्राष्य करने के लिए दुगरे 
सहायक समाज विज्ञानों के साथ एक भागीदार की तरह कार्य करना चाहिए।"३ 
प्रो० राउसक आदि के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये है। उनके अनुसार 
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“राजनीतिक जीवन कौ आधारभूत समस्याओं की उचित समोद्धा करमे तथा राज- 
नोतिक प्रक्रियाओ को प्रकृति की उचित जानकारों प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक 
है कि अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान एवं भुगोच से 
घनिष्ठता कापम की जाएं ए” 

अत्त इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंग्रे कि राजनोति विशान का अत्य 
समाज विज्ञानों से क्‍या सम्बन्ध है । 


राजनोति विज्ञान और सम्राजशाघ्य्र 
(ए०॥धर्ब 5९००८ 270 90200०89 ) 


राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के वीच बहुत घनिष्ठ शम्बन्ध है क्योकि 
समाजशात्तत्र सब सामाजिक विज्ञानों का जनक है। समाजशासत के अध्ययन वी 
सामग्री में समस्त सामाजिक ससस्‍्वाओ की उत्पत्ति और उतवे स्वरूप आ जाते है । 
राज्य भी उनमे से एए सस्था है। इस तरह राजनीति विज्ञान समाजशास्त का ही 
एक भांग है वधोकि उसका सम्बन्ध सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलू से है। 
राजतीति विज्ञान के अध्ययत का विपय राज्य है जो समाज का ही एक अग है। 
अत राज्य एक राजनीतिक सस्या होने के साथन्साथ एक सामाजिक सस्था भी है। 
जैसा कि रेट्जन-होंकर (२३४८० प्रथा) ने वहा है कि राज्य अपने विकास को 
प्रारध्भिक अवह्या से एक राजनोतिक सस्था की अपेक्षा एक सामाजिक सह्था ही 
अधिक थो ४ अत समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान म घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
स्वाभाविक है। प्रसिद्ध विद्वान गार्नर ने इन दोनों विषण्गे के घन्िप्ठ सम्बन्धों की चर्चा 
करते हुए लिखा है कि “समाजशास्प को राजनीति विज्ञान के द्वारा राज्य के सगठन 
एव कार्यों के सम्बन्ध से मान प्राप्त होता है जबकि राजतीति विज्ञान फो समाज- 
शास्त्र से पर्याप्त मात्रा से राजमत्ता के प्रादुर्भाव तथा सामाजिक नियसत्रण के नियमों 
का ज्ञान प्राप्त होता है ।/? 

इन दोनो विपयो वे सम्बन्धो का अध्ययन अग्रलिखित रूपों मे किया जा 
सकता है 
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समाजशाछ्त्र को राजनोति विज्ञान को देत--समाजशास्त्र राजनौति विज्ञान 
को राज्य की मूलभूत बातों तवा उसकी साम्राजिक आधारशिता का ज्ञान कराता 
है । समाजशासत हे राज्य की प्रारस्शिक स्थितियों का ज्ञान कराता है ५ बह राज्य 
तथा अन्य राजतीतिक सस्याओ की उत्पत्ति एव विकास का ज्ञान कराता है। वह 
राजनीतिक शक्ति सत्ता, राजनोंतिक जादर्शों, विदारधाराओं एवं शासन प्रणालियों 
के मूल स्रोतों का ज्ञाब कराता है। अत समाजशाघ्त के बिता राजनीति विज्ञान 
का अध्ययन नही क्या जा सब॒ता ६ प्रो० गिडिग्स न इस सम्बन्ध म लिखा है कि 
४ समाजशास्त्र के प्राथमिक धिद्धान्तों से अनभिज व्यक्तियों को राज्य के सिद्धान्तों की 
शिक्षा देता ठोक वैसा ही है जैसा कि न्यूटन बे गुध्न्वाकर्पण सिद्धान्त से अपरिचित 
व्यक्तियो को खगोल विद्या (#णाणाप)) अथवा उप्णता तथा यन्त्र विद्या 
(707४०१9४७४०१।०७) से सम्बन्धित ज्ञान की शिक्षा देता है। 

यही नहीं बल्कि समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान के अध्यपत की आधुनिक 
भरुग मं प ४) प्रभावित किया है। जैसा कि बानेस का क्‍्यत है कि “समाजशास्त्र 
तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त के सम्बन्ध मे सबसे बी विशेष बात महू है 
कि राजनौतिक सिद्धान्तों मे पिछले तीस वर्षों मे जो भी परिवर्तन हुए हैं, वे समाज 
विज्ञान द्वारा बताये गये सरीबो से तथा उसके द्वारा। निर्दिष्ट विकास की दिशा मे 
हो हुए हैं ।* इस तरह हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान 
का ज्ञात अधूरा ही रहेगा। गानेर का यह क्यन सत्य है कि “राजनीतिक सिद्धान्त 
सामाजिक्ता मे गडे हुए हैं और यदि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से भिन्न है तो 
बह इस कारण है कि उसके बिस्तृत क्षेत्र बे समुचित जिवेचस के लिए विशेषज्ञों की 
आवश्यकता होती है, इसलिए नही कि राजनीति विज्ञान तथा समाजरणस्‍्त्र के बीच 
कोई सुनिश्चित विभाजन रेखा है ॥”* 
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राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को देन--राजनीति विज्ञान भी समाज 
शास्त्र को उसके अध्ययन में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। समाजशास्त्र में 
मानव-जीवन के विभिन्न पक्चो का अध्ययन क्या जाता है | इनमे से राजनीतिक पश्च 
भी एक है। राज्य कया है, इसको उत्पत्ति कैसे हुई उसका सग्ठठन कैसे होता है, 
उसका क्या ध्येय है, उसके क्या-क्या कार्य हैं आदि सय्र बाटा का अध्ययन समाज- 
शास्त्र में किया जाता है और समाजजास्त्र को राज्य सम्बन्धी यह समस्त जानकारी 
राजनीति विशान स ही प्राप्त होती है। गेटल वा यह क्यन राही है कि “समाजशास्‍्त्र 
राज्य के संगठन और कार्यों के सम्बन्ध मे राजवीति विज्ञान से ही तथ्य एवं विचार 
एकत्रित करता है ।" 

उपरोक्त क्यन से यह स्पष्ट है कि दोना सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे को 
सहयोग देते हैं । इसीलिए यह कहा गया है कि एक राजनीतिक वेश्ानि को समाज 
शास्त्री होना चाहिए तथा एक समाजशास्त्री को राजतीति वैह्लानिक। 

राजनोति विज्ञान और समाजशास्त्र मे अम्तर-यशथपि राजनीति विज्ञान 
तथा समाजशास्त्र में काफी साम्य पाथा जाता है परन्तु फिर भी दोनों विज्ञानों में 
झुछ भिन्नताएँ भी हैं। ये भिदताएँ निम्नलिखित हैं 

(।, क्षेत्र मे अस्तर--समाजशास्त्र वा क्षेत्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा 
बहीं अधिक व्यापक है। सपाजगास्त्र अपने व्यापक अर्प प्रे समाज के सभी स्वरूपो 
तथा पक्षों का अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान बेवल राज्य और उसकी 
शासन पढ़ति का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों मे, हम यह वह सकते हैं कि समाज- 
शास्त्र मगुप्प ये समी साम्राजिक सम्बन्धों तथा समी प्रकार के मानवोय समुदायों का 
विवेचन करता है जबकि राजनीति विज्ञान मनुष्य वे केवल राजनोतिक सम्बन्धों दया 
राजनीतिक सपुदायों का ही विवेचन करता है। इस तरह राजनीति विज्ञान समाज- 
शास्त्र का एक विशिष्ट अग सात्र है। पिलक्राइस्ट के शब्दों मे “समाजशास्त्र समाज 
का विज्ञान है राजनीति विज्ञान राज्य अबवा राजनीतिक समाज का विज्ञान है। रामाज- 
शास्क्र मनुष्य वा एड सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, और चूंकि 
राजनीतिक सगठन एक विशेष प्रवार का सामाजिक सगठत है इसलिए राजनीति 
विज्ञान समाजशास्त्र की अपेक्षा अधिक विशिष्ट शास्त्र है।”! 


(2) अध्ययन रामप्रो से अस्तर--(8) समाजशास्त संगठित दथा असगठित 
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सभी भ्रकार वे समुदायों का अध्ययत करता है जयवक्ति राजनीति विज्ञान केवल 
राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय का ही अध्ययन करता है। 

(७) समाजशास्त्र मनुप्यो के चेतन तथा अचेतन सन्नी प्रकार के कार्यों का 
अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल चेतन कार्यों का ही 
अध्ययन करता है । 

(०) राजनीदि विज्ञान केवल विधि पर आधारित राजनीतिक सम्बन्धो का ही 
अध्ययन करता है जबकि सप्ताजशास्त्र विधियों वे अलावा धार्मिक प्रधाओ, परम्पराओं 
तथा सामाजिक आचार विचारो आदि का भी अध्ययन करता है । 

(0) समाजशास्त्र मे अध्ययन की इकाई व्यक्ति है जबकि राजनीति विज्ञान में 
अध्ययन की इकाई राज्य है । 

(०) राजनीति विज्ञान यह्‌ मानफर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है जबकि समाजशास्त्र इसके पहले की स्थिति का विवेचन करता है कि मनुष्य 
किस प्रकार तथा किन अवस्थाओ में सामाजिक प्राणी बना । 

उद्दे श्य मे अस्तर--समाजशास्त्र एक वर्णवात्मक विज्ञान (262८7फााएट 
80७0०९) है. अबर्जि राजनीति विज्ञान एक आदर्शवरक विज्ञान (२०7७४७ए६ 
8०९॥८९) है । दूसरे ५"ब्दो मे, हम यह कह सकते हैँ कि समाजशास्त्र केवल इस बात 
का अध्ययन करता है कि क्या हो चुका है तथा क्‍या हो रहा है। वह इस बात का 
अध्ययन नही करता कि क्या होना चाहिए ॥ परन्तु राजनीति विज्ञान इंस बात की भी 
विवेचना करता है कि भविष्य मे बया होना चाहिए! उसका लक्ष्य एक आदर्श 
स्वष्ठप की प्राप्ति है । 

राजमीति विज्ञान और इतिहास 
(एगाहत्वा 500०९ जात प्ाआ०१) 

दोनों एक-दूसरे के पूरफ--र/जनीलति बिज्ञन का इतिहास से भो घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन निरथंक एवं सारहीव है । राजनीति 
विज्ञ।न को भलीभांतिं समझने के लिए हमे राजनीतिक सस्थाओं का ऐतिहाप्तिक दृष्टि 
से अध्ययत करमा चाहिए। इसी प्रकार इतिहास को भलीभांति हुंदयगम करने के 
लिए हमे उसका राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए । इस तरह अध्ययन की 
इष्टि से दोनो एक द्वुसरे के सहायक ठथा पूरक हैं। फ्रीमेन ने तो यहाँ तक कहा है कि 
इतिहास भुतकालीन राजनीति है और राजनीति वर्तमातकालीन इतिहास है ॥”7 
इन दोनो विषयों पी पारस्परिक निर्भरता तथा घनिष्ठ सम्बन्धों की चर्चा करते हुए 
प्रो० सौले ने लिखा है कि “यदि इतिहास द्वारा राजनीति को उदार म बताया जाए 
तो बह उच्छु खल हो जातो है और यदि इतिहास राजनीति से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
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चरले तो घह फोरा साहित्य मार ही रह जाता है ४”! बर्गेस का भो यही मन है कि 
“यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास को एक-दूपरे से पृथक कर दिया जाए तो 
उनमे से एक मृत नहों तो पयु अवश्य हो जायेगा और दूसरा आक्रारा-पुष्प अथवा 
मुण-सारीचक्ता बनकर रह जायेगा ।' ? इतिहास और राजनीति विज्ञान की पारस्परिक 
निर्भरता के सम्बन्ध में प्रो० सोले का यह क्यर उल्लेखबीय है कि “राजनीति विज्ञान 
के बिना इतिहास फलरहित है तथा इतिहास के वितरा राजनीति विज्ञान ज+रहिंत 
अथवा निराघार है 4 २ प्राय सभी उिचारक दोनो जिपयों दे पनिष्ठ सम्बन्धों को 
स्वीकार करते है | दोनो का यह सम्बन्ध हम तिम्तलिखित रूपो में देख सकते हैं * 
इतिहास को राजतोनि विज्ञान को देत--राजनीति विज्ञान अनेक रूपों में 
इतिहास का ऋणी है । इतिहास ने राजनीति विज्ञान को निम्नलिखित रूपों में 
सहायता प्रदान की है 
(क) राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतिहास १र निर्भर--राजवीपि बिजान 
का समुचित अध्ययन इतिहास पर निर्भर है। इतिहास राजनीति विज्ञान को अध्यपन 
की सामप्री प्दात करता है। जैंसाकि लोकोॉंक न कहा है कि * इतिहास के बिता 
राजनीति विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि राजनीति विज्ञात फो अपने 
भवन का तिर्माण करने के लिए इतिहास ही सामग्रो अ्दान करता है ।' बरवुत 
राज्य एवं र/जनीतिक सस्थाएं विकास का परिणाम होती हैं। उत्के' भली प्रकार 
अध्ययन में उनके ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि बहुत काम आती है। यहो नही, 
प्राचीन युग के राजनीतिक' विचार भी उसी काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भली- 
भाँति समझे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटो और अरस्तू वे राजनीतिक 
विचारों को सपने के लिए प्राचीत यूनान की ऐतिहासिक व्यवस्था को समझना 
अत्यन्त आवश्यक है । अत वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इतिहास के 
आधार पर ही किया जा सकता है। जेलिनेक ने कहा है कि 'पहू आजकल सर्वप्रान्प 
सत्य है क्वि राजतीतिक सामामिक एवं कानूनों सस्याओं का समुचित ज्ञान प्राप्त 
फरनते के लिए उनके ऐतिहासिक अध्ययन की आवश्यकता होतो है ४” 
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(छ) राजनीति विज्ञान के आदर्शों तया सिद्धास्तो के निर्धारण में सहापता-- 
इतिहास राजनीति विज्ञान वे भावों आदर्शों तथा सिद्धान्तों की निर्धारित करने में 
भी सहायता प्रदान करता है। भविष्य के लिए आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण 
इतिहास के बिता नही किया जा सकता | जब तक राजनीतिक ब्यत्र था के आदर्णों 
तथा मिद्धान्तों को €ढ ऐतिहासिक आधार नदी मिलेगा, तब तक वे केवल कोरी 
कहपना ही रहेगी । इतिहास द्वारा हमे तुडना तथा अनुमान के लिए वह सामग्री 
घाप्त होती है जिसकी सश्ायता से हम आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के ढाँचे का 
निर्माण कर भकते हैं। 

(ग) इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला तथा मार्गदर्शक--इ तिहास' राजनीति 
विज्ञान की प्रयोगशाला तथा मा्गदशंक के रूप मे है ? इतिहास मनुष्य की सफलताओं 
तथा असफ्लताओ का सग्रह है। अतीत मे मानव जाति ने क्या भूलें की हैं, किस 
नीति को अपनाने या क्‍या परिणाम हुआ है इन सब बातो को जानकारी हमे इतिहास 
भें मिल्रती है। अतीत मे किये गये ये सारे कार्य राजनीतिक प्रयोग ही हैं और इन 
श्रयोगो से लाभ उठाकर राजनीतिज्ञ भविष्य के लिए सचेत हो जाता है तथा भतीत 
की भ्रुटियो को दुहराने से बच जाता है । इस तरह इतिहास राजनीतिजो के लिए 
भारमदर्शक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, हम कह सकते हैं कि 
इतिहास मे किस नीति को अपनाने के कारण अकबर को सफलता प्रिली तथा 
औरपजैब को विफलता मिली, भारत लम्बे समय तेक परतन्त्र क्यों रहा, देश में 
राजनीतिक अव्यवस्था क्यो रही, आदि बातो ने भारतीय संविधान निर्माताओं को 
धर्म निरपेक्ष राज्य, शक्तिशालो केन्द्र तथा सघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने की 
प्रेरणा दी । 

उपरोक्त बातो के आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहास राजनीति 
विज्ञान का आधार है। इस सम्बन्ध मे लॉइ एक्टन वे ये शब्द उल्लेखनीय हैं कि 
“इतिहास की धार! मे राजनोति का विज्ञान उसी भांति सचित है, जिस प्रकार नदी 
की रेत में सोने के कण ।7 दस सस्वस्ध ये बिसोबी ते भी कहा है कि "इतिहास 
राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है ।”7 

राजनीति विज्ञान फो इतिहास को देन--यह आदान प्रदान एकपक्षीय नही 
है । यदि इतिहास राजनीति विज्ञान को कुछ देता है तो दूसरी ओर वह राजतीति 
विज्ञाव से कुछ ग्रहण भी करता है। राजनीति विज्ञान से प्रहण किये बिना इतिहास 
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अपैक्षाइत निर्धन हो जायेगा । अत इतिहास भी राजनीति विज्ञान का ऊणी है 
राजनीति विज्ञान निम्नलिखिन रूपो म इतिहास की सहायता करता है 

(क) इतिहास के अध्ययन को सारगलित बनाना--राजनीति विज्ञान इतिहास 
के अध्ययन को सारगर्भित बनाता है। राजनीतिक घटनाएँ इतिहास को निर्धारित 
करती हैं। राजनीलिक क्षेत्र मे जो कुछ होता है वही आगे चलकर इतिहास बत जाता 
है। यदि राजनीतिक घटनाओ, आन्दोलनो एव विचा-घाराओं का सही मृह्याक्त 
न किया जाए तो हमारा इतिहास सम्बन्धी अध्ययन सारहीन एवं अ्थंहीन हो जाएगा। 
इसके अतिरिक्त किम्ली भी युग के इतिहास का पूर्ण अध्ययन उस य्रृग के राजनीतिक 
बिवारो तथा सस्थाओं के अध्ययन के अभाव में केभी भो सम्भव नहीं है। 
उशहरणायं, !५वी शतान्री के यूरोप के इतिहास का अध्ययन तब तक आपूर्ण माना 
जायेगा, जब तक हि उस समय के यूरोप मे प्रचलित राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद व्यक्ति- 
वाद, समाजवाद तथा ऐसी ही अन्य विचारधाराओं का अध्ययन न किया जाए। 
इसी प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास का अध्ययन व्यर्थ और भहत्त्वहीन हो 
जाएगा, यदि दम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतन्द्रता प्राप्ति 
तक की प्रमुख घटनाओं तथा उन सबके राजनौतिक परिणामों की सम्यक सरपसे 
ध्याख्या न करें (,इसी तरह यदि हम स्वतन्त्र भारत के इतिहास का अध्ययन करना 
चाहते हैं भो यह अध्ययत तब तक अपूर्ण मान" जाएगा, जब तक कि अन्य बातों के 
अलावा स्व॒तन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं (जैसे 
भारतीय सविधान का निर्माण, भारत मे अब तक हुए क्षाम चुनाव, सविद सरकारों 
का निर्माण एवं उनका पतन, सन्‌ !975 मे की गई आपातकाल की घोषणा एवं 
उसका महत्त्व, सविधान मे 444 सशोधन की आवश्यकता एवं उसका महत्त्व, 
इत्यादि) की विवेचना न की जाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक 
घटनाएँ बहुत कुछ हृद तक इतिहास ने मार्ग का निर्माण करती हैं। लीकॉक के 
अनुसार, “एक अन्ततिहित साजनोति विज्ञार के अभाव में इतिहास का सारा 
महत्त्व नष्ट हो जाएंगा ।"१ 

लोड ब्राइस ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि “राजनीति विज्ञान इतिहास 
ओर राजनीति के बीच की कड़ी है ओर वहू अतीत को वतंमान से जोड़ता है। 
यह इतिहारा से अपनी सामग्री भ्राष्त करता है और राजनीति में उस सामग्री का 
प्रयोग करता है | १ 


[. [९३8००९:.. 7#6 हाश्ाशार तल 79 व्रित्वाँ डेललाट९, स्‍,.00, 9. 6 
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(छ) राजनोतिक विचारधाराओ द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं फो जन्म देना-- 
राजनीति इतिहास बो इस रूप मे भी प्रभावित करती है कि राजनीतिक विचारधाराएँ 
ऐतिहासिक घटनाओ को जन्म देती हैं। उदाहरणार्थ, हम यह कह सकते हैं कि छस्ो के 
विचारो में फास की राज्यक्रान्ति को, काल माक्स के विचारो मे छस की क्रान्ति की 
तथा महात्मा गाधी के विचारो ने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को काफी प्रभावित 
क्या । इसी तरह आज भी लोक्तान्त्रिक समाजवाद की विघारधघारा बनेक देशों मे 
नई नई घटनाओं को जन्म दे रही हे । 


उपर्युक्त विवेचन वे आधार पर हम बह सकते हैं कि इतिहास और राजनीति 
विज्ञात दोनो एक दूसरे के पूरक है तथा दोनो अल्योन्याश्रित हैं। दोनो विपयो के 
पारस्परिक सम्बन्धो की विवेचना करते हुए सोले मे लिखा है कि “'राजनोति विज्ञान 
के बिना इतिहास का अध्ययन अपूर्ण तथा खब्डित है और दूसरो ओर इतिहास के 
बिता राजमीति विशान खोपला और तिराघार है ।” 


राजनीति विज्ञान तथा इतिहास में अम्तर--इसमे कोई सम्देह नहीं कि 
राजनीति विज्ञान और इतिहास में घनिप्ठ सम्बन्ध है परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं 
है कि दोनों त्ियय एक ही हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व गहीं है! 
हम फ्रीमन के इस कथन को स्वीबार नहीं कर सकते कि “इतिहास अतीत की 
राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिदास है ।” बस्तुत इन दोनों विषयों में कुछ 
भौलिक अन्तर हैं जो निम्नलिखित हैं 


()) क्षेत्र भें अतर--राजनीति दिज्ञान बी तुलना मे इतिहास वा क्षेत्र 
बहुत अधिक व्यापक है। इतिहास सामाजिक जीवन के धामिक, आधिक, 
राजनीतिक सासकृतिक, सैतिक इत्यादि सभी पश्ञों वा अध्ययन करता है जबकि 
राजनीति विज्ञान केवल उसके राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन फरता है। इसके 
अन्तर्गत ऐसी बातों का अध्ययन क्या जाता है जिनका सम्बन्ध राज्य तथा अन्य 
राजनीतिक सस्थाओ की उत्पत्ति, उनपे स्वरूप, उनके विकास तथा उत पर प्रत्यक्ष 
अथगा अप्रत्यक्ष स्प से प्रभाव डालने वाले तथ्यों से होता है । इस नरह राजनीति 
विज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाइतत सीमित है हिन्तु इस सौमित क्षेत्र मे वह गहराई के साथ 
अध्ययन करता है । 

(2) अध्ययन पद्धति मे अग्तर--राजनीति विज्ञान तथा इतिहास मे अध्ययन 
पद्धति का भी भेद है। इतिहास की अध्ययन पद्धति बर्णनात्मम है। उसमे सभी 
घटनाओं का ज्यो का त्यो उतके कालक्रम के अनुसार वर्षन किया जाता है । उसमे 
घटनाओ का चयन नहीं विया जाता । इसके विपरीत राजनीति विज्ञान चिन्तनमूलक 
है। उसमे केवल उन तथ्यों का चयन कर क्रिया जाता है जिनका सम्बन्ध लोगो के 
राजनीतिक जीवन से होता है, फिर पर्यवेक्षणात्मक तथा विधारात्मक पद्धति के 
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आधार पर उनहा अध्ययन किया जाता है । इस तरह परयंवेक्षण बे आधार पर यह 
कुछ साम'न्‍्य निय्रम्तो एवं राजनीतिक सिद्धान्तों दा प्रतिषादन करता है । 

(3) उद्देश्य भे अन्दर--दोनो दितानों के उद्दे श्य मे भो भिन्नता है । इतिहास 
वर्णनात्मक होता है। उसका अध्ययन यथार्थवादी होता है। उममे दार्शनिक्ता 
नहीं होतो । उसका काम नैतिव' निर्णय देना नहीं है। वह बेवल यह बता सकती 
है कि राज्य वर्तमान में कैसा है और अतीत में कसा था परन्तु वह यह नही बता 
सकता कि भविष्य में राज्य को नसा होना चाहिए । इस तरह इतिहास आदर्शात्पक 
नहीं होता | इसके विपरीत राजनौति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान [र०- 
गञा99८ 50८7८८) है । उसमे दार्शनिकता होती है। बह वेवल वहू अध्ययत ही 
नही करता कि राज्य अतीत में कैसा था तथा वर्तमान में बंसा है अपितु इस बात 
पर भी विचार करता है कि भविष्य मे राज्य को कसा होना चाहिए। इस तरह 
राजनीति विज्ञान उत आदर्शों की भी खोज करता है जो राज्य का मार्गदर्शन 
कर सके । 

लिष्कर्प रूप से हर यह कह खकते हैं कि यद्यपि इतिहास तथा राजनीलि 
विज्ञान में परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे एक-दूसरे के पूरक तथा अस्यो- 
न्याश्वित हैं परन्तु फिर भी दे दोनो एक दूसरे से [यक तथा स्वतन्त्र विशान हैं । 

राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र 
(एक्ारओ $502९₹९९ ॥76 2९०००णां०$) 

राजनोति विज्ञान तया अयंशास्त्र मे घनिष्ठ सम्यन्ध--राजनीति विज्ञान का 
अर्शास्तत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक लेखकों ने इसे राजनीति 
विज्ञान की ही एक शाखा माना था। यूनानी विद्वान इसे राजनौतिक अर्थशास्त्र 
(?०॥॥०४ 2००7००७) कहते थे और इसकी परिभाषा “राज्य के लिए आय 
एकत्रित करने वाली कला' कहवर करते थे। सोनियर (5८00४) के अनुसार 
]8वीं शताब्दी तक राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीतिज्ञता की एक शाखा मात्र था । 
यहाँ तक कि राजनीति विज्ञान के जत्पद्राता अरस्तू के प्रन्य राजनीति' मे ऐसे ही 
विपयो का विवेचन मिलता है जिन्हे आजवल अर्थशास्त्र वी पुस्तकों मे स्थान दिया 
जाता है। इ ग्लेण्ड के प्रस्नेद्ध अर्थशास्त्री एड्स रिसिय में भी अर्थेशास्त्र को जनता 
तथा राजा को समृद्धिशालो बनाने बाला शास्त्र बताया है। प्राचोन भारत के प्रसिद 
राजनीतिश विचारक कोटिल्य ने राजतोति पर लिखे गये अपने ग्रन्थ का नाम 
“अरंशास्त्र' रखा | परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री पुराने हृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। 
थे अर्थशास्त्र को एक स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं। आज अर्थशास्त्र 
घन अथवा सम्पत्ति का अध्यपत करने वाला एक स्व॒तन्त्र शास्त्र माना जाता है जिसके 
अन्तगंत उत्पादन, उपभोग, विवीमर तथा जितरण को अध्ययन किया जाता है। 
इस तरह वर्तमान अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को ज्ञान वी एक प्रथा शाखा मानते हैं। 

दोनों विषय एक दूसरे के सहायक एवं पघुरक--यद्यपि वर्तमान समय में 
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राजनीति विज्ञान तया अर्थशास्त्र को एक टूसरे से पृथक मान लिभा गया है, परन्तु 
फिर भी इसमे कोई सन्देह नहीं है कि इन दोनों विषयो मे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
है ठुया दोनो एक-दूसरे के सहायक एथ पूरक हैं। डॉ० बेनोप्रसाद का विचार है कि 
“राजनीति बिज्ञान को यदि अर्यशात्तत्र से पृथक्ष कर दिया जाय हो बह एण्डित हो 
जायगा । ! इसी प्रकार चाल्स बीयर्ड का मत है कि “अर्थशास्त्र के बिना राजनीति 
विज्ञाव अवास्तविक एवं सारहीन ढाँचा मात्र है ।/ 

इन दोनों जिपयो की घतिष्ठता को देखते हुए अप्रैल सन्‌ 952 ई० में 
यूनेस्को के तत्वावधान भें आयोजित केम्द्विज राउष्ड टेबिल (09700077086 0006 
'ु४७०) ने यह सिफारिश की थी कि “ राजनीति विज्ञान के किसा भो प्रादृयत्रम में 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो को अनिवायें रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए ।” दूसदी 
ओर अर्थशाफ्त्र के शिक्षेत्रों और विद्वानों ने भी अपनी युनेस्को की रिपोर्ट में यह 
विचार प्रकट किया कि "“अथंशास्त्र के पाठ्यक्रम में राजनोति के सिदास्तों और 
सस्याओं का अध्ययन अवश्य सम्मिलित होना चाहिए ॥”३ विलियम एसलिंगर 
(१४॥॥४७ 8-#॥॥ ६८7) ने सही कहा है कि पाठपक्रमो और ब्रिचारंगोप्ठियों के द्वारा 
इर्षशास्द्र तथा राजनीनि विजन में आवश्यक तज़्तन्मेन अथवा एकीकरण होना 
चाहिए। वस्तुत राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से जितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध किसी अन्य विषय से नही है। 

बोचो के उद्दे श्य तथा अध्यपत बिंयय से समानता--राजनीत्ति विज्ञान तथा 
अर्थशास्त्र में घतिप्ठ सम्बन्ध होते का एक प्रमुख कारण यह भी है कि दोनो समान 
रूप से यनुष्य का अध्ययन करते हैं तथा होनों का उद्दे श्य मातव कल्याण है। सर्वशास्त 
का उद्देज्य मानव का आधिक कल्याण अथवा जाधिक समृद्धि है तथा राजनीति विशान 
का उद्देश्य उसे राजनीतिक हृष्टि से सुखी बनाना है । मानव की आधिक समृद्धि के 
लिए समाज में शान्ति एवं ध्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है । अत राज्य का 
यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज मे ऐसी व्यवस्था कायम करे जिससे 
मनुष्य इस दिशा मे आगे बढ़ सके । 

दोनों विपयो के बीच में घनिष्ठ सम्बन्ध का एक अन्य कारण यह भी है कि 
दोनों के अध्ययन विपय मे भी समाउता है। वर्तंसान समय में लौक कहत्याणकारी 
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राज्य फौ घारणा का सम्बन्ध समान रूड़ से राजनीति विज्ञान लषा अर्थशास्त्र दोना 
से है। इसी तरह सार्वजनिक राजस्व तथा समाजवाद एव पूंजीवाद जैधी राजनीतिक 
विचारधाराओ का अध्ययन दोनो में ही किया जाता है । अत हम कह सकते हैं कि 
इस दोनो विययों में परस्पर घनिष्ठ अम्बन्ध है । 

अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देत--आधथिक परिस्थितियों ने निम्न 
लिखित रूपों मे राजनीति को प्रभावित किया है 

(क) राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित क रता--दिसो भी देश के सामाजिक 
और राजनौतिक परिवतंन के मूल मे आविक परिस्थितियाँ ही काम करती हैं। 
आथिक परिस्थितियाँ राजनीति क्षेत्र की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओ को प्रभावित 
बरती हैं। वे राजनीति को दिशा देती हैं। वस्तुत राजनी तेर असन्तोपष कर मूल कारण 
प्राय आयिक असन्तोप होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस को राज्य-त्रान्ति का एक 
पमु्ख भारण आधिफ असन्तोय ही या। इसी प्रक्नार रूस में सास्यकाद तथा जमेंनी 
में नाजीवाद के उदय का प्रधुख कारण आर्थि। वियमता तथा आविक दुर्दशा ही थी। 
यूरोपीय साम्राज्वाद एवं उपनिवशवाद के पीछे भी भूल कारण औद्योगिक क्रास्ति 
अथवा आधिक गतिविधियाँ ही यो। वर्तेम्रान समय में पिछड़े हुए देशों मे साम्यवाद 
के विकास का मुख्य कारण आधिक अमन्तोप ही है। 

(छ) राज्य एवं शासत के स्वरूप को प्रशाबित करना--राज्य एवं शासन के 
स्वरृप पर भी आधथिक अवस्थाओ का अत्यधिक प्रभाव पडता है। वर्तमान युग के 
विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापता का सूल कारण औद्योगिक न्ात्ति अयबवा आधिक 
गतिविधियाँ ही रही हैं। राज्य के अतिरिक्त शासन के स्वरूप, सगठन तथा सविधघान 
आदि पर भी आधिक परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ता है। पूँजीवाद, समाजवाद, 
साम्यवाद ऊँसी अनेक विचारधाराओ वे मूल में आथिक विचार ही होते हैं। शासन 
की कुछ मौलिक समस्याएँ आर्थिक अवस्थाओ के कारण ही पैदा होती हैं। वास्तव 
में, शासन-प्रव्ध का पूरा सिद्धान्त अधिक्ाश मे आविक ही है ।' काल साकस के 
अनुसार तो ' दिसोी युग के सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक 
परिस्थितियाँ ही करती हैं / प्रसिद्ध विद्ान गातर का मत है कि राज्य-समाजवाद 
के भाधारभूत रिद्धास्त राजतीतिक होने के साथ-साय आशिक भी हैं और जब उन्हें 
काय॑ं दप मे वरिणत स्था जाता है तो जित सम्स्याओ को उसे हल करना पह्ता 
है, वे अधिकतर आधिक ही होतो हैं ।”ः 

(ग) राज्य के कार्यों व नीतियों को प्रभ्मावित करमा--आध्थिक दशाएं केवल 
राज्य एवं शासन वे स्वरुप तथा सयठन को ही अ्रमावित नदी करती अपितु राज्य 
मे कार्यों तथा उसते हारा अपनायी जाने वालो नौतियो पर भी वे व्यापक प्रभाव 
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डागनी हैँ । उदाहरण के लिए, 8वो शताब्दी में यूरोपीय देशो ने जो साप्ताज्यवादं 
एवं उपनिवेशबाद वी नौति अपदाई, उसके प्रीछ्धे भूल कारण औद्योगिक क्राश्ति थी। 
इसी तरह जब हिटलर ने यूरोप पर अपना आधिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न 
किया तो उसके परिणामस्वरूप विश्व युद्ध हुआ । 

वर्तमान समय मे आ्िक परिस्थितियाँ विभिन्न देशो के कातूतों तथा विधानों 
पर भी पर्षाप्त प्रभात्र डालती हैं। भारत सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है 
तथा जो कदम उठाये जा रहे है, उनके पीछे आथिक समानता का दृष्टिकोण ही काम 
कर रहा है। आज का विदेवशील नागरिक राजनीतिक सस्थाओं तथा उनने कार्यों 
का मूस्याकत इस आधार पर करता है द्वि वे उसवे आर्थिक क्त्याण म॑ वहाँ तक 
सहायक हो रही हैं । सक्षप में, हम यह वह सकते है कि समस्त राजनीतिब' शक्तियों 
का आधार आधिक ही है । 

राजमीति विज्ञन की अर्थशास्त्र को देत -राजनीतित अवस्थाएँ भी काफी 
हद तक आधथिक जीवन को निम्नेलिखित ढग से प्रभावित करती हैं 

(क) धन का उत्पादन एवं वितरण शासन के स्वटप पर निर्मर--क्सी भी 
देश में घन का उत्पादत एवं वितरण बहुत कुछ सीमा तक शासन के स्वरूप पर 
निर्भर करता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी एबं समाजवादी राज्यो में आर्थिक 
व्यवस्था पूंजीवादी राज्यो से भिन्न होती है। साम्यवादी राज्यों मे उत्पादन के साधनों 
तथा वितरण ध्यवस्था पर राज्य का नियन्त्रण रहता है जबकि पूँजीवादी राज्यों में 
इन पर र्वेतस्त व्यक्तियों का नियल्तण होता है। अत जेसा शारात का स्वरूप होता 
है बैसी ही आधिक व्यवस्था होती है। 

() अयंब्यवर्था शासन को नोतिथो पर निर्भर- किसी शी राज्य की अरभे- 
ध्यवस्था पर उत राज्य बी सरकार की नीतियो का व्यापक प्रभाव पडता है | सरकार 
द्वारा कर व्यवस्था, चुयी दर, आयात निर्याव, आवश्यक बस्तुओ को बिद्री एवं सूल्य, 
मुद्रा प्रणाली उद्योग तथा कृषि आदि के सम्बन्ध मे जो भीति अपवाई जाती है, बह 
राज्य वी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करतो है। उदाहरण के लिए भारत सरवार 
द्वारा बैंबो का राष्ट्रीयकरण, राजाओ ने प्रिदीपर्स को समाप्ति, शहरी सम्पत्ति का 
सीमग्यक रण, काले धस्वे की रोकथाम दथा हालत ही मे अपनाये यये बोस सूत्री कार्यक्रम, 
इत्यादि में देश की आर्थत्यवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। इसी प्रकार 
स्वतन्त्रता से पूर्व त्रिटिश रारकार द्वारा अपतायी जाने वाली नोति ने भारतीय अर्य- 
व्यवस्था को काफी नुकसान बहुँचाया। 

(ग) आध्िक समसस्‍्याओ का समाधान राज्य पर निर्भर--आज के युग में 
अधिकाश आथिक समस्याओ का समाधान राज्य के कार्य एवं नीतियो द्वारा ही होता 
है । उत्पादन, वितरण, वर पद्धति, मुद्रा नियन्त्रण आदि समस्याएं राज्य के द्वारा हो 
सुलझाई जा सकती हैँं। वजट निर्माण, सावेजनिक ऋण, विदेशी सहायता, उद्योगों 
की रक्षा, कृषि की प्रगति आदि अनेक ऐसी आधिक समस्‍्याएँ हैं जिन पर राज्य 
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का नियन्त्रण रहता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य वे द्वारा रोजगार कौ 
व्यवस्था की जाती है। नियोजन के द्वारा जनसाधारण के क्प्टों का निवारण क्या 
जाता है। अत आधिक विकास एवं समृद्धि बहुत कुछ राज्य को नीतियो पर ही 
निर्भर करता है । 

राजतोनि विज्ञान एवं अर्थशास्त्र मे अस्तर- यद्यपि राजनीति विज्ञान तथा 
अयंशास्त्र मे काफी घनिष्ठ सस्वस्थ है परन्तु फिर भो इन दोनों जिज्ञानों में कुछ 
मौलिक अन्तर हैं | ये अन्तर निम्नलिखित हैं 

अध्ययन सामग्री मे अग्तर--अर्थशास्त्र मनुष्य वे आधिक जीवन से सम्बन्धित 
है जबकि राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध उस राजनीतिक जीवन से है। शाजनीति 
विजान के अध्ययन का मुख्य विपय राज्य है तथा अव॑शास्त्र के अध्ययत का मुस्य 
विपय धन अथवा सम्पत्ति है। इन दोनों त्रिपयों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए 
आइवर ब्याउन ने कहा है कि ' अर्थशास्त्र का सम्बन्ध चस्तुनों से है तथा राजनीति 
विज्ञान का सम्बन्ध व्यक्तियों से हूँ । एक का सम्बन्ध भावों तया कोमतों से हैं और 
दूसरे का सम्बन्ध पूल्यों से है ।"४ 

प्रकृति भे अम्तर--राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान (४0779॥१6 
$0९7९०९) है जो नैतिकता तथा आदर्श पर जोर देता है जबकि अर्थशास्त्र एक 
वर्णतात्मक [[0८50॥७४६) विज्ञान है। यह नैतिकता तथा आदर्श पर ध्यान 
नद्ठी देता । डॉ आशोवरिम्‌ ने लिखा है कि किसी ने विनोद में ठोक हो कहा है हि 
“अर्थशस््त्री वह व्यक्ति है जो दाम तो सब बस्तुओं का जातता हे परन्तु महत्त्व एक 
का भी नहीं ।”2 

राजनीति विज्ञान और नोतिशास्त्र 
(ए०क्षव्व! $0९70७ 306 20॥65) 

राजनीति विज्ञान तया नीतिशास्त्र मे घनिष्ठ सम्बन्ध-- राजनीति विज्ञान का 
नीतिशास्त से घनिष्ठ सम्बन्ध है। नीतिशास्त्र का सम्बन्ध मानव आचरण से है। वह 
हमे उचित तथा अनुचित वा ज्ञान कराता है और उचित आचरण करने की शिक्षा 
देता है | यह मनुष्य की नैतिकता का भी अध्ययन करता है। डोबी (709८५) के 
अनुमार, “नोतिशास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमे मानव आचरण के ओचित्य, 
अनौब्त्यि तथा अच्छाई ओर बुराई पर विचार क्या जाता है ।” मेक्जी के शब्दो 
में, “नोविशास्त्र सानव आचरण मे निहित आदर्शों का अध्ययन है।” नीतिशास्त्र के 
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समान राजनीतिक विज्ञान का सम्बन्ध भी नैतिकता से है। यह सावेजनिक नैतिकता 
का अध्ययन करता है। नीविशारत्र का कर्तंब्य रदाचारी जीबन के लिए नंतिक 
नियमों तथा आदर्शों का निर्माण करना है तथा राजनोति विज्ञान का कर्तव्य उन नियमों 
तथा आदेशों को लागू करके मनुष्य को सदाचारी बनाना है। अत प्राचीनकाल से 
ही राजनीति विज्ञान तथा नीतिशास्त्र मे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यूनानी विवारके 
इन दोनो को एक ही शास्त्र के दो पक्ष मानते थे । 

दोनो का सम्बन्ध इतना गहरा है कि प्लेटो राजनीति विशान को नीतिशास्त्र 
की ही एक शाखा मानते थे ) उसके अनुसार, “राज्य का सबसे व । उहद श्य नागरिकों 
को सदाचारी एवं सच्चरित्र बनाना है !”! अरस्तू ने यद्यपि राजनीति विज्ञान को 
नीतिशास्त्र से पृथक माना है परन्तु उससे भी यह स्वीवार किया कि इन दातों 
शाघ्तों मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसके अनुसार, 'राज्य का उद्देश्य सनुष्य के जोबन 
को भोद्ठ बताता है और बह रादनीबन के लिए ही कायस हैं ।' आधुनिक युग के 
प्रारम्भ में सेक्यावली तथा हॉब्स जैसे विचारका ने राजनीति विज्ञान को नीतिशास्त्र 
से पृथक करने का प्रयत क्रिया परन्तु उन्हें इसम विशेष सफ्लता मही मिली। बाद 
के आदर्शव'दी दा निको, जैप्ते--काण्ट, ही गल, ग्रीन, बोसाके, ब्रे इले इत्यादि, ने राज्य 
को एक नैतिक' सस्था माना है। बीसवी शताब्दी मे महात्मा गाँधी ने नैतिकता और 
राजनीति के धीच धनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए बहा कि “धमंबिहीत राजनोति 
कोई राजनोति नहों है | धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल है जो आत्सा का हतन 
करती है ।' पिछले कुछ वर्षों मैं लासवेल तथा जुविनैल जंसे विचारको ने यहू माँग 
की है कि 'एक सूल्थरहित राजनीति का विज्ञान' बनाया जाए परन्तु वास्तविकता तो 
यह है कि राजनोतिक अध्ययन से मूल्यों को पृथक नहीं क्या जा सकता। इसी 
कारण आधुनिक विचारक सामान्‍्यत राजदीति विज्ञान और नीतिशास्त्र में घतिष्ठ 
सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष मे हैं। यह सम्बन्ध निम्नलिखित रूपो में देखा जा 
सकता है 

नीतिशास्त्र को राजनोति विज्ञान को देन--नीतिशास्त्र ने निम्नलिखित रूपों 
में राजनीति विज्ञान को प्रभावित क्या है तथा कर रहा है और आगे भी करता 
रहेगा 

(क) राज्य के उद्दू शयों फो प्राप्त करने में सहायता देना--प्रसिद्ध विचारक 
अरस्त्‌ के अनुसार राज्य का उद्देश्य सनुष्य को सदुगुणी तथा सदाचारी बनाना है। 
राज्य अपने इस उहंश्य की प्राप्वि नीतिशास्त्र की सहायता से ही कर सकता है। 
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इमकै अतिरिक्त राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत राज्य बे केवल अवीत तथा बर्लेमान 
स्वरूप का ही अध्ययन नही किया जाता अवितु राज्य के आदर्श स्वरूप का भी अध्ययन 
किया जाता है । राज्य के आदर्श स्वरूप की कल्पना नैतिक मान्यताओं के आधार पर हो 
को जा सकती है। इसीलिए लॉ एक्टन ने कहां है कि “नौतिशास्त्र के अध्यधन के 
बिना राजनीति का अध्ययन ध्यर्थ है (” वह तो यहाँ तक कहने है कि “मुख्य समस्या 
यह नही हैं कि सरकारें बया करती हैं वल्कि यह है कि उन्हें क्या करता चाहिए।” 
केटलिन का भी यही मत है कि * नोतिशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान का अध्यय्त 
बालू को नॉव पर दीवार खडा करना जंसा होगा ।” 

(ख) राज्य के लिए शिक्षक के रुप से कार्य करवॉ--राज्य के कर्तव्य क्या 
होने भाहिए राज्य क नांगरिको के हित में क्या करता चाहिए, राज्य का उचित 
बायक्षेत्र कया है राज्य क्सि प्रकार आदर्श स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, इस सब 
बातो का निश्चय नैतिकता के आधार पर ही क्या जा सकता है । फाँव ने ठीक ही 
कहा है कि ' जो बाते नैतिः इष्टि से झलन है. वह राजनीविक हृष्टि से कभी सही 
नही हो सकती ।/2 

(ए) राजतीति बेतिकता का ही हु़त हप--शराजतीति नेतिकता का ही 
बृहत्‌ रूप है । नी त्तिशास्त्र का सम्बन्ध व्यन्तिगत बातों तब! व्यक्तिगत नैतिकता से 
है। लेकित जब उन्हीं वातों का सम्बन्ध समाज से हो जाता है तथा व्यक्तिगत 
नैतिकता को सामाजिक जीवन मे लागू किया जाता है तब वह राजनीति विज्ञान का 
विषय बन जाता है। इसलिए आइवर ब्राउन ने कहा है कि ' आदर्शों को व्यक्ति से 
समाज में ले जाने के लिए नीतिशास्त्र को राजनीति में बदखता होगा।"* उन्होंने 
यह भी कहा है कि 'नीतिशास्त्र तया राजनीति विज्ञान में केवल मात्रा का अन्दर 
है, गुण का नहीं । नीतिशास्त्र का विस्तृत रूप ही राजनीति है ।/* 

(घ) कानूनों का आधार तंतिक सास्यताएँ---तीतिशास्ज़ राजनीति को इस 
रूप में भी प्रभावित करता है कि राज्य के द्वारा जिन कानूनों वा निर्माण किया 
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जाता है उतका आधार प्रत्रित नैतिक मान्यताएँ हो होती हैं। नैतिक मान्यताओं को 
डुकराकर कानूद दा पालन नही कराया जा सकता । अत कानूतों का वर्माण करत 
समय राज्य को समाज को नैतिक मान्यन/ओ को अवश्य ही ध्यान में रखता होता 
है । गेंटल ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि “जब नेतिक विचार स्थायों तथा व्यापक 
हप से प्रचलित हो जाते हैं तो समय पारूर वे हो कानून का रुप धारण कर लेते हैं। 
इसके विपरीत जो कानून समाज से मान्यता मिले दिन। नेतिक सिद्धान्तो को लागू 
करने को चेष्टा करते हैं, उनको घनता हारा सनदाना बहुत कठिन होता है ९! 

उपरोक्त बातो के अतिरिक्त नोतिशास्त्र ने गंजनीति विज्ञान के अन्य क्षेत्रों 
जो भी भ्रभावित क्या है। उदाहरण के लिए, राजतीति विज्ञान क्री एक शाखा 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि अन्तर्राष्ट्रीय न॑तिकता एर आधारित है। इसल विश्विश्न देशों के 
सविधानों को भी प्रभावित जिया है । भइरत तथा आपरलंप्द के संविधानों में "नीति 
निर्देशक तत्वों” का समावेश इसका उदाहरण है। 

शाजनोति विज्ञात को नौतिशाहत्र को देव--तीविशास्त्र भी विस्तलिखित 
रूपों म राजनीति विज्ञान का आभारी है 

(क) राज्य द्वारा मेतिक मूल्यों को साकार रूप प्रदान फरमा--प्वेटो, अरह्तू 
आदि राजनीतिक विचारको ने नैतिक आदरशों को व्यावहारिक रूप प्रद्यत किया 
नैतिक आदण्शों को क्रियात्मर छृप देना राज्य के कानूनों कर ही कांप है! कागून 
नैतिकता को परिष्कृत करते हैं। अधिकार वर्तव्य, स्पाय, दण्ड के सिद्धान्त आदि 
मभी नंतिक विद्यार हैं जिन्होंते राजभीलिक क्षेत्र मे आधारभूत चिद्धान्तों का कप ले 
लिया है। इस शरह राज्य के कानून नैविकता अथवा नैतिक मृल्यों को साकाए रूप 
प्रदान करते हैं । 

(७) राज्य द्वारा मेतिक जीवन के लिए परिस्यितियं कापम करता--नीति- 
शास्त्र का मुल्य उद्देश्य मनुष्य को सच्चरित्र तथा सदगुणी बताता है। मीतिशास्त्र 
अपने इस लक्ष्य वी प्राप्ति राजनीति चि्लान की सहायता के बिना नही कर सकता | 
राज्य का मुए्य कार्य शान्ति एवं व्यवस्था बाय करना, बाहरी आक्रमण से रक्षा 
तथा समाज विरोधी व्यक्तियों के कार्यों का दमल करना है। इन कार्यों के द्वारा राज्य 
ऐसी परिस्थितियों तवा दातावरण का निर्माण करता है जिसमे संभी मनुष्य अपन 
जोवन की नतिक बना सर तथा नैतिक जीवन ब्यतोत कर सऊे। 

उपरोक्त विचारे के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान 
तथा नीहिशास्त्र दोनो मे पररपर घनिष्ठ सम्बन्ध हे । आइदर बाउन का बथद है कि 
“राजनीतिक सिद्धान्तों के अभाव में मंतिक सिद्धान्त अपूर्ण है वर्धोकि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है और वह समाज से असग नहीं रह सकता । नैतिक सिद्धान्तो के 
अप्नाव में राजनीतिक सिद्धान्त अथंहीव हैं स्पोकि उनका अध्ययन और उनके परिणाम 
मुष्य रथ से हमारे नंतिक मुस्यों को स्यवस्था पर तथा हमारो उचित एवं अनुचित 
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झध्वन्धी धारणाओं पर निर्भर परते हैं ।7! एक अन्य लेखक ने वहा है कि 'नोति 
शास्त्र से अलग होकर राजनोति विज्ञान बालू क्रो णिसक्तों हुई नींव पर खडय हो 
जाता है तथा राजनीति विज्ञान से प्रयक्त होकर वीतिशास्त्र सक्रोर्ण एवं भाव-पृब्म 
हो जाता है ।"”* 

राजनोति विज्ञान ओर नोतिशास्त्र मे अन्तर---अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होते 
हुए भी इन दोनो शास्त्रों में निम्नलिखित मौलिक अन्तर हैं 

अध्ययन सामग्रो भे अस्तर - राजनीति विज्ञान मानय जोवन वे राजनीतिक 
पक्ष का अध्ययन करता है जबकि भीतिशास्त्र उसक सैतिक पक्ष का अध्ययन करता 
है। राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध राज्य राजनीतिक सम्थाओं तथा राजनीतिक 
जीवन से है तवा नीतिशारुत का सम्बन्ध मनुष्य के आवरण तथा नैतिवर्ता से है। 

क्षेत्र से अम्तर--ती तिशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अधिक 
व्यापक हैं। नौतिशास्त्र अच्छाई-बुराई वे आधार पर मनुप्य वे समस्त आचरणों का 
अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल राजनीतिक आचरण तथा 
राजनीतिक कार्यों का ही अध्ययन करता है ? 

प्रकृति में अग्तर--दोनो शास्त्रों की प्रकृति मे भी मौलिक अत्तर है-(॥) 
राजनीति विजान एक वर्गनात्मक एवं व्यावहारिक विज्ञान है जबकि नीतिशगास्‍्त्र 
केवल आदर्शात्मक तथा सैद्धान्तिक शास्त्र है। (७) राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध उत 
बातों से है जो साकार मूर्त और प्रत्यक्ष है जब्रकि नोतिश|स्त्र का सम्बन्ध उन बातों 
मे है जो निराकर, अमूर्य एबं अत्रत्यक्ष हैं। (+4) राजनीति विजन का सम्पस्ध 
अनुष्य के बाहरी जीवन तथाकार्पों से है जबकि नीतेगास्त्र का सम्दन्ध मनुष्य के 
आन्तरिक जीवन तथा नैविफता से है। (५५) राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध रध्यों से 
है तथा नोतिशास्त्र का सम्बन्ध मूल्यों स है । 

राजनीति विज्ञान एवं मनोविज्ञान 
(एग0<ड) 5स्शा८टह बात 755७००१५) 

मनोविज्ञान वह ज़िज्ञान है जिसका सम्बन्ध मनुष्य वे मानसिक कार्यों तथा 

बाहरी व्यवहार से है। परिस्थितियाँ मानसिक क़ियाओ पर क्या प्रभाव डालो हैं 
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क्या मनुष्य के कार्यों के प्रेरक और प्रयोजन क्‍या होते हैं, पही सनोविन्नान गा विषय 
है ! वृडवर्थ मे मनोविज्ञात को परिभाषा इन शब्दों मे दी है कि “मनोविज्ञान व्यक्ति 
को परिस्थितियों से सम्बन्धित क्रियाओं का विज्ञान है /”? मेक्डूयल के अनुसार, 
“मनोविज्ञान भानव-सन का सक्तारा/त्मक तथा अनुभवपूलक विज्ञान है ।”४ बाई के 
शब्दों मे, “मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है ।”* बाटसन के अनुसार, 
“मनोविज्ञान व्यवहार का खकारात्मक अध्ययन है ४ इन सब परिभाषाओं से यही 
निप्कर्प निकलता है कि मनाविज्ञान मानव आचरण एवं व्यवह्वार का विज्ञान है ) 
इसमे मनुश्य के आचरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों, जैसे विवेक बुद्धि, 
भावनाओ ($670॥7670), सहज प्रवृत्तियों (0५70९५$), मनोवेगे (&॥8०0075) 
इत्यादि, का भी अध्ययन किया जाता है । 

मनोविज्ञान राजनीति को आधारशिला--आधुनिक समय म॑ राजनीति 
विज्ञान एवं मनोविज्ञान में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है) सामान्यत अब यहू 
माता जाने खा है कि सामाजिक कायक्लापो के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भनो* 
बैज्ञाँितर जाधार अत्यत्त आवर्यक है। आजकल के अनेक विच(रक राजनीतिक 
समस्याओं का सपाधान दूँढते के लिए मतोव॑ज्ञा/नक साधनों का सहारा लेने लगे हैं । 
बार्कर ते इस सम्बन्ध मे कहा है कि 'सानवोय कार्यो को पहेलियों फा हल निकालने 
के लिए भनोवेज्ञानिक साधनों का भ्रयोग करदा आजकल एक रिवाज बेन गया है। 
एदिं हमारे पुर्वेज जीव-विज्ञात के हृ्टिकोण से विच्त।र करते ये, तो अब हेस भगो- 
वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं ("४ लॉ प्राइम ने तो यहाँ तक कहा है कि “मनो* 
विज्ञान ही राजनौति का आधार है ४ ४ ग्राहम वालास ने भी कहा है कि “ राजनीति 
बहुत कम अश में सचेत बुद्धिमत्ता का परिषाम है। यह अधिकतर तो आदत और 
सहज प्रवत्ति तथा सुझाव और अनुकरण जैसो अ्द्ध॑-चेतन प्रक्रियओो की उपज है 0४7 
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इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारको ने भी राजवीतिक एवं सामाजिक घटनाओ की 
व्याख्या मनोवैज्ञानिक नियमों के आधार पर दरने का प्रयत्त किया है। इन विचारको 
में बेजहाट (8380॥०), टाई (४0९), इुों घ (0ए]क्‍0०) ली बॉन ([.८ 800), 
मेक्डूगल ([/८००0००७४५॥) वाल्डबविन (890 9)) आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं । इस तरह हम कह सत्र ते हैं कि आधुनिक राजनीतिश तथा राजनीतिक विचारक 
को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए । 

भनोविज्ञान की राजनोति विज्ञान को देन “मनोविज्ञान ने राजनीति को 
निम्नलिखित रूपो म प्रभावित क्या है 

(क) राजनोति विज्ञान को समझने मे सहायता--आधुतिक सामाजिक भवो- 
विज्ञान के सिद्धास्तों से राजवीति विज्ञान को समझने मे पर्याप्त सहायता मिली है। 
सामण्जिक मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रदान रिए हैं। 
उसने राजनीतिशास्त्रियो को राजनीतिक आचरण का आनुभविक ध्रध्ययत करने के 
लिए प्रेरित क्या है। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य और अम्य 
शाजनोतिक सस्याएँ मानव मस्तिष्क वी उपज हैं और उन्हें मानव मस्तिष्त के 
अध्ययन द्वारा ही सर्वोत्तम रीति से समझा जा सकता है। जब तक हम यह न गले 
ले कि मनुष्य व्यक्तिगत रूप में ठथा समूह के सदस्य के रूप में विभिन्न परिस्थितियों 
मे किस प्रकार का व्यवहार करता है सतव तक हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन 
में सफ़्त नहीं हो सकते । सानव-यवहार को ठीक ठाक समझने के लिए हमें गिवेक 
के अलावा आदत प्रवृत्ति, अनुरण सदेग, सुझाव आदि के महत्त्व को समझता 
आवश्यक होगा जो उसको प्रभावित करते हैं । 

(छ) राजनीतिक अनुसन्धान मे सहायता - सामाजिक मनोविज्ञान की 
महायता से राजनीतिक अनुसमस्धानकर्ता वे लिए अब यह सम्भव हो यया है कि वह 
लोकमत और मतदाताओं के आचरण के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर सके | वह सर्वेक्षण 
ओर विश्लेषण वे आधार पर अप्गासो चुनाव के सम्जस्ध मे पूर्व अनुसाव लग्रा शकता 
है। बह इस बात का भी अनुमान लगा सकता है कि किसी आयोजित कानून की 
प्रतिक्रिया जनता पर क्या होगी ? 

(ग) राजनीतिजो को नया हृध्टिकोश प्रदान करना -- सामाजिक मनोविज्ञान 
ने राजेनीतिजो को यह जानकारी भी दी है कि विशभिन्न राजनीतिक सस्थाओं की 
सफ्लता ब्यक्तियो के स्वभाव पर निर्भर करती है। इसने राजनीतिज्ों को यह भी 
सिखाया वि दिसी भी सरकार की लोकप्रियता या कातून को हृढता या मौति की 
सफ़्सता जनता की नैतिक मान्यताओं तथा मानसिक घारणाओं पर निर्भर करती 
है । डॉ० गार्नर ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही कहा है कि “सरकार के स्थायित्द एवं 
लोकप्रियता के लिए यह आवश्यक है कि बहू अपनी जनता के सातसिक भावों एव 
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नैतिक विचारों को अभिव्यक्त एवं प्रतिविम्बित करे ।”! ली बॉन के शब्दों मे, 
सरकार फो जाति की मानसिक प्रकृति के जनुरूप होना चाहिए ।”* बंजहॉट ने ग्रेट 
ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए यह बदाया कि यहाँ की सर्वधानिक व्यवस्था की सफलता 
का कारण उसका वहाँ के लोगो के स्वभाव के अनु कूल होना है । 

(घ) लोकतस्त्रीय प्रक्रिाओ के खतरों से सावधान रहने को चेतावनी-- 
मनोविज्ञान वे अध्ययन ने राजनीतिज्ञों को लोक्तन्त्रीय प्रक्रियाओ दे खतरों से सावधान 
रहने की चेतावनी भी दी है । ये खतरे इसलिए उत्पन होते हैं कि नायरिक अन्ञानी, 
अशिक्षित एप अविषेकी होते हैं। ऐसी दणश्शा मे वे बडी आसानी से भावनाओं एवं 
सदेगो मे आकर बहक जाते हैं । इससे यह भी पता चलता है कि किस प्रकार लगातार 
प्रचार द्वारा मानवीय भावनाओं को उक्सावर लोकमत वो अपने पक्ष में किया जा 
सकता है तया मानवीय भावनाओ को जिस प्रकार त़्यात्मक मोड दिया जा सकता 
है। वर्तमान राजनीतिक जोवत दी एक बहुत बडी शक्ति राष्ट्रीयता है जिसके निर्माण 
में भावनाओ एव सबेगो का प्रयुख हाथ होता है । 

इस तरह हम देखते हैं कि राजनीनिशास्त्री सामाजिक मनोविज्ञान के प्रति 
कृतज्ञ हैं कि उसने उन्हे मानव मन तथा मानव-आचरण को समझने की क्षमता प्रदान 
की है। व्यवहार मे भी राजनीतिक क्षेत्र में वस्तुत वे ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर 
सके हैं जिन्होंने अपने देश के लोगों के मत और सस्तिप्क को अच्छी प्रकार समझ 
लिया था। उदाहरण के लिए महात्मा गाँधी ने देशवाप्तियों की मनोदृत्ति पहचानकर 
उसके अनुरूप ही कार्य किया, इसीलिए वे सफल रहे । 

राजतोति विज्ञान की मनोविज्ञान फो देन--यदि एक ओर राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान का ऋणी है तो दूसरी ओर वह भी मनोविज्ञात को प्रभावित करता है। 
महू प्रभाव निम्नलिखित है 

(क) मतोविज्ञान को अध्ययन सामग्री प्रदान करना--राजनीति विज्ञान मनो- 
विज्ञान के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। मनोविज्ञान व्यवहार का ज्ञान है। 
गानव ते राजनीतिक व्यवहार से राग्बन्धित तथ्यों का सप्रह करने के लिए, गतोविशान 
को राजौीति विज्ञान वी सहायता लेनी होती है। अत राजनीति विज्ञान के ज्ञान के 
अभाव में मतोषियान का अध्ययन अधूरा रह जायेगा। 

(थ) सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करना--राजनीति विज्ञान समाज 
अथवा समूह के मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है। किसी भी देश मे शासन 


]. "60एश॥एाणहाई (० 98 &880]6 क्वाव 763॥9 (0फ॒णे०३ क्राए६ ॥धतिवट 6 

>€॥9655 ॥6 7603] 0ट३5 बात राव 5द्याहाट॥05. 0 0056 . शी 

शा 500]6० 0 $ #प्ञांणव09."---0्काल, श्रापतत्वा. डलेशरश खाये 

दकलाक्राशपाड, 9 38 

2. /6०रव्ााएटा 05 96 ॥ प्व्वणाओ ज्ञात ऐड प्रन्‍्गांव एणाइवाएन 
प्रणा ण & 78097 +-६& छ०7 


[79 


प्रणाली का जो रुप होता है, वह उस देश के लोगो के व्यवहार ठया सोचने और 
विचार करने के तौर-तरीको पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, प्रजातन्त्र 
शासन प्रणाती मे लोगो का व्यवहार निरकुश शापन के अन्तगंत रहने वाले लोगो से 
भिन होता है। अत कोई भी मनोवैज्ञानिक राजीलिक अन्ययन की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । 

निष्कर्ष सत्र में हम यह कह सकते हैं वि राजनीति विज्ञान तथा मतोबिज्ञात 
में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

राजनोति विज्ञान तथा मनोविज्ञान में अम्तर- दोनो शास्त्रों मे निकट सम्बन्ध 
होते हुए भी कुछ बातों मे मौनिक अन्तर हैं जो निम्दलिखित हैं 

विधा सामग्रो मे अस्तर--(') राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध मनुष्य के राज 
नीतिक सगठतो एवं कार्यों से है परन्तु मनोविज्ञान का सम्बन्ध विभिन्न मानसिर 
अवस्याओं में मनुष्य वे आचरण एवं व्यवहार से है। (0) मनोविज्ञान में मनुष्य को 
चेतन, झचेतत, अर्द्धंचेतत आदि सभी मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन क्या जाता 
है जबकि राजनीति विज्ञान मे केवर चेतन सम्बन्धी बातों का अध्ययन होता है। 
(0७) मनोविज्ञान का सम्बन्ध मनुष्य की भावनाओं प्रवृत्तियों तथ, सवेगो आदि से है 
परस्तु राजनीति विज्ञान में ध्यावहारिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। (+४) 
मनोविज्ञात मे व्यक्ति का अ्यक्ति के रूप में तया राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का 
सामाजिक जीवन बे' रूप मे अध्ययन जिया जाता है| केटलिन ने लिखा है कि “मनो- 
विज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है जबकि राजनोति विज्ञान सशह्पपूर्वक किये 
गये कार्यों का अध्ययन है ।! 

प्रकृति पे अन्तर--मनोविज्ञान मूल्यों एव आदर्श से सम्बन्ध नहीं रखता। 
बह मानव व्यवहार एवं स्वभाव का ययाये स्थिति में ही अध्ययन करता है। इसके 
विपरीत राजनीति विज्ञान ता सम्जन्ध आदर्श परे है। वह 'ववा था' और 'क्या हैं 
के सांघ साथ जया होना चाहिए! जा भी अध्ययन करता है। 

अत गसह स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान को राग्मजित मनोजिज्ञान वे निष्क्प 
ग्रहण बरो में काप्रों सोच विचार से बाम लेना चाहिए। 

शाजनोति विज्ञान एव भूगोल 
(एमाएर्न्रो 5ललालर शत 6९०ट9709) 

राजनीति विज्ञान राज्य नामक सगठन का अध्ययन वरता है। राज्य का 
निर्माण करने वाले तत्ततो मे भूखण्ड भी एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। भूखण्ड का अध्ययन 
भूगोत के अल्तगंत भो किया जाता है ॥ अत राजनीति और भूपोल से परस्पर सम्बन्ध 
होता स्वाभाविक है । यह सम्बन्ध निस्त रूपो में देखा जा सकता है 
पं राजनीतिक जीवन पर भूगोल का प्रभाथ--अनेकः विचारको ने इस बात का 
समन क्या है कि किसी देश की भौगोलिक दश्याओं तथा भौतिक परिस्थितियों वा 
प्रभाव उस देश के' निवासियों के चरित्र तथा राष्ट्रीय जीवन के साथन्साथ वहाँ की 
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सरकार को नीतियो तथा सरवार के वायों पर पड़ता है। सर्वप्रथम, अरस्तू ने राज" 
नीतिक स्थिति पर भूगोल के महत्त्व को स्पच्ट क्या ! उसवे अनुसार राजनीतिक ज्ञान 
ही आप्ति के लिए भूगोल का ज्ञान आवायक है ) बोदां (8025) पहला आधुनिक 
खझैखक या जिसने राजनीति विज्ञान और भूगोल मे घतिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए भिन्न 
भिन्न देशों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था वा उल्लेख किया 
है। उप्तके बाद रूसो ने शासन में प्रकारों में तथा जयवायु के प्रकारों में 
चनिः्ठ सम्बन्ध कागस किया ' उसके आतुसार उप्ण जलवायु में तिरकुश राज 
तस्त्र॒ शीत जलवायु मे बबेर शासन तथा सम णजलवायु में श्रेष्ठ शासच की 
स्थापना होती है। सॉण्टेस्व्यू (१/०॥९५००७८७) ने पर्वतीय श्रदेशों त्तथा शीत 
जलवायु को दासता एवं निरकुश शासन की उत्त्पत्ति वे अनुकूल बताया है। बदल ने 
सम्यता का इतिहासा (छ७09 ०ण (॥श॥२७(०७) भापक अपनी पुप्तक मे 
ब्राह्न तिक परिरिरयातियों तथा राष्ट्रीय चरित्र के आपसी सम्बन्ध को बहुत ही बढ़ा-चढा 
कर बताया है। उन्होने जोरदार शब्दों मे यह कहा कि लोगो के जातीय चरित्र 
और सस्थाओ के निर्माण मे भूगोत का सबस्ते अधिक प्रभाव पड़ता है; आधुतिक 
बात में इलुश्ली द्रोटस्के, रिट॒र, सेकाइवर आदि विचारकों मे भी राजनीतिक जीवन 
पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के महत्त्व को स्वीकार जिया है । 
भूगो के प्रभाव के परिणामस्वरूप जर्मनी गे तो भू राजनीति (6०0० 
ए०आआ७) नामक एक नये विज्ञान का विकास हुआ है जो भौगोलिक तत्त्वो के तन 
राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन करता है जो विशेष रूप ते अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
और विदेश नीति पर पहते हैं| वस्तुत. शान्ति और युद्ध दोनों समय राज्यों की' 
विदेश नीतियाँ भौगौलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही निश्दत की जाती है! 
हुक देश की भौगोतिक स्थिति विषेषकर उसकी प्राकृतिक बतावट, जलवायु, प्राकृतिक 
साधत खनिज पदार्य तथा तेल जल्लोत, आदि अन्चर्गाप्ट्रीय क्षेत्र से उसको शक्तिय 
महत्व के भापदण्द बन जाते हैं। गरार्मर का तो यह कघन है कि “एक बहुत बडी 
मात्रा से राष्ट्रीय नीतियों पर तथा कुछ स्लीमा तक राष्ट्रीय सस्थाओ के निर्माण पर 
भौगोलिक अवस्थाओ का प्रभाव पड़ता है ।/” उदाहरण के लिए, भोगोल्रिक स्थिति 
के कारण ही प्राचीत शूनाव मे नगर राज्यो का तथा जर्मनी और इटलो पे सर्वा> 
घिकारवादी राज्पो वय विकास हुआ। स्विट्जरल॑ण्ड ये प्रत्यक्ष भ्रजतिस्त्र की सफलता 
बा आधार वहाँ को भौगोलिक श्थिति ही है। आज मध्ययूद॑ (2ैा6व00-249) 
बस्तर्राष्ट्रीय राजनीति का जो कैस् बना हुआ है, इसरा प्रमुख कारण इस क्षेत्र को 
भौगोलिक स्थिति तथा खनिज पदार्थों की प्रचुरता है। इसो तरह आज अमरीका 
हथा सोड़ियत रूप ससार की महान्‌ शक्तियों में शिने जाते है तथा अफीका के अनेक 
देश राजदीनिक हष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसका प्रमुख झारण भूयोत्र ही है। 
प्रो» सैलिगमैन ने तो यहाँ तक ढह्टा है कि “तवाकपित अग्रेजी व्यक्तिवाद बहाँ की 


जलवायु सम्बन्धी अवस्थाओं का ही परिणाम है।” 'मोगन्यू भी चुगाल को रोज्य/ 
की शक्ति का सर्वाधिक स्थायी आधार मानते हैं ।* 

प्रभाव में क्मौ--इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन 
में भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान है परसु इसका तात्ययं यह नहीं है कि केवल भौगो- 
लिए! परिस्थितिपाँ ही साजतीतिक जीवन का निर्धारण करती हैं। ऐगा कहना 
अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण होगा । आज वेज़ानिक प्रगति के कारण मनुष्य प्राहतिक 
शक्तिपों पर विजय प्राप्त करता जा रहा है और उत पर निप्रस्ण रखने की क्षमता 
पा या है जिससे परिणाप्रस्वह॒प राजनीति पर भौरोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का 
महत्व कापी कम हो गया है। आज भौगोलिक दशशाओं वा शासन की प्रणालों से 
कोई सम्बन्ध नहीं रह गया । जिन देशो मे कमी निरकुश शासने था आज वहाँ भी 
लोकतन्त्र पनप रह है। सक्षेपर भे, हम यह कह सकते हैं हि सम्यता की प्रगति के 
साथ-साथ राजनीति पर भूगोन का प्रभाव बम होता जा रहा है। 

राजनौति बिज्ञात तया भूगोल मे अन्तर दोनो शास्त्रों मे घनिष्ठ सम्बन्ध 
होते हुए कुछ मूलभूत अन्तर हैं जो तिम्दलिखित हैं 

(0) राजनीति विज्ञाद एक मादवीव विज्ञात है। इसकी अध्यवत सामग्री 
राज्य नामक मानवीय सगदन है। भूगोत्र एक भौतिवौशास्त्र है जियकी अध्ययन 
सामग्री पृथ्वी, जलवायु आदि है । 

(७) राजनीति विज्ञान एक अनिश्चित विज्ञान है जबकि भुगोल एक निश्चित 
विज्ञान है। 

(9) राजनीति विज्ञान एक आदर्शपरक विश्ञाव है ठथा भूगोल तस्पों का 
अध्ययन करने वाला एक वास्तविक विज्ञान है । 

राजनोति विज्ञान तथा लोक प्रशासन 
(एणाएल्श 50006 क्व6 शि्र2 800॥॥5(078000) 

राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन के सम्बन्ध मे राजनीतिक विचारकों में 
परस्पर मतभेद है । ठुछ विचारव दोनों विषयों को ज्ञान की दो पृथक शालाएँ मावते 
हैं जबक्ति कुछ भन्य इन दोनों विषयों को एड़ ही मानते हैं। 

लोक प्रशासत को शाजनोनि विज्ञान से पृयक्षता-9वी शताब्दी के अन्त 
तक लोक प्रशासन एक पृथत विपय न होरर राजनीति विज्ञान वी एक शाला ही 
माता जाता था। परन्तु दीसब्री शताब्दी के प्रारम्भ मे अप्रीका के विश्वविद्यालयों में 
इसे जान को एक स्वेतन्त्र शाखा माना जाने पर जोर दिया गया। इसे परिणामस्वरूप 
अनेक विचारक राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन को ज्ञान की दो पृथक शाखपऐँ 
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दर्शनशास्त्र तथा नीतिशा त्र॒ सभी विषयों से सम्बन्धित है। इस कथन का 
परीक्षण कीजिए । 

“राजनीति विज्ञान सभी सामाजिक शात्तत्रो से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।” 
इतिहास और अर्थशास्त्र से सम्बन्धो के उदाहरण लेते हुए इस कथन का विवेचन 
कौजिए। (राजस्थान विश्व०, 979) 
राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिएं। समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा 
मनोविज्ञान से उसके भम्बन्धों का विवेचन कौजिए । 

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 974) 
इस हृष्टिकोण की विवेचना कौजिए कि यदि इतिहास की अवहेलना हो तो 
राजनीति विज्ञान सारहीन रह जायेगा । 

“इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना फ्लरहित है तथा राजनोति विज्ञान 
इतिहास के बिना जड़रहित है ।” इस कथन की विवेचना कौजिए ! 

इस हृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र दो ऐसे 
सामाजिकश्णस्त्र हैं जिनका अध्ययन पृथक रूप में नहीं हो सकता । 

आप इस हृष्टिकोण से कहाँ तक सहमत हैं कि आज राजनीति विज्ञात 
समाजशास्त्र से इतता अधिक सम्बद्ध है कि राजनीति विज्ञान को राजनीति 
समाजशास्त्र कहां जाना चाहिए ? 

राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान, भूगोल तथा साह्यिकीशास्त्र से सम्बन्ध 
अपध्ट कीजिए ) 

“आधिक जीवन का निर्माण राजनीतिक सस्थाओ और विचारों से होता 
है दथा राजनीतिक धटताओ पर आश्िक कारणों का बडा ग्रहरा प्रभाव पडता 
है ।” इस कयन के सम्बन्ध मे राजनोति विज्ञान तथा अअथ॑शास्त्र का सम्बन्ध 
स्पष्ट कीजिए । 

इस कथन का परीक्षण कीजिए कि “इतिहास के बिना राजनीति का कोई 
क्ाधार नही, राजनीति के विना इतिहास का कोई फल नहीं ४ 

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 977) 
“राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एव समाजशास्त्र से घतिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।” 
इस कथन का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए । 

(राजस्थान विश्वविद्यालय, 976) 
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* राज्य का जन्‍म मनुष्य को सृदाभाविक प्रवृत्तियों के कारण होता है. 
और मनुष्य स्थवमराव से हो राज्य के अन्दर रहने वाला! प्राणी है। जो 
श्वक्ति राज्य के भन्दर नहीं रहना घह था तो पशु है अयदा देवता (* 

ज-अरह्तू 





राज्य क्षा स्वरूप 

राजनीति विज्ञान मे शायद ही दिसी दूसरे शब्द में इतना अधिक भ्रम पैदा 
किया हो जितना कि राग्प शब्द ने। राजनीति विज्ञान वे प्राय हूर लेखक ने राग्य 
शब्द की अपनी परिभाषा दी है। शायद ही कोई दो विचारक ऐमे हो जो राज्य के 
सम्बन्ध मे एक मत दो । आर० एस० प्रेकाइवर ने वहा है कि “यहे बड़े लाशमर्य की 
बात है कि राज्य जेंसे स्पथ” शब्द को परिझाषाएँ विभिन्न विद्वानों ने विभिश्न प्रफार 
से को हैं।” यह मतभेद मुख्य रूप से राज्य के स्वरूप के प्रति विपरिश्न हॉप्ट्कोणों 
और विभारों के कारण है जिनका प्रभाव उनकी परिभाषाओं पर भी पड़ा है। हुछ 
विचारड, जमे ओपनद्ीमर तथा काले माकस राज्य को एक वर्ग तगठत भानते हैं जबकि 
कुछ दूसरे विवारक उसे समस्त समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला सगठन मानते हैं। 
इसी प्रकार बुछ विचारक उते शक्ति का प्रतोक मानते हैं जवकि भुष्ठ अन्य विचारक 
उसे एक लोक-कब्याणक्षादी सस्या गानते हैं। कुछ विचारत ऐसे हैं जो राज्य को 
एक बीमा कम्पनी ऊँसी संस्था मानते हैं जिसका उद्ँश्य पारस्परिक सुरक्षा है जबकि 
दूसरी ओर कुछ अन्य विचारक उमे एक नैतिक सस्था मानते हैं जिम्तदे बिना मनुष्य 
का नैतिक जिंकास समस्त नहीं है + बुछ जिवारक उसे केदन एक कानूनी सगठन 
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मादते हैं जबकि कुछ अन्य विचारव उसे राष्ट्र तथा समाज का ही दूसरा रूप मानते 
हैं । इसी प्रवार जहाँ व्यक्तिदादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, 
वहाँ दूसरी और आदेशवादी विचारक उसे ईश्वर का रूप मानते है तथा बहुलवादी 
विदारक राज्य को एक निगय ((०9०7५४००) जैसी सस्था मानते हैं । 
उपरोक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में 
राजनीतिक विचारकी के दृष्टिकोणो मे पर्याप्त भेद है और इस भेद के कारण ही 
राज्य की परिभाषाओं में भी विविधता आ गई। जर्मनी के भ्रसिद्ध विद्वान सुल्जे 
($:0७!2९) ने ठीव' ही कहा है कि “राज्य शब्द को उतनी हो परिभाषाएं हैं, जितने 
शाजतीति-विज्ञान के लेपक हैं ।! 
राज्य को परिभाषा 
राज्य' शब्द को जो परिभाषाएँ की गई हैं उतक्तो हम मोटे रूप में दो भागों 
में बाँड सकते हैं--राज्य की प्राचीन एबं सध्ययुगीत परिभाषाएँ प्यां राज्य वी 
आधुतिक परिभाषाएं । 
राज्य को प्राचीन एवं सध्यधुगोन परिभाषाएँ--भ्राचीन विचारको ने राज्य 
की जो परिभाषा की है उनमे दो बातो पर मुख्य रूपसे जोर दिया भया है। 
प्रथम तो, राज्य एक मानव समुदाय है, तथा द्विदोष, राज्य का उद्देश्य मानव का 
अंधिकतम कह््याण करना है। प्राचीन एवं सश्य युग के कुछ मुख्य विचारको द्वारा 
दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं 
'रस्‍तु --“राज्य परिवारों तथा प्रामो का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्द श्य 
पूर्ण मर बाहमविभर जीवत की प्राप्ति है ॥/६ 
मिसरो--/राज्य एक ऐसा बहुसस्यर सम्राज है जो अधिकारों की सामान्य 
भावना एवं लाभो मे परस्पर सहयोग द्वारा सयुक्त है।”/ 
औशियस--“राज्य ऐसे स्वतन्त्र मनुप्यो फा एक पूर्ण समाज है जो अधियार 
के उपभोग के जिए तथा सामान्य उपयोगिता के लिए आपस मे बंधे हुए हैं ।” 
बओोदाँ->' राज्य अपती सामाम्य सम्पत्ति सहित परिवारों का एक ऐसा 
समुदाय है जो सर्वोच्च सत्ता और विवेक बुद्धि द्वारा नियस्वित है (४१ 
अरस्नू तथा सिसरो की परिभाषाएँ यथार्थदादी न होकर केवल आदर्शवादी 
हैं। ये परिभाषाएँ राज्य के उद्द श्य पर तो कुछ प्रकाश मवश्य डालती हैं परन्तु ये 
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राज्य के स्वरूप को स्पष्ट विखदुल नही करठी। ग्रोशियम की परिभाषा मे राज्य के 
अनिवार्य तत्व सरकार तया मम्प्रभुवा का और बोदोँ की परिभाषा में भुमि तथा 
सम्प्रभुता का उल्लेख नहीं है । 
राज्य की आधुनिक परिभाषाएं--आधुनिक विचारकों को परिभाषाएँ राज्य 
के वस्तुनिष्ठ तत्त्वो के विवरण पर आधारित हैं। इनमें राज्य के वुछ्ठ प्रमुख तत्त्वो 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इतमे से हुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं 
बर्मेस-- राज्य सगठिन इकाई के ₹प मे मानव समुदाय का एक विशिष्ट 
भाग है ॥! 
१_#तु शली --' किसी निश्चित भू भाग पर राजनीतिक रूप से संगठित जनता 
का नाम ही राज्य है।”5 हर 
(दरों बिल्सन---/एक निश्चित भू-भाग के अन्‍्तर्गत कानून रूप पे गठित 
जनसमुद्राप का नाम ही राज्य है ।२ 
३ऑकोंक--' राज्य एक तिश्वित भू भाग मे ज्तता द्वारा बातूंत की स्थापता 
के लिए एक सगठित समूह का नाम है ।” 
इॉलेण्ड--“राज्य मनुष्यों का एक ऐसा बहस रुयक समुदाए है जो खाथा रणतया 
एक निश्चित भू-भाए पर निवरस करता हो तेया जिसमें बहुमत अथवा एक निश्चित 
वर्ग के व्यक्तियों की इच्छा, उस बहुमत अयवा वर्य की शक्ति के कारण, उसके 
विरोधिय। पर अपनी प्रधानता रखती हो ।”4 
बिलोबी-- राज्य मनुध्यो के उस सप्ताज को कहते हैं जिसमे एक सर्वोच्च 
सत्ता पाई जाती है जो अपने अन्चर्यत ध्यक्तियों तया व्यक्ति समूहों के कार्यों पर 
नियन्त्रण रखती हो, परन्तु बह स्वय किसी भी नियन्त्रण से युक्त हो ॥/३ 
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सेकाइचर --/राज्य एक ऐसा सघ है जो सरकार द्वारा घोषित ऐसे नियमों 
के अतुत्तार कार्य करता है जिन्हे भातन कराने को सरकार को शक्ति प्राप्त होती है 
तथा जो किसी निश्चित भू भाग के अन्दर सामाजिक व्यवस्था की सर्व मान्य बाहा 
अवस्थाओं को बनाये रखता है ।”* 

लासबो-- “राज्य एक प्रसदशिक समाज है जो सरह्ार और प्रजा मे विभाडित 
है और जो अपने निश्चित भोगोलिक क्षेत्र मे अन्य सभी यसथाओ पर रार्बोच्च गाता 
रखता है। * 

उपरोक्त परिभाषाओं मे से कई भी परिभाषा प्रूण नदी है। वर्गेस, ब्सु शली, 
बुढ़रों विश्वव लीकार तथा हालैस्ठ की परिभाषाओं में राज्य के खबरे प्रमुफ् तप्व 
सम्पभुता बा कोई उ उैत नहीं किया गया है ओर विलोदी भेकाइबर तथा तास्की 
की परिभाषाओं भ बवल आ/्तरिक सम्पभुता का ही विवेचन किया गया है, बाहरी 
सम्पभुता का नही । 

राग्य की सर्वमार परिभावाएं--अब तक राश्य को जितनी भो परिभाषाएँ 
की गई हैं उतने क्रिलिनोद, वियकाइस्ट लबा ब्रा” की परिभाषाएँ श्रेष्ठ तथा 
सबमान्य हैं। ये परिमापाएँ निम्नलिखित हैं 

किलिमार---/राज्य मनुष्यो का वह समुदाय है जो स्थायी रूप से एक निश्चित 
भु-मांग पर तिवाल करता हो जो सामान्य कानून, रीति-रिवाज तथा परम्पराओो 
के रा एक राजनीति सगठन में बेंघा हो और जो एक संगठित सरकार द्वारा उस 
क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों ता बस्तुओ पर बपना प्रभुस् एवं तियन्‍्वण रखता हो 
और जो ससार के अस्य राष्ट्रों के साय युद्ध करने तथा शान्ति को स्दापना करने एवं 
अन्य सभी प्रदार के अल्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता रखता हो ३" 
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गिलक्राइटट--/राज्य उसे करने हैं जहाँ झुछ लोग ढक निश्चित भून्‍भाग में 
एक सरकार के अधीत सम्रठित होते हैं। थहं सरवार आन्तरिक मामलों में अपनी 
जनता की प्रभुमत्ता को प्रकट करठा है तथा बाहरी मामलो में अन्य सरकारों से 


42322 होठ़ी है ॥”१ 
गार्न०--'राज्य न्यूनाधिक बहुसख्यक व्यक्तियों का एक ऐमा समुदाय है जो 

स्थायी रूप से एक निश्चित भू भाग पर तिवासत ब्रता हा, जो वाहरी नियन्त्रण से 
स्वतनत अथवा लगभगश स्वतन्त्र हा और जिसकी एक ऐसी स्रगठित सरकार हो जिसके 
,#गदिशों का पालन मागरिक्रों का विशाल ससुद्ाय स्वभावत बरता हो।”*े 

उपर्युक्त तीनो परिभाषाएँ राज्य की श्रेष्ठ परिभाषाएँ मानी जाती हैं परन्तु 
इनमे भी गार्तर नी परिभाषा अधिक श्रेष्ठ माती जाती है वयोवि' उसमे राज्य ने 
चारो तत््वो--जनमख्या, निश्चित भू भाग, सरकार तथा सम्परभुता--का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। अत वर्तेमान रमय में गानर द्वारा को गई परिभाषा ही राज्य 
वी श्रेप्ड एवं सर्वमान्य परिभाषा मानो जातो है । 

राज्य के तत्त्व 

व रेभाषाओो के समान राज्य के आवश्यक तत्त्वा रे बारे मे भी विद्वान एकक्‍्मत 
नहीं हैं। विचोदों ने राज्य के तीव तत्व बताव हैं--जनता, शासनतत्त्र तथा 
सर्विध/न । सिज्ञविक के अतुयार राज्य के तीन तन्द होते हैं--सरकार, भू-भाय तथा 
जनता । ब्लुशली ने राज्य के चार तत्व बताये हैं--भू भाग, जनता एकता तथा 
संगठत । पेनोक और स्मिय तेछ तन्वो का उत्लेख किया है--जनमंदुयां, भूमि, 
अनिवाय सदस्यता सम्प्रमुता, कानूनों स्व॒वस्तता तथा कानूत। डा० गातेर के अनुसार, 
राज्य के चार तत्त्व हैं जो इस प्रकार हैं- (।) मानव-समुदाय, (2) एक प्रदेश, 
जिस प्र वह स्थायी रूप से निवास करता हो, (3) आउन्तरिक सम्प्रभुता तथा बाहरी 
नियन्त्रण से स्वतन्तता (4) एक राजनीतिक सगठत, जिसके द्वारा जनता वी 
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सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसके अनुसार कार्य सम्पन्न होता है। 
इसी प्रकार गेटेल ने भी जनता, प्रदेश सरकार तया सम्प्रभुता थे चार शज्य के 
आवश्यक तत्व भाने है । 

आधुनिक सभी लेखरु गर्नर अबवा ग्रेटेल के विचार को ही स्वीकार करते 
हैं तथा जनता, भ्ू-भाग सरकार और सस्पम्ुता को ही राज्य के आवश्यक तत्त्व 
मानते हैं। यह विचार तर्कमंयते भी है । यदि इनमे से एक भी तत्त्व की कव्ी हो तो 
हम ऐसे जन समुदाय को राज्य नहीं कहंगे । अब हम राज्य के इसे चारो तत्वों पर 
विस्तार से विवार करेंगे । 

(।) जनसब्या (९००णंआ॥००)--मनुष्यों के विया कोई मानव समुदाय 
नही बन सकता । अत राज्य वें लिए जनसल्या का होना एक मूलभूत आवश्यवता 
है जिसके बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा राक्‍ती। पृथ्वी का कोई क्षेत्र 
जीवित मनुध्यों बे बिता राज्य नहीं बत सकता। गानंर के शब्रो में, “राज्य के 
अल्वित फे द्विए जनता रूगी भौतिक तत्त्व की निरपेक्ष आवश्यकता है। जनता के 
अभाव में राज्य को कल्पना सस्भव नहीं। उसहे बिना न तो शासक हो सकते हैँ 
और न शासित ।” अत राज्य के लिए यह भी आवश्यक है श उसमे काफी सख्या 
मे व्यक्ति हो, कम से कम इतने अवश्य हो कि उन्हें शासक और शात्तित वर्ष में 
बाँटा जा सके । 

अब अ्श्त यह उठता हैं कि एक राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसख्या 
होनी चाहिए। प्रस्तिद्ध युनावी विचारक प्लेटो के अनुमार एक आदर्श राज्य में नागरिको 
की सख्या 5040 ह्वोती चाहिए। अरस्तू ने राज्य के लिए कोई विश्चित जनसख्यां 
नही वेताई । उसका विचार था कि एक आदर्श राज्य की जनसप्या न तो बहुत कम 
होती चाहिए और न बहुत अधिक वहिकि इतनी होती चाहिए कि बह स्वावलम्दी हो 
सके तथा उसकी शासत व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। यूतानी विचारकों के समान 
हूसो भी छोटे-छोटे गणराज्यों का समर्थक था। प्रत्यक्ष लीोकतन्त्र में उसकी आस्था 
थी । उसके अनुसार एक आदर्श राज्य की उतसत्या लयभग !0,000 होती चाहिएं।, 

उपरोक्त विधारकों के विचारों का महत्त्व तत्कालीन परिब्यिनियों में भले हो 
कुछ रहा हो परन्तु दर्तपान समय मे जनस्तरया के आकार का महरंव राज्य के जीवत 
में नाममात्र को रह गया है । आधुनिक बाल में जिज्ञान कौ प्रगति नया आवागमन के 
साधनों के विकास वे कारण परिस्थितियाँ बिलकुल बदल गई हैं। प्रतिनिधि प्रणाली 
तथा संघात्मक शासन व्यदस्था को अपना लिए जाने के कारण जनसब्या का प्रश्य 
अधिक महृत्वपूर्ण नही रहा है । जतसब्या के दिचार से आजकल के राज्यों मे इगना 
अधिक अन्तर है वि जहाँ एक ओर भारह, चीन, अमेरिका तथा रूस जैसे करोड़ो 
जनमख्या वाले राज्य हैं, वहाँ दूसरो और मोदाका तथा सेन मेरिनो जँसे छोटे राज्य 
भी हैं जितकी जनसरया नेबल दुछ हजार हर है । अप जनसस्यां के सम्बन्ध में कोई 
शी नियम नहीं बनाथा जा सकठा । गानंर का विचार है कि जनसरया वे सम्बन्ध मे 


श्र 


यही कहना उचित होगा कि राज्य से जरवत्या इतनों वर्याप्त हनो चाहिए कि 
उसका धगठन ठोर प्रकार से कायम रह सके औट बह इतनो अधिक भो नहों होनी 
चाहिए कि उस धूमि के समस्त साधनों प्ले भी उसके रालन-योपण को व्यदस्या झली 
प्रसार ने हो सरे (7 सोज्टा्श में भी इसी अच्यार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा 
है कि !जनता को सब्या का सम्बन्ध तीन बातों से होता चाहिए--प्रणेग को जाने 
बालो दर्तुओ की उपर्तान्ध, बाछिव जोवन स्तर तथा सुरक्षा एवं उत्पादन की 
आवश्यकताएं /2 

जनसस्या वे सम्बन्ध में उसरे आकार को अपेक्षा सायरिकों के गुषों का 
अधिक महृत्त्व है । दिसी भी राज्य कौ पहुचादे उसके तागरिकों के गुणों से होती है। 
राज्य री शजित वसस्‍्तुत जनता को शक्ति हाती है ॥ अत मह आवश्यक है हि राज्य 
के ताएरिक धरिववाद तथा सदगुणी हो और वे शारीरिक, बौद्धिक, साम्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक हृष्टि से उन्नत हो । उम्रम्र वौडिक शक्ति विवेक, परिश्रम की क्षमता, 
त्याग, देशभक्ति आदि गुणों का हाता आवश्यक है। राजतीतिक जीवन की श्रेष्ठता 
सागरिकों के गुणों पर ही विभर करती है । असदू ने ठीक ही कहा है कि “बागरिफों 
के घरित्र की श्रेष्ठता ही राज्य फो भेष्ठता प्रदान झरतो है। 

(2) विश्बित भूनशंग (00०4))--राज्य का हुमरा आवश्यत् तत्त्व भूमि 
है। जब तय कोई मातव समुदाय किसी निश्चित भूपि पर थथायी रूप से नहीं बस 
जाता, तब तक उम्रे राज्य नहीं कहा जा सकता । अत राज्य के लिए एक निश्चित 
भू भाग आवश्यक है। परल्तु पहले वे कुछ राजनीतिक विचारों ने, जिनमे छुधवो, 
हॉल तथा सौले प्रमुख हैं. भूमि का राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना । लियोत 
चुप्बी के मतानुसार, “राज्य के तिर्माण में भूमि कोई अनियाय तत्त्व नहों है । राज्य 
शासक तया शासित के घेद से बनता है और यह भेद किसी प्रदेश मे स्थायो रुप से 
मे बे हुए समाज मे भी हो सकता है ।/* अस्तर्राप्ट्रीय कानून के एक प्रसिद्ध लेखक 
हां ते लिखा है हि ' ऐसा कोई कारण नहीं जात प"ता है कि एक पूमने-किरने दाल 
जाति था मातय-समुदाय अपने आपडो एक प्रदेश में स्थादी रुप से रहने वाले सपाज 
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की भांति अन्य समुदायो के साथ व्यवहार के निश्चित नियमो द्वारा बैधा हुआ क्यों न 
समझे 

परन्तु आधुनिक विचारक लिओन झुस्वी, हॉल तथा सीले के विचारो को 
स्वीकार नहीं करते । वे इस बात पर एक्मत है कि जब तक मनुष्यों का समुदाय 
स्थायी रूप से एक निश्चित क्षेत्र मे निवास नहीं करेगा, तब तक उसे राज्य नहीं कहां 
जायेगा । इस सम्बन्ध में ब्लुशलो ने कहा है कि “जंसे राज्य का वैयक्तिक भाधार 
जनता है, उसो प्रकार उततका भौतिक आधार भृधि है। जनता उस समय तक राज्य 
क्य रूप धारण नहीं कर सकती जब तकू उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। * 
प्रसिद्ध बिद्वान गानर का मत है कि व्यावहारिक ह्टिरो और कम से कम राज्य की 
आधुनिक धारणा के अनुसार एक खानावदोश जाति को जिसका अपना कोई निश्चित 
प्रदेश न हो, किस प्रशार एक राज्य कहा जा सकता है। उन्होने आगे लिखा है कि 
“ऐसी अवस्था के लोग राज्य के निर्माण के पथ पर हो सकते हैं परन्तु बे तब 
तक ए:य नहीं कहला सकते जद तक कि वे एक निश्चित प्रदेश पर स्थायी रूप से 
बस मही जाते । ) शुग्वो ने भो यह स्वीकार क्या है कि “आधुनिक सभ्य समाज 
एवं जातियाँ बस्तुत. निश्चित प्रदेशों पर ही स्थायी रूप से निवास फरतो हैं ।” हॉल 
ने यह भी माना है के “आधुनिक सभ्यता की परिस्थितियाँ एक निश्चित भूमि 
के अधिकार को राज्य को एक व्यावहारिक आवश्यकता बना देती हैं ।” इसका 
एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि जब तक यहूदी लोग सारे ससार में बिखरे रहे तथा 
किगी निश्चित भु-भाग पर नही बमे, तब तक वे कोई राज्य नहीं बत। सके ओर जब 
सन 948 में वे स्थायी रूप से एक भू भाग पर बस गए तो इजरायल के रूप में 
पका एक राज्य बग गया / अत यह स्पष्ट हो जाता है कि एक विश्चित धू-भाय' 
का होता राज्य का एक अनिवाय तत्त्व हे । 

भूमि का विस्तार--जिंस प्रकार जनसख्या वे सम्बन्ध में कोई नियम मही 
बनाया जा सकता, उसी प्रकार एक राज्य के पास कम से कम कितती भूमि होनी 
चाहिए, इस सम्बन्ध मे भी कोई नियम नही बनाया जा सकता । आधुतिक राज्यों का 
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क्षेत्रफल बहुत अस्मान है। एक ओर सोवियद रूस, चौत, भारत तथा अम्रेरिवा जैसे 
विशाल्त क्षेत्र वाले राज्य हैं तो दूखरी ओर सेनमेरिनों (इटलो के प्रदेश से घिरा हुआ 
एक छोटा सा राज्य) तथा मोनाकों [फ्रांस वे दक्षिण मे) जँँपे छोटे राश्य भी हैं 
जितका क्षेत्रफ्त क्रश 6 वर्ग ह्लिलो मील तथा 370 एक्ड है । ब्लुशलौ ने ठीक 
ही कहा है कि "एक राज्य का कम से फम तथा अधिक से अधिक क्तिना विस्तार 
हो, इस सम्बन्ध मे कोई निपम्म बनाने का %पत्त करना तिरथंक होगा ।” 

राज्य के प्राप्त कितनी भूमि होनी चाहिए दशा सग्बन्ध में निचारक्ों में भिन्न- 
परिन्न विचार व्यक्त किये हैं। प्लेटो तया अरस्तू छोटे जाकार वाले राज्यों के पक्ष 
में थे। अठारहवी शतताब्दो में रूसो ने भी इसी विचार का समर्थन किया। रूसो 
के मतानुमार छोटे राज्य बडे राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा जततन्त्र वे 
अधिक अनुदूल होते हैं । मॉण्टेस्क्यू दा भी यही विचार था कि,छोदे राज्यों के लिए 
गणतन्त्र शासन, सश्यम आकार बले राज्यों के लिए एकतम्त्र शासन तथा बे राज्यों 
के लिए तिरफुश शासन अधिक उपयुक्त होता है। ड्लो० टाकविल ने भी छोटे राज्यो 
के लिए गणतस्त्र प्रथाली को उपयुक्त बताया। उपरोक्त विचारको ने जो विचार व्यक्त 
किये थे, वे उस समय की परस्थितिशो के अनुपार बिलकुत्र सही ये । उस समय याता- 
यात के साधनों का दिकास नहीं हुआ था। उस युग में विश्रेद्धीकरण, संघ शासन 
तथा स्पातीय स्वराज्य के सिद्धान्दों का भी लोगो को ज्ञान नहीं था। परन्तु बतमात 
समय में गातायात तथा सम्देशवाहन के साधनों तथा प्रतिनिधि प्रजातस्त, सघवाद 
तथा स्थातीय स्वराज्य के विकास ने बड़े राज्यों में शासन-प्रबन्ध की कठिनाई को दूर 
कर दिया है। वतंम्रान परिस्थितियों मे सुरक्षा की दृष्टि से भी छोटे राम्याका 
अस्तित्व सदंव घतरे मे रहता है। इसके अगिरिक्त छोटे आकार बाले राज्य आयिक 
दृष्टि से भो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। विद्वाल राज्यों के प्राकृतिक साधन भी 
अधिक होते हैं । आज राज्यों का दिशात आकार आधिक तथा संनिक शक्ति का साधन 
बने गया है। अत वर्तमाने समय में प्राय सभी विचारक बड़े राज्यों के प्रक्ष में हैं) 

फिसी भी राज्य की जनसस्पा का उसके क्षेत्र से घनिष्ठ मम्बन्ध होता है। 
परदि राज्य की जनेमख्या अधिक हो तथा उम्का क्षेत्र कम हो तो अनेक कठिताइयाँ 
उत्प्न हो जायेंगी । दूसरी ओर यदि जनसस्प्रा कम हो तथा छेत्र बहुत बड़ा हो तो 
राज्य के धाहइविक साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो सकेगा। अत राज्य री 
जनसख्या और क्षेत्र म कोई अनुपात अवश्य होना चाहिए । 

भूमि से तात्पयं एवं उसका सहत््त--उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि निश्चित भू-भाग अथवा भूमि राज्य का एक आवश्यक तत्त्व है। परन्तु 
यहाँ भूमि से तात्पयं केवल भूनरड से नहों है बल्कि इसके अन्तगत निम्नविखित 
बातें शापिल हैं-“- () राज्य के क्षेत्र मे आते वाला भूमि प्रदेश, (2) राज्य के क्षेत्र 
में आने वाली नदियाँ, झीलें, पंत, खनिन पदावं, आदि, (3) राज्य के समुद्र दठ से 
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2 भीज्ञ तक का समुद्री अधिकार क्षेत्र, (4) राज्य के क्षेत्र में आने वाला आकाश 
अथवा वायुभण्डल । 

भूमि के अन्तर्गत मानो जाने वाली उपरोहत वस्तुओं का राज्य की स्थिति पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभार पडता है ( मदि दिसी राज्य में सजिज-पदार्थों की प्रचुरता है अध्वा 
बहू दिद्युत शक्ति से सम्पन्न है तो उस राज्य के आर्दिक तथा औद्योगिक विकास की 
सम्भावनाएँ भो उत्तती अधिक बढ जाती हैं ; राज्य को भौगोलिक स्थिति का उसकी 
सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ब्रिटेव और जापाने के स्द॒तन्त्र अस्तित्व का कारण 
न दैशो दा स्वतन्‍्त्र प्मुद्रत्तट है। इसी तरह जलदादु का भी राज्य की स्थिति तथा 
उसके मागरिको के चरित्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन राज्यों को जलवायु 
बहुत अधिक <ण्डी होती है बहूँ राजनीतिक विकास नहीं होता क्प्रोकि वहाँ के लोग 
अपनी जीविका में ही व्यस्त रहते है ओर जिन राज्यों को जलवायु बहुत गरम होती 
है, वहीँ के लोग आलझी और विलासी होते हैं । यही नही, राज्य की भौगोलिक स्थिति 
उसकी विदेश नीति के निर्धारण मे भी सहायक होती है। 

(3) सरकार (00%श८0ए५॥) - राज्य बा तीसरा महत्वपूर्ण तत्व शासन 
क्षपया सरकार है जिसके दिना राज्य का निर्माण पूर्ण नही हो सकता । पह राज्य का 
शगठमात्पक हत्व है | किो सिश्चित प्रदेश पर बसा हुआ मानव समुदाय तब तक 
राज्य का रूप धारण नदी कर सकता जब तक बहू राजदीतिर दृष्टि से संगठित न 
हो । अत राज्य कहलाने के लिए उसका राजतीतिक सशठत होना अत्यन्त आवश्यक 
है। सरकार कै बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार ही वह 
साधन है जिसके द्वारा राज्य अपने लक्ष्य एद तीतियों को पूरा करता है। सरहाए 
राज्य का स्थावहारिक पहलू है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति 
होती है | राज्य एक अमूत सस्वा है ओर सरकार इस अमूर्त संस्था वा भूत॑ रूप है। 
राज्य में सरकार का होता इसलिए भी आवश्यक है कि उसके बिना स्रभ्य समाज का 
अस्तित्व सम्भद नही है। पार्नर के अनुसार “सरकार राज्य का वह साधत था पथ 
है जिसके द्वारा राज्य को छामान्य नोतियों फा निर्धारण तथा सामान्य हितो को 
चूति होती है और जिसके हारा रध््य के सामान्‍य कार्यों का तियमन अथवा प्रवस्ध 
किया जाता है ! सरकार के बिन! जनता असगछित तथा अराजर जनसपूह के €प 
में हो होगों जो सापूहिक रूप हें कोई कार्य करते से अशक्त रहेगा।”! भोह्टाऊ 
के शब्दों मे, “सरकार से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों तथा साधनों से होता है 
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जिनके द्वारा राज्य को इच्छा को अभिव्यक्ति होती है तथा उसे कियान्वित किया 
जाता है +/ 

प्राचीनकाल में सरकार का सगठन साधारण तथा सरल था। उसमे थोड़े से 
विभाग तथा राज-क्मचारो होते थे। उसके कार्य भी सीमित थे तथा शासन की 
समस्त शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वे द्वारा किया जाता था। 
परन्तु वर्तमान समय में सरकार का संगठन जटिल हो गया है। आज सरवार के 
मुख्यतपा तीन अग होते हैं-- व्यवरधापिका, कार्यंप्रालिका तथा स्थायप्रालिका ॥ आज 
राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ जाते के करण सरकार के कार्यों में भी काफों वृद्धि हों गई 
है। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, जंसे राजतन्त्,, कुलीनतत्त्र, अधि- 
नायक्तन्त्र, लोकतन्त्र इत्यादि | सरकार बा कोई ऐसा निश्चित रूप नहीं है जो सभी 
राज्मों को समात रूप से मान्य हो । परन्तु वतंमाद समय में लोवतस्त्र को अन्य शासंब- 
प्रणालियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। 

सम्प्रभुता (50४८ए८४809)--राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण 

हत्द सम्प्रभुता है। इसे गज्य का जीवन अथवा उसकी आत्मा कहा जा सता है। 
सम्प्रभुता का अर्य सर्वोच्च शक्ति अबवा मत्ता है। यह शक्ति केवल राज्य में निवास 
करती है ! राज्य बे अलादा अन्य सघो के पारू जतता, भू-भाग तथा शॉसन जुता 
कोई सगठत भी हो सकता है परन्तु फिर भी उन सबको राज्य नहीं कहा जा सकता 
बयोकि उनके पास सम्प्रभुता वही होती | गेटल बे शब्दों भे, “सम्प्रणुत! हो राज्य का 
बहू तत्व भौर लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है !” लास्कों ने भी 
लिखा है कि 'अपनो सम्प्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार फे मावव-सपुदापों 
से भिन्न है /! मत राष्खभुवा के अभाव मे राज्य का अरितिप्व राम्भव नहीं है। 
उदाहरण के लिए, ।5 बगध्त सन्‌ 4947 से पूर्द भाप्त एक राज्य नहीं पा क्योकि 
जनसह््या तिश्चित भू-भाग तथा सरकार के होते हुए भी बह सम्पमुताह्मम्पक्न नहीं 
था ) सम्प्रभुता भारत के पास न होकर द्विटिश सरकार के पास थो और भारत त्रिटिश 
साम्राज्य वा एक अगर मात्र था। स्वतन्वता प्राप्ति के साथ जब भारत को सम्प्रमुता 
प्राप्त हुई तभी उसे सही अर्थ में राज्य का रूप प्राप्त हुआ। 

सम्प्रमुता से हमारा तात्पयं दो बातो से है--आन्तरिक सम्प्रमुता एवं बाह्य 
सम्प्रमुता । आन्तरिक सम्प्रभुता का अर्थ यह है कि अपनी प्तीमा के अन्तर्गत शज्य को 
सत्ता सर्वोपरि हो तथा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर उसे 
सर्वोच्च वानूनो अधिकार प्राप्त हो। सभी उसकी आज्ञाओं का पालन करते वे लिए 
बाध्य हो। बाह्य सस्प्रभुता से ताटय॑ यह है कि राज्य सभी प्रकार के बाहरी निप- 
न्त्रणों से मुक्त हो तथा वह अन्य राज्यो के साथ इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित करने 
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मे स्वतस्त्र हो | यदि बोई राज्य अन्य राज्यों बे साथ सन्ध अयदा समझौते बे फ्ल- 
स्वरुप स्वेश्छा से अपने ऊपर किसी प्रवएर के प्रतिवन्ध स्वीकार कर लेता है तो इससे 
उमर झज्य वी सप्पणुना किसी भो रूप में मर तो खण्डित होती है और मे सीमित होती 
है। जत रप्प्रभुता सम्पन्न राज्य आन्तरिक एव बाह्य दोनो क्षेत्र मे राबॉच्च उत्ताघारी 
होता है । 

हिष्कर्यं-- उपर्युक्त विदेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसख्या, निश्चित 
भू भाग, सरकार तथा सम्प्रभुता राज्य वे अनिवाय तत्त्व हैं । इनमे से किसी भो एक 
तत्द के अभाव में राज्य की स्थापना सम्भव नही है ! इन प्रमुख तत्त्वों के अतिरिक्त 
डिद्वान लेखकों ने समय समय पर कुछ अन्य दत्वो का भी उल्लेख जिया है, जैसे आजा 
दामन, अत्यराप्ट्रीय सान्यता तथा राज्यों मे सह-जीतन इत्यादि । परन्तु यह तत्त्व ऐसे 
नहीं हैं जो राज्य दे अस्तित्व अथवा उसके बने रहने के लिए अत्यन्त आवश्यक हो | 
वया संयुक्त राष्ट्र एक राज्य है? 

कभी-कभी यह प्रश्न लोगो को अम मे डाल देता है वि बया सयुक्त राष्ट्र एक 
राज्य है? यह सत्य है कि सयुक्त राष्ट्र का अपना एक विधान है, उसके 6 प्रमुख अग 
हैं, उमके अन्तर्गत अनेक ससथाएँ कार्य बर रही हैं, उसका अपना एक अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय है, उसकी राजधानी है उसके अपने कमंचारी हैं, उसका अपना एक कोष 
है, वह अपने आय ध्यय का पन्रक तैयार करता है, उसके अपने भवत तथा सम्पत्ति है 
परन्तु फिर भी उसे एक राज्य नही कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि धयुक्त 
राष्ट्र के पास अपनी कोई जदता अथवा प्रजा नही है, उसका अपना कोई प्रदेश नहीं 
है जो उसके अधिरार में हो तथा सबसे मुख्य बात यह है कि उसके पास सम्प्रभुता 
मह्दी है। वस्तुत संयुक्त राष्ट्र एक सम्प्रभु अन्तर्सपट्रीय राज्य नहीं है बल्कि यह सततार 
के स्वतस्त्र एव सम्प्रभुता-सम्पन्न राज्यों दा ऐच्छिक सप है । इसमे सम्प्रभुता सुक्त 
राष्ट्र के पास नही है बल्कि सदस्य राज्यों के थाप्त है। संयुक्त राष्ट्र के आदेशों का 
दालन करया सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। अत यह रपप्ट है कि 
सपुक्त राष्ट्र एक राश्य नहीं है। 
वया सप को इकाइयाँ राज्य हैं 

भारत तथा अमेरिका के सविधानो मे सप की इकाइय। को राज्य कहा जाता 


है, जैसे भारत में आहार साय दा चाप राज्य, राजस्थान राज्य हरियाणा राज्य तथा अमेरिका मे 
ज्यूपार्क राज्य, ऑत्यो राज्य, धल्यदि। हो राज्य, इत्यादि । परन्तु वाम्दद मे इनको राज्य कह" सही 
कही है। ये स्वतस्त्र राज्य न द्वोकर एक राज्य के उप-छण्ट अयदा दृकाइयाँ भान हैं। 
इनमे राज्य के सीन तत्त्व तो पूर्ण रूप से पाये जाते हैं परन्तु इनसे राज्य के चौथे तत्व 
अर्थात्‌ सम्प्रभुता का अम्ाव है। इन्हे आन्‍्त रिक क्षेत्र मे नो सीमित सम्प्रभता प्राप्त है 
तथा बाहरी क्षेत्र मे इन्हें सम्प्रभुता विलबुत ही ब्राव्त नहीं है। अत सम्प्रभ्ता वे 
अभाव के कारण हम राही हुए मे इन्हे राज्य नही कह पते । है 

इसके विपरीत हुम नेपाल, वगलादेश, वर्मा, श्रीलका परादिस्तान आदि को 


राज्य क्हेगे क्योकि इनमे राज्य का निर्माण करने वाले चारी प्रमुख तत्त्व विद्यमान हैं। 
ये राज्य अपने अत्तरिक क्षेत्र मे भी सर्वोच्च हे तथा ये सभी प्रकार के बाहरी नियन्त्रण 
से भी मुक्त हैं। अत इन्हें आन्तरिक तया बाहरी दोनो सेशो में सम्प्रभुवा धराप्त है। 
वया बेटिकन शहर एक राज्य है ? 

बेटिवन शहर रोम (इटली) का एक भाग है जिसका क्षेत्रफल लगभग 60 
एकड़ है। रोमन वेयोलिक चर्चे का घममे-पुर पाप इसी नगर मे रहता है। इस नगर 
का प्रबन्ध आदि सब प्रोप के हाथो भे है । प्ोष को अपनी ही सरकार तथा अपना 
न्यायालय है। उसने दूसरे देशो में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए है तथा दूधरे देशों के 
राजदुत अपने यहाँ स्वीकार किए है । परन्तु फिर भी हम र/जदीतिक अर्थ में मोपशाही 
(१89८५) का एक राज्य नही बह सकते । उम्ने दूमरे देशो में अपने जो राजदूत भेजे 
हैं अथवा दूसरे देशो ने वेटिकन में अपते जो राजदूत भेजे हैं, वे केवल धाविक मापलों 
तथा हिंदों के ग्बस्ध में काम करने के लिए प्लेजे गये हैं । पोप के द्वारा किये जाने 
बॉले समस्त काये घामिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं ५ अत पोषशाहो अथदा वेटिकत 
शहर सही भर्थों मरे एक राज्य नही है । 
जया राष्ट्रमण्डल एक राज्य है? 

द्वितीय भहायुद्ध तक सस्तार के अनेक प्रदेशों पर ब्रिटिश सरकार का तियात्रण 
था तथा गे प्रदेश व्िटिश स(म्रज्य के अग ये | द्वितीय महायुद्ध के पश्वात एशिया 
तथा अफ्रीका के अनेक प्रदेश धीरे-रे स्वत तर होते गए। ऐसे स्वतन्त्र देशों ने इगलैएड 
के साथ मिलकर : शाष्टुमण्डल (६ |(०ण७०0०४०३)१४ ए )९७१ 005) वाम वा एक सगठते 
बनाया है | यह राप्ट्रमण्डल एक स्वतन्त्र एव सम्प्रभु राज्य नही है वल्कि स्वतत्त एवं 
सप्रस्भुवावस्पन्न राज्यों का एक ऐच्छिक सगदत है । राप्ट्रमण्डल में लिये गये निर्णयों 
का पालत करता सदस्य राज्यों की इच्छा पर विर्भर करता है। अत राष्ट्रमण्डल को 
हम एक राज्य नद्दी वह सकते । 

राज्य तया समाज मे अन्तर 

विभिन्न विचारको ने सपराज और राज्य के बीच सम्दर्2 हृपष्ट करने का प्रदत्त 
किया है । प्राचीत यूनानी विद्ञरव' प्लेटो देया अश्रदे राज्य बोर समाज में अन्तर 
नहीं पानते थे । उसके लिए सम्राज ही राज्य था; तथा राज्य ही समाज था। उतके 
अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक राजनीठिक प्रणणी भी है। 
उनकी इस मान्यता का कारण यहू था कि श्राचीत यूनान में नगर-राज्य थे । हर तगर- 
राज्य झाकार मे छोटा तथा अप़्वदी मे सघन घ(। नागरिकों के हितों मे समानता 
यी । उत्त समर तगर राज्य मात्रर के हम्पूर्ण जीवव के केत्न बने हुए पे ॥ अत मगर- 
राज्य केवल एक राजनीतिक धगठव ही नहीं या-अपितु बहू एक धारक, सासकृतिक, 
सामाजिक तथा आधिक खगठत भी था। ऐसी स्थिति में उस समय राज्य ओर समाज 
में कोई अस्तर ते मातना स्वाओ्ाविक ही था। प्लेटो तथा अरघ्तु के सभाव होगल, 
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काण्ट दया मुस्तोलिती जैसे आदर्शवादी विचारको ने भी राज्य ओर समाज मे कोई 
अन्तर नही माना है। हीगल से राज्य को स्वेव्यापी तथा सर्वोपरि बताया । मुस्तोत्तिनी 
का कहना था कि “सभी कुछ राज्य के अस्त्गेत है, राज्य के बाहर तथा राज्य के 
विरद्ध कुछ भी नही है ।”! तिरक्ुश शासको ने भी राज्य तथा समाज के अन्तर को 
क्रभी स्वीकार नहीं किया । वे मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे हस्तझेप करना अपना 
अधिकार सगझते थे । परन्तु राज्य और समाज को एक मानना सही नही है। भेकाइवर 
के अनुसार, “सवंप्रथम, इमे राज्य और समाज के बीच भेद स्पप्ट कर लेना चाहिए । 
सामाजिकता को राजनीति कै साथ मिलाना एक बहुत बडो भूल करने का दोषी बनना 
है, जिसके कारण समाज अथवा राज्य दोनों मे से किसी को भी समझने में बहुत बडी 
बाधा उपस्थित हो जायेगी ।”* इस सम्बस्य मे विल्सन ने ठीक ही लिखा है कि 'जो 
लेखक राज्य के कार्यों को महत्ता प्रदात करना चाहते हैं, वे राज्य तथा समाज को 
पर्यायवाची मातते हैं, जबकि दे लेखक जो राज्य के कार्यों को कम करना चाहते थे, 
उसे साम्राजिक सम्ठन का एक ऐसा रूप समझते हैं, जिसके अन्तर्गत भौतिक नियलण 
की व्यवस्था सर्वोच्च बन जाती है । सामाजिक को राजनीतिक के साथ एक रूप करने 
से न तो राज्य को ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और न समाज को हो ("४ 
इसमे पहले कि हम समाज और राज्य के अभ्तर को समझे, हमारे लिए यह 

थीन लेना आवश्यक है कि समाज क्या है ? मोटे रूप मे किमी सामास्य उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए संगठित मनुष्यों के रामुदाय को समाज कहते है । दूसरे रूप मे हम यह 
कह सकते हैं कि जब सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य संगठित होकर साथ 
साथ रहते हें, तव समाज का निर्माण होता है। इस तरह मानव-समूह, सामान्य 
उहूं श्य तथा सामान्य इच्छा समाज के अनिवायं तत्त्व हैं। समाज का आकार छोटा 
भी हो सकता है तथा बहुत बडा भी अर्थात यह एक गाँव से लेकर पूरे विश्व तक का 
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हो सकता है । मेकाइवर वे शब्दो मे, “समाज मनुध्यों के समस्त ऐच्ठिक सम्बस्धों का 
योग है।” लोकॉक के अनुसार, “समाज शब्द से हमारा तालयें केबल राजमीतिक 
सम्दन्धो से नहीं है किन्तु उन समस्त मानवीय सम्वस्धों और सामूहिक कार्यों से है जो 
अपने ताने-दाने से मनुज्यों को एक-दूसरे से बाँघे रहते हैं।” कोल ने “समाज को 
जन समुदाय के भन्तगंत संगठित समुदायों तथा संस्थाओं को ग्रन्यिं बताथा है ॥ 
राइट के शब्दों मे, “समाज मनुष्यों का एबं ममूृह नही है अपितु विभिन्न समूहों के 
बीच सम्बध्धों की व्यवस्था है।”! समाज की परिभाषा करते हुए बाकर ने लिपा 
है कि “समाज से हेमारा तात्पयं अनेक उद्देश्यों तथा बनेक सस्थाओं वाले उन सब 
ऐच्छिक प्मूहो तपा समुदायों छे होता है जो क्सी राष्ट्र के अत्तगंत होते हैं अथवा 
उसके बाहर तक फैत जाते हैं| सामूहिक रूप से ये ही समुदाय उस सामाजिक ढांचे 
का निर्माण करते हैं जिप्ते हम समाज के नाम से पुकारते हैं ।” 

समाज और राज्य के अस्‍्तर को व्याह्या निम्नलिखित बिन्दुओ के अष्तगंत 
की जा सकती है 

(4) उत्तत्ति का बलर--उत्तत्ति कौ हृष्टि से समाज का जन्म राज्य से 
पहले हुआ है। मनुष्य प्रारम्भ से ही समाज में रहता आया है। यह निविवाद रूप 
से सत्य है वि एर्रिवार, धार्मिक सगठत, सामाजिक प्रम्पराओं आदि का जाम राज्य 
से पूर्व हुआ है । समाज इन सबको उसी प्रकार आबद्ध करता है जँसे कि एक वृक्ष 
अपनी शाखाओं फो करता है। अत' यह वहा जा सकता है कि समाज राज्य से 
प्राचीन है। 

(2) प्रदेश का अस्तर--राज्य के लिए निश्चित भू-भाग अथवा प्रदेश 
आवश्यक है परनतु समाज के लिए निश्चित भू-भाग की कोई आवश्यकता नहीं है। 
राज्य वी एक निश्चित सीमा होतो है परस्तु समाज की कोई निश्चित सीमा मही 
होती । समाज का क्षेत्र एक परिवार से लेकर सम्पूर्ण सस्ार तक विस्तृत हो 
सकता है। 

(3) रखता अथदा संगठन का अन्तर--संगठत की हृष्टि स्रे भी समाद 
ओर राज्यों मे अम्तर है। राज्य एक सुमगढित -सस्या है परन्तु समाज संगठित 
तथा अह्गठित दोनो प्रकार का हो सकता है। समाज का सगठत बढहुगुस्लो होता है। 
यह ऐसे समुदायों का समृह होता है जिनके लक्ष्य भिन होने हैं तथा जो समाज के 
विभिन्न लट्ष्पों को प्राप्त करने का काय करते हैं। इसके विपरीत, शाग्य के सगठत में 
एकता पाई जाती है। यद्यपि राज्य के विविध अग होते हैं परम्तु उन सदमे एक्ख्पता 
पाई जाती है। मैहाइवर के अनुसार, ' राज्य का अस्वित्व समाज के अल्तगंठ है 
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किन्तु वह समाज का प्रतिर्प तक नही है ।? राज्य वस्तुत सम्राज का उपकरण 
मात्र है उसका जीवन नही 4 
(4) उद्देश्य का अल्वरं--उद्देश्य की दृष्टि से समाजे व्यापक तथा राज्य 
सकुचित होता है । सम्राज अनेक सत्याओं से बतने के कारण भानव-जीवन के विविध 
उद्देश्यों को पूण करने की कोशिश करता है) उसका उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के सभी 
पक्षों, जैसे चैतिक, सामाजिक, सास्ट्रतिक, आविक, राजनीतिक, इत्यादि को समुन्नत 
करना है । इसके विपरीत राज्य का केवल एक ही परम उंहूं श्य होता है और वह है-- 
समाज में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखना तथा उन्हें लागू करना। अत राज्य 
का उहें श्य समाज की तुलना मे सीधित होता है । वार्कर ते इस सम्बन्ध में लिखा है 
कि “उदं श्य को दृष्टि से वे भिन्न हैं । राज्य का अस्तित्व केवत्त एक ही महान उ्ं श्य 
के लिए होतां है जबकि समाज का अस्तित्व अनेक उरद्ृं श्यो के लिए होता है जिनमे 
कुछ महान तथा कुछ साधारण होने हैं परन्तु वे सब्ष मिलकर व्यापक तथा गहरे हो 
जाते हैं ।/8 
हु (5) कार्यक्षेत्र का अस्तर--राज्य का कार्यक्षेत्र भी समाज के कार्यक्षेत्र से 
सीमित है। समाज में मनुष्य का सम्पूर्ण जोबन और वे सब सामाजिक बस्धन 
समाविष्ट होदे हैं, जो मनुष्शे की आपस में बाँधे रहते हैं--जसे परिवार, जाति, 
धर्म इत्यादि । राज्य का सम्बन्ध केवल उन सामाजिक सम्बस्धों से है जो सरकार 
के माध्यम द्वारा अपने आपडो व्यक्त करते हैं। दूभरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं 
कि सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे पक्ष हैं जिनका राज्य मे कोई भम्बन्ध नहीं होता । 
राज्य का कार्यक्षेत्र तो मतुष्य के केदल बाहरी कार्यो तथा सम्वन्धों तक ही सीमित 
है। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग तथा सहायता जैसे सामाजिक वन्धनों से राज्य का 
कोई सम्बन्ध मही होता | इसके विपरीत समाज का सम्बन्ध मानव-जीवन के ब्लाल्लरिक 
एवं बाहरी कार्यो तथा सभी प्रकार के सम्बन्धों से होता है 
(०) सम्प्रमुता का अल्तर--राज्य और समाज के बीच में एक प्रमुख बन्तर 
यह है कि राज्य के पास सम्प्रभुता शक्ति होती है। राज्य एक सम्धशुता-सम्पत्च 
संस्था है। वह बचपुर्देक लोगो से अपने आदेशों तथा कानूनों का पालन करा सकता 
है, घह शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा आज्ञापालत के लिए नोगो को वाबध्य 
हर सकता है प्रस्तु समाज को यह शकित श्राप्त नही होती । उसके पास केवल नेतिक 
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बल होता है । वह लोगो को किसी कयये के लिए बाध्य नही कर सकता । वह केवल 
उनको भावता से अपील कर सऊता है और इस तरह सम्राज लोगो वो वेवल 
सदुभावना के आधार पर अपना काम निकाजना है। 


(7) निर्माणछारी तत्त्वो का अन्तर--निर्माणकारी तत्वों की दृष्टि से भी 
राज्य तथा समाज में महत्त्वपूर्ण अन्तर है । राज्य वा निर्माण चार आवश्यक तत्त्वो 
से होता है--जतसरूपा, निश्चित भू भाग, सरकार तथा सम्धमुता | परन्तु समाज के 
सुजन दे निए देवल जतसब्या तथा भू-भाग दो हो तत्त्व आवश्यक होते हैं। इस 
प्रकार सरकार और सम्प्रभुता राज्य के दो ऐसे तत्त्व हैं जिनका समाज से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । 

सप्तेप में, हम यह कह सकते हैं कि राज्य समाज के अन्तर्गत गठित समुदायों 
में से एक सप्ुदाय है जिसका क्षेत्र समाज के क्षेत्र से सीमित है । सेकाइबर ने लिखा है 
कि “राज्य एक ऐसा संगठन है जो न तो समाज का समवपस्क है और न समाज के 
समान ब्यापक्र है अपितु उसका निर्माण समाज के अन्तर्गंत एक निश्चित व्यवस्था के 
रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए किया गया है ।! राज्य और समाज 
के अन्तर को स्पृष्द करत हुए प्रो० बाकर ने चिजा है कि “समाज का क्षेत्र सहयोग 
है उसको शक्त्रि सदमावता की शक्ितर है तथा लचोलापन उसकी कार्य पद्धति है 
जबकि राज्य का क्षेत्र यॉन्तिक कार्यदाही है, उसका वल सैरप गत है तथा क्छोरता 
उसकी कार्य पद्धति है ।/2 


यदपि राज्य तथा समाज में कई बातो मे महत्त्वपूर्ण अन्तर है परन्तु फिर 

भी दोनो मे बडा पतिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुत राज्य तथा समाज दोनो एक-दूसरे 
पर आश्रित हैं तथा एक के बिना दूसरे के सफल अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा 
सकती । एक ओर राज्य शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम करके उन परिस्थितियों को 
बनाये रहता है जिनके बिना समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है तो दूसरी 
ओर सम्राज राज्य की आधारशिला के रूप थे काम वरता है | समाज के लिए राज्य 
के महत्त्व वो स्पष्ट करते हुए बाकर ने लिखा है वि “समाज राज्य द्वारा सम्दद है# 
वह 
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यदि राज्य आधुनिक समाज को सम्बद्ध करके न रये तो इससे उसका अस्तित्व ही 
खतरे में पड जायगा ॥"! 
राज्य और सरकार मे अन्तर 

साधारणतया राज्य और सरकार इन दोनो शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के 
लिए किया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी राज्य और सरवार के 
बीच के भेद को प्राय भुना दिया जाता है ! कुछ ऐसे राजनीतिक विचारक भी हुए हैं 
जिन्होंने राज्य और सरकार दोनो को (क ही माता है। प्रा वा सम्राट सुई चोदहवाँ 
कहां करता था कि मैं ही राज्य हूँ (] ४0 0० »(8(०) । हॉब्स जेरे राजनीतिक 
विचारकों ने भी राज्य और सरकार वा समान अर्थ में ही प्रयोग किया है। इसी 
तरह कोल (0 700 प्र (००) डिबो (008०) सुमनर (४ 6 कद) 
तथा केलर (8 0 (८॥८९ बरादि विचारको ने भी राज्य और सरकार में कोई 
जद नही माना है। कोल के अनुमार, “राज्य एक समुदाय की शासन व्यवस्था 
(सरकार) के अतिरिकत कुछ तही है ।” परन्तु राज्य और सरकार को एक मात लेना 
भारी भूल होगा। जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं कि सरकार राज्य का एक 
अनिवाय॑ तत्व है। वह एक ऐसी एजेन्सी है गिसके द्वारा राश्य अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति का प्रवल करता है। सरकार के माध्यम से राज्य की इच्छा निर्मित होती है, 
अभिव्पकत होती है तथा पूर्ण होती है परन्तु किर भी उस्ते राज्य का पर्यायवाची नहीं 
कहां जा बता । जैप्ता कि प्रो० लास्‍्की ने लिखा है कि 'सरकार राज्य का प्रतिनिधि 
क्षयवा एजेण्ट पात्र है। उपका अस्तित्व राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है । 
यह स्वय दबाव डालने वाली सर्वोच्च सता नही है, बह तो केवल शासन का एक 
धन्त्र है जो सर्वोच्च सत्ता के उद्देश्यो को वार्यरूप प्रदान करता है।”? 

राज्य और सरकार मे मुख्य रूप से निम्नलिखित अम्तर हैं 

() राज्य प्रघान सरकाए प्रतिनिधि--राज्य प्रधान है और सरकार उसकी 
भ्रतिनिधि मात्र है। राज्य मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जो सम्परभुता-सम्पन्न है 
जया सरकार राज्य का वह यख्त्र है जो राज्य की ओर से उसके उद्देश्यों को कार्य रूप 
में परिणत कर्ता है। सम्प्रशुता शक्ति राज्य में निहित है, सरकार में नहीं। सरकार 
तो सम्प्रभुतान्सम्पन्न राज्य की प्रतिनिधि अधवा एजेष्ट मात्र है जो राज्य की 
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ओर से उप्तकी सम्प्रभुता-शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य की शक्तियाँ मौलिक 
होती हैं जबकि सरकार को शक्त राज्य द्वारा ध्राप्त होती है। इस वरह हम कह 
सकते हैं कि राज्य स्वापी है तथा सरकार उसकी सेवक है । गिलक्राइसटट ने लिखा है, 
“सरकार वी शविंत्र इस कारण है कि वह राज्य से सर््त्रान्गत है। सरकार सम्प्रभुता 
सम्पन्न नहीं है। उसके पाम जो भी शब्त है वह उसे राज्य ने प्रदात की है।” 

(2) राज्य स्थाई सरकार अस्थाई--राज्य नौर सरकार के बीच में एक 
महत्वपुर् अ्तर यह है दि राज्य स्थाई है जवकि सरकार अस्पाई होती है। राज्य 
एव' स्थायी व शाश्वत सयठत है जबकि सरकारें परिवर्तनशील होती हैं। उदाहरणारय, 
इगलेण्ड में कमी मजदुर दल की सरकार बनती है तो व भी अनुदार दल की। इसी प्रकार 
अमेरिका में राष्ट्रपति कभी डेमोक्रटिक पार्टी का चुना जाता है तो कभी रिपब्निक्त 
पार्टी का । भारत में यदि स्वतन्त्रता प्राप्ति से सन्‌ 977 के चुनाव से पूर्व तक काग्रेस 
दल की सरकार थी तो अब जनता (एस) पार्टी वी सरकार है। लोकतान्त्रिक देशों में 
भ्राय सरकारें समयन्‍्ममय पर वदलनी रहती हैं परन्तु राज्य के स्थायित्व पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पडता । इस प्रकार ससथा के रूप में राज्य स्थायी ठया सरकार 
अस्थायी होती है। इगलैण्ड मे राज्य और सरकार के अन्तर को इन शब्दों में स्पष्ट 
किया गया है कि “राजा मर गया है, राजा विरायु हो ॥/7 

(3) राज्य पूर्ण सरकार अग-राज्य एक पूर्ण कल्पना है तथा सरकार 
उसका केवल एक अग है, शज््य का निर्माण चार तत्त्वो--जनसस्पा, निश्चित 
भू-भाग, सरकार हपा सम्प्रभुता--से मिलकर होता है। सरकार राज्य के चारो तत्त्वो 
में से केवल एक तत्त्व है । राज्य एक पूर्ण मानव-शरोर के समान है तथा सरकार उस 
शरीर के केवल एक भंग के समान है। सरकार का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व पर 
हो निर्भर करता है । राज्य तथा सरत्रार के इस अष्तर को स्पष्ट करते हुए भेकाइवर 
ने लिखा है कि “जब हम राज्य के विषय मे बात करते हैं तब हमारा अर्थ उस सबठव 
से होता है जिप्तका प्रशासक्ीय अग सरकार होना है। राज्य का एंक सविधान होता 
है, नियमों का सग्रह होता है, सरकार के निर्माण की विधि होतो है १4 नागरिवो 
रा एक समूह होता है। जब हम इस सम्पूर्ण ढाँचे के विषय मे विचार बरते हैं तव 
हम राज्य पर विचार करते हैं।”* 

(4) राज्य व्यापक सरकार सकुबित--राज्य सरकार की अपेक्षा व्यापक है । 
इसकी सदस्यता अनिवायं होती है । राज्य मे निवास बरने वाले सभी नागरिक इसके 
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सदस्य होते हैं। इसके विपरीत सरकार के अन्तगेत केदल वे ही थोड़े ते व्यक्ति भाते हैं 
जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप रो शासन संचालन से होता है । इस तरह राज्य वी तुलना 
में सरकार की सदस्थता सकुचित है । 

(5) राज्य निराकार सरकार साकार--राज्य और सरकार के स्वरूप मे भी 
भेद होता है। राज्य एक निराकार अथवा अमूर्ते सत्था है। यह केवल एय विचार है 
जिसका कोई भौतिक अथव/ स्थूल रूप नहीं है जिस्ते हम देख सके । इसके विपरीत 
सरकार एक रुपप्ट तथा सागर सगठन है। यह एक मू्ते यन्न है जिसे हम देख सकते 
हैं । राज्य और सरकार मे वही भेद है जो आत्मा तथा शरीर में होता है। मात्मा के 
समान राज्य अटश्य है तथा शरीर के समान सरकार दृश्य है । 

(6) राज्य स्वाभाविक सरकार कुत्रिम--राज्य एक प्राहतिक समुदाय है 
जिसका धीरे-प्रीरे बिवास हुआ है । दूसरे शब्दों मे, हम कह सकते हैं कि राज्य का 
कभी निर्माण तहीं किया गया बल्कि यह तो निरम्तर विकास का परिणाम है | गानेर 
ने ठोक ही कहा है कि “राज्य एक कृजिम यारितरिक रचना नही है बल्कि एक ऐसी 
सश्था है जिसका स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है।”? इसके विपरीत सरकार एक 
कृत्रिम सयठन है, जिसका निर्माद मनुष्यों के द्वारा अपनी इच्छा से किया जाता है। 
(४ तरह हम कह प्कते हैं कि प्रहति की दृष्टि से राज्य स्वाभाविक है तथा सरकार 
कृत्रिम । 

(7) राज्य के हप में एकता सरकारों के रूप में म॒श्नता--राज्य एक ऐसा 
संगठन है जिसका रूप साम्रान्यतया एकसा ही रहता है। सभी राज्यों के आवश्यक 
तप्व एक समान होते हैं--जनसस्या, भू-भाग, सरकार तथा सम्प्रभुता । लेक्नि सर- 
कारों के हूप विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अधिनायकवाद अथवा लोकतम्त्रात्मक, 
ससदीय अथवा अध्यक्षात्मक, एकात्मक अथवा सघात्मक, इत्यादि | हर राज्य अपनी 
सुविधानुमार सरकार के इत रूपो में से अपने लिए कोई रूप चुन लेता है ॥ 

(8) राज्य की सत्ता असोमित सरकार की सोमित--राज्य को सत्त। असोमित 
तथा अनिप्त्रित होती है जबकि रास्कार को सत्ता सौमित तथा विय-त्रित होती है 
राज्य एक सम्प्रभुठासम्पन्न सस्‍्या है। सम्प्रमुता राज्य का एक अनिवार्य तत्त्व है 
परन्तु सध्कार के लिए यह तत्त्व आवश्यक नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि सरकार के 
द्वारा कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो नागरिको दारा उत्तकी आलोचना की जा 

सकती है तथा उसका विश्योश्व किया जा सकता है परतु नागरिक न तो राज्य का 
विसेध क्र सतते हैं और न राज्य के विरुद उनके कोई अधिकार हो हो सकते हैं। 


राज्य वा विरोध राज द्रोह अथवा देश द्रोह मादा जाता है परातु सरकार का विरोध 
ऐसा नही माता जादा ! 
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(9) अन्य अस्तर--विना सरकार वे राज्य नहीं हो सकता। सरकार का 
चहे कोई रूप हो उसकी उपस्थिति राज्य के अस्तित्व वे लिए अत्यन्त बावश्वक है । 
किन्तु, इसके विपरीत सरकार” बिना राज्य के भो हो सकती है जैसे कि स्थादीय 
सरकार अथवा बोई अन्तर्राष्ट्रीय सबठत, इत्यादि | इसके अतिरिक्त निश्चित मु-म्ताय 
राज्य का एक आवश्यक तत्व है परन्तु सरकार दे लिए इस तत्त्व को आवश्यक्ता 
नहीं है। वह तो स्वय राज्य का एक तत्त्व है। 

सयुक्‍त राज्य अमेरिवा के सर्वोच्च स्थायालय ने राज्य और सरकार के अन्तर 
को स्पष्ट करते हुए अपने एक निर्णय मे कहा था कि ' राज्य स्वय एक झादश्श व्यक्ति 
है जो बस्पृश्य, अदृश्य तथ, स्थिर है। सरकार उसकी एजैण्ट अथवा अभिवर्ता है जो 
एक निश्चित सीमा के अन्दर राज्य की पूर्ण प्रतिनिधि है किम्तु उससे बाहुर उसकी 
सत्ता एक गैर-बानुनी अधिकार वे समान है ।/? 

यद्यपि रा-य तथा सरकार में अन्तर माना जाता है परन्तु फिर भी इत्तना तो 
मातता ही होगा कि इत दोतो में परस्पर घतिष्ठ सम्बन्ध है तथा दोनों एक-दूसरे पर 
आधित हैं। एक के बिना दूछरे के अस्तित्व को कल्पना ही नहों की जा सकती ॥ 
इसका एक प्रमुख कारण यह है कि राज्य वी सम्प्रभुता तथा वेधानिक सत्ता का प्रयोग 
सरकार के द्वारा ही क्या जाता है। सोल्टाऊ (50030) ने ठोक ही वहा है कि 
“शासनतम्त्र का स्व॒रूव ही राज्य के राजनीतिक स्वरूप के अन्तर को स्थिर करता है । 
जब हेम यह कहते हैं कि ब्रिदेन एक सर्वध।निक राज्य हैं तब हमारा तात्पर्य राज्य 
भोर शासनतनन्‍्त्र दोनों से होता है।" 

राज्य तथा अन्य समुदायों मे अन्तर 

समाज मे मनुष्यों के विभिश्न हित तथा उद्देश्य होते हैं। इन विभिन्न उद्देष्यों 
की पूति वे लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के सगठनों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही 
संगठनों को समुदाय कहा जाता है। अत समुदाय मानव का बह सगठत होता है 
जिसका निर्माण मनुध्यो के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य वी प्राप्ति के लिए स्वेच्छापुर् क 
किया जाता है। सामानन्‍्यतया, समुदाय के दो प्रमुख लक्षण माने जाते हैं--प्रथमत , 
उसका संगठन किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है, द्वितोषतः, 
उसका निर्माण स्वेच्छा से किया जाता है, अब उसकी सदस्यता ऐक्छिक होती है । 
समुदाय की परिभाषा देते हुए सेकाइबर ने लिखा है कि “समुदाय एक ऐसा समूह 
होता है जो सामान्य रूप से कसी सामान्‍य टित या हिजों वे समूह की पूति के लिए 
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संगठित होता है ।”7 कोल (८०८) ने इसकी परिप्रापा इस प्रकार की है कि “समु- 
दाय ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक या अनेक उद्देश्य समान होते हैं। वे अपने 
सहयोगी कार्यों द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। इस हेतु वे सामूहिक 
कययंबाही दे लिए कुछ नियम निर्धारण कर लेते है !” बहुलवादी दिचरक तो राज्य 
को भी इन समुदायों के सम्मान एक समुदाय मानते हैं किन्तु बहुलवादी बिंचारकों की 
इस मान्यता को स्वीकार नहीं क्या जा सकता क्योंकि राज्य भमुदाय होते हुए भी 
एक गम समुदाय है जो अपनी प्रकृति मे अन्य समुदायों से सवंथा भिन्न तथा 
उच्च है। 

राज्य तथा अन्य समुदायों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं 

() सदस्यता सम्बस्धी अन्तर--(/) समुदायों की सदस्यता विशुद्ध रूप से 
ऐछिक होती है | यह मनुष्य को इच्छा पर निर्भर करत है कि वह किसी समुदाय का 
सदस्य बनते या न वते और कोई भी क््यविद जब चाहे तब समुदाय को सदस्यता की 
स्थाग सकता है परन्तु राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवाये होती है । उसे 
जीवनपर्यन्त किसी न किसी राज्य का नागरिव रहता ही पड़ता है। नागरिक राज्य 
की सदस्यता का परित्याग उसी समय कर सकता है जब वह देश से निर्वासित हो | 
(॥) कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक समुदायों का सदस्य बन सकता है, यवि 
वे परस्पर विरोधी न॑ हों परन्तु व्यक्ति एक समय मे एक से अधिक राज्यों का सदस्य 
नही घन सकता । यह एक शाज्प वी सदस्पता का प्रित्याण करने पर ही दूसरे राज्य 
की सदस्पता को ग्रहूण कर सकता है। 

(2) सीमा सम्दन्धो अलर--राज्य की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। 
उसका अधिकार उस सीमा के अन्तगंत ही होता है, उसके बाहर नही परन्तु अन्य 
समुदायों की कोई निश्चित प्रादेशिक सीमा नहीं होती । अनेक सस्थाएं तो ऐसी भी 
हैं जिनका वार्यक्षेत्र सारा ससार है, जैसे रेडक्रास सोसायटी । अत समुदायों के कार्य: 
क्षेत्र स्थानीय से लेकर अल्तर्राष्ट्रीय तक हो घकते हैं ॥ 

(3) उद्देश्य सम्बन्धो अस्तर--राज्य का उद्देश्य बहुमुखी तथा ब्यप्क होता 
है जबकि समुदाय का उद्देश्य विशिष्ट तथा सीमित होता है । वर्तमान समय मे राज्य 
का स्वरूप लोकक॒त्याणकारों हो यया है । राज्य का सस्वन्ध समस्त जनता के सामान्य 
हितों दया लोक कल्याण से होता है। वह अपनी जनता की भलाई के लिए सभी 
प्रकार के कार्य करता है जवकि एक प्मुदाय बपने सदस्थों के कुछ विशिष्ट हितो की 
पूर्ति के लिए ही कार्य करता है । उदाहरण के लिए, आधिक समुदाय अपने सदस्यो के 
आधिक हितो तथा शैक्षणिक समुदाय केवल शैक्षणिक हितो की पूर्ति के लिए ही कार्य 
करते हैं। राज्य जौर प्मुदाय के जस्तर को स्पष्ट करते हुए विल्सन ने लिखा है कि 
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"अवश्य ही, राज्य के कार्य तथा हिंत किसी एवं ममुदाय से अधिक होते हैं । 
पिछले कुछ प्तमय से राज्य के कार्यों में हुई वृद्धि से यह ज्ञात होता है दि राज्य के 
कार्यों तथा हिंतो का योग समस्त तिजो सघुदायो के कार्यों तथा हितों वे योग से 
बढकर है ॥/! 

(4) अवधि सम्बन्धी अस्तर-राज्य एक स्थायी सगठन है जबकि सथुदाय 
अस्थायी होते हैं ठया वतते-विगड़ते हहते हैं। जब एक ममुदाय अपना उद्देश्य अथवा 
कार्य पुरा कर लेता है, तब बह समाप्ठ हो जाता है। बहुत से समुदायों वा आपगी 
पूट या अन्य कारणों से अम्त हो जाता है परन्तु राज्य एक शाश्वत और स्थायी 
समुदाय है जिसका अन्त नहीं होता । सरकारें बदलती रहती है परन्तु राज्य बरावर 
कायम रहता है। 

(5) सम्प्रचुता हर्बन्धी अस्तर--राज्य तथा अस्य समुदायों मे एक मौलिक 
अम्तर यह्‌ है कि राज्य के पास सम्प्रभुता शब्त होती है जबति समुदायों के पास ऐसी 
शक्ति नहीं होती । राज्य कानूनी शक्ित द्वारा अपने आदेशों का पालन करवा सकता 
है और जो उसकी आज्ञाओ का पालन न करें, उन्हे वह दण्ड भी दे सकता है परस्तु 
समुदायों के पास अपने आदेशों का पालन कराने के लिए कोई बानूनी सत्ता नही द्वोती । 
वे केवल समसा वुझाकर अपना काम चलाते है और उनका आदेश म मानने पर वे 
व्यकित पर या तो जुर्माता कर सकते हैं या अधिक से अधिक उसकी सदस्यता समाप्त 
कर सकते हैं पर-्तु वे बलपूर्वक अपने नियमों का पालन उनमे नही करा सकते । 

(6) वियस्त्रण सम्बन्धी अन्तर--राज्य के पास समुदायों के कार्य-कलापों 
को नियन्त्रित करते की शकित होती है। राज्य समुदायों पर नियन्त्रण रखते के उत्तर- 
दायित्व को नहीं छोड सकता । कोई भी राज्य अवनी सीमा के अस्तगंत समुदायों को 
मनमाने ढंग से ध्यवहार मरने की छूट नहीं दे सकता गौर द ही ऐसे समुदाय बताने 
अथवा बने रहने देने की आज्ञा दे सरता है जिनका उद्देश्य अनेतिक हो अथवा 
जिनके उद्दृ श्य राज्य को सार्वजनिक नीति तथा सामान्‍य हित के विपरीत हों । अत. 
राज्य को इन समुदायों के ऊपर तियस्व्रण भो रखता पडता है तथा इनमें समन्वय 
स्थापित करने का कार्य भी वरना होता है। 

(7) उत्तरदायित्व सम्बन्धी अन्तर-राज्य के ऊपर बुछ ऐसे कार्यों का 
उत्तरदायित्व होता है जिग्ह ज्सी भी समुदाय को नही सौंग जा सव ता । ऐसे कार्यों 
मे राज्य वी बाहरी सुरक्षा तथा आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था प्रमुस हैं॥ मेकाइवर 
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ने लिखा है कि “राज्य का वह विशिष्ट कार्य जो इसे बन्य समुदायों से पृथक करता 

है, सुरक्षा की स्थापपा और उसको बताये रखना है। अन्य समुदाय न तो इस कार्य 

को करने का दावा ही कर सबते हैं, और न वे कर हो राबवे हैं।” 
राज्य तथा अन्य सयुदायों का अन्तर स्पध्ट करते हुए गानंर ने लिखा है कि 

/राज्य एक आवश्यक समुदाय है, दूभरे समुदाय ऐसे नही हैं ! मनुप्य किसो स्स्था 

का सदस्य बने बिना रह सकता है बोर वाह्ठब में बढुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे भी 

परन्तु कोई भी मनुष्य राज्य से बाहर नही रह सकता 4/ 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि राज्य अन्य समुदायों के 
समान एक समुदाय है परन्तु वह अपनी प्रकृति तथा लक्ष्य के कारण एक 
विशेष तथा सवोच्च समुदाय होता है । उसका कार्य अन्य सभी समुदायों पर नियस्त्रण 
रखना, उनमे समस्वय करना तथा उनके बीच सन्तुलन रखना है। बाफर ने लिखा 
है, “राज्य का साधारण रूप मे यह कर्ंब्य है कि वह समुदायों का स्वयं अपने साथ, 
अन्य समुदायों के साथ तथा अपने सदश्ष्यो के साथ सम्बन्धों का आवश्यक रूप से 
संयोजन करे ।! 

अभ्यास के प्रश्न 

» राज्य के अर्य एवं तत्त्वो का परीक्षण कोजिए । 

2. राज्य की परिभाषा बतलाइये तथा इसके प्रमुख तत्वों का परीक्षण कीजिए । 
क्या आप राजस्थान, सयुकतराध्ट्र, बंगला देश, वेटिकत शहर को राज्य 
मानेंगे ? कारणों सहित स्पष्ट कीजिए। (राजस्थान विश्व०, 974, 76) 

3 परम्परावादी तथा आधुनिक राजमीतिक विचारकों मे 'राज्य' शब्द को जो 
ध्याख्या की है, उसकी विवेचदा कीजिए । 

4 निम्नलिखित के बन्तर है स्पष्ट कीजिए 
(भ) राज्य एवं समाज, (४) राज्य एव राष्ट्र, 

(प) राज्य एवं सरकार, (4) राज्य एवं समुदाय । 

राज्य अम्य ऐच्छिक समुदायों से क्सि प्रकार भिश्न है ? स्पष्ट कीजिए । 

6, राज्य की परिभाषा कीजिए और यह सममझाइए कि यह समाज से किस प्रकार 
भिन्न है? (राजस्थान विश्व०, 979) 
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रोष्ट्रि, राष्ट्रीयता तथा राज्य 
[एश705, ए&7098॥77४ 4009 डश्लार] 





झुक राज्य में कई राष्ट्रों का सह-अध्तित्व उत्तशोी स्दतस्त्रता को 
परीक्षा तथा उसकी सर्वोत्तम सुरक्षा है॥ यहू सभ्यता का घुटय यन्त्र भो 
है और इसलिए यह प्राकृतिक एवं ईश्वरीय है तया उस राष्ट्रीय एकता 
से अधिक उन्नत अवस्या की ओर सकेत करता है, जो आधुनिक स्वतन्त्रता 
का आदर्श है ॥/१ +-लॉइ एक्टन 


प्राय राज्य मौर राष्ट्र इन दोनों शब्दों का प्रयोग साधारण बातचीत में 
एक ही अर्थ में किया जाता है । इसी प्रकार राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता ने अर्थ फे विपय 
में भी विच।रको के मत्र भिन्न भिन्न हैं तथा इन दोनों शब्दों में कोई स्पष्ट भेद नहीं 
किया यया है लेविन वास्तव मे, इत शब्दों मे पर्याप्त अन्तर है। अत यहाँ हम इस 
बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्र तथा राष्ट्रोयता क्‍या है और वे राज्य 
से किस प्रकार भिन्न हैं २ 

राष्ट्र श्या है २--'राष्ट्र' शब्द अग्रेजो भाषा के शब्द 'नेशन (२३४०9) का 
हिन्दी स्पान्तर है। 'नेशन' शब्द लैंटिन भाषा के 'नेशियो' (279॥0०) से निकला 
है जिसका अर्थ जरम या जाति होता है। बत शब्द उत्त्ति को दृष्टिसे राष्ट्र से 
तात्ययं उस जनसमूह से है जो जन्म, जाति या मस्त के वन्धन से परस्पर बंधा हुआ 
हो । वर्षेत् ने राष्ट्र की परिभाषा इस आधार पर करते हुए लिखा है कि “राष्ट्र 
जातीय एकता के सूत्र मे बंधी हुई वह जनता हैं जो भौगोलिक एकता से युक्त विस्ती 
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भू-खण्ड पर लिवास करती हो ॥”? उसते आगे लिखा है कि “जातोय एकता से 
तात्पय॑ ऐसी जनता से है जिसकी भाषा, सम्द्वति, साहित्य, इतिहास, परम्परा, रीति- 
रिवाज तथा उचित-अनुदित की स्रामान्य भावना अथदा चेतता हो ।/ चोकॉक ने भी 
राष्ट्र शब्द की ध्यास्या मूल रूप से वश वे आधार पर ही की है। लेकिन राष्ट्र को 
छिफ जातीय सगठन के रूप मे ही नहीं देखा जा सकता है। राष्ट्र का यह अर्थ बहुत 
दी सवीणं बर्य है । 

कुछ विचा रझों ने राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक राजनीतिक सगठन के अर्थ में 
किया है। उतके अनुसार राजनीतिक रूप से रागठित ग्रमुदाय ही राष्ट्र है। इस धारणा 
के अनुमार राष्ट्र की परिभाषा करते हुए ओर ब्राइस ने लिखा है कि “राष्ट्र एक 
ऐसी राष्ट्रोयता है जिसने अपना सगठत एक राजनोतिक सस्था के रूप में कर लिया 
है और जो स्वतात्र है अधवा स्वतन्त्रता की इच्छुक है।”* गिलत्राइसट ने भी राष्ट्र की 
परिभाषा ऐसी ही धारणा के अनुमार की है । उसके अनुसार, “राष्ट्र अपने अर्थ में 
राज्य के बहुत निकट है तथा इसका व्यापक महत्त्व है। यह राज्य तथा कुछ अप्य 
दूसरी चीजो से मितकर बनता है अर्थात्‌ ०हू एक राज्य के रूप में सगठित लोगो की 
एकता से बनता है।'$ प्रो० हॉलंण्ड रोज ((०]३०० 7१०५०) ने भी राजनीतिक 
दृष्टि से सगठित जनता को ही राष्ट्र कहा है । राष्ट्र की ये परिभाषाएँ भी एकपक्षीय 
है। राष्ट्र अनिवार्य रूप से राज्य से बेंघा हुआ नही होता । एक राष्ट्र राज्य फे विदा 
भी अपने व्यवितत्व को रक्षा कर सकता है। उदाहरणायं, स्कॉटलैण्ड को राष्ट्र कहा 
जाता है परन्तु वह राज्य नही हे । इसी प्रकार पोर्नण्ड तथा फिनलैण्ड प्रथम विश्वगुद्ध 
के पूर्व राष्ट्र ये । परन्तु वे राज्य नही थे 4 

कुछ राजनीतिक विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्र का तिर्माण 
एक दिन में नही हुम्ना है बल्कि इसत्रा धीरे धीरे विकास हुआ है । भाषा, निवास, 
घर्म, संस्कृति आदि की समानता तथा एकता की अनुषूति ऐसी विशेषताएं हैं जो 
राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करती हैं। इस घारणा के मनुसार राष्ट्र से तात्पर्य उस 
मानव समूह से है जो भाषा, धर्में, निवास, परम्परा, सस्कृति आदि बस्धनों के फल- 
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स्वरूप एकता के सूत्र मे बंध जाता है। विभिन्न विद्वानो ने विभिन्न तत्त्वो पर जोर देते 
हुए राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार की है - 
जे० एस० मिल के शब्दों मे, “राष्ट्र मावद जाति गा एक ऐसा भाग है जो 
दूसरे लोगो की तुलना मे आपस मे एक दूसरे से समान सहानुभूतियों के बर्धनों से 
बंधा हुआ हो तथा जिनमे एक द्वी समान सरकार के अधीन रहने बी तीक 
इच्छा हो ।”? 
ज्ेंउजर वे अनुसार, “राष्ट्र का निर्माण जमता की साथ-साथ मिलकर रहने 
की इच्छा से होता है, भाषा तथा जाति की एकता से नहीं ३” 
गानंर के शब्दों मे, “राष्ट्र भास्कृतिक दृष्टि से सगठित एकरूपीय सामाजिक 
समुदाय है जो आध्यात्मिक जीवत और उसकी अभिव्यवित को एकता के प्रति सचेत 
एव दृढ़ निश्चयी होता है ।”* 
कर वे अनुसार, “राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जो एक निश्चित 
प्रदेश पेटिदास करते हों और जिनमे एक ही भूमि पर निवास क रते के कारण परस्पर 
प्रेम हो ।/* 
स्टालिन ने राष्ट्र को परिभाषा करते हुए कहा है कि 'दाष्ट्र ऐतिहासिक रूप 
से निर्मित जनता को यह दृढ़ एकठा है. जिसका निर्माण एक सामास्य भाषा, भू-भाग, 
आदविक जीवन तथा सामास्य संस्कृति के रूप मे व्यकत सामान्य मनोविचारो के आधार 
पर द्वोता है।' 
सक्षेप मे, हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र का निर्माण उस आाध्यात्मिफ एकता 
की पभ्रावना से होता है जो जन-ममुदाय को साथ-साथ रहने, बाहरी आद्रमणकारियो 
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का मिलकर सामना करने तथा समाज की उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करने के 
लिए प्रेरित करती है । 

राष्ट्रोयता कया है 7--राष्ट्रीयता शब्द के भी विभिन्न विचारको ते भिन्न भिन्न 
अर्थ सगाये हूँ। चोडे समय पहले लक राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता, इन दोनों शब्दों का 
प्रयोग प्राय एक ही अं मे क्या जाता था परन्तु अब इनका भिन्न अर्थों मे प्रयोग 
किया जाने लगा है । किश्तु जिन विद्वानो ने इत शब्दों मे भेद माना है, वे भी उच्च 
भेद के सम्बन्ध मे एकमत नही हैं। इसका कारण यह है कि राष्ट्र (४॥००) के 
समान राष्ट्रीयता (7७098!॥9) शब्द की उत्पत्ति भी लेटिन भाषा के शब्द नेशियो 
(2२४४०) से हुई है, जिसका अयथे जत्म या वश होता है। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि 
से राष्ट्र और राष्ट्रीयवा का एक ही अर्थ होता है परस्तु वास्तव मे इन दोनों में 
अन्तर है ॥ 

वर्तमान समय में राष्ट्र का अर्थ निश्चित रूप से राजनीतिक हो गया है। 
राष्ट्र का तात्ययें राजनीतिक रूप से सगठित मानव समुदाय से माना जाता है जो 
या तो स्वतम्त्र हो चुका हो या स्दतस्त होना चाहता हो । इसबे विपरीत राष्ट्रीयता 
मुझुष रूप से एक अराजनीतिक धारणा है। दुमरे शब्दों मे, हम यहे फह सकते हैं कि 
राष्ट्रीयता एक सासहतिक, आध्यात्पिक तथा एक आन्तरिक भावना है जो मनुष्यों को 
एकता के सूत्र में बाँधती है। इसी अर्थ मे राष्ट्रीयका की परिभाषा विभिन्न विचारकों 
कै द्वारा इस प्रकार की गयी है : 

जिन के अनुमार, "राष्ट्रोयहा मेरे लिए एक राजनीतिक प्रश्त बिलकुल 
नही है। यह मुझूप रूप से तथा आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक प्रश्त है। राष्ट्रीयता 
धर्म के समात आत्म परक, मनोवैज्ञानिक, मत की एक अवस्था, एक आध्यात्मिक 
घारगा तथा अनुभव करने, विचार करने एव रहने का एक तटीका है टिक 

डास्स (8क77०5) के शब्दों ये, “रध्ट्रीयवा एक सामूहिक नाम है, जो उन 
मनोवे ज्ञानिक और सास्कृतिक तत्वों को ग्रन्थ को दिया जाता है जो राष्ट्र को एकता 
के सूत्र मे बाँधने वाला सिद्धान्त अस्तुत करती है ।” 

2400 के अनुमार, ' राष्ट्रीयगा वह जनसश्ष्या है जो भाषा एवं साहित्य, 

विचार प्रथानो तथा परम्पराओ जेैते बन्धनों से परस्पर बंधी हुई हो ।3 
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इलु श्ली के शब्दों मे, “राष्ट्रीयता वह मानव समाज है जिसमे विभिन्न व्यवसायो 
के लोग सम्मिलित हो, जिसके समान विचार दया समात भावनाएँ हो, जिसका 
जातीय मूल एक हो, जिसकी भाषा, रीति रिवाज तथा सभ्यता समान हो तथा जिसमे 
एकता वी भावता हो और जो सप्री2 विदेशियों से अपने आपको भिन्न समझता हो ।/ 

पिलक्राइस्ट ने राष्ट्रीयता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “राष्ट्रीयता 
एक आध्यात्मिक भावता अयवा सिद्धात्त है जिसकी उत्पत्ति उन लोगो मे होती है 
जो सामान्यतया एक जाति के होते हैं, जो एक भू-भाग पर रहते हैं, जिनरी एक 
भाषा, एक धर्म, एक सा 24 एक-सी परम्पराएं तथा एक समान हिंत होते हैं 
तथा जिनकी एक-सी राजनी सस्‍्थाएं और राजनीतिक एक्ता के एक्-से आदर्श 
होते हैं /१ 

उपर्युक्त परिभाषाओ मे राष्ट्रीयदा वी भाववापुलक एकता पर जोर दिया 
गया है जबकि बुछ अन्य विद्वान राष्ट्रीयता मे मानव-समूह के तत्त्व को प्रघानता 
देते हैं । लेकिन वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रीयता की सही परिभाषा में इन 
दोनो तत््वों पप समान जोर दियां जाता चाहिए क्योकि राप्ट्रीयता वे निर्माण वे 
लिए मानव समूह तथा भावनात्मक एक्ठा दोनों आवश्यक हैं। रोज वी परिभाषा 
में इन दोनो तत्त्वो का समन्वय मिलता है । उसके अनुसार, “राष्ट्रीयता एक जनसल्या 
है जो राजनीतिक रूप में अप्रो सगठित नहीं है तथा यह अपने भावात्मक रुप में एक 
संगठित राष्ट्र के रुप में रहने को इच्छुक है।” उन्होने राष्ट्रीयता की परिभाषा” 
करते हुए एक स्थान पर लिखा है कि “यह दृृदयों की एक ऐसो एकता है जो एक 
डार बनकर फिर कभी नही विगश्तों ।/3 

राष्ट्र और राष्ट्रीयता मे सेद--राष्ट्र और राष्ट्रीयता मे बुछ मौलिक अम्तर 
हैं जो निम्नलिखित हैं. 

() राष्ट्र एक राजनीतिक घारुणा है जवशि राष्ट्रीयता मूल रूप से एक 
आध्यात्मिव' तथा सास्कृतिक धारणा है / यह एक आस्तरिक भावना है। 
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(2) शप्ट्र का अर्थ राजनीतिब रूप से संगठित मानव समुदाय से समझा 
जाता है। जबकि राष्ट्रीयता का अर्थ एक ऐसी भावना से लिया जाता है जो लोगों 
क। एकता के सूत्र में बांधती है। भव दोनो में अन्तर राजनीतिक संगठन वा है। 

(3) सष्ड्र राष्ट्रीयता प्र आधारित है परन्तु राष्ट्रीयता राष्ट्र पर आधारित 
नही है । 

(4) राष्ट्र राष्ट्रीयकी की अगली सीढी है तथा राष्ट्रीयता राष्ट्र की प्रारम्भिक 
अवस्था है । बह एक बनता हुआ टाप्ट्र है! 

राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता के अन्तर वो स्पष्ट करते हुए लॉर्ड श्राइस ने लिखा है 
कि “राष्ट्रीपता उस जन-समूह का नाम है जो भाषा, साहित्य, विचार, रीति रिवाज, 
परम्परा इत्यादि बन्धनों में इस प्रकार बंधा हो कि वह अपने को इसी प्रकार के 
दूसरे जम-पमृह से मिक्त अनुभव करे और राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जो राजनीतिक 
रूप से सगठित हो गई है मौर जो या तो स्व॒तन्त्र हो या स्वतस्त्र होने की इच्छा 
रखती हरे ४//? 

राज्य तया राष्ट्र में अन्तर 

सामात्यतया राज्य और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता 
है ; उदाहरणायं, हम भारत राज्य के लिए अनेक बार “भारत राष्ट्र' शब्द का प्रयोग 
करते हैं। इसी तरह ससार के विभिप्त राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को 'समुत्ते 
राष्ट्र सध/ वा नाग दिया पया है जबकि वास्तव में इसे प्रयुक्त राज्य सघ' बहता 
अधिक सही होगा। व्यवद्वार में भले हो राज्य तथा दाप्ट्र शब्दों ढा प्रयोग समान 
अर्थ में किया जाता हो परन्तु राजनीति विज्ञात के दृष्टिवोण से पह गलत है। चल्तुत 
राज्य तथा राष्ट्र में कुछ मौलिक अन्तर हैं जो निम्नलिबित हैं 

(!) विषय-साम्रग्री में अन्तर--राज्य पूर्णतया एक राजनीतिक सगठन है 
जिसका सम्बन्ध मलुष्यों के बाहरी कार्यों से है। इसका उद्देश्य मनुष्यों की भौतिक 
आवश्यक्ताओ को पूर्ण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करना 
है ( इसके विपरीत राष्ट्र एक आध्यात्मिक एव सानलिक संगठन है जिसना सम्बन्ध 
मनुष्य की भावनात्मक तथा आध्यात्मिक एकता से होता है। टाप्ट्र के सम्बन्ध भे 
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स्पेंगलर ने ठीक ही कहा है कि “राष्ट्र न तो भाषायों होते हैं, न राजनीतिक और 
न जंविक बल्कि दे आध्यात्मिक इकाद्यां होते हैं 77 

(2) निर्माणकारो तत्वों को स्थिति का अन्तर--राज्य के निर्माणक्ारी 
तत्त्व निश्चित होते हैं अर्थात्‌ जनसख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा सम्प्रभुता से 
मिलंदर ही राज्य का निर्माण होता है परन्तु राष्ट्र के निर्माणकारी तत्त्व निश्चित 
नही हीते । इसके अतिरिक्त राज्य के तत्त्व स्थिर होते हैं जबकि राष्ट्र के निर्माणकारी 
तत्त्व संदेव बदलते रहते हैं । उदाहरणार्य जाति, धर्म, भाषा, इतिहास, परम्पराएँ तथा 
प्रदेश आदि की समानता राष्ट्र के निर्माण मे सहायक होती हैं। परन्तु इनमे से प्रत्येक 
तत्त्व की उपस्थिति राष्ट्र के विकास के लिए नितास्त आवश्यक नहीं है। सभी राष्ट्रो 
का विवास समान तत्वो के आधार पर नही हुआ | इस सम्बन्ध में मेकाइवर ने लिखा 
है कि “शायद ही ऐसे कोई दो राष्ट्र होंगे जिनका विकास एक हो प्रकार के बहतुनिष्ठ 
तर्वों के कारण हुआ हो ।" 

(3) सम्प्रभुता का अम्तर--राज्य एक सम्प्रभु सस्था है। सम्प्रभुता राज्य का 
एक अनिवायये तत्त्व है परन्तु राष्ट्र के दिर्माण के लिए सम्प्रभुता आवश्यक नहीं है । 
सम्प्रभुता के वारण राज्य अपने नागरिकों से दलपूर्वक अपनी आज्ञाओ बग पालन 
करवा सकता है तदा आज्ञाएँ न मानने पर उनको दर्ड़ दे सकता है परन्तु राष्ट्र के 
पास ऐसी कोई दण्दकारी शक्ति नहीं होती है जिशसे वह लोगो को नियमों का पालन 
करने के लिए दाध्य कर भके | उप्तके पास केवल नंतिव बल होता है। वह लोगो 
को समझा-बुझावर तथा उनसे नैतिक अपील करके ही तियमो का पालन 
क्रवाता है । 

(4) अस्तित्व में अस्तर-- यदि एक राज्य किसी दूसरे राज्य के अधीन हो 
जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोई भी राज्य किसी दूधरे राज्य 
के अधीन रहकर अपना अस्तित्व कायम नही रख सकता, परन्तु एव राष्ट्र किसी 
दूसरे राज्य वी अंधीतता में रहकर भी अपने अस्तित्व को बनाये रख सकता है। 
उदाहरणाय, सन्‌ 947 से पूर्व भारत यद्यपि ब्रिटेन के अधीन था, परम्तु फ़िर भी 
बहू एक राष्ट्र धा। 

(5) सरकार को भावश्यकता का अन्तर--सवार राज्य के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। इसे राज्य की आत्मा बहा जाता है, परस्तु राष्ट्र के लिए सरदार जेसे 
राज॑मीतिक सगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। 

(6) सगदन से अन्तर--राज्य एक सुसग्रठित सस्था है परन्तु राष्ट्र सगठित तथा 
असगठित दोतो में से विद्ली प्रकार का हो सकता है | इसके अठिरिक्त राज्य शा एक 
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निश्चित अर्थ होता है परन्तु राष्ट्र के अर्थ मे ऐसो निश्चम्रात्मकता का अभाव पाया 
जाता है। 

राज्य और राष्ट्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए हेज ने लिखा है कि “एक 
राष्ट्रीय राज्य सर्देद राष्ट्रीयदा पर आधारित रहता हैं परन्तु राष्ट्रीयदा राष्ट्रीय 
राज्य के बिना भी कायम रह सकती है ) राज्य आवश्यक रूप से राजनीतिक होता 
है जबकि राष्ट्रीयता मुख्य रूप से स्तास्कृतिक होती है और केवल सयोगवद्य हो राज- 
नोतिक हो जाती है।”? जिमने ने भी बहुत हो सुन्दर शब्दों मे राज्यत्व तथा 
शप्ट्रीयवा के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि “राष्ट्रोयता धर्म के समान 
आत्म-परक है, राज्यत्व बस्तु-परक है, राष्ट्रीयता मनोवेशञानिक है, राज्यट्व राज- 
लीतिक है; राष्ट्रीयता सन को एक खवस्था है, राज्यत्व एक कानूनी स्थिति है। 
राष्ट्रीपता एक आध्यात्मिक विचार है, राज्यत्व एक अनिवायं उत्तरदापित्व है, 
राष्ट्रीयता विचार करने अनुभव करने एवं जीवन को एक विधि है, राज्यत्व जीवन 
के समस्त साम्य तरीकों से अविच्छिन्न एक अवस्था है १ 

राष्ट्रीयता के मूल तत्त्व 
(६5्ध्याब्ा धाशशाध्का5 0 ककण्एआऑ 0) 

राजनीति विज्ञान के विचारको ने ऐसे तत्त्वो का विस्तृत विवेचन किया है 
जिनसे राष्ट्रीयता का निर्माण होता है । किन्तु वे सब्र यह स्वीकार करते हैं कि उन्होने 
जितने तत्वों का विवेचन किया है उनमे थे एक भो ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीयता 
के लिए अनिवायं हो लेक्नि उतमे से बुछ के बिना सब्ची राष्ट्रीयता सम्भव महीं 
है। अत॒राष्ट्रीण्ता के निर्माणक तत्वों के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य तथा सार्वे- 
भौम तिपम तहीं बताया जा सकता। टाप्ट्रीयता के विकास से समय समय पर तथा 
विभिन्न देशो में जिन तत्दों ने योग दिया है, उनमे से कुछ तत्त्व इस प्रकार हैं 

(3) भौगोलिक एकत!--राप्ट्रोवता के निर्माण एवं विकास में भौगोलिक एकता 
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बा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्दप्रथपत तो भोगोलिक स्थिति तथा जलवायु का 
मनुष्यों के चरित्र और शारीरिक गठत पर विश्दित रुप से अभाव पड़ता है| इसके 
फलस्वरूप ऐसे मानसिक तथा मनावैज्ञानिक गुण पँंदा होते है जिदसे भौगोलिक सौमा 
के अन्दर बसे हुए लोगो में प्रारस्थरिक सहयोग तया सहानुभूति पंदा हो जातो हैं। 
डितीौय, हर मनुष्य वे हृदय में अपनी जन्मभूमि के ब्रति अगाघ प्रेम होता है। 
मनुष्य जिस देश में जन्म लेता है तथा जहां की मिट्टी मे खेल खेलकर बह बड़ा होता 
है. उस भूमि के प्रति उसके हृदग्र म प्रेम होना स्वाभाविक है। इसी को देश-प्रेम की 
भावना बहते हैं। एक देश में रहने वाले लोगो दो एक सामान्य भस्कृति होती है 
तथा उनमें एकता की अनुभूति होती है जिसे राष्ट्रोयता वा सार कहा जा सकता है। 
आधुनिद राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक जन्मदाता म॑जिनो व लिखा है कि “हमारा देश 
हो हमारा घर है, ऐसा घर जो परमात्मा ने हमे दिया है जिसमे उसने अनेक परिवार 
रखे हैं, जो परिवार हमें प्यार करते हैं तथा शित परिवारों को हम प्यार ररते हैं ।” 
उसने भागे लिंखा है वि “भौगोलिक एकता को भावना के बिना राष्ट्रोयता को 
भावना जाप्रत नहीं हो सकतो ४” घिलत्राइस्ट ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट विय 
हैं। उग्र अनुमार, “एक तिश्चित भू भाग पर निरन्तर एक साय रहना राष्ट्रोपता 
>के विकास के लिए आवश्यक है (” श्रो० रेस्जे स्योर (#१ढ7599 807) ने भी 
राष्ट्रीयता के विवास का एक कारण भौगोलिक एकता माता है। 


परन्तु इसके कुछ अपवाइ भी हैं। उदाहरणार्थ, सन्‌ 948 प्ले पूर्व यहूदियों 
के पास अपना कोई देश नही था परन्तु फिर भी उनमे राष्ट्रोयया की प्रबल भावता 
विद्यमान थी । ऐसे अपवादों के बावजूद भी यह मानना हाएा कि औगोलिक एकता 
राष्ट्रीयदा के निर्माण में बहुत अधिक सहायक मिद्ध होती है । 

(2) जातोय एकता--राष्ट्रीयता के निर्माण तथा उसके विक्रम मे जातीय 
एकता भी एक प्रमुग तत्व है। मसल अथवा रक्त की एकता किसी भी जन समुदाय 
को एकता बे मूत्र में बाँधने में अत्यन्त सहायक होती है। जिमने के अनुसार, जादीय 
एकता राष्ट्रीयता बे विकास बे लिए सर्वप्रमुख तत्त्व है। गिलक्राइस्ट का भी यही 
भत है कि “एक नस्ल से उत्पत्ति के प्रति विश्वास, चाहे वह वास्तविक होया 

>उवास्तविक, राष्ट्रीयता का बनन्‍्धन होता है ॥ 

यह सत्य है कि जातीय एकता राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत बड़ा योग देती 
है परन्तु आज ससार भ कोई भी देश ऐमा नही है जहाँ बेवल एक ही जाति के लोग 
निवाम करते हा । आधुनिक बाल मे वही भी रक्त की शुद्धता दिखाई नहीं देती । 
सभी आधुनिक राष्ट्रो का निर्माण अनक नस्‍्लो तथा जातियों के सब्मिश्रण से हुआ 
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है। इसलिए अनेक विद्वान राष्ट्रीयता के निर्माण मे जातीय एझुता को अधिव सहत्त्त 
नही दैते । हैड के अनुसार, “जाति की एकता आधुनिक काल मे राष्ट्रीयता के 
निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण तत्त्व नहीं रही है क्योकि रक्त की पविजश्नता यदि वही है 
तो बह केवल असभ्य जातियो में ही है । रोज का कहना है कि “राष्ट्रीयता बहुत ' 
अविकत्ित रुप में हो जाति पर निर्भर रहतो है।” पिल्जबरी के भनुमार, 
“साधारणतया राष्ट्रीयता के निर्माण मे जाति का अब कोई महत्त्व नहीं है। किसी 
भी राष्ट्र मे शुद्ध जादि नही है । मनुष्प आज सद जगह वर्णसकर (707872]) है। 
रेम्जे भ्योर का भी यही मत है कि “संसार में एक भो राष्ट्र ऐसा नहों है जिसमे 
जातीप मिश्रण न हो और आज तक ऐसप्तो कोई जाति नहों हुई जिसने अपने सदस्यों 
को एक हो राष्ट्रीय एकता मे बॉँघकर रखा हो ।77 

अत आज राष्ट्रीयता के विकाप्त मे जातीय एक्ठा का महत्व नही के बराबए 
रह गया है । स्विट्जरलेण्ड, कनाडा, अमेरिका, सोवियत रूस, भारत आदि देशों में 
विभिप्न जातियौ के लोग एक साथ रहते हैं परन्तु फिर भी इन देशों मे राष्ट्रीय 
एकता थाई जाती है । बर्नाड जोसफ का यह कथन पही है कि “राष्ट्रीपता वास्तव 
में जाति को चोरकर पार निकत जातो है /* 

(3) धामिक एक्ता--राष्ट्रीयता के निर्माण तयां विकास में धर्म का बहुत 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । धामिक एकता किसी समय राप्ट्रीयदा का एक प्रधाद 
लक्षण मानी जाती थी ॥ प्राचीन काल में धर्म ही सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन का 
मुख्य आधार था। समान धामिक विश्वासो और रीतिथो ने मनुष्यों में एकता की 
भावतरा का विकास किया । धामिक भावना के फलस्वरूप उत्पन्न एकता ने राष्ट्रीयता 
की भावना को विशेष रूप से जाग्रत किया है। धर्म ने संकडो वर्षों तक अतीत में 
राष्ट्रों को हृढ बनाने मे बहुत सहायता दी है ! आधुनिक युय मे भी धर्म कुछ राष्ट्रों 
को आधार रहा है। पाविस्तान के निर्माण वा आधार धर्म ही था। 

परल्तु वर्तमान समय मे राष्ट्रीयता के लिए धामिक एकता गावश्यक मही 
माती जाती । इतिहास इस बात का साक्षी दै कि धामिक एकता के अभाव में भी 
राष्ट्र विकसित हुए हैं। स्विट्ज रलंष्ड मे विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं 
किस्तु इससे उनकी राष्ट्रीयता मे कोई बाधा नहीं पड़ती । सयुक्त राज्य अमेरिका में 
तो धर्म जनता के राष्ट्रीय जोवन में ऊभी प्रवेश ही नहीं कर पाया है। हैज का यह 
कथन सत्य है कि “अधिकाश आधुनिक राष्ट्रीयताएं धार्मिक विश्वास अथवा घामिक 
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व्यवहार को एकरपता पर जोर दिये बिना हो फल-फुल रहो हैं //? अत धामिक 
सहिष्णुता की आधुनिक भावना के कारण बय राष्ट्रीयता के निर्माण में धर्म का कोई 
महत्व नहीं रह गया है । बरस ने ठीक हो लिखा है फ्रि “क्सों समय म्रे समान 
परम राष्ट्रीयता का भहान तत्त्व था किग्तु अब धापिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के 
कारण धर्म का राष्ट्रीयता के क्षेत्र से बहुत ही कम महत्त्व रह गया है।” सन्‌ [97] 
में पाकिस्तान के विधटन तथा बंगला देश वी स्थापना ने इस तथ्य को और स्पष्ट 
कर दिया है। 

(4) सास्‍्कृतिक एकता राष्ट्रीयता के विकास में विचारो तथा आदर्शों की 
0क्ता का भी बहुत महत्त्व है। सस्दृति के अन्तर्गत सामान्य साहित्य, परम्पराएँ, 
रीति रिवाज, आब्शत्सित्र विचार, रहन-सहना, लोव क्याएं, काव्य और कला भादि 
शामिल हैं। इत तत्वों की समानता लोगो के विचारों में एकरूपता का विकास करके 
उन्हे एकता के भूत्र म बाँधती है ओर इस सास्कृतिक एकता के आधार पर ही 
राष्ट्रीयता का वित्ञास सम्भव होता है। डॉ० आशीर्वादम्‌ वे शब्दों मे, "विचारों और 
आदशों वी एकता लोगो को परस्पर समीप खीच लाती है और उनसे सहयाग की 
एक ऐसी भावना पैदा बर देती है जो आसानी से तष्ट नहीं वी जा सकती।' 

. राष्ट्रीय साहित्य तथा परम्पराएंँ भी राष्ट्रीयता बी भावना के विकास मे महत्त्वपूर्ण 
योग देते हैं। जे० एस० मिल के अनुमार, “सामान्य सास्कृतिक परम्पराएं तथा 
इतिहास राष्ट्रीयता के एकमात्र आवश्यक तथा अपरिहाय तत्त्व हैं। इनके बिना 
शा्ट्रीपता को भावना का विकास सम्मव नहों है 7” 

(5) मावा को एक्‍्ता- भाषा की एकता भी रास्ट्रीयता के निर्माण का एक 
आवश्यक तत्त्व मानी जाती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावा 
एवं विचारों का आंदात-प्रदान बरते हैं तथा आपस में एक-दूसरे से सम्पर्क रख सवते 
हैं । बह्तुत सामान्य भाषा लोगो के विचारों एवं झावों में समानता लाती है तथा, 
समान भाषा एवं विचारों की ममानता द्वारा ही राष्ट्रीयता का निर्माण सम्मव होता 
है । फिंबदे के अनुमार, “सामान्य प्राषा राव्ट्र के सदस्यों में एकता का भुस्य 

बन्णत है ।' रेम्जे स्‍्पोर के शब्दों म, “राध्ट्र के निर्माण में जाति की अपेक्षा भाषा 
का महृत्त्व कहीं अधिक है । विभिन्न जातियों और नस्‍्लों को प्रेम के वन्धन मे बाँधने 

, वाली मुझुय शक्ति केवल पाषा हो है ।” गार्वर के अनुसार, “सामाम्य भाषा लोगो 
में सामान्य चेतना तया सापान्य आदशों का विकास हरतो है जो राष्ट्रीयता को 
आवना शत। निर्माण करने के लिए बहुत मावश्यक् है 7” 

परस्तु भाषा की एकता राष्ट्रीयता का अपरिहार्य तत्त्व नहीं है। सामाय 
भाषा के दिनता भी राष्ट्रीयता का विकास सम्भव हो सकता है। उदाहरणापं, मारत, 
स्विट्जरलैपड तया सोवियत रूस मे अनेर आपाएँ बोली जाती हैं परम्तु फिर भी 
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ये एक राष्ट्र है। इस पर भी हमे यह मानना प्रडेगा कि भाषा वौ एकता राष्ट्रीयता 
की भावना पँदा करने मे एक प्रषुख तत्व है। 

(6) सामान्य आर्थिक हिंत--आधिक हितों की समानता भी बहुत से देशो 
में बहाँ के निदात्तियों को एकता के यूत्र मे बाँधने गे सहायक सिद्ध हुई है। आज 
के मौतिक्वादी थुग मे आथिक हितो वी समानता का बहुत महत्त्व है। सामान्य 
आधिक हित मनुष्यों में अपने हितो के प्रति चेतना उत्पन्न करके उन्हे एकबद्ध रहने 
के लिए प्रेरित करते हैं। अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों के लोगों में राष्ट्रीय 
एकता की भावना पैदा बरने में सामान्य आथिक हित ने काफ़ी योग दिया है। किसी 
जाति को एक सूत्र मे बाँध रखने से सामान्य आाधिक हिंतो का चाहे कितना ही 
महत्त्व हो परन्तु यह मानता झही हही है कि केवल आधिक हित ही राष्ट्रीपता की 
भावता पैदा करते हैं। रेनन (२८३७०) का यह कथन ठोफ ही है कि “आधिक हितों 
की एकता एक का्टम संघ (0०४०० ए7/00) का जिर्माण तो कर सकती है परन्तु 
एक राष्ट्र का नहीं ।” 

(7) समान शासत तथा राजनोतिक एकता--राष्ट्रीयता के विकास में समाने 
शासन ठषा राजनीतिक एकता जँसे सषस्‍्वो वा भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। 
जब विभिन्न रूपो को जनसख्या काफो लम्बे समय तक एक राज्य में रहतो हैं बौर 
राज्य अपनी नीति मे सबके प्रति सहिष्णु होता है तो समय बीत जाने पर ये भिन्न 
धिप्न रूपो के लोग एक राष्ट्रीयका मे सीन हो जाठहे हैं। डदाहरणार्थ, बताड़ा मे 
फ्रामीमी अग्रेज, जमेंन आदि जातियो के लोग सैक्डो वर्षों से साथ-साथ रह रहे 
हैं । आज वे समी अपने आपको अलग अत्ग राष्ट्रीयताओं के व्यक्ति में मांतकर 
कलाड़ा का ही राष्ट्रीय निवासी मानते है । राजनीतिव एकता भी लोगो को एकता 
के मृत्र मे बाँधती है जिम्षसे उतमे राष्ट्रीय भावना जाग्रव होती है, जता कि अंग्रेजों 
के शासन मे भारत मे हुआ । 

(8) सामप्प राजनीतिक आकाक्षाएं--साम्रान्य राजनीतिक बाकाक्षाएं भी 
राष्ट्रीयता के विकास में महत्त्वपूर्ण योग देती हैं। समान लध्य को प्राप्त करने वाले 
व्यक्तियों से धनिष्ठ सम्बन्ध हो चाता है। उसी प्रकार सापान्य राजनीतिक लक्ष्य 
की प्राप्लि के लिए व्यक्ति मे राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्ञ हो जाता है॥ इसका 
प्रमुख उदाहरण भारत का राष्ट्रीय जीवन है । हम सभी जातते हैं कि अग्रेजी शासन 
से छुटकारा तथा स्वाधीन राजनीतिक जीवन की आकाक्षा ने क्सिं प्रवार भारतीयों 
को राष्ट्रीय एकता के सूत्र मे वाधकर उन्हें अप्रेजी शासन के विएद्ध खडा कर दिया। 
इससे भारत मै राष्ट्रीयता के विचार को बल मिला । यह सत्य है कि राजतीतिव' 
तत्त्व राष्ट्रीयता के विकास मे महत्त्वपूर्ण योग देता है परन्तु हम यह नहीं मान सकते 
कि उसके बिना राष्ट्रीयता वा निर्माण हो ही नही सवत्ता 

(9) सामास्य अधीतता एवं कब्ट--राष्ट्रीयता के बिज्रास में सामान्य 
अधीनता तथा कप्टों ने भी बडा शक्तिशाली योग दिया है। अग्रेजों के सुहृढ शासन 
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ने वाफी हृद तर भारतीय राष्ट्रीयवा का विकास किया है। इसी प्रकार जमनी तथा 
इटली आदि देशों मे भी हिडलर और मुग्रोलिनों की सुहृद सरकारो ने राष्ट्रीय 
भावना उत्पन्न करने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त अत्याचारों अथवा कष्टों न 
भी राष्ट्रीयता को बढादा दिया है। जिम का कहना है कि “यूरोप मे राजनीतिक 
अत्यादारों के फलस्वरूप ही राष्ट्रीयता को भावना प्रवल हो उठी है (” अग्रेजो के 
अत्याचार ने भारत तथा अफ्रीक्षा के अनेक देशों मे राष्ट्रीयता की भावता को जाग्रत 
किया। इसके अतिरिक्त समान मक्ट भी लोगा मे राष्ट्रीय वी भावना उत्पन्न 
करता है । परन्तु अत्याचार तथा कष्ट सर्देव ही राष्ट्रीयवा वी भावना उत्पन करने 
में सफल सिद्ध नहीं होते ५ 
विश्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीयला 
का निर्माण अनेक तत्त्वो द्वारा होता है परन्तु यह कहना कठिन है कि इनसे से कौनसा 
तत्त्व उमके निर्माण में अधिक सहायव होता है तथा कौनसा कम । वस्तुत राष्ट्रीयता 
की उपमा हम एक ऐसे ताने-बात से दे सकते हैं जो अनेक धांगो से दुना जाता है 
तथा जिसमें यह बताना अत्यन्त कठित होता है कि क्मि धागे मे दूसरे को तुलना में 
उम ताने-वाने को अधिक मजबूत बनाया है । इसको कारण यह है क्रि राष्ट्रीयता 
मूलत एक आध्यात्मिक तथा आत्मिक भावता है । 
दया भारत एक राष्ट्र है ?-- पश्चिमी देशों के अनेक विद्वान भारत को एक 
राष्ट्र नही मानते हैं। उनके विचार से मारत एक राष्ट्र न होकर राष्ट्रो का समूह है 
जहाँ यूरोप की भाँति विभिप्न नेस्‍ला, भाषाओ, धर्मों तथा सस्कृतियों के लोग रहते 
हैं । यह देश अनेक भौगोलिक इकाइयों में बंटा हुआ है ॥ इसमे विश्निश्न जातियाँ, 
जैसे आर्य, द्रविड, यवन, हूण, शक, कोल, क्रात इत्यादि का सम्मिश्रण है। इसमें 
हिन्दू, मुसलमान सिक्‍ख, ईसाई, पारसी आदि अनक धर्मों के अनुयायी पाय जाते हैं । 
पहाँ 85 मुख्य भाषाएँ तथा अनेक बोलियाँ हैं। सास्कृदिक हृष्टिकोण से भी प्राव 
तथा गुजरात आदि के लोगो के बीच एक्दा का बहुन अमाव है। द्वििश शासन से 
पूर्व, कुछ राजाओ को छोड़कर, भारत में राजनीतिक एकता का भी अभाव था। 
यहाँ छोटे-छोटे राज्य थे जो ओपस मे लड़ते रहते थे। इन्हीं आधारा पर अनेक 
विचारको ने इस मत का प्रतिपादत किया है कि भारत एक राष्ट्र न होकर राष्ट्रो का 
समूह अथवा एक उप महाद्वीप है जिससे अनेक राष्ट्रीयताओ के लोग रहते हैं। 
अमरीकी विचारक सेसिंग हेरीश्न (८०४ 87500) ने अपनी पुस्तक उ#4-- 
वम० 2057 0488९०5 00०व्रं८४ 4#९४4 में इसी प्रकार के विचार प्रकट क्रिय हैं। 
बस्तुत जो विक्तारक भारत को एक राष्ट्र नहीं मात हैं, उन्होने घ्रारत में 
वाई जाने वाली विभिन्नताओ को ही अधिक महत्त्व दिया है । उन्हाने भारतोय सस्कृति 
की एकता को महत्त्व नहीं दिया । भारतीय सस्हृति तथा इतिहास का गहराई से 
अध्ययन करने पर यह वात स्पष्ट हो जाती है वि भारतीयों में एश एसी एकता 
कई जाती है जिपसे हुक शपरल दो एड राष्ट्र बह ऋपते हैं । अपटद थे भऋषरत से 
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बिभिन्नताओं में एकता (एशा0 77 0८0०७) की भावना छुपो हुई है । यह 
एकता हमें तिम्मलिखित रूपों में दिखाई देती है 

() भोगोलिक एकता-- भौगोलिक दृष्टि से भारत एक इकाई है जो अपनी 
अरड्लिक सीमाओं से कएफी हद तक सुरक्षित रहा है। हमारे प्रप्दीर ग्रन्यों मे 
भौगोलिक एकता भा वर्भन मिलता है । मह सौघोलिक एकता महा के निवासियों मे 
मातृभूमि के श्रति प्रेम वथा एकता की भावना भरती है। 

(2) भष्प। की एकला--प्राचीव काल से ही भारत में भाषा की एकता रही 
है । प्राचोत काल से संस्कृत यहाँ वो मुल्य भाषा थी जिसने लोगो को एकता के सूत्र 
में बाँधे रखा । अग्रेजो के काल में लोगो का आपसी सम्पर्क अंग्रेजों के माध्यम से 
बना रहा तथा आज हिन्दी के द्वारा आपसी सम्पर्क बना हुआ है। भारत मे प्रवलित 
बिदिध भाषाओं का सूल खोत भी सस्क्ृत ही है ! 

(3) धामिक सहिष्णुता--भाशत में यद्यपि विभिश्न धर्मावलम्बी रहते हैं 
परन्तु ये सभी भारतीय सस्हृति के रगर में रगे हुए हैं। भारत मे रहने वाले मुसलमान 
तथा ईशाई अपने आचार विचार मे दूसरे देशों के मुसलमानों तया ईसाइयों को 
अपेक्षा भारत के हिन्दुओं के अधिक विकट हैं । इसके अतिरिक्त अबेक धर्मों के होते 
हुए भी भारत में यूरोप के समान धामिक झगड़े कभो नहीं हुए ! भारत में आज भी 
धामिक सहिष्णुता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है । 

(१) सास्कृतिक एकता--भारत मे प्राचीन काल ये ही सास्कृतिक एकता 
रही है। भारत के चार कोनों १९ चार धाम स्थित हैं--उत्तर प्रे बद्रीनाव, पुर में 
जगन्नायपुरी, दक्षिण मे रामेश्वरम्‌ तथा परिचभ मे द्वारकापुरी । ये चारो घाम भारत 
में सास्‍्कृतिक एकता के उवलम्त प्रतीक हैं। प्राचीन प्रन्यो मे इन चार धामो के 
अतिरिक्त मात नदियों (गगा;, थमुत्ा, सरस्वती, गोदाबरी, सवंदा, कावेदी तथा सिन्‍्धु) 
का भी उल्लेख मिलता है । य नदियाँ किसी एक प्रान्त की नही हैं बल्बि सम्पूर्ण 
देश की नदियाँ हैं जिनका सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए समान रूप से महत्व है। इनके 
भतिरिक्त भारत के विभिन्न प्रात्तों में स्थित अन्य तीर्थस्थानों, देश के महापुरुषों तथा 
घर्मप्रन्यों के प्रति धद्धा ठथा भारतीय सस्ड्रति बी सफन्दयता ते भी भारत को एकता 
के सूत्र में बाँधने भे यौग दिया है । 

इसके अतिरिक्त भारत मे राष्ट्रीयता की भावना भी रही है | भारत मे अग्रेजी 
सत्ता का विशेध करते के लिए महात्मा गाधी के नेतृत्व मे जो राष्ट्रोय आन्दोततन चला 
वह भारत नी राष्ट्रीयता का ही श्रवीक है । भारत मे प्राचीन काल से ही समय-समय 
पर राजनीतिक एकता कायम दरने के भी प्रयत्त होते रहे हैं। आज सम्पूर्ण भारत 
राजनीतिक हृष्टि से एक मूत्र में बंधा हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 
विभिन्वताओं के होने हुए भी सारत निरम्देह एक राष्ट्र है ५ भारत की इस आधारभूल 
एकता को भारतीयों के अभिरिक्त अनेक विदेशी विचारक भी स्वीकार करते है) सर 
हरुबट रिजले ने लिखा है कि “भारत में धरम, रोति-रिवाज, भाषा तथा अनेक प्रकार 
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को सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी, हिमालय से लेकर कन्या 
कुमारी तक यहाँ के जीवन मे एकडपता देखी जा सकतो है। वास्तव मे भारत का 
एक अलग चरित्र तया व्यक्तित्व है शिसको अवहेलना नहीं की ज्ञा सकती है ।”” 
राष्ट्रीय आात्मनिर्णय का सिद्धान्त 
(॥९ण१ ०६ 7२४००) 5ल्‍0 हशाशत्रएडाणा) 

एक राष्टु, एक राज्य का सिद्धान्त-राष्ट्रीय आत्मतिर्णय के सिद्धान्त वा 
अर्थ यह है कि प्रत्येत्न राष्ट्रीयता को अपने राजनीतिक भाग्य का निर्णय स्वयं करने 
बा अधिकर प्राप्त होता चाहिए । उसे अपना संविधान बनाने शासन का स्वरूप 
निश्चित करने तथा शासक चुनने का अधिवार प्राप्त होना चाहिए । दूसरे शब्दो 
में, हम यह वह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रीयवा वा एक स्वतन्त राज्य होना चाहिए 
अथवा एक राज्य मे एक ही राष्ट्रीयता या राष्ट्र होना चाहिए। इसी को हुए एक 
राष्ट्र, एक राज्य का सिद्धान्त करते हैं। इस सिद्धान्त का राष्ट्रीय आत्मनिणय की 
विचारधारा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

उन्नौसवी शताब्दी में एक राष्ट्र, एक राज्य का सिद्धान्त यूरोपीय राजनीति 
पर छाया रहा । अमेरिका के राष्ट्रपति बुश्रो विल्सन ने इस सिद्धान्त वो व्यावहारिक 
रुप प्रदात क्या। इस सिद्धान्त के प्रवले समर्थक जे० एस० मिल वा कहना है कि 
"स्वतम्त्र सस्याओं को सामास्यतथ्रा यह एक आवश्यक शर्ते है कि राज्यों तथा राष्ट्रों 
की सीमाएं एक होनो चाहिए । विभिन्न राष्ट्रीयताओं दाले देश से स्वतन्त्र सस्याओं 
का पतपमा विल्वुल असाम्भव है। जहाँ कहो राष्ट्रीयया वी भावता शक्तिशाली रूप 
में विध्मात हो, वहाँ उस राष्ट्रीयता के समस्त लोगो को उत्ही के स्वय के शासन के 
अधीन एकत्रित कर देना चाहिए। इसका प्रयोजन केवल यही है कि शासन के प्रश्त 
का निर्णय शासितों के द्वारा ही मय होना चाहिए ।”* 
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मिल के समान मेनिती, कार्ल माकस, ऐंगिल्स तथा लेनिन ने भी स्वभारय- 
निर्णय के अधिकार के रूप मे इस सिडान्लि को अपना प्रवल समर्थन दिया ! प्रथम 
महापुद्ध के स्य राष्ट्रपति विल्सत ने इसके समयेन मे अपनी शक्तिशनी आवाज 
उठाई। उन्होने वहां था कि “आत्म-विर्षय कोई एक शब्द समूह भात्र नहीं है वरन्‌ 
यहू एक आवश्यक क्रियात्मक मिद्धास्त है जिसको उपेक्षा! राजनीति अब अपने खतरे 
के परूल्य पर ही कर सकते ४४ अयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र मे भी इस सिद्धान्त को 
माच्यता दी गई है । 

राष्ट्रीय आत्प-निर्रंध के मिद्धान्त के समर्थकों का यह विचार है कि प्रत्यक 
राज्य के अन्तर्गत विद्यमान विभिन्न गप्टीयताओं को कमर से कम तीत अधिकार 
अवष्य प्राप्त होने चाहिए--जोवित रहने अपदा अपने अध्तित्व को कायम रखने का 
अप्रिक्र, अपनी भाषा तथा साहित्य थी उप्नति का अधिकार तथा सपने धर्म, रीति- 
रिवाज एवं प्रधाओं को बनाये रखते का अधिकार | इस छसिंद्धात्त के प्रभाव के 
फलस्वरुप एश और तो 2र्बी, रस, आस्ट्रिया तथा हगरो जैसे बड राज्य राप्ट्रीयता 
के आधार पर कई छोट छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बेट गय तथा दूसरी ओर, एज' ही 
राष्ट्रीयत के कई छोटे छोटे राज्यों न झापस भे मिलकर जर्मती और इटली जैसे 
राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण क्िया। प्रथम और द्वितीय महायुद्वो के दाद तो यूरोप, 
एगिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों मे रा्ट्रीका के आधार पर अनेक नप्रे-नये शब्पो 
की नीब पद्ी है। 

सिद्धान्त के पक्ष से तर्क --एप राष्टू एक राज्य के मिद्धाल्त के पक्ष मे तिस्न- 
लिखित तह दिये जाते हैं 

(4) भाईचारे को भावना-मिल के अनुपार एक राष्ट्रीय राज्य के निवा- 
सियो में भाईपारे को भावना पाई जाती है। ऐसे राम्य मे राष्ट्रीय भावना की 
प्रबलता के कारण लोग छोटे छोटे स्वार्यो को भूलकर राष्ट्र बी भलाई के काय मं 
थजुद जाते हैं । लोग सार्वजनिक हित में ही अपना व्यक्तिगव द्वित मातते हैं । इसके 
विपदशीत अवैक राष्ट्रीयवञाओ वाले राज्य में मनुष्यों मे आपसी सन मुटाज, द्वेष, ईर्ष्या 
तथा आप मे खीचातातों अधिक थाई जाती है जिसके फलस्वश्प सोग एकजुट 
होकर राष्ट्र की सेवा म नही लग पाते बोर राष्ट्र की उनति रुक जाती है) 

(2) प्रतिनिधि शासन को सफलला--मिल ने इसके पक्ष में दूसरा तक यह 
दिया है कि एक राष्ट्रीय राज्य वा सिद्धान्त प्रतिनिधि शासत वी सफलता के लिए 
अधिक उपयुक्त होता है| प्रतिनिधि शासत वही सफ़्ल हो सकता है जहाँके 
निवाप्तियों भे एकता वी आंवना पाई जाती हा । एक देश के निवासियों के हितों में 
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जितनी अधिक एक्ता तया साम्य होया, उस देश में प्रतिनिधि शासन की सफलता 
की सम्भावना उतती ही अधिक बढ़ जायेगी। हिंठो की एकता एक राष्ट्रीय राज्य से 
ही सम्भव होती है वयोकि उसमे एक ही राष्ट्रीयदा के लोग तिवाम करते हैं । मिल 
में लिखा है कि “जिन लोगों मे परस्पर भाईचारा नहीं है, विशेषकर णदि वे भिन्न- 
घिन्न भाषाएं बोलते तषा लिपते हैं तो उनमें प्रतिनिधि शासन के लिए आवश्यक 
सयुक्त लोकमत का निर्माण सम्भव नहों है।! 

(3) अधिक शक्तिशाली राज्य --#त राष्ट्र वाले राज्य स्वभाव से हो 
शक्तिशाली होते हैं । एक ही राष्ट्रीयदा के थोगो के विचारो तथा हितो मे समानता 
होने के कारण ऐसे राज्य अच्छी भ्रत्रार सगठित होते हैं तथा सगठन में ही शक्ति 
निहित होने के कारण वे बहुत अधिब शक्तिशाली भी होते है। नागरिक राष्ट्रीय 
भावना से ओत प्रोत होते हैं तथा राज्य के प्रति उनके मन में अपनत्व की भावता 
होती है । फलस्वरूप वे राज्य के हितो की साधना और उसकी रक्षा के लिए एक- 
जुट होकर कार्य बरते हैं तथा उसके लिए वे जिसी भी प्रकार का बलिदान करने के 
लिए तत्पर रहते हैं | 

(4) स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र--आत्म निर्णय अधवा एक राष्ट्र, एक राज्य 
के सिद्धान्त को स्वतन्त्रता का घोपणा-पत्र समझा जाता है। इस सिद्धास्त का तात्पर्य 
यह है कि विभिन्न राष्ट्रीयताएँ जो एक राज्य के अधीन हैं अववा जो पराघीनता की 
जजीरो में जबड़ी हुई हैं, उन्हें पूर्ण स्वतम्त्रता मिलनी चाहिए। विभिन्न राष्ट्रीयताओं 
को स्वतरत्रता मिल जाने पर साम्राज्यवार का स्वत ही अन्त हो जायगा। मिल ने 
इसीलिए यह कहां था कि शासितों को अपने शासक चुनने अयवा भाग्य का निर्णय 
करने का अधिकार होता चाहिए । इस सिद्धान्त ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ एशिया 
तथा अपीका के अगेक पराधीन देशो:को स्वतस्तता प्राप्द कराने में बदुत महायता दी है। 

(5) अल्पसरयक्ों की समस्‍या का समाधान--दइस मिद्धान्त के पक्ष में एक 
बात यह कही जातो है कि यदि एक ही राष्ट्रीयता के आधार पर एक राज्य का 
निर्माण हो तो अल्पसंख्यकों थी समस्या वा स्वत ही समाधान हो जायेगा क्योकि 
ऐसे राज्य मे अल्पमब्यत होगे ही नहीं। दूसरे, इस सिद्धान्त के आधार पर 
अल्प स्स्पको के भी अपने अलग-अलग राज्य बन जायेंगे फलस्वरूप उन्हे भी अपनी 
उन्नति के पर्याप्त अवगर प्राप्त हो सकंगे। 

सिद्धास्त के विपक्ष में तकं--एक राष्ट्र, एक राज्य के सिद्धान्त वी अनेक 
विद्वातों ने क्टु आलोचना की है। इस सिद्धान्त की आलोचना करने वालों में 
इतु श्लो, हाकिग, वर्नाई जोसफ, शों० पियर्स शिपिस्स तथा लॉ एक्टन आदि अधिव 
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प्रमुख हैं। लॉ एस्टन (£$34 १902) ने इस सिद्धान्त की कडी आलोचना करते 
हुए कहां है कि “राष्ट्रीपता का सिद्धान्त समाजवाद के सिद्धात्त से भो अधिक बर्ये- 
होन एवं अपराधी है। कोई भो परिवर्तन का सिद्धान्त या कोई भो राजदोतिक 
कल्पता का रूप इससे अधिक स्वेष्छाचारों तथा पिताशकारों नहीं हो सकता । यह 
लोफ़तन्त्र का सण्डन करता है वर्योकि यह जनता को इच्छा के प्रयोग पर प्रतिबत्ध 
जगाता है ४7 

इस सिद्धान्त के विपक्ष में निम्नलिखित तक दिये जाते हैं * 

([!) लापों का भतिशयोत्तिपृ्ण वर्भन-इस रिद्धान्च के आलोचको का 
कहता हैं कि एक राष्ट्रीय राज्य के समयेकी ने उप्तके लाभो का जो वर्णन क्या है, 
बहू अतिशयोक्तिप्र्ण है। बहू राष्ट्रीयता वाले राज्यों मे उसकी तुलना में अधिक लाभ 
दिखाई देठे हैं। गमप्न(दिज्ञ (00ए७/एस१८८) वा सत है ि “इस विचार का कोई 
टरैविहासिक तथा समाज विज्ञान सम्बन्धो आधार नहीं है कि एक राष्ट्र द्वारा सगठित 
शान्य अवैक राष्ट्रीयताओं द्वारा गठित राज्य को अपेक्षा आवश्यक रुप से अण्कि 
शत्तिगाली होता है /' उसने बढ़े दावे के ्राथ यह कहा कि “जिम राज्यो में अनेक 
राध्ट्रोयताएं होती हैं, उनमे उन राज्यों की अपेक्षा अधिक ह्वतन्त्रता होती है जिनमे 
जतता एक हो जाति अपवा नस्ल को होतो है ।” दसके एमर्थत में उसने स्विदृजररलैण्ड 
का उदाहरण दिया है। ब्लु श्ली ने भी इसके विचारों का समर्थ करते हुए बिखा 
है कि “राज्य मे बाहरी सस्‍्दों के सम्मिलित होने के कारण उसमे दिशदता तुया 
विविधता आती है जिससे ट्रुतरे राज्यों को जनता के शाथ परह्पट घनिष्ठता एव 
सम्पर्क कायम करने तथा उसे बनाये रखने में सहायता मिलतो है ।॥” 

(2) अरगतिशीलता से बाशक--यह कटा जाता है वि एक राष्ट्रीय राज्य 
अनेक राष्ट्रीयताओं वाले राज्य की ठुलना में कम प्रगतिशोत होता है । एक राष्ट्रीयता 
बाते राज्य के सोगो के विचार अन्य रॉष्ट्रीयताओं से पम्प के अभाव के हारण 
सकुतित हो जाते हैं जिसके परिणामस्‍्वरुष उस राज्य की अगति रुक जाती है। 
घोड़े एक्टन ने इस सावन्ध मे कहा है कि ''एक राज्य के अन्तगंत विभिन्न राष्ट्रीयताओं 
का सम्मिलन सभ्यता की उसी प्रकार एक आवश्यक शर्ते है जिस प्रकार समान पे 
ईविदिध्न प्रकार के मनुष्यों का मिलत । एक राज्य के अन्तर्यत्त दिमिन्न जातियों के 
मिलन के फलस्वरूप मानव-जाति के एक भाग का ओज, ज्ञान तथा उप्तक्ो थोग्पता 
डूसरे साग के लिए सुलभ होतो हे । जहां राष्ट्रीय एड राजनोतिक सोगाएँ एक हो 
ज्षाती हैं; वहां म्रमाम की ध्रयतरि हक जातो है और राष्दो| की स्थिति बंसी ही हो 
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जातो है जंसो उन सनुप्यों को शिनका अपने साथियों के साथ सम्पर्क टूट जाता है ।” 
उन्होंने आये कहा है कि “€क ही राज्य मे बोडिक हप्टि से उन्ब जातियों के सम्पर्क 
में रहने से निम्नक्रोटि की जातियाँ भो उन्नति करतो हैं । अत यह मानव सम्यता 
का एक प्रपुष्त प्ाधन है। जिन राज्यों से विभिन्न जातियों का सम्मिधरण नहीं है, वे 
अपूर्ण हैं तथा जिनसे विभिन्न जातियों के मिश्रण का प्रभाव नप्ड हो गया है, थे 
निबंल हैं ।7 

(3) विश्व शान्ति के लिए घातक--इस सिद्धान्त को अपना लेने का परिणाम 
यह होगा कि ससार में छोटे-छोटे राज्यों को सख्या में वृद्धि हो जायेगी । छोटे-छोटे 
राज्यों के कारण ससार में अनेक राजनीतिक समस्याएँ उठ खडी होगी । छोटे राज्य 
अपनी रक्षा वरने मे भी समर्थ नहीं होते तथा उनमे पारस्परिक संघर्ष को सम्मावना 
भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बढो शक्तियों को उनमे हस्तक्षेप करने का अवसर 
आसानी से मित्र जाता है। अत राष्ट्रीयया के आधार पर छोटे-छोटे राज्यो का 
हिर्माण विश्व-शान्ति के लिए घातक है । वर्नाई जोम़फ ने कहां है कि “एक राष्ट्र, एक 
राज्य का सिद्धान्त एक खतरनाक भिद्धान्त है तथा विश्व को प्रगति में मुख्य बाधा 
है। म़सार मे शान्ति और व्यवस्था की आशा इस सिद्धान्त के मानने में है कि अनेक 
राष्ट्रीयताए' एक राज्य मे सहयोग और शाम्ति से रहे ।”? 

(4) स्रकुचित राष्ट्रीयता के विकास को सम्मावना--यहिं आत्म-निर्णय के 
मिद्धान्त के बनुमार राज्यों का निर्माण किया जाये, तो इस बात की सम्भावया 
अधिक है कि राष्ट्रीयता सकुचित राष्ट्रीया का रूप धारण“करले। सकुचित 
राष्ट्रीयता वा ठात्पयं अपने को श्रेष्ठ समझना तथा दूसरो को हीने समझना है । 
यह भावना हो ससार में उपनिवेशवाद, प्लाम्राज्यवाद तथा विश्वयुद्ध को जन्म देती 
है। हिटलर तथा मुसोलिनी के नेतृत्द मे जमंती और इटली में ऐसी ही मावना 
पनपी थी। इसके विपरोत अनेक राष्ट्रीयदा वाले राज्यों के द्वादय अन्तर्राप्ट्रीया। को 
बढावा मिलने की सम्भावना अधिक रहती है। 

१$) आयिक शपृद्धि के माय में दाधक--इस सिद्धान्त को अपनाने पर ऐसे 
अनेक छोटे-छोटे राध्ट्रीय राज्यो की स्थापना होगी जिनका आकार छोटा होगा तचा 
जिनके प्राइतिक साधत भी बहुत सोमित होगे। ऐसे छोटे राज्य बपनी जनता वी 
आिक समृद्धि में सहायक नहीं हो सकते । आधिक समृद्धि वे अमाव में उनकी 
राजनीतिक स्थिति भी डॉदाडोल रहती है। एशिया तथा अप्रीका में ऐसे अनेक 
राज्यों का उदय हुआ है जो आधिक हृप्टि से बहुत कमजोर हैं। 

(6) हानाशाही एवं संनिक प्रवृत्ति पनपने झा भ्रप--एक राष्ट्रीयता वाले 
राज्यों की जनता में अपनी जाति अथवा नस्ल की श्रेप्ठता के बहम्‌ भाव को जाध्रत 
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करके सरलता से तानाशाही की स्थापना की जा सकती है और इस प्रकार लोगो 
की स्वतन्त्रता कभी भी खतरे मं पड सकती है। इस प्रवार की सम्भावता अनेक 
राष्ट्रीयताओ वाले राज्य मे कम रहती है । इसके अतिरिक्त हर राष्ट्रीय राज्य सुरक्षा 
के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढाने का प्रयत्त करता है। निजी सुरक्षा की सोज 
पारस्परिक सन्देह एव युद्ध के बादावरण को जम्म देतों है। इस स्थिति को स्पष्ट 
करते हुए प्रो० लास्की ने ठीक हो लिखा है कि “राष्ट्रीय राज्यों को ध्यवत्पा तोप- 
खाने जंसी मालूम होतो है ॥/! 

(?) छिद्धान्त का पालन अब्यावहारिक एवं छतरताक--अन्त मे, यह कहा 
जा सकता है कि एक राष्ट्रीय राज्य का सिद्धात्त अव्यावहारिक एवं ख़तरदाक है। 
इस सिद्धान्त को अपनाने का परिणाम यह होया कि ससार के अनेक विद्यमान प्राचोत 
राज्य छिन्न भिन्न हो जायेंगे । जंधा कि गानेर ने लिखा है कि “इस सिद्धान्त को 
अपनाने का परिणाम यह होगा कि विटिश साम्राज्य से स्कॉटलंप्ड तथा येल्स को 
पृथक फरमा होगा, बेल्शियम को वंशूस तया प्लेमिश दो राण्यों में बॉटना होगा 
तथा स्विट्जरलंण्ड को तोत प्रागों में बॉटवा होगा ॥/ इस प्रकार इस सिद्धान्त को 
अपनाने पर यूरोप मे लगध्ग 68 तये राज्यो का निर्माण करता होगा | 

अत एक राष्ट्र, एक राज्य के सिद्धान्त के आलोचक बहुराष्ट्रीय राज्यों के 
समर्थक हैं) उनके अनुसार बहुराष्ट्रीथ राज्यों में मानवता और सभ्यता दोनो की ही 
उन्नति होती है । ऐसे राज्य स्वतम्बदा भर सुरक्षा दोनो हृष्टियो से सर्वोत्तम हैं । 

निष्कर्ष - उपग्रुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि एक राष्ट्रीय राज्य का सिद्धान्त 
या बहुराष्ट्रीय राज्य का सिद्धान्त दोनो पूर्णतया दोषमुक्त नहीं हैं। एक ओर एक 
राध्ट्रीय राज्य के समर्थकों की यह धारणा कि प्रत्येक वहुराष्ट्रीय राज्य अवश्य निरकुश 
होगा अमगत प्रतोत होती है तो दूसरो ओर उसके विरोधियों की यह धारणा भी 
उचित प्रतीत नहीं होती कि बहुराष्ट्रीप राज्य ही रवतत्वता की रक्षा की सर्वोत्तम 
गारण्टी है। पदि हम अन्तर्राष्ट्रीया के आधार पर विचार करें तो हम वह सकते हैं 
कि बहुराष्ट्रीय राज्य श्रेष्ठ है और यदि हम सुरक्षा, आविक समृद्धि तथा विश्वशान्ति 
के आधार पर विवार करे तो हम बह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय राज्य श्रेष्ठ है। ऐसी 
स्थिति में सर्वोत्तम उपाय यही है कि मध्यम मार्ग अपनाया जाये। हमारे विचार 
से यदि एक राज्य मे किसी राष्ट्रीयता के लोगो वी सघ्या काफी अधिक है और वे 
यदि अपता पृथक राज्य बनाना चाहते हैं तो उन्हे ऐसा करने को स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए और दूररी ओर यदि बे उचित समझें तो समानता के आधार पर अस्य 
राष्ट्रीयवओ के साथ मिलकर एक बहुराप्ट्रीय राज्य संगठित कर लें। दोनो ही 
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अवस्थाओं मे वेयक्तिक स्वतम्व्ता, अल्पसमस्थकों बे हितों बी सुरक्षा और निर्बल 
राष्ट्रीयताओ के सरक्षण का समुचित प्रवन्ध होना चाहिए। सन्‌ 923 मे लॉ क््जन 
नें लॉसेन (.6फ४क्षाठ) शार्ति सु्मेलन में दोलते हुए ठीक हो बहा था नि “आत्म: 
लिणंय का धिदधान्त एक दघारों तलवार के समातर है और इसे कुछ सीमाओं के साथ का सिद्धान्त एक दुधारी तलवार के समात है और इसे कुछ सीमाओं के साथ 
ही। स्वीकार किया जा सकता है स्दोकार किया जा सकता है. 

प्रोग होकिय ने इस सम्बन्ध मे अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह 
बहा कि एक राष्ट्रीयता को तभी अपना पृथक राज्य बनाने का अधिकार दिया जाय, 
जब वह इन शर्तों को स्वीकार करता हो... () उसके पास प्राकृतिक साधन तथा 
अपनी पूंजी का विकास करने की क्षमता हो, (2) उसमे अच्छे कानून बनाने तथा 
म्याय की उचित व्यवस्था करने की क्षमता हो, (3) उममे एक अच्छी शासन व्यवस्था 
ब्गयम करने को क्षमता हो, (4) उसमे व्यापार करने तथा अपने ऋणों को भदायगी 
बरने की क्षमता हो, (5) उसमे अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वी 
क्षमता हो, तथा (6) उसमे इतना सामर्थ हो शि वह विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा 
कर सके । 

अभ्यास के प्रश्न 

] राष्ट्र किसे कहते हैं ? राष्ट्र, राज्य तथा राष्ट्रीयता मे क्या अन्तर है ? 

2. राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए । इनके मूल तत्व क्या हैं? 

3. राष्ट्रवाद के अर्थ एव तत्त्वो का परीक्षण शीजिए | उन कारणों तथा परिस्थि- 
तियो को स्पच्ट कीजिए जिनके फलस्वरूप राष्ट्रवाद एक वरदाम के स्थान पर 
अभिशाप में परिणत हो सकता है। 

4. इस हष्टिशोण की विवेचदा क्लीजिए कि राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रवाई का एक 
निर्बल विकहप है। 

5 इस्त हष्टिकोण का मूल्थाक्ने कीजिए कि धाभिक राष्ट्रवाद एक अभिशाप है । 

6 राष्ट्रीय आत्म निर्णय क मिद्धान्त से क्‍या ताटाय॑ है? इसके गुण तथा दोषों 
की विवेचना कीजिए । (राज० विश्व० पूरक, 975) 
राष्ट्रीय भात्म-निर्णय की अवधारणा का मूल्यावन वोजिए । 

8 राष्ट्रीय आत्म-निर्भय का भरिद्धान्त एक दुधारी तलवार के समान है जो दोनो 
और बाटता है । यह समाज को संगठित तथा असगठित दोनो करता है। 
इसको विवेचना वीजिए । 

9 4एक ही राज्य मे अतेक राष्ट्रीयाओ का साथ-साथ निवास करना उसी 
स्वतम्त्रता की क्‍्मौटी तथा उसकी सुरक्षा की सर्वेश्रेष्ठ गारध्टी है ।” (लॉ्ड 
एक्टन) इस कथन की विवेचदा कीजिए । 

0., क्या भारत एक राष्ट्र है ? स्पप्ट कीजिए । 
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“प्र्में निरपेक्ष होने का तात्पयें अधर्मों होना अपवा सेकुचित धाँमि- 
औऋता एर उललराः ऋहूँं होता छरुदू उसका राफपर्प पुर्णल: क््यारिमिक हो: 
होता है।” +>डॉ० सर्यफली राधाह्षष्णन 





धर्में का मानव जीदन मे अत्यधिक प्रभाव रहा है ! व्यक्ति का सामाजिक तथा 
राजतीहिक जीवन, उसकी विचारधाराएँ ठदा उसके कार्यकर्छाप घाभिक भावताओो 
मै राबब ही प्रेरित तथा प्रभावित रहे हैं। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से पह 
स्पष्ट हो जाता है कि धर्म एव राज्य छा सस्वन्ध किसी ने किसी रूप मे अवश्य रहा 
है। धार और राज्य के सम्बन्ध को निम्नलिखित रूप मे स्पष्ट किया जा सकता है: 

प्राहोन एवं पध्यश्ुग से एम और राम्य का घम्बनघ--प्राचीव तथा मध्शयुग 
में राज्यो पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। प्राचीन यूनात के संगर राज्य धर्म पर 
आधारित थे । प्लेटी ने लिखा है कि “राज्य को राज-्धर्म को धोषणा कर देनी 
चाहिए भौर जो उसको भातने से इन्कार करे उसे दण्ड देना चाहिए ४” प्रिस्त प्रे भी 
राजा को स्वय ईश्वर अथवा उसका पुत्र [४/८७) भाता जाता था। रोम के सआट 
को भी ईश्वर के समान मातकर उसवी पूजा की जाती थी । रोम के प्रारम्भिक कॉविन 
ध्ॉ्मिक रीति-श्विजों प९ ही अावाश्ति ये । प्राचीन काल मे राज्यो का स्वल्प मुस्य 
रूप से धार्मिक (760८०90०) था । हैते राज्यो में राजा जिस धर्म का अनुयायी होता 
पा प्रजा को उसी धर्म का पालत करना पड़ता था। राज-धर्म के अनुबायी ही राज्य 
के पूर्ण नॉयरिक समझे जाते थे ओर केवल उन्हे ही सभी नागरिक तथा सामराशिक 
अधिकार प्राप्त होते थे । जो ब्लोग राय-धर्मे को स्वीकार नही करते थे उन्हे भारी 
यावनाएँ सहनी पड़ी थीं। उनके ऊपर अनुचित कर लगाये जाते थे तथा उनकी 
स्वतन्त्रताओं को सौमित कर दिया जाता था। साराश यह है कि प्राचीन काल से 
राजनीति पर धर्मे को प्रघातता थी तथा धर्म की परिष्ि के बाहर राजनीति का कोई 
मूल्य वहीं घा। मध्ययुग मे भी राज्य के ऊपर धर्म अथवा चर्च या प्रोप की प्रधानदा 
रही । मध्यवुग के एक प्रमुख विचारक टॉम एक्दोनास का यह विचार था कि 
“मे के दिद्ध कार्प करने पर पोष राजा को भी दष्डित कर सकता है।” 
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धर्म एवं राज्य के गठबन्धन का प्रभाव-धर्म और राज्य के इस गठबन्धन 
का व्यक्ति, राज्य तपा धर्म सभी पर ही दुरा प्रभाव पढा। धर्म के नाम पर राजाओं 
के द्वारा निर्दोप जनता पर भारी अत्याचार किये गये, उसका शोषण किया गया तंथा 
उसे राज्य की उचित एवं अनुचित सभी आज्ञाओं को ईश्वरोय आज्ञा के रूप मे पालन 
करने के लिए बाध्य क्या गया । इस तरह धर्म के नाम पर व्यक्ति के व्यक्तित्व और 
उसकी स्वतन्त्रता का दमन क्या गया । राज्य तथा धर्म के गठबन्धन का दूसरा बुरा 
परिणाम यह हुआ कि अन्य धर्मों के मानने वाले लोग राज्य के प्रति उदांसीन हो गये। 
राज्य के ऊपर धर्माधिकारियो का अनुचित प्रभाव रहने के कारण राज्यो का स्वतत्त् 
विकास झुक गया। 
इसके अतिरिक्त इस गठब्घन वा तीसरा बुरा परिणाम यह हुआ कि राज्य 
के आश्रय में रहने के कारण धर्म का रूप भी विज्ृत हो गया। लोक धर्म के वास्तविक 
स्वरूप वो भूल गये तथा आडबम्वरो, अन्धविश्वासो एव धर्माधिकारियो की आज्ञाओं वो 
ही घ्॒मं मानने लगे । इस तरह हम देखते हैं कि धर्म भौर राजनीति का सम्मिश्रण 
व्यक्ति, राज्य तथा धर्म सभी के लिए अहितकर सिद्ध हुआ । 
आधुनिक युग मे धर्म एवं राज्य का सम्बन्ध-पुनर्जायरण के परिणामस्वरूप 
राज्य के कार्यों भ धर्म के अनावश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठने लगी । 
“मेकियावली पहला विचारक था जिसने राजनीति को धर्म से पृथव क्या | मादिद 
लूपर तपा जॉन काल्वित ने भी राजनीति मे धर्म के हस्तक्षेप की निनदा वी । 
झठारहवी शताब्दी म प्रात्तीसो विदारक सॉष्टेस्ययू (!४००(४४५०७८०) ने धामिक 
सहिष्णुता पर जोर देकर धर्म निरपेक्ष विचारों वो प्रोत्साहन दिया। सम्प्रभुता के 
सिद्धान्त के विकास ने राजनीति को घ॒र्म से केवल पृथक ही नही किया बल्कि धर्म 
को राजनीति के अधीन बना दिया। बतंमान समय में समाजवादी विचारकों ने घ्म 
निरपेक्षता के सिद्धान्त को और अधिक बल प्रदान किया है। अव प्राय सभी इस 
बात को मातने लगे हैं हि राज्य और धर्म एक-दूसरे से स्वतवन्त्र रहने चाहिए। इन 
विचारों के आधार पर अब राज्य के जिस स्वरुप वा विकास हुआ है, उसे धर्म 
निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। 
प॒र्म निरपेक्षता एक ऐसा घिद्धान्त है जो देश के नागरिकों मे किसी भी आधार 
पर कोई भेद-भाव महीं करदा और जो सभी को किसी भी धर्म को अपनाने या छोडने 
बत अधिकार देता है । तेयबजी ने ठीक हो कहा है कि “थर्म निरपेक्षता एक ऐसा 
बहद घेरा है जिसके अम्तर्गत कई रग, रूप तया सुगन्ध के हजारो फूल खिलते हैं ।' 
आधुनिक काल मे धर्म निरपेक्षत्ा के प्रबल समयंत्रों मे घोरो, जॉन रस्किन, महात्मा 
गाँधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
घर्मं-निरपेक्ष राज्य 
($०८ण३४ 5026) 
छर्मे-निरपेक्ष राप का स्वकूव--धर्मं निरपेस्त राज्य में तौन मिद्धान्त निहित 
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हैं--फ्रयम्र तो धर्म निरपेक्ष गज्य वट़ राज्य होता हैं जो धर्म तथा राजनीतिक की 
पृषकवा में विश्वास करता है तथा जिमम राज्य का अपना कोई एम तहों होता 
गर्षात्‌ राज्य न तो किमी धर्म विज्ञेप को मान्यता ही देता है और न बिसी धर्म का 
विरोध ही करता हैं। राज्य डी दृष्टि मं सब प्र॒प्े समान होते हैं तपा उम्म को 
नीतियाँ किसी पर्स द्वारा निर्धरित नहीं होती बल्कि गासाजिक सस्याण द्वारा विर्धा 
रित होती हैं । इ्ितोष. धर्म निरपेक्ष राज्य मे व्यक्ति वो कसी भी धर्म का पालन 
बारने अथवा उसे छोड़ते का अधिकार होता है । ऐसा राज्य धमे को आम्तरिक विश्वास 
को वस्तु मानता है जिससे राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं होता। पर्म के छ्षेत्र मे राज्य 
की नौति व्यक्ति को ह्दपन्त्र छोड़ देने वी. (06 ठ०था!06 ण 7255४ रि88०) 
होती है । तृषीय, घ॒ममें विरपेक्ष राज्य में गायरिक्दा विसी धर्म के आधार पर अदान 
नही दी जाती बहिरि सभी धर्मों के सोगो वो समात्र रूपए से प्रदान की जाती है। 

उपणेक्त तिद्धास्तो के आपार पर धर्प निरपेक्ष राज्य भी परिभाषा इप्त प्रकार 
की जा सफ़ती है कि “धर्म-निरपेक्ष राज्य बह राज्य होता है जिसमे ने त्तो किसो घर्म 
विशेध को सरक्षण प्रदान किया जाता है और ने ताज्य दरात किपो धर्म का प्रचार, 
अप्तार, तियात्रण व निर्देशन हो किया जाता है। राज्य को हृष्टि मे सदर घ्मं समान 
होते हैं तथा धर्म के प्रति राज्य का हृध्टिकोष धार्मिक सहिष्णुता का होता है। राग्य 
स्मो,नाएरिकों फो द्विता किप्ती प्रकार के छामिक सेदभाव के समात सुविधाएँ प्रदान 
करता है 

मे त्रिपेक्ष राज्य को परिझतापा-विभित विधारकों के द्वारा धर्म निरषेशत 
राज्य वी जो १रिधाषाएँ की गई हैं, वे गिम्तलिखिन हैं * 

(!) बेंकदारभण के शब्दों मे, “धर्म-निरपेक् राज्य यह राज्य है थो*तो 
घाभिव' होता है ने अछ्ाविक होता है और ने धर्षविरोधी होता है बल्कि नह धावित 
का्यवलञापों हथा ब्िप्रिप्न मत-मतान्तरों मे धुर्णतया पृथक रहता है और इस प्रवार बहू 
धापित भाषलों मे तदस्व रहता है ।? 

(2) हरिदिष्य कामथ के शब्यो मे “एच धर्म निरपेक्ष राज्य न तो ईशा 
रहित राज्य ही है, ग बह अधर्मा राज्य ही है और न यह र्मविरोधी राज्य ही है ।” 

(3) १०. जवाहरलान्न नेहुरू के ब्रब्दो ये “प्रम॑-निरवेश्ष राज्य वा मर्ध है 
धर्म और आरमा बी स्वहरवता, डितगा कोई प्र्म नहीं उनके लिए भी स्वतस्वता, 
इसबा तात्पएँ स्व धर्मों के लिए स्वतम्जता से है। इसका बर्थ त्राप्ताजिक और 
राजनीतिक समानता है ।” 


]. ॥ै ३पणैग ए०॥9 फ गध्धीद्र कग्ाहातत5 बठः माधाहाठव5, 807 ब्रत- 
इच्याड008 0७ ॥5 ९७0॥/ 6९५८१४0 [00 इलीडाजाऊ चे0्ञापठक बाएं 
हमर 65 गाएप॑ 5 (६५ 7एणाओं 76 इच 2005 4"आल5 " 

-+शिट्माकरगफशा 


| 33 


(4) सी० राजधोलाबारी ने सविधान सभा में कहा था कि “धर्म-निरपेक्ष 
राज्य का अर्थ यह है कि राज्य किसी धर्म को न तो निरत्माहित करेगा, न किसी 
भी धर्म का विरोध करेगा, वत्कि प्रभी धर्मों और विचारो के प्रति निष्पक्षता का 
हृष्टिकोण अपनायेगा । 

(5) लक्ष्मीकास्त मंत्र ने भी सविधात सभा मे इस सम्बन्ध में यह कहा था 
कि “धर्म निरपेक्ष राज्य से मेरा तात्पयं यह है कि ऐसा राज्य धर्म या जाति के 
आधार पर किसी भी व्यक्ति के विए्द्ध कोई भेदभाव नही करता । इसवा अर्थ यह है 
कि राज्य वी ओर से किसी धर्म विशेष को मान्यता प्रदात नही की जायेगी ।” 

(6) डोनाल्‍ड ई० ह्मिय के शब्दों भे, “धर्म निरपेक्ष राज्य व्यक्तिगत और 
सामूहिक रूप में धामिक स्वतन्त्रता की गाएण्टी दता है।वह व्यक्ति के साथ, 
उमके धर्म का विचार किये दिना, एक नागरिक के रूप में ध्यवहार करता है। 
सर्वधानिक हृष्टि से बह किसी भी धम्तं से सम्बन्धित नहीं होता तथा ने तो वह विसी 
धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न करता है और न हो धर्म में हस्तक्षप करता है ॥"१ 

धर्म-निरपद्षा राज्य की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह बह सबते 
हैं हि धरम निरपेक्ष राशय न तो अधाभिक होता है और न धमंविरोष्टी । ऐसे राज्य क 
मायरिकों अथवा सरकारी वर्भचारियों का ईश्वर में विश्वाम रखने, किसी भी धर्म को 
मानव तथा उसका पालन करन वो पधूर्ष रवतन्त्रता रहती है। टी० के० रोप ने ठीक 
ही लिखा है वि “भारत के धर्म-निरपेक्ष होने का यह अर्थ नहीं है कि इसमे ईश्वर के 
अस्तित्व को नहीं माना जात! ५ भारतोप सबिधान मे ईश्चर के अध्तित्व को भानन्‍्यता 
प्रदान को गई है। देश के प्रमुख पदाधिकारों पद प्रहण करते सम्य ईश्वर के नाम 
पर शपथ से सकते हैं ४ 

धर्म-निरपेक्ष राज्य को विशेषताएँ 

धरम निरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिस्षित हैं 

() राज्य झा अपना कोई धर्म नहों होता--धर्म निरपक्ष राज्य बी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है वि राज्य वा अपना कोई घम्म नहीं होता । धमं बे सम्बन्ध में 
प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है । राज्य की दृष्टि मे सभी धर्म समान होते 
हैं। राज्य न तो किसी धर्म को सरक्षण देता है और न किसी वा विरोध करता है। 
सभी घ॒र्मों के अनुयायियों को शाल्तिपूर्वके अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता 
रहती है । अत. धमम-निरपेक्ष राज्य धर्म के मामलो में तटस्थष रहता है। 
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(2) यहू अधामिक था धर्मविरोधो नहों होता--यद्यपि धर्म-निरपेक्ष राज्य 
धामिक मामलों मे तटस्थ रहता है परन्तु इसका तात्वयं यह नहीं है कि ऐसा राज्य 
ईश्वरविरोधी या नाह्तिक, अधामिक या धमंविरोधी होता है ऐसे राज्य को हम 
भौतिववादी, अवाचारी तथा अनैतिक भी नहीं कह सदते ! बस्तुतः धर्म-विरपेक्ष राज्य 
सत्य, भहिमा, प्रेम, विश्व दर्दुत्द अददि उच्च वोटि के आध्यात्मिक सिद्धाल्तो में 
अदूट आस्था रखता है। ये घिद्धान्त ऐसे नंतिक आदर्श हैं जिनका धर्म से गहरा 
सम्बधध है परन्तु जिन्‍्ह धर्म निरपेक्ष होते हुए भी राज्य अपना सकता है। 

(3) घ्म को आन्तरिक विश्वास को वस्तु मानता है--धर्म-तिरपेक्ष राज्य 
धर्म को ध्यक्ति के आन्तरिक विश्वास वी वस्तु मानता है । ऐसा राज्य धर्म को समाज 
तथा राज्य का कार्य ते मानकर व्यक्ति का निजी कार्य मातता है । यह इस सिद्धान्त 
भे विश्वास करता है कि धर्म राज्य द्वारा नियन्त्रित अथवा संचालित नहीं होना 
चाहिए | धर्म के क्षेत्र मे ऐसा राज्य व्यक्ति को स्वृतन्त्र छोड देने की नीति का अनु- 
सरण करता है। 


(4) धार्मिक कटूटरता का विरोध करता है--धर्म निरपेक्ष राज्य घामिक 

सहिष्णुता का समर्थन होने के कारण घामिक कट्टरता का विरोध करता है| वह 
घामिक कट्टूरता (0/8000)) को राष्ट्रीय एकता तथा सार्वजनिक कल्याण के मार्ग में 
सबसे बडी बाधा मानता है । अत बह राष्ट्रीय हित में धर्मान्थता को पनपने नहीं 
देता और यदि कोई धर्म समाज अथवा राष्ट्रहित के विपरीत धर्मान्धवा को बढ़ावा 
देता है तो राज्य ऐसे धर्म के मामलो में हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य समझता है। 
«»... (5) सर्वाधिकारणाद कए विरोध करता है--सर्वाधिकासवाद का त्ात्पय गह है 
कि राज्य को व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों मे हस्तक्षेप करने, उन पर नियस्त्रण रखने 
तथा इनका सचालन करने का अधिकार है। धमे-निरपेक्ष राज्य इस प्रकार की सर्वाधि- 
कॉरबादी धारणा का विरोध करता है । उसकी मान्यता यह है कि घर्म व्यक्ति के 
आस्तरिक विश्वास की वस्तु है। इसका सम्बन्ध उसके व्यक्तियत जीवन से है, अत 
च्यक्ति को उसमे पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । राज्य व्यक्ति के धामिक जीवन भे तद 
तक हस्तक्षेप न करे, जब तक कि ऐसा करना सावंजतिक हित में आवश्यक ने हो 
जाय । दूसरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं विः धर्म-निरपेक्ष राज्य का आदर्श इस 
मात्यता पर आधारित है कि राज्य का अधिकार-क्षेत्र स्दब्यापी मे होकर सीमित 
होना चाहिए । 

(6) धामिक सहिष्णुता के विचार पर आधारित होता है--घर्म-निरपेक 
राज्य की एक विशेषता मह है कि दह घामिक सहिष्णुता अथवा बहुडातीयता के 

विचार पर भ्ाधारित होता है। प्राय प्रत्यक' राज्य मे अनेक जातियाँ निवास करती हैं 
जिनके अपने अलग अलग धर्म अथवा धामिक विश्वास होते हैं।ये सभी धार्मिक 
जिएडाग़ चुत्रित रूए मे, प्फण, सह्द हहए, स्यीक्त के उत्पान के अपना योग दे सकें, इसके 


435 


जिए यह आवश्यक है कि राज्य तथा उसके समस्त नागरिक सपनो धर्मों के प्रति 
सहिष्णुता की नीति अपनाएँ। हर धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों के प्रति आदर व 
सम्मान का भाव रखें और किसी के प्रति असहिष्णुता न बरतें । गाधौजी के शब्दों मे 
“ससार के सप्तो धर्म एक विशाल दृक्ष को पत्तियों के समान हैं ओर विभिन्न धर्मों 
है अनुयायी आपस में एक दूसरे के साथ प्रसन्नतापूर्वकू रह सकते हैं ॥” 

(7) छम्-निरपेक्ष राज्य मोलिक रुप से लोकतम्व्रात्मक है--प्रम-निरपेश् 
राज्य वा आदश मौलिक रूप से लोकतन्त्रात्मकव है | वस्तुत इसे “आध्यात्मिक लोक- 
स्जों वा नाम दिया जा सकता है | लोवठन्त्र ही एक ऐसी ब्यदस्या है जिसमे ध्यक्ति 
को समानता तया स्वतन्त्रता पर जोर दिया जाता है । घर्म-निरपेक्ष राज्य लोकत*त्र 
के इन दोतो आधारभूत भिद्धान्तो को कार्य रुप श्रदान करता है। ध्रम-निरपेद्ञ राज्य 
सप्री धर्मों को समान समझता है तथा धर्म बे आधार पर कसी भी नागरिक के साथ 
कोई भेदभाव नहीं करता । इसके अतिरिक्त वह धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को आत्म- 
निर्णय वा अधिकार प्रदाने करता है क्रि ब्यक्ति जिस धर्म को चाहे उत्तका पालन तथा 
प्रचार बरें । इस तरह घमं-निरपेक्ष राज्य धर्म के क्षेत्र मे समादता तथा स्वतन्त्रता 
के आदर्शों पर जोर देता है| 

(8) लोककल्पाण पर आधारित होता है--धर्म निरपेक्त राज्य अपने सभी 
नागरिकों के कह्याण के लिए प्रयलशील रहता है। यह बिना कसी प्रकार के 
भेदभाव के समस्त नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाता है तथा लोक 
कल्याणकारी धल्थाओं दी स्थापना करना है । ऐसा राज्य अपने समस्त नागरिकों के 
जोवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए बारयेस्त रहता है। अत धर्म निरपेक्ष राज्य का 
मुख्य लक्ष्य जनवल्याण होता है । + 

(9) सभो मागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है-- धमं निरपेक्ष 
राज्य में सभी तायरिकों को दिता किसी प्रकार के भेदभाव के समान रूप से सामा- 
जिक तपा राजनीतिक अधिकार प्रदान विए जाते हैं। ऐसे राज्य मे नागरिकता 
किसी प्र्म विशेष के अनुयायी को हो प्रदान नही की जाती । सरकारी नौकरियाँ तथा 
शासन के उच्च पद सभी जातियो ठथा धर्मों के लोगो को समान रुप से प्राप्त करने 
का अधिवार होता है । डा० राधावुमुद धुकर्जोा ने इस सम्बध मे लिखा है कि 
“नागरिक या राजनीतिक अधिकारों के उपभोग, सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्ति, सम्मान 
प्राप्ति या उद्योगो के सचालन आदि के मभ्वन्ध मे धामिक मतमतान्तर के आधार 
पर कोई भेदभाव नहीं क्या जाता ।/? 

(0) राग्य द्वारा धामिक शिक्षा प्रदान नहों को जातो--धर्म निरपेक्ष पज्य 
स्वय घामिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं वरता तथा यहें उन सस्थाओ को आधिक 
सहायता भी प्रदान नही करता जिनके पाद्यक्ष्म मे धामिक शिक्षा का समावेश रहता 





|. छा एबवी3 ऋण्णएए फैणिसांल्ट :0शह्काड दा उच्चित्दार्, 9. है4 
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है। यदि राजप के द्वार पाठ्यवग भें किसी धर्म विशेष को शिक्षाओ पा समावेश कर 
दिप। जाय तो इसके परिभाषस्वहप विशिन्न छर्मावलम्दियो मे भतमेद दथा सधर्ष 
की प्रम्भावना बढ़ थाएंगी ) अत घर्म-निरपेक्ष राज्य न तो स्वय ऐसी शिक्षण सत्वाओ 
की स्थापना करता हे और न ऐपी शिक्षण सस्थाओ को अनुदान ही देता है जो ध्ामिक 
शिक्षा प्रदात करती हैं। धार्मिक शिक्षा के अभाव मे राज्य को नागरिकों के वैतिक 
विकास के लिए प्रादयत्रमत पे नैतिक शिक्षा बा समावेश अवश्य करना चाहिए । 

(33) सभी धर्म राग्य के कानून के अधीन होते हैं--धर्म-निरफक्ष राज्य 
का ताह्यय॑ महू तहीं है कि प्रभी धर्मों को मतमाती करने को छूट है । यदि किप्ती धाम 
के प्रनारक था अनुयायी दूसरे धर्मों के प्रति घुशा फरजाते हैं पा कोई ऐसा कार्य करते 
है जो सार्वजनिक हित के दिपरीत हो तो शज्य कानूत हारा ऐसे प्रचार तथा कार्यों पर 
प्रतिबस्ध सगा सकहा है। इसी ठरहू यदि किसी धर्म के पदाधिकारी अनुचित प्ताधनो 
मै धत एनत्रिग बरते हैं या धर्म की एम्पत्ति का दुष्षयोग करते हैं या अमैतिगता को 
बढावा देते हैं तो ऐसी स्थिति ते भी राज्य जो छत पर तियन्त्रण लगाने का पूरा 
अध्निकार है अत यर्मनमिरप्रेक्ष शार्प मं सभी थसे, उनके पदाधिकारी, ढत धर्मों की 
सम्पति एप्योदि सभी राज्य के वातूतों के क्वीन होते है। 

धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्श का मूल्यांकन 

विपक्ष भे त$--राज्य बी धर्म-निरपेक्षता के प्रिद्धान्त की कटु आलोचना की 
जाती है। जिन आधारो पर इस सिद्धान्त बरी आलोचना की गई है, वे तिमाः 
लिखित हैं 

(!) राज्य का आधार भौतिक होता है--धर्म-निरपेक्ष राज्य कै दारे मे यह 
कहा जाता है कि घ॒मं से पृथक होने के कण ऐसा राज्य भौतिकता पर आधारित 
होता है । इस प्रकार के राज्य मे मनुप्यो के केदल भोतिक हितो को हो शाधवा 
होती है तथा मातव-जीवत के अध्यात्मिव और नेतिक एहलुओ छी उपेक्षा को आती 
है । प्रो० पुःतास्वेकर [एणाशथआएश्ष:आ) ने तो यहां तक कहा है कि “इसके अन्तात 
किस्तो धमे अथवा नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता और उन्हें विश्वात्त एव 
आत्मा को वस्तु समझा जाता है।'_ धर्म तिरपेक्ष राज्य भाधीवादो राज्य हो हो 
नहीं सकता' 7 बहु न तो प्राचीन घासिक विद्वारशाराओ पर ही चलता है और मे 
आधु्तिक शाहइतिक विचारधारा पर हो ।" 

(2) छाविक शिल्ला के अभाद मे मतुष्य का पतेत हो जाता है-धर्म निरपेक् 
राज्य में राज्य के द्वारा धामिक शिक्षा प्रशन नहीं की जाती है। शाप्िक शिक्षा के 
अभाद म व्यक्ति के मन में धर्थ अयवा ईश्वर व भय जेसो दोज मही रहती ओर 
इनके अभाव मे ब्यक्ति भ्रष्ट, वेईमान, अक्मण्य तथा वर्नुतिक बन जाता है। ऐसी 
ल्थिति मे नैतिक अबवा अन॑त्तित' किसी भी प्रकार के साधनों सै अपने भौतिक हितों 
की साथना बरणा ही मधुष्य वा लक्ष्य वन जाता है। बह सार्वजनिक हिल के कार्यों 
से हृटऋए निजी स्वार्प-ूत्ति के कार्यो म लग जलता है। 
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(3) राज्य के छिन्न भिन्न होते कः भय रहता है--धर्म निरपेश् राज्य पर 
एक आरोप यह लगाया जाता है कि ऐसे राज्य में सभी लोगो को अपनी इच्छानुमार 
कोई भी धर्म मातने तथा उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता होती है। धार्मिक मतभेदो 
के कारण राज्य मं धामिक एकता का अभाव रहता है | घामिक एकता के अभाव मे, 
जो राष्ट्र को एक सूत्र मं बाँघे रहती है, राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने वा भय बना 
रहता है । आलोचकों वा बह विश्वास है हि यदि राज्य एकर ही धर्म को मान्यता दे 
तो उसके कारण राज्य म घाभिक एकता रहेगी | घामिक एकता के फलस्वत्प राष्ट्रीय 
एकता कायम होगी, जिससे राज्य को स्थायित्व प्राप्त होगा । 

(4) राज्य अधिनायकदादी बन सकता है--धर्म निरपेक्ष राज्य पर एक 
बारोप यह ज्गाणा जाता है कि ऐसे राज्य म॑ धघामिक क्या सैतिव भावनाओं का 
पोषण न होने के कारण यह सरलतापूर्वक विकृत हो सकता है तथा अवसर पाकर 
वानाशाही अथवा अधिसापक्वादी बन सकता है । धममं का अदुश राज्य के सबालकों 
को सर्देद नियम्त्रण मे रखता है | घममं का अकुश हट जाने पर शासक नैतिकता जंसी 
उच्च भावनाभी की परवाह नहीं करते । ऐसी स्थिति से यह आशका रहती है कि 
अल्पसब्यको के द्वितो की रक्षा के माम पर कोई एक ब्यक्ति या व्यक्तियों को समूह 
सत्ता को अपने हाथ में ले ले और मनतमान दंग से शासन करने लगे । 

(5) ऐसा राज्य लोकफत्पाणकारों नहीं बन सकता--धर्म विरपेक्ष राज्य की 
एक आलोचता यह की जाती है कि एसा राज्य कभी भी लाक-वल्याणकारी राज्य 
महीं हो सकता । इसको कारण वह बताया जाता है कि व्यक्ति मे समाज सेवा अथवा 
लोक-कल्याण वी भावना का जम्म नैतिक आदर्शों और घाप्रिक भान्‍्यताओ फी प्रेरणा 
से होता है। परन्तु धर्म-निरपेक्ष राज्य घाधिक विषयो ठया नंतिक आदर्शों के प्रति 
उदासीन रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि घ्म निरपक्ष राज्य में व्यक्ति 
के अन्दर लोककल्याण की भावनाओ दे स्थाद पर स्वायंपूर्ण भावनाओं वा विकासे 
होता है ) इसलिए यद् कहा जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य लोक्कल्याणकारी नहीं 
हो सकता । 

(6) बहुसरयक बर्गे की धामिक घावनाओं को ठेश्न पहुंचती है--धर्म तिरपेक्ष 
राज्य पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि ऐसे राज्य मे ध्॒र्म दी हृष्दि से बहुन्‍ 
सश्यक तथा अल्पसख्यक दोना वर्गों को समान स्तर पर रघा जाता है तथा अल्प- 
सरुयको के हित मे बहुमख्यक्ों की भावना और हितों की अवहेलना बी जाती है। 

इसका परिणाम यह हे।ता है कि बहुमत धर्म वाले लोप जो राज्य म अपने लिए 
विशेष स्थात को कामना करत हैं, अपनो भावगाओ की उपक्षा क्यि जाते पर धम- 
निरपेक्ष राजप वे वार्यों के प्रति उदासीन हो जात हैं तथा राज्य के प्रति उतकी निष्ठा 
भी कमर हो जाती है । 

वक्ष में तक -धर्म विरपक्ष राज्य वी उपर्दृकत आलोचनाओं में कोई सार 
नहीं है। बस्तुत धर्म-निरपक्ष राज्य आधुनिक युग वी सबसे बढी माँग है, जिसक बिता 
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लोकतन्त्र ओर लोककल्याण के लक्ष्य कौ प्राप्त नहीं क्यिा। जा सकता | उपर्यक्त 
आलोचनाओं का खण्डन करते हुए घमे-विरपेक्ष राज्य के पक्ष में निम्नलिखित तर्क 
दिये जा सकते हैं 

(2) राज्य का आधार भौतिक नहों होता--धर्म तिरपेक्ष राज्य के विरोध 
में यह कहा गया है. कि उसका आधार भौतिक द्वोता है तथा उसमे मंतिक एव 
आध्यात्मिक ठितो वी उपेक्षा वी जाती है । यह जालोचना इस चूटिपूर्ण घारणा पर 
आधारित है कि शायद आलोचक घर्म-निरपेक्ष राज्य को अधघामिक या धर्मविरोशी 
समझते हैं। वस्तुत धर्म-निरपेक्ष राज्य धरमंक्रोधी नहीं होता। यद्यपि राज्य का 
अपना बोई धर्म नहीं होता परन्तु वह सभी धर्मों को इस बात का पूर्ण अवसर प्रदान 
करता है कि वे व्यकित के नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्पाव में अपना योगदान दे सकें। 
अत वास्तविबता तो यह है कि प्वर्म निसपेक्ष राज्य में ही उच्चकोटि को बैतिक 
भावनाओ, जैसे प्रेम, सत्य, जहिसा, विश्व-बन्एुत्व, इत्यादि, का जिकास सम्भव हो 
सकता है) 

(2) राष्ट्रीय एकता को सम्मद वक्‍ाता है--धर्म निरपेक्ष राज्य पर एक 
आरोप बह लगाषा जाता है कि इसमे धार्मिक एकता के अभाव के कारण राष्ट्रीय 
एकता नहीं रह पाती । परन्तु वास्तविकता तो यह है कि सच्ची राष्ट्रीय एकता धर्मे- 
निरपेक्ष राज्य भे ही सम्भव होती है । इसका कारण यह है कि यदि राज्य किसी धर्म 
विशेष को अपनाकर उठी को सरक्षण प्रदान करे तो अन्य धर्मों के अनुयायों उससे 
ईरथ्या करने लगगे। इसके प्ररिणामस्वरुप धार्मिक एकता के स्थात पर धार्मिक 
चैनगस्‍्प एप धामिक सधर्ष को घढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता खतरे मे पह 
जायेगी । इसके विपरीत धर्म निरपेख राज्य सभी धर्मों को स्वतन्धता तथा सभागता 
का स्तर प्रदान बरके राष्ट्रीय एकता का सम्भव बनात्ता है। भारतीय पस्विधान- 
निर्माताओं वी यही घारणा थी कि धर्म-निरपेक्षता ही राज्य को एकता को बनाये 
रख सकती है, इसीलिए सविधान में भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य धोषित किया 
ब्या है 

(3) अधितायक्ताद का विरोधी एवं लोहतस्त्र का पूरक है--आलोचको ने 
यहू आरोप लगाया है कि घमे तिरदेक्ष राज्य बिकृत होकर सरलता से तानागांही 
अथवा अधिनायकवाद का रूप ग्रहण कर लेता है | परन्तु बास्तविकता तो महू है कि 
ध्॒म तिरपेक्ष राज्य को अपेक्षा धर्म प्रधान राज्य के ही अधिनायकबादी बनने को 
सम्भावना अधिक रहती है । धर्म-तिरपेक्ष राज्य का शासन के स्वरूप से कोई सम्बत्ध 
नदी होता । शातत का रूप चाहे तोकतल्त्ात्मक्त हो था अधितायकवादी हो, चाहे 
राजतस्त्र हो या कुत्रीनतम्त्र हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो यो ससदीय हो, सभी रूपों गे 
धर्म निरपेक्षता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। धर्मे-तिरपेक्षता का सम्बन्ध 
आध्यात्मिक त्तथा घाभिक स्वतन्चता से है । जहाँ तक राज्यों के विकृत अथवा अधि- 
शायकबादी होने व सम्बन्ध है उत्तरी सम्भावतां घर्मे प्रधान राज्य से इसलिए अधिव 
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रहती है कि ऐसे राज्य मे शासक अपने को ईश्वर छा प्रतिनिधि बताकर मानव जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करना तथा अन्य घ॒र्मो के अनुयायियों पर अत्याचार करना 
अपना देवों अधिकार समझता है| इसके विपरीत धर्म निरपेक्ष राज्य का विचार मूल 
रूप में लोकतन्धात्मक है, क्योकि धर्म निरपेक्ष राज्य वा आधार सभी धर्मों को समानता 
का स्तर प्रदात करना तथा तभी व्यक्तियों को धम की स्वतन्त्रता श्रदात करता है। 

(4) खोक कल्याण धर्म-निरपेक्ष राज्य मे हो सम्भव है --धम-निरपेक्ष राज्य 
के आलौचकों का यह कथन, कि ऐसा राज्य लोक्कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकता, 
वास्तविकता के विपरीत है। वस्तुत लोककल्याण एक धर्म-विरपेक्ष राज्य में ही 
सम्भव हो सकता है| धर्मे-निरपेक्ष राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर 
कोई भेद-भाव नहीं करता तथा सभी नागरिकों के विकास के लिए समानझूप से 
प्रयत्तणील रहता है, जबकि धर्म॑-प्रधान राज्य अपने ब्यक्तियो के बीच भेद करता है। 
इसके अतिरिक्त सभी घ॒र्मों वो विवास का समात अवसर प्रदान करके धर्म-निरपेक्ष 
राज्य अप्रत्यक्ष रूप से अपने नागरिकों के नैतिक और आध्यात्मिक ग्रुणो के विकास 
में सहापक होता है । अत लोक्कल्याण धर्म निरपेक्ष राज्य का लक्ष्य एवं आदर है। 
के शब्दों में, “धर्म-निरपेक्ष राज्य एक लोककल्याणकारी 
राज्य होता है और अनैक धर्मों बाले राज्य मे हो लोककल्याण को सिद्धि इसो से 
सम्प्रव है (” 

(5) विश्वबन्धूत्व की भावना का विकास करता है--धेम निरपेक्ष राज्य 
का आदणश विश्ववस्धुत्व की भावना का विक्ताम करना है। घ॒र्म निरपेक्ष राज्य सभी 
घर्मों की स्वतन्त्रता ठथा समातता के सिद्धान्त पर जोर देठा है और इस प्रकार वह 
विभिन्‍न धर्मों के अनुपाधियों में आपस मे प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, दया आदि 
शुभों का विकास करता है | ये ही गुण विश्ववन्धुत्व की भावना मे सहायक होते हैं। 
यदि एक राज्य मे सभी घ॒र्मो के मानने वाले लोग प्रेमपू्षकं तथा शान्ति के साथ 
आपस में मिलकर रह सकते हैं तो ससतार के सभी राज्यो तथा सभी धर्मों के 
लोग भी इसी आधार पर प्रेमपूवकं तथा शान्ति के साथ मिलकर क्‍यों नहीं रह 
सकते २ अत घ्म निरपेक्ष राज्य का सिद्धाम्त अन्तर्राष्ट्रीयवा, विश्वबस्धुत्व तथा 
विश्व राज्य का मागे प्रशस्त करता है 

(6) घाधिक अत्याचार को सम्भावना नहों रहतो--इतिहास में ऐसे अनेक 
उदाहरण मित्ते हैं जब धर्म प्रधात राज्यो के शासकों ने दूसरे धर्म के अनुयायियों 
पर पारी अत्याचार किये ! किन्तु धर्म-निरयेक्ष राज्य में इस प्रकार के अत्वायारों कौ 
सम्भावता नहीं रहती । इसका कारण यह है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य का संविधान 
किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं होदा । उसमे नायरिकता किसी धर्म विशेष 
के आधार पर प्रदान नहीं की जाती। उसमे राज्य के उच्च पद तथा सरकारी 
नौकरियों को प्राप्त करने का सभो को समान अधिडार होता है 4 अत ऐसी स्थिति 
में श्ुहखत परत के लोगो रा कल्पत्त हरे के ल्ोए फएउ क्षस्वाचार बरने की सम्भावना 
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नही रहती । फिर भी यदि ऐसी स्थिति उत्पक्ष हो जाए तो राज्य के बानूनो दास 
अल्पमतों के विश्वांसों तथा हितों कौ रक्षा वी जाती है । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य भे अल्पम्त धर्मों के 
लीय भी अपन आपको पूर्ण सुरक्षित समझते हैं तथा उनमे राष्ट्रीय एकता को कोई 
खतय नही रहता । राज्य की धरे निरपेक्षता बर्दमान युग की माँग तथा उसवा आदर्श 
है। धर्म निरपेक्षता किसौ राज्य को सच्चा लोकतन्त्र और लीकक्ल्याणकारी राज्य 
बनाने में सहायक होती है । 

भारत एक पधर्म-निरपेक्ष राज्य 

भारत के सविधान प्रे भारत को एक धर्म निरपेक्ष राम्य का स्वरूप प्रदान 
किया गधा है ) इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान की तरह भारत गणराज्य का अपना 
कोई धर्म वही । भारत प्राचीनकाल से ही विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सद्भाव बा 
प्रमर्थक रहा है। इसलिए स्वतन्त्रता के प्रश्चातू राज्य द्वारा बिश्यों एक धर्म को 
प्रान्पता अघदा सरक्षण प्रदान करना उखित नही समझा ग्रपा | भारत मे सभी धर्मों 
की समानता के सिंद्धास्त को स्वीकार कया गया है। राज्य धार्मिक भांमलों मे 
तटस्थ तथा निष्पक्ष है । घर्ग लोगो का मिजी मामला है । भारत के राभों नागरिकों 
को अपनी इच्छानुमार बिसी भी धर्प को मानने तथा उसके अनुसार आाश्वरण करने 
की पूरी स्वतन्त्रता है। भारत में धम के आधार पर नागरिको के साथ कोई भेद-भाव 
नहीं किया जाता । नागरिकता वी प्राप्ति का आधार कोई घर्म विशेष मही है। इसके 
अतिरिक्त साम्प्रदाग्रिक या पृपक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा 
उसके स्थान पर संयुक्त निवर्चित प्रणाली को अपनाया गया है । 

धर्म निरपेक्षता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए भारतीय सविधान में मिम्त 
लिखित व्यवस्थाएँ अपनाई गई है 

() सबिधान की प्रस्तावना-- अभी तब संविधान में कही पर भी भारत को 
स्पष्द रूप से धर्म विरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया था परन्तू संविधान के 42वें 
सशोधद के द्वारा सविधान की भ्रस्तावना मे धर्म निरपैक्ष/ शब्द जोढ दिया गया है| 
अब भारतीय सविधान वी प्रस्ताइना के अनुसार “मारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, 
सीकतम्त्ात्मक, धर्म निरपेक्ष सपाजवादो गणराज्य” होगा । संविधान की प्रस्तावना 
में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतत्व॒ता 
प्रदात की गई है । 

(2) कातून के समक्ष सपानता--संविधान के अनुच्छंद 4 वे अनुसार 
भारत क्षेत्र में राज्य क्सी भी व्यक्ति को कानृद के समक्ष समानता या कानून के 
समान सरक्षण से वचित नही करेगा ! 

(3) सामाजिक समानता--म विधान मे मामाजिक ममातेता की भी स्थापना 
को गईं है । संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति 
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के साथ धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जायेया। सार्वजनिक स्थानों के 
उग्योग करने का सभी धर्मों के लोगो को समान अधिकार होगा । 

(4) सरकारी नोकरियों मे समान अवसर--अनुच्छेद 6 के अनुसार सब 
नागरिकों को सरकारी नौकरियाँ तथा पद प्राप्त करने के समान अवभर प्राप्त होंगे 
और इस सम्बन्ध में धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं क्या जायेगा । 

(5) अस्पृश्यता का अन्त--अनुच्छेद 7 के द्वारा अस्पृश्यता अथवा छुआछूत 
का अन्त कर दिया गया है । जो व्यक्ति किसी भी रूप मे छुआछूत का व्यवहार करेगा, 
वह कानून के अनुसार दण्ड का भागी होगा । 

(6) घाथिक स्वतन्त्रता-अनुच्छेद 25 के द्वारा सभी लोगो को अन्त करण 
की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है तथा सभी को कोई भी घर मानने, उसका पालन 
करने एवं उसका प्रचार करने का अधिकार होगा । 

(7) धाभिक मामलों का प्रवन्ध करने को स्वतस्त्रता--अनुच्छेद 26 के द्वारा 
सभी धर्मों के लोगो को धर्म सम्दस्धी निजो मामलो की स्वय ही व्यवस्था करने, 
घामिक सस्याएँ कायम करने, धार्मिक उद्देश्यों के लिए चल एवं अचल सम्पत्ति ग्रहण 
करने तथा उक्त सम्पत्ति का प्रवन्ध करने का अधिकार होगा । 

(8) धामिक कार्यों के लिए दिये जाने वाला धत करमुक्त-अनुच्छेद 27 
में कहा गया है कि राज्य कसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण 
के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त धामिक या 
परोपकारी कार्यों के लिए खच की जाने थाली सम्पत्ति पर कोई कर नहीं 
लगाया जायेगा । 

(9) धामिक शिक्षा का विरोध--अनुच्छेद 28 में कहा गया कि सरकारी 
शिक्षण सस्थाओ में धामिक शिक्षा नहीं दी जायेगी | सरकार से आधिक सहायता 
प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी शिक्षण सस्था द्वारा भी किसी को उसकी इच्छा के 
विरुद्ध घामिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 

(0) सास्कृतिक स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 29 के द्वारा सभी वर्गों को अपनी 
भाषा, लिपि तथा सस्कृति को वनाय रखने तथा उनका विकास करने का अधिकार 
है । अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसस्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण सस्वाएँ 
स्थापित करने का अधिकार है । 

(!) नागरिकता का अधिकार--भारतीय नागरिकता अधिनियम, 955 
के अनुसार धर्म के आधार पर नागरिकता की शर्तों मे कोई भेद नहीं क्या जाता । 

संविधान के उपरोक्त उपबन्धों से यह स्पप्ट है कि भारत एक घमे-निरपेक्ष 
राज्य है। सविधान सभा में यह बात स्पप्ट कर दी गई थी कि घमम-निरपेक्षता का 

तालयें अधामिक या घमंविरोधों होना नहीं है। जैसा कि डा० राधाइृष्णन्‌ ने कहा 
है कि “भारत राज्य वास्तव में छातिक राज्य हे जो सभो छ्तो के सार मानव धप्त भे 
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विश्वास करता है।” भारत के सर्वोच्च पदाधिवारी पढ़ ग्रहण वरते समप ईश्वर के 
नाम पर शपय ले सकते हैं तथा धार्मिक उपासना में भाग ले सकते हैं। भारत सच्चे 
अर्थों प्रे एक घर्में-निरपेक्ष राज्य इसलिए है कि भारत सरकार ने समय समय पर सप्ती 
प्र्भों के सम्मेलनों उत्सवों तथा ममारोहो तो सपल बयाने में सब प्रव7र की सहापता 
तथा सहयोग दिया है + 
अभ्यास के प्रइन 
4. प्र्म एवं राजनतोति में क्या सम्बन्ध होने चाहिए ?ै इस सन्दर्भ मे, धर्मे-निरपेश 
राज्य की अवधारणा का परीक्षण करें । 

2 घमे-तिरपेक्ष राज्य की परिभाषा कीजिए | क्‍या धर्मेविरोधी राज्य धर्म 

तिरपेक्ष राज्य द्वो सकता है ? (राज० विश्व०, 975) 
3. धघर्म-मिरपेक्ष राज्य की विशेषताओं का वर्णवत कीजिए । 
4. धर्म-निरपेक्ष राज्य के पक्ष और विपक्ष में तक दीजिए । 
5. क्‍या आप इस मत से सहमत हैं कि केवल एक घर्म-निरपेक्ष राज्य ही ब्यापक 
जनकल्पाण का सरक्षक हो सकता है ? अपने हृष्टिकोण के समर्थन में तर्क 
दीजिए । 
छप्त-निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्व की स़भीशा कीजिए । भारतीष प्ररित्यितिपो 
के आधार पर अपने उत्तर से उदाहरण दीजिए | 

(राज० विश्व०, 973 पूरक) 

7 कया भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है ? सिद्ध कीजिए । 


6. 
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राज्य का स्वरूप 
॥एश्ाएड 0 आ#0ाए ] 





“राज्य को उत्पत्ति, स्वरुप, क्षेत्र, कार्य एवं उद्दंर्य के सम्बन्ध से 
प्रत्येक विचारधारा कुछ विशिष्ट छिद्धान्तों का समर्थन करती है और ये 
सिद्धान्त रुप एवं तप्य की हृष्टि से प्राय, एक दूसरे से भिन्न हैं ।”! 

गान॑र 


राज्य के स्वरुप के सम्बन्ध में दिपिन्न हष्टिकोण 

राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध मे विभिन्न हृष्टिकोणों से विचार किया गया है । 
उदाहरणायं, जोवशास्त्री राज्य को एक प्राणी के समान मानते हैं, समाजशास्त्री उसे 
एवं सामाजिक सगठन या सामाजिक तथ्य मानते हैं, मनोवेज्ञानिक उसे एक मानसिव 
रचना मानते हैं, इतिहाप्तकार उसे ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानते हैं, 
आदरशंवादी उसे जनता की यथार्य इच्छा का प्रतीक मानते हैं, राजनौतिशास्त्रो उसे 
एक राजनीतिक सस्था मानते हैं जिसकी स्थापना शास्ति, व्यवस्था और शासन के 
लिए हुई है, नीतिशास्त्रो उसे एक ऐसी सस्या मानते हैं जिसका ध्येय नैतिक लक्ष्य की 
प्राप्ति है, ययापंवादी उसे शक्ति अथवा बल प्रयोग का प्रतीक मानते हैं, विधिशास्त्रो 
उस्ते एक ऐसी सस्था मानते हैं जिसका उद्देश्य कानून की रचना करना, वानूनी 
अधिकारों की रक्षा करता तथा अधिकारो एवं कर्तव्यों मे सामजस्य स्थापित करना 
है, और भावसंवादी उसे शासक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों पर आधिपत्यथ जमाने का एक 
साधन मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विज्ञानों के विद्वानों में राग्प 
हे सरवकृप के सम्वन्ध से सतेश्य नहीं है। उन्होंने राज्य के सम्बन्ध से अपने-अपने 
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हृष्टिबोगो वे विचार विर्दी है दथा अपने अपने हस्टिकोणों वे जनूसार धब्य के रबछग 
के सम्बर्ध मे विभिन्न शिद्धालों का प्रतियादत किया है । इत सिशाल्तों मे से यहाँ हम 
कूछ अधिक महत्वप्रर्ण मिद्धाल्तों का वन करेंगे । 
विधि-शास्त्रीय सिद्धान्त 
[प्राद उजापर्ज परशध्ण5 ) 

विधि विशेषजों के विचार-- विधिशास्त्रीय सिद्धात्त के बनुगार राज्य वा 
स्वषटप कानूनी है । उसके अलुम्तार राज्य एप ऐसी संस्था है जिमदा उद्देश्य राजूनो सानूतों 
का विर्मान करता, उसनी स्यास्श वरना सभा उनतो कार्यरुप थे. हित कण है। 
संज्य स्वए भी कानून के अनुमार दघा बाजूत के ढार वार्य करता हैं । इस सिद्धान्त 
के अनुप्तार राज्य कानुनो २६ आदि झोत है कयोति स्यायालय केवल उसी नियम को 
बाप से लायेंगे, जो राज्य द्वारा बाबूत दा हुए धारण कर चुदा है । इसके अनुमार 
केवल दे ही बातें वेंध हैं जो राज्य के बानून हारा मात्य होती हैं। कानून निर्माण 
के सम्बन्ध मे राज्य वी शक्ति असीम होती है तथा उप क्षेत्र सर्वेब्यापक होता है, 
कानूरों की व्यास्‍्या करने हा एकमात्र अधिवर उसवा ही होता है तथा उसे यह 
भरी अधिकार होता है कि बातूनों का उत्लघत करने वालों हो वह दण्ड दे सक्रे। 
स्यारण शब्दों में हम यह कह सरते हैं कि ' राज्य कानून है तया कानूनों का एक 
मात्र ल्लोत राज्य है।" 

राम्य, का कातूतों ब्यक्तित्व--राज्य के स्वरूप को कानृद्दी माजते के साषलाप 
विधिशा्त्री यह निष्कर्ष मी विकालते हैं कि राज्य का एक छातृनो व्यक्तित्व [8५ 
ए९३०78॥0)) होता है जो उसके निवाधियों के प्ामूहिक व्यक्तित्व वषा उतके सतत 
बतंग व्यक्तित्व से भिन्न होता है। राज्य का अपठा व्यक्तितय, अपनी इच्छा, अपने 
हहैई तथा अधिकाए होते हैं जो उप्के व्यक्तियों के अधिकारों तथा हिंतो हे भिश्न होते 
हैं। थे यद भी भातते हैं कि राज्य वा कानू तो रुपत्तितव पाल्‍्पनिक या कृजिस नही होता 
अपितु उसी प्रकार वास्‍्तबिक होता है जिस प्रतार एक यनुष्य का व्यक्तित्व । स्यक्तियों 
के समान राज्य की अपनी सम्पत्ति होती है जिसे वर बेच सकता है तथा और 
मम्पत्ति खरीद सकता है । बह ध्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है तथा व्यक्ति उस 
दर मुकदमा चला सकते है। राज्य के द्वित एव अधिकार उसवी प्रजा के टिवों एव 
अधिकारी से इसलिए प्रित्न होते हैं क्योकि राज्य एक स्थायी तथा स्तादत सस्या है, 
जबकि व्यक्ति जस्पायी होते हैं । वड़ केवल वर्तमान भ्रजां के हितो एव अपिकारों का 
ही सरक्षक नहीं है वरत्‌ उत्ते भावी पीडियो के अधिकारों तथा हितों की भी रक्षा 
करनी होती है। इसके अतिरिक्त ब्यक्तिपों के हित परश्यरविरोधी होते हैं जबकि 
राज्य वा हिंत सामूहिक हिंए होठ है। लत राज्य का प्रृथक काबूती ब्यत्तित 
होता है । 

दाज्य के कानूती ब्यक्तित को कल्पता सर्वक्द 9: 
विचार स्शन (3/॥], ह्टीन (3क्षए0) गवर (फ्कवण्यकैे विपक 





वी शताब्दी मे जमेनी के 
(कब्गे, 
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डोटश्के ([720/00£०), ब्लुश्लो (8।07/500॥) तथा जेलिनेक आदि ने की थी। 
दिपक॑ का तो यह विचार था हि केवल राज्य का ही नही वरन्‌ अन्य मानव-मस्थाओं 
का भी कानूनी तथा वास्तविक व्यक्तित्व होता है । अग्रेज विचारक सेटरल्लण्ड ने भी 
गियर के विचारों का समर्थन किया है। ब्लुश्तो ने कानूनी अथं मे राज्य को एक 
परम श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हुए कहां है कि “राज्य को अपनी कानूनों इच्छा होती है 
जो उसके निवाध्तियों की सामूहिक इच्छा से प्रिन्न होती है। राज्य में अपनी इच्छा 
को शब्दों एवं फार्यों में अभिव्यक्त करने को शर्त्ति होतो है ६ बहु अधिकारों का 
जन्मदाता है तया उसके अपने पृथक अधिकार होते हैं। राज्य का-वैक्तित्र एक 

कानूनी कल्पना तथा रुपक नहीं है वह्कि वह वास्तविक है । 

आलोचना--विधिशा स्त्रीय सिद्धान्त की कडी आलोचना करने वालों मे 
श्रो० चर्बी (008०) तथा लाँ फर ([.3 एएए7) अधिक प्रमुख हैं। छग्वी का 
विचार है कि “राज्य के व्यक्तित्व को कल्पना एक आध्यात्मिक प्ावना है तथा प्राचीव , 
विद्वानों के विचारों पर तिर्भर है जिनका आज़ कोई सृल्य नहों है । यह कल्पता 
अवेज्ञातिक भी है |”, राज्य के व्यक्तित्व के सबसे प्रबल विरोधी प्रो“ लॉफर का 
विघार है कि “राज्य के फानूनो व्यक्तित्व की बात कोरो कल्पना है जिसमें वास्त- 
विकता का तनिक शी अश नहों है । इसे कोई बास्‍्तविक शक्ति अथवा अधिकार देने 
की बात करना नितान्त अनुचित है। यह मिथ्या और भयकर है” बालोबको ने 
इस वात को ह्वीकार नही किया कि राज्य कानूनों का आदि स्रोत हैं। छाग्वो 
के अनुप्तार, ”कानून राज्य के अफ्तित्व से पहले का होने के कारण राज्य की इच्छा 
से स्वतन्त्र हे । अत राज्य कामून से बाध्य है ओर वह उप्तको उपेक्षा नहों कर 
सकता ।” जर्मनी के दाहर के अनेक विधि विशेंपज्ञ राज्य के वास्तविक व्यक्तित्व की&. 
धारणा को संटी नही मानते । न 

इस संम्वन्ध में वास्तविकता तो यह है और जिमसे अधिक्राश विधिशास्त्री 
सहमत हैं कि जव वे राज्य को एक कानूनी व्यक्तित्व मानकर उसका वर्णन करते हैं 
तो इससे उनका आशय यह नही होता कि राज्य एक वास्तदिक व्यक्ति है बल्वि यह 
द्ोता है कि राज्य एक प्रभुत्व-सम्पन्न ससथा है तथा एक सस्‍्था के रूप में उसकी भी 
सामूहिक इच्छा, कानूनी क्षमता और सामूहिक कार्य करने की पत्ता द्वोतों है जो 
उसमे रहने वाले व्यक्तियों को इच्छा, क्षमता एवं सता से उसी प्रकार भिन्न होती है 
जैसे एक तिजी रस्था के अधिकार तथा दापित्व उसके हिस्सेदारों के दायित्वों एव 
बधिकारो से मिन्न होते हैं । जो गुण ब्यक्तित में होते हैं वे कानून की कल्पना के 
अनुसार राज्य में भी आरोपित कर दिये गये हैं । बत राज्य एक स्पक्ित के रूप में 
मात्रा जाता है, वह याह्तव में व्यक्ति नहों है । 

सिद्धास्त का महत्व--विधिदास्‍्त्रीय सिद्धान्त का महत्व वस्तुत इस बात से 
है कि इसके द्वारा हमे राज्य के स्वरूप को समझते मे सहायता मिलती है। यदि हम 
+ विज्ापूपर्वक _हैखें तो, हे, 70क7,का, इररुप.अनेव्य, रातों ,े -न्‍ा्वित -ठेसा, दिकएए देता 

राज» के मूल सिद्धा०, 0 


]46 ] 


है । उदादरणार्थ, राज्य की अपनी सम्पत्ति होती है जिस पर उसरा पुर्ण अधिकार 
होता है, राज्य के अपने लक्ष्य होते हैँ जिनकी प्राप्ति के लिए वह प्रयलशोल होता है, 
राज्य स्वय दूसरों पर मुकदमा चला सकता है ठथा दूसरे उस पर मुरुदगा चला 
सकते हैं, इत्यादि । राज्य की ये सब विशेषतायें व्यक्ति से मिलती हैं। अत तुलना 
की दृष्टि से यह छिद्धान्त विशेष उपयुक्त है। इससे राज्य के बहद यन्त्र को ठोक- 
क्ीक' सघझाने में महायता मिलती है। 
हार्वयव अगवा आगिक सिद्स्त-- 
(07820॥० १0००४७) 

“प्वावयव सिद्धान्त का अर्य--सावश्व विद्धात राज्य को एक जोव या प्राणी के 
रूपमे मानता है| इसते बनुसार रद एक शोीडित शरीर है ६ राड्य कौर ब्यक्ति ज्षे 
बही आत्मीय सम्बन्ध है जो ज्ोवधारी और उप्तके विविध अथो में होता है! यह 
सम्बन्ध चार रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है. (।) जिस प्रकार एक प्राणी-शरोर 
दे अनेक अप होते हैं तथा उनसे मिलकर एक पूर्ण शरीर बतता है, उसी प्रकार राज्य 
के विभिन्न अग व्यवित होते हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। (॥) जिस 
प्रवार घरीर से पृथक होकर उसके अं का कोई अस्तित्व नही रहता, उसी प्रकार 
राम्य से यृष्क होकर व्यक्तियों का मी कोई अध्तित्व महीं रहता है। (४) जिस 
प्रवार प्राणी शरीर उसके विभिन्न अगो का केवल समूह मात्र हो नहीं है बल्कि उन 
गो से पृथक उसका अपना एक स्वतम्त्र अस्तित्व होता है, उस्मी प्रकार राज्य भी 
व्यक्तियों का सपरृह मात्र नही है वच्कि उत व्यक्तियों से परृथक्ष भो उसका अपना 
अग्ति-व होता है। (४) इसके अतिरिक्त जिस प्रकार प्राणी शरीर विकासशील होता 
है तथा धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता 
रहता है। इस तरह सादयव समिट्धान्त विधिशास्त्रीय सिद्धान्त के समान राज्य का 
एस शाल्‍्पनिक कानूनी व्यक्षित न मानकर उते एक वास्तविक व्यक्ति मानता है। 
ग्नेर ने इस सम्बन्ध में लिखा हैँ कि “राज्य का सावयव सिद्धान्त एक जीवशाह्पोय 
कह्पता हे जिसके अनुसार र/जव को एक जोवधारी ब्यक्षि माना जाता है तथा राज्य 
के व्यदितयों को जीवधारी के कोष्ठों (८8) के रमान समझा ज्ञाता है। राज्य हवा 
श्वक्तियों के बोच ठीक बेसा हो अन्पोन्याणित सप्वन्ध है जेसा सम्बन्ध शरीर और 
इसके अगों के बीच होता है।”! 
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सिद्धान्त का विरास--राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में जितने भी सिद्धान्त हैं, 
उनमे छाव्यव सिद्धास्त सबसे अधिक श्रांचीठ तथा सत्रसे अधिक प्रश्तिद्ध है ) प्लेटो ने 
राज्य की तुलना एक विराट मनुष्य से की है अर्थात्‌ उसके अनुभार व्यक्ति राज्य का 
छोटा रूप है तथा राज्य व्यक्ति का बडा रुप है। उसने भानव आत्मा के तीन 
गुणों--विवेक, साहस तथा सामरिक इच्छा अथवा तृष्णा-के आधार पर समाज वो 
तीन बर्गों-शासक, सैनिक तथा उत्पादकष--में विभाडित किया है। मरस्तू ने भी 
राज्य के गठन की तुलता व्यक्ति के शपीर के गठन से की है । रोमन विचारक 
सिसरों ने मो राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से की है। उसने राज्य के धान 
को मानव शदौर पर शासन करने वाली आत्मा के समात बताया था । अनेक मध्य- 
कालीन विचारको, जेसे---ज्ञॉन आफ सेलिसवरी, सन्त टॉमस एक्वीनस, मार्सोलियों 
ऑफ वेड्वा, एल्य्यूसिपत (6!0०5०७) इत्यादि--ने राज्य ओर सानव शरीर के 
बीच ऐसी ही ठुलनाएँ को हैं। आधुनिक युग के प्रारम्भ मे हॉँब्स ने राज्य को 
लेबियाथत ([.९४४७॥॥४0) आर्पात्‌ एक विशालकाय काल्पनिक महामानव माता है । 
उसने राज्य की प्रभुत्व शक्ति कौ तुलता मान4 की आत्मा से, मजिल्ट्रेटों की तुलवा 
शरीर के जोड़ो से तथा राज्य की दुर्वेलताओ की तुलता ,मानव शरीर के रोगो से 
की है। इसी प्रकार रूसो ने भी मानव शरोर से राज्य की समता दिखाई है। उसने 
राज्य की विधायी शक्ति की तुलना मनुष्य के हृदय से तथा कार्यपालिकां शक्ति की 
सुलना उसके मस्तिष्क से की है। 

उप्नीसबी शताब्दी के प्रारम्भ में सावयव सिद्धान्द को एक नया खूप प्राप्त 
हुआ । प्राचीन और मध्ययुग के विचारको ने राज्य और मानव शरीर के बीच कंदल 
समानता ही बत्ताई थी। उनका यह विचार था कि राज्य जीवधारी या मानव शरीर 
से मिलता जुलता है परन्तु 9वी शताब्दी के विचांरक तो इससे आगे बढ़ ग्रये बौर 
उन्होने राज्य को स्वय एक जीवधारो या मानव शरीर हो बता दिया। इस नवीन 
विचारधारा का जस्म जमंती मे हुआ और वहाँ इसे अन्य विचारकों के साथ-साथ फिक्टे 
(७०४/०| तथा ब्लुश्चों जैसे विचारकों का भी भारो समर्थन धाप्त हुआ। ब्लुश्ली 
ने इस सिद्धास्त को उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया । उसने बतलाया कि राज्य 
सानद शरौर को प्रतिपूर्ति हो है //! उसकी हृष्टि में राज्य कोई जोबनरहित कुत्रिस 
यन्त्र नहीं है अपितु वह सजोव जोवात्मा है । उसने तो इस ठुलना में यहाँ तक कह 
डाला कि व्यक्तियों के समान राज्य में भी लिग-भेद होटा है। उसके अनुसार राज्य 
पुहिलिय अर्थात्‌ पुरुषोचित गुणो से युक्त तथा चद स्त्रीलिंग अर्थात्‌ स्त्रियोचित गुणो 
से युक्त है । वह राय को एक जीवित आध्यात्मिक प्राणी मानता है। एसके शब्दों 
मे, ' जिस प्रकार एक तल चित्र सेल के विन्दुओं मात्र से अधिक छुछ क्षोर ब्तु 
है, जिस प्रकार पत्थर को सूत्रि सगमरभर के टुकड़ों से मधिक कुछ ओर है, जिस 
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प्र एक मनुष्य जीवाणुओं तथा रबत कणों का योग मात्र न होकर उससे अधिक 
कुछ ओर होता है, उसी प्रकार राष्ट्र नागरिकों के सम्रृह मार ते तथा राज्य बाहरी 
जियमों के संग्रह पात्र से अधिक कुछ और द्वोता है ।” 

() हस्बटे स्पे्सर एवं सावयय सिद्धान्त - यद्यपि लावयव मिद्धान्त एक बहुत्त 
प्राचीन सिद्धास्त है परन्तु आधुनिक युग में इस विद्धात्त की सबसे विशद व्याह्या 
इंगलेण्ड के विचारक हरबर्ट स्पेन्सर ने की है ओर इस कारण गह घिद्धान्त स्पेन्सर के 
नाम के साथ जुडढ गया है। उसने समाज की जीवधारी के शरीर से विस्तृत तुलना 
की है। उसके मतानुसतार सभाज एक प्राकृतिक शरीर है जो अन्य जीवधारियों से 
मुख्य बातो में भिन्न नद्दी है। उसने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र के सिद्धान्त! तथा 
अन्य रचनाओं से राज्य और प्राणी शरीर के बीच जनेक समानताएँ बताई हैं जो 
निम्नलिखित हैं 

सपानताएं-- () जन में समानता--प्राणी शरीर तथा राज्य दोनो का ही 
प्रारम्भ एक जोवाणु के रूप में हंतता है जिनका आकार प्तमान तथा सरल होता हैं। 

(2) शिकास मे समातता--राज्य ठवा प्राणी शरीर दोनो का विकासरस 
एक समान है। दोनों ही समातता तथा सरलता से अपतानतर और जटिलता की 
दिशा मे बढ़ते हैं। जेँठे जेसे जीवों के अगो का विकास होता है, वेसे-दैसे उनकी 
बनावट में नटिलता आती जाती है। सबसे शुद्र जीव के शरोर की बतावट बिल्कुल 
राधारण होती है । इसो प्ररर समाज अपती प्रारम्भिक अदष्या मे एक साधारण 
समुदाय था | समय की यति के साथ बढ़ते बढते उसका स्वहूप जटिल तथा मिश्रित 
होता गया जिससे श्षर विभाजन को आवश्यकता पड़ने लगी । अत जीव के विकास 
की भाँति समाज्ञ भे भी अलग अलग काम करने वाले नवीन अग्रो का विकास 
द्ोता है $ 

(3) अयो को पारस्परिक निर्मरता--जोवघारों शरीर तथा राज्य दोनों में 
आ। प्रत्य ग एश दूसरे पर आश्चित होते हैं। तुचार रूप से कार्य करने के लिए राज्य भी 
व्यक्तियों पर उसी भ्रकार निर्भर है जंते कि जीवधारी शरीर अपने बगो १२ निर्भर है। 
जिस प्रकार जीवधारी का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उसरे अगो के स्वाहप्य पर निर्भर 
करती है उसी प्रकार राज्य का स्वास्थ्य, शक्ति तथा समृद्धि उसके ब्यक्ितियों तथा 
वर्मों पर तिर्भर करतो ६। जिप्त प्रकार शरीर के विभिन्न अग्रो द्वारा ठीक प्रकार 
सै कार्य न किये जाने पर सारे शरीर को हानि पहुँचती है, उसो प्रकार समाज में 
यदि शुहार अपना वाम न करें, किसान अन्न का उत्पादन न करें तथा व्यापारी अन्न- 
बस्त्र का वितरण ठीक प्रकार से न करें तो पूरे समाज वो हानि पहुँचेगी । 

(4) संगठन से समानता-- प्राणी शरीर तथा राज्य के संगठन में भो एक- 
ऋूपता पाई जाती है। शरीर मे जँंसे पोषण एवं अन्न पाचन को ज््या होती हे, वेसे 

ही समाज में उत्मादन की प्रणाली होतो है। जिस प्रकार शरीर मे रक्तवादिनियाँ होती 
हैं उसी प्रकार समाज में यातायात के साधन होते हैँ तथा शरीर में जिस प्रकार 
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स्नायु-मच्डल (मस्तिष्क) काम करता है उसी प्रकार राज्य मे सरक'र एवं सेना होती 
है। इस प्रकार मनुष्य के शरोर के समान राज्य मे भो पोषण, वितरण और नियन्द्रण 
की व्यवस्थाएँ होती हैं । 

(5) विनाशक्रम में समातता --राज्य एव प्राणी शरीर मे परिवर्तन क्रम को 
भी उमावता है। जिस प्रकार प्राणी शरीर मे कोप्ठ तथा रक्ताणु निरग्तर बदलते रहते 
हैं जिससे शरीर नष्ट होता रहता है बौर बनता रहता है, उसी प्रकार राज्य में भी 
मनुष्य मरते रहते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन व्यक्ति जन्म लेते रहते हैं मौर राज्य- 
संगठन सदेव वायम रहता है। 

इस प्रकार स्पेग्सर के अनुसार, राज्य और प्राणी शरीर दोनों की उत्पत्ति, 
विकास ओर क्षय के एक समान नियम हैं। 

असमानताएँ-- मानव शरीर तथा राज्य में इततो समानताएँ होते हुए भी 
स्पेन्सर ने यह स्वीकार किया है कि इन दोनों में दो आधारभूत असमानताएं हैं। ये 
असमानताएँ निम्नलिखित हैं 

() अगो की पारस्परिक निर्भ॑ रता में अन्तर--प्राणी शरीर के अग एक-दूसरे 
के साथ तथा सम्पूर्ण शरोर के साथ अमिश्न हप से सम्बद्ध होते हैं, उतका कोई 
स्वतन्त्र भस्तित्व नही होता तथा शरीर से पृथक कर देने पर वे सदत नष्ट हो जाते 
हैं। उदाहरणार्थ, हाथ या पेर को शरीर से अलग कर देने पर उसका कोई अस्तित्व 
और महत्त्व नही रहता परसमतु राज्य के अग अर्थात्‌ व्यक्ति राज्य के साथ इतने अदूठ 
रूप म सम्बद्ध नहीं होते | उतका अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व हता है । यदि उन्हें राज्य 
मे पृषक्ष कर दिया जाये अथडगा राज्य वेष्ट हो जाये शो मो उनका अस्तित्व बना 
रहेगा, वे मर नही जायेंगे । 

(2) चेतता शक्ति का अन्तर--दोनो में एक दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है 
कि प्राणी शरीर में चेतना शक्ति एक स्थान पर अर्थात्‌ मस्तिष्क में केन्द्रित होती है 
ओर शरीर के सभी भाग उस चेतना शक्ति के पूर्ण रूप से अधीन होते हैं । शरीर के 
अगो की अपनो पृषक-पृथक चेतना शक्ति नही होती । इसके विपरीत राज्य में चेतना 
का कोई सामान्य वेन्द्र नहीं होता तथा प्रत्येक व्यक्ति बी अपनो पृषक-पृषक चेतना 
शक्ति होती है जो दूसरों से पूर्णतया स्वतन्त्र होती है । 

उपयुक्त असमानताओ के आधार पर स्पेन्सर यह निष्कर्ष निकालना चाहता 
है कि यद्यपि राज्य एक जीवघारी शरोर के समान है पान्‍्तु व्यक्ति का राज्य में बहू 
स्थान नहीं हो सकता जो शरोर के एक अय का समूचे शटोर म होता है। स्पेन्सर 
अ्यक्तिवाद में विश्वात बरता था। अत बह इन असमानताओ को बताकर इस 


परिणाम पर पहुँचना चाहता है कि समाज _अपने-.सद॒स्पों के हित के लिए बना रो के हित के लिए बना है, 
_सइस्य सप्राज छे हित के लिए नही टी है.तया अपने सदर अपने सदस्यों से पृषक्ष समान का कोई 
सक््य नहों है । 

न +-- 


स्पन्‍्सर के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारकों ने भी सावयव सिद्धान्त का समर्षत 
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किया है, इनमे आस्ट्रिय/ के विचारक एलबर्ट शेफले (5027०), छतसी विचारक 
परॉल लिलियनफेस्ड (4.0॥:0/२४) या फ्रासीसी विचारक आऑँगस्ट काम्टे (७०७५४), 
कौली (#०णा।६)) रेने वरर्म्स (॥९००० ७/०05) आदि अधिक श्रमुख हैं । 

सावधव सिद्धान्त को आलोचना--प्राणी शरीर तथा राज्य की तुलना अथवा 
राज्य को एक जीवधारी मातता चाहे जितना आकर्षक तथा सुन्दर लगे परन्तु वास्‍्त 
विकता यह है कि राज्य तथा प्राणी शरीर में केबल ऊपरी माता है। यह सिद्धास्त 
राज्य वे स्वरूप वी मैज्ञानिक व्याख्या नहीं करता तथा इसके लाधघार पर बनेक प्लम- 
पूण निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। बतेव विचारकों ने इस हिद्धान्त के प्रशेग मे 
सतबंगा बग्तने की चेतावनी दी है। लॉर्ड एवम ने इस प्रकार वी संमानताओं, 
रपत्री तथा अलकारों के माघराजाल के विरुद्ध जो चेतावनी दी है, उसका सर्देव ध्यात 
रखा जाता चाहिए । जेलिलेक का मो ऐसा सत है कि “इस सिद्धाम्त को दिल्‍्कुल 
अस्थीकार फर देना चाहिए, अन्यया इसमें मो कुछ सत्य है उप्माओं के असत्य द्वारा 
उसके छिप जाने का अन्देशा है ५” बह्तुन यह सिद्धान्त केवल तुलना के आधार पर 
ही सदा किया गया है । इस सिद्धान्त की आलोचना तिम्नलिणित आधारों पर की 
जाती है 


५ दोनों से सगावता केवल ऊपरी है-- राज्य के व्यक्तियों की प्राणी शरीर 
के कोपो से समानता बेइल ऊपरो है, वास्तविव नहीं। शरौर वे कोप पदार्थ के बेबल 
दुबड़े गात्र है, उनका न तो कोई पृथक बल्तित्व ही होता है और न कोई स्वतन्त 
पिचार, चेतना तथा इच्छा शवित ही होती है । इसके विपरीत व्यक्षित एक विवेकशील 
प्राणी राता है, उसमे पृथ+ चेदना, इच्छा शवित तथा आत्मसयम की क्षमता होतो 
है भर उनका जीवन बहुत कुछ राज्य के जीवन से स्ववन्त्र होता है ! इस सम्बन्ध मे 
बार्फर ने ठोक ही कहा है कि “राज्य एक प्राणी नहीं है, वह केवल प्राणी के समान 
है। बह आ्रागों इशतिए नहीं है क्योकि उसका कोई भोतिक शरोर नहीं है 7” 

(2) क्षपों की सस्बद्धता समान नहीं है--शरीर के विभिन्त अग एंकन्दूसरे 
से क्या पूरे शरीर से इतते घनिष्ठ होत हैं कि न तो ये स्वय हां एक-दूसरे से पृथक 
हो। सकते हैं और न थे शरीर से ही पृथक हो सकते हैं! यदि शरीर के किगी अय 
को काट डाला जाये तो उसका अस्तित्व कायम नही रह सकगा, परस्तु राज्य के 
आग भर्थाव्‌ व्यक्तियों मं इवमा घरनिष्द सम्बन्ध नही होवा। यदि राम्य से कोई स्थनित 
अलग हा जाय त्तो उसका अस्तित्व नही घिट जाता, वह राज्य से अला हो जाने पर 
भी व्यक्षित तो बना ही रहेगा । 

इसके अतिरिवत शरीर के अगो का बाहरी वस्तुओं अथवा आशियों से कोई 
स्वठस्त्र साप्पकं नही होता, किन्तु यह बात व्यत्तियों के ऊपर सामू नही द्वोती ! उनके 
कार्य और जोवन राज्य को परिधि तक सोमित नहीं होते । 

(92 नम का सिद्धान्त भिन्न है-एक आणी शरीर के जन्म के लिए दो 
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प्राणियों के सहयोग की आवश्यकता है, परन्तु राज्य के जन्म के लिए दो राज्यो का 
बात भावश्यक नही है। 

ब्यकित अपना स्थान स्वयं निर्धारित करता है--शरीर के सभी अग 
अपने-अपने स्थान पर स्थायी रूप से जमे हुए हैं । प्रत्येक्ष आथ का स्थान एवं वार्ये 
कुछ प्राइतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि स्वय बगो द्वारा । इसके 
विपरीत, प्रत्येक व्यक्ति एक सीमा तक स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है तथा 
समाज में उसके स्थान का निर्धारण राज्य नहीं करता और न उसके कार्यों का 
2205 ही प्र॒मंतया राज्य के द्वारा किया जाता है । 

विकास, हास तया मृत्यु सम्बन्धी नियम भिन्न हैं--विक्ास, हास 
तथा मृत्यु सम्बन्धी तियप्त जो एक मानव शरीर के ऊपर लागू होते हैं, वे राज्य के 
ऊपर लायू नहीं होते । मावव शरीर के विकास के निश्वित स्तर होते हैं जैसे 
बाल्यावष्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तया अन्त में मृत्यु, किन्तु इस प्रकार के विकात के 
निश्चित स्तर राज्य में नहीं पाये जाते और न वह ध्यक्ति के समान वृद्ध होकर मुत्यु को 
प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त, शरीर को वृद्धि एवं विक्राप्त प्राकृतिक नियमों के 
अनुसार स्वत तथा आन्तरिक रूप से द्ोता है। शरीर की वृद्धि में मनृष्य की इच्छा- 
शक्ति का कोई हाथ नही होता। उसके अगो में यह शक्ति नहीं होतो कि वे शरोर 
की बुद्धि तथा विकास की गति को बदल सक्के या उग़के आकार में कुछ जोढ़ सके । 
इसके विपरीत राज्य में परिव्तंन होता है, वृद्धि नही और यह परिवर्तत बाहरी होता 
है तथा इसमे मनृष्यों की इच्छा शक्ति एवं उनके प्रयत्नों कर बहुत योग रहता है । 
जेलिनेक ने कहा है कि विकास पतन तया मृत्यु राज्य के नीवन को आवश्यक 
प्रक्रियायें नहीं हैं वद्धपि प्राणो-शरीर के जीवन से इन्हें अलग नहीं श्या जा सबता। 
जिस प्रकार एक वृक्ष या प्राणी शरीर नया जन्म प्रहुण करता है, उस प्रकार राज्य 
का ज़स्म या पुनएद्वार नहों होता ।"! 

है| अस्पष्ट तया लचीला सिद्धान्त है--सावयव सिद्धान्त बहुत ही अश्पष्ट 

तथा लचीला सिद्धान्त है। इसके आधार पर राज्य वे कार्यक्षेत्र वा निर्धारण करना 
बहुत कठिन है। भिन्न-भिन्न लेखको ने इस सिद्धान्त के आधार पर राज्य के कारों के 
विषय में परस्पर विरोधी निः्कर्ष तिवाले हैं। उदाहरणायं, स्पेन्सर ने इस सिद्धास्त 
बा उपयोग व्यक्तिदाद के समर्यन के लिए किया है परन्तु हश्सले (8०च८)) तथा 
बाकर ने उसके निष्कर्षों को गलत बताते दुए यह कहा कि इस सिद्धान्त का परिशाघ 
निरकुश,शासन'तथा समाजवाद के ब्रतिरिक्त और कुछ हो ही नही सक्ता। गेटेस ने ठीक 
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ही कहा है कि “सावप्व सिद्धास्त राष्पर के स्वरूप को कोई हइम्तीपजन ब्यारया नहीं 
है और मे रह राज्य है कार्यों के सा्वख् में एक विउशवप्ात्र भागेंदर्शक हो है! 
7) सावयव सिद्धान्त के खतश्ताक परिणाम हो सकते हैं-“पदि ,शावयव 
सिद्धाल्त को स्वीकार कर लिया जाय तो ब्यक्ति की स्वतस्दता के लिए इसके खतरनाक 
परिणाम लिकतेगे। जिश्त प्रकार शरीर में उसड़े अगो का स्थान ग्रौग होता है, उसी 
प्रहार राज्य में भी व्यक्ति का स्थात मोण धया साध्लपात्र रहे जायेगा | इस पिद्धाल 
ने फतेस्‍्वृह्प व्यक्ति की स्वतन्त्रता उसका स्वलन्‍्द अस्तित्व तथा उसके अधिकारों शा 
महरद समाप्त हो जयिया और राज्य के व्यक्ति म उसका व्यतिह्द विभीत हो 
जापेगा । ये गाग्यतायें अपजातान्जिक हैं तथा निश्चित रुप से तानाशाहों की जन्म 
देने वाली हैं । इन मान्यताओं के परिणामध्वरूर ही जहंगी से दाजोबाद तबा इटत्ती 
से फासिस्म का उदय हुआ ! मर्द के शब्दों ये, "महू तिदवाज्त राज्य को सत्ता को 
बुद्धि के साय-रव नागरिक अधिडारों को रखता का असफल प्रथत्त करता है (" 
जैसा कि ऊपर कटष्टा गयः है हि हरबर्ट स्पेस्छ्र हे प्रावयव सिद्धारत क्षा प्रयोग 
वकक्तिताद के उमथल के लिए किया परन्तु वास्तविकता तो बह है कि गौ 'बयद सिद्धाए्त 
बा न्यक्तिवाद में कोई तरलप्रेत नही है। ब्रसकर मे ठोक ही लिपा हूँ. कि “जीव 
पिजान तथा प्यक्षिवाद दो ऐसे बेर्रेल घोड़े सिद्ध हुए हैं जो बारें को दो विरोधी 
दइशाओं मे खींचते हैं ("4 
साबयव सिद्धाम्त का भहृत््--उष्यु क्त बालोदनाजो के आवजूद भी सावपव 
िद्धान्ल का भपवा एक मूल्य और मद्धत्त्व है । वस्तुत राज्य के स्वरूप तथा व्यक्ति 
एूव राज्य के पारस्परिक सम्दग्ध को समश्नते के लिए पह घिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी 
है। इसने छज्य की एकता पर तथा व्यक्तियों को अन्योग्थाधितता पर जोइ दिया 
और इस ढात का प्रतिपादन किया कि राज्य से अलग होशर भसुष्य सभ्य एवं 
ब्यवस्पित दौवन व्यतीत नहीं कर सकता । जैसा फि छोकाँक ने लिप है कि 
'परौर के शाय हांव का बदरा पेड के गांव पत्तों का जो सम्यत्ध है यही समर 
शपान के सत्य मनुष्य का है । मनुष्य का अह्तित्व धान में है तथा झमाजका 
मलुष्प में है । * इस तिद्धारत ने 8वो शत्ात्दी की ब्यक्तिव|दो विज्ञारधारा ने इत 
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विचार का मो खण्डन छिप्रा कि ० के कृत्रिमोर बता है तथा इस वात का प्रति- 
पादन किया वि राज्य एफ ४४07 8९: है जिसका किसी एक दिन में निर्माण 
नही हुआ है बपितु जो एक क्रमिक विकास का प्ररिणाम है । 

गेटेल ने सावयव सिद्धास्त मे जो गुण बतलाये हैं वे इस प्रकार हैं-() 
यह सिद्धान्त राज्य को एक कृत्रिम वस्तु न मानकर उस्चे ऐतिहासिक विकास का 
परिणाम मानता है। (2) यह राज्य बौर उसके नागरिकों की पारस्परिक तिभंरता 
पर जोर देता है। (3) यह इस बात पें विश्वास वरना है कि मनुष्य स्वभाव से हो 
एक सामाजिक प्राणी है तपा उसको सामाजिक प्रवृत्ति हो राज्य को जन्म देती है । 
(4) यह साधाजिक जीवन की मौलिक एकता और समाज के विभिन्न अगो के आपसी 
सम्बत्यों पर जोर देता है । (5) यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि सम्राज बिछरे 
हुए ब्यवितयों का केवल एक समूह मात्र नहीं है। व्यक्ति समाज पर निर्भर रहते हैं 
ता समाज ब्यक्तियो पर निर्भर रहता है। (6) यदे प्राकृतिक और सामा्िक 
वातावरण के प्रभावों पर जोर देता है । 

निष्कर्व--सावयव सिद्धान्त के सम्बन्ध मे ऊपर जिन विचारों का वर्णत किया 
गया है, उतको हम दो भागों में बाँट सक्षते हैं। एक दिचारधारा 
को-प्राणी-शधैर के सपात मानयी है तथा ज़िसडा प्रतिपरादन्‌ प्राचीन और _मध्यकाल 
के अनेक विवारको हे किया है तथा दूसरी विचारधारा वह है जो राज्य को स्वप्र एक 
प्राभी शरीर मातती है और जिसका प्रतिपादन मुख्य रूप से ब्लुश्ती तथा-स्पेस्सर-मे 
किया है। वस्‍्तुत हम पहली विचारधारा को तो स्वोकार कर सरुते हैं कि राज्य 
एक मानव शरीर के समान है परनतु स्वेन्सेर की विचारधाड़रा जी नहीं मान सकते 
कि राज्य स्वय एक जीवित शरीर है | _ हे 

सामाजिक समझोते का सिद्धाग्त 
(5०862 (०७४९॥ ॥॥6०५) 

सामाजिक समझोत का सिद्धास्त बधरि मुख्य रूप से राज्य को उत्पत्ति की 
व्याक््या करता है परन्दु उसका प्रयोग राज्य के स्वत एवं उप्तके उद्देश्य को भी 
स्पष्ट करने के लिए किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुमार मनुष्य प्रारम्भ मे 
प्राकृतिक अवस्था में रहते थे । यह प्राकृतिक अवस्था पूर्दे-राजनीतिक अर्थात्‌ राज्य से 
पहुले की बदस्था है। मनुष्यों मे स्वेच्छा से आपस म मिलकर एक समझोता किया 
जिसके परिणामस्वषप राज्य की स्थापना हुई। अत. इस धिद्वान्त के अनुमार राज्य एक 
ऐसा कृत्रिम संगठन है जिसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किन्हों निश्चित उद्देश्यों अथवा 
प्रयोजनों को प्राप्ति के लिए किया एया है इस प्रिद्धान्त में यह बात भी तिहित है 
हि यदि राग्य उन उद्देश्यों अथवा उत्तरदायित्वों को पूरा रकूरने मे असफ़्त रहता है 
ज़िनके लिए समझौता फ़िया गया है तो ऐसी स्थिति में मनुष्यों को यह अधिकार 
प्रिल जाता है कि वे राज्य को आज्ाओं तथा उसके कानूतो वा विरोध बर सके तथा 
उसे कर इत्यादि न दें । अत इस हिद्धान्त के अनुसार राज्य एक ह्वामाविक था 
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प्राकृतिब' सप्लुदाय सही है अपितु अन्य मानस-समुदायों के समान शक ऐसा समुदाय 
है जिसका निर्माण मनुष्य के हित-्साधन के लिए विया गया हे तथा जिसके स्वत 
में मनुष्य के द्वारा इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है जिसे कोई तया छप दिया 
जा सकता है तथा जिसे पूर्णतया सम्राप्व भो किया जा सकता है। 

मूह्याक्न--साम्राबिक समझौते वे सिद्धान्त को £बी शताब्दी में अत्यध्रिक 
मान्यता श्राष्रा हुई। इस सिद्धान्त से रेच्छाचारी तथा बनुत्त रदायी शासकों के 
आत््पाचारो व प्रतिरोध क रने के लिए जनता को एक प्रदल शस्त्र पदान करके अपने 
झगय में बडा उपयोगी काम किया है । इस भिद्धान्त में से ही यह सिद्धान्त निकला 
कि राजा अपनी शासत-सत्ता जतता स॑ प्राप्त बरते हैं वे जनता ऊे प्रति उत्तरदाधी 
द्वोते हैं और वे यदि अपने उत्त रदायित्वों का पालन न करें तो व जनता द्वारा पदच्युत 
भी किये जा सकते हैं । परन्तु सामाजिक समझौते के सिद्धान्त को आधुतिक यूग में 
कौई मान्यता ध्राप्त नदी है । यदि हम राज्य को समझौते पर क्षाधारित एक क्रेत्रिम 
संगठन मात लें तो फिर हमे राज्य के सम्बन्ध मे अपनी समस्त धारणाओं तथा भावों 
को ददलना होगा । ऐसी स्थिति से राज्य एर ऐसा सयझन माना जायेगा जिसकी 
सदस्यता आवश्यव न होतर ऐच्छिक होगी तथा जिसक्री आज्ञाओ का पालन करता 
भनृष्य वी इच्छा पर विभेर करेगा, परन्तु इन थातो का वास्‍्तविवत से कोई भेल 
नही है । वास्तविकता तो यह है कि राज्य एक कृत्रिम संगठन न होकर एवं प्राकृतिक 
सस्या हैं जिसका किसी एक निश्चित समय पर विर्माण नहों हुआ है बह्सि जिसका 
घौरे-धौरे विकास दुआ है । है 80 सनुध्य की उ्रमाजिक श्रवृत्ति का परिणाम है 

धर आदजशुक्ादी सिद्धान्त 
(&27.5056 ॥86०₹९9) 

सिद्धास्त की व्याख्या-- राज्य क सतझ्ूप के सम्बन्ध मे आदर्शवादी पिद्धास्त 
हुक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण राजनीतित विचारधारा है । यह सिद्धान्त राज्य की 
आदशवादी य्याख्या करता है। इस सिद्धान्त को अनेक नामो से पुकारा जाता है, जैसे 
दर्शनिक शिद्धागत (?४005099८०। ॥8« ५), आध्यात्मिक प्रिद्धान्त (४(७-७॥५४ 
९० 78६०५) तथा तिरपेक्ष अथवा निरकुशतावा दी घिड्धान्त (००७७४ 78८०7५) 
इत्यादि । इस सिद्धान्त की उर्त्पत्ति घ्लेटो तथा अस्म्त्र तथा अरस्त के इन विचारों से हुई है कि 
राज्य एक सर्वोच्च, पूथ तथा आत्म लिभर सस्या है तथा व्यक्ति राज्य के अन्तर्भत्त ही 
अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सता है। इस टिद्धान्त मे एक ऐसे 
दार्शनिक विचार को जम्म दिया जिसने राज्य को देवता के समान एक उच्च स्थान 
पर बरासीन कर दिया तथा जिसने राज्य का एक आदेश बताकर साथन दी अपेक्षा 
साध्य बना दिपा और जिपने राज्य को सर्वेशक्तिमात तथा मब प्रकार से समय 
माना है । 

गानेर के शब्दों मे, ' बह सिद्धान्त बताता है कि राज्य कोई अनुचित कार्य 
नहीं कद गकताः और उसका आदेरा, चाहे जच्छा हो या बुरा, सर्देश पतन करने घोत्य 
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है तथा राज्य को सस्ता का विरोध अयवा उसके विद्द्ध विद्रोह, चाहे राज्य करितता 
ही अन्यायी एव अत्याचारी हो, अधर्म है ॥' उन्होंने आये लिखा है कि “सिद्धान्त की 
हृष्टि में राज्य का अस्तित्व उन व्यक्तियों से भिन्न एव अलग है जिनसे मिलकर वह 
बना है। राज्य की अयनी इच्छाशक्ति, अपने हिंद एवं अधिकार तथा आचरण के 
अपने आदर्श होते हैं जो व्यक्तियों को इन सब बातो से, यहाँ तक कि व्यक्तियों की 
इच्छामो के योग से भो, भिन्न एंव अलग हैं। “राज्य हो वास्तव में समस्त सम्यता 
एव प्राति का आदि स्रोत है।” 
आादशंवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन मुस्य रूप से काष्ट, होगल, प्रोन, बेडसे, 
वोसान्वदे आदि विचारकों के द्वारा किया गया है। हीगल ने अपने दर्शन मे इस सिद्वास्त 
को चरमसीमा पर पहुँचा दिया | आदर्शवादी विचारधारा के दो रूप ६--() उग्र 
आादशंवाद, (2) उदार आदर्शवाद । इन दोनो रूपो म॑ मुस्य अन्तर निस्तलिखित हैं * 
उप्र आदर्शवाद--उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादन जमंती के प्रसिद्ध विचारक 
होगल ने किया है । उप्र आदर्शवाद के प्रमुख थ्िद्धात्त विम्नलिखित हैं 
(0.“रीज्य की उत्पत्ति ईश्वरोय है--द्वीगल राज्य की उत्पत्ति को देदी अथवा 
ईश्वरीय मानता है। उसका कहना था कि “राज्य पृथ्णो पर ईश्वर का प्रयाण है । 
नहुस परवंशक्तिपान है _वह कभो कोई गलती या पाप नहीं कर सकता तया बह अपने 
हों के लिए ध्यक्ति से सभी प्रकार के बलिदान की माप ररने को अधिकारी होता 
है... इस तरह हीगल की दृष्टि म राज्य ईश्वरोय राज्य (0०6 #0£) है। उसने 
आगे लिखा है कवि ' अपने अति धरोध्ठ चरिक्त त्याग बलिदान तथा स्वशक्तिपा4 प्रकृति 
के कारण राज्य रवायों प्रकृति वाले व्यक्तियों को ऊँचा उठाता है उन्हें भेष्ठ बबाता 
हैं तथा उसे साथंलौकिक जीवन की ओर ले जाता है ।* 
७६27राज्य एक पूण सावयवी है--हीगल की दृष्टि मे राज्य रवय एक मरा 
धारण तथा श्रेष्ठ व्यक्ति है। उसके हित अधिक महान तथा अधिक महत्त्वपूर्ण होत 
हैं। राज्य की अपनी पृथक इच्छा तथा पूृषक ब्यक्तित्व होता है जो ष्यक्तियों की 
सामूहिक “इच्छा तथा व्यतितत्व से भिन्न एव श्रेष्ठ हांता है। राज्य से परे या राज्य 
के विशद्ध व्यक्ति की ने तो पृषक इच्छा हो सकती है, मे पृषत्र ब्यक्ततित्व, अपितु 
व्यक्ति का वास्तविक रूप राज्य के अन्तगंत उसके सदस्य के रूप में ही श्रकट द्वोता है । 
राज्य ही व्यक्ति की इच्छा का सच्चा प्रतिनिद्धित्व करता है । 
६(3)-लव्घ सवशवित मान है--राज्य पृश्दी पर ईश्वर का रूप होने के बारण 
सर्वृशकितिमान है। राज्य स्वय साध्य दै तथा ब्यक्ति उसका साधन है । अत व्यक्ति 
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पूर्णतथा राज्य के अधीन द्वाता है, राज्य से पुर उम्रकी बोई सत्ता कही होती तपा 
इसका अस्तित्व केबल इसलिए होता है कि वह राज्य हप्ी घ्वेध का साधत बने 
अत मनुष्य का यह पित्र इतेब्य है हि वह राज्य की आजा का पूर्ण पातत करें । 

४ (4) राज्य व्यक्ति के अधिकारों तया स्‍्वतख्तता का क्ोत है--हीगल के 
अनुसार दाग्य ही व्यक्ति के बध्चिकारो तथा स्वतस्तता का सोत है। उसने गत से 
राज्य से पूर्व, राज्य के परे तदा राज्य के विरुद्ध व्यविठ के कोई अधिकार यार 
स्वतत्दताएँ तद्दी हो! सकती । दाज्य स्पप हो उतडा सुृष्टा है। व्यक्त की वात्वविवा 
सतरबुबा राग्य के आदेशों तथा काबूनो का दालनन ररने में निहित है! हीयल के 
शब्दों गे, “राज्य के बिका व्यक्ति अपनी बास्तविक स्वतत्मता को प्राप्त नहीं कर 
सस्ता है।"४ 

.0) एग्य ही नैतिकता कब झोत है--होगल के अगुप्तार राम्य स्वय गैतिकता 
का झुष्दे! है। उसने ऊपर नैतिक नियमों का कोई बस्तर नहीं हैं। राज्य रवय सागर 
रिल्लो के लिए नेंतिकता के मातदण्ड निश्चित करता है । राज्य हो इस बात का निर्धय 
करता है छि कोत सा कार्य उचित है. तभा क्ोत क्षा अनुचित । उचित-बनुबित को 

/ बस्धन केलल ध्यक्तियों पर ही सायू होता है, राज्य पर रही, दहू अपने सप्र्त 
सागहिकों को सामरानिक नैतिक! का प्रतिनिधित्य करता है। होषल हे अनुयायी 
बोसारक्वे के शब्दों मे, “राज्य विश्वव्यापी सेत्रिक संगठन का अग में होकर समस्त 
अतिक जगत का सरक्षस है !रे 

५ को राख के विदा विड्ोंह करने का अधिकार नहॉं>+रज्य 
अपुष्यों को सामान्य इब्छा का अ्रतिडिप्रित्द करता है। उसका कोई कार्य ऐड! गहों 
द्वोत। जिम्रमे नागरिकों की इच्छा निहित वे रहती हो । वह भो कुछ भी बारता है 
शश्षणें व्यक्तिपों की वास्तविक इच्छा को ही अभिव्यविन होती है। इसका अर्य महू 
निकलता है हि बडे व्यक्ति रास्य के आदेशों शा पालव करता है तब वास्तव हें बहू 
अपनी एद्इ8छाओ का ही पालन करता है। इसलिए द्वीगल के अनुशार, राज्य मी 
आज्ञाओ का विरोध फरना जनूचित ता जवेतिक है क्योंकि राज्य की आशाओं के 
विरोध का मर्य शिविर को आज्ञा का विरोध है। अत मनृष्य का कहस्य राज्य की 
आजाओं को देवों मा।तकर पूर्णतया उत्तका पालत करवा है! 

दाम्य ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्‍ों का निर्शायक हे--दीगल के अनुसार 

अन्‍य राज्यों के साय अपने धम्बन्धों का निर्धारण बरने मे राज्य पूर्णतया खवतस्त है । 
3. "8 करण ० ही कब, ॥8 408 2९४.8:2000॥ ए| वच७४०7१ 
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उप्के ऊपर न तो कोई नेनिक बन्धन है और न कोई कानूनी वन्धन है $ यहाँ तक कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के पालन में भी राज्य का अपदा हित सर्वोपरि होता है। इसके 
अतिरिक्त होल युद्ध को एक अच्छाई मानता है । राष्ट्रों के बोच निरत्तर शान्ति 
सामाजिक वातावरण को उसी प्रकार दूषित कर देती है जिस प्रकार स्थिर जल 
वाले तालाब वा पानो दूपित हो जाता है ) घुद्ध राज्य की बुराइयों को दूर करके 
उसे ऊंचा उठाता है । 
इस प्रकार उमग्रआदर्शवादे के सिद्धान्त हे अनुसार राज्य एक सर्वोच्च, 
सर्वेशक्तिमान तथा पूर्णसस्था है जो नेतिक मूल्यो का रक्षक है। उसका स्वरूप आन्‍्त*« 
एिक एवं बाह्य दृष्टि से अमर्बादित है । 
उदारवादी आदशेबाद--उदार आंदर्शवादी वियारघारा का प्रतिषादन प्रोन, 
ब्डले तथा बोसाखवे आदि अंग्रेज विचारको के द्वारा किया गया । इनमें से किसी भी 
विचारक ने होगल के इस वियार को स्वीकार नहीं किया कि राज्य स्वशक्तिमात, 
तिरकुश तथा पृथ्वी पर ईश्वर को रूप है। इस विचारधारा ने निस्सन्देह राज्य को 
एक साध्य माना है परन्तु इसने होगल के समान व्यक्ति को पूरी तरह राज्य रूपी 
साध्य का साधनमात्र नहों साना। इस विचारधारा के मुझूय सिद्धात्त निम्न" 
>लिखित हैं 
() राज्य एक प्राकृतिक सस्य! है--उदा रवादी आदर्शवाद राज्य को सामाजिक 
समझौते के सिद्धान्त के समात ने तो एक कृत्रिम सस्वां मानता है और न हीगल के 
समान दैवी सस्था ही मानता है बल्कि वह उसे एक प्राहलिक अथवा नेसगिक सत्या 
मानता है! यह भनुष्य की साम्राजिक प्रति का सर्वोत्कृष्ट रूप है। राज्य व्यक्ति के 
लिए एक अनियाद सस्था भो है क्योकि इसके बिना व्यक्त अपने व्यकितत्व ' का पूर्ण 
विकास नहीं कर सकता है ) अत राज्य स्वाभाविक एवं अनिवाय॑ दोनों है । व्यक्ति 
के लिए राज्य फी स्वाभाविकता इताते हुए प्रोन ने लिखा है जि “मानव चेतना 
हबतखता घाहती है, स्वतन्वता में मधिकार निहित हैं ओर अधिकार, राज्य को माँग 
करते हैं ।"१ 
(2) राग्द एक नेतिह सस्या है--इस विदारधारा के अनुसार राज्य का 
स्वरूप नेतिक होता है । प्रोन के मतानुस्तार राज्य स्वय तो व्यक्ति को नंतिक नहीं 
बना रुकता, क्योंकि नेविकता स्यव्ति को आत्मा से सम्बन्धित है परन्कु राज्य ध्यकिति 
कै नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके ऐसो परिस्यितियाँ 
अ्रवश्य कायम कर सकता है जिससे व्यक्ति को मेतिक जीवन ब्यतीत करने में सहायता 
मिले । इस तरह राज्य का अस्तित्व सद्धाचार की स्थाप्रता के लिए है । 
(3] स्पक्ति तथा राग्य दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं--आदशंवादी सिद्धान्त 
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राज्य को एक सावधवी मानता है, अद उसके अनुसार राज्य दथा ब्यक्ति मे वही 
सम्पस्ध है जो शरीर तया उसके अयो में होता है। इस विचारधारा के अवृत्तार व्यक्त 
तंथा राज्य के हिंतो मे कोई पारश्यरिक विरोध नहीं हो पत्ता बयोकि दोनो के हिंत 
बस्तुत एक ही हैं। व्यक्ति का टिंत सार्वजधिक हित पर तिर्भर करता है, अठ 
व्यक्त के लिए राज्य के आदेशों का पाखत करना आवश्यत है। परन्तु जद सरकार 
सार्वजनिक हित प्ताधत करने मे असमर्थ हो तो ग्रोत के अनुसार व्यक्ति की सरकार 
के विशद्ध विद्रोह करने का अधिकार है । 

(4) रफ्य झए आधार शक्ति नहों, इच्छा है--उग्रधादशंवाद के अनुप्तार 
राज्य का आधार शवित है परन्तु उदार आदर्शवाद के अनुसार राज्य का बाधार 
मलदी इच्छा है! प्रौत के शब्दों मे, ' राज्य शक्ति पर नहों, मानवीय इच्छा पर 
आधारित होता है!” इससे यह निभ्कर्ष निकलता है कि ब्यक्ति राज्य की जाशाओं 
कु पालत किसी भय या दवाव के कारण नही करते अपितु अपनी रद्ाभाविक प्रवृत्ति 
के कारण करते हैं। वे पह जानते हैं कि राय के हिल ये उनका हिल निहित है | 

शक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि उदारवादी आदशंवाद के अनुसार राश्य 
को सत्ता डाहर तथा भीतर दोनो क्षेत्रो मे सीमित है । 

आवशदादी सिद्धास्त की आलोचना जादशवादो छिद्धात्त की आलोचगा 
बरने बालो में हॉमह्राउप्त, शापकी, जोड़ तथा मेकाइवर लादि बिक भ्रमुख हैं। इन 
वबचारकी के द्वारा उदार-आंदक्शवाद के स्थान पर उध बाहशबाद की अधिक 
आतोचरश की गई है । जिन आधारों पर इस सिद्धान्त की आलोचना फ्री गई है, वे 
निम्नलिखित हैं 

५] पह सिद्धान्त राज्य को बिरक्षुरा थना देता है- उप्र आदशंवाद 


भर मे 3 शो पथ उरशात रे १: मी] 
आत्तरिक एवं बाहुरी दोनो खेतों को सर्वोच्च तः प्रत मानता है । 
उसके बनुसाए मनुष्य के ठजता नैटिक ला, अनसाए नतेप्य की खठन्वता, ते| बे वतन पी प्या अधिकारों के स्रोत राज्य, 
हैं। सत्य के झपर नतिकता का कोई इस्ल नहीं है । अन्तरोष्ट्रीय क्षे” मे भी महू 


पलद्षान्त कोई नियलेण स्वर तहीं करता) इस अनुस्तार राज्य को अपनी ६ 


खुद मम क ह। गन उन दिस द्ध का मार्य अपताते का विकार हैं । प्रह रग्तराका राज्य को हो एज 'शोम्तगाना- राज्य को हो स्धष्ठ _ श्रेष्ठ 
406 + अकक फ अत इस सिचारघारा के परिणामस्वरूप राज्योको 


“विरंकुश तथा अनुत्तरदायी व को प्रोत्साइन मिला जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
मे बुद्ध, सर्प ठथा हिसा को बढावा मिला । हम सभी जानते हैं कि जर्मनी ते इस 
पछिद्धास्त की अपदाक र सादे ससार के ऊपर युद्ध योप दिया । जोड (0, 8 )॥ 3०००) 
के हनुपर, “इस विचारधारा के कारण राज्यो को वंदेशिक मामलों में ओर मध्विक 
अने तिक तथा लविवेकपूर्ण कार्य फरने का अधिकार मिल जाता है ।” 

2] यह्‌ शिद्धान्त मानव-स्दताव्ला का अत्त कर देता है-नयह सिद्धास्त 
अ्यक्ति के व्यक्तित्व हवा उसकी स्वतन्त्रता क्य अन्त कर देता है। यह घिद्धात्त इस 


बात पर जोर दैता है कि व्यक्ति का राज्य से पषक ने तो कोई मूल्य है और न का राज्य से पृथक न तो कोई मुल्य है और न उसका 
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जीवन ही है ॥ इसके अनुगार राज्य का अन्य भक्त होकर उसके आदेशों का पालन 
कर्रन का नाम ही स्वतम्त्रता है । यह वस्तुतः स्वतन्त्रता नही, स्वतस्त्रता का हनन है। 
हाँवहाउस ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “इस विचारघारा का उद्देश्य स्वतन्त्रता 
ओर कानून की एक बताकर स्वतस्त्रता के सिद्धान्त को कुण्ठित कर देना तया 
व्यक्ति को राज्य में बिलौन करके सानवता का नाश कर देना था।” जोड़ का भी 
यह मत है कि “आदशंवादी घिद्धान्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए धातक हे पर्षोक्ति 
अब कप्रो व्यक्ति तथा राश्य में संघ होता है तो इस सिद्धाग्त के अनुसार राज्य को 
हो सदेव अनिवार्प रूप से सहो माना जाता है ।7 


राज्य साध्य न होकर एक साधन है--यह सिद्धान्त राज्य को साध्य 
तथा व्य| ४ साप्रत मात्र मानता है और इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य 
में समाहित कर देता है | यह सत्य है कि राज्य से पृथक्र रहकर व्यक्ति का पूर्ण विकास 
नहीं हो सकता परन्तु इस आधार पर राज्य को निरदुश तथा स्व शक्तिमान बना देना 
एवं मनुष्य को पूर्णतया उसके अधीन कर देना किसी भी दृष्टि से स्थायसगत नहीं 
कहा जा सकता। वस्तुत राज्य स्वय एक साध्य नहीं है अपितु वह एक साधन 
पात्र है जिसका उद्देशश सतुष्प का अधिकतप्त कल्पाण कएना है । जोड के शह्दों परें, 
“राज्य दा अस्तिरद ध्यक्ततियों के (लिए है, ब्थवित॒यों का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं 
है।” हॉब्हाउस ने भी इस सम्बन्ध मे लिख' है त्रि “जब हम राज्य को ब्यक्त से 
सिश्न और एक पृथक सत्ता के रूप में मान लेते हैं तो यह एक कत्रिम देवता बन जाता 
है, जिसकी पूजा ऐसे होने लगतो है तथा यह पूजा अभिशाप बन जाती है 7" 

(५१ ह विदा रघारा समाज ओर राज्य में भेद नहों करती-- यह विचार- 
घारा सम्राज और राज्य में|तथा राज्य और सरकार मे कोई भेद नहीं बत्ती तथा 
दोनों को एक मान लेतो है | यह एशता राज्य के कार्यक्षेत्र को निरदुश बना देती है । 
इससे राजंय को समस्त सामाजिब जीवन पर नियस्तण का अधिकार प्राप्त हो जाता 
है। इमसे व्यक्ति की स्वतस्व॒ता समाप्त हो जाती है तथा उत्तदे व्यक्तित्व का विकाप 
हक जाता है। 

(5) परचाष॑ ओर आदश्श इच्छा का भेद अवाध्तविह है-मतोवेशनियों वा 
मत है कि राज्य को ए। व्यक्ति मानना अथवा यह ढहनां हि राज्य की अपंती इच्छा 
द्वोतो हट जो ग़ामान्य इच्छा वा प्रतिनिधित्व करती है तथा जिसमे सभी मनुष्यों की 
इच्छा निहित होतो है, विचारों मे उलझन पंदा कर देता है | जोड़ और सेकाईवर जैसे 
विद्यत यथार्थ मौर आदर्श इच्छा के भेद को संद्धान्तिद' रूप से विज्ृत तथा व्यावद्ां 
रिक रूप से निरथंक मानते हैं । 

बस्तुत आद्शबादी विचारधारा एर दोपपूर्ण तथा खतरताक विचारधारा 
है । इसने राजर वो अत्यधिक एव़् अनूदित मश्ल्व दिया है। हांडहादस का मत है. कि 
/इ स्ते क्र छतरनाव आय कोई सिद्धान्त नहों बना जिसने व्यक्ति के अधिरारों 
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की इतनी उपेक्षा को हो और निरकुशता का इतना छुलकर प्मरत किया हो।" 
क्षॉज प्राय सभी राजनीतिक विचारक आदरशंवाद के सिद्धान्तों के प्रबल विरोधी हैं। 

आदर्शवादी स्रिद्धास्स का महत््व--इम आलोचनाओं के होते हुए भी यह 
कहा जा सकता है कि आांदेशंवादी सिद्धात्त की अधिकाश आलोचनाएँ अनुचित एवं 
भृटिश्योक्तिपुर्ण हैं । इसकी लिन्‍्दा अधिकाश में इसके विकृत रूप तथा कनुचित 
निषकपों के कारण हुई है। वह्तुव आदशवाद ने हमारे सम्मुख कई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विनर प्रस्तुत किये हैं। गा्ंर ते इन विचारो का उल्लेख करते हुए हिखा है कि 
“राज्य सपस्त मानव सस्याओं ऐ ऊंचा हैं तथा धोष्ठ जौवन हो प्राप्ति के लिए उसडी 
सदह्यता अनिवायं है और इस कारण नागरिकों को राज्य के प्रति प्तरित रहनों 
चाहिए, राज्य अपने अत्तित्व को रक्षा के लिए उनसे बलिंदान की आधा कर सकता 
है, राज्य ही कानूनों ला अधिकारों का आदि स्लोत है और राज्य में हो व्यक्षित अपने 
लक्ष्य वो पूर्ण प्राष्ति कर सकते हैं और राज्य के बिना मानव-प्रगति तपा सत्यता को 
विकास असम्पव है; में विचार सवंधा उचित एवं प्रशसनीय हैं ।” 


46 अध्यास के प्रश्न 

], राज्य एक सावयवी अथवा शरीर है । स्पेन्सर के इस विचार की बआलोचना- 
त्मक व्यास्या कीजिए । 

2 राज्य के आंगिक सिद्वान्त की समीक्षा कीजिए । 

(राज० विश्व०, !973 एवं पूरक 975) 

3. राज्य के सावपव|मागिक सिद्धान्त को स्पष्ट कोजिए तथा उसकी सीमाओं का 
उल्लेख कीजिये । (राज? विशव०, 977) 

4 “भावयव सिद्धान्त राज्य की प्रकृति की न तो सन्तोपजनक व्यास्या है और न 
ही राज्य के कार्यों के बारे भे विश्वसनीय पथ-प्रदशशंक है //-गेटल। इस 
कथन की व्याध्या कीजिये । 

5 राज्य के स्वरुप के सम्बन्ध से विधिशास्त्रीय सिद्धात्त की आलोचतात्मक त्याह््या 
कीजिये । 

6 राज्य की प्रृति के सम्दस्ध में आदर्शवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्यास्‍््या 
कौजिये । 

7 राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धाग्तों की सम्रीक्षा 
कौजिये । 
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राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त 
[ ज॒प्ताःएणएरर 07 0छाठाषर 07 प॒प्त६ शश्व॥ह] 


“उहपत्ति के सम्बन्ध में सनुध्यों को सर्देव शिज्ञाप्ता रही है। दियत 
रहस्यों के उद्घाटन और वस्तुएं कंसे और दर्षों बनों--इन समस्याओों का 
समाधान करने वाली ध्यार॒याएं सो युण की मान्यताओं के स्राथ बदलती 
रहीं हैं" --ई० एम० सेट 





राज्य की उत्पत्ति कब और कंमे हुई, यह एक रहस्यपूर्ण तथा विवादास्पद 
अश्त है। मावव-विज्ञान (#2फ्ः००००४)), जाति-विज्ञान (8:0००8)) तथा 
तुलनात्मक भाषा विज्ञान (?॥70००8)) जँसे आधुनिक विशान भो, जिन्‍्होने हमारे 
विगत जीवन को अनेक महतत्त्ववूण बातो की खोज की है, इस विषय पर प्रकाश शालने 
में असमर्य हैं । इतिहास से भी हमे राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई सही जात- 
कारी नहीं मिलती । इसका कारण यह है कि राज्य की उत्पत्ति इतिहास से भी पूर्घ 
काल में हुई है जिसकी जानकारी इतिहास को नहीं है। मत इस सम्बन्ध में इतिहास 
के असफ्ल हो जाने के बाण विचारकों द्वारा बल्पना का आश्रय लिया गया। जैसा 
कि विश्तकाइस्ट ने लिखा है कि “'राजनोतिक ब्रेतता के उदप को परिस्पितियों के 
डिपय में हमे इतिहास से बहुत रूम अथवा बिलकुल भो जानकारों नहीं मिलता 
जहाँ इतिहास अप्तफल हो जाता है वहाँ हम कल्पना का आधप सेत हैं। 

ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव मे कल्पना कु आधार पर शजनीतिक विचारको ने 
समय समय पर अनेक सिदाम्तों वा प्रतिषादन किया है। इसमें से बुछ प्रमुख सिद्धान्त 
इस ब्रकार हैं- देवी सिद्धा-्त, शक्ति सिद्धान्त, सामाजिब समझौते का मिद्धान्त, पैतृक 
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हपा मांत्‌क सिद्ास्त और विकाधवादी सिद्धास्त । अब हम इत सिद्धान्त पर विरतार- 
पूर्वक विचार फरेंगे। 
इंवी उर्त्पत्ति का सिद्धान्त 
(6 पकण ण॑ 76 078०) 
वि्ढातत की व्याध्यए--राज्य वी उत्पत्ति का यह सिद्धान्त सबसे भामोन है। 

जब किसी सस्तु की उत्पत्ति के कारण रपष्ट नी होते, तक प्राम उसे 'इंची' कह दिया 
जातक । इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-जाति के हित और कल्याण के लिए ईश्वर 
हे राज्य का निर्माण किया है। इस प्रकार राज्य मानवीय रचेता ने होकर ईशवरोंपे 
अथवा दंवी सध्था है। एंशदर राग्य में या नो स्वय शासन करता है अदवा इस वा ये 
के लिए, किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है जो ईश्वर को ओर ते शासन करता है । 
इस प्रकार इस भिद्धान्त के अनुप्तार याद पृथ्वी पर ईश्वर का श्रतिनिधि है। बहु 
अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इश्वर का अतिनिश्नि होते के 
कारण राय की आजा का पालत वरना प्रा मिक करतेव्य है नवा उसका विरोध करता 
पाप है । यजा की आशा हो विधि भपवा कातृत है ओर उसके कार्य सदेव स्यामपूर्ण 
तथा जनता के हित में होते हैं । इस सिद्धान्त को मान्यता इतिहास भें बहुत काल तके 
रही है, जैसा कि गैदल मैं कहा है कि “मानव इतिहास के एक दौर्धकाप्त तक राज्य 
इश्वरक्ृत या बेदी रामझा जाता था और छरफ़ार का स्वक्प धार्मिक घा। २ 

ईबो स्िज्ाम्त की विश्षेषतायें-- राज्य को देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त ने मध्य 
काल में राजाओं के देवीप ध्ष्िकार भा रूप घात्ण फर लिया। अपती सता को 
स्थापित करते तथा स्वेच्छाच।रो दरने क्रो हृष्टि से म्ध्ययुष के राजाओं ने देचो मधि- 
कार के प्िद्वान्त का सहारा लिया । उस्होंने इस मठ का प्रचार किया दि सजा ईपवर 
की प्रतिविधि होता है तया ठग गतित ईश्वर मे ही प्राप्त होती है । राजाओं के देंपी 
अधिकार के सिदात्त की सुलुय विशेषतायों निम्तलिबित हैं 

() दाजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। बह अपनी शक्तित ईश्वर से प्राप्त 
करता है। 

(2) सउद सातदीय रचना नहीं चरत ईश्वरीय भृष्दि है । 

(3) राजसता वशानुगव तथा वैतृर होती है अर्प[द्‌ पिता डी मृत्यु के बाद 
डहका पुत्र दाजनता का अधिकारी होता है । 

(4] राजा बदल ईश्वर हे ब्रति उत्तरदायी होता है जनता के प्रति नहीं । 

(5) शजा के दावे छईव न्यायपूर्ण तपा जनहित मे होते हैं, अत राजा के 
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प्रति बिद्रोह करगा अथवा उप्तको भ्ाज्ञा छो अवज्ञा करना केवल अपराध ही नहों 
अपितु एक पाप है) 
दंदी सिद्धान्त का सबर्थंभ एवं विकास--राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धान्त 
सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। अनेक प्राचीन घ॒र्म प्रन्य राज्य की उत्पत्ति के इस सिद्धान्त 
का समर्थन करते हैं। मनृस्भृति मे कह्दा यया है कि ससार की रक्षा और कल्याण के 
लिए ईश्वर ने राजा को उत्पन्न किया और राज्य की नीव डाली । महाप्रारत के शान्ति 
पर्य मे कहा गया है कि जब अराजकता बसह्ाय हो उठी तो मतुध्यो ने भगवान से 
प्रांथंना की और उनकी विनती से प्रसन्न होकर भगवान ने मनु को उनके ऊपर शामन 
करने के लिए नियुक्त किया । भारत के प्रादोन धर्म ग्रन्थों मे इस बात का प्रतिपादन 
किया गया है कि राजा का तिर्माण इन्द्र, वरुण, मित्र यम आदि देवताओं के अश से 
हुँओ्रा है तपा राजा इस पृच्वी पर ईश्वर का अवतार है 
यहूदियों के धर्मप्रन्य पुराना देस्टामेण्ट (00 7४४०९) में यह कहा गया 
है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी शर्त का ल्लोत ईश्वर है तथा वह ईश्वर 
के प्रति ही उत्तरदायी होता है । ईताइयों के धर्मेंद्र बाइबिल मे भी कह! गया है कि 
“प्रत्येक आत्म! को उच्चतर शक्तियों के बघीन होता घाहिए क्योंकि ईश्वर को शक्ति 
-फै भतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं है। समो सांसारिक शक्तियाँ ईशवर को दो हुई हैं, 
अत जो कोई उनको अ्यज्ञा करता है वह ईश्वर की आज्ञा की अवज्ञा करता है और 
जो लोग ऐसा करते है, उन पर ईवर का श्राप पड़ेगा ।”2 इस तरह ईसाई धर्म भी 
यहू मानता है कि राज्य ईश्वर की सृष्टि है तथा राजा ईश्वर का भ्रतिनिधि है और 
उसकी आज्ञाएँ मानना प्रजा का घ॒र्मं है ॥ प्राघीत मिस्र, फारस, दीन, जापान आदि 
में भी लोग राज्य की देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे । मिल्ल मे राजा को सूर्य पृत्र' 
समझा जाता था तथा जापान में ठो क्राज तक वहाँ के लोग राजा मिकाडा को “सूर्य 
देवता का पृत्र' मानते हैं । 
प्राचीन यूतान व रोम मे भी दैवो उत्पत्ति के सिद्धान्त को माम्यता दी गई 
थी । मध्यकालीत यू रोप में सेष्ट आगस्टाइन जैसे ईसाई विचारको ने इसी सिद्धात्त का 
सहारा लेकर राज्य पर चर्च की सर्वोपरिता सिद्ध करने का प्रयत्त कियां। मध्यकाल 
में यह एक आम घारणा थी कि समी सत्ताएँ ईश्वर प्रदत्त हैं । धर्म सुधार के काल में 
“भी लूघर, श्विगली तथा कालविन जैसे घमसुधारको ने राजा की सत्ता की श्रेष्ठता सिद्ध 
करने के लिए राज्य की देवो उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्थन किया । 
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इस सिद्धान्त का पूर्ण विद्यठ 27वीं शताब्दी में हुआ, जब राजाओं ते अपने 
ज्वेच्छाचारो शासन की पुष्टि करने के लिए इस स्िद्धाग्त वा आध्रय लिया । इगलेंड 
में सर रॉवर्ट फिल्मर और जेम्स प्रषम ने तथा फ़ास मे बजे ने इस मरिद्धान्त का प्रदल 
हमर्थन किया । इ गलेड के रोजा जेम्स प्रयप ही यह धारणा शो दि'राजातथा 
ईश्वर में इतनो समानता है हि राजा को ईश्वर कहना ही उबित है ४” उसने लिया 
है कि राजा लो! पृष्णो प८ ईश्वर को रवास लेती हुईं मृतियां हैं और इसलिए उनके 
आदेशों दी अवज्ञा करता पन्‍वर को अवज्ञा हे।”! उप्तबे तो यहाँ तक कहांकि 
»पाज़ा कभो दुराचारी नहीं हो सकता । थरि कोई राजा दुशघारों हो तो इपरा 
हरे यह है शि ईश्वर ते उसे जगत को उप्तके पापों का दष्ड देने के लिए भेजा है। 
ऐसे दुप्ट राजा से भी छूटकारा पाने को जनता को फोशिश धनृच्रित तथा फानून के 
घिदद्ध मानी जायेगो ।"४ उसके अनुसार, “कि्ती स्यक्ित द्वारा पह प्रश्न उठाया जागा 
(क राजा क्‍या कर सकता है ओर बपा खहों कर छकता, ईश्वर-विरोध तथा घोर 
बाप है ॥” रॉदर्ट फिल्मर ने अपनो पुछतक पंद्रीआर्को (2300क्षक्त3) में यह प्रतिपादित 
जिया हि राजा जेम्स को शवित ईश्वर से प्राप्त हुई है। पाप में लुई बोदहदे के 
स्वेच्छाचारी शासत का सपमर्धत करते हुए बूजे ले कहा था कि * राजा का राज्य हें 
हही स्थान है जो पिता वा परिवार में होता है। राजा ईखबर का प्रतिदिष्द है” __ 

ईदी छिद्धान्त छा पतत जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इप्त वविढात का 
6बी तप 22वीं शतार्टी में बहुत प्रचाद रहृः॥ 7दी शहाब्दी के कन्त हक लोग 
इस लिद्धान्त के दोपो और दुष्परिणामो से धतती भौति परिचित हो गये ये ओर वे 
राज्य वी उत्पत्ति के अन्य डिसी सन्तोषजनक सिद्धान्त की खोज में संलग्न हो ऐदे। 
विज्ञात वी प्रगति तथा राष्ट्रवाद एव लोकतम्प्रवाद की भावना के जिक्रांश के कारण 
इस छिद्धान्‍्त का पतन प्रारम्भ हो एया । आज इस छिद्धान्त को पूर्षत गलत मा 
ज्ञाता है। वि्त्राइस्ट के भतायुसार इस स्रिद्धान्त क पतन के मुख्य कारण निम्न 
लिपित है-- 

(!) एामाजिक समझौते के पद छत् के उदय ने इस माम्यता को जन्म दिया 
कि राज्य ईश्वर की सूष्ठि न हौकर एक मानब-कूत सस्वा है । 

(2) ६र्च हवा राश्य दे दृषपकरका ने सोकिक विषयों के महत्त्व को अमुखता 
प्रदान वी । 
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(3) राष्ट्रवाद के उदय एवं लोकतब्थवाद के विकास के कारण निखुश 
शाप का विरोध प्रारम्भ हो गया । 
(4) विवेजवाद के विश्ञास्त ने अन्धरविश्वातों पर आधारित राज्य की उल्त्ति 
« के दैवो सिद्धान्त पर कडा प्रहमर शिया। फ्रास की राज्य-क्रान्ति ने इस सिद्धाल वी 
जड़ो का हिला दिया । 

देवो स्रिद्धाग्त की आलोचता--देंवी उत्पत्ति के मिद्धान्त वो सँद्धान्तिक' तथा 
ध्यावहारिक दोतो आधारों पर कडी आलोचना की यई है। इसको आानोचना के 
मुझ्य आधार निम्तलिखित हैं 

() मानद के योगदान को उपेक्षा--यह भिद्धान्त राजनोतिक वित्रास मं 
मनुष्य के योगदान की उपेक्षा करता है । इतिहास बताता है कि राज्य का निर्माण 
ईपवर ने नहीं किया अपितु यद्द एक मानवीय सस्था है जिसको विकसित वरने में 
मनुष्य का बहुत बढ़ा हवाथ रहा है। विक॒ृ्तित होने के बाद भी, राज्य के स्वरूप मं जा 
परिवतंन हुए हैं, वे भी ईश्वरक्ृत न होकर मनुष्यों द्वारा किये गये हैं। अत मदुध्यो 
के यागदान को उपेक्षा नहीं को जा सकती । 

(2) तक विरुद्ध सिद्धान्त -यह कथन तकु-सयत सही लगता कि राज्य वा 
निर्माण ईश्वर ने किया है। यदि यह मान भो लिया जाय कि अच्छा एवं सुपोग्य 
राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हाता है तो क्या निर्ददी तथा अत्याचारी राजा भी ईश्यर 
के प्रतिनिधि माने जाएँ जिन्होंने अपनी जनता पर मतप्राते अत्याचार किये हैं । ऐसी 
स्थिति मे यह मातना पड़ेंगा कि या तो ईश्वर दणालु नहीं है था निर्देथो राजा उसके 
प्रतितिधि नहीं हैं । इसी १रह्‌ यदि राजतस्त्र का निर्माण ईश्वर ने क्रिणा है त! वया 
यहूं मान तिया जाए कि ईश्यर को इच्छा एड हो प्रकार का शॉसन बतान बी ची । 
ऐसी स्थिति में शाप्तन के अन्य रूपो का दिकास और प्रचलत कंतते हो पावा। अत 
यह सिद्धास्त युक्तिसगत प्रतीत नहों होता । 

(3) मनेतिहाधिक सिद्धान्त--यह सिद्धान्त इतिहास सम्मत पो नहीं है । 
इतिहास में इस बात का कोई प्रशाण नही सिनता हि राज्य का निर्माण ईश्शर ने 
किया है। गिसक्राइस्ट का वयत्र है दि “यहुं धारणा कि ईश्वर दर या उस 
मनुष्य को राजा बताता है, अनुन्तत एवं साधारण ज्ञान के सर्ववा दिपरोत है।'! 
अनेक प्राचीन छर्म ग्रम्यों मे भी इस सिद्धाल का स्पष्ट सप्रधंन नहीं मिलता 
है। उदादरणार्य, स्यू टेह्टामेण्ट (८७ प८४छक्ाला।) में. ऐसे अनेक उद्धग्ण डं 
जिनमे राज्य को एक मानवोय सदन दताया गया है। ईसा मधोदा ने एक स्थान 
पर कहा है कि "जार को वस्तुओं शो जार को सोंप दो ओर परमात्मा को 
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बस्तुएँ परमात्मा को ४”! ईसा के इस कथन से भो इस सिद्धान्त कौ सत्यता प्रमाणित 
नही द्वोती । 

(4) निरकुशता को प्रोत्साहन--इस सिद्धान्त ने राजाओं को निरक्षुश तथा 
स्वेच्छाचारी बनाया है । इसका एक उदाहरण लुई चोदहवें का यह वाक्य है कि 
' मैं ही राज्य हूँ ।” इस घिद्धान्त के अनुसार राजा ईश्वर की जीवित प्रतिमूर्ति होते 
हैं। इतिहास इस बात का साज्ली है कि अपने आपको ईश्वर का प्रतिनिधि समझने 
वाले राजाओं ने मण्मी जनता पर कितने भारी अत्याचार किये तथा किस प्रकार 
जनता को अपने मधिकारो से वचित रघ्ता | गिलक्राइष्ट के शब्दों में, “इस छिद्धान्त 
का मुझ्य लक्ष्य तिरकुशतावाद का समर्थन करना था, राज्य को उत्पत्ति बतलावा 
तो इसके लिए गोण बात थी ४” 

(5) प्रगति का विरोधो--यह्‌ प्िद्धान्त रूढिवादी अथवा प्रतिक्रियावादी है। 
यह राज्य को देवी तथा पवित्र बताकर व्यक्ति के व्यवितत्व और उम्रकी स्वतस्त्रता 
पर आपात करता है। यदि हम यह मान लें कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है 
तो इसका अर्थ यह नि लता है कि मनुष्य को उसमे परिवर्तन करने का कोई अधि 
कार नहीं है । इस घारणा से जनता के आगे बढने मे बाधा पड़तो है। अत इसे 
प्रगति-विरोधी कहना अनुचित नही होगा । 

(6) अधैज्ञानिक--डाबिन ने विकासवादो सिद्धान्त के आधार पर यह सिद्ध 
कर दिया है कि ससार को सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा निमित नहीं हैं वरन्‌ सभी का 
धीरे-धीरे विकास हुआ है । अठ: वे ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं । यह सिद्धान्त 
अन्धविश्वासो पर आधारित है, तर्क पर नहीं। 

(7) लोकतस्‍्थविरोधी स्िडान्त--इस सिद्धान्त ने अयोग्य और भ्रष्ट शासकों 
को भी भगवान का रूप बताकर धर्म के साथ साथ मात््व-बुद्धि का भी अपमान किया 
है । इसके अनुसार राज। की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की जातो है तथा राजा जनता 
के प्रति उत्तरदायी न॑ होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। ये विचार वर्तमान 
युग की लोकसन्त्रात्मक भावना के विरुद्ध हैं। वर्तमान समय मे अधिकाश राप्यो के 
प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं । ऐसी स्थिति मे यह सिद्धान्त अवास्तविक एव 
काल्पनिक लगने लगता है । गरिलक्राइस्ट के शब्दों मे, "आधुनिक राष्ट्रपति, जो जनता 
द्वारा चुना जाता है, के इस दावे को स्वीकार करना कठिन है कि उसे अपने अधिक्कार 
ईबो शक्ति से मिले हैं ।” 

(8) मानव-प्रकृति के विचद्ध-- मनुष्य स्वभाव से एक सामामिक प्राणी है । 
वह अपनी प्रकृति से ही किसो समुदाय या सगठन के अन्तर्गत रहना चाहता है। 
# जन िलनमन-- सता इ3 नमक 
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राज्य उसकी स्ताम्राजिक प्रदृत्ति का ही परिणाम है। अत यह कहना कि राज्य ईपत्रर 
की रचना है, मनुध्य की प्रकृति के विपरीत है ! 

(9) पह घिद्धान्त घामिरु है, राजनैतिर नहों-राज्य को उत्पत्ति वा देवों 
मिद्धान्त धामिक है, राजनोतिक कम ६ धर्म वा क्षेत्र राजनीति हे क्षेत्र से मिन्त होता 
है । ईश्वर का सम्बन्ध घमम से है, राजनीति से नहीं। घमं तथा ईश्वर से सम्बन्धित 
मामनों मे मनुष्य श्रद्धा, भक्ति एवं अन्धविश्वास स काम लेता है जबकि राज्य स 
सम्बन्धित मामलों म॑ वह विवेक-बुद्धि स काम लेता है । यह सिद्धान्त अन्धविश्वास 
पर अधिक जोर देता है, विवेक-बुद्धि पर कम । 

उपयक्त कारणो स॒ यह स्पष्ट हो जाता है कि यह छिद्धान्त राज्य की 
उत्त्ति की तकंसगत ब्यार्या नही करता और विवेकपूर्ण व्यक्तिषरों क लिए इस 
मानना सम्भव नहीं है । 

इंशे सिदात्त का महृत्व-यद्यपि राज्य को उतलत्ति के सम्बन्ध में इस 
सिद्धान्त को अस्दीकार जिया जा चुका है परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त का कुछ मूल्य 
है। सर्वप्रषम, इस मिद्धान्त ने इतिहास के प्रारम्भिव वाल पे अशान्ति और 
अराजकता को दूर करके समाज मे शाग्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने में पर्याप्त 
सहायता दी । द्वितोष, इसने मनुष्यों मे आज्ञापालत, सहयोग, कत्तव्य, उत्तरदायित्व 
तथा कानून के प्रति निष्ठा की भावता को जन्म दिया। तृतीप इस सिद्धास्त मे राज्य 
को ने तिकता प्रदान की । इसने राज्य को ईवर की कृति बताकर उसे एक श्रेष्ठ रूव 
प्रदान किया तथा सागरिको के हृदय मे राज्य के प्रति थद्ा ओर भक्ति हा भाव 
उत्पन्न किया । शतुर्ष इस सिद्धान्त से हम यह भी पता चलता है कि जिसा समय 
धम का मानव जीवन पर कितना अधिक प्रभाव था। इसने व्यत्ितदों को एुड्सूत्र म 
ब्रॉँधन में क्रितता महत्वपूर्ण पोग दिया बोर केसे राज्य के विकास को सम्मव बवाथा । 
गैदल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ' जब लोग अपने ऊपर शासते करने में समर्थ 
नहीं थे, उस समय इप्त तिद्धान्त ने उन्हें आज।पालन का पाठ पद्ाया ।/! गिलक्राइह्ट 
का भी यही मत है कि ' यहू सिदान्त्र चाहे कितता भी गलत धंषा विवेकशुन्य क्यों 
न हो, अराजकता का अन्त परने का भर य इसे अवश्य प्राप्त है। ब्राचोन काल से जब 
तक धाभिक कानून का डरावना स्वकृप मनृध्य के मत को आज को अपेक्षा अधिक 
सयभोत करता रहा, तद तर देदो उत्पत्ति का यह पिद्धान्त ध्यवस्या बनाये रखते 
के (रू साधन के रूप में बडा उपयोगो रहा।'2 
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आक्ति सिद्धान्त | 
(8६ 8०7६० (४७३) 

दिड्ठास्त की ध्यादया--शक्ति लिद्धान्ठ के अनुभार राज्य की उत्पत्ति शक्ति 
अधवा बल प्रयोग के कारण हुई है। इसके अनुसार शज्य तथा शासन शक़ित प्र 
आधारित हैं ; राज्य सर्दोंच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम है और दसकी उत्पत्ति 
शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा नि्बल व्यक्तितयों को अपने अधीन कर लेने फी प्रवृत्ति हे 
हुई है। इस सिद्धान्त के समर्षकी की यह धारणा है कि महृष्य एक सामाजिर प्राणों 
होते हुए भो त्वध्ावत्त झ्गडाल्‌ होता है। उसमे अधिकार के लिए लञातप्ता होती है। 
अत शर्ितशाली व्यरित स्वभावत ही निर्वेल सोगो पर अपना इसुस्ज जमाने का प्रयन 
बाते हैँ । मानव विकास की प्रारम्भिक अवस्था गे एक शवितगाली ब्यक्ित निर्ंत 
नलोगी को अपने अधोन कर लेता था और दवा प्रकार अपते अतुवादियों पा एक दल 
डता लेता था | धीरे धोरे अपने अनुपायियों की उख्या मे वृद्धि करके यह एक कदीले 
अथवा जतप्रदे को मूछिया बत जाता था । उठ समध थिम्नि्त कंध्ोलों बयवा जतवदों 
मे सुषर्प होता रहता था भोर इस प्रर/र शवितशाली कदी ला निर्बंस कदी लो को जीतता 
हुआ कषपते अधिवार क्षेत्र दा विस्तार परदा जाता था। इसी अकिया से राज्य की 
उत्पलि हुई । इस तिद्वाग्त के अनुक्वार शव्रित वेवल राज्य की दत्वत्ति तथा विकास 
का कारण ही नहीं है अपितु रान्‍्य के अस्तित्व मपव! उसके जोवत का आधार भा 
गरशित ही है। ह,म के शम्दो मे, “राज्य को उतप्रति उत्त समय हुई जब हिम्ो मानव 
इल हे नेता ने शक्तिशाली और श्रम्ावधाल हेरेर अपते अनुधाविधों पर अधिकार 

अंग्र। फर उन पर अपनो सत्ता लादी होगी (! 
इतिहास इस बात ९ शाक्षों है हरि बदोत तवा दतमात भे अनेक राज्यों और 
झात्राज्यों की स्पापना शवित ह्वाए। हुई है । लोझांक ते इस सम्बन्ध में विधा है हि 
“राज्य का आरम्म मनुष्य द्वारा भनृव्य को खदो था दाप दसतये ज्ञाने, तिबंत सबीत्तों 
को विज्ञपी तप अधोन करने से एवं धरोध्ठ शारोरिरू बल प्रयोग द्वारा मब्ता प्रभवद 
स्वापित करने से हुमा है। फबीते से राज्य तथा राज्य से सास्यपम्य का विकास इसों 
प्रक्रिया करा परिभाण मात्र है ।”? य/डेदर का यह कपत कि 'प्रधम राजा एक साग्य- 
शालो योढा था)? इत्त बात वी जोर सक्ेत करता है कि राज्य को उत्पत्ति 
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शक्ति द्वारा हुई है । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विचारक जेक्स मेभी लिखा है कि 
“हेतिहाधिक हृष्टि से यह सिद्ध बरने मे थोडी प्तो भो कटिनाई नहों है कि आधुनिक 
प्रकार के सभस्त राजनोतिक समुदायों का अह्तित्व सफल थयुद्धों के कारण हो है ।”! 
गशज्य का अह्तित्व भी शक्ति पर ह्वी आधारित है इस बात को स्पष्ट करते हुए 
बलु शलो ने लिखा है कि "शक्षित के दिना न तो कोई राज्य उत्पन्न होता है ओर 
न स्‍्थायों रहु सता है ॥”१ 


शक्ति घिद्धास्त के मूल तत्व- उपरोवत विवेचन के आधार पर हुम कह 


सकते हैं कि शक्तित सिद्धान्त के तोन मूल तत्त्व हैं, जो निम्नलिखित हैं 


(१) राज्य की उत्त्ति बलवातों द्वारा निर्वलो पर अपना अधिकार तथा 


प्रभुत्व जमाने बे बारण हुई है । 


(2) राज्य का अस्तित्व शत पर ही निर्भर करता है। 
(3) राज्य का उद्दंश्य शक्ति को बनाये रखना तथा उसका विस्तार 


करना है। 


शश्ति सिद्धान्त का विक्लास--शक्ति रिद्धान्त बहुत प्राचीन सिद्धान्त है। 


प्राचीत काल में यून/त के सोफिस्ट विवारकों ने राज्य की उत्पत्ति का कारण शजित 


को ही मानता था ।प्लेटो न अपने प्रण्चिद्ध प्रम्य 'रिपब्लिक' मे इस बात का उतनेख 


किया है कि प्रेसीमेकस्न वे अनुसार “म्याय शवितशालो के हित के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है” मध्यपुण मे चच और गाजतत्ता के बीस स्घर्ष के समय ईमाई धर्म प्रचारकों 
मे बच की सत्ता हो राज्य से श्रष्ठ बताते टृए यहो तके दिया कि राज्य को उत्पत्ति 
का कारण तथा उसका आधार पाशविक शवित है । पोप प्रंगरी सप्तम न भो यही 
कहा था कि राजाओं तथा साम*तो को उत्पत्ति का कारण उदृष्डता, लूइमार, रपट, 
ह॒त्पा तथा अपराध करने की प्रयूत्ति ही है। आधुनिक काल्त के प्रारम्भ में संक्ियावेलो 
ने भो राज्य ता मूल आधार शवित माना है। 49वब्रीं तथा 20वी शताब्दी में जिन 
दिचारकों ने इस सिद्धान्त वा समन किया, उत्तम भ्मप्लोविज (007॥.0965), 
रैट्शनहाफर (रिवरलाशर्ण दिए) ओपेनहीमर (0एएच्फकशगाटा), जेब्स, वाड तथा 
स्माल वे नाम अधिक उल्लखतीय हैं। ओपेनहरीमर के अनुसार “राज्य एक बर्गोय 
सगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है ।"” 


आधुनिक काले मे अनक राजनीतिब दिचारघाराओं ने राज्य को उत्पत्ति के 


सम्बन्ध में शकित प्रिद्वान्त का समपन जिया है; ष्यक्तिवादों विचारधारा राग्य को 
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झकित पर आधारित मानती है बोर इस कारण राज्य को एड क्षावश्यक बुराई सममतों 
है। भराजवताबादी विधारधारा राज्य को शब्मूलक सस्था मानती है। उप्तके 
अनुसार राज्य एक अताव-यक बुराई है जिसका शीक्र अस्त दो जाना नाहिए। 
सफ्प्रबादी विचारधारा के समयंझो दे अनुप्तार राज्य बस प्रफोष पर लाधारित है 
और इसका विरासत बलवान वर्षों द्वारा शकितिद्वीत वर्गों का शोएण करते मे हुमा है । 
इसलिए वे वश विहीन त्तपा साम्यावहीन समाज मर आस्था रखते है । माम्यवाद के 
प्रणेता लेबिन ने कहा है कि * राज्य प्रूंजीपतियों के हाथ मे शोषण का एक ऐसा 
साएन है शिससे थे जनतः के बहुसहुयक साग पर शपम करत हैं /४ 7 हाँ 

इसके अतिरिवत निरकुशता तथा अधिवायकतस्त में विश्वास रखते बाले उ्त 
विद्यारकों ने दाग ति३ क्राधार पर शंत्ितर के लिद्वात्त का समर्थन किया हैं। द्वीटश्के 
के शब्दों मे, राज्य आऋपभ और प्रतिरक्षा को सा्ईजनिक शत है जिसका मुल्य 
राय युद्ध करमा और न्याय को व्यवस्था करता है" उन्होते आगे कहा है हि 
इतिहात का महरव राप्ट्रो के निरन्तर रुधर्य थे निहित है बोर हवियारों के श्रति प्र पे 
इलिहास के अस्त तक जारी रहेगा ।' भभनी के जनरल थाने अवहाद़ का मदन है कि 
"शवित हू। सर्वोच्च सरण है, ओर सत्य दया है, इस बार रर जिणेय युद द्वारा हो 
पिया जाता है । '* बेलकिश द्वेल वा भी यही हत है कि “ सबसे प्राधोत कातून जो 
इृश्गर गे लेकर पशुओं तक ब्याप्त है, यही है कि शक्तिधातों निबलो पर राज्य फरे 0५ 
चततमाग संभय के शवित मिद्धान्द का सबसे बढ़ा प्रवतेक बोपेनह्ीपर है। उत्के 
अमुमार, राज्य एक वर्षीय छगढ़न है, इसके) जन्म उस समय हुसा है, शव शक्तिशाली 
समूह के द्व।रए निंबल समूहों पर विजय प्राप्त ररके उन्हें अपने अधोल दना लिया 
गया था ।' नीरते ने भो इस सिद्धाग्त वा सप्रषन किया है ; 
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इस सिद्धान्त का व्यवहार में हिटलर तथा सुस्तोलिनी ने अपनाया । इन दानों 
नें शक्ति को राज्य का आधार माना तथा साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध का मार्ग 
अपनाया । सास्यवादी चीत ने भो इस सिद्धान्त का खुलकर समर्थन किया हैं। 
माओजसे लू ग॒ क॑ अनुमार, “शक्ति बन्दूक को नली से निकलतो है! ! 

शक्ति सिद्धान्त को आशोचना--शक्तति सिद्धान्त भो राज्य की उत्पत्ति की 
सन्तोपजनक व्याड्या नद्ठी करता । इस सिद्धान्त को जिन आधारो पर आलोचना को 
जांती है, वे निम्नलिबित हैं 

(]) राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व शक्ति नहों-यह घानता उचित 
नही है हि राज्य की उर्त्पत्ति केबल शक्ति से ही हुई है तथा शक्ति ही राज्य का 
एकमात्र तत्त्व है । बस्तुत राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में रबत सम्बन्ध, धामिक 
एक्ता तथा आधिक हित आदि अन्य तत्त्वों मे भी शक्ति क समान ही महत्त्वपूर्ण योय 
दिया है | लोकोंक के शब्दों मे, * शक्ति सिद्धान्त ष्ती भूल यह है कि समाज के विकास 
में जो तत्द केवल एक कारण रहा है, उसे यह सप्ताज़ के विकास का एकमात्र नियामक 
तत्त्व मात लेता है ।' £ सोले ने भी इमी प्रकार के विचार भ्रक्ट करते हुए लिखा है 
कि “राज्य की उत्पत्ति कबल शक्ति क द्वारा नही हुई है, यद्यपि उसक विस्तार में 
शक्ति ने निस्सन्‍्देह रूप से भाग लिया है ।। * अत इस सिद्धान्त का एक प्रमुख दोष 
यह है कि यह एक तत्त्व पर अनुचित जोर देता है । 

(2) शक्ति राज्य का आधार नहीं- इस मिद्धान्त में एक दोष यह है कि 
पह शवित को राज्य का आधार भी मानता है। वस्ठुत शक्ति राज्यकी स्थायो आधार 
कभी भी नहीं हो समती ओर न यह राज्य को हृढता एव स्थापित्व ही प्रदात कर 
सकती है । राज्य का वास्तविकआधार जनता की सामान्य इच्छा अथवा जन सहयोग 
है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जत सहयोग के अभाव मे बड़े बडें साम्राज्य 
नष्ट भ्रध्ट हो गये जबकि शक्रित का उनके पास अभाव नहीं था। लोग राज्य की 
भाज्ञा का पालन शक्ति के भय क कारण नही करते वरगू इस कारण करते हैं कि 
ऐसा करना उनके स्वय के हित में भी है । बोदा ने ठीक हो कहा है कि “शक्ति केवल 
डाकओं के गिरोह का ही सगठन कर सक्‍तो है राज्य का नहीं ।”* ग्रीन के शब्दों में 
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हा जा सकता है कि 'राज्य का आधार शक्ित नहीं इच्छा है। दूसरे शब्दों में, 
हम यह कह सत्रते हैं कि राज्य का आधार नैतिक बल होता है भौतिक बल तही । 
इस सम्बन्ध मे गिलकऋइसट ने लिखा है कि ओचित्य के दिना शक्ति क्षणिक होतो 
है औलिरय तय शक्ति का सपोग राज्य का स्थायो आपार होता है ! शक्ति ओचित्य 
का निर्माण नहीं करतो । 2 

(१) हिबलों की स्वतन्त्रता का अत -- यदि शर्त को राज्य का आधारमान 
लिया जाये तो इसका अर्थ यह है कि समाज मे जिसको हाठो उप्तको भैश्त' वाली 
कहावत चरितार्थ होगी जिसके परिणाप्स्दर॒व दुर्दल लोगो को म्वत्ात्रता खतरे पे 
पड जायगी । सास्‍्तबिवला तो यह है कि आज राज्य सबयो की रक्षा के लिए नही, 
बल्कि निर्दलो को रक्षा के लिए स्थापित है। उसका तक्ष्य निष्पक्ष रूप से सभो के 
हिंतो तथा अधिकारों को रक्षा करता और सभी का समान अवसर प्रस्तुत करता है । 
झ्त ओऔचित्यरहित शक्तित व्यक्तिगत स्वतन्‍त्रता की बिरोधी होती है । 

(4) विश्वशान्ति के लिए खतरनाक --पदि शब्वित को हो सर्वोच्च अधिकार 
मान लिपा जाएं और वा सहो है तथा क्या गलत है. इसका जिर्णय केबल युद्ध के 
द्वास ही दिया जाए वा इससे अन्र्राप्ट्रीय शान्यि कायम नहीं रह तहदी | प्रत्यक 
शाज्य अपने आपको अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ 
निरन्तर ध्धर्ष की ह्यिति में रहेगा जिसके परिणामस्वरूप सदेव यू& की अवस्था बनी 
रहेगी । यह विश्चित रूप स अशान्ति की जवस्या है जो विश्वशान्ति नौर सुरक्षा का 
चत्तरे में डालन बाली है । 

(5) लोझताग्श्रिक परम्परा के विद्द्ध --यह सिद्धान्त लाइतस्त्रिक परस्परा 
तथा बन्धूृत्व की भाववा के विदद़ है + यह सिद्धान्त सवल तथा निबल के बीच भेद 
करता है जबकि लोक तन्‍्त्र में सभी व्यक्तियों को समानता पर बत्त दिया जाता है । 
इसकी अतिरिकत इस पिद्धाल्त के अनुसार राज्य वा आधार शक्ति है जबकि लोकतन्त्र 
दा आधार स्वतम्धता, समानता, बन्युल्व तथा न्‍्यय्य दी भजन! है । यदि शवित को 
दी सम्रस्त सम्बन्धों का आधार मान लिया जाये तो स्ववस्त्रता और बन्धुत्त लप्म की 
घीज समाप्त हो जायेगी । 

(6) मनुष्य के सदुगुणों की उपेज्ञा--पह सिद्धान्त हिता और पाशविक शक्तित 
पर आधारित है। यह सानव प्रकृति की लिरन प्रवृत्तियो चर अत्पधिक जोर देता है । 
इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य प्रकृति से स्वार्यी, दुष्ट तथा कुतध्न है और उसमे 
प्रेम, उद्ारता, सहानुभूति सहिष्णुता आदि सदगुर्णों को कोई स्थान नही है । मनुष्य 
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की प्रकृति ये जहाँ एुक ओर कुछ वुराइयों होती हैं, वहाँ दूसरी ओर कुछ अच्छाइपाँ 
मरी होतो हैं। हवससे के शब्दों मे, “मानव-जगत में सहयोग बोर सहकारिता फी 
प्रावना का स्थान भमुख हैं तथा पशु शवित और बल का स्पान गोण हूँ ।" यह सिद्धान्त 
मानव प्रकृति के वेवल बुरे पक्ष पर जोर देता है और इस तरह उसके सदगुणों को 
उपेक्षा करता है । 

(7) शक्ति को अस्पष्ट व्यास्या--शक्रित सिद्धान्त के समर्थकों ने शब्ित की 
स्पष्ट ब्यारुपा नही की है। उन्होने 'शक्ति' का प्रयोग कवल शारीरिक शक्ति के अर्थ 
में ही किया है जबकि शारीरिक शवित से अधिक महत्त्व वोद्धिक, मे तिक तथा आध्या- 
ौत्मिक श्तित का होता है । अत वहीं राज्य स्थायी एवं शविनशालो हो सकता है जो 
प्राशविक बल के क्यात पर नेतिक बल पर आधारित हो । इसके अतिरिक्त वर्तमान 
समय में शारोरिक बल को अपेक्षा बुद्धि-बल को अधिक महत्त्व दिया जाता है। मनुष्य 
बुद्धि बल के आधार पर ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रह्दा है। अत वास्तविक 
शक्ति शारीरिक बल मे नही बल्कि नैतिक तथा बौद्धिक बल में निहित है जिसकी 
यह सिद्धान्त उपेक्षा करता है । 

सक्षेप मे, हम यह कह सकते हैँ कि राज्य को उत्पत्ति वा कारण शकित ही 
नहीं वरन मादव चेतता भी है जिसने नैतिक आदर्श को प्रहण कर लिया है। 
(वित्नशाइस्ट के शब्दों में, “राज्य, सरकार तथा सभी सस्याएँ वास्तव में मानव छेतना 
के परिणाम हैं।" 

शवित सिद्धान्‍्त का महत्त्त--उपयुक्त आलोचनाओ के होते हुए भी इस 
सिद्धान्त में सत्थ का पर्याप्त अश है । ब्लु शवी के अनुध्धार राज्य के उदय एक विक्रात 
में शरबित का महत्वपूर्ण योग रहा है। यह सिद्धान्त हमारा ध्यान इस बात की ओर 
भी भांकपित बरता है कि राज्य के अस्तित्व के लिए शक्तित का होना अत्यन्त आव- 
क्यक है | शवित का प्रयोग राज्य को आज्ञाओं तथा कानूनों को मनवाने के लिए भो 
किया जाता है तेथा उसी के द्वारा राज्य में शान्ति ओर व्यवस्था रहती है। शरित 
के अभाव में राज्य को सत्ता कायम नही रह सक्रती । किर भी, हम रूसो के इस मत 
की उपेक्षा नही कर सकते कि शक्ति हे सम्मुख व्यक्ति आज्ञापासन के लिए विवश हो 
सकता हू दिन्‍्तु शक्ति पर स्थाएित किसो सस्या को न तो स्थाथो रखा जा सकता हैं 
और न उप्तका कोई मोतिक आधार हो होता है । 

पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धान्त 
(एमा।क्ञक्तिश ॥पवे फै[आफाशरास्कव प९0765) 
परिवार रास्य का धारम्मिक स्दरूप--प्राथ अध्रिकाश विचारक इस बात 
पर सहमत हैं कि राज्य का उदय कम्रिक विकास का परिणाम है। परिवार के 
विस्तार-क्रम से ही राज्य अध्तित्व मे आया है| परिवार सम्रस्त घानवोय सस्याओं 
में सबसे प्राचोत सस्या है, वह साप्राजिक जीवन को सर्दप्रयम इकाई है, अत राज्य 
के जन्म के पीछे निश्चित रूप से परिदास्का सुख्य हाथ रहा है । अस्स्तू के शन्‍्दों 
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मे, “सर्वप्रथम, परिवार का जन्म होता है । जब अनेक परिवार सयुकत हो जाते हैं 
तथा उसका उद्देश्य देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से कुछ अधिक होता है, तब ग्राम 
का जन्म होता है । जब अनेक ग्राम मिलकर एक ऐसे समाज का रूप घारण कर लेते 
हैं जो पूर्णत. या लप्भग आत्मनिर्भर हो तब राज्य का उदय होता है ५7 अरस्तु के 
इस कथन झे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवार से ग्राम तथा ग्राम से राज्य की 
उत्पत्ति होती है । मेकाइवर क अनुप्तार भी “परिवार ही प्रधम सामाजिक इकाई था 
और उसी में हमको भ्रथम सरकार के कोटाणु दिखाई देते हैं ।” इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि राज्य के विकास मे मूल रूप से परिवार ही उत्तरदायी है । 
दूसरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं कि प्रिवाए का विस्तृत तथा विकसित रूप हो 
राज्य है। 

राज्य के परिवार-मूलक सिद्धाम्त के दो पक्ष हैं--पंतुक सिद्धान्त तथा 
आभातुक सिद्धान्त । इत दोनों में मुख्य भेद यह है कि प्रारम्भिक परिवार का स्वरूप 
पितृत्त्तान्‍्मक था अथवा मातृसत्तात्मक । यहाँ हम दोनो स्वरूपों का विस्तृत अध्ययन 
करंग। 

पितृसत्तात्मक सिद्धान्त 

सिद्धान्त की व्याह्या --इस सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन समय में समाज 
व्यक्तियों क्षा समुह न होपर परिवारों का मभृह होता था नया परिवार ही समाज 
की इकाई थे । राज्य का तिर्माण परिवार के विकास से ही हुआ है। ये परिवार 
पितृक्षत्तात्मक ये मर्चात्‌ इसमे वशगणना पुरुषों के नाम से होती थी और परिवार 
के संबस वृद्ध पुरुष को असोमित अधिकार भ्राप्त थे । परिवार के श्रमुखर का शासन 
निरतुश होता था और कहीं कट्टीं तो इस बात के भो प्रमाण मिलते हैं क्रि वह 
परिवार के सदस्यों को मृत्यु-दण्ड तक दे सकता था । उसकी मृध्यु के पश्चात्‌ परिवार 
की ध्ता अगले पृद्ध पुष्ष के हाथो में आ जाती थी । भरारस्म मे परियार का स्वरूप 
बहुत छोटा था। धोरे धीरे परिवारों के त्रिकरास में कुल, कुलों से कबीला 
तथा कबीलो के समूह से राज्य का जन्म हुआ | इस छिद्धाल्त ने प्रदल समयंक 
सर हेनरी सेत ने लिखता है कि “ब्रारम्सिक सप्तूह परिवार है जो सबले बडे पुरुष 
पूर्वंज की सामाग्य अधीनता से बेंघा हुआ होता हे । परिवारों के योय से कुल बनता 
है । कूलों के योग से जाति या कदोता बनता है । कबोलों का थोग राज्य का निर्माण 
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करता है।”! लोकोंक ने भी राज्य के विकास-ऋ्रम का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
“वहुले एक गृहस्यों, उसके बाद एक वितृ-प्रधान परिवार, उसके बाद एक वश के 
लोगों का कवोल्ा मौर किर अस्त मे एक राष्ट्र--इस आधार पर सामरामिक क्रम का 
निर्माण होता है ॥”5 

इस सिद्धान्त की पाँच आधारभूत धारणाएं हैं जो निम्नलिखित हैं 

(7) पितृसत्तात्मक परिवार का बाधार स्थायी विवाह ओर,गोत्र सम्बन्ध था। 

(2) इस सिद्धान्त में पैतृकठा मुख्य तत्त्व है। 

(3) बशावली केवल पुस्षों के नाम से हो चलती थी । स्त्री पक्ष का कोई 
भी उत्तराधिकारी परिवार में शामिल नही किया जाता था । 

(4) राज्य ऐसे ब्यक्तियों का समूह था जो प्रारम्भिक परिवार के एक 
सामान्य पूर्वज के वशज पे । 

(5) परिवार के प्रघात को व्यापक ठथा असोमित अधिकार ्राप्त थे । उसके 
अधिकार क्षेत्र मे परिदार के सभी सदस्य भा जाते थे । मरते समय यह प्रधान अपने 
समस्त अधिकार अपने उत्तराधिकारी को सौंप जाता था। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पि ृपतातमक सिद्धान्त के सबसे प्रबल 
समर्थक सर हेनरी मेन थे । इन्होंने इस मिद्धा-त के समर्थन मे हिद्न, यूनानी, रोमवासी 
तथा भारतीय आर्यों के पारिवारिक जीवन के उदाहरण दिये हैं । इन तभी जातिपो 
में परिदार में पिता की सत्ता की प्रधानता होती थी। समय बोलने पर परिवार बढ़कर 
जागरिक सामाज बन गया और पिता था सबसे बडा पुरुष ध्यत्ित राजा बत गया । 
वर्तमान समय मे फ़ासीसी विचारक दछाग्वो ने इस सिद्धाल्त का जोरदार समर्थन 
किया है। उप्तके अनुसार, “ पिता परिवार का स्वाभाचिक्त मुल्तिया होता है वहु छोटे 
से राज्य का शासक होता हैं तथा उप्तके परिवार के सोग उसको प्रजा होतो है । 
प्रादोन सगर परिवारों का केबल एक सघ होता या जिसमे राजनोतिक शक्ति विता के 
हायों में होतो थी । ? 
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विद्धात्त की आलोचता--प्रितृरत्तात्मक सिठाव्व की आन्रोचना करने बातों 
में सेबलेनान, मोर्गेन तथा जेकक्‍्स (>वैलशाएआ, >्त०ह॥7 ०॥0 ८ञ८७) के वास 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस सिद्धाग्व की लालोचना निम्नलिल्लित आधघारो पर 
को जाती है 

(।) दितृसत्तात्मक व्यवस्था सावधौभिछ नहों थो--मंवलेदान तथा जेवस का 
विचार है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था सावंभोमिक नही थी। उनके अनुभार पितृसत्तात्मक 
पद्धति से पूर्व मातृसत्तात्मक पद्धति प्रचलित थी। उस कात में एक स्‍त्री एक से 
मधिक पुरुषों के साय विवाह करती थी। उस समय पित्रा का पता लगाना बहुत कठिन 
था क्योकि एक स्त्री के कई पति ह्वोते थे । ऐसी स्थिति मे दशावली विता के बजाय 
माता के नाले पर मानो जाती यो । अत इन विचारको के बनुस्तार प्रातृ-प्रछान 
परिवार पितु प्रधात परिवार से अधिक पुराने हैं। 

(2) प्तामाजिर इकाई परिवार न होकर कबोला थो -जें केस वा कथन है कि 
हेनरीमेन का पह विचार कि परिवारों ने वश को जन्म दिया है तथा बशों ने कबीले को 
जन्म दिया है उल्दा है। उसके मनुरा।र बारत॑बिकना लो यह है कि रामाज की प्रारम्भिक 
इकाई परिवार म होकर कदीला थी तथा कबोले के वश ओर वशों से वरिवार का 
जन्मे हुजा' है / जपरे इस कयार के सात ने जेफ्स ने जएस्ट्रे(िपए और मलावा दीप: 
समूह की प्राचोन जातियो के समाजो क कुछ उदाहरण दिये हैं । 

(3) राज्य को उत्पत्ति पर सही प्रकाश नहों डालता-पितृद्नत्तात्मक सिद्धात 
का एक दोष यह भी है कि राज्य की उत्पत्ति पर सही प्रकाश नहीं डालता। 
यह सिंद्वात कवल यह अनुमान करता है कि समाज का और विशेध रूप से वरियार 
का विकास किस प्रकार हुआ । 

(4) समाज का प्रारम्भिक सगठन सरल नहीं चा--यह सिद्धान्त बहुत ही 
सरल रुप में राज्य की उत्पत्ति की व्याब्या करता है। पह्तुत सप्ताज का प्रारम्भिक 

छ्गठत इतना सरल नहीं था जेसा इस स्रिद्धात के समर्थक मानते हैं। सपाज निर्माण 
के तत्व इसकी तुलना म॑ बही अधिक जटिल रहे हैं। सर जे० जो» फ्रेज़्र ने अपनी 
पुस्तक दी गोल्डन बफ (786 506८0 800९0) म॑ यह बताया है कि “जो कोई 
सस्थाओ के इतिहाय को योज करता है उसे उन विषयों को असीम जटिलता फो 
निरन्तर ध्यान से रखना चाहिए जिनसे सानव समाज का निर्माण हुआ है । 
मातृसत्तात्मक सिद्धान्त 
हि सिद्धान्त की 230 सह के प्रमुख समयेत्रो प्रे सेकप्नान, मोल 
तथा जेंद्स के नाम विशय उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों का मत है कि प्रारम्भ में 
परिवार वा रुप पितृसत्त८मक न होकर घातृसत्तास्मक था । उस 
जैसी का चीज नही थी । उस समय वहुपतिस्व प्रणाली प्रचलित 
के कई पति होते थे ।उस समय के समाज म स्वच्छन्द यौन सम्बन्ध 
में उल्तन्‍्न होने दाली कसी भो सः 


सैभ्रय स्थायो विवाह 
थे अर्थात्‌ एक स्त्री 


। न्धे थे | ऐसी स्थिति 
"्ताद के पिता के सम्बन्ध में पत्ता लगाना बहुत 
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कठिन था, उत्तको केवल माँ को हो जाता जा सकता था अत पिता का कोई निश्चित 
ज्ञान न होने के कारण वशगणना माता के नाम से चलती थी। परिवार की समस्त 
सम्पत्ति तथा सम्ताने पर मादा कय ही अधिकार होता था। इत परिवारों में अमुख पुरुष ते 
होकर स्त्रियाँ ही होती थी | इस कारण इन परिवारों को माठृसत्तात्मक केहा गया है। 

मोर्गन के अनुसार, “प्रारश्मिक कुल मातृ-प्रधान रूप से सगठित था, जो 
बशानुगत तथा एकपक्षोय इकाई या एकपक्षीय इसलिए कि इस प्रणाली के अधीन 
बच्चे लपती माता के होते थे जिनके साथ पिता के कुल का कोई सम्बन्ध नहों होता 
था ।” स्विम विचारक जे० ज्रे० बंशेफन (7 2 99०॥४०६०) का मत है कि “प्रारम्मिक 
समाज मे केवल वश-परस्परा हो माता से नहों होतो थी बल्कि सम्पत्ति पर अधिकार 
भरी माता का ही होता था तथा समाज में स्त्रियों को स्थिति अत्यम्त महत्त्वपूर्ण थी ।/” 
जेकस ने आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जीवत का अध्ययन करने के पश्चात 
हेनरीमेन की इस धारणा को दुकरा दिया कि पिठृरुत्तात्मक परिवारो के विस्तार से कुल, 
कुलो के विस्तार से कबीले तथा कबीलो के विस्तार से राज्य का जन्म हुआ है। उसके 
अनुसार मातृ प्रधान समाज की रचता का विक्ससक्म इससे भिन्न है। ऐसे समाज मे सबसे 
पुराना तथा प्रायम्िव जन समूह परिवार न होकर 'टोटम अथवा क्‍्बीला होता पा । 
सम्रय के साथ साथ एक कक्‍्बीला कई कुलो म॒बंट गया, कुल कुनबो में बेंट गये तथा 
कुनवो के अन्तर्गत परिवारों का जन्‍म हुआ । अत शैवस् के अनुसार, “मातृ-प्रधान 
सिद्धाम्त बरे समुदाय में से छोटे समुदाय का जन्म मानता है, छोटे सघुदाय मे से बडे 
समुदाय का नहीं ।” इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि भारत की द्विड जातियो 
हपा आस्ट्रेलिया एव मलाया के आदिवाधियों में मातृमत्तास्‍्मक १रिवारों के उदाहरण 
आज भी मिलते हैं। 

मॉतुृसत्तात्मक सिद्धान्त की विशेषताएँ--इस सिद्धान्त की चार प्रमुख विशेषताएं 
हैं जो निम्नलिघित हैं : 

() विवाह सम्बन्ध स्थायी नहीं ये । 

(2) रक्त सम्बन्ध माता से माना जाता या, पिता से नही । 

(3) परिवार की स्वामी एवं प्रधान माता ही होतो थो । 

(4) सम्पत्ति का उत्तराधिकार केवल स्त्रियों को ही प्राप्त था । 

आलोचता--इस भिद्धान्द की आलोचना निम्न आधारो पर की जाती है 

[]) दैतृक स्रिद्धान्द के समान मातृक सिद्धान्त भो सर्दव्यापी और सा्वभौस 
नहीं है । इतिहास में हय्रे इस बात के कोई ठोस प्रमाण नही मिलते कि प्रारम्भिक 
परिवार का स्वरूप मातृ श्रघात ही था 3 हमाय अनुप्राव यह है कि किमी जाति मे 
मातृ प्रधान परिवार रहा हाया तथा किसी में पितृ-प्रधान परिवार । डा० लोकॉक 
ने ठीक ही लिखा है दि! “कहीं धाठू प्रधान सिदार्त और कहीं विठृ प्रधान सिद्धास्त 
का नियम दिखाई देता है, अत. परिचार के सम्बन्ध से दोनों मे से किसी एक स्वरूप 
औओ .सवोडए करतपसकित बड़ों जै 

राज० शास्त्र० 
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(2) पैतृक सिद्धान्त के समान यह सिद्धान्त भी राज्य को उत्पत्ति को सही 
ध्याख्या नहीं करता । यह सिद्धान्त भी राजनीतिक होने के बजाय सामाजिक अधिक 
है क्योकि यह राज्य ती उत्पत्ति के बजाय परिवार और वश्व के निर्माण की प्रक्रिया 
का वणन करता है। 

(3) पैतृक सिद्धान्द के समान यह सिद्धान्त भी परिवार को ही राज्य का 
ज्ञाघार मानता है परस्तु वास्तविकता तो यह है कि राज्य की उत्पत्ति तथा विकास 
का एकमात्र कारण परिवार नहीं है। परिवार के अतिरिक्त कई अम्य तत्त्वो ने भी 
राज्य की उत्पत्ति मे मोग दिया है | वस्तुत परिवार और राज्य दोनो के संगठन, 
कार्यों और उद्देश्यों मे बहुत बढ़ा अन्तर है। अत यह कहना कि परिवार से राज्य 
बते, युक्तिसयत प्रतीत नहीं होता । बिलोबी का कथम है कि “यह विचार कि राज्य 
परिवार का हो विराद स्वरूप है, उचित नहीं पर्योकि दोनो सगदनों के उद्देश्यों में 
महान अन्तर है ।” 

निष्कर्ष--उपरोक्त वि4रण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि इत 
दोनो सिद्धान्तों मे से कोई भी राज्य की उत्पत्ति की सही ब्याख्या नही करता परन्तु 
फिर भी थे दोनो सिद्धान्त वश अथवा रक्त सम्बन्ध के महत्व की भोर हमारा ध्यान 
अवर्षित करते हैं। मे सिद्धान्त हमे यह बताते है कि रक्त सम्बन्धो ने सामाजिक 
बन्धनों को किस प्रकार सुदृढ़ बनाने मे योग दिया है जिनके बिना राज्य का उदय 
सम्भव नहीं होता । 

सामाजिक समझौते का सिद्धान्त 
(पक९ 8०ल॥] (०0०० प्र॥००७) 

सिद्धान्त फो ब्याए्या--रशज्य की उत्पत्ति सम्दन्धी सिद्धान्तो मे सामाजिफ 
समझौते का भिद्धान्त सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। ।7वों तथा ।8वी शताब्दी की 
राजनीतिक विचारधारा मे इसी सिद्धान्त की प्रधावता रही । इस सिद्धास्त के अमुसार 
राज्य देवी अथवा ईश्वरीय रचना नही है बहिक यह एक सागवीय ससथा है जिसका 
निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने अपनी इच्छा से पारस्परिक समझौते 
के द्वारा किया है। इस तरह इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की शक्ति का स्रोत भी 
दँवी न होकर मानवीय इच्छा होती है । विज्तोबो ने इस सिद्धाष्त की व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि ' सामाजिक समझोते का सिद्धाग्त राज्य को समाज के उन व्यक्तियों 
द्वारा किये गये समझौते का परिणाम मानता है जो इसके निर्माण के पूर्व सब प्रकार 
के राजनोतिक नियस्थण से पूर्णतया मुक्त थे (४१ सामाजिक सिद्धान्त के समर्षेको ने 
इस सिद्धान्त वी व्यास्या तीन तत्त्वो के आधार पर की है--[) प्राकृतिक अवस्था, 


]. #ए्राए8०८ हढण| #०00९5$ 6 हट पफ्णा 80 णाह्ञाप॥) उ्टाश्थ्याढा: 
दाटाल्त ॥90 99 पा ग्रवाशत्बाड ७ 2 ३००९५ ७० फ़ात 00 खब 
गार, #4ए९ छ९8॥ रपट ५ उतच्तथ्फृल्वतदक: छात्र ९०००? 

+--भ्ााकाट्रीफ 
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(2) समझोता, (3) नागरिक समाज अथवा राज्य । परन्तु इन ठीमो के स्वरूप के 
सम्बन्ध से इस सिद्धान्त के समर्थक्षो के विचारो मे काफ़ी अन्तर हैं जो निर्न हैं 

(!) प्राइतिक अवस्था (508886 ० '२३/ए८)--इस सिद्धान्त के समर्थक 
राज्य के निर्माण से पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं। इस 
अवस्था के सम्बन्ध मे उनके विचारों मे काफ़ो भिन्नता है । कुछ विचारक इस 
अवस्था को पूर्द-राजनीतिक (27९-9०!०७)) मानते हैं तथा कुछ इसे अराजनीतिक 
होने के साथ-साथ अस्ताम्राजिक अथवा पृ्॑-सापाजिक (76 5०८४७) भी मानते हैं। 
इसी प्रकार वुछ विचारको के अनुमार यह अवस्था बहुत ही अन्धकारपूर्ण तथा कप्ट- 
दायक अवस्था थी जिसमे चारो ओर अराजक्ता तथा बशान्ति व्याप्त थी और मनुष्यो 
का जीवन सुरक्षित हीं था जबकि इसके विपरीत कुछ अन्य विचारकों के अनुसार 
गह सुख, सरलता, शान्ति और पारस्परिक जादर एवं मित्रता की अवस्था थी । इस 
अवस्था मे न कोई शासक था और न कोई शापघित, न कोई कानून था और न नियमित 
जीवन | इस अवस्था में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों वा नियमने अस्पष्ट प्राकृतिक 
नियमो द्वारा होता था । प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में विचारकों में चाहे 
जितना मतभेद हो परन्तु इस बात से प्राय सभी सहमत हैं कि बुछ कठिनाइयों के 

+कारण उन्हे शकृतिक अवस्था को छोड़ने के लिए बाध्य होना पडा तथा पारस्परिक 
समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की । इस समझौते के फलस्वरूप व्यक्ति को अपनी 
प्राकृतिक स्वतन्त्रता आशिक या पूर्ण रूप मे छोडी पड्ी तथा इसके बदले में उसे 
राज्यो और उसके कानूतो द्वारा सुरक्षा प्राप्त हुई। अब प्राकृतिक कानूनो का स्थान 
मातव द्वारा बनाये हुए कानूदों ने ठथा प्राकृतिक अधिकारों का स्थान सामाजिक 
अधिकारों ने लिया । इस प्रक्नर समझौते द्वारा मनुष्यों ने प्राकृतिक अवस्था के विशेषा- 
पिकारों के स्थान पर सामाजिक उत्तरदायित्वो को ग्रहण क्या । 

(2) समझोता-- इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्यों ने समझौते द्वारा राज्य की 
स्थापना की है परन्तु समझौते के स्त्ररूप, शर्तों एव परिणामों के सम्बन्ध में बिचारकों 
में मतभेद है। कुछ विचारकों के अनुसार केवल एक समझौता हुआ जिससे समाज का 
जन्म हुआ, इसलिए यह सामाजिक समझोता कहलाता है परन्तु कुछ अन्य विचारको 
के अनुसार समझौते दो हुए, एक से समाज तथा दूसरे से सरकार का निर्माण हुआ | 
*बत) सामाजिक समझौत के अतिरिक्त एक राजनीतिक समझ्नोता भी हुआ। कुछ 
(बचारक इस समझौते को एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं जबकि कुछ अन्य विचारक 
इसे एक कल्पना-मात्र मानते हैं जिपका उद्देश्य एक दार्शनिक सत्य वा प्रतिदादन करता 
है । इसके अतिरिक्त समझौते की व्याख्या भी भिन्न भिश्न प्रकार से को गई है। हॉब्स 
ने इसके आधार पर निरकुश राजदन्त का, लॉक ने इसके आधार पर बंधानिक 
राजतन्त्र का तथा रूसो ने इसके आधार पर जनतन्त्र का प्रतिपादन किया। 

(3) नागरिक समाज--इस सिद्धान्त के समर्थक यह मानते हैं कि समझोते 
के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अन्त हो गया और एक सामाजिक तथा राजनीतिक 
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संगठन की स्थापना हुईं । इस सगठन के स्वरूप तथा उसकी सत्ता के सम्बन्ध मे भी 
विद्वान एकमंत नही हैं। अब प्राकृतिक्त कानूनों वा स्थान मानवीय कानूनों ने 
जे लिया | 

उपरोक्त वर्णन से थह स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त को विस्तृत बातों के सम्बन्ध 
में वियारको के निचारो में भिन्नदठा है। इसका मूल कारण निश्चित ऐतिहाप्तिक तत्त्वो 
बा अभाव है । इन्ही दातो के बाघार पर यह कहा जा सकता है कि +'स्रामाजिक 
समझौता एक ऐसी सुनम्य कल्पना (/0450० ॥८ध०॥) है जिसे लेखकों ने इच्छातुसार 
मोडकर अपने विचारों के अनुकूल ढाल लिया है ए" इस (िद्धात्त का निचोड यह है 
कि शासत सस्ता तभी न्‍्यायसगत है जब उसे शासितों का समर्थन प्राप्त हो । 

समझौता सिद्धान्च का इतिहास--मामाजिक ममझौते के सिद्धान्त का इतिहास 
अत्यन्त ब्राघीस है तथा भारत और अनेके पश्चिमी देशों मे इस सिद्धान्त को व्यापक 
शपर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शान्तिपर्व मे इस बात का उल्लेख मिलता है 
कि' पहले राज्य नहीं था जिसके कारण चारो ओर बशान्ति तथा अराजकता फंली हुई 
थी और सोगों का जीवन वष्टमय था। शक्तिशाली लोग निर्बेलों को सताया करते 
थे । ऐसी स्थिति से तय आकर मनुष्यों ने आपस में समझोता किया तथा बहा के 
परामर्श से मनु को अपना शासक और राजा स्वीकार क्या | धाणक्य मे अपने ग्रन्थ 
“अधंशास्त्र' मे इस प्रिद्धान्त का समर्थन बरते हुए लिखा है कि “बशे शछलियाँ छोटी 
मछलिपी को निगल जाती हैं, इस कहावत के अनुसार अराजकता से पीहित प्रजा ने 
सर्वप्रथम वेवस्वत मनु को अपना राजा चुना और अपने घात्य का छठा भाग तथा 
अपनी ध्यापारिक बह्तुओ एव स्वर्ण का दगावाँ साग राजसत्ता को दैता स्वीकार किया। 
इस घम को सहायता से राजा मे अपने प्रजातमों की सुरक्षा और शान्ति को बनाये 
रखने व६ उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया ।”१ जंन तथा बोद साहित्य भे भी इस 
बात वा उल्लेख मिलता है कि राज्य के निर्माण से पूर्व अराजक्ता वी स्थिति व्याप्त थी 
जिसका अस्त करने के लिए लोगो ने शक्तिशाली ब्यक्ति के साथ एक समझ्नौता करके 
उसे अपना राजा बताया । 

पश्चिम म॑ इस सिद्धान्त का सर्वप्रथम प्रतिपादत आज से लगभग 2400 वर्ष 
पूर्व यूनाव म सोफिस्ट विचारक्षों द्वारा किया गया । उनके मतानुसार राज्य प्राकृतिक 
न होकर मानवक्ृत सस्या है जिसका निर्माण मनुष्यों ने आपस मे मिल-जुलकर कमा, 
है । राज्य की उत्पत्ति भय तथा मनुष्य बी स्वाय्यपूर् प्रदृत्ति से हुई है $ उनके पश्चात, 
एपीवयूरियन विचारकों ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन क्या | उसवा विचार था 
हि राज्य मनुष्य को स्वार्थ परायणता पर आधारित है तथा मनुष्य कानून का पालन 
इसीलिए करते हैं कि इसमे उनकी सुरक्षा तथा भलाई निहित है। रोम मे भी इस 
मिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया । रोमन बिचारकों के अनुप्तार राजनीतिक सत्ता 
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जनता में निवास करती है। जनता ने सम्रझौते के द्वारा सरकार को अपनी समस्त 
शक्तियाँ सौंप दी हैं दथा जनता सरकार को नही हटा सवती है। मध्ययुग मे भी यह 
मसिद्धास्त काफी सान्य रहा है। द्यूटनों (700०75) का विचार या कि राजा को शक्ति 
जनता से प्राप्त होती है तथा वह जनता के हित मे शासव करने के लिए वचनदद्ध 
होता है । मध्यक्ञाल में यूरोप से सासस्तवादी व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था 
बा आधार भी समझौता ही था । !दी शताब्दी मे मेनगोल्ड (७0८४०) ने इस 
मत का समप्रंत करते हुए यह कहा कि “यदि राजा उस रामभौते को भग करता है 
जिसके अनुसार उसे राजा चुना ण्या था तो उस्े अपने पद से हृटरया/ जा सफता है ॥/ 
3बी शताब्दी मे प्रसिद्ध ईप्लाई विचारक सन्त टॉमस एक्वोनास ने भी इस सिद्धान्त 
का समर्थन किया है । 
6वी तथा !7वी शताब्दी मे सामाजिक समझौने का सिद्धान्त बहुत लोक- 
प्रिय हुआ । अग्रेज विचारक रिचाई हूकर (२०0आ० 00:६7) पहला वैज्ञानिक 
लेखक था जिसने सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की तकंपूर्ण ब्यास्या की। उसने 
लिछा है कि मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था अशान्ति एवं सघर्ष की अवस्था थी, इसलिए 
मनुष्यो ने समझौता करके राज्य की नीव डाली । अल्यूसियस (6॥00905) तथा 
डच ब्यायाधीश हा गो प्रोशियस ने भी सम्राज तथा राज्य को घ्रामाजिक समझौत पर 
आधारित बताया है। प्रसिद्ध कवि मिल्टन न भी राज्य बी शक्ति का मूल खोत जनता 
को माना है। अमंनो के विचारक सेम्युएल प्यूफष्डाफ (5आ॥06| एप्रटथतआ) के 
अनुमार मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था बहुत ही कप्टप्रद अवस्था थी जिमसे छुटकारा 
पाने के लिए मनुष्यों ने भमझौते द्वारा राज्य की स्थापना की । स्पिनोजा ($9॥7022) 
ने भी इसी मत का समर्थत किया है । परन्तु इस सिद्धास्त का सबसे प्रबल समथ्े 
हांब्स, लॉक तथा श्सो क्षे द्वारा किया गया है । सामाजिक समझौते के सिद्धान्त पर 
विचार करते समय हमारा मुख्य सम्बन्ध इन तीनो विचारकों के राजनीतिक दर्शन से है । 
इन तीनो विचारकों को सामूहिक रूप से अनुबन्धवादी या समझोतावादो कहा जाता है । 
थॉमस हॉब्स (588-679) 
(व00099$ झ्ु००७७७) 
जीवम-परिचय--हॉब्स इगलैण्ड का महान दाशंनिक था | उसके राजनीतिक 
दर्शन पर दो बातो की छाप स्पष्ट दिखाई देती है--य तथा निरकुश राजतन्त्र का 
समर्थन ! इस दाशविक का जन्म उस वर्ष हुआ जब स्पेन के अजेय जलवेड़ आमंडा 
के आक्रमण से इगलंण्ड निवासी बहुत भयभोत हो रहे थे । ऐसा कहा जाता है कि इस 
भय से आतकित होकर ही उसकी माँ न अवधि के पहले हो उसको जन्म दे दिया 
था । फलस्वरूप भय जीवन भर हॉन्स की प्रकृति म समाया रहा । उसने कहा भी है 
कि “वह और भय दोनो जुडवाँ पंदा हुए हैं ।” वडे होने पर हॉन्स न इगलैण्ड मे गृह- 
युद्ध की विभोषिका का अतुझब किया । इस घटना स भी उसके मन पर भय का एक 
अाफ्तक् सा 'ठा घघा 3 इस चाएण बुठ दिचारव कोॉब्स यो छूण से ऋतक्त दारेनिर 
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कहते हैं। हॉब्स ने अपने जीवन काल में इगलैण्ड में गृहयुद्ध (642-49) देखा जिसमे 
वहाँ के राजा चार्ल्स श्रथम को मोत की सजा दी गयी । गृह युद्ध से उत्पन्न अराजकता 
और अत्याचारो को देखकर हॉक्स इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शक्ति घाली राजा के बिना 
देश में शास्ति और सुब्यवस्था की स्थापना नहीं हो संकती। वँसे भी उसका झुकाव 
आरम्भ से ही राजतन्त्र की ओर था, फलस्वरूप उसन अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ लेबियायन 
([.०एाज30, 65) मे निरकुश राजतन्त का समर्थन किया । 

हॉब्स की विशेषता यह है वि उसने निरकुश राजतन्त् के समर्यत के लिए 
पहले से चले था रहे राजाओ के दैवी अधिकार के मिद्धान्त का सहारा गही लिया 
बल्कि उसने सामाजिक समझौते के सिद्धाल्त का सहारा लिया जिसका प्रयोग अभी 
तत' राजाओं की सत्ता का विरोध करने वाले लोगो के द्वारा किया जा रहा था। इस 
प्रकार हॉग्स ने राजतन्त्र विरोधी शस्त्र का प्रयोग उसी के समर्थन में किया। उसके 
सामाजिक समझौते क सिद्धान्त की व्याख्या निम्नलिखित है 


मातव-स्वभाव--हॉम्स मनुष्य को असामाजिक प्राणी मानता है। वह मानव मनुष्य को अमामाजिक प्राणी मानता है। वह मानव- 


स्वभाव के ढूरे पक्ष को भ्रधानता दता है । उसके अनुसार मनुप्य मुस्य रूप से स्वार्थी, से स्वार्थी, 
अहकारी, लोभी तथा एक दूसरे का विरोधी होता है । उसमे दया, सहानुभूति, सहयोग, 
परोपकार तथा प्रेम आदि सदगुणो का अभाव होता है और यदि कभी उसमे इन 
स़द॒गुणी का उदय हाता भी है ता कक अलअ जद जप मनुष्य 
सर्व अपनी स्थार्थमवी इच्छाओ की पूर्ति के लिए प्रयलशील रहता है। अपने स्वार्थ 
मै पूर्ति के लिए वह शक्ति-सचय करने का प्रयत्न करता है + जब सभी मनुष्य शक्ति 
सचय वा प्रयत्न करते हैं तथा एक ही वस्तु वो प्राप्त करने वी इच्छा रखते हैं तो 
ऐसी स्थिति मे वे एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं । बे आपस मे सपर्ष करते लगते हैं 
तथा एक दूसरे को नप्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हॉब्स के शब्दों मे, “हम भागव- 
स्वभाव में झगरे के तीन सुख्य कारण देखते हैं--पहला प्रतिस्पर्धा, दूसरा पारस्परिक 
अविश्वास तथा तीसरा थश ५ श्रतिस्पर्धा के कारण वे लास के लिएं, आपसी अविश्वाप्त 
के कारण वे सुरक्षा के लिए तथा यश प्राप्त करने के कारण वे प्रसिद्धि के लिए 
परस्पर झगछते हैं. /”! अत ऐसे स्वभाव वाले मनुष्यों को कोई शक्ति ही वश में रख 
सवठी है । 
प्राकृतिक अवस्था --हॉन्स मानव स्वभाव के समान प्राकृतिक अवस्था का भी 
अन्धका रपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है । इस अवस्था में समाज तथा राज्य जैसा कोई 
संगठन नहीं था। मनुष्य के स्वायंपूण स्वभाव तथा शक्ति के अभाव के कारण यह 
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गा को अक पेक नाक रा से. मे यह निरन्तर युद्ध तथा सघर्ष वी 
प् थी । इसमे “प्रत्येक व्यक्ति का हर दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध होता था।? 
इसमे 'मनुप्य का जीवन एकाफी, निर्धन, घृणित, पाशविक एवं क्षेणिक होता है ।"४ 
इस तरह प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य भूसे भेटियो के समान हैं जिनमे से हर एक 
दूसरे को निगल जाना चाहता है। इस वराजकतापूर्ण अवस्था मे “जिसको लाढो 
उसको भेस” तथा “जिसे मार घफ्ते हो, उसे मार डालो तया जिसे छोन सकते हो, उसे 
छोन लो” का नियम प्रचलित था ।इम अवस्था में उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय, सत्य 
असत्य ठया अच्छाई-बुराई वा कोई ज्ञात नही था| हांब्स के शब्दो म, 'ऐसी दफा मे 
उद्योग, सस्कृति, जल परिवहन, प्रवन, निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान, समाज आदि 
का कोई स्थान नहीं है ।”3 दूसरे शब्शो मे हम यह कह सकत हैं कि इस अन्धवारपूर्ण 
अवस्था में सम्यता, सस्ट्रति, कला तथा साहित्य आदि का विकास सम्भव नहीं था। 
समझौते के कारण-रॉब्स की प्राहतिक अवस्था मे १ 6 जोदव की मुरक्षा 
थी और न ही सम्पत्ति की । ऐसी अवस्था स ऊवकर उसे समाप्त करन के लिए 
मनुष्यों न एक समझौता हिदा | परन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि प्राइृतिक अवस्था 
की इस असतहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए अम्ध्य मनुष्यों के मस्तिण से 
एहाएक यमझौते की कजपता कैसे आई ? हुफंबस के अनुसार सतुच्य को मृत्यु से व 
लगता है। उमका एकमात्र उद्देश्य आत्म-रक्षा है। मनुष्य का विवेक उसे समझ्षाता 
है कि आत्म-रक्षा के लिए ऐसी स्थिति बने रहने देना वाछनीय नही है । उसका विवेक 
शाब्तिपूर्ण जीवन सम्भव बनान के लिए कुछ 'आचरण के नियम भी सुझाता है। इत 
नियमों को हॉब्स ने प्राहृतिक तियमो की साज्ञा दी है। उसने इस प्रकार के ]9 
प्राहृतिक तियमो का उल्लेख किया है। इन तियमों का सार यह है कि ज॑से भी सम्मव 
हो अपने जोबन को रक्षा करो भर ऐसा कोई कार्य न करो जिससे प्राण-हानि या 
सय हो । इन आराइविक नियमों का पालन कराते के लिए शक्तिशाली शासक आवश्यक 
था। इस शासक के निर्माण बे लिए ही मनुष्यों ने आपस में समझौता किया । 
समझौते का स्वरूप--नागरिक समाज ना निर्माण करने के लिए मनुष्यों से 
प्राइतिक अवस्था के समस्त अधिकार एव सर्वमान्य नेता को सुपुर्द कर दिये। हॉब्स 
के अनुसार यह समझौता भ्रत्येक का सबके साथ तथा सबका प्रत्यक के साथ हुआ। 
इसमे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यह बहता है कि *मैं अपने ऊपर शासन करने 
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के अपने अधिकार को इस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुह को इस शर्ते पर सौंपता 
हूँ कि आप सब भी अपने समस्त अधिकार इसको सौंप दे और इस प्रकार उच्ते सभी 
कार्यों के लिए प्राधिकार दे दें ॥”7 

इस प्रकार इस ममझौते के द्वारा सभी व्यक्तियों वे अपने प्राइ्तिक अधिकारों 
को एक व्यक्ति विशेष अथवा मनुष्यो की सभा को समपित कर दिया। जिस व्यक्ति 
अथवा व्यक्ति समूह को ये सारे अधिकार सौंपे गये, यह प्रभुसत्ता रे विभुषित होकर 
शासक बन गया तथा शेप सभी व्यक्ति उसकी प्रजा बत गय । इस प्रकार राज्य की 
उत्पत्ति होती है । 

समझौते की विशेषताएँ--हॉब्स के साम्राज्िक समझोते को मुड्य विशेषताएँ 
निम्नलिखित है 

() यह समझौता एक ही साथ सामाजिक एवं राजनीतिक दोनो प्रकार का 
है। एक ही सम्रशौने से सगठित समाज वी स्थापना हुई तथा उसी से राजसत्ता की 
स्थापना हुई । 

(2) शासक इस समझौते म भाग नही लेता । वह्‌ केवल सत्ता प्राप्त करवा 
है तथा उसके बदले मे कोई शर्त स्वीकार नहीं करता । अत उसकी शक्ति असीमित 
है तथा उसके अधिकार तिरकुश है । 

(3) समझौता सब व्यक्तियो ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से किया है, अत एक 
बार अपनी प्राकृतिक शक्ति को सौपने के पश्चात्‌ वेन तो इस समझौते को भग ही 
कर सकते हैं और न उध्ष्मे अलग ही हो सकते है । 

(4) राजभत्ता समझौता बरने वाले व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नही होती । 
अत न तो इस सत्ता का विरोध किया जा सकता है और न उसकी आज्ञा का उल्लघन 
ही किया जा सकता है | ऐसा करना समझौते के विरुद्ध होगा जिसके परिण[शस्वरूप 
व्यक्ति वापस प्राकृतिक अवस्था मे पहुँच जायेगा जिससे निकलते के लिए उन्होने 
समझौता किया था । 

(5) दियम अथवा विधि राजसत्ता का आदेश है तथा प्रभुसत्ता ही विधियो 
का स्रोत है। 

(6) राजसत्ता के नियमों को अनेतिक अथवा अवैध नहीं ठहराया जा सकता, 
क्योकि विधि या नियम सम्पूर्ण विवेक है । इसके अतिरिक्त उसके कार्यों को कभी भी 


गलत तथा न्याय विरुद्ध नही ठहराया जा सक्ता। प्रजा उसे किसी प्रकार वा दण्ड भी 
नही दे सकती है। 
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(7) नियम बनाने कौ सम्पूर्ण शक्ति राजमत्ता के पास है जिसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति यहू जान सकता है कि वह क्विन वस्तुओ तथा किन अधिकारों का उपभोग कर 
सवा है। इस तरह प्रजाजन अपनी स्वृतस्तवा का उपभोग शासन के नियमों के 
अधोन रहते हुए ही कर सकते हैं । 

(8) प्रभुसता की शक्ति असोम, अविभाज्य ठयां अनियन्तरित होती है। वह 
आन्तरिक एव बाहरी दोनो क्षेत्रों मे सर्वोच्च होती है । 


(9) न्याय करने का अन्तिम अधिकार भी राजसत्ता को ही प्राप्त है । 


(0) हॉब्स राज्य तथा सरकार के बोच कोई भेद नहीं करता तथा बहू 
सरकार के अन्त को ही राज्य का अन्त मान लेता है। 


राज्य का स्वरूप--सभझोते के आधार पर हॉब्म ने निरकुश राजतम्त्र का 
समर्थन किया है। उसके अमुमार समझौते से जो राज्य दवता है उसमें एक सम्पूर्ण 
प्रभुत्वअम्पन्न सत्ता होती है | ऐसी सत्ता के बिना राज्य नहीं बत सकता ) यह सत्ता 
सर्वोच्च तथा असीमित होती है । सत्ताघायी के अधिकार निरकुश होते हैं। वही 
कानूनों का निर्माता तथा उनका ध्याख्याता है। वही न्याय और नैतिकता का स्रोत 
है । अतः न॑तिकता के आधार पर राजसत्ता वा कभी विरोध नही किया जा सकता | 
राजमत्ता द्वारा कभी कोई वैतिक तथा कूती अपराध भी नही क्यि। जा सकता । धर्म 
के क्षेत्र मे भी हॉब्स राजमत्ता को विशेषाधिकार प्रदात करता है । उप्तके अनुसार धर्म 
के निपमो की अधिकृत व्यास्या करने का अधिकार सर्वोच्च सत्ताधारी को ही होना 
भाहिए। हॉब्स के अनुसार राजश्त्ताधारी पर कोई भी कानूनी, नैतिक, राजनीतिक 
तथा धामिक प्रतिबन्ध नहीं लयाये जा सकते | इस तरह उसने अमुसत्ता को निरकुश 
बता दिया हे । 

परस्तु हॉब्स के अनुसार मनुष्यों ने समझौते के द्वारा आत्म-रक्षा अथवा जीवन 
के अधिकार को समपित नहीं किया । अत यदि राज्य ऐसी आज्ञा दे जिससे व्यक्ति 
के जीवन का अन्त होता हो तो व्यक्ति ऐसी राजाज्ना का पालने करने के लिए बाध्य 
नही है। 

हाँब्स के सिद्धान्त को आलोचना--हाँब्स के विचारों की बनेक विद्वानों ने 
कदु आलोचता की है । बनता, राजतन्त्रदादी तथा चर्च के समर्थकों आदि सभी ने 
हॉब्स के विचारों का धोर विरोध किया है । उसने अपने दर्शन मे जनता की स्वतन्त्रता 
तथा अधिकारों की कोई चर्चा नहीं दो, उतने राजवन्त्रवादियों के समान राजमत्ता को 
दँवी नहीं भाना तथा धर्म सम्बन्धी उसके विचार चर्च को सत्ता के विरोधी थे । 
अत सभी ने उसके विचारों की कड़ी मिम्दा की। राजतन्त के सम्रव के क्लेरेण्ड्ल 
ने तो हॉब्य की पुस्तक लेवियाथन को जलाकर यहाँ तक कहाँ कि मेने कमो 
कोई ऐसो पुस्तक नहों पढ़ी जिसमे इतना राजद्रोह विश्वासघात और धर्म द्रोह 
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अर। हो ।”7 सप्थप्रणतया हॉब्म के दियारो की आलोचता निम्नलिखित आघारों 
पर वी जाती है - 

(।) सानव-स्वभाव का एकायों चित्रण--होंब्स ने मनुष्य को स्वप्ाव से 
स्वार्थी, डस्पोक, अहकारी, झगडालू तथा समाज विरोधी बताया है। मानव-पअ्रकृति 
वा यह चित्रण अनुचित तथा एक्पक्षीय है । मनुष्य म जहाँ एक ओर कुछ बुराइयाँ 
हाती है चहाँ दूसरी ओर उसम कुछ अच्छाइयां भी होती है ५ जर्स्तू के अनुसार भनुष्ण 
एक सामाजिक प्राणों है। उसमें दया, सहानुभूति, सहयोग तथा प्रेम आदि गुण भी 
पाय जात हैं। उसर दूसरो के हिंत के लिए त्याय करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती 
है । हॉब्स मानव स्वभाव के इस अच्छे पक्ष की उपेक्षा करता है । 

(2) प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण--हाँब्स ने ममुष्य की प्राकृतिक 
अवस्था का जो चित्रण विया हैं, बह न सो ऐतिहासिक ही हू और न वास्तजिब ही है। 
उसने प्राकृतिक अवस्था को अलामाजिव तथा अराजनीतिक कहा है। एतिह्ाासिक 
खोजों से यह पता चलता है कि ब्यक्ति कभी भी इस अ्रकार अकल नहीं रह, वे स्देव 
किसी न क्सी प्रकार क समाज म रहते जाय है । यदि भ्राकृतिक अवस्था का न्यक्ति हाब्ध 
के अनुसार वस्तुत. जयली या तो कया वह कभी भी समाज का निर्माण कर सकता था । 
हमे ऐसप लगता है कि हॉब्स ने समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रणते हुए, 
उसके दोषों फो विकृत रूप देकर, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कर दिया हूँ जो 
निश्चित रूप से अमेतिहाघ्िदः है * 

(3) प्राकृतिक अधिकारों को धारणा काल्पतिक--हॉब्स के अनुसार मनुष्य 
प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था । उसको यह धारणा 
कौरों काल्पनिक है। अधिकार सर्देंद समाज मे उत्पन्न होते हैं (जब प्राकृतिक अवस्था में 
समाज ही नही था तो अधिकारों का प्रश्न ही नही उठता । इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
अधिफार क॑ साथ कोई ने कोई क्तब्य जुडा हुआ होता है परन्तु प्राकृतिक अवस्था 
मे भनुष्पो के पास अधिकार तो थे लेकिन उनका कोई कठंब्य नहीं था। अत ऐसी 
अबस्था में 'अधिवार शब्द को सजा देना उचित प्रतीत नही होता | 

(4) समझोते सम्वन्धो विचार तक्सगत नहीं--समझौते के स्वरूप के सम्बन्ध 
मे हॉब्स के विचार तकसमग्रत नहीं हैं । प्रयम तो, न॑ मनुष्य के स्वभाव का 
जो निश्रण किया है, उसे यदि स्वीकार भी तर से तो प्रश्न यह उठता है कि इस 
प्रकार के असामाजिक ध्यक्ित मे जो निरन्तर दूसरों से लडता रहता है तथा जिसके 
मन में दूसरों के प्रति काई आदर का भाव नही है, यकायक समझौते द्वारा राज्य का 
निर्माण करने की भावना शो उदय कंसे हो गया २ क्‍या मानव स्वभाव वा एकदम 
बदल जाना सम्भव है ? इस सम्बन्ध में बॉहन (४०३७४॥४७॥) ने ठीव ही लिखा है कि 
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* जिस प्रकार एक हब्शो अपनी घमड़ो का रय नहीं बदल सकता, उसो प्रकार एक 
रक्तविपासु व्यक्ति, जिसका वर्णन हॉब्स ने अपनो पुस्तक के प्रारम्भिक अध्यायों में 
किया है, कपो भो शान्तिप्रिय थमिक नहीं घन सकता ॥/7 

द्वितोय, समझौता सरदव दो पक्षों मे होता है। यह एक्पक्षीय नही हो सकता । 
हॉब्य राजसत्ता को समझोते में एकपक्ष नहीं मानता, साथ ही वह समझौते को 
अविब्ठिष्न मानता है जिसे मगर नहीं किया जा सकता । तक की दृष्टि से यह अस्गत 
प्रतीत होता है 

मृतीय, हॉब्स का वथन है कि लोग प्रकृति से स्वार्थो थे और उन्होंने अपने 
सारे अधिकार राजसत्ताधारी को हौंप दिये। स्वार्थी लोगो से ऐसी आशा नही बी जा 
गवती । इसी तरह हॉब्स के विचार उत समय भी असग्त हो जाते हैं जब एक 
ओर तो वह यह कहता है कि मनुष्यों ने अपने समस्त अधिकार राजसत्ताधारी को दे 
दिये और दूसरी ओर बह यह कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार उन्होने अपने पास 
रख लिया । 

(5) भय और स्वार्य राज्य को स्थापना के आधार नहीं--हॉन्स के अनुमार 
मनुष्यों न अपने जीवन के भय तथा स्वार्थ की पूर्ति के कारण राजतत्ता वी स्थापना को 
है । परन्तु राज्य जैसी सस्या वो भय एव स्वयं जैसी हीन भावनाओं पर आधारित बताना 
बिगी भी दृष्टि से उचित नही है। वह्तुत राज्य अथवा समाज भय तथा स्वार्य पर 
नहीं बल्ति मनुष्यों की सदृभावता सहयोग तथा सामाजिक्ता की प्रवृत्ति पर बाधारित 
है । इसके अतिरिक्त यदि राज्य बा आधार भय मान लिया जाय तो हॉब्स के राज्य 
की स्थिति एक पुलिस राज्य के समाद हो जायेगी जिसका उद्देश्य केवल आन्तरिक 
शान्ति एवं व्यदस्था बनाये रखना तेथा बाहरी आक्रमण प्ले रक्षों करना है। इस तरह 
हॉब्स के अनुमार राज्य का यायं-क्षेत्र अत्यन्त सकुचित हो जाता है ।गरूद ने इस 
सम्बन्ध मे लिखा है कि “लेवियायन केवल ऐसे मानदीय आकार का एक पुलिसमंन 
है जो अपने हाए में दण्ड लिए हुए है, उसका राज्य एक आवश्यक बुराई तथा 
दयाथ का यन्त्र है, वह स्व॒तस्त्र तथा विक्लासोन्मुख सभ्यता को प्राप्ति का एक 
अनिवार्य साधन नहीं है ४”? 
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(6) राज्य तथा सरकार मे घेद नहीं साना--हॉब्स ने राज्य तथा मरकार 
दोनो को एक ही मान लिया है ठया दोनों मे कोई अन्तर नहीं किया है ! दिलोबी के 
शब्दों में, “हांब्स के सिद्धान्त की सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने दाण्य भौर सरकाद 
मे कोई भेद नहीं मात्रा है ।”* वस्तुत वह सरकार के विस्द्ध कयि गये जनता के 
विद्रोह को राज्य के प्रति विद्वीह मान लेता है | उसके इस विचार को उचित नहीं 
कहा जा सकता है । 

(7) निरकुश एव स्वेच्छाचारो शासत का समर्यन-- हॉब्स वा सिद्धास्त निरवुश 
एव स्वेच्छाचारी शासत को जन्म दता है। राज्य वी उत्तत्ति वे पश्चात्‌ व्यक्तियों की 
इच्छाओं पर सत्ताघारो कौ इच्छा लाद दी जाती है तथा न्यक्तियों को राज्य के कार्यों 
में भाग लेन का कोई अधिकार नहीं होता । इस तरह सत्ताघारी को इच्छा पूर्णत 
सर्वोच्न एवं निरकुश होती है । उस पर ते ठी कसी प्रकार बा कोई भ्रविबन्ध तथा 
नियन्त्रण ही होता है और न जनता के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व ही होता है ॥ 
देमी स्थिति म ब्यक्ति की म तो स्वतन्त्रता ही सुरक्षित रहती है और न उमकी सम्पत्ति 
ही तथा राज्य के अन्दर ब्यक्ति की स्थिति एक ऐसे दास के समान हो जातो है जिसका 
अपना कोई स्व॒तग्न व्यक्तित्व नहीं होता ! 

उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम यह कह सक्‍त हैं दि हॉब्स का सिद्धान्त 
दोपपूर्ण तया भयक्र है। लोक ने हाब्त के विचारों का उपहाप्त करते हुए यह व्यग 
किया है हि “शया सनुध्य इतने सूख हैं कि ले जुणशलो दिल्लियो ता लोमडियों को 
शरारतों से बचने के लिए शेरों द्गरा निगला जाना अधिक सुरक्षित समझते हैं ॥7? 

महत्त्व--उपर्युक्त आलाचनाओं के होते हुए भी राजनीतिई देन के इतिहास 
में हंब्स वी वई सहत्त्वपूर्ण देते है जो इस प्रवार हैं--प्रपम, होंब्स ही पहला विचारक 
हैं जिसन तकंपूर्ण ढय से यह सिद्ध करने का प्रयत्न क्या है कि राज्य देवी सस्था न 
होकर एक भाववीय सस्था है। द्वितीय, हॉन्‍्स का यह मत एक शाश्वत सत्य 
है कि राज्य म शान्ति एवं सुख्यवस्था स्थापित करने के लिए एक घुहद तथा शक्ति- 
शाली शासन की आवश्यकता होती है । तुतोय, उसन इस बात का भी प्रतिपादन 
किया कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च तथा अविभाज्य होती है थौर उसके आदेशों का पालन 

करना जनता के लिए अनिवार्य होता है। चतुर्य, उसने सभ्यता एवं सस्कृति के 
विकास के लिए कानून और ब्यवस्था छो अत्यन्त आवश्यक बताया । पंचम, बिलोबी 
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के मतानुसार अपने प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून मे भेद करके विश्लेषणात्मक 
विधि-शास्त्र (8#0७७४५४८७ ॥075७४706०७०७) की नींव डाली । मंक्‍्सो ने लिखा है वि 
“हांब्स अग्रेज जाति का एक महान राजनोतिक विचारक था जिसका नाम तब तक 
रहेगा जब तक भनुष्य राजनीतिक मासलो पर विचार करने का कष्ट करते रहेंगे /”7 
जॉन लॉक (632-704) 
ड़ (वा ॥०९६४९) 
जीवन परिचय--महान्‌ दाशंनिक जान लॉक का जन्म सन्‌ 632 ई० मे 
इगलैण्ड में एक मश्यम-वर्गीय परिवार में हुआ । उसका पालव-प्रोपण बहुत ही उदार 
बातावरण में हुआ था । उसके विचार अत्यन्त उदार थे। उसको विचारधारा पर 
कई तत्त्वों का गहरा प्रभाव पड़ा । उसके ऊपर सबसे पहला प्रभाव उसके पिता का 
पडा । उसके पिता ने उसके साथ भर्देव स्नेहपूर्ण तथा मित्रता का व्यवहार किया । 
शिक्षा-प्राप्ति के काल मे उसके अनेक लोग घनिष्ठ एवं प्रिय पित्र हो गये थे । जब 
बह बडा हुआ तो बह छ्विग दल के सस्यापक लॉर्ड ऐशले (2,0४० &58!8१), जिसे 
अर्ल भॉफ शेपट्सबरी की उपाधि प्राप्त थी, के सम्पर्क मे आया । भर्ले ऑफ शेफ्ट्सबरी 
ने सदेव उपके साथ मित्रता का व्यवहार किया । शेपट्सबरी के पतन के पश्चात्‌ जब 
बह हॉलैण्ड चला गया तो वहां भी उस्ते अनेक मित्री की सहानुभूति तथा प्रेम मिला । 
लेडी मैशम उसकी घनिष्ठ मित्र थी | उसके यहाँ उसमे अपने जीवन के अन्तिम दिन 
बहुत ही मुख तथा शाल्तिपूरवक व्यत्तीत किये | इन सबके कारण उस्में यह विश्वास 
उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि मनुष्यों मे प्रेम, दया, सहानुभुति आदि के स्वाभाविक 
गुण होते हैं । 

यद्यपि निर्वासित व्यक्ति के समान जीवन ब्यतीत करते समय उसे मानव- 
स्वभाव भी दुष्टताओ का भी क्‍्टु अनुभव हुआ परन्तु उसकी इस मूल धारणा मे 
कोई परिवतेन नहीं हुआ कि मनुष्य स्वभाव से अच्छे होते हैं। सन्‌ ॥688 इं० को 
इगलेण्ड की भौरवपूर्ण कान्‍्ति ने लॉक को मानव स्वभाव सम्बन्धी घारणा कों और 
बल प्रदात किया । उसदे देखा कि इगलैण्द की जनता तथा ससद ने रक्तपात किये 
बिना जैम्स द्वितीय को सिंहासन से उतारकर विलियंम और मेरी को राजभिहासन 
पर बंठा दिया है! इस घटता से मानव स्वभाव के विधय में उसका यह विचार और 
हृड हो गया कि मनुष्य एक सामाजिक तथा विवेक्शील प्राणी है और उसको नियन्त्रण 
मे रखने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नही है। साथ ही वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि शासत का आधार जनता को सहमति तथा शासन का उद्देश्य जन- 
कल्याण होना चाहिए । इस कारण उसने अपनी प्रम्तिद्ध पुस्तक शासन पर दो निबन्धा 
4. "प्ठए०$ ज गाल ण छए० छाव्य एगाएवबा प्गपप्टड 6 धार 80809 
ब306, 076 9४052 ॥376 ५य)) ९१0072 95 ॥0798 85 गरदक 07४6 878 
ज्राएपैड 3७० ए्रक्षाटा5 900०० ."---२३च७१ ६ ९गंकव्वे 7कावल्‍क्‍्करीए०ड, 

४- 235, 


39 | 


[॥90 प्रोश्थाउक णए 00:चयणयश॥ं, 4690) मे निरकुश राजतन्त्र के स्थात पर 
बेधानिक अपदा सौमित राजतेस्प शा समर्थन किया है। लॉक के साम्राजिक समझौते 
की व्याध्या निम्तोलिहित है 

आाहब्झयशाब--मानव-स्वधाद सम्दन्पो सांग के विचार हॉशर के जिच्तरों 
के बिलकुल भिन्न हैं। इस सम्बन्ध मे जॉन्स (श 7 ।0०) ने लिखा हैवि 
“प्ादव स्वप्ाव के सम्बन्ध में हमसे के रामत सागबद्भेधी हष्टिकोण अपनाते को 
रजाप लॉक बा विश्वास है कि पनुष्य भुल कप मे ब्रच्छे, ग्गम्तिद्रिद, हाप्ामिक भर 
स्वशापन को योग्यता पाले होते हैं।” लॉक के विचार से मनुष्य एक सामाजिक 
श्राणी है। उप्तके अनुसार मनृष्य विवेशश्ीत, शाम्तित्रिय एवं नेतिश होता है। 
इसीलिए वहू बैंविक तिम्मों को स्वीग्गर करता है तथा धतके अनुसा। क्षाचरण 
करता हैं ; जाते प्रेम, दया, सहयोग, प्रहानुप्रूति तथा स्ा्माजिकता क गुण होते हैं । 
इस तरह शोच्च के शब्दों में, हम यह तरह छरते हैं कि "प्रह माजने के घनाप कि 
पुष्य कैवल एक पशु है, लॉक यह मानत! है कि भवुष्य नेतिक घोर झषाम्राजिक प्राणी 
है।'६ इसके अधिरिक्त लॉक मानव समानता पर विशेष जोर देवा है। उसके शब्दो 
में, "सब भरनुष्य प्राकृतिक हप में समावता की अवहया से होते हैं ।”? 

समानता मे लॉक ता छात्र यह नही है कि मनुष्य शारीरिक धौर बोदिक 
शक्तिपो मे स्रमाग है भवितु इधका हाल पह है कि प्रत्येक भनुष्य एड स्वतस्थ 
इसाई है जौर संतिक दृष्टि पे बह दूसरे मपुप्य के सभात है और उसे दूसरों के 
बराबर अधिकार ब्राप्त है । 

प्राह्तिक अदस्‍्या--लॉक के धनुपतार प्राकृतिक अवस्था निसत्तर धपप वी 
अवछ्पा नहीं थी अपितु बंसावि सैदाइन ने लिक्षा है कि “प्राकृतिश अवस्था शात्ति, 
हदभावत!, पारश्परिक सहयोग तथा शुरक्षः दो अदरुथः है ("* दह रदशसस्‍अरप और 










आमातता को अवस्था यो।, लम अल ने था सर 'जीवत ब्यनोत करने थे परन्तु 
स्वृतत्त होते १९ भो झहह करन को हूट नहीं ही । दस प्रकार यह सठलडा 


के भकपर हे थी पत्ते लकदना कह हों वो। इसमे परी ब्यक्ति पमात मान 

रू रे क पर अष्तर ये हक, हा कोई अन्तर की या। इस इवत्या मे प्रसेष च्यक्त 

'कै मुँछे प्राहतिक अधितार पे डिशप भोदन, स्वेतन्अ्ता हपा स्यत्ति के अधिकार 

प्रमुछत ये । प्राइविक पदस्थ! मे हर सधा विवेक पर आधाप्ति बुक प्राकृतिक तियम 

मी मै जिंतका पालन कहता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक छा । सभ्री मयुध्य 
>---+--++++ 
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आइंविक तियमों का पानन करते हुए एक दूसरे के अधिकारों वा सम्मान करते ये 
दया अपने अधिकारों का इस प्रकार उपभोग करते थे जिससे दूधरे के अधिकारों मे 
कोई बाधा न पड़े | इस प्रकार प्राइुतिक अवस्था नैतिकता, सामाजिकता तथा क्तंब्य 
भावना से युक्त अवस्था थो । इनिय के शब्दो मे, हम यह वह सकते हैं कि “लॉक ने 
जिस प्राकृतिक अवस्था हसे कल्‍्एना की है बहु अराजनीतिक थो, अतामाजिक नहीं 


समझौते के कारण--यहाँ पर यह श्रश्व उठता है कि जब प्राइतिक अवल्या 
शालि, सदृभावगा और सहयोग वी अवष्या थी तो इस अवस्था को बदलने की 
आवश्यकता क्यो आ पडी ? खाक के मतानुस्तार श्रेष्ठ होते हुए भी प्राकृतिक अवस्था 
में मनुष्यों को कुछ अयुविधाओं का झामता करना एड रहा था जिसके कारण वे इस 
अवस्था को छोडने के लिए बाध्य हुए | ये असुविधाएँ मुख्य रूप से तीन थीं--भ्रथम 
की स्पष्ट एवं सर्वेमान्य वानून महों थे जितके द्वारा उच्चित तेयां अनुचित का 
निर्णप हो क्के / द्वितीय, इत वियमों की व्याख्या करने तथा उनके अनुसार निर्णय 
देने के लिए निष्पक्ष न्यायाघीश नहीं थे । तृतीय, निर्णयो को कार्याम्वित करने तथा 
अपराधियों को दण्ड देन वाली कोई साम्रान्य शक्ति नहीं थी। इन असुविधाओ से 
बचने के निए मनुष्यों ने समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया । 


समझौते का रवरूप--हॉब्स के अनुसार, राज्य का विमणि करने के लिए 
मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया परन्तु लॉक के विश्लेषण से ऐसा भ्रतीत होता 
है कि मनुष्यों ने दो समसौते क्यि--पहला, सामाजिक; तथा दूसरा, राजनीतिक $ पहले 
समझौते से मायरिक समाज की स्थापना होती है तथा दूसरे के द्वारा सरकार की 
स्थापना होती है | सर्वप्रथम, प्राइृविक अवस्था की अमुविधाओ में बचने के लिए _ अवस्था की अमुविधाओं 
पके व मय हे तो मोगा है। इस राधे इस उनसे रद त्कञाजस “ अवस्था में और स्वतन्त्र हैं द्यलिए यह म्मझौता भ्रत्येक 
7227 277 उन प्राकृतिक अधिकारों को समाज वो 
समवित करते हैं जिनके कारण प्राकृतिक अवस्था में अशान्ति तथः अव्यवस्था फ़ैलती 
है । दुसरे शब्दों मे, हम यह कह सच्तते हैं कि प्राृतिक तियमो की व्यास्‍््या करने, 
उनको कार्यार्वित करने तथा उनको भग करने वालों को दण्ड देते के अधिकार को 
ही म्यक्ति समाज को सौंपते हैं, शेप अधिकार वे अपने पास ही रखते हैं।डूसफ 
समातैता मांगरिक समाज तथा सरकार के दीच होता है, इसलिए इसे राजनोतिक 
सपारैता कहा जा सकता हैं। इस समझौते के द्वारा पहले समझौते की शर्तों को 
कियाम्वित करने के लिए नायरिक समाज द्वारा सरकार का निर्माण विया जाता है। 
अते सरकार की शक्तियाँ निश्चित, सोमित तथा! मर्यादित होतो हैं ॥ यदि सरकार उन 
उद्देश्यों की प्राप्ति मे असफल रहती है, जिसके लिए उसवी स्थापना की गई है अथवा 
सावंजनिक द्वित के विपरीत शासन करतो है तो समाज को यह अधिकार होगा कि 
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बह उस सरकार को पदच्युत कर दे दया उमके स्थान पर नई सरकार का निर्माण 
कर दे । इस प्रकार यह दूसरा समझौता पहले समझौते के अधीन होता है । 

समझोते कौ विशेषताएँ--लॉक द्वारा पश्रतिपादित सामाजिक समझौते की 
मुख्य विशेषताएं निभ्नलिखित हैं 

() लॉक के सिद्धान्त के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उसके अनुप्तार 
दो समझौते हैं। पहले समझौते से राजतीविक समाज कौ स्थापना होती है तथा 
दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना होतो है। 

(2) समझौते में मनुष्य प्रफ्ततिक अवस्था के अपने कुछ अधिकारों दो ढिसी 
एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह वो समर्पित नहीं करते बल्कि सम्पूर्ण समाज को 
समपित फरते हैं । 

(3) समझौते के परिणामस्वरूप समाज का यह दायित्व हो जाता है कि वह 
भनुष्यों वे अधिकारों की रक्षा करे दथा उनके हिंतो का घ्यात रखे । 

(4) मनुष्य ने स्वेच्छा से तथा आपत्त मे मिलकर समझौते द्वारा राज्य का 
निर्माण हिया है अत राज्य मनुष्यों की सहमति का परिणाम है। 

(5) लॉक के समझौता सिद्धान्त में शासक भी समझौते मे शामिल है, अतः 
समझौते की शर्ते शासक पर भी अविवाय रूप से लागू होती हैं जिवका पालन करना 
उमके लिए आवश्यक है । 

(6) लॉक समझौते के द्वारा निरकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना 
नही करता बल्कि सौमित अथवा वैधानिक शासत का सम्यंत करता है। 

(7) समझौते के अनुसार जनता को अत्याचारी शासक अथवा सरकार के 
ब्रिरद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी प्राप्त है । 

(8) समझौते मे रप््य और सरकार के दीच अन्तर को स्पष्ट बिया गया है। 

राज्य का स्वरुूष--राज्य के स्वरूप के सम्बन्ध में तीन बातें मुख्य है * 
सर्वप्रथम, लॉक के अनुमार, समझौते के परिणामस्वरूप सम्प्रभूता अथवा ऑन्‍्तिम 
शक्ति जनता में निवास करती है। इस शक्ति का प्रयोग जबता की और से बहुसख्यकों 
के द्वारा किया जाता है । इस तरह लॉक बहुमत के शासन का समयंन करता है । 
उसके अनुसार मनुष्य बहुमत के निर्णय को स्वीकार करने तथा उसके अनुसार कार्य 
करने के लिए बाध्य हैं । द्वितोय, सरकार के अधिकारों का ब्लोत जनता है तथा वह 
समाज के निपन्द्रण में कार्य करती है। लॉक का विचार है कि सरकपर का छप दबाहे 
कंसा भी हो, परन्तु उसका मुख्य उद्देश्य ध्यक्ति के जोदन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के 
अधिकारों की रक्षा करना तथा जनता के हित में शासन करना है। सरकार एक 
ट्स्ट के समान है । यदि वह अपने उद्देश्य मे असफल रहती है अथवा आनी सीमाओ 
का उत्लघन बरतो है तो घमाज को उस्ते पदच्युत करने का अधिकार है। वह सरकार 
पर दोहरा नियन्त्रण रखने वी व्यवस्था करता है। उस पर पहला नियम्त्रण तो 
जाक्षीतक ऑधक्ञारे मा) हैं तथा दुसत गियन्त्रण श्राइवतिक वियमे का है, लजिनेके विरुद्ध 
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वह कोई काय मही कर सकती | इस तरह वह सरकार के कार्यों को सीमित कर देता 
है । तृतीय, वह्‌ राज्य के अन्दर व्यवस्थापिका तथा कार्यप्रालिका के पृथक अस्तित्व 
को स्वीकार करता है। बह ब्यवस्थापिका को राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करते 
हुए भी उसे प्रभुतासम्पन्न नही मानता । वह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के 
बोच शक्तियों के पृथवक्रण का समर्थन करता है जिससे सरकार निरकुश न बन 
सक्के । सक्षेपर मे, हम यह कह्ट सकते हैं कि वह सीमित अथवा वंधानिक राजतस्त्र का 
समर्थन करता है । 

लॉक के सिद्धान्त को आलोचना--लॉक के सम्रझौता सिद्धान्त की बालोचना 
निम्नलिखित आधारो पर की जाती है 

() मानव-स्वम्ताव का एकपक्षीय वर्णण--लॉक ने मातव स्वभाव के केवल 
गुणों को ही प्रधानता दी है । मानव स्वभाव के प्रति उसका यह हृष्टिकोण एकपक्षीय 
होने के कारण दोपपूर्ण है । वास्तविकता तो यह है कि मनुध्य मे जहाँ एक ओर 
भच्छाइयाँ होती है, वहां दूसरी ओर कुछ वुराइयाँ भी होती है। मानव स्वभाव 
सद्गुणी तथा दुर्गुणो का मिथरण होता है। 

(2) प्राकृतिक अवस्था का चित्रण काल्पनिक-लॉक ने प्राकृतिक अवस्था 
का जो चित्रण क्रिया है वह अवास्तविक तया ऐतिहासिक ह्टि से अमत्य है । इतिहास 

*में हमे कही इस बात का प्रमाण नही मिलता है कि मानव विकास की पश्रारस्मिक 
अवस्था इतनी अधिक नैतिक तथा शान्तिमय थी, जैसा लॉक ने वर्णन किया है। यदि 
प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम प्राकृतिक अधिवार, नेतिकता, शान्ति आादि 
सभी कुछ थे तो क्या हम यह मारतें कि मनुष्यों ने राज्य की रचता करके विकास की 
दिशा में एक उल्टा करम उठाया है ? वास्तजिक्ता तो यह है कि प्राकृतिक अवस्था 
का चित्रण उसके मस्तिष्क की कोरी कल्पना है । 

(3) प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक अधिकारों की धारणा युक्तिसयत नहीं-- 
लॉक की प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक अधिकारों की धारणा युक्तिसगत नहीं है । 
यह कहता कि प्राकृतिक दियम शाइवव तथा अटल हैं इतिहास और अनुभव का 
विरोध करना है। इसमे एक कठिताई यह भी है कि कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक नियम 
के ताम पर राजकीय नियमों को मातने से इन्कार कर सकता है। इससे समाज से 
अव्यवस्था फै५ जाने का भय है। इसके अतिरिक्त लॉक यह भी भूल जाठा है कि 
अधिकार प्राकृतिक मही होते अपितु उतका जन्म समाज तथा राज्य में ही होता है। 

(4) राज्य सम्वन्धी विचार दोषपुणं--लॉक के अनुमार व्यक्तियों ने जीवन, 
स्वतस्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए राज्य का तिर्माण किया है। इसका तात्पय॑ 
यह है कि राज्य और समाज का सम्बन्ध मनुष्यों के नैतिक तथा मानसिक विकास से 
न होकर कैवल उसके भौतिक विकास से है। ऐसी स्थिति में लॉक का राज्य एक 

लिमिटेइ कम्पनो' के अतिरिक्त वौर कुछ नही है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के 
अनुसार रुचि लेता है। राज्य के सम्बन्ध मे यह दृष्टिकोण सही नही है । 
गाज» मूल तत्त्व, 23 
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(5) राज्य का आधार केवल सहमति नहीं--लॉक के मतानुसार पारस्परिक 
सहमति बे' आधार पर राज्य छा निर्माण हुआ है । इसमे केवल आशिक सत्ता है 
क्योकि गहमति के अतिरिक्त शक्ति ने भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है! आज भी भक्ति राज्य का प्रमुख आधार है। 

(6) निरन्तर क्रान्ति की सम्भावना--लॉक के अनुसार मदि सरकार अत्या- 
चार करती है अथवा जनहित के विस्द्ध कार्य करती है तो जनता को उसके विर्दध 
विश्ञेह करने ठथा उसे पदच्युक़् करने का अधिकार है । ऐसी स्थिति मे राज्य के विस्द्ध 
निरन्तर नान्ति की सम्भावना बनी रहती है और राज्य अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति 
पर निर्भर हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि लॉक जनता को राज्य के विरुद्ध 
"विद्रोह का लाइसेस्स' प्रदान बर देता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि लॉक 
ने 4रकार के सिद्धास्त का नहीं बल्कि क्रान्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 

(7) सम्प्रभुता सम्बन्धो विचार अस्पष्ट--लॉक ने सम्प्रभुता को विभाजित 
बार दिया है। सापप्रभुता ध्यक्तियों तथा शासव मे बेटी हुई है, किस्तु वास्तव में 
सम्प्रभुता विभाजित नही होती । इसके अतिरिक्त सम्प्रभुता के विधय में भी लॉक के 
विचार स्पष्ट नही हैं। जैसाकि बार्फर ने लिखा है कि “पम्प्रभुता को प्रकृति तथा 
निवास के सम्बन्ध मे लॉक के विचार स्पष्ट नहों हैं। कभी तो यह जनता को 
सर्वोच्च सत्ता की बात करता है भौर कभी वह व्यवस्थापिका को सर्वोच्च सत्ताशारी 
बनाता है। 7 

(8) कानूनी राजसत्ता को उपेक्षा--लॉक के सिद्धान्त में एक मुख्य दोप यह 
है कि उसने बानूती राजसत्ता की घारणा को कोई महत्त्व नहीं दिया है। ग्रिलऋ्राइस्ट 
मे ठीक ही लिखा है कि “हांइस ने राजनीतिक राजतत्ता को शक्ति तथा मस्तित्व को 
अस्वीकार करते हुए कानूनो राजसत्ता का प्रतिपादन किया है, लॉक ने राजनीतिक 
राजनसत्त। की शक्ति को तो स्दीकार किया है परम्तु कानूनों राजसत्ता को उचित 
मान्यता नहीं दो है? 

महत्त्त--उपर्युक्त आलोचनाओ के होते हुए भी राजनीतिक दर्शन के लिए लॉक 
थी देन अमृश्य रही हैं | ये देइ इस प्रकार हैं. प्रयमन तो, राजनीतिक दर्शन वे' लिए 


4. [००८४ ॥86 ॥0 द्ल्भ शाल्क्त ०6 परशणर 07 वल्अरवशा०6 ता 
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लॉक की सबसे प्रमुप्त देन उमा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धास्त है भिसके आधार 
पर वर्तेमात समय मे मौलिक अधिकारों की धारणा का प्रतिप्रादत हुआ । द्वितीय, उसते 
जनता की सहमति तथा बहुमत पर आधारित सर्वधानिक शासन के सिद्धान्त का 
प्रतिषादत किया । उसने इस बात का श्रतिपादत करके कि सम्प्रभुता जनता में 
निवास करती है तथा सरकार जनदा के अधीन है, आधुनिक प्रजातन्त्र के विकास में 
बहुत बडा योगदान दिया है। तृतौय, लॉक ने ही सर्वप्रथम स्पष्ट रुप में शक्ति- 
पृथवकरण के सिद्धात्त का ध्रतिपादत किया । उसके विचारों के ज्ाधार पर ही 
मॉण्टेस्क्यू ने इस सिद्धान्त का विकास किया तथा अमरीकी सविधान निर्माताओं ने 
उसे विधान भें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। चतुर्थ, ॥8वी शताब्दी की राजनीतिक 
विचारधाराओ तथा राजनीतिक आन्दोलनों पर भी उसके विचारों की छाप स्पष्ट 
दिखाई देती है। उसने वेन्थम के उपयोगिताघाद तथा मिल के ब्यक्तिवाद को विशेष 
रूप से प्रभावित क्या | फ्रास की राज्य-क्रान्ति दथा अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम को 
उसके विचारों से काफी प्रेरणा प्राप्त हुई । पचम, लॉक मे सहिष्णुता के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया । इस कारण वह इगलेण्ड मे दाशनिक उदारबाद का जन्मदांता 
माता जाता है । 

लॉक के विचारों के महत्त्व को स्पप्ट करते हुए मंष्सी ने लिखा है कि 
“(नर्माण करने बाला हाथ चाहे बालपोल का रहा हो, चाहे जेफरसन का, चाहे 
शेम्बेटा का या केबूर फा, परस्तु प्रेरणा निश्चित रूप से लॉक की ही थी ४7 

जीन जेकस रूसो (72-778) 
(उ6३७ 34९६ ए९४ ॥२0055८३७) 

जोवत-परिचय--रूसो का जन्म सतु 72 ई० में जेनेवा में हुआ या। 
बाल्यावस्था मे उसका समुचित रूप से पालव-पोपण नहीं हुआ। उसका प्रारम्भिक 
जीवन बहुत ही अब्यवस्थित रहा । उसने किसी भी विद्यालय मे नियमित रूपसे 
शिक्षा प्राप्त नहीं की परन्तु अपने स्वाध्याय तथा प्रतिभा के बल पर वह विश्व का 
एक महान्‌ दार्शनिक बन गया । समाज के द्वारा दिये गये कष्टों तथा अत्याचारों के 
कारण उम्रकी आत्मा विद्रोही हो गई और इसलिए उसने रुभ्य कहे जाने वाले समाज 
पर कठो रतम प्रहार किये | सन्‌ [750 में उसने अपने पहले लेख /0:5000756 ०09 
6 चिणाग ९66९५ ०0 8705 शाएं $0था०८5' मे समाज को दोषी बताते हुए इस 
बात पर जोर दिया कि सभ्यता को प्रयति ने; मनुष्प को भ्रष्ट तथा घुरा बना दिया 
है । उमने सन्‌ !754 में अपने दूसरे लेख 405000756 ०४ 6 0गाह्टाव 
प7०६०७॥१५)" में व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्य पर कटु प्रहार किये। उसने यह 
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बताया कि अममानता का मूल कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति है तथा राज्य की स्थापना 
इसकी रक्षा करने के लिए हुई है। उसके अनुसार राग्य मनुष्य के पतन का चिह्न 
है । इस पदन से बचने कय एक ही उपाय है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को लौट 
जाए | सन्‌ 7762 ई० में उसने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ सामाजिक सबिदा' (प्रा० 
80८9 (०789०) लिखा जिसमें उमने राजाओ के देवी अधिकार के सिद्धान्त की 
बदु आलोचना की । इसी में उसने सामाजिक पतमझौते के सिद्धान्त का वर्णन 
क्या है। 

यद्यपि रूमो ने सामाजिक समझौते के गिद्धान्द का प्रतिषादत किसी खास 
उद्देश्य से नहीं किया और न ही यह किसी निश्चित मत का अनुगामी था परन्तु 
उम्रकी शिक्षाओं ने फ्रांस फो राज्यक्रात्ति को प्रेरणा प्रदात को। अपने समय की 
परिस्थितियों के विपरीत उसने ससार को स्वतन्त्रता, समानता तथा अातृत्व का सन्देश 
दिया जिसके कारण वह आधुनिक प्रजातन्त्र का अपग्रदूत माता जाता है । 

मानव स्वभाव--रूसो के मानव स्वभाव सम्बन्धी विचार हांब्म तथा लॉक 
दोनों के विचारों से भिन्न हैं। उमके अनुसार मनुष्य के स्वभाव का निर्माण करने मे 
दो भावनाएँ सहायक होती हैं--प्रथम, आत्म हित या आत्म रक्षा की भावना, और 
दितीप, दया, सहानुभूति या पारस्परिक सहायता की भावनता। इने भावनाओं के 
कारण रूसो आदिम मनुष्य को दुप्ट, पापी और पतित मे मानकर स्वभावतः अच्छा, 
निर्दोष तथा निष्पाप मानता है | उसका कहना है कि मनुष्य स्वभाव से भोला तथा 
निष्कपट होता है ! सभ्य समाज मे पाये जाने वाने दुर्गुण--भय, कपट, घृणा, सन्देह, 
ईर्ष्या, ऋरता, इत्यादि--भानव स्वभाव के जन्मजात दुर्गुण नहीं हैं। वह स्वभाव से 
पाप और पुण्य के विधारों से रहित सहज भावना से काम करने वाला सरल द्वदय 
प्राणी है । 

प्राकृतिक्त अवस्था--रूसों प्रारम्भिक अवस्था को सभ्य सामाजिक अवस्था से 
कही अधिक श्रेष्ठ मातता है। उसने प्राकृतिक अवस्था को दो सिप्न चरणों में बांदा 
है । पहले चरण मे, मनुष्य एकाकी और स्वच्छन्द जीवम ध्यतीत बरता था। उसकी 
आवश्यकताएँ बहुत कम थी और दे सुगमतापूर्व॑क पूरी हो जाती थी । अत वह सन्तुष्ट, 
सुखी, स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर था । भनुष्य की न कोई इच्छाएँ यी और न वह भविष्य 
की चिन्ता करता था। वह पूर्णत स्वतन्द्र था ओर आतन्दपूर्वक अपना जीवन ध्यतीत 
करता था। दह अबोध था और पाप-पुण्य, ऊँच नीच तथ| अच्छाई चुराइयो के विचारों 
से सर्वया अपरिचित था । उसमे बुद्धि और विवेद का अभाव था। कुल मिलाकर हम 
यह कह सकते हैँ कि प्रारम्भिक अवस्था वा मनुष्य श्रेष्ठ बर्बर (०० 88४०88) 
था जो अमभ्य होते हुए भो नेक, सज्जन तथा शान्तिग्रिय था । 

रूसी के मतानुसार आदिम प्राकृतिक अवस्था अधिक काल तक नहीं रह 
सकी । प्राकृतिक अवस्था के दूसरे चरण में जनमख्या की वृद्धि से इसमे परिवर्तन आते 
लगे । लोगों की आवश्यकताएँ दढने लगीं, उनसे क्वान की वृद्धि होने लगी, पारिवारिक 
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जीवन की शुश्आत हुई जिसके कारण लोगो मे स्वार्थ और मोह आने लगा और इन 
सबके परिणामस्वरूप लोग अपने खाने-पीने तथा काम में आने वाली चीजों पर 
अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करने लगे । इस तरह सम्यता और सस्कृति के 
विकास के परिणामस्वरूप मानव मे सम्पत्ति का विचार आया और ऊँच-नीच, धनी* 
निर्धत दया भेरे-तेरे वी भावना का उदय हुआ । रूछो ने लिखा है कि “सभ्य समाज 
का थास्‍्तविक जन्मदाता वह पहला व्यक्ति था जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेरकर 
यह कहा कि यह मेरो भूमि है और जिसे उसके इस कथन के प्रति विश्वास करने 
बाले सरल व्यक्ति मिल गये ।/7 इस तरह ब्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण आदिम 
अवस्था की सुख और शान्ति नष्ट हो गई तथा समाज में असमानता, अन्याय, 
अत्याचार और उत्पीड़न का बोलबाला हो गया। इसके कारण मनुष्यों दे स्वभाव में 
सर्प , ढंप, ईर्प्ा तथा अहकार आदि दुर्गुणो का उदय हुआ | 

अपरोक्त वर्णन से यह स्पप्ट हो जाता है कि रूसो मानव के पतन के लिए 
प्रम्य समाज का दोपी भानता है। इस सम्बन्ध में र्मो का यह कथन उल्लेखनीय है 
कि “मनुष्य स्वतस्त्र उत्पन्त होता है परन्तु बहू सब जगह बन्धनों से जकडा हुआ है ॥”? 

समझौते का स्वदप --इस प्रकार ब्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रादुर्भाव के कारण 
प्रारम्भिक अवस्था की शान्ति, समानता तथा प्रसन्नता समाप्त हो गई ओर चारों बोर 
युद्ध तथा सप्रपं की स्थिति व्याप्त हो गई / अराजक्ता की इस अवस्थां से अत्यन्त 
दुखी होकर इसस छुटवारा पाते के लिए मनुष्यों मे पारस्परिक समझौत द्वारा एक 
ऐसे सप्ताज की स्थापना का निश्चय किया जो उसके हिंदो की रक्षा कर सके । रुसो 
का मत है कि समाज को स्थापता करन की इच्छा से प्रेरित होकर, मनुध्य एक 
स्थान पर सामूहिद रूप से एकत्र होते हैं और अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को 
समर्पित करते हुए कहते हैं कि “हम मे से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति को सामास्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखता है 
ओर हम सामूहिक रूप मे प्रत्येक व्यक्ति को सम्पूर्ण समाज का अविभाज्य अग स्वोकार 
करते हैं ॥ ? 

इस प्रकार समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने का समाज मे पूर्ण रूप से विलीन 
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करके, उसका निर्माण करवा है। सव मनुष्य अपने अधिकारों को किदी व्यक्ति विशेष कौ 
ने सौंपकर, सम्पूर्ण समाज को समदित करते हैं । फलस्वरूप, उतके पास कोई अधिकार 
नहीं रह जाता है। इस प्रकार वी अधिकारहीतता उनमें समानता स्थापित कर देती 
है और चूंकि सव मनुष्य अपने अधिवारो को सम्पूर्ण समाज के समर्पित करते हैं, 
इसलिए उतकी व्यत्तिगत स्वतन्द्ता भी सुरक्षित रहती है । इस श्ेकार अधिकारों के 
समर्पण से सभी व्यक्तियों को लाम होता है। समझौते के परिणामस्वरूप एक सामान्य 
इच्छा उत्पन्न होतो है और सभी व्यक्ति उमके बधोव रहते हुए बपता कार्य बरते हैं 
समझौते को विशेषताएँ--रूसो के सामाजिक समझौते की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्नलिखित है 

(॥) यह समझौता प्राहृतिव अदस्था के अन्तिम चरण की आराजकुता का 
अभ्त करने और मनुप्यो को सम्ावता एवं स्वतन्धता को पुन स्थाएित करने के लिए 
किया जाता है । 

(2) समझौते के अन्तर्गत ध्यक्ति के दो रुप दिखाई देते है--श्यक्तिगत रुप 
एवं समूहणत रूप । व्यक्तिगत रूप मे प्रत्येक व्यक्ति सम्पूर्ण समाज को अपने समस्त 
अधिकारों का समपंण कर देता है तथा समूहगत रूप में समाज का अभिन्न अग होने 
के हाफ कह ज्ञत शक्तियों को एन श्राप कर लेता है । 

(3] समझौते से उत्पन्न होत वाला समाज या राज्य प्रमुत्तासम्पन्न होता 
है । प्रत्येक व्यक्ति इस प्रभुसत्तासम्पन्न समाज का अविभाज्य अग होता है। 

(4) समझौते के द्वारा डिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, बह सभी 
व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है । इस प्रकार सब म्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन 
हो जाते हैं । यह सामान्य इच्छा असीमित, अविभाज्य, विधि का स्लोत एवं अ्डर्श 
होती है। 

(5] सारान्य इच्छा सदंव हो ब्यप्यपुक्त होती हैत्तपा जनता का हित 
करना ही उपका लक्ष्य होता है। मनुष्य प्राय सदेव ही यह नहीं जानता कि उसका 
हित क्‍या है ? अतः सामान्य इच्छा के निर्देशन में ही कार्य करने स्रे उसका वास्तविक 
हिंद सम्भव है । 

(6) समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न होब वाला समाज ये? राज्य का स्वरूप 
सावप्रविक होता है । प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अय' होने के कारण न तो 
किप्ती प्रकार उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सवता है और न राज्य के विश्द्ध शिसी 
प्रकार का कार्य कर सकता है। 

(7) इस समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली एकता अधिक से अधिक 
पूर्ण होती है। रूसो के अनुसार, यह सामूहिक एकता ही राज्य, प्रणु शवितत, जनता, 
नागरिक एवं प्रजा सब रुछ है । थे 

(8) इस समझोौदे से प्रत्ेत्ष ब्शक्ति गो लाभ हो होता है, किसी को हाति 
नहीं होती $ मनुष्य व्यक्तिगत रूप म जो कुछ थोदा है, समाज के सदस्य के झुप में 
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वह उमे प्राप्त कर लेता है । रुसो के शब्दों मे, “समझौते से मनुष्य जो कुछ खोता है 
चहू है प्राकृतिक स्वतन्त्रता तथा किसी भो दस्तु को पाने का असोसित क्षधिकार * 
जो षुछ वह्‌ पाता है, वह है सामाजिक स्वतन्त्रता और अपनी वस्तुओं पर 
स्वामित्व ३77 

(9) छूसो के अनुसार, यह समझौता केवल साम्राज़िक है राजनोतिक नहीं । 
समझौते से सामान्य इच्छा पर आधारित एक ग्रभुगतासम्पन्न समाज का निर्माण होता 
है, सरकार वा नहीं ६ सरकार का निर्माण करना समाज का वाम है । वह समाज की 
एजेण्टमात्र हाती है । यदि सरकार तिरकुश बनन वा प्रयत्न करे तो समाज के द्वारा 
उसे हटाया था सकता है।। राज्य में सम्प्रभुता सामान्‍य इच्छा में निहित है। 

राज्य का स्वष्टपए--रूसो के साम्राजिक पमझौत के फ़्लस्वरूप एक ऐस 
समाज की स्थापता होती है जिसम पूर्ण एकता और सामजस्य रहता है॥ रुसो इस 
“राज्य, म्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता और जश्क्ति' य॑ तीन नाम देता है जो इसक 
विभिन्न रूपों के परिचायक हूँ । इसी प्रकार राज्य के जनसमुदाय को भी वह जनता, 
नागरिक तथा प्रजा वी सन्ञाएँ दता है जो व्यक्तियों के विभित्र पहलुओ को प्रकट 
करती हैं । रूसो के अनुसार प्रभुरुत्ता किद्ली व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह में निहित न 
होकर सामूहिक रूप से सम्पूर्ण ज्नता में दिहित होही है । जनता विश दशा मं भी 
प्रभुकतता को अपन में पृथक्‌ नहीं कर सक्‍ती और न इस प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व 
ही किया जा सकता है । ऐसे समाज मे प्रत्येक व्यक्ति शासक और शासित दोनो होता 
है ठया शासने का कार्य सामान्‍य इच्छा के अनुसार किया जाता है। सामान्य इच्छा 
के विपरीत काये करन पर जनता को सरकार को पदच्युत करने का अधिकार होता, 
है । इस तरह रुसो सामाजिक सममोते के सिद्धान्त के द्वारा प्रत्यक्ष सोक्तस्त का 
समर्थन फरता है ॥ 

रूसो के सिद्धान्त को आलोचना--रूसो के सामाजिक समझ्ौौत के सिद्धान्त 
की आलोचना निम्नलिखित आघारो पर बी जातो है 

() प्राकृतिक अवस्था का विश्रण काल्पनिक-रूसों ने निम्न प्राईतिव 
अवस्था का चित्रण किया है वह निराधार एवं काल्पनिक है। उसने प्राइृतिक अवस्था 
के पहले चरण को स्वर्गीय आनन्द की अवस्था माना है परन्तु ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा 
यह सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य इतता शान्तिपूर्ण एवं सुखी जीवन व्यतीत करते थे । 
अत रूसों की प्राहतिक अवस्था उप्तके मस्तिष्क की बोरी कल्पना है जो वास्तविकता 
से बहुत दूर है । 


]. “जाग गाबा 05९59) पी6 5057 एराएए ॥ 5 ॥णथे ॥एसाज 
५ ३8 ए];छराए८वं घह॥ ॥0 5ैज८एटा वीिट- रथ एल. था गणत 65 
॥0 भा फट हुआओड$ 45 ढाशों वफटशाज गाव ऐड 09972९25॥ए जी 2 एव 
९ (9055253८$ -.20फ्रडश्बण.. ३॥6 उतर (ण्याम्त 


200 ] 


(2) समझौता तकंसगत नहों--रूसो का समझौता तकंसगत नहीं है। उसमे 
विरोधाभास तथा असगति है । एक ओर तो वह यह कहता है कि समझौता व्यक्ति और 
रप्राज मे होता है और दूसरी ओर बह यह विचार प्रकट करता है कि समाज ममझ्नौते 
का परिणाम है । ये दोनो दातें परस्परविरोधी हैं। 

(3) व्यक्ति को स्वतन्त्रता तथा अधिकारों का बलिदान--रूसो के अनुसार, 
भनुष्य अपनी स्वतस्त्रता तथा अधिवार मसाज को समदित कर देता है ! समझोते के 
बाद वह स्वतन्त्रता और अधिकारों स रहित हा जाता है। इस तरह रूसो सामाजिक 
एकता वी वेदी पर ब्यक्ति की स्वतम्त्रता तथा अधिकारों का बलिदान बर देती है 
हसो का यह एन भी पूर्णत* निराघार है कि व्यक्ति सामूहिव रूप में अपनी स्वतस्थवता 
तथा अधिकारों को पुत्र श्राप्त कर लेता है। मेकसी ने ठोक ही लिखा है कि “नव 
ब्यक्ति राजनीतिक समाज को अपने सब अधिक्षार समपित कर देता हैं तब उसके 
पास किसो भरी प्रकार को स्वतशतार का अधिकार से हो सकता हूँ 

(4) अस्पष्ट एव भ्रमपुर्ण विधार--रूसो वा सिद्धान्त बहुत ही अस्पप्ट एवं 
प्रमपूर्ण है। उसका यह बधत कि प्रत्येक नागरिक प्रभुसत्ता का आशिक भागीदार 
है, उसके इस विचार के भ्रतिवूल है कि प्रभुसता अखण्ड और अविभाजित होती है । 
इसी तरह उसका यह विचार कि जो व्यक्ति स्वत सामान्य इच्छा का पालन ने करे, 
उसे बलपूर्वक उसका पालन करने वे लिए बाध्य क्या जायगा, स्वतन्त्रता का उपहास 
लगता है | इसी प्रकार उसका यह गन ल्‍कि जब राज्य सत्ता क द्वारा किसी व्यक्ति 
को दण्ड दिया जाता है तो उस ब्येक्ति को यह दण्ड उसकी स्वय की इच्छां से मिलता 
है, अत्यन्त हास्यास्पद सा प्रतीत होता है । ये सब बातें साधारण व्यक्ति की समझ से 
परे हैं। रूमो ने स्वय यह कहा है कि “जो सामाजिक समझौते शो पूरा समझ ले, 
बहू मुझसे अधिक बुद्धिमान है ।” 

(5) सामास्य इच्छा की धारणा निरकुश एव स्वेच्छाचारो--हसो ने प्रभुसत्ता 
को सामास्य इच्छा में निहित माना है परन्तु उसने सामाम्य इच्छा की जो व्याक्या की 
है वह उसको निरकुश तथा स्वेच्छाचारी बना देती है। सामान्य इच्छा के नाम पर 
शीप्तक प्रजाजनों पर मनमाने लत्याचार कर सकता है। इस प्रशर सामान्य इच्छा वी 
आड मे निरकुशता तपा अन्याय को बढ़ावा मिलता है। दूसरे शब्दों मे, हम यह कह 
सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा हॉन्स का 'सिररहित लेदियायन' है। 

भहृत्त्य--उपर्पक्त आलोचनाओ के होते हुए भी यह स्वीवार करना पडेगा कि 
राजनीतिक दर्शन को रूसो की अमूल्य देव रही है। ध्वप्रयम, रूसो ने राज्य तथा 
सरकार में स्पष्ट अन्दर किया। द्वितोय, उगने स्वतन्त्रता और समानता पर जोर देकर 
निरकुश राजतम्त्र का विरोध किया । तृतोय, उसने शासन को सामान्य इच्छा पर 
आधारित बताकर लोडतस्त्र के विकास में सद्ान्‌ योगदान दिया । चतुर्ष, उसने जनता 
ह0॥ स्वरा तथा उसके अधिकारों का प्रवल समयेन किया । उसके इन विचारी ने 
करा की सम्पक्रानि, अवरीकी स्वतन्त्रता सम्राम तथा निरकुशता के विरुद्ध अन्य 


[ 20[ 


आन्दौलनों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से प्रेरणा प्रदान की । पद्म, उसवो सामान्य 
इच्छा वी कल्पना ने आधुनिक आंदशशंवादी विद्ारघारा को जन्म दिया है । 

इनिग के शब्दो मे, “रूसों बी मृत्यु के पश्चात्‌ हलचल के युग की दार्शनिक 
प्रणालियों तथा शासन संगठनों में सभी ओर उसकी आत्ण तथा उसके विचार हृष्टि- 
गोचर होते हैं, चाहे उसका रूप कितना ही अदृश्य तथा परिवर्तित हो ।”7 हसो के 
प्रभाव का वर्णन करते हुए जे० एन० कोहन ने ठीक ही लिखा है कि “दो शताब्दियों 
तक यूरोपोय विचारणारा पर छितता प्रभाव रूसो का पडा, उतना अन्य किसी 
ब्यक्ति का नहीं "१ 

रूसो को सामान्य इच्छा 
(0व्ण्यश छा) 

रूसो के सामाजिक समझौते का एक विशिष्ट तत्त्व यह है कि समझोते 
के फलस्वरूप व्यक्ति को इच्छा समाज की सामान्य इच्छा में विलीन हो जाती है । 
झूमो की सामान्य इच्छा वी धारणा राजनीतिक दिन्तन को उसकी सबसे बड़ी 
महत्त्वपूर्ण देन है । इस सम्बन्ध मे हरमॉन का यह कयन उल्लेखनीय है कि “रूसों 
को सामाग्य इच्छा को धारणा मौलिक और अत्यधिक्र विचारपूर्ण है ॥/३ 

साधाम्य इच्छा का स्वरूप सामान्य इच्छा का वर्णन करते समय सरसों यह 
मानकर चलता है कि ध्रत्यक ब्यक्ति की दो मुख्य इच्छाएँ होती हैं--यथाय इच्छा एव 
आदर्श इच्छा | अंत सामान्य इच्छा व स्वरुप का समझने के लिए हमें इन दोनों 
इच्छाओ के अन्तर को स्पष्ट रूप से मम लेना आवश्यक है । इन दानो शब्दों का 
प्रयोग दो विभिन्न विचारो को प्रकट करने के लिए किया गया है। इस कारण इस 
दोनो शब्दों वा प्रयोग एक दूसरे के लिए करना उचित नही है। हॉबहाउस ने यह 
कहकर कि “जो ययाए है वही आदर्श है मौर जो आदर्श है वही ययाय है ।/+ ऐमी ही 
भूल की है। * 

() गषाए इच्छा (#००४।| ५४॥॥)--रूसो के अनुसार यथाय॑ इच्छा स्वार्य 
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पर आधारित तथा भावना प्रधान द्वोती है। मत यह इच्छा मकुचित, स्वार्यपूर्ण एव 
अविवेकपूर्ण होदी है । यह मनुष्य की क्षण-क्षण पर बदलने वाली इच्छा है। यह केवल 
बत॑मान के बारे मे ही सोचती है, पूरे जीवह का यह बिलकुल ध्यान नही रखती । 
यह वैयक्तिक हित पर आधारित होती है और सम्पूर्ण समाज के हित से इसवा मोई 
सस्वन्ध नही होता है। डॉ आशीर्वादपु के शब्दो मे, “यह व्यक्ति को समरामविरोधी 
परिवर्तनशील व तुच्छ इच्छा है। यह इच्छा सकोर्ण तथा आत्मविरोधी है ।” 

(2) आइश इच्छा (१९४॥ ७७॥॥) -आदर्श इच्छा मनुष्य की वह इच्छा होती 
है जा व्यक्तिपत ध्वार्ष की अपेक्षा समाज के हित को प्रधातता देती है। इसका उद्देश्य 
सम्पूर्ण समाज का कल्याण होता है | यह इच्छा स्थाई होती है और मभुप्य को आत्म 
सन्‍्तोप प्रदान करती है । यह इच्छा स्वार्थ बी बुराई पे मुक्त होते के कारण शुद्ध 
अथवा परिष्कृत होती है। यह मनुष्य की सद्‌ इच्छा है क्योषि, इसका उद्देश्य सामा> 
जिक हित होता है । यह मनुष्य की विदेक्पूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज 
दोनो के हितो वा ध्यात रखती है और दोनो के हितों मे सामजस्थ स्थापित बरती है । 

सामान्य इच्छा का अय॑ एवं परिधाषा--व्यक्तियों की आदर्श इच्छा के आधार 
पर ही विद्वानों ने सामान्य इच्छा के अर्थ को स्पप्ट क्या है। उनके अनुत्तार समाज 
के विभिन्न व्यक्तियों की आदश इच्छाओ का प्रृ्ण योग अ्षयवा तिचोड़ हो सामास्य 
इच्छा है। यह न तो बहुमन की इच्छा है और न यह सब व्यक्तियों की इच्छा है 
दर्कि यह तो साधान्य हित पर आधारित मनुप्पो को सदू-इच्छा है। विभिन्न विचारको 
के द्वारा इसकी जो परिभाषा को गई है, वह निम्नलिखित है 

बोतांके क शब्दों मं, स्रामान्य इच्छा सम्पूर्ण समाज अथवा समस्त व्यक्तियों 
क्की 2 इच्छा है जिसका लक्ष्य सामान्य हित होता है ॥7 

4 के अनुपता २, ' ज्ामात्य इच्छा सामान्य हित को सामान्य चेतता है ।”* 
डॉ० आशोर्वादम्‌ के शब्दों मे, “साम्रान्य इच्छा सप्ताज का निर्माण करने बाले 
ध्यक्तियों कौ आदर्श इच्छाओं का योग अथवा सगठन अथवा उनह़ा समन्वय है।/* 
बैपर के भनुसार, “सामान्य इच्छा तागरिकों को वह इच्छा है जिसका उद्देश्य 
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व्यक्तिगत स्वार्य न होकर सर्दंसाधारण को भत्ताई है । यह सभो के हित के लिए धभो 
को कषावाज है ए! 

उपरोक्त विवेचन से यह स्प्रप्ट होता है कि रूसो की सामात्य इच्छा के दो 
तत्व हैं--श्य| (कियों की स॒ख्या और सावंजनिक हि सख्या और सावंजनिक हित । इन दोनो से से रूसो सख्या की 
अप्रेक्षा हित पर अधिक जोर देदा है। रुसो ने इस सम्बन्ध मे कहा है कि "सामान्य 
इच्छा सब व्यक्तियों को इच्छा हौती है और सब्र पर लागू होती है ५ इस इच्छा को 
साम्राग्य बनाने मे मतदाताओं को सल्या को अपेक्षा सामाजिक हित अधिक प्रमुख 
होता है जो व्यक्तियों को एकता के सूत्र मे बाँघता है ४/४ 

सामान्य इच्छा एवं स्वंसम्भति (%॥| रण »]) प्रे अम्तर--साधारणतया 
पस्रामान्य इच्छा और सर्वसम्मत दोनो को एक मान लिया जात है, परन्तु दोनों कौ 
एक समझना उचित नहीं है। दोनो मे मुख्य अन्तर निम्नलिखित है 

() सर्वसम्मति व्यक्तियों कौ यथाये इच्छाओं का योग है जबकि सामान्य 
इच्छा उनको आदर्श इच्छाओं का निवोड अथवा सार है। 

(2) सर्वश्रम्मति समांज के सभी व्यक्तियों बी इच्छा होतो है। यह सल्या 
पर जोर देती है जबकि सामा-य इच्छा उद्देश्य पर जोर देती है। सामान्य इच्छा के 
लिए भस्या महत्त्वपूर्ण नहीं । यह विस्ली एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों अथवा सभी 
व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है ॥ 

(3) सर्वसम्मति कभी कभी वर्ग विशेष के हितों से भी सम्बन्धित हो स्व ती 
है, परन्तु सामान्य इच्छा सर्देव सार्वजनिक हित मे सम्बन्धित होती है । 

(4) सामान्य इच्छा समाज वी एकता को व्यक्त करती है क्योकि यह समाज 
को सगढित सामाजिक इच्छा है। इसके विपरीत सर्वमम्मति असगठित और विशिष्ट 
इच्छाओं का समृह है, इसलिए यह समाज की एकता को व्यक्त नही करती ६ 

हों ने इन दोनो का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ' सामान्य इच्छा 
और सबकी इच्छा में प्राय बहुत अधिक अन्तर होता हूं ) सामान्य इघछा का साम्वस्धी 
केवल सामान्य हितों हे होता है जबकि सबकी इच्छा का सम्दस्ध व्यक्तिगत हितों से 
होता हूँ । समकी इच्छा विश्विध्ट इच्छाओं का योण सात्र है ।/ > 

सामान्य इच्छा तथा बहुमत--वही कही रूसो का यह मद है कि सासान्य 
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इच्छा बहुमत की इच्छा है किस्तु कही वह यह भी कहता है कि ऐसा अर्थ तभी लिया 
जा सकता है, जब छामास्य इच्छा वी सभी विशेषत्ताएँ बहुमत की इच्छा में भी पाई 
जाती हो । दूसरे शब्दों मे, हम यह बह सकते है कि जब बहुमत का उद्देश्य सामान्य 
हिन होता है तब बहुमत की इच्छा सामान्य इच्छा होती है परम्तु जब बहुमत का उद्देश्य 
बहुमख्यक लोगों का द्वित करना होता है, तव उसकी सामान्य इच्छा नही होती । 
इस प्रकार सामान्य इच्छा का सिद्धान्त ध्यावहारिक तौर पर लोकतन्त्रीय सरकार 
की स्थापना करता हूँ परन्तु यह कुलोनतन्त्र तबा राजनन्त्र मे भो ध्यक्त हो सफती हे, 
यदि उसका लक्ष्य सामाज्ञिक हित हूँ । ध 

साम्तात्य इच्छा का निर्माण--रूस़ों के अनुसार विसी भी समाज मेंहम 
समाज के सदस्यो को व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रारम्भ करते है। जब कभी जदता 
के भामने कोई सावंजनिक प्रश्न उपस्थित होता है तो समाज का हुर सदस्य उस पर 
अपने ढग से विचार करता है। परम्तु यदि समाज सभ्य तथा मुसरकृत है और उसमे 
नागरिकता दी भावना विद्यमान है तो व्यक्तियों की इच्छाओं वे स्वायंपुर्ण तत्त्व 
एक-दूसरे को नष्ट कर देते है और इस प्रकिया के परिणामस्वरूप सामान्य इच्छा का 
उदय होता है। इस प्रकार सबकी इच्छाएं सामान्य इच्छा मे बदल जाती हैं। दूसरे 
शब्दों मे, हम यह कह सत्रते हैं कि “वाद विदाद तथा विचार-विमर्श के फलस्वरूप 
प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा परिष्कृत, पवित्र तथा विशाल हो जाती हैं और इससे जो 
इच्छा प्रकट होतो है, बहू साभास्य इच्छा हैँ । इस प्रकार हम सबभी इच्छा से 
प्रारम्भ करते हैं तथा सामान्य इच्छा पर पहुँचते हैं। 

साप्राग्य इच्छा की विशेषताएं-रुसों की सामान्य इच्छा की प्रमुख 


कर निम्नलिखित है हे 
(।) एकल! सामएय इच्छा की पहली विशेषता उसकी एकता अथवा 


अंखण्डता है । वह विवेकयुक्त होने के कारण कभी आत्म विरोधी नहीं होती है। 
यह समाज के विभिश्न सदस्यों की इच्छाओ का पर्ण योग होने के कारण विभिन्नता में 
एक्ता स्थापित १रती है। रूसो का क्थत है कि ' सामान्‍य इच्छा राध्ट्रीय चरित्र की 
“हुशत्ता को निर्मोण करते हू हू और उसे स्थिर रखतो हूं । एक राज्य के नागरिकों में 
को गुण हैँ! को हम आश करते हैं, ये सामान्य गुण इससे उत्पन्न होते हैं ९” 
) स्थापित्व--सामान्‍्य इच्छा की दूसरी विशेषता उसका स्थापित्ड है! 
यह इच्छा मनुष्य बी भाववाओ तथा आवेशों पर आधारित ने होकर उसके विवेक 
का परिणाम होती है । वह सुविचारित तक पर आधारित होती है। यह मनुष्यों के 
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चरित्र में निहित होती है । अत, यह क्षणिक न होकर स्थायो होती है । रूमो का 
कथन है कि £ सामान्‍य इच्छा सदंव स्थायो, अपरिवर्तनशील एवं पवित्र होतो है (7 


(६6 अदेकता जय्माप्रान्य इच्छा की तीसरी विश्वेषता उत्तको अदेयता है। 
इसवा तात्पयं यह है कि भामास्य इच्छा प्रभुसता वे सम्रात अदेय होती है । जिस 
प्रकार ब्यक्ति अपना जीवत कमी दूसरे को नहों दे सकता, उसी प्रकार सामान्य 
इच्छा एवं व्यक्ति या ध्यक्ति समूह को हृप्तान्तरित नहीं की जा सकती है। रुसो के 
अनुसार, “सामान्य इच्छा कभो हस्तास्तरित नहीं की जा सकतो | घास्तद में शक्ति 
को हस्तान्तरित किया जा सकता है, सामान्य इच्छा को नहीं ।” 


( (4 आिविधाज्यता--सामान्य इच्छा प्रभुसत्ता के समाद अविभाज्य होती है । 

छोटे-छोटे मशुह्ों मे विभाजित नहीं होती है। इसे सरकार के विभिष्न अगो,मे 

विभाजित नही किया जा सदूता । इसे विभाजित करने का अर्थ इसे नष्ट कर देना 

है । रुसो ने लिखा है कि “सामान्य इच्छा या तो सामान्य होतो है वा होती ही 

नहीं है !! 

(६27 प्रपुसता-सम्रन्न एव अप्रतिनिधिरदतर--सामान्य इच्छा सम्प्रय होती है। 
क्योहि प्रमुमता सामान्य इच्छा में निहित होती है । इसको सम्प्रभुता से पृषक करता 
सम्भव नही है। एमके अतिरिक्त किसी अम्प के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व भी नहीं 
किया जा सकता है। रूसो के शब्दों मे, “प्रभुसतता अनिवार्य रूप से सामान्य इच्छा 
में निहित होतो हैं  सामास्य इच्छा सब ध्यक्तियों को सापूहिक ३७छा है, इसलिए 

इसके अतिरिक्त और कोई इसका प्रतिनिधित्व नहों कर सकता हू ।” ह 

(6) स्थापोचित --सामान्य इच्छा सर्देव शुभ, सत्य और न्यायोचित होती है । 
यह सम्भव है वि व्यक्तियों के निर्णय तथा उनकी इच्छाएँ गलत हो सकती हैं पर' न्तु 
विवेक १र आधारित होते के कारण साम्शन्य इच्छा न तो कभी ग्यत होती है और 
मे इसकी उपस्थिति में गलत निश्य ही होत हैं। इसमे कोई नेतिक दुभविता नहीं 
होती ! रुसो ने जिखा है दि ' सामान्य इच्छा सर्वव स्यायोधित होती हैं, सेकित इसका 
मार्गदर्शन करते बाला विदेक संदेव समझदार अयवा भ्रदुद्ध नहों होता ४”? 

(77 लोक कल्याणका रो--सामान्य इच्छा वी एक प्रमुख विशेषता उसका 
लौक कल्याणवारी होता है। सामान्य इच्छा ब्यक्तियो की आदर्श इच्छाओ का योग 
अथवा सार है। आदर्श इच्ठाएँ व्यक्तियो की श्रेष्ठ इच्छाएँ होती हैं, अव' सामान्य 
इच्छा का लक्ष्य सदैव सम्पूर्ण समाज वा हित अथवा कल्याण होता है। सामान्य 








]. "एउल्ाला् पशा| ॥5 39३५५ ८०त४थिीा णागधरयँ।ल जात एफ 
--मि0फएडश्ज 
2. "पद 0छाटाव शा! ॥5 बएवए5 थमा एल शश, एच एड (एतएशालाा। 
जाला एणए05 व, ॥$ व0 ब्रत्नउ१5 धाह्ञा।लाल्व +-ि०ण्कल्यप 


206 . 


इच्छा घामाजिक हितों का ही दूसरा रूप है । रूसी के शब्दों में, “सामान्य इच्छा 
सदेव कक हो होतो हैं और इसमे सर्दव सार्वजनिक हित की ग्रवृत्ति रहतो है ।” 
सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान-सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं स्वशक्तिमान 
होती है। इस पट किप्ती भी प्रकार के नियमों तथा कानूनों वा कोई बन्धन नहीं 
होता । यह स्वय ही कानूनों का स्रोत होती है। उसदी आज्ञा दा पालन करने पर 
ही व्यक्ति के लिए सच्ची नँतिक स्वतन्त्रता सम्भव है। झुसो के अनुसार, “कोई उसको 
आज्ञा का विरोध नहों कर सकता । जो कोई सामान्य इच्छा को आज्ञाओ का पालन 
नहीं करता, उसे ऐसा रूरते के लिए बाध्य किया जायेगा ।7 
202 इच्छा की आलोचना-- रूसों की सामान्य इच्छा की धारणा की 
कार्प) 2९४ हुई है । यह आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है 
) जटिल एवं अस्पष्ट--एसो वी सामान्य इच्छा का तिद्धाल्त अत्यन्त 
जटिल एव भ्पप्ट है । मी ने.न हो स्पष्ट रूप से यह दताया वि भापान्य इच्छा का _ 
कक पा व कह मे सता न कछ ज तवण बदतं उस मे गग्ता है। हाँ होता है और न उसने इस बात पर हा प्रकाश डाला कि दसका भौतिक 
रूव बया है ? कही तो रूसो साधान्य इच्छा का तिवास सबकी इच्छा में मानता है, 
कहीं वह सामान्य इच्छा को बहुमत की इच्छा मानता है और कही पर बढ यह 
कहता है विः समाज के सब व्यक्तियों की इच्छाओ के जोड घटाव के वाद जो इच्छा 
शेष रह जाती है वहीं सामान्य इच्छा है। इस प्रकार प्तामान्य इच्छा के सम्बन्ध में 
उमके विचा दो में विरोधाभास है । मंक्‍्सो ने लिखा है कि “रुसों ामाग्य इच्छा को 
स्पष्ट च्ष परिभाषा नहों करता ओर इसका यणेन प्रायः अस्पष्ट है।” 

2) अव्यावहारिफ--रूसो के सामास्य इच्छा के स्रिद्धास्त को व्यावहारिक 
रुप देने मे दो कठिताइया हैं। प्रथम तो, यदि सामान्य इच्छा को बहुमत वी इच्छा 
गएता जएए तो इससे अल्पप्रल्‍्यको के हिंतो की उपेक्षा होती हैं। द्वितीष, पदि 
सामान्य इच्छा को नैतिक अथवा शावात्मर हप्टिकोण माना जाए तो कोई भी व्यक्ति 
अपने को सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि बताकर आसानी से तानाशाह बद सबता 
है । अत यह अध्यावहारिक है। 

९.3) बाप और आदर्श इच्छाओं क्वा भेद अनुधित--धसो ते मदुष्य की 
ग्रधाय॑ और आदइशे इच्छाओं के बीच भेद किया है जो उचित नहीं है। मनुष्य वी 
इस दोनो इच्छाओं के दीच भेद करना अथवा इनको एक-दूसरे से पृथक करना 
सम्भव नहीं है क्योकि भनुध्य में व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लौक हित की भावनाएँ साथ- 
साथ पाई जाती हैं । हॉवड्ाउस्त (व्िृ०ण०05५८) ने ठोक ही कहां है कि “बचा 
इच्छा तथा क्षादर्श इच्छा का अन्तर व्यवहार मे सही नहीं होता हूँ 7“ ् 

) विशास राज्यों के लिए अनुपयुबत--रूस़ो वी ह्ामान्य इच्छा का 
सिद्धान्त प्राचीन यूनान के छोटे छोदे नगर राज्यों के लिए उपयुक्त द्वी खबत्ता है परव्तु 
यह आधुनिक विशाल राज्यो के लिए उपयुक्त नही है । आधुनिक विशाल राज्यो में 
यह सम्भव नहीं है कि सभी व्यक्त अस्ुरुत्ता के प्रयोग में प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भाग 
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ले सके । इसके अतिरिक्द आधुनिक राज्यो में अनेक प्रकार की विषमताएं होने के 
कारण साप्तान्य इच्छा के निर्माण मे बाघा उपस्थित होती है । जोग्स (४४. ॥, 70॥65) 
मे ठीक ही लिखा है जि “इस बात में सन्देह हें कि आधुनिक विशाल राण्यों में, 
जिनमें स!माजिक और आयिक विषमता होती हैँ, सामान्य इच्छा का उदय हो 
सकता हूँ ।/ 

(5) सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व सम्भव--रूसो का यह विचार कि 
सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, सदी नहीं है। आधुनिक 
प्रजातान्त्रिक राज्यों मे विभिन्न राजतीतिव दल, सगठन तथा ब्यवस्थापिकाएँ सामाम्य 
इच्छा का निर्माण करने तथा उसका प्रतिनिधित्व करने में योग देते हैं । मोन्स का 
कथन है कि “रूसों सामास्य इच्छा के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध सें अत्यन्त सकुचित 
दृष्टिकोण अपनाता हे ४” 

(6) सामान्य हित को व्याह्या असम्भव--झूसों की सामान्य इच्छा का 
आधार सामान्य हित है, परन्तु धामास्य हित की ब्याहृ्या करना कठिने है । एक 
निरकुश शासक भी अपने कार्यों को सामान्य हिंत के नाम पर उचित ठहरा सकता 
है । इसके अतिरिवत्र किमी कार्य को बरने से पहले यह बताना बड़ा कठित है कि उस 
कार्य का परिणाम निश्चित रूप से जन-वल्याण ही होगा। हित अथवा अहित व 
निर्णय तो उसके परिणाम से ही क्या जा सकता हैं । इसके भतिरिक्त एक क्ठिताई 
यह है, जैसाकि मरे ()/ए:४४५) ने लिखा है कि ”जिस बात को घहुपत सामान्य 
हित समझता है, हो सकता है कि अह्पमत उसे सापास्यथ हिल ने समझे ॥" शव 
सामान्य हिंत की व्याख्या करता सम्भव नहीं है । 

६2 शिरकुशता कायम हो जाने का भय--झसो वी सामान्य इच्छा के 
सिद्धास्त से राज्य में निरकुशता बायम हो जाने का भय है। रूसो के अनुसार स्यक्ति 
अपने समस्त अधिकार समाज को समवित कर देता है तथा उसे कमी भी परिस्थिति 
में राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं रहता । इग प्रकार सामा“य इच्छा वा 
पसिद्धास्त व्यक्त के व्यक्तित्व को राज्य में विलीन करके एक ऐसो निरवुशता को 
प्रोत्माहन देता है जिशमे भ्यकित की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है । कोई भी शासक 
भरापास्य इच्छा की बाड़ भे अपने कार्यों को नेतिक हप्टि से उचित बतावर जनता पर 
अत्याचार कर सकता है तथा तानागाहों का रूप धारण कर सकता है। ए० डाइड 
(8 0।46) के शब्दों म, झूसो साम्तान्य इच्छा को आड में बहुमत को तिरकुशता 
का प्रतिपादन तथा समर्थन करता हूं ४” जोन्स (५४ तर 055) ने भी इस सम्बन्ध 
में लिखा है कि “हसो को सामान्य इच्छा को घारणा के प्रयोग करने भें मुश्य भय 
यह हूं कि इससे राण्य में निरकुश शासन हो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जातो हूं ।/ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो वी साम्रात्य इच्छा के विचार बहुत ही 
अस्पष्द हैं तथा उसम्रे अनेक बन्तविरोध हैं। ऐसा प्रतोत होता है कि एवं अलकार- 

शास्त्री बे समान रूमो को शायद अन्तविरोध अच्छे सगते थे । 
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सामान्य इच्छा के सिद्धान्त कय महत्त्त--उपर्यृकत आलोभनाओ के होते हुए 
भी हयो वे साधास्य इच्छा के सिद्धल्‍त बी राजनीतिक विचारधारा के लिए बहुत 
हि त्वपूर्ण देत है । गह देत निम्नलिखित है 

(4) सामरास्प इच्छा का सिद्धान्त इस सत्य वी पुष्टि करता है कि राज्य का 
आधार शरित नहीं बरन्‌ जन स्वीकृति तथा जनता को इच्छा है १ अत. शासन में जनता 
थाई सहयोग होता चाहिए तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए । 

(2) यह प्रिड्धाम्त इस बात बी घोषणा करता है कि राज्य कृत्रिम न होकर 
एक स्वाभाविक सह्या है और इसका आधार मनुष्य वी इच्छा व आवश्यकता है। 
कील के शब्दों मे, ' राज्य के प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारों होता चाहिए फर्मोकि महू 
हुसरे व्यक्तित्व का स्वाभाविक विस्तृत रूप है ।/४ 

(3] यह सिद्धान्त समाज अथवा राज्य को एक सावयवी के समान मानता है। 
इत्त प्रकार यह समाज तथा व्यवित में शरीर और उसके अगो वा सम्बन्ध स्थापित 
करके सामाजिक एकता फो सुहृद बनाने का प्रदरन करता हूं | 

(4) यह प्िद्धान्त व्यक्ति तथा समाज के हितों में सामजस्थ स्थापित करके 
समाज के हित को व्यक्ति के हित से उच्चतर स्थान प्रदात काता है । 

(5) इस सिद्धान्त ने प्रभुमता दो जनता में निहित शताकर प्रजातस्थ के 
किद्धान्त का दिकस किया तथा काम वी राज्यब्रान्त को प्रेरणा प्रदान की । 

(6) इस मिद्धान्त ने इस मत पर जोर दिया कि स्वस्थ घोकतन्त्र क्षा सच्चा 
आधार सक्रिय सामान्य इच्छा है, न वि बहुमद वी शक्ति । 

(7) इस भिद्ात्त ते यह घारणा प्रदान की है कि राज्य का उद्दश्य अपने समश्त 
तागरिकों का हित करना हूँ और उसके सब कार्य इसी उदय से पेरित होने चाहिए । 

(8) यहे तिद्धान्त हॉब्स के तिरकुशवाद तथा लांक के मविधानवाद में 
समन्वम कायम करता है ! 

इस प्रकार सामान्य इच्छा का सिद्धान्त हमारे सामने एक ऐसा र/जनीतिक 
आदर्श प्रस्तुत करता है जिसकी प्राप्ति सदेव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सामान्य 

इच्छा के महत्व का वर्णन करते हुए जोन्द ने लिखा है कि रुसो की सामान्य इच्छा 
की धारणा उसके सिद्धांत का न केवल सबसे अधिक भह्त्वपूर्ण विचार हूँ अपितु यह 
उत्तकी सबसत्ते अधिक मौतिफ, सदसे अधिक रुचिकर एवं ऐतिहासिक हृब्टि से शाज्- 

मीतिक छिद्धान्त को उसको सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देव है (?* 

या टू 

3 टेक पका जे डक टी 
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हॉब्स, लॉक तथा रूसो को तुलना 

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सामाजिक समझोंते का सिद्धान्त एक सुतम्य 
बल्पना (7858० ग९7०७) है । अतएव, हॉब्स, लॉक तथा झरुसो ने इसे अपनी 
इच्छानुसार तोडा मरोडा है और जिन विचारों की वे स्थापना करना चाहते थे उसके 
अनुकूल उसे ढाल त्िया है। परिणामस्वरूप, इन विचारकों के विचारों में अनेक 
असमानताएँ पायी जाती हैं। इन तीनों विचारकों के विचारों वी तुलना निम्नलिखित 
प्रकार से की जा सकती है 

(4) मानव स्वन्नाव--हॉँब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थो, 
असामाजिक, क्षयडालू, भसहेयोगी, भहकारी, युद्धप्रिय तथा एक दूसरे का शत्रु होता है। 
लॉक ने हॉब्म के बिलकुल विपरीत मानव स्वभाव का चित्रण किया है। उसके अनुसार 
मनुष्य सामाजिक, सहयोगी, शान्तिप्रिय, नैतिक, विवेकशील और स्वतन्त्रता प्रेमी 
होता है। रूसो ने भानव-स्वभाव का जो चित्रण किया है, वह लॉक से मिलता जुलता 
है । रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभावत अच्छा, स्वतन्त्र, समान तथा आत्मनिर्भर होता 
है । उसमे छल, कपट, घृणा, द्वेष, अहकार आदि का अभाव होता है । 

(2) प्राकृतिक अवस्था -हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था विरन्तर 
सपर्ष तथा युद्ध को अवस्था है। इससे सनुब्य का जीवन एकाकी, निर्धन, अपवित्र, 
घृणित व क्षणिक होता है। इस अवस्था मे निरन्तर संधर्ष के कारण मनुष्यों वा 
जीवन तथा उतकी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं । इस अवस्था में मनुष्यों को न्याय अन्याय, 
पाप पुष्य, झूठ-सच, अच्छाई बुराई आदि का कोई ज्ञात नही था । हॉब्स के विपरीत 
लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शान्ति, सहयोग, समांग्वा, स्वतन्त्रता और सामा- 
जिकता की अवस्था हे । इस अवस्था मे व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति 
जैसे महत्त्वपूर्ण प्राइतिक अधिकार प्राप्त थे । रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण 
किया वह लॉक से मिलता जुलता है । रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था रवतन्त्रता, 
मंग्रातता, आत्मसन्तोप एवं आत्मनिभेरता की अवस्था है। वह इसे आदर्श अवस्था 
मानवता है जिसमे मनुष्य शान्तिपूर्वेक रहते हुए स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करते थे । 

(3) प्राकृतिक नियम--हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुप्य का 
एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा है। इस अराजक्तापूर्ण अवस्था मे “जिसकी लाढठो उसकी 
भेस' (॥((४॥६ 75 38॥/) तथा जिसे मार सकते हो उसे सार डालो तथा जिसे छीन 
सकते हो, उसे छोन लो" का तियम प्रचलित था। इसके विपरीत लॉक के अनुसार 
प्राकृतिक अवस्था में तर्क तथा विवेक पर आधारित कुछ प्राकृतिक नियम थे जिनका 
पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था। सभी मनुष्य प्राकृतिक नियमों का 
पालन करते हुए एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते थे । रूसो के अनुसार, 
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य मे बुद्धि तथा विवेक का अभाव था। ऐसी अवस्था भे 
कोई कानून नहीं था तथा मनुष्य सहज-पावनाओ से प्रेरित होकर कायं करता था। 

'राज० मूल वत्त्त, ! 4 
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(4) समझौते के कारण--हग्स के अबुभार, प्राकृतिक अवस्था मे मनुप्यो 
का जीवन लगा सम्पत्ति सुरक्षित नहीं थो। वह हर समय मृत्यु के भय से भयभीत 
रहता था इन वारणों से मनुष्यों ने श्राहतिक अवस्था को त्यागने के लिए एक 
समझौता किया और एक ऐसे शासक वी अधीनता स्वीकार की जो उससे जीवन 
भौर सम्पत्ति वी रक्षा कर सके । लॉक के अनुसार, प्राइतिक अवस्थः अच्छी होते हुए 
भी असुविधाजनक थी । इछ्ती अवस्था में नियमों की व्याख्या करने, नियमों को लागू 
करने तथा उन्हे तोड़ने वालों को दण्ड देने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। इन 
असुविधाओ से बचने के लिए ही मनुध्यो ने राज्य की स्थापना हेतु आपस मे समझौता 
विया । हसो के अनुमार, सम्यता और सस्कृति के विकास के साथ-साथ मानव का, 
पतन होने लगा और उसमे स्वार्य, अहकार, द्वेप, सपर्य, असमानता और आपसी भेद 
भावों का उदय हुआ अत इस अवस्था से छुटकारा पाते के लिए तथा जीवन, 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति की रक्षा के लिए मनुष्यों ने समझौते द्वारा समाज अथवा 
राज्य की स्थापना की । 

(5) समझौते का स्वरूप-- हांब्स के अनुसार, केवल एक ही समझौता हुआ 
जिसे सामाजिक समझौता कहा जा सकता है । इस समझौते से ही संगठित समाज 
तथा राजसत्ता को स्थापना हुई। हॉब्स राज्य तथा सरकार के घोद कोई भेद नहीं 
करता । इस समझौते के द्वारा मनुष्यो ने प्राकृतिक अवस्था के समस्त अधिकारों को 
एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समृह को सौंप दिया | यह समझौता प्रत्येक का सबके साथ 
और सबका प्रत्येक के साथ हुआ । शासक इस समझौते मे शामिल नहीं है, इसलिए 
इसे राजनीतिव समझौता नहीं कहा जा सकता । 

इसके विपरीत झ्लॉक के विश्लेषण के अनुसार समझौते दो प्रकार के हुए हैं-- 
प्रहला, सामाजिक तथा दूसरा, राजनीतिव । पहले समझौते से नागरिक सपा की 
स्थापता होती है तथा दुसरे समझौते रो सरकार की स्थापना होती है। पहला 
समझौता प्रत्येक मनुष्य का सब मनुष्यों के साथ होता है तथा दूसरा समझौता 
स्ागरिक रामाज तथा सरवार के बीच होता है। इस भमझौते से व्यक्ति अपने केवल 
कुछ अधिकार ही सम्पूर्ण समाज को समर्पित करते हैं। समझौते मे शासक भी 
शामिल होता है तथा उसकी सत्ता सीमित होती है। 

रुसो के अनुसार ममुष्यो के बोच केवल एक ही समझौता होता है जिससे 
राजनीति समाज की स्थापना होती है । उसवे अनुसार समझोते के अन्तर्गत ध्यक्ति 
के दो रूप दिखाई देते हैं--एक, व्यक्तिगत तथा दूसरा, समूहगत । व्यक्तिगत रूप में 
प्रत्येक व्यक्ति सापूर्ण समाज को अपने समस्त अधिकारों का समपेंण कर देता है तथा 
समूहगत़ छूप मे समाज का अभिन्न अ्रग होने के कारण वह उन शक्तियों दो पुन 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह समझौता मनुष्य के व्यक्तिगत पक्ष और उसके 
सामाजिक पक्ष के बीच होता है। समझौते के परिणामस्वरूप एक सामास्य इच्छा 
उत्पन्न होती है और मभी न्यक्ति उसके अधीन रहते हुए अपना काय॑ करते हैं। 


[ शव 


सामान्य इच्छा से ही मनुष्यों मे नैतिकता वो भावना आदी है।इस अकार रूसो 
लॉक के समान रज़्य तथा सरकार मे भेद करता हैँ । 

(6) राजतसत्ता का स्वरूप--हॉब्स के सिद्धान्त के अनुसार, समझौते से जिस 
अजमत्ता का प्रादुर्भाव होता है वह सम्पूर्ण प्रभुल्॑सम्पन्न सता होती है । इस सत्ता के 
गसा राज्य नहीं बन सकता । यह सत्ता सर्वोच्च तथा अधीमित होती है । सत्ताघारी 
के अधिकार निरकुश होते हैं। वही कादूनों का निर्माता तथा व्याख्याता है । वही 
भ्याय थौर नैतिकता का होव है । जनता के द्वारा किसी भी स्थिति मे राजसत्ता का 
विरोध नही किया जा सकता ! राजसत्ताधारी की शक्ति पर त॒ तो कोई प्रतिबन्ध है 
और न वह किसी के प्रति उत्तरदायी होता है ! 

इसके विपरीत लॉक के अनुमार, सम्प्रमुता जनता में निवास करती है । 
सरक्षार के अधिकारों का सतेत जनता होतो हूँ तथा उसको शक्तियाँ सीमित होती हैं । 
उसके ब्नुमार श्यग्रक भी समझौते मे एक प्रक्ष होता है, अत वह भी समझोते 
की शर्तों से बाध्य है । यदि सरकार जनता के हित में शामत नही करती तो जतता 
उसके विरुद्ध विद्रोह करके उसे पदच्चुठत कर सकती है। 

रूसो के अमुसार, राजत्त्ता किप्ती एक अ्यक्ति अथवा व्यक्ति्मूह में निहित 
न होकर सापुहिक रूप से सम्पूर्ण जतता मे निहित होती है। रूसो ने इसे सामान्य 
इच्छा का नाम दिया है। सामान्य इच्छा के विपरीत कार्य करने पर जमता को 
सरवार को परदच्युत करने का अधिकार होता है। यह सामाग्य इच्छा सर्देव ही शुभ, 
सत्य, नैतिक, न्‍्यायोचित और लोककल्याणकारी होती है । यही कानूनो का स्रोत है। 

(7) उद्देश्य- हॉब्स का उद्देश्य निरकुश राजतस्न की स्थापना करना था। 
इसका समय्यंद करते के लिए ही उमने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन कया। स्लाँक 
वा उद्देश्य इगर्लण्ड बी गौरवपूर्ण त्रान्ति वो स्यायसगत सिद्ध करता था। अत उसने 
सीमित राजतन्त्र के सिद्धाभ्त का प्रतिपादन किया। रूसो लोकतन्‍्त्र बा महान्‌ समर्थक 
था । वह निरकुश राजठस्त्र का अन्त करना चाहता था। इसलिए उसने लोकप्रिप 
सम्प्रभुता के सिद्धांग्त का भ्रतिपादन किया है 

निष्कर्ष--उपरोक्त तीनो विचारकों की विचारधारा के तुलनात्मक अध्ययन 
मै हम इस निष्कपें पर पहुँचते हैं कि हॉँब्स तथा लॉक का ममझौता पिद्धात्त एक 
दूसरे के बिलकुल विपरीत है तथा रुसो ने अपने सिद्धान्त की वुछ बातें हॉब्स से और 

९ कृछ दाते लॉक से प्रहण की हैं। इस प्रकार रुसो हॉंब्स के निरकुशवाद तथा लॉक 
के संविधानवाद मे समस्वय स्थापित करता हूँ । उसके सिद्धान्त वा प्रारम्भ तो लॉक 
को भाँति होता है तथा उसका अन्त हॉन्स की भाँति होता हैं। 

() रूसो ने सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं बताई है दे हॉन्स के सत्ता- 
धारी से मिलती-जुलती हैं । हॉन्स के सत्ताधारी के समान रूसो की सामान्य इच्छा 
भी प्रभुसत्तास्म्पन्न, अखण्ड, स्थायी, अविभाज्य, अध्ोप, हस्तान्तरणीय, न्‍्यायोचित्त, 

सर्वोच्च एव निरकुश होती है ( जिस श्रकार हॉब्स के ब्नुसार व्यक्ति समझोतें द्वारा 
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अपने समस्त अधिकार मत्ताधारो को समर्पित कर देता है तथा उसके पास बोई 
अधिकार ज्षेष नहीं रहता, उसी प्रकार छसो के अनुसार भी व्यक्ति समझौते दाता 
अपने समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को समवित कर देता है। समझौते वे फ्तस्वहूप 
उत्पन्न झूसो की सामान्य इच्छा उतनी ही निरकुश है जितना कि हॉब्स का भत्ताधारी | 
बुछ बातो में तो रूमो हॉम्स से भी अधिक निरकुश हो जाता है । हॉब्म आत्म-रक्षा 
के नाम पर व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अप्रिकार प्रदान करता है परूतु 
हूसो किमी भी स्थिति मे व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं 
करता । उसके अनुसार सामान्य इच्छा कभी भी गलती नहीं कर सकती। हसो के 
शब्दों मे, ' जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को उसके शदोर के विभिन्न अगों पर पूर्ण 
नियरत्रण का अधिकार प्रदान किया है, ठीक उसो प्रकार सामाजिक समझोते दे 
सामान्य दृच्छा को व्यवित के ऊपर पूर्ण निरकुश अधिकार प्रदान किये हैं।” 

इस प्रकार झूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के सत्ताघारी के समान है। दोनो 
में अन्तर केवल यह है कि हॉब्स का सम्प्रभु एक विशाल मातव है जबकि रूसो के 
अनुसार सम्प्रभु सामान्‍य इच्छा है। घाहुन का यह कथन सही है कि “यदि हॉब्स के 
विशाल मानव (लेवियायन)] का प्र काट दियां जाए तो रुसो को सामास्य 
इच्छा हो होगी (१ 

(2) लॉक के समान रुसो भी यह मानता है कि सरकार समान की एजेण्ट 
मात्र है। सरकार का उद्देश्य जन-द्ित भे शासन करता है। यदि सरकार तिरकुश 
बनने की कोशिश करे तो समाज के द्वारा उसे पदच्युत किया जा सकता है। 

उपर्युक्त विवेचत के आधार पर हम बह सकते हैं कि रुसो ने हाँब्स से प्रभु- 
सत्ता की निरकुशता का विचार ग्रहण क्या तथा लॉक से यह ग्रहण किया कि जनता 
का हित ही अच्छे शासत की कमौटी है। रूसो की सामान्य इच्छा में हमे ये दोनों 
गुण देखने को मिलते हैं। तीनो विदारकों के विचागे की समीक्षा बरते हुए शिलक्राइस्ट 
ने लिखा है कि “जिस प्रकार हॉग्स का सिद्धान्त निरकुश प्रभुसत्ता का तपा लॉक 
का सिद्धान्त स्वेधानिक शासन का समर्थन करता है, ठोक उसी प्रकार रुसो का 
सिंढान्त लोकप्रिय सम्प्रभुता का समर्थन करता है //१ 

सामाजिक समझौते के सिद्धान्त को आलोचना 

सत्रहवी तया अठारहदी शताब्दी भे सामाजिक समन्नौते के सिद्धान्त को बहुत 

अधिक लोवप्रियता प्राप्त हुई परन्तु अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्धं तथा उन्नीसवीं 
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शताब्दी में अनेव राजनीतिक विचारको के द्वारा इस सिद्धान्त की बडी आलोचना वो 
गई | इसवी आलोचना करते वालो में हम, बेस्यम बर्क, बॉन हएलर, ऑॉस्टिन, 
सर हेनरोमंन, फ्रेडरिक पोलक, ब्लु श्ी, वाहन आदि विचारक प्रमुख हैं। अग्रेज 
दाशंनिक हम के अनुसार, “गासक और शासितो के बीच सम्बन्धों के आधार के रुप 
में समझौता असयत है तथा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ यह मेल नहीं खाता ।” देन्थम 
ने कहा है वि 'सें मॉलिक समझौते को अभिवादन के साय छोडता हूं और में इसे 
उन लोगों के मनोरजन के लिए छोडता हूं ओो यह सोचते हैं. कि उन्हे इसकी 
आवश्यकता है ।” सर हेवरीमंन का मत है कि “हांब्स ने समाज और 
सरकार को उत्पति का जो स्वरूप दिया है, उससे बढ़कर निर्षक और कुछ 
नहीं हो सकता (” बबु श्लो ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “बहु सिद्धाएत अत्यधिक 
सयकर है क्योकि यह राज्य तया उसको सस्याओ को ब्यक्तिगत चचलता फी उपज 
बताता है ४” बाहन के अनुमार, “सामाजिक समझौते का सिद्धान्त न तो इतिहास को 
हो समझते का उचित साधन है और न हो क्सी ठोप्त राजनोतिक दर्शन का उदाहरण 
है ।”! प्रोत् ने 'कपोल कल्पता, वूल्जे ने 'सरासर झूंद' तथा सर फ्रेडरिफ पोलक 
ने 'सर्वाधिक सफल एवं घातक राजनोतिक छस' कहकर इसको आलोचना की है। 

*. राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे इस सिद्धान्त का अब कोई पूल्य नही रहा । 
इस प्तिद्वान्त की आलोचना ऐतिहासिक, दाशंनिक, वंधानिक तथा ताकिक आधारो प्र 
को जातो है । 
ऐतिहासिक आधार पर आलोचना 

(।) समझौता ऐतिहासिक हृष्टि से असत्प- ऐतिहासिक हृष्टि से समझौत 
का पिद्धान्त कोरी कल्पना है ) वस्तुत इसम्र प्रिद्धान्त का कोई ऐनिहासिक आधार 
नही है । इतिहास मे ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब राजनौतिक जीवन में सर्वधा 
अनभिज्ञ व्यक्तियों ने मिलकर समझौते झारा राज्य वा तिर्माण किया हो । सामानिर 
समझौते के सिद्धान्त के सम्ंक अपने पक्ष में )। नवम्बर, सन्‌ 620 ई०क 
'मेफ्लावर घपझोते' ()४9)/0#८/ (०79/०८) का उदाहरण देते हैं, जिसमे 
“म्रेपलावर' नापक जहाज मे बैठकर इगलंण्ड से अमरीका जाने वाले 0] अग्रेज प्रवा 
मियों ने यह समझौता क्या कि “हम लोग सुघी और शात्विपृर्ण जीवन व्यतीत करने 
के उहृ श्य से एक राजनीतिक सयाज का तिर्भाणि करेंगे ।” हिन्‍्तु यह सही उदाहरण नहीं 
है क्योकि 'मेफ्लावर समझौता' ग्राह दिर अवस्था में रहने वस्‍ले लोगा द्वारा सवीन 
राज्य की स्थापता वे लिए किया गया समझौता नहीं है। उन यात्रियों को पहले से 
ही राज्य और शासद का अनुभव था। उन मनुष्यों को पहले से ही राजनीतिक 
हस्थाओं की क्रियात्विति का ज्ञान था| उन्होंने तो राजनीतिक सस्थाओं को केवल 


]. “गाव त्णाप्थ्ण छत्ण इरवड कशफ्तेश 3 घ्धकऊवितणछ टच 0 काजागज, 
707 8 50070 90॥0९व |क/0058) ” +-+बण्ट्रीकआा 


24 ] 


एक देश से जाकर दूसरे देश में प्रदिष्ठित किया था। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के 
समर्थन मे और कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। इस सम्दन्ध मे 
डॉ० गानंर ने ठीक ही लिखा है कि “इतिहास मे ऐसा कोई भी प्रामाणिक उदाहरण 
नहीं मिलता जिसके अनुसार ऐसे मनुष्यों द्वारा आपसो समझौते से राय है 
स्पापना की गई हो जिन्‍्हें पहले से राजनीतिक सत्ता का कोई अनुभव नहीं या। 

(2) प्राहृतिक अवस्था को धारणा काल्पनिक--इस सिद्धाग्त के समर्षेको ने 
मातव इतिहास को दो भागो में बाँटा है--एक, प्राकृतिक अवस्था तथा दूमरी, सामाजिक 
अवस्था । उन्होने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण एवं ऐसी अवस्था के रूप में विया है 
जिसमे किसी प्रकार का समान तथा राज्य नही था किन्तु यह ऐतिहासिक हृप्डि है 
सत्य नही है। इतिहास तथा मानवशास्त्र के अनुमन्धानों से हमे यह पठा चल्नता है 
हि “भनुष्य एक सामाजिक प्राणी है! और वह सदा से ही समाज मे रहता आया है। 
ऐसा कभी नहीं रहा जब मनुष्य किसी न छिसी प्रकार के साम्राजिक सगठत मे ने 
रहा हो | अत प्राकृतिब अवस्था की धारणा काल्पनिक एवं अनैतिहासिक है । 

(3) आदिम समाज को इकाई व्यक्ति नहीं-- ऐतिहासिक खोजो से हमे यह 
भी पता चलता है कि आदिम युग में समाज की इकाई व्यक्ति न होकर क्रमश टोटम, 
कूल, कुतवा और परिवार थे । व्यक्ति तो कही आधुनिक युग मे आकर समाज को एवतत्त 
इकाई बना है किन्तु इस सिद्धान्त के प्रतिपादको ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण इक 
प्रकार क्रिया है जैसे उस अवस्था में व्यक्ति ही सब कुछ हो । अत ब्यक्ति का स्वेच्छा 
से समझौता करके राज्य का निर्माण करना युक्तिसगत बात नहीं लगती है। 

(4) राज्य विकास का परिणाम--इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्यों ने 
समझौते द्वारा यकायक राज्य का निर्माण कर लिया, यह ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य 
नही है। वास्तविकता तो यह है दि' राज्य का धौरे घीरे विकास हुआ है। उसकी 
उत्पत्ति यकायक एक दिन में नही हुई ओर न ही एक दिन मे मनुष्यों मे राजतीतिंक 
चेतना उत्पन्न हो ययो । स्वभाव से दही सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबसे 
पहले परिवारों में सगठित हुआ, फिर परिवारों से कुल, कुलो से कवीले, कबीलो ऐ 
जनपद तया जनपदो से मिलकर राज्य बना है। ला फर (.9 हा) में वहा है कि 
“परिदार के सपान राज्य भी समाज के लिए आवश्यक है। वहू उसके समात ही 
सम्ौते का परिणाम नहीं हूँ बल्कि वस्तुस्थिति के प्रभाव का परिणाम है ए! 
दार्शनिक आधार पर आलोचना 

(!) राज्य को सदस्यता भनिवाय--इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्यों ने 
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स्वेच्छा से समझौते द्वारा राज्य का निर्माण विया है। इससे यह अर्थ निकलृता है कि 
व्यक्ति और राज्य के बीच का सम्बन्ध स्वेच्छा का सम्बन्ध है तथा राज्य वी सदस्यता 
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। लेक्नि वास्तविकता तो यह है कि राज्य वी सदस्यता 
मनुष्य के लिए ऐल्छिक न होकर जनिवाय हाती है। व्यक्ति जिस प्रकार अनिवार्य 
रूप से एक परिवार का सदस्य होता है, उसी प्रकार वह राज्य का भी सदस्य होता 
है । राज्य कोई व्यापारिक कम्पनी या क्लब नही है जिसको सदस्यता ग्रहण करना 
तथा सदस्यता से सम्बन्ध विच्छेद करना मनुध्य की इच्छा पर निर्भर करता हो । इस 
सम्बन्ध मे एडमण्ड बक ने ठोक ही कहा हैं कि “राज्य को फालो मिर्च और फॉफो, 
यस्त्र या तम्बाकू अयवा ऐसे ही अन्य घटिया व्यापार की साझेदारों के समशोते के 
समात नहीं समझना चाहिए जिसे अस्थाई स्वार्थ के लिए कर लिया गया हो और 
जब दोनों पक्षो मे से कोई एक पक्ष न चाहे तो उसे भग किया जा सके । इसे सम्मान 
की हृष्टि से देखा जाता चाहिए । यह तो समस्त विज्ञान, समस्त कला, समस्त गुणों 
और समस्त पूर्णठा के बीच एक साझेदारी है ; यह साझेदारी पीढ़ी दर-पौढ़ी चलतो 
रहती है । इसमे वे सभो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो 
जीवित हैं ओर जिनका आगे चलकर जन्म होने वाता है ॥!7 

(2) राज्य कृत्रिम न होकर स्वाभाविक सस्था--यह भिद्धान्त राज्य को 
समझोते का परिणाम बताकर एक कृत्रिम सस्था मानता है) सह वास्तविकता के 
प्रतिकूल है। राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक कृत्रिम सस्था नही है, बल्कि यह तो 
मानव की स्वाभाविक, सामाजिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। मालबर्य का कथन है क्रि 
“राज्य व्यक्तितयों के योच स्वेच्छा से किये गये समझोते से नहों बना है। मनुष्य को 
डत साम्राजिक आवश्यकताओं से सजबूर होकर राज्य में रहना पद जिनसे बहू बच 
नहों सकता था ४! 

(3) राजनोति भक्ति का आधार समझौता नहीं-- इस सिद्धान्त के अनुसार 
व्यक्ति की राज्य के भ्रति भक्ति उसके द्वारा किये गये समझौते का परिणाम है। यह 
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तर्कंगगत प्रतीत नहीं होता । वस्तुत व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक सम्दन्ध 
तथा राज्यक्रे प्रति भक्ति किसी समझौते पर नहीं अपितु म्रामवीय स्वभाव पर 
आधारित है। जैप्ाकि डॉ० गानेर ने लिखा है कि “जिस प्रकार हम एक परिवार मे 
बालक की सदस्यता और माता पिता के प्रति उच्तके आज्ञापालन को समप्तौते का 
दिषय नहीं मान सकते, उसो प्रकार राजभक्ति को भी समझोते का विषय नहीं माना 
जा सकता ।” जमंन लेखक बॉन हालर (४०० प्रथा) का मत है कि “राज्य और 
ग्यक्ति के बीच समझौते को बात वेसी ही है, जंसे यह कहता कि मनुष्य और सूर्य मे 
यह समझौता हुआ है कि सूर्प सनुष्य को गर्मा पहुँचायेगा ४! 

(4) प्राहृतिक अधिकारों को घारणा तर्कहोन-- प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक 
अधिकारों और प्राकृतिक स्वतन्त्रता का विचार तकंहीन एव प्रमपूर्ण है । प्राकृतिक 
अवस्था मे जिसे इसके समर्थक पूर्व राजनीहिक तथा पूर्व-छामाजिक बहते हैं, कोई 
नागरिक निपम प्रचलित नहीं थे । नियम अथवा कानून स्वतन्त्रता की मुख्य शर्त है 
जिसे बिना स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त, अधिकारों की 
उत्पत्ति समाज में होती है तथा समाज मे रहकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों का 
उपभोग कर सकता है। प्रसिद्ध दाशंनिक प्रोन ने इस सम्दस्ध में लिखा है कि 
“प्राकृतिक अदस्था में, जो कि एक सामाजिक अवस्या नहीं थी, प्राकृतिक अधिकारों 
का विचार एक विरोधाभास है ।”! उसने आगे चलवर लिखा है कि “समझौते के 
सिद्धान्त मे वास्तविक दोष यह नहीं है कि बहू अनंतिहासिक है, थरन्‌ यह है कि इसके 
अनुसार समाज से पृथक भी अधिकारों तथा करंव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया 
गया है। !? 

(5) अराजकता को प्रोत्साहन--यह सिद्धान्त राज्य को व्यक्ति की इच्छा 
वा परिणाम बताकर विद्रोह तथा अशजकता को प्रोत्साहन देता है क्योकि ब्यक्ति 
राज्य की भाज्ञा का पातन तभी करेगे जब वह उनके व्यक्तिगत हित में हो । स्लु श्ली 
ने कहा है कि “सामाजिक समझौता सिद्धान्त अत्यन्त भयानक है, क्योकि यह राज्य 
और उसकी सस्थाओ को व्यक्तिगत सनक की उपज बताता है ।”3 गर्मर मे भी इसी 
प्रकार के विचार प्रकट किये हैं । उसके अनुसार, “राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक 
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समझौता का सिद्धातत राज्य को मन की चंचलता का विषय बना देता है और यदि 
इसे पूर्ण रूप मे मान लिया जाए तो इससे राज्य को समस्त सत्ता हो नष्ट हो जायेगो 
और सम्मवत स्वय राज्य का भो विघटन हो जायेगा ।/ 

(6) प्राकृतिक अवस्था मे व्यक्ति समान नहों- इस सिद्धान्त के समर्थकों के 
अनुभार प्राहृतिक अवस्था मे सब लोग समान थे परन्तु यह धारणा गन्तत है। जमन 
विचारक बॉन हालर का मत है कि समानता नही, बल्कि असमानता प्राकृतिक है । 
देधानिक आधार पर आलोचना 

(।) शक्ति के अभाव से सभझौता मह्त््व्हीन--यदि यह मान भी लिया 
जाय कि भादिम मनुष्य मे इतनी राजनीतिक तथा सामाजिक चंतना थी कि जिससे 
वह ऐसा समझौता कर सके, तो भो वैधानिक हष्टि से इस समझौते का कोई महत्त्व 
नहीं है| प्रत्येक समझौते के लिए उसे पालन कराने वाली कोई न कोई शक्ति 
आवश्यक है जिसके बिना समझौते का कोई उचित आधार नहीं रह जाता। विधि 
की शक्ति के अभाव मे किमी भी समझौते को वंधानिक नही माना जा सकता है। 
किस्तु इस सिद्धान्त के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते के पीछे कोई 
शक्ति नही थी । अत वैधानिक हृष्टि से इस समझौते का कोई महत्त्व नही है । 

इस क्राघार पर यह भी कहा जा सकता है कि जब मूल समझौता ही वैध 
नही है तो उस समझौते से प्राप्त समस्त अधिकार स्वत ही अवैध एबं अमाम्य हो 
जाते हैं । 

(2) समझौता भावों पीढ़ियों पर लागू नहीं--इस सिद्धान्त के विरोध मे 
एक तक॑ यह भी दिया जाता है कि कोई भी समझौता केवल उन्ही लोगो पर लागू 
होता है जिन्‍्होने उसमे भाग लिया हो अथवा जिम्होने उसके लिए अपनी अमुमति 
दी हो । इस आधार पर अठीत में कुछ लोगो के द्वारा क्ये गये समझौते को उनकी 
आगे आने वाली परीढ़ियाँ भानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नही हैं क्योंकि उन्होने 
उर्मक लिए अपनी कोई अनुमति नही दी थी । परम्तु राज्य के साथ ऐसा नहीं है, 
अत. वेधानिद आधार पर समझौते के सिद्धान्त का कोई महत्व नही है । बेस्पम ने 
बहुत ही सुन्दर शब्दों मे कहा है कि “परे लिए राज्य को आज्ञा-पालन आवश्यक है 
परन्तु इसलिए नहों कि मेरे दादा ने जाज तृतीय के वादा के साथ शोई समझोता 
किया या वरन्‌ इसलिए कि विड्रोह से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती हैं ।” 
ताकिक आधार पर आलोचना 

सामाजिक समझौते का पिद्धान्व ताकिक आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति 
की सही व्याल्या नहीं करता । इस सिद्धान्द के अनुसार प्राइ्तिक अवस्था के मनृष्यो 
ने एकाएक समझौता किया जिसके परिणामस्वरूप समाज तथा राज्य की उत्पत्ति 

हुई । लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों मे, जिन्हें 
राज्य तथा शासन का कोई ज्ञान वहीं था, एकाएक राजनीतिक चेतना का उदय बंसे 
हो गया ओर कंसे उन्होंने राज्य के निर्माण की बात सोच ली। वहा जाता है कि 
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जिस प्रकार 'एक दौता रास भर में अपना र॑ंय नहीं बदल सकता',! उसी प्रकार 
प्राहुतिव अवस्था का असश्य कहा जान वाला मनुष्य एक दिन मे राज्य जँसी महान्‌ 
सस्था का निर्माण कैसे कर सकता है । अतः प्राइतिक अवस्या के व्यक्तियों वी स्थिति 
में एकाएक इतना त्रान्तिकारों परिवर्तन तब क आधार पर युक्तिसगत प्रतीत नहीं 
होता । वास्तविकता तो यह कि राजनीतिक चेतनता का सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक 
जीवन से है । 
समझौते के सिद्धान्त का महत्त्व 

यद्यपि राज्य को उत्पत्ति के सम्बन्ध भ सामाजिक समझौते का छिद्धान्त 
आज अस्वीकृत हो गया है परन्तु फिर भी राजनीतिक चिन्तन के लिए इस 
सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्त्व है । इस सिद्धान्द मे कुछ ऐसे प्तत्य हैं जिनकी उपेक्षा 
नहीं की जा मक्‍तो है । 

सर्वप्रथम, इस सिद्धान्त में इस बात पर जोर दिया है कि राज्य वा आधार 
जनता की इच्छा अधवा सहमति है । इसका तात्पयं यह हुआ कि राज्य एक साधत 
मात्र है जिसका निर्माण व्यक्तियों के बल्याण के लिए हुआ है । यह सिद्धान्त इस सत्य 
का भी प्रतिपादद करता है कि शासक अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है 
तथा वह जनता के प्रति उत्तरदायी है। अत" शासक निरकुश नहीं हो सकता है। 
सर हेनरोमेन का कथन है वि “इस सिद्धाग्त ने राज्य को मानवोष संस्था बताकर 
मिएुश शासम का विशेध किया है और प्रजातस्त्रोय शासन के विफास में योग 
दिया है।" 

द्वितोय, इस सिद्धान्त ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धान्त पर जोरदार श्रह्र 
किया तेथां इस बांत का प्रतिपादन किया कि राज्य देंदो नहीं वरन्‌ एक मान॑वीय संस्था 
है । इमने राजाओ के देवी अधिकारों के सिद्धान्त का भी खण्डन क्या जिसके अनुसार 
राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था । डों० थार्नर ने लिखा है कि “समझोता 
सिद्धाग्त ने अनुत्तरदायों शासकों के प्रतिरोध तथा अत्याचार का विरोध करने के 
लिए जरता को एक ग्रवल शस्त्र प्रदान करझे अपने समथ से बडा उपयोगी कार्य 
किया है ।” गिलकाइस्ट न भी दंदो सिद्धान्त का सुट्य शत्रु अनुबन्ध सिद्धास्ता 
माना है। 

तृतोष, समझोता प्तिद्धाल ने प्रभुसत्ता की आधुनिक धारणा के विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। हॉ्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन मे वंधानिक 
अमृसत्ता के सिद्धात्त का अतिपादन डिया, लॉक के दिचारों ने राजनौतिक प्रघुसतता 
के सिद्धान्त को प्रेरणा प्रदान की तथा रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धान्त ने खोकप्रिय 
प्रभुसत्ता का मार्ग प्रशस्त किया । 
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सक्षेप मे, हम यह कह सकते हैँ कि समझौता «सिद्धान्त सामान्य रूप से लोक- 

तन्त्र के उदय तथा बिकास में सहायक रहा है 
ऐतिहासिक अथदा विकासवादी सिद्धान्त 
(0७ पछ्छ(मांव्श ता एफगीपएणाआाज़ प९ण5७) 

सिद्धान्त की ब्याक्या--अब तक हमने राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जिन 
सिद्धान्ती का विवेचन क्या है, उन सभी भे कुछ न कुछ दोष हैं तथा उनमे से कोई 
भी सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति को सही व्याख्या नहीं करता । ये सभी सिद्धान्त 
एकागी, अरनैतिहासिक तथा अवैज्ञानिक हैं । इत सभी सिद्धान्तों का विवेचन करते के 
पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य न तो देवी रचना है, न बह केबल 
शक्ति का ही परिणाम है, न वह समझौते से ही बना है और न वह परिवार का ही 
विस्तृत रूप है | वास्तविकता तो यह है कि राज्य वा किसो विशेष समय मे निर्माण 
महीं हुआ अपितु उसका धीरे धीरे विकास हुआ है । डॉ० गानंर ने इस सम्बन्ध से 
डीक ही कहा है कि "राज्य न तो ईश्वर को सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारोरिफ 
बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव अथवा समझौते की रचना है और न वह्‌ 
परिषार का ही विस्तृत रूप हैं। राज्य एक कृत्रिम यान्त्रिक रचना मात्र नहीं है 
बल्कि एक ऐसी सम्था है शिसका स्वाभाविक रूप से घोरे-धोरे विकाएं हुआ है ।”! 

राज्य विकास का परिणाम--राज्य को उत्तत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक 
अथवा विकामवादी पिड्धास्त के द्वारा ही को गई है। इस मिद्धान्त के अनुसार राज्य 
विक्यस का परिगाम है । यह विकास धीरे धीरे बहुत लम्बे समय से निरम्तर चलता 
चला आ रहा है और इसने वर्तेमान समय मे राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप ग्रहण कर 
लिया है। इस तरह राज्य निरन्तर विकास के बाद ही एक पूर्ण सगठन बन पाया है। 
बर्गेस ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही लिखा है कि “राज्य मानव सप्ताज का निरन्तर 
विकास है जिसका प्रारम्भ अत्यन्त अधूरे और विकृत रूप में हुआ है किन्तु जो 
अप्नतशोल रूपों मे अभिव्यक्त होकर मनुष्यो के एक पूर्ण एवं सार्वभौम सगठन को 
ओर विकसित हुआ है ४”? लोकॉक का भी यही मत है कि “राज्य की उत्पत्ति एफ 
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क्रमिक विकास के आधार पर हुई है। इसका इतिहास मानव जाति के ज्ञात तथा 
अन्ञात्त काल तक कला हुआ है । * 

वस्तुत निश्चित रूप से यह दतलाना कि राज्य कद और किस प्रकार अस्तित्व 
में आया बहुत कठिन है । अन्य साम्मजिक सस्थाओ के समान ही अनेक परिस्थितियों 
त्तया तत्त्वों मै प्रभावित अज्ञात रूप से इसक्षा उद्भव हुआ है। जँसा वि शुमतर और 
फेलर ने कहा है कि “यह कहनां कि राज्य का उद्भव सबसे पहले किस समय हुआ, 
उसो प्रहार असम्भव है जिस प्रकार यह बताना असम्भद है कवि नंतिक प्रयाएँ कब 
कानून बने या बालक किस समय युवक हुआ या युवक कब श्रोढ बन। ॥”£ इसो 
तरह राज्य के विकास का क्षम सव स्थानों पर एक जेसा नही रहा है। परिस्थितियों 
की भिन्नता के कारण, विभिद्व स्थातो तथा विभिन्न समयो मे राज्य के विवास्त का 
क्षम भी भिन्न भिन्न रहा है। वस्तुत |जिस प्रकार राजनीतिक चेतना एकाएक जाग्रत 
नही हुई उ्तो प्रकार राज्य की उत्पत्ति भी एक दिन में नहीं हो गई। राज्य का 
विद्याप्त धीरे घीरे हुआ है । इमवे विक्रास में अनेर तत्त्वो ने सहयोग दिया है। गेटल 
के शब्दों मे, ' रक्त सम्दर्ध, धर्म तया सुरक्षा एव व्यधस्था की आवश्यकताओ में एक 
ऐसे सगठस की स्थापना में योग दिया है जिससे राज्य का विकास हुआ है 4”! 

राज्य के विकास में जिन तत्त्वो ने योग दिया है, उनमे 6 तत्व प्रमुख हैं: 
(।) रक्त-सम्बन्ध, (2) धर्य, (3) शक्ति, (4) भाधिक आवश्यक्ताएँ, (5) राजनीतिक 
चेतना, तथा (6) स्वाभाविक प्रवृत्ति । 

(।) रक्त-सम्बस्ध (।750/9)--आव सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं 
कि साप्ताजिक सगठत का प्राचीवतम रूप रक्त सम्बन्ध पर आाधारित था। रक्त-सरबन्ध 
ने ही प्राधीतकाल में जातियों और कुलो के एकता के बन्धन में बाँधकर उत्हे स्गठत 
तथा हढता प्रदान वी । सामान्य उत्पत्ति की भावना ने आदिम अवस्था के लोगों को 
एक सगठते के रूप मे समठित क्या, जैसाकि सर हेतरोमेल ने निशा है कि “समाज 
के प्राचोनतम इतिहास को आधुनिक्रतम खोजें इस बात को ओर सकेत करतो हैं कि 
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भनुष्यों को एकता के सूत्र में बाँधने वाला प्रारस्मिक बन्धन रक्त-सम्बन्ध ही था ॥/? 
इस रक्त सम्बन्ध की प्रारम्भिक इकाई परिवार था, यद्यपि विद्वानों मे इस बात पर 
मतभेद है कि सामाजिक सगठन की प्राचीनतम इकाई परिवार था अथवा कुल तथा 
परिवार कौ स्वरूप पितृसत्तात्मर था अथवा माठृसत्तात्मक, परन्तु यह बात निश्चित 
हूप से कही जा सकती है कि “रक्त-सम्दन्ध के बन्धन से परस्पर अधोनता एवं एकता 
के भाव प्रबल हुए जो राजनीतिक जीवन के लिए अनिवायं हैं।' 


हुक परिवार में समान रक्त अथवा समान उत्पत्ति से सम्बन्धित व्यक्ति 
सगठित हो गये । घीरे धीरे जनमख्या की वृद्धि के कारण परिवार का आकार बढने 
लगा १परिवारों के विस्तार से कुल और कुलो के विस्तार से बदीले बने ! क्बीले के 
अन्तर्गत एक सामान्य पूर्दंज से वशगणना करने वाले सभी व्यक्ति आ जाते थे। प्रत्येक 
कक्‍्बीले का एक प्रमुख होता या जिसको सैनिक, स्थायिक और घामिक शक्तियाँ प्राप्त 
थीं । १रिवार के समान प्रत्येक कबीले के मनुप्यो मे आशापालत, अनुशासन और 
सामूहिक जीवन की भावता पाई जाती थी जो राज्य के अस्तित्व के लिए एक 
आवश्यक तत्त्व है। भेकाइवर के अनुसार, “कबीले के प्रमुत को स्वाभाविक सत्ता 
धौरे घोरे प्रशासनिक रूप घारण करने लगी और राज्य का जन्म हुआ ।/ इस प्रकार 
रक्त-सम्बन्ध ही वह मूल तत्त्व है जिमने आदिम अवस्था के मनुष्यों को एकता तथा 
संगठन के सूत्र में बाँधने का कार्य किया । इसौ सम्बन्ध ने परिवार की नीव डाली 
तथा समाज और राज्य का विकास किया | मेकाइवर का कथत है कि "रक्त-सम्बन्ध 
समाज को रचना करता है ओर समाज अन्तत. राज्य को रचना करता है ॥”/? 


(2) धर्म (९०॥६।०४)--रक्त सम्बन्ध के अतिरिक्त धर्म ने भी सामाजिक 
चेतना को बढाने मे महृत्त्वपृणं योग दिया और राज्य की उत्पत्ति मे सहायता दी। 
प्रारम्भिक स्रमाज में रक्त सम्बन्ध के सम्रान धर्म ने भी परिवारों तथा कबीलो को 
एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य किया । जो लोग एक ही रक्त सम्बन्ध मरे जुडे होते 
थे, उनके कुल देवता भी एक ही हुए जो अधिकतर उनके पूदंज होते थे । विह्सन ने 
लिखा है कि “प्रारम्भिश् समाज मे धर्म समान रक्त का अतीक, उसको एकता, पवित्रता 
और दायित्व को अभिव्यक्ति था ॥”3 गंटल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “रक्त- 
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सम्बन्ध और धर्म एक हो वस्तु के दो रूप ये और सपूह को एकता तथा उसके 
बतंब्यों को घाभिक प्रान्यता प्राप्त यो ।? 

प्राचीनकाल मे जद मनुष्य जगती अवस्था में था तथा उसमे बुद्धि का विकास 
नहीं हुआ पा, उस समय वह वहुन अधिक धर्मंभीर था| वह प्रति को समझने में 
असमर्ष था । वह प्राहृतिक शक्तियों की ओर बडे भय और भात्तक के साथ देखता था । 
प्रद्ृति उसके लिए भूत प्रत इत्यादि से भरी हुई थी तथा पेड, पहांइ, मेदी आदि में 
बह देवताओं का निवास मानता था । वह ऋतुओ के प्ररिवर्तत तथा जन्म मरण आदि 
के रहस्य वो समझने में असमर्थ था। वह आकाश, वायु, सुयें, चन्द्रमा, तारे, अग्नि 
आदि को भगवान का रूप मानता था। वह भीषण वर्पा, तूकान, बिजली की 
गडगहाहट आदि जैसी प्राहतिक्त घटनाओ को दैबी-प्रकोप मानता था । सक्षेप मे, प्रदति 
उसके लिए भय का कारण बनी हुईं थो और प्रकृति की प्रत्येक शक्ति उसके लिए 
देवता बन गई पी । वह प्राकृतिक शक्तियों स्रे भपभीत रहने लगा तथा उनको प्रप्तन्न 
करने के लिए वह उनेवी पूजा बरते लगा । अत. भ्रह्ृति पूजा उस समय के धर्म फा 
एक मुह्य रूप था । 

उत्त समय के धर्म का एक दूसरा रूप पूर्वजों की पूजा था। मनृष्य का विचार 
था कि शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा शेष रहती है और पदि यह अह्मा 
अप्रमत हो जाय तो मनृष्य को अधिक दु ख तथा कष्ट झेलने होगे । अत अपने पूर्वजों 
की मृत आत्मा को प्रसन्न करते के विच्चार से भनुध्यों ने पितृ-पूजा प्रारम्भ वी। 
इस पितृ पूजा ने प्राचोनकाल से परिवारों और फबोलों को एकता के प्रृत्र में बाँधां । 
शक ही रक्त-सम्बन्ध से जुड़े हुए लोगो के देवता भी समान होते थे जो प्राय उनके 
पूर्वेज ही होते थे । जैक्स का कथन है कि “परिघार के सगठन में सभी मनुष्य एक ही 
देवता को पूजा करते थे, एक हो धर्म को मानते थे और मिल-जुलकर धामिक कार्य 
करते थे । परिवारों, कबोलो ओर समुदायों मे एक हो धर्म को साना जाता था । उस 
समय धर्म हो कानून था। 

इसके साथ-साथ प्रारम्भिक समाज मे अन्धविश्वासों तथा जादू-टोनों वा भी 
प्रादुर्भाव हुआ । धीरे धीरे जादू टोता करने वाले तान्त्रिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन 
गए । लोग यह विश्वास करने लगे कि तान्विक अपने जादू के कॉरेण असीम शक्ति 
रखते हैं। ये भूत प्रेत तवा प्रकृति की शक्तियों को, जिनसे मनुष्य डरता था, अपने 
बश में रखते हैं। सर जेम्स फ्रजर (397८5 ५ ॥:82९४) ने लिखा है कि “उस समय 
ऐसा विश्वास किया जाता था कि देश में वर्षा था सूखा, उपज या अकाल, 
बोमारो, युद्ध और सप्ृृद्धि सभी कुछ सान्त्रिक को कुशलता या उसको लादृगरी पर 
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निर्भर है ।” घोरे धीरे ये तान्त्रिक ही अपने क्बीले के पुरोहित-राजा बन गए तथा 
सम्पूर्ण शक्ति उनके हाथ में आ गयी । तान्त्रिक धर्मं तथा शासन दोनो का प्रधान 
बन गया । गिलक्राइस्ट ने यहाँ तक कहा है कि “प्रमुख जादूपर से राजा बनने का 
मार्ग परल है ।”! 

इस तरह धरम ने मनुष्य की असगठित अवस्था में सामाजिक एकता को हृढता 
प्रदान की तथा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने मे योग दिया । इसने उस समय 
के लोगो मे आज्ञायालन और अनुशासन की भावना पैदा की | गैटल ने इस सम्बन्ध 
में लिखा है कि “राजनोतिक विकास के प्राचीनतम कठिन सप्रय में केवल धर्म ही 
बर्बरतापूर्ण अराजकता का अन्त कर सका और मनुष्यों को आदर भाव तथा आज्ञा- 
पालन को शिक्षा दे सका ।”* इस प्रकार राज्य के विकास मे धर्म के प्रभाव मे बहुत 
महत्त्वपूर्ण योग दिया है । धमें का राजनीति पर प्रभाव केवल प्राचीन तथा मध्यकाल 
तक ही सीमित नही रहा अपितु आज भी हमे ससार के अनेक राश्यों भे घ्॒मं का 
प्रभाव देखने को मिलता है। 

(3) शक्ति (707८०)--कुछ विचारको के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तथा 
उसके विकास में शक्ति का भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। सामाजिक अवस्था को 
राजनीतिक सग्रठन मे परिवर्तित करने का का युद्ध के द्वारा ही किया गयां। जेक्स 
में कहा भी है कि “जन समाज का राजनीतिक समाज मे परिवर्तन शान्तिपूर्ण उपायों से 
नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है //* यह एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि 'युद्ध 
ने राजा को जन्म दिया है' (७४ ०८६८५ 0४९ ॥08) । 

यह मनुष्य की स्वाभाविक भ्रवृत्ति है कि वह दूसरों पर अपना आधिपत्य 
जमाना चाहता है । मनुष्य मे यह प्रवृत्ति प्राचोचकात से ही देखने को मिलती है। 
मनुष्य जब भ्रमणभील जीवन को छोडकर क्राप तथा ब्यवसाय करने के उद्देश्य से 
एक निश्चित स्थ(न पर बस गये, ठब उनमे निजी सम्पत्ति की धारणा का उदय 
हुआ । जो शक्तिशाली व्यक्ति थे वे निर्दल व्यक्तियों की सम्पत्ति को छीनने लगे तथा 
उन्हे अपना दास बनाने लगे । ऐसी स्थिति मे लोग अपने जीवन और सम्पत्ति की 
सुरक्षा के तिए शक्तिशाली व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करने लगे । प्रत्येक कदीले के 
लोग अपने सरदार की अधीनता मे दूसरे कबीले के लोगो की भूमि तथा सम्पत्ति पर 
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आधिपत्य जमाने का प्रयत्त करने लगे । इस सधर्ष मे जो कबीला विजयी हुआ, उसका 
नेता हारे हुए क्बीले के लोगो का भो शासक या सरदार बन गया तथा हारे हुए कवीले 
के लोपो ने उमती प्रभुछत्ता स्वीकार वर ली । इस प्रकार शक्ति अथवा बन प्रयोग 
ने प्रभुशता वा रूप धारण कर लिया जो राज्य का सबसे प्रमुख तत्त्व है। इस तरह 
हम देखते हैं कि सघर्ष, युद्ध, विजय, शक्ति एवं शक्ति पर आधारित प्रभुत्व की इच्छा 
ने राज्य की उत्पत्ति एव विकास मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है । सोल्ठाऊ के अनुमार, 
"हेतिहासिक दृष्टि से सघर्ष ओर युद्ध राज्य के निर्माण में भहृत्त्वपूर्ण योग देते हैं । पह 
सत्य है कि किनहों दो समूहों का मेल, भले हो वह विजय पर आधारित हो, धीरे- 
धीरे एकता और सामान्य भावना को जम्म देता है /7! 

परुत्तु युद्ध तथा शक्ति को राज्य की उत्तत्ति का एकमात्र तत्त्व बतलानां 
उचित नहीं है। पद्यप्रि यह सत्य है कि राज्य बी उत्पत्ति मे युद्धो का भी प्रमुख हाप 
रहा है। मेझाइदर का क्यन उचित ही है कि “वह सही है कि राज्य की उत्पत्ति 
का मूल कारण शक्ति अथवा बल नहीं, फिर भी राज्य के दिकास को प्रक्षियां में शक्ति 
का पर्पाप्त हाथ रहा है ।”? 

(4) आधिक आवश्यकताएँ (80070गा० #०४४॥॥६४)--राज्य की उत्पत्ति 
ठपा विकाप्त मे आर्थिक तत्त्व का भी प्रमुख योगदान रहा है। गेंटल ने इस सम्बन्ध 
में लिखा है कि “आथिक गतिविधियाँ जिनके द्वारा मनुध्य ने भोजन तथा निवास 
जँसी मौलिक आवश्यकताओ को सम्तुष्ट किया है और बाद से सम्पत्ति तथा धन का 
सबय किया, राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्त्व रही है ।"* अत सम्पत्ति वी 
आवश्यकता तथा उसझी सुरक्षा ने राज्य को जम्म दिया है। प्लेटो, भेकियायलो, 
हॉग्स, लॉक, रुसो, मॉण्टेस्क्यू आदि विचारकों ने इस बात को स्वीकार क्या है कि 
राज्य की उत्पत्ति तथा उम्तके विकाप्त मे आधिक क्रियाओ ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया 
है। पपन्‍्तु इन सबसे आगे बढकर काले भावत्त ने तो यहां तक कह दिया कि समध्त 
सामाजिक सगठत का आधार आधिक सम्बन्ध ही होते हैं। उत्तके अनुसार, "राज्य 
आधिक परिस्थिति को ही अभिव्यक्ति है अर्थात्‌ जैसी आध्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, 
देसा ही राज्य तथा शासन का स्वरुप होता है इसलिए आधिक व्यवस्था मे परिवर्तन 
के साथ-साथ सम्पूर्ण सामाजिक दया राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते 
रहते हैं । 

आदिम काल से लेकर मानव समाज अब तड़ तीन आधिक अवक्ष्याओं से 
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गुजर चुका है तथा चौथी अवस्था से गुजर रहा है। प्रयम अवस्था शिकारी अवस्था 
पी। शिकारियों का जीवन कठोर तथा भ्रमणशोल था । व्यक्तियत सम्पत्ति के नाम 
पर उनके पास कैक्‍्स हथियार तथा औजार य्रे। डितीय अवस्था पशुपालन की 
अवस्था थी। इस अवस्था में निजी सम्पत्ति वा प्रादुर्भाव हुआ | सम्पत्ति के आधार 
पर समाज मे वर्ग बनने छगे तथा समाज मे पुरुषो का प्रभुत्त बढने लगा। तृतोय 
अवस्था कृषि अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य स्थायी रूप से एक साथ रहने लगे । 
जब जतसंडुया बढ़ने लगी तो भूमि पर दबाव भी बढने लगा। फ़्लस्वरूप पूमि के 
आधार पर झगड़े बढ़ने लगे। झगड़ो को सुलझाने के लिए तथा निर्णयो को लागू 
करने के लिए कानून, स्यायालय तथा राजनीतिक भत्ता की स्थापना आवश्यक हो 
गई॥ इस प्रकार ज़ब सनुध्य स्थायी रूप से किसो निश्चित प्रदेश पर दस गये तब 
राज्य का प्रारम्भ हुआ ) छतुर्य मवस्या वर्तेमान औद्योगिक अवस्था है जिसमे मनुष्य 
का आपिक जीवन अत्यन्त जटिल हो गया । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान राज्य का 
स्वरूप भी काफ़ी जटिल हो गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि आायथिक गतिविधियों 
मे राजनीतिक सगठन के परिवतेन तथा राज्य के विकास मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 

(5) राजनीतिक चेतना (79)॥029) (०750०४50£५5)---उपर्युक्त तत्वों के 
अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति तथा विकास मे राजनीतिक चेतना का भी महत्त्वपूर्ण योग 
रहा है। पिलफाइस्ट के शब्दों मे, * राज्य निर्माण के सभो तत्वों को सह मे जिनमें 
रक्त सम्बन्ध और धमं भो सम्मिलित है, राजनोतिक चेतना है और यह सबसे मुद्य 
तत्त्व है ।” राजनीतिक चेतना से हमारा तात्पय ऐसे सामान्य हितों और उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए जागरूकता से है जो राजनीतिक सगठन के माध्यम पे ही प्राप्त क्ये 
जा सकते हैं । ब्लु श्ली वा मत है कि सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य के निर्माण 
का कारण होती है। 

जब मनुध्य अपनी जीविकोपाजंन के लिए शिकारी तथा भ्रमणशील जीवन 
को छोडकर एक निश्चित प्रदेश पर स्थायी रूप से निवास करने लगे, तब उनके 
घामाजिक और आधिक जीवन मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत आया। जनभख्या बढने लगी 
तथा निजी सम्पत्ति का प्रादुर्माव हुआ | अब मनुष्य एक ऐमे सग्ठन तथा शक्ति की 
ब्रवश्यकता अनुभव करने लगे जो उनके जीवन ओर सम्पत्ति को रक्षा कर सके, जो 
समाज में शाम्ति और व्यवस्था स्थापित करे, जो उनके आपसी झगडो का निर्णय कर 
सके तथा जो सामाशिक सम्बस्धो को नियमित कर सके । इस आवश्यकता ने मनुष्यो 
में पारस्परिक सहयोग, अनुशासन, निषमों तथा उस्र सगठन के नेता की आज्ञा का 
पालन करने भी प्रवृत्ति को जन्म दिया | यही राजनीतिक चेतना का मूल या। 
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प्रारम्भ में राजदीति चेतना अचेतन, अविकसित तथा आन्तरिक अनुभूति के 
रूप मे थी परस्तु सभ्यता के विकास के साथ साथ राजनीतिक चेदना विकसित होती 
गई । आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था, बाह्य आज्मणों से सुरक्षा तथा कानून की 
आवश्यवता आदि त राजनीतिक चेतना वो अधिक स्पष्ट कर दिया | इन सब बातो 
ते एक कबीले के अन्दर सैनिक नेतृत्व को जन्म दिया | सैदिक नेता की सत्ता ही 
राजमत्ता थी जिसकी अधीनता सबने स्वीवार की । उस मैतिक नेता ने अपने कबीले 
में रक्षा और व्यवस्था के लिए किसी न क्षिसी प्रकार की सरकार तथा कानूनों का 
निर्माण विया। इस प्रकार राज्य के चारो तत्त्व जनता, निश्चित प्रदेश, सरकार तथा 
प्रभुगत्ता आविर्भूत हुए । यही राज्य क्ञा उदय या । 

(6) स्वााविक सामाजिक ग्रदृत्ति (:2/ए/४/ 900 708002)---राज्य 
की उत्पत्ति तथा विकास में सम्भवतः सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व मनुष्य की स्वाभाविक 
सामाजिक प्रवृत्ति है। राज्य मनुष्य की प्रह्ृति का ही परिणाम है अरस्तू के अनुसार, 
"मतुष्य स्वभावत एक सामाजिक प्राणी हैं। जो मनुष्य समाज से बाहर रहता है 
अथवा जिसे समाज की आवश्यकता नहों है, वह या तो देवता है अथवा पशु ।” 
बुइरो बिल्सत का भी यही मत है कि “सगठन की भावना स्वाभाविक है और वहू 
ममुष्य तथा परिवार के साथ उत्प्न हुई है। ' सामाजिक जीवन मे मनुष्यों मे पारस्परिक 
सघर्ष वी सम्भावना रहती है जिसके कारण सथाज में शान्ति और व्यवस्था भग हो 
जाने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति भे मनुष्यों के लिए श्रेप्ठ जीवन की 
प्राप्ति सम्भव नहीं है । अत श्रेप्ठ जीवन की प्राप्ति के उद्देश्य से सामाजिक जीवन 
का मियमन और नियन्त्रण आवश्यक हो गया । इस उद्देश्य की पूति के लिए ही राज्य 
का स्वाभाविक रूप से उदय हुआ है | अरत्तू ने कहा भी है कि “राज्य का उदय 
जीवन के लिए हुआ है परन्तु वह जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही अद 
विद्यमान है । + प्रारम्भ मे सामाजिक जीवन भरल होदे के कारण राज्य का स्वरूप 
भी ग़रल था परन्तु जँसे जैसे साप्राजिक जीवत जटिल होता गया, वैप्लेन्वेप्ने राज्य का 
स्वरुप भी जेटिल तथा व्यापक बनता गया ॥ 

निष्कर्ध--राज्य की उत्पक्ति के सम्बन्ध मे ऊपर जिन तिद्धान्तों का वर्णव 
किया गया है, उनमे ऐनिहासिक अथवा विकोसवादी सिद्धान्त हो तर्क-सगत होने के 
कारण सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धान्त माना जाता है। वस्तुत राज्य के विकास मे किसी 
एक तत्त्व ने नहीं अपितु सभी तत्त्वो--रक्त सम्बन्ध, धर्म, शक्ति, आधिक आवश्यकताएं, 
राजनीतिक चेतना, स्वाभाविक्त सामाजिक प्रवृत्ति ने सामूहिक रूप से योग दिया है। 
राज्य इन राभी तत्वों के सापुहिक सहयोग का परिणाम है। डॉ० गातेर ने इस 
भम्बन्ध मे ठीक' ही कहा है कि “इनमें से अकेले फिसो भो एक तत्त्व के कारण राज्य 
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का उदय नहीं हुआ है, वरन्‌ म्युनाधिक रूप में इन सबके सामूहिक रूप से कार्य करने 
के परिणामस्वरूप हो अराजकता का अन्त हुआ और राज्य अस्तित्व में आया ॥77 
पारिवारिक अनुशासन के अन्दर ही सरकार वा उदय हो चुका था । घ॒र्मं ने परारि- 
वारिंक अनुशासन को कठोर बनाया । जब मनुष्यों की आधिक आवश्यक्ताएँ बढीं तब 


राज्य 


वी स्थापना आवश्यक हो गई। शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य को 


हृढ़ता तथा स्पष्दतां प्रदान की । इस प्रकार राज्य का उदय हुआ तथा घारे घीरे 
विकास करते हुए वर्तृमान समय में उसका स्वरूप जटिल हो गया है । 
अभ्यास के प्रश्न 

].. राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दैंदी सिद्धान्त की ब्यास्या कीजिए। यह 
प्िडान्त वहाँ तक ठीक है ? 

७ राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे शक्ति सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । 

3. राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पितृत्तत्तात्मकू तथा मातृत्त्तात्मक सिद्धान्तों 
की आलोचनात्मक ब्याख्या वीजिए । 

4... राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त का परीक्षण वीजिए तथा 
उसकी सीमाओं का उल्लेख वीजिए । 

5 इस दृष्टिकोण की विवेचना बीजिए कि राज्य की उत्पत्ति दैवी-इच्छा अथवा 
सामाजिक समझौते के परिणामस्वरूप नहीं हुई है बल्कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
मे, व्यक्ति द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्था भो खोज मे राज्य की उत्पत्ति को देखा 
जा सबता है। 6 

6 प्रायः यह वहा जाता है कि सामाजिक समझौते के सम्बन्ध में अपने विचारों 
की सीमाओं के बावजूद, हॉम्स, लॉक एवं रूप्तो ने राजनीतिक विच्षारों के 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप इस विचार से कहाँ तक 
सहमत हैं ? तऊँ सहित स्पष्ट कीजिए । ञ 

2. हॉन्स, लॉक तथा हूसो द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के गामाजिक 
सप्रश्नौता स्िद्धास्त सम्बन्धी विचारो का परीक्षण कीजिए । 

8. छसों द्वारा प्रत्िपादित राज्य वी उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त 


विपयव' विचारों का परीक्षण कीजिए | (राजस्थान विश्व०, 978) 
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इस दृष्टिकोण का मूल्थाकन कीजिए कि राज्य की उत्पत्ति उन कारणों 
एवं परिस्यितिषों के फतस्वरूप हुई है जो ऐतिहासिक विकाप्त से सम्बद्ध 
रहे हैं । 
रूपों को सामान्य इच्छा सम्बन्धी अवधारणा का मुल्याकन कोजिए | 
(राजस्थान विश्व०, 7977) 
* हॉब्स ने तिरकुश राजतन्त, लॉक ने सर्वधातिक राजतत्त्र तथा झसो ने 
लोकप्रिय सप्प्रभुता का प्रतिषादन किया है |” इसकी व्याख्या कीजिए! 
“ सामाजिक समझौता सिद्धान्त ने लोकतनन्‍्द के लिए मार्गे का निर्माण किया |" 
इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए (दाजस्थान विश्व०, 973) 
"राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं । इस कथन की विवेचना कीजिए 
तथा राज्य के विकास मै जिन तत्त्वो ने योग दिया है, उन्हें स्पष्ट कीजिए । 
सामाजिक समझौते के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए | यह 
राज्य की उत्पत्ति की कहाँ ढक सही-सही व्याख्या कर पाता है ? 
राज्य की उतत्ति के सम्बन्ध में विकामवादी सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । 
(राजस्थान विश्व०, 975) 
प्राकृतिक अवस्था एवं साध्नाजिक सप्रझौते पर हॉब्स, लॉक और रूसों के 
विद्यारों का परीक्षण कीजिए ( (राजस्थान विश्व०, 976) 
“राज्य का आधार शक्ति नही, इच्छा है ।” विवेचनां कीजिए ! 
(राजस्थात विश्व०, 975) 


_8....रज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नही ।' (ग्रीव) 


उपर्युक्त कषन को राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धान्त के सन्दर्भ मे 
समझाइए। (राजस्थान विश्व०, 974) 


8 “राज्य व तो ईश्वर की कृति है, म किसी उच्च शक्ति का परिणाम है, न किसी 


प्रस्ताव अचदा सम्मेलन की सृष्टि है और न ही किसी परिवार का विस्तार 

मान है!” (गार्नर) इस कथन को ध्यान मे रखते हुए राज्य की उत्पत्ति-के 

बिकासवादी सिद्धान्त (ऐतिहासिक सिद्धान्द]) का विवेचल कीजिए । 
(राजस्थान विश्व०, 7979) 
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राज्य का ऐतिहासिक विकास 
| लाडा0राएड, 7६५पष्या.0एशआएथा 07 छाए ] 





“यूनान ने बिना एकता के प्रजातस्त्रवाद का विकास किया था, रोम 
ने बिना प्रजातस्पवाद के एकता की प्राप्ति को थो ४"!7 





राज्य का ऐतिहासिक विकास 

राज्य का विकास नियमित रूप से नहीं हुआ तथा सब स्थानों पर उसवा रूप 
भी समात नहीं रहा है। कुछ बिचाएको का मत है कि राज्य के ॒प एक निश्चित क्रम 
से बदलते रहते हैं और अपकर्ष पर पहुँचकर पुन परिवतेन का क्रम प्रारम्भ हो जाता 
है परस्तु यह धारणा प्रान्तिपूर्ण है। वस्तुत राज्य का विकास्ध किसी निरिचत रेखा 
कार क्रम से नही हुआ है । झसतार के विभिन्न क्षेत्रों पे परिस्थितियों तथा मानव स्वशाव 
की भिन्नता ने विभिन्न प्रकार वी आकृति और स्वरूप वाले राज्यों को जिक्सित किया 
है। आधुतिक राष्ट्रीय राज्य को आदि काल से सेकर अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने 
में अनेक अवस्थाओ तया रूपो से गुजरना पडा । यहू कहना बढित है कि राज्य के 
विकास की ये बवस्थाएँ कौत-कौत ही थी । फ़िर भी सम्रार के सभी राज्यों के विकास 
के विश्लेषण के आधार पर मोटे रूप में हम यह कह सकते हैं कि राज्य के विकास की 
अवस्थाएँ इस प्रकार रही हैं--कबायलो राज्य, प्राध्य साम्राज्य, तगरराज्य, वंदिक 
काल के गणराग्य, रोमन साज्नाम्य, सामन्तो राज्य, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य तथा 
विश्व सघ | 

() कबायलो राज्य (]॥6 7709( 5/30)--परिवार मतुध्य का प्राचीन 
तम सामाजिक सगठम है तथा कदीला मनुष्य व! प्राचीनतम, राजनीतिक संगठन है। 
अत राज्य का प्राचीनतम स्दरूप कबायली संगठन था। ये सगठत जनसख्या और 
क्षेत्रफल मे छोटे ये और सामान्य बत्धुत्व को भावना से बंधे रहते थे। कुछ क्वीले 
निरन्तर धूमते रहते ये और कुछ एक निश्चित भू-भाग पर स्थाई रूप से निवास करने 


|. “6हव्ल्ड गत ठ:४टा०9९१ ठढाक्रण्था३3० ऋयधि0एा प्याज, एिए्राल ०एपल्त 
पाए ऋग०ए॑ तेशाण्टाउ०) --उल्नॉला ३ #7म्रित्यां उदलाटर, 0-86, 


229 


230 ] 


लगे थे । कदीले का मुखिया ही उप सगठन का शासक होता था। संग्रठत के सभी 
सदस्यों को उसकी आज्ञा वा पालन करता होता था । वबीले के मुखिमा को उसकी 
आज्ञा का उल्‍्लघन करने वाले व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार था । कुछ कबीलो में 
मुछिया की सत्ता निरकुश तथा स्वेच्छाचारी थी ओर कुछ मे मुखिया की सत्ता पर 
योद्धाओ दी सभा का नियन्त्रण रहता था। अन नेतृत्व और आज्ञा-पालन के गुण जो 
राज्य और शासन के प्रपुद्ध लक्षण हैं, कबायली राज्य मे मौजूद थे । कुछ कबीलो मे 
मुदियों को सत्ता पैतृक आधार पर ध्राप्त होती थी तथा कुछ में विरवाचित की श्रथा 
भी प्रच्ित थी | इन कबायली संगठनों मे कोई लिखित कानूत नही थे बल्कि उनकी 
प्रयाएँ तथा परम्पराएँ ही कानून समझे जाते थे। कभी-कभी अनेक कबीले मिलकर 
एक परिसघ बना लेते थे | ये क्वोले आपस मे लड़ते रहते थे तथा शक्तिशाली कबीते 
का सरदार निबेल कबीलो को जीतकर उन पर भी राज्य करने लगता था। परन्तु, 
जैसा कि प्रेकाइवर ने लिखा है कि “इस प्रकार के ककायलो सगठन राश्यों के रूप में 
बहुत कम विक्त्ित हुए तथ! इन संगठनों मे समाज्ञ और राज्य के बीच फोई पमेद भो 
नहीं था (! 

(2) प्राच्य साम्राज्य (07०0० ध7700)--प्रारम्भिक कात मे प्रमण 
करने वाले कबीले सामान्यत उन प्रदेशों से बसे जहाँ उनकी आवश्यकताएँ आसानी 
से पूरी हो सकती थी। इत भ्रमणशील कबीलो ते भारत में गंगा और मिन्धु नदी, 
चीन में ह्वागहो तथा यांग्टीसीक्याग नदी, इराक तथा सीरिया मे दजला और फशत 
नददी तथा मिस्र भें नील नदी की घाटियों को अपना निवास्स्थान बनाया ।अंत इत 
धाटियों में ही प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया और, इन्ही मे प्राची काल के 
साम्राम्यो की स्थापता हुई । इस प्रकार के सांम्राज्य सुभेरिया, असीरिया, फारस, 
मिस्र, चीन और भारत में स्थापित हुए । 

इन साम्राज्यों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं पहला, इन सभी 
साम्राज्यो में प्रायः राजतन्त्र प्रचलित था। कहीं-कहीं विशेष प्रवार की प्रतिनिधि 
सस्थाएँ भी पायी जाती थीं । दूसरा, राजा प्राप निरकुश होता था तथा उसे अर्तीमित 
शक्तियाँ प्राप्त थीं । तीसरा, राजा राजनीतिक शक्तियों के अतिरिक्त धाभिक शक्तियों से 
भी सापन्न होता था। धर्म की स्वीकृति तथा राजा की आाज्ञा ही राज्य के नियम थे । 
चौथा, राजा की क्षाज्ञाओं का पालन करता ही प्रजाजनों का पवित्र कर्तव्य था। 
प्रजाजन अपने अधिकारो तथा स्वतम्ञता के विषय में कुछ नही जानते थे । पाँचवा, 
इन राज्यों में वाणिज्य तथा व्यापार की उप्नति हुई, मनुष्यों के कार्यों के आधार पर 
जातियाँ विकसित हुईं मौर विभिन्न जातियो के बीच बाधिक तथा सामाजिव' विपमताएँ 
बढ़ने लगीं । छठा, इन राज्यो का समाज प्राय दो वर्गों मे बेंट गया घा--उच्च वर्ग 
तथा निम्द वर्ग। उच्च वर में राजा, पुरोहित, राजतीतिज्न, दरवारी और सँनिक 
पदाधिकारी शामिल थे तथा निस्‍्त वर्ग मे साधारण जनता आती थी। सातवाँ, घन, 
शक्ति, सत्ता दया सम्माव ब्राप्त करने बी लालसा ने राज्य में दरबारियों और उच्च 
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पदाधिकारियों के वर्ग को जन्म दिया | आठवाँ, इन राज्यो म एव स्थायी सैन्य 
व्यवस्था कायम हो गई । नर्वाँ, निरन्तर युद्धों के परिणामस्वरूप इन राज्यों म दास 
प्रथा का प्रचलन हुआ । दासो का जीवन बहुन ही क्प्टमय था। 
कुछ विचारकों के मतानुसार य साञ्रान्य राजनीतिक हृष्टि से असगठित तथा 
अत्यन्त अपूर्ण थे। इनमें सम्राट की सत्ता भय और निरकुशता पर आधारित थी । 
फारस के अतिरित्त्त अन्य सभी साम्राज्यो का काम अधिकतर राजस्व देसुल करना 
तथा सैनिकों की भर्ती करना था । सचार और यातायात के साधन बहुत ही पिछडे 
हुए होने के कारण इन साम्राज्यो मे एव हढ और शक्तिशाली केद्रीय शासभ वी स्थापना 
सम्भव मही थी। अल ये प्रारम्भिक साम्राज्य बहुत ही अस्थिर थे और वे बनत-बिगइत 
रहने थे । इनमे न तो एकता थी और न ही हृढ सगठन । इनमे व्यक्तिगत स्वतबन्नता 
तथा वास्तविक राजनीतिक प्रगति क लिए भी कोई जबसर नही था । जब भी सत्ता- 
झूढ राजवश निर्बेल होता था, तभी कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह करक 
राजमत्ता पर अपना अधिकार कर लेता था ) 
ऐसी अवस्था मे इनें राज्यों की स्थिति बहुत ही डावाइोल तथा अस्त भ्यस्त 
रहती थी । गैटल के शब्दों म, “भय पर आधारित होने के कारण जनता के लिए 
प्राचीन राज्यो का स्वरूप दासों के स्वामी तथा कर सप्रह करने वाले के रूप मे था । 
ऐसी परिस्थिति में राज्य मे सगठने और व्यक्ति के लिए स्वतस्त्रता दोनो हो असस्भव 
थों (!१ प्रो० सौहटाऊ ने तो इन साम्राज्यो के विषय में यहाँ तक कहा है कि 
'राजनोति विज्ञान के विद्यार्थी के हष्टिकोण से इन साम्राज्यो का महृत्त्व बहुत कम 
है । उनमे बहुत कम ऐसो महत्वपूर्ण सस्याओं का उदय हुआ न्ञो अध्ययन के योग्य हो 
तथा उन सबकी विशेषता यह थी कि वे सब आम्तरिक हृष्टि से अस्वस्थ एवं पगु ये” 
प्राचीन राज्यों का पह विवरण अपूर्ण है। वल्ठुत कृषि, उद्योग, व्यापार, 
कला, विज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रो मे थे साम्राज्य कापो उन्नति कर चुके थे । 
उनके इस महत्त्व को उनकी आलोचता करते हुए भी गंटल ने स्वीकार विया है तथा 
कहां है कि “इन महान सांज्नाम्यों ने सस्कृति को आधारशिला रछने से, कवायलो 
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संगठनों के सकुचित एवं स्थानीय आधार को तोडने मे तथा मानव जाति को व्यापक 
राजसता से परिचित कराने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है।'? प्रो० सोल्टाऊ ने भी इस 
रप्म्राज्णो की कुछ अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए लिखा है दि ' हमे प्रथम तो यह्‌ 
बात ध्यान में रखनी उाहिए कि इस साम्राज्यो को विरकुशता व्यवहार में प्रयाओों, 
परस्पराओं एव ध्मं से नियन्त्रित रहती थो तथा द्वितोष घह कि इन्होंने पृष्वी के 
बहुत बड़े भाग में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखो । इसके अस्तित्व कौ लाबी 
शत्तान्दियाँ यह मिद्ध करतो हैं दि “उन दिनों को परिस्थितियों में वे अपने कार्य के 
लिए पूर्ण हूप से उपयुक्त थे ।/* 

(3) यूनानी नगर राग्य (॥॥8 67०2: 070 8865)--राज्य के विकास 
की तोसरी महत्त्वपूर्ण अवस्था यूनाव म मिलती है। यूतान देश की भौगोलिक परि- 
एपदियाँ राजनीतिक अधिकार और उनके उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त हैं। झम्पूर्ण 
देश पर्वदों और ध्वमुद्र के कारण अव्रेक घादियो और द्वीपो मे बंटा हुआ है। इन्ही 
घार्टियों और द्वीपों मं यूनान के प्राघीन कबीसो ने छोटे-छोटे नगर-राज्यो की स्थापना 
की । धर्म तथा जीवन के बारे में थूनानियों के विदार प्राहृदिक थे। उठके मन में 
देवी-देवत।ओ के प्रति क्ोई भय नही था, इस वारण प्रगति के मार्ग में कोई बाधा 
नहीं थी । 

आधुविक हष्टिकोण से यूवाती सगर-राज्य वास्तविक राज्य या जिसमे लोगों 
का राजनीतिक, आ्िक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन नगर-राज्य पर केन्द्रीमूंत 
चा। ये नगर राज्य स्वशासित तथा स्वावतम्बी थे | यूवानी सागरिक अपने राश्य के 
प्रति बहुत वफादार होता था । नगर के जीवन मे पूर्ण रूप से भाग लेना उप्तके जीवन 
का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य था । यूनातियो की हृष्टि में एक राज्य का तागरिक होते का 
तात्पय केवल करो को चुकाना तथा मतदान का अधिकार प्राप्त करना पात्र नहीं यः 
बल्कि राज्य के समस्त कार्यों मे प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप से भाग लेना शामिल था। 
प्रत्येश नागरिक सामान्यतया एक सिपाही, एक न्यायाधीश तथा शासन करने बाली 
सपा ना एक सदस्य था। अत नागरिकता उसके लिए एक कर्तव्य और लगपपय एक 
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ब्यवसाय थी। प्रत्येक नगर-राज्य के अलग-अलग देवता थे जिनके उत्सवो मे शामिल 
होता नागरिक के लिए अनिवार्य था ॥इस तरह राज्य और समाज पृथक नहीं थे । 
गूतानी नगर एक ही समय मे राज्य, चर्च और विद्यालय सब कुछ या । वसस्‍्तुत नगर- 
राज्य सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का केत्द था । यूनानियों का विश्वास था कि राज्य से 
अलग रहकर कोई भी व्यक्त अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता | अत 
यूतानियों का हष्टिकोण भारम्भ से अन्त तक सामाजिक था । गगर-राज्यो के सामूहिक 
जागरिंक जोवन की महत्ता का वर्णन करते हुए वर्क ने लिखा हे कि “तणर-रार्ज्यों 
को नागरिकता विज्ञान, कला, गुणों एवं धूर्णता को दृष्टि से मानव-जोदन के प्रत्येक 
पक्ष को सर्वेतोन्मुज़ों साधेदारों यी ॥/7 

मूनानियों मे अपने नगर-राज्यों मे कई प्रकार के राजनीतिक सगठनों को 
विकसित किया । दूनान के सगर“राज्य प्रत्यक्ष लोकतस्त्र के आदर उदाहरण थे, क्योकि 
सभी नागरिक राज्य के शासन के साप प्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए थे। केवल स्पार्टा को 
छोडकर ओ बराबर र्ढ़िवादी बना रहा, अन्य सभी राज्यों मे शासत-प्रणालियों का 
स्वरूप निरन्तर बदलता रहता था । यह परिवतंन स्राधारणतया राजतन्त्र से कुलीनतन्त्र, 
कुलोनतस्त्र से निरकुशतन्त्र, निरकुशतन्त्र से लोकतन्त्र और लोकतन्‍्त्र से फिर राजतस्त्र 
की ओर होता रहता था। 

इस तरह यूनानी मगर-राज्य सम्यता और राजमीतिक विकास के हृष्टिकोण से 
बहुत ऊँचे उढे हुए थे। इन्होने स्वशासन तथा ध्यक्त को स्वतन्त्रता का आदर्श प्रस्तुत 
किया। इने नगर-राज्यों को ससार को सबसे बडी देन सुकरात, प्लेटो और अरस्तू 
का दर्शन है। वस्तुतः यूनानी नगर-राज्यो की स्थापता से ही राजनीति विज्ञान का 
अध्ययन प्रारम्भ होता है। परन्तु इतना सब होते हुए भी नगर राज्यो मे कुछ कमियाँ 
भी थी । प्रथम तो, ये नगर राज्य दास-प्रथा पर आधारित थे जिसके कारण इनका 
सामाजिक जीवत पारस्परिक द्वेंप एव अविश्दास की भावना से भरा हुआ था । द्वितीय, 
इत नगर-राज्यो ने अपने तागरिक्ो में स्थानीय भ्रेम तथा सकीर्णता की मनोदृत्ति को 
जन्म दिया | इसके कारण उनमे राष्ट्रीय एकता को भावना विकसित नहीं हो पायी ॥ 
ये नगर-राज्य आपस मे एक-दूसरे से लड़ते रहते दे जिसके कारण इनकी शक्ति क्षीण 
होती चली गयी ओर अन्त मे पहले मेसीडोनिया ने तथा बाद में रोम ने इन पर 
अधिकार करके इनके स्वत॒न्त्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया । 

(4) बेदिक-कालोन गणराज्य (रेट०७०७॥८६ ० ४८१८ 88०)--जिन दिनो 
यूतान में भगर-राज्यों का अस्तित्व था, उन दिनो भारत में भी छोटे-छोटे गणराज्य 
पनप रहे थे | इन भारतीय गणराज्यों के सम्बन्ध भे हमारा ज्ञात वेंदिक साहित्य पर 
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हो आशरित है! म्रहामारत और बौद्ध साहित्य में भी गणराज्यो का उल्लेख मिलता हा 
म्रिकर्दर के आक्रमण के समय पजाब में मालव, शूद्क और शिवि गणराज्यों का 
उल्लेख मिलता है। ये गणराज्य दो प्रकार के थे | प्रयम प्रकार के गणराज्य तो वे ये 
जिनमे उस गण के सब नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों मे भाग लेते थे | वे 
सभा' नाम की सस्था में एकत्रित होकर राज्य-कार्ये का सचालन करते थे तथा सभी 
मिलकर गण के मुखिया वर्थात्‌ गण प्रमुख का तिर्वाचच वरते थे। दूसरे प्रकार के 
गणराए्प वे ये जिनमे कुछ प्रमुख परिवारों के मुखिया मिलकर राज्य-वार्य का 
संचालन करते थे। इन गणराज्यो का सबसे बडा दोप इनवी सेंनिक हृष्टिसे 
निबंलंदा थी तथा ये आपस में (क दूमरे से लडते रहते थे। जिस प्रकार यूमान के 
नगर-राज्य रोम के सा्वभौर साम्राज्य मे विलीन हो गये, उभी प्रगार मौय्य साम्राज्य 
के उदय के पश्चात्‌ ये देदिककालीन गणराज्य उसमे विलीन हो गये और बड़े बड़े 
साम्राब्यो वा इतिहास आराम हुआ । 


(5) रोमन सातन्राज्य (रि०४शा) 80970)--यूनात के मगर राज्यों के समाम 
प्रारम्भ मे रोम भी एक नगर-राज्य था। यह नगर-राज्य इटली की एकमात्र जहाज- 
रानी के थोप्य महत्त्वपृं नदी टाइबर के किनारे पर स्थित था तथा चारो ओर 
पहाडियो से घिरा हुआ होने के कारण अधिक सुरक्षित था। आरम्भ में इस नेगर- 
राज्य का कोई विशेष महत्त्व नही था परन्तु अपनी भोगोलिक स्थिति के कारण यह 
बहुत शीघ्र ही इटली का एफ प्रधान राज्य बन गया । इसमें रहने वाले विभिन्न कबीले 
एक सामान्य घामिक उपासना के कारण एकता की भावता मे बंध्ठ हुए थे। धीरे- 
धीरे यह भगर राज्य बहुत शक्तिशाली होता गया और इसने अपने क्षेत्र का विस्तार 
करना प्रारम्भ कर दिया । इसने सबसे पहले अपने पड़ौसी इटली के नगर-राज्यों को 
अपने मे मिलाया और इसके पश्चात्‌ इसने इगर्लण्ड, फ्रास, जर्मती, स्पेन, आस्ट्रिया, 
घलकान, यूनान, एशिया माइनर आदि सुदृरवर्ती प्रदेशों को जीतकर एक विशाल 
साम्राज्य वी स्थापता वी । इस प्रकार रोम का तगर राज्य एक विशाल साम्राज्य 
का स्वामी बन गया और वही से सम्पूर्ण साम्राज्य का शासन प्रबन्ध होने लगा । 


रोम के राज्य का शासनठन्त्र त्रमिक रूप से बदलता रहा। प्रारम्भ में 50 
ई० पू० तक वहां का शासन राजतन्त्रीय था। राजा ही शास्त्र, न्यायाधीश तया 
धर्म-गुर होता था। राजा की शक्तियाँ असीमित मानो जाती थी परन्तु फिर भी उससे 
यह आशा की जाती थी कि वह राज्य की दृद्धजत परिपद्‌ की सलाह से शासत के 
सारे कार्य करेगा। शासन के कार्यों में केवल कुलीन वर्ग के लोगो को ही भाग लेने 
का अधिकार था तथा साधारण लोगो को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त नही थे । 

50 ई० पू० मे रोम में राजतन्त्र का अन्त हो गया और उस्के स्थान पर 
गणतन्त्र की स्थापना हो गई । शासन के समस्त अधिकार दो अधिकारियों को सौप 
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दिये गये जिनका निर्वाचन प्रतिवर्ध होता था । इत अधिकारियों को बाद में बॉस्सल्स 
((0०४४४$) कहा जाने लगा + साधारण जनता को अभी भी शासन-सम्वन्धी अधिकार 
आप्त मही थे परन्तु दो शताब्दियों तक सधर्ष करने के पश्चात्‌ आगे चलकर उसे भी 
कुछ अधिकार प्राप्त हो गये । रोम का गणतन्त्र चार सिद्धान्तों पर आधारित था-- 
(।]) विमाजित राजप्तता, (2) राज्य के अधिकारियों की अल्प-अवधि, (3] 
कॉ“सह्त्त के सीमित सैनिक अधिकार, ठथा (4) महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय का लोगो 
को अन्तिम अधिकार । 

लगभग दूमरी शताब्दी के मध्य मे जब रोम के साप्राज्य का विस्तार बहुत 
दूर दूर के प्रदेशो तब हो गया तब रोम मे गणतन्त्र के स्थान पर निरकुश राजतन्व 
का उदय हुआ । सा ख्राज्य की शाप्तन-ब्यवस्था का वर्णन करते हुए डॉ० आशोर्वादस 
ने लिखा है कि “फ्राझ्राज्य को एक सूत्र प्रे बांघे रखते के लिए एक प्रभावपूर्ण केन्द्रीय 
शासने और नियन्त्रण की व्यवस्था की गई। जीते हुए भू भाग प्रदेशों में बाँठ दिये 
गये। हर प्रदेश मे एक रोमन अधिकारी नियुक्त क्या जाता था, जिसे 'प्रोकास्सल/ 
(?:००५॥५७!।) कहते थे । उम्रे राजतीतिक तथा नागरिक मामलों मे सम्पूर्ण भधिकार 
मिले हुए थे । स्वयथ रोम मे गणतन्त्र का स्थान तानाणाही संनिक शासन ने ले लिया 
या। सम्राट सबंशक्तिमात वन गया था। जनश्रिय परिषदों का कोई महत्त्वपूण कार्य 
नही रह पया था । सीनेट को प्रमुख स्पान अवश्य प्राप्त या परन्तु उम पर भी सम्राट 
का नियन्त्रण रहता था। अन्त मे सम्लाट के आदेश ही कानून मान जान लगे ।! 

ऊन्होने भागे लिछा है कि “दूसरी शताब्दी के अन्त तक पुराने सिद्धान्त का 
सिद्धान्त कि शासक को अधिकार प्रजा से प्राप्त होने हैं', दंबी उत्तत्ति सिद्धान्त! ने 
ले लिया। सम्राट की सत्ता ईश्वर द्वारा दो गयी माती जान लगी | कुछ सम्य तक 
तो सश्राट को ईश्वर ही मानकर प्रूजा गया । बाद में जब ईसाई धर्म को राज्य धर्म 
स्वीकार कर लिया गया तब सम्राट को पृष्दी पर परमात्मा का प्रतिनिधि माना 
जाने लगा $ इस अकार प्रादीत लोकतन्त्रीय सयर-राज्य एवतन्त्रीय विश्व साज्राज्य बन 
शया। स्वतन्त्रता, लोकतन्ध्र और स्थानीय स्वाघीनता का मान घट गया और उनके 
स्थान पर एकता व्यवस्था, विश्व-कानून और विश्वबस्धुत्त के रोमन आदशों की 
प्रतिष्ठा बढ गई ।" 

रोम को देन--रोमन साम्राज्य की राजनीति विज्ञान को कई भहत्त्वपूर्ण 
देने हैं जो इस प्रकार हैं--() ससार को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित तथा सुशासन देते 
का स्थायी गौरव रोम को ही भ्राप्त है। (2) रोमन विधि, जिसे रोमन लॉ कहां 
जाता है, उपनिवेश सम्बन्धी "्रशासन तथा नगरपालिकाओं वी शासन-ध्यवस्था आधु- 
निक युय को रोमन साम्राज्य की महत्त्वपूर्ण देनें हैं। (3) रोम ने माया, यमें, कला 
एवं सस्कृति को एकता स्थापित करने को दिशा मे प्रशास्कोय प्रयत्त किया। (4) 
शों० आशीर्वादप के अनुसार, “सम्प्रभुता और नागरिकता के सुगढित आदर्श तथा 
विभिन्न जातियो से राजनीतिक एकता स्थाप्रित करते की पद्धतियाँ रोम की बुछ 
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महत्त्वपूर्ण सफलताएं हैं ।" (5) मेकाइवर के अनुमार, “आरम्भ से ही रोम के लोग 
अपनी सूझ के कारण नागरिक अधिकार (विधि के समक्ष समानता का अधिकार) 
और राजनीतिक अधिकार मे स्पष्ट भेद कर पके ।” (6) रोम की कानूत-प्रधालियो 
का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर देखा जा सकता है । 

रोमन साज्नाज्य के पतन के कारण--उपरोकत महान सफलताओ के बावजूद 
भरी रोमन साम्राज्य स्थायी नहीं रह सका । इसके पतन के कुछ मृह्य कोरण इस 
प्रकार हैं--(।) रोमन साम्राज्य की शक्तित अत्यन्त अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित 
थी । साम्राज्य की वास्तविक शक्ति सेनापतियों के हाथो में रहती थी और वे अपनी 
शक्ति का प्राय' दुशपयोग करने थे। हसका एरिणाम यह हुआ कि रोम बय जनतन्त 
अधिनायक्तन्त्र में बदल गया और सम्राट का प्रद वश-परम्परागत हो गया। (2) 
रोमन साम्राज्य का एक दूसरा प्रमुख दोष उसमे पायी जाने वाली दासप्रषा थी। 
जनता का एवं बहुत बडा भाग शाप्तन में भांग लेने के अधिकार से वचित था) 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब रोमन साप्तलाज्य पर बबंर जातियो के आक्रमण 
होने लग्रे तब सम्पूर्ण जनता ने उसकी रक्षा में योग नहीं दिया । 

डॉ० आशीर्वादम के अमुसार, “एकता की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का बलिदान, शासन की हृदयहीत कुशलता, उच्चवर्गों का नैतिक पतन, महामारियाँ, 
साम्राज्य का कमजोर आधिक आधार, सम्राटो के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का 
अभाव, धामिक अव्यवस्था एवं बबर जातियो के आक़रमण” रोमन साम्राज्य के पतन 
के प्रमुख कारण थे | सक्षेप मे, हम सोल्टाऊ के शब्दों में यह कह सकते हैं कि 
“रोमन पद्धति की निर्दलता पह थी कि यह अत्यन्त रोमन, अत्यन्त केन्द्रित, रोप को 
इच्छाओं भौर हितों द्वारा अत्यधिक प्रण्तावित तथा तत्कालीन सम्राट के श्यक्तित्व 
पर अत्यप्रिक अवलम्धित थो ।”| यूनान तथा रोम की अधूर्णता की चर्चा करते हुए 
गेंटल ने ठोक ही कहा है कि 'यूनान ने बिना एकता के प्रजातन्त्रवाद का विकास 
किया या, रोम ने बिना प्रजातत्त्रवाद के एकता को प्राप्ति को थी ?” यद्यपि रोमत 
साम्राज्य का पतन हो गया परन्तु फिर भी उसने ससार के सामने श्रेष्ठ प्रशासित 
राज्य का आदशें उपस्थित क्या । 

मगध का सावधोम साम्राज्य-रोमत साम्राम्य के समान ही भारत मे 
मग्रध अथवा पाटलिपुत्र का साम्राज्य स्थापित हुआ । प्राटतिपुत्र मगध की राजधानी 
थी। मगध का जतपद सबसे पहले महा जनपद बना और उसके पश्चात उसने भारत 
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के अस्य छोटे छोटे जनपदो को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की ! उत्तरी 
आरत में तो यहू साम्राज्य लगभग एक हजार वर्ष तक बना रहा, परन्तु दक्षिणी भारत 
भी बहुत समय तब पाटलिपुत्र के साम्राज्य में सम्मिलित रहा। कौटिल्य के 'अर्थ- 
शास्त्र' से पता चलता है कि सम्राट की शक्तियाँ अपरिमित होती थी परन्तु फिर 
मी वह धर्म और न्याय भी मर्यादा के अनुसार शासन करता था। ब्यक्तियों को 
सामाजिक और धामिक स्वतन्त्रता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त थी। विभिन्न जनपदों के 
कानूनों का भादर किया जाता था तथा साम्राज्य के कानून स्थानीय कानूनों को 
ध्यान में रखते हुए बनाये जाते ये | इस तरह विभिन्न जनपदो को पर्याप्त मात्रा में 
स्थानीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी । इस प्रकार पाटलिपुत्र के साम्राज्य मे केम्द्रीयकरण 
तथा स्थातीय स्वशासत दोनो को उचित स्थान प्राप्त था। आन्तरिक विद्रोहो तथा 
विदेशी आक्रमणों ने इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया । 

(6) प्रामस्तो राज्य (706 ए८एवंओ $09०)--रोमन साम्राज्य के पतन के 
पश्चात पाँचवीं शताब्दी मे सामन्‍्ती राज्यो का उदय हुआ। रोमन साम्राज्य उत्तरी 
जमंनी की ददंर जातियो के आक्मणो के परिणामस्वरूप छिन्न भिन्न हो गया | उसके 
स्थान पर अनेक शक्तिशाली सामस्तो ने अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये। 
इस तरह रोमन स/प्राज्य के भगतावशेषों पर अनेक सामन्‍्ती राज्यों की स्थापना हो 
गयी । यूरोप में लगभग एड हजार वर्ण तक इन्हीं सामन्‍्ती राज्यों का 
प्रभाव रहा । 

सामस्ती राज्यों का सगठन एक श्यूखला के समान होती था जिसकी सबसे 
ऊँची कही प्रधान सामन्त अथवा राजा होता था तथा सबसे नीची कड़ी दास होते 
थे | सामन्‍त अपनी जागीर राजा से प्राप्त करते थे परन्तु वे अपनी जागीरो के पूर्ण 
स्वामी होते ये । उन्हे केवल राजा को आधिपत्थ स्वीवार करना पड़ता था तथा 
आवश्यकता पढने पर उन्हें राशा की सैनिक तथा वित्तीय सहायता करनी पडती 
थी। विशेष अवसरो पर दे राजा को उपहार तथा अन्य प्रकार की सेवाएँ भेंट 
करते थे | सामन्‍्त अपने दायित्वों को पूर्ण करते रहने तक अपनी जागीर का मालिक 
घना रहता था और उमवी मृत्यु के पश्चात वह जागीर स्वत उसके उत्तराधिकारी 
को मिल दादी थी। ये साप्रन्त राजा के प्रति वफादार रहते ये। कुछ बड़े-बड़े 
सामसस्‍त अपनी जागीर को अन्य छोटे सामन्तों में बाँट देते थे। ये छोटे सामन्‍्त भी 
अपनी जागीर को और छोटे-छोटे जागीरदारो मे काँट देते थे । ये जागीरदार बंसी ही 
शर्तों पर अपनी जागीर को छोटे जागीरदारों, किसानों और दासों मे बॉँट देते ये । 
इत सब वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध वेसे ही होते ये जँसे राजा तथा सामस्तों के 
दौच होते ये । नीचे के स्तर का भू-स्वामी अपने से ऊपर के स्तर के भू-स्वामी के 
भति वफादार होता था तथा अपने को उसका सेवक मानता था । राजा अथवा प्रधान 
सामन्‍्त का छोटे जागीरदारों, किसानों व दासों के वर्ग पर अप्रत्यक्ष ही अधिकार 
होता था। इस प्रकार सामस्ती राज्य को स्थिति एक पिरामिड के समान थी जिसमें 
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सबसे ऊपर राजा, उमक्े नीचे बडे सामन्‍्त, उसके नीचे छोटे सामस्ते, जागीरदार, 
किसान तथा सबसे नीचे दास होते थे । 


इस ढाँचे का आधार स्वायत्त शासन तथा वैयक्तिक भक्ति थी। उस समय 
एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता का अभाव था जिसवा सब पर प्रभुृत्व हो | वस्तुत: ये 
सामन्ती राज्य वास्तविक अं में राज्य नहीं थे । उतमे न तो सर्वेमान्य नागरिकता 
थी और न सर्वेमान्य नियम ही ये । राज्य में कोई केग्द्रीय अधिकारी नहीं था और 
लोएो की स्वामिभवित पग-पय पर विभाजित थी । व्यक्ति अपने से ऊपर के स्तर के 
भू-स्वामी के माध्यम से राजा के प्रति दपादार होते थे। राजा सामन्तो वी शक्ति 
पर निर्भर करता था और सामन्‍्त अपन अधीनस्थ सामन्‍्तो तथा जाग्रीरदारों पर 
निर्भर रहते थे । सक्षेप्र मे, हम यह कह सकते हैं कि 'सामस्ती श्रया अपूर्ण, शोषण- 
प्रधान तथा एक सगठित अव्यपस्था थो ।” इन दोषों के कारण सामन्‍्तवाद का 
पतन हो गया और उमके स्थान पर राष्ट्रीय राज्यो की स्थापना हुई । 


(7) आधुनिक राष्ट्रीय राज्य (06 ॥४०002८7] ]३७070 $&॥6)--सामन्ती 
राज्यो के बाद आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का विक्षास हुआ । राष्ट्रीय राज्यों के विकास 
मे पूरोप के पुनर्जागरण, धर्म मुघार आन्दोलन, औद्योगिक क्रान्ति तथा सामस्तों के 
पारस्परिक युद्धों ने महत्त्वपूर्ण योग दिया। व्यापार को वृद्धि, नगरों की स्थापना, 
मद्रा के चलन और प्रमार तथा यातायात के साधनों में सुधार आदि से इनको 
स्थापता को और प्रोस्याहत मिला | बारूद के आविष्कार तथा स्थाई सेना के दिर्माण 
के कारण राजाओं को अपने सामन्तो पर निर्भर रहने वी जरूरत नहीं रह गयी । इस 
सब कारणों ने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यो के मार्य को प्रशस्त किया। इगलैण्ड, फ्रास, 
स्पेन तथा रूस में शक्तिशाली राजाओ ने सामन्‍्तों को अपने वश मे करके राष्ट्रीय 
रूप से स्गठित राज्यों की स्थापना की । इत राजाओं ने पोप और चर्च की सर्वोच्चता 
को चुनौती दी । व्यावसाधिक और व्यापारी वर्ग अपने आधिक लांप्त की दृष्टि से 
शान्ति तंथा व्यवस्था के पोपक बन गये और साथ ही राष्ट्रीय राज्य के भ्रवल समर्थक 
बन ग्ये। उन्होंने राष्ट्रीय राजाओ, राष्ट्रीय सेना और कर व्यवस्था कायम करने मे 
बहुत सहायता दी 


जिन राज्यो परे शक्तिशाली शासन की स्थापना हुई, उनमे शासन-पद्धतिं, 
धर्म, भाषा, रीहि रिदृज तथा परम्पराजो आदि की समानता के उदय के कारण 
एक ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास्त हुआ जिसके आधार पर राष्ट्रीय 
राज्यों का विर्माण हुआ । इसी भावना ने एक रघ्दू-एक राज्य के मिद्धान्त का 
अतिपादन किया। इन राष्ट्रीय राज्यो मे दंवी सिद्धान्त पर आधारित निरकुश राज- 
तत्तर की स्थापना हुई। इन राज्यो में यह सिद्धान्त प्रचलित था कि राजा पृथ्वी पर 
ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसको आह्ला का पालन ईश्वर की आज्ञा का पाकन है 
दया उसका विरोध ईश्वर का विसेय है । उसकी इच्छा ही कानूत है। 
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अ्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रीय राज्य--राष्ट्रीय राज्यो मे निरकुशता वा सिद्धार्त 
बहुत दिन नहीं चल सवा । प्रारम्भ में जनता ने सामनन्‍्तो के अत्याचारों से छुठकारा 
पाने के लिए निरवुश राजतस्त्र को अपना लिया था । परन्‍्तु ज॑से ही सामन्‍्तवाद का 

अन्त हुआ तथा जनता मे राजनीतिक जागृति आई और लोगो को अपनी शक्ति तथा 
# महत्ता का ज्ञान हुआ, वैसे ही जनता राजवीतिक अधिकारों तथा सुविधाओं की:माँग 
करने लगी । इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक अधिकारों के लिए राजाओं 
दया जनता मे एक लम्बा सघर्य प्रारम्भ हो गया | यह संघर्ष लोक्तन्त्र की दिशा से एक 
महत्त्वपूर्ण कदम था । सबसे पहले यह संघर्ष इगलेण्ड मे प्रारम्भ हुआ जहाँ सन्‌ 688 
ई० की गोरवपूर्ण क्रान्ति के द्वारा राजा की शक्तियों को पूर्णवया सीमित कर दिया 
गया । इसके पश्चात्‌ अन्य देशो में भरी लोक्तन्त्र के लिए सघर्ष प्रारम्भ हुआ | पफ्रास 
की राज्यक्रात्ति ने लोकतस्त्र के मार्य को प्रशस्त करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया। 
इनके पश्चात्‌ अनेक देशो मे लोकतन्त्रीय व्यवस्था को अपनाया गया। लोक्तन्‍्त्रवाद 
अपने साथ तीन प्रमुख सिद्धान्त लाया--समानता, लोक प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीयता । 
अब यह विचार सम्पूर्ण राजनीतिक विचारधारा का सार बव गया है कि एक ही 
राष्ट्रीयता के लोगो का एक पृथक राज्य होता चाहिए ठया उन्हे अपने शासन के ५ 
स्वर्प ना निर्णय करने एवं अपती सरकार को चुतने का अधिकार होना चाहिए। 
इस प्रकार वर्तमान राज्य राष्ट्रीयता और लोक सम्प्रभुता के पिद्धान्तों पर आधारित 
हैं तथा उनमे ब्यक्ति की स्वतस्त॒ता, समानता, भागरिको के मौलिक अधिकार और 
राष्ट्रीय एकता को अत्यधिव महत्त्व दिया जाता है। 

(8) राज्प का भावों विकास--विश्व सघ (१४०४१ ॥८त॑श॥॥०४)-- 
निस्मस्देह लोबतम्भीय राष्ट्रीय राज्य के पक्ष मे अनेक तक दिये जो सकते हैं किन्तु राज्य 
के विक्राम का यह अन्तिम चरण नही है । राजनीतिक विकास का क्रम अभी जारी है। 
इतिहास से यह पता चलता है कि राष्ट्रीयता वे आधार पर राज्य निर्माण करने बी 
नीति का परिणाम अवश्यश्भावी रूप से प्रतिस्पर्धा, प्रदियोगिता और कभी कभी, युद्ध 
होता है। औपनिदेशिव साम्राज्य के विनाश से राष्ट्रवाद के पहले के सकुचित विचार 
नष्ट हो रहे हैं और अब अन्तर्राप्ट्रोयया के विचार उनवी जगह ले रहे हैं। वर्तमान 
सप्तय में वैज्ञानिक आविध्वारों, यातायात ठथा सचार के साधतो की उन्नति, विचारों 
के आदान प्रदान, परस्पर मेल-जोल, अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के विस्तार और अनेक 
अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों की स्थापना ने राष्ट्रीय सम्प्रभुता की सकीर्णता को हटाने तथा 
अन्तर्राष्ट्रीयवा के आन्दोलठ को और भी तीद़ यति प्रदान करने में सहायता दी है। 
यह भी कहां जा सबता है कि यदि हमारे पूर्देज राष्ट्रीय थे तो हम अन्तर्राष्ट्रीय हैं। 
आज समार के सभी राज्यों के सामने अनेक समस्याएं हैं जिनमे से एक प्रमुख समस्या 
अपनी जनता के जीवत-सस्‍्तर को ऊँचा उठाने की है। वर्तमान राष्ट्रीय राज्य पृथक 
रूप से इन समस्पाओ को हल करने की क्षमता नहीं रखते । इसलिए अब अनेक विद्वान 
अहुराष्ट्रीय राज्य अथदा विश्द-सघ की आवश्यकता पर बल देने लगे हैं । 
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यह तो भविष्य ही बता सवता है कि इस विश्व-सघ का क्‍या स्वरूप होगा । 
परन्तु किसी न किमी रूप मे एक विश्व सरकार अवश्यम्भावी जान पढ़ती है। विश्व- 
सध के महात समथ॑व प्रो० खास्को का विचार है कि “अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से राज्य 
को सम्पभुता धोरे-धोरे समाप्त होतो जा रहो है क्‍योंकि अब उसकी उपयोगिता 
समाप्त हो चुको है। आज व्यक्ति को साप्लाज्यवाद को घारणा को नहीं, वरन्‌ 
संप्रवाद की कल्पना को आवश्यकता है ।' प्लीौ० ए० स्ट्रीट (0. & 800) ने ध्षपनी 
पुस्तक (॥॥07 7०४ में वर्तमान घोकतन्त्रीय राष्ट्रीय राज्यो के एक विश्व-सघ की 
झूपरेखा वा चित्रण किया है| अन्त मे, हम यही कह सकते हैं कि मानव सभ्यता 
तथा एस्कृति की रक्षा के लिए विश्ठ-मघ की इस कल्पना को साकार रूप देना अत्यन्त 
आवश्यव है । 


अभ्यास फे प्रश्न 


॥ राज्य के ऐतिहासिक विकास की सक्षेप मे विवेचना कीजिए | 
2 प्राचीत काल से वर्तमान काल तक राज्य के विकास का वर्णन कीजिए 4 
3 आधुनिक काल मे राज्य के विकास की विवेचना कीजिए । 


0 


सम्प्रभुता एवं बहुलवाद 
[5075एटाएयर 5 छशाएड&ा।5 9५] 





“पम्प्रभुता राज्य के अन्दर सबसे बडी शक्ति ओर सर्वोच्च सत्ता 
होती है जो विधि या अन्य किसी दूसरों वस्तु से सोमित नहीं होती क्योकि 
ऐसा होने पर वहू न तो सबसे अधिक शक्तिशाली ही रहेगी ओर न 
सर्वोच्च ही ॥/१ --डॉनेल्ड एफ० रसेल 





राज्य के चारो तत्त्वो मे सम्प्रभुता सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्व है। वस्तुत 

# राज्य का प्राण है जिसके अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 

दी वह तत्त्व है जो राज्य तथा अय मादव समुदायों के वीच भेद स्थापित करता है। 

सकी के शब्दों मे 'सम्प्रभुता फे कारण ही राज्य अस्य सभी प्रकार के मानव- 

ज॒दायों से भिन्न है ।'* इसी शक्ति के कारण राज्य आन्तरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा 

झा रूप में स्व॒तन्त्र होता है। यह शक्ति ही राज्य के निवासियों मे एकता की 

पवना उत्पन्न करती है। अत राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए सम्प्रभुता 
+म्बन्धी विचारों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 
सम्प्रभुता का अर्थ 

सम्प्रमुता राजनीति विज्ञान की सबसे महत्त्वपूर्ण धारणाओं में से एक है। 

परसततु यह भी सत्य है कि राजनीति विज्ञान मे और किसी शब्द पर विद्वातों में इतता 

पतभेद नहीं है जितना इस शब्द पर है। लॉ ब्राइस के अनुसार, “सम्प्रभुता का प्रश्न 
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राजनोति विज्ञान के सर्वाधिक्र विवादास्पर और उससे हुए प्रश्नों मरे से एक है ।” 
इसका मुरप कारण यह है कि प्रत्येक ते इसको पिन भिन हृष्टिकोण से देखा है 
सम्प्रभुता का अग्रेजी पर्यायवाची शब्द सॉवरेण्टी (50शथ९४०७) है जो 
लेटिन भाषा के शब्द सुपरेनस (5096:2005) से बना है जिसका अर्प उस भाषा में 
सर्वोच्च शक्ति (87००६ ९०) होता है। अत शब्द उत्पत्ति की हृष्टिसे 
सम्प्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च शक्ति अथवा सत्ता है । राज्य की यह सत्ता 
आ्तरिक क्षेत्र में सर्वाच्च तया बाह्म क्षेत्र मे स्वतन्त्र होती है । इस तरह सम्प्रभुता 
के दो पक्ष होते हैं. आत्तरिक सम्प्रशुता तथा बाह्म सम्प्रभुता | सप्प्रभुता के इन 
दोनो पश्को वो विवेचन निम्न विशित है 
आग्तरिक सम्प्रभुता--आन्तरिक सम्प्रभुता का तात्पय॑ यह है कि राज्य 
अपनो सीमा के अन्तगंत सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। वह 
अपने क्षेत्र के अत्तगंत सभो ध्यक्तियों तथा समुदायों को कागूतो अथवा आदेशों के रूप 
में किसी प्रक्चार की भी आज्ञा दे सझुता है। सभी को उसकी आज्ञा का पालत अनिवार्य 
हूप से एरना होता है तथा उसकी आज्ञा का उल्लघन करने वाला दण्ड कॉ पागी 
होता है । दूसरे शब्शे में हम रह सकते हैं कि सभी व्यक्ति तथा समुदाय राज्य हीं 
पत्ता के अधीन हैं और राज्य के आदेशों को मानने वे लिए बाध्य हैं । अपनी प्रीमा 
के अन्तर्गत राग्य रबय किसी दी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नही है। 
राज्य की आन्तरिक सम्प्रभुता का वर्णन करते हुए प्रो* लास्कों ने लिखा है, 
“बह (राज्य) अपने क्षत्र के अस्तर्गेत सभी व्यक्तियों तथा समुदायों को आजा 
प्रदात फरता है ओर इसमे से कोई उसे आज्ञा नहों दे सकता है। इसको इच्छा पर 
किसी प्रकार का कोई कानूमी बग्धत नहीं होता । किस्लो विषय में केवल अपनी 
इच्चा की एविव्यस्ति माह्न से उसे जो वह ररना चाहता है, करने का अधिकार 
मित्र मात, है ।' इस सम्बन्ध मे गानेर ने लिखा है 'थत्येक पूर्ण स्वतसत्र राज्य 
में कोई ऐमा व्यवित, सभा या समुदाय होता है जिप्ले कानूनों रूप से आज्ञा देने तथा 
उसका पायन कराने की अन्तिम शर्त भ्राप्त होतो है।' 
बाह्य सम्प्रभुता-वबाह्य सम्प्रभुता का तात्पयं यह है कि राज्य किसी भी 
बाहरी सत्ता के नियन्त्रण, दवाव अथवा हस्तक्षेप से स्वतन्त्र होता है । उप्ते इस बाते, 
को पूर्ण स्वतन्त्रता होदी है कि वह दूसरे देशो से जैसे चाहे वेसे सम्बन्ध स्थापित करे 
दूसरे देशों से उसे सम्दग्धों का निर्षारण किसी बाहरी शक्ति के दबाव द्वारा नहीं, 
.'॥ 58055 एर॑ध$0 20 कयन्‍्ए 3०3 व! 2550टक्7005. छएए हो 
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होता । वह दूयरे देशो के साथ युद्ध, सन्धि, मित्रता अथवा तटस्पता में में जैसी चाहे 
बसी नोति अपना सकठा है । वह अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, प्रथाओ तथा वियमों को 
कानूनी रूप से मातने के लिए विवश नही है। यदि राज्य इनझा पालत करता है तो 
इससे उसकी सम्प्रभुता मर्पादित नहीं होती । श्रो० लासकी ने इस सम्बन्ध में लिखा है 
“आधुनिक्ष राज्य प्रमुत्व सम्पन्न राज्य होरा है, मद वह भय राज्यों के साथ 
अपने सस्वम्धों मे स्वतस्त होता है । वह उतके सम्बन्ध में अपनी इच्छा को किसी 
बाहरो शक्ति से प्रभावित हुए बिता हो व्यक्त कर सकता है" 

उपरोक्त विवेचन के क्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि सम्प्रभुता का अर्थ 
उध शक्ति अथवा सत्ता से होता है जो आल्तरिक क्षेत्र में सर्वोच्च तथा धाहरी क्षोत्र 
में वृर्ण स्व॒तम्त होती है । 

सम्प्रभुता को परिभाषाएं 

सम्प्रभुता की परिभाषा विभिन्न विचारको ने व्रिभिन्न प्रकार से की है। कुछ 
महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं 

(3) सम्प्रमुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रॉंसोसी विधारक बोदाँ ने किया 
है। उसके अनुसार, “मम्प्रभुता नागरिको व प्रजाजनों के ऊपर रास्य की यह सर्वोच्च 
शक्ति है जिछत घर कॉनूज ऋ| कोई छ्छन नहीं है ४४२ 

(2) प्रोशियस के सतानुसार, * सम्प्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राज- 
मोतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी के अधोन नहीं होते तथा जिसकी इच्छा का 
विरोध ने क्षिया जा सउता हो ॥/३ 

(3) आधुनिक फ्रासीसी लेक्क श्रो” डुग्दी का वहता है कि 'सम्प्रभुता राज्य 
की आदेश देने पी शक्ति होती है, यह राज्य के रूप में सगठित राष्ट्र को इच्छा होती 
है। पह बह अधिडाए है जिसके आधार पर राज्य के क्षत्र में रहने वाले सभी 
बपक्तिपों को बिता किसों शर्त के आदेश दिये जा सकते हैं ।"+ 
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(4) वर्गेंत के अजनुतार, “सम्प्रमुता व्यक्तियत रूप मे प्रजाननों तथा उनके 
खिला | 
समुदायों के ऊपर राज्य को मौलिक, निरपेक्ष और अप्तीमित श्रक्ति है।'! 

(5) पोत्तक ने सम्प्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की है. “सम्प्रभुता वह 
शक्ति है जो न तो अस्थायो होतो है, न भ्रदत्त होतो है, न बह हिन्हीं ऐसे विशिषद 
निपम्ों के अधौन होतो है जिन्हें वह स्वथ न बदल सके ओर ते बह पृथ्दी पर क्षि्यो 
दुसरी शक्ति के भ्रति उत्तरदायी होतो है ।“? 

(6) बिलोबी के बनुसार “'सम्प्रभुता राज्य को सर्वोपरि इच्छा होतो है ।? 

(7) जेलिनेश के शब्दी मे, “सम्प्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके 
कारथ स्वेच्छा के अतिरिक्त उस पर जन्य कोई कानूती बन्धन नहीं हो सत्ता और 
जिसे उसकी स्वय की शक्ति वे अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति द्वारा प्तीमित नही किया 
जा सकता ।४ 

सम्प्रभुता फी विशेषताएं अथवा लक्षण 
(80070904 ०( 50₹0शंक्ा0) 

उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर सम्प्रभुता की तिम्नलिशित 
विरे पवाएँ स्पष्ट होती हैं 

() निरपेक्षता (/७5०७४६०७५४)--सम्प्रभुता की पहली विशेषता उप्रकी 
निरपेक्षणा अधवा निरकुशता है | वह सर्वोपरि अथवा सर्वोच्च होती है। सम्प्रभुता 
थातरिक क्षेत्र म सर्वोच्च तथा निरकुश एव बाहरो क्षेत्र मे पूर्ण _स्वतन्त्र होती है । 
आन्‍्तरिक 'ोप्र मे, राज्य वे अस्तर्गंत समस्त नागरिको, समुदायों तथा उनकी सम्पत्ति 
पर सम्प्रभुता का पूण अधिकार होता है । सभी उसकी आज्ञा का पालन बरने के 
तिए दाध्य होते हैं तथा वह शक्ति के दल पर सभी में अपनी आज्ञाएँ मनवा भी 
सकता है । राज्य के आदेश के विरुद्ध कही भी कोई अपील नहीं की जा सकती है । 
कोई भी वानन राज्य को सम्प्रभुता को सीमित अपदा नियन्ध्ित नहीं कर स्रता। 
बाह्य क्षंत्र मे भी सम्प्रभुता पूणत स्वतन्त्र होती है। वह दूसरे देशों से जैसे चाहे वेमे 
सम्नन्ध स्थापित बरे । दूसरे राज्य सम्प्रभु राज्य बे आम्तरिक तथा बाहरी मामलों 
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में न तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं ओर न उस पर झिसो प्रकार वा 
छाई दबाव डाल सकते हैं । सम्प्रमुता स्वेच्छा से जा चाहे वे वन्धन स्वीयार कर ले 
पर'तु ऐसी कोई वाह्य शक्ति नहीं होती जो कादूनी रूप से उसे कुछ कर सकते के 
लिए विवश कर सके । अत वंधानिक दृष्टि से राज्य वी सम्प्रभुता आल्तरिक एव 
बाह्य क्षेत्र मे,सभी प्रकार के नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त होती हे । 
सर्वेयापकृता (80६ (०गराए-शाध्याअप्टा४55)--सम्प्रभुता की दूसरी 

प्रमुख्व विशेषता उसकी सर्वेत्यापकता है। सर्वव्यापक्रता से तान्पये यह हूं कि राज्य 
के अस्तगंत सभी व्यक्तियों, समुदायों, वस्तुओं तथा प्रदेश पर राज्य का पूण नियल्नण 
रहता है । राज्य के अन्दर कोई भी वस्तु उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नो होती । 
कोई भी व्यक्ति था व्यक्ति-समूह्‌ अपदा अधिकार बताकर सम्प्रभुता से मुक्त होने का 
दावा नहीं कर सकता । परन्तु सम्प्रमुता का एक अपवाद यह बताया जाता हैं कि 
विदेशी राजदुतों तथा प्रतिनिधिष्रों को राज्योत्तर सम्प्रमुता (दापबनटाताणिाए 
80१ ८ए७०॥/३) प्राप्त हाती है । अर्थात्‌ किसी भी देश म राजदूतावास उस देश वी 
सम्पत्ति माता जाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ! राजदूसावास के सभी देश 
अपने देश की विधियों के अधीत होते हैं । परन्तु जैसाकि गिलक्राइस्ट ने व्िखा है कि 
“यह तो बस्तुत॒ अस्तर्राष्ट्रीय शिष्टता को बात है और इसे सम्प्रभुता से वास्तविक 
मुक्ति नहीं कहू सकते | यदि कोई राज्य चाहे तो अपनो सम्प्रभुता का उपयोग करते 
हुए इन 228 घिशारों और सुविधाओं को थापस ले साक्ता है। ' 

 मोलिकता (07870./9 ) -सम्प्रयुता की एक विशपता उसकी 
मौलिकता है| सम्प्रभु की शक्तियाँ मौलिक होती हैं, क्रिमी अत्य शकित द्वारा प्रदत्त 
नद्ठी होतीं । यदि यह मात लिया जाये कि सम्ध्रभु को शक्षितयाँ प्रदत्त दोती हैं तो 
सम्प्रभुता की सर्वोच्चता का सिद्धान्त स्वत ही समाप्त हो जाता है। क्योकि ऐसी 
स्थिति में सम्प्रभुता प्रदात करते वाली शब्ति सम्प्रमु से ऊपर तथा श्रेष्ठ मानी जाग्रेगी 
ओर बहू अप्रसप्न होते पर सम्प्रभु से अपनी शक्तिया को वापस ले सेगी। परन्तु 
सम्प्रभुता को सर्वोच्च माना जाता है अत उत्तकी शक्ितियाँ मौलिक हाती हैं । 

हि 6 यित्व (2? ए0था८ा०६)--सम्प्रमुता कौ एक अम्य विशेषता उसका 
स्वायित्वोहैं। सम्प्रमुदा उतती ही स्पायी है जितना कि स्वय्य राज्य अर्थात्‌ जब तक 
राज्य बना रहता है तब तक सम्प्रभुता बी रहतो है। सम्प्रमुता का अन्त राज्य के 
अन्त का लक्षण है । यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान म॑ रखन योग्य है कि 
सम्प्रभुता को सरकार का पर्यायवादी मानता ठोक नहीं है। डिसी राजा या शासना- 
ध्यक्ष की सुयु अयवा उसकी पदच्युति का अर्थ सम्प्रभता को समाप्ति नहीं है। 
जँसाकि गानेर ने निख्ा है कि ' प्रभुत्धधारी ढो मृत्यु अयवा अह्पक्नातीन पदच्युति 
तथा राज्य के पुन सगठत के कारण सम्प्रभुता का नाश नहीं होता, वह तुरन्त हो 
नपे प्रभत्वघारी के हायो मे पढुंच जातो है ।” वस्तुव यह तो शारान भ व्यक्तियों का 
परिवर्तन है इसस राज्य को निरन्तरता म कोई स्काइट नही बातो । 
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(5) अविच्डे्वता (3॥8040|79)--अविच्छेय्वता में तालय यह है कि 
राज्य स्वय अपने को नथ्ट किये बिता सम्प्रभुता को अपने से पृथक नहीं कर सकता । 
बस्तुत सम्प्रभुता राज्य रूपी शरीर का प्राण है जिसके अलग्र होते ही राज्य स्वत 
समाप्त हो जाता है । अमरीकी विचारक लाइबर ([/८0८7) का कथन है कि “जित्त 
तरह एक वृक्ष अपने उगने और पनपने के स्वभाव को नहीं छोड सकता अथवा एक 
व्यवित अपने को नष्ट क्ये बिना अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अपने से पृथक महों 
कर सकता, उसी प्रक्नार सम्प्रमुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है 7 
परन्तु यदि कोई राज्य अपने भू प्रदेश के कुछ भाग को किसी दूसरे राज्य को दे देता 
है तो ऐसी स्थिति मे केवल उस भाग से सम्बन्धित सम्प्रभुता एक राज्य से हेटकर 
दूधरे एज्य के पास चल्ती जाती है । इससे न तो उस राज्य को सम्प्रभृता नप्ट ही 
होती है और न यह सम्पूर्ण सम्प्रहुता का हस्तान्तरण ही है। ग़ारर ने इस सम्बन्ध 
में लिखा है कि “सम्प्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का सार है। यह राग्य की सर्वोच्च 
सत्ता तथा उसके जीवन का अमरत्व है और राज्य ते उश्चका अलग होता उसको 
भात्महत्या के समान है ।' 2 रूसो भी,सम्प्रमुता की अदेयता का समर्थक था। 


(6) अनन्यता (&००अ५क्षा४४)--सम्प्रभुता की एक अन्य विशेषता उत्तकी 
अनन्यता है | इसका तात्पयं यह है कि राज्य में एक ही ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती 
है जिसे समस्त जनता वो आदेश देने तथा उनका पालन कराने का दैध अधिकार 
होता है। एक राज्य में एक ही उम्प्रभु हो सक्षता है, एक से अधिक नहीं। 
एक से अधिक सम्प्रभु होने का तात्पयय यह है कि राज्य की एकता समाप्त हो चुकी 
है तथा एक राज्य के अन्दर दूसरा राज्य बन गया है । 
(7) अविभाज्यता (00090॥/9)--सम्प्रभुतः की एक अन्य विशेषता 
उसकी अविभाज्यता अथवा अखण्डता है । सम्प्रभुता एक होती है, अनेक नहीं। 
सम्प्रभुता को टुकड़ों मे विभाजित करने का अर्थ उसे नध्ठ बर देना है। इस सम्बन्ध में 
जॉन कलहोन ने लिखा है कि “सम्प्रमुता एक सम्पूर्ण वस्तु है, उसे विभामित 
करने का अर्थ उसे नप्ट करना है। वह्‌ राज्य मे सर्दोच्च सत्ता है। आधो सम्प्रमुता 
को बात कहना उतना हो अस्त है जितना आधे त्िप्तुज़ था आधे दर्ग की बात 
. 50एटशाहए9 ध्या 80 ग्राण< 086 3॥टाडट0 पवच 3 चच्ट स्व बी।टारा5 
3 वह 40 क.छाणा त ब ग्रणा टथा शशइटि. ७ वर 896 एटा५003- 
झरए चधाणा उबर (९४४०० ?--वक्कत #गादत्वा डक, ४: 
], ए 29 
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कहना ।”” गेटल ने भी लिखा है हि “जहाँ सम्प्रमुता निरपेश नहों है वहाँ राज्य का 
अस्तित्व भो नहीं है, यदि सम्प्रमुता विभाजित है तो एर से अधिक राज्यों का 
अस्तित्व हो जाता है ।“* कहने कः तात्पर्य यह है कि एक राज्य में एक ही सम्प्रभुता 
अथवा सर्वोच्च सत्ता हो सकती है, दो नहीं । 

परन्तु सम्प्रभुता की अविमाज्यता के विचार से अनेक विद्वारकु राहमते मही 
हैं। उदाहरणायं, वद्ुुलवादी विचारक॒ सम्प्रभूता को राज्य और अन्य समुदायों में 
विमाजित मानते हैं । इसके अतिरिक्त लॉवेल ब्राइम तथा फ्रोमेंन आदि विचारकों 
का मत है कि संघ राज्यो में सम्प्रभुता विभाजित होती है ! लॉवेल क॑ अनुसार, 
“एक हो प्रदेश में ऐसी दो सम्पूर्ण -प्रभुत्व सम्पन्न शक्ियाँ हो सबतो हैं जो एक हो 
प्रभाजनो को विपिन्न मामलों में अपने-अपने द्यादेश दें ।' $ लॉ द्राइम वा भी यही 
मत है कि "वेघानिक सम्प्रभुता एक्न्दूसरे से सम्दन्धित दो शरामान शक्षितयों से 
विभाजित को जा सक्तों हैं ।” अग्रे” उिचारक श्री मेन ने तिखा है कि "मधीय 
आदर्श को पृूर्णता के लिए सम्प्रभुता का धूर्ण बिमाजत परम आवश्यक है” किन्तु 
ऐ प्रतोत होता है कि इन विद्वाव लेखको ने राज्य और शासन के बीच ने भेद को 
भुला दिया है । सघ राज्यों मे शासन की शक्तियों का विभाजन होता है, सम्प्रभुता का 
नहीं । सम्प्रभुता सघ राज्यो में भी अविमाज्य ही होती है। 

सम्प्रभुता के विविध रूप 
(फा०05 जी 50छशहा५) 

सम्प्रभुता शब्द का प्रयोग विभिन्न अयों मे किया जाता है। इसका कारण 
साप्प्रमुता की प्रहति तथा उसका निवास रहा है । इन आधारो पर विचारजों मे 
सम्प्रभुता के अनेक रूपो का प्रतिपादन किया है। सम्प्रभुता के शुछ प्रमुष रूप 
निम्तलिखित हैं 

(१) नाममात्र को तया वास्तविक सम्प्रमुता (४०७॥03) 200 रे०३ 
80४श८यह0(५)--जिन राज्यों म समदीय शासन व्यवस्था होती है, उनमें राज्य के 
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अध्यक्ष को नाममात्र का सम्प्रभु कहा जाता है तथा उसमें निहित सम्प्रभुता को नाम- 
मात्र की सम्प्रभुता कहा जाता है | सँद्धान्तिक दृष्टि से शासन की सम्पूर्ण शक्तियाँ उसी 
में निहित रहती हैं लेकिन व्यवहार में वह स्वय इन शक्तियों का प्रयोग वही करता । 
व्यवद्वार में उत शक्तियों का प्रयोग वास्तविक पम्प्रभु के द्वारा किया जाता है जो 
पारियामेण्ट और मन्त्रिमण्डल होता है । दूसरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं कि 
जिसके ताम से शासन के समस्त कार्य किये जाते हैं, लेकिन जो स्वयं अपनी शक्तियों 
का प्रयोग नहीं करता, उसको नाममाद्र का सम्परभु कहा जाता है तथा जिसके द्वारा 
शासत की समस्त शंकितयों का व्यवहार म प्रयोग किया जाता है, उसे वास्तविक 
सम्प्रभु कहते है। उदाहरणाय्थ, भारत मे राष्ट्रपति को नाममात्र का सम्प्रभु और 
सब्दद तथा मत्त्रिमण्डल को वास्तविक सम्प्रभू कहा जा सकता है । 

(2) वंधानिक तथा राजनोतिक सम्प्रमुता ([-०80 2704 ए0तद्य 806- 
ग९६०५)--प्राप वैधाविक प्म्प्रभुता तथा राजनीतिक भम्प्रभुता में भेद किया जाता 
है। एक राज्य के अम्त्गंत कानूनो का निर्माण करने दथा आदेश जारी करने का 
जिसको अन्तिम और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है उत्ते वंधानिक सम्प्रभु कह्दा बाता 
है। इस प्रकार बंधातिक संम्पभुता का मोशय कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च सत्ता 
से है । वंधानिक दृष्टि से यह स्वय किसी कानून या शक्तित द्वारा मर्यादित नही होती है। 
स्यायातय इस वंधानिक रुत्ता द्वारा निमित कानूनों को माम्यता प्रदान करते हैं तथा 
उन्ही वानूनों के आधार पर न्याय का कार्य करते हैं। डा० गानंर ते इसकी परिभाषा 
करते हुए लिखा है कि 'वेप्रानिक सम्प्रभुता वहु निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्चि 
आदेशो का वैध रूप मे ध्यक्त कर सके तथा जो देवी कानून, नेतिक सिद्धान्तों और 
जनपमत फो उपेक्षा कर सके ।” डायसी ते भी लिखा है कि “वबेधानिक प्रस्पभुता 
फानून बनाने वालो वह शप्तित है जो अन्य किसो भो कानून अथवा विधि से मर्वादित्त 
नहीं होतो ।” उदाहूरण के लिए इगर्चण्ड म ससद घहित सप्नाठ (॥0॥978 0 ए॥8- 
एर८00) को बंधानिक सम्प्रभु कहा जा सकता है। कानून-निर्माण के क्षेत्र मे ब्रिदिश 
ससद की शक्तियाँ असीमित हैं तथा उन पर कोई प्रतिवन्ध मही है। कोक ने इस 
साम्ब-्ध में लिखा है कि * ब्रिटिश ससद केवल हद्बों को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री नहीं 
बना सकती, शेव समस्त कार्य उसको कानूनी सर्वोच्चता के अधीन हैं ।” 

डॉ० आशीर्बादस ने वैधानिक सम्प्रभुवा की विशेषताओं का उल्लेख किया है, 
जो इस भरकार हैं () यह निश्चयात्मक होती है। (2) यह किसी एक व्यक्ति था 
व्यक्ति समूह में निहिन रह सकती है । (3) यह निश्चित रूप से सगठित, स्पष्ट और 
विधि द्वारा मान्य होती है। (4) वँधानिक घब्दों मे राज्य की इच्छा की घोषणा केवल 
यही बरती है। (5) इसकी आज्ञा का उल्लधन दण्डनीय अपराध है। (6) अधिकारों 
की उत्पत्ति इमी से होती है और (7) यह निरपेक्ष, असीमित और सर्वोच्च होती है। 

राजनोतिक सम्प्रमुता--एवं लोकतान्त्रिक देश में वेघानिक सम्मरभुता झे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण एक और सम्प्रभुता होती है जिसके समक्ष वैधानिक सम्प्रभुता को 
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झुकना पडता है, उसे राजनीतिक सम्प्रभुना कहा जाता है॥ राजनीतिक सम्पभुता 
सभी प्रकार की शक्तियों का अन्तिम और सर्वोच्च स्रोत है। यह वह सत्ता है जो 
वेधानिक सम्प्रभु की शक्ति पर नियन्त्रण रखती है । डायसी के शब्दों मे “जिस सम्प्रभु 
को बक्ोल लोग मानते हैं, उसके पोछे एक दूसरा सम्प्रभु रहता है। इस सम्प्रभु 
के सामते वेधानिक्ष सम्प्रमु को पिर झुराना ही पडता है !! उसने आगे लिखा हैँ 
कि “वही शक्ति राजनीतिक सम्प्रभु है जिसको इच्छा को अन्तिम रूप मे राज्य के 
नागरिक मानते हैं।” वातेर ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि “वंघानिक सम्प्रभुता के 
पीछे एक दूसरी सत्ता भो है जो वध सूप में अज्ञाव एवं असगठित है भर जिसमे 
इतनी क्षमता नही होती कि वह राज्य को इच्छा को देध आदेश के रूप में 
व्यक्त कर सके, परन्तु फिर भी जो ऐसी सत्ता है जिसके समक्ष बंधानिक सम्प्रभुता 
को नतमस्तक होना पड़ता है और अग्त में जिसकी इच्छा ही राज्य में चलती है, 
बहू राजनीतिक सम्प्रभुवा है ।” 

पर तु वंधानिऋ सम्प्रभुता के समान राजनीतिक सम्प्रभुता न तो समठित ही 
होती है और न इसे देखा ही जा सकता है । यह अ(्पप्ट, अनिश्चित और असतगठित 
होती है। जिस देश मे भरत्यक्ष या शुद्ध लोकठन्त्र हांता है, वहाँ वैधानिक मौर 
राजनीतिक सम्प्रभुता प्राय एक ही हुआ करती है। परन्तु जहाँ अप्रत्यक्ष अधवा 
प्रतिनिधि लोकतम्त्र होता है, जैमा कि बतेमान समय में अधिकाश देशो में पाया जाता 
है, वहाँ वैधानिक हम्प्रभृता और राजनीतिक सम्प्रमुठा अलग अलग होती हैं) सकुचित 
अर्थ में तो निर्वाचक्र मण्डल ही राजनीतिक सम्प्रभु होता है क्योकि बही वेधानिक 
प्रभु अर्थात पालियामेण्ट का निर्वाचन करता है, परन्तु ध्यापक अर्थ में इसके अन्तर्गत 
लोकमत, सामान्‍य इच्छा, निर्वाचक मण्डल आदि सभी आ जाते है जो निश्चित रूप 
से वधानिक प्रभुसत्ता पर प्रभाव डालते हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों मे, “राजनोतिक 
सम्प्रभुता एक राज्य के अन्तर्गत उन सप्ती प्रमावों का योग होता है जो कानूनों 
सम्प्रभु के पीछे निहित रहते हैं ॥"”? 

ब/्तुत वैधानिक सम्प्रमुता तथा राजनीतिक सम्प्रभुता दो मिन्न वस्तुएं नहाँ 
हैं। गिलक्राइस्‍ट के मतानुसार ये राज्य की सम्प्रभुता के दो विभिन्न पहलू हैँ जो 
निरन्तर एफ दूसरे को प्रश्नावित करते १हते हैं।अंत श्रेष्ठ शासन की सफलेता के 
लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों के बीच अधिकाधिक सामजस्य स्थापित हो | 


. "छक्का6 पा ४0एथटाड) छणी भा चज्जटर 60087565. पैटकद 45 
27064 $0१टा४९॥३ (० छएणा) फट [5९० $0४चचष्यश्ा 7080 90४ - ॥॥43६ 
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(3) जोक सम्प्रदुता (?0कुण॑ा 5०ल्‍लढशा॥)- लोक सम्प्रभुता के 
सिद्धान्त कै अनुसार प्रभुमत्ता अन्तत जनता में निहित होती है। इस सिद्धाल का 
प्रतिपादन मध्यकालीन युग में मारसीलियों तथा विलियम ऑफ़ ओकम आदिने 
किया था | आधुनिक युय मे इस सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक झसो थे । झूसो ने इसे 
अपने राजनीतिक दर्शन का आधारस्तम्भ बनाथा। उस समय से आज तक यह 
सच्चे लोकतन्त का सार माना जाता है। ब्राइस के बनुसार, “लोक सम्प्रभुता 
लोकतात्र का आधार तया आदइरश है।” आधुनिक युग मे लोवतान्त्रिक शासन व्यवस्था 
लोक सम्प्रभुता पर ही आधारित होती है। परंतु लोक सम्प्रभृूता की परिभाषा देना 
था व्याझ्वा करना सरल नहीं है क्योकि इस 0तिद्धान्त के प्रतिपांदक स्पष्ट रूप से यह 
नही घंतलाते कि 'जनता शब्द से उनका तात्पर्य कया है? एक अर्थ मे जनता से 
तात्पर्य समस्त असगठित तथा अनिश्चित जन संमूहें से भी हो सकता है तथा दुसरे अर्थ 
में जनता से प्रयोजन जनसल्या के उस भाग से हो सकता है जिसे मताधिकार प्राप्त है। 

पहले अय॑ में लोक सम्प्रभुत का प्रयोग करना सत्य के विपरोत होगा! 
गारनेर ने इस मम्वन्ध मे लिखा है कि 'अमग्ठित लोकमत चाहे जितना शक्तिशाली 
क्यो मे हो, वह उस समय तक सम्प्रभु नही बेन सकता जब तक उसे वेधानिक स्वरूप 
न दिया जाए और उसकी अभिव्यक्ति विधान द्वारा स्वीकृत रीति से न हो।” गार्नर 
हे दूसरे अर्थ का समथेत किया है। उसने लिखा है कि “लोक सम्प्रभुता का हाय 
यही है कि जित राज्यों मे ययश्क प्रताधिकार प्रचलित हैं, उतमें निवरचिक-सण्डल के 
बहुमत को अपनी इच्छा ध्यक्त करने पर और उस पर अमल करवाने को सत्ता प्राप्त है 
जिप्तशा वह बंध प्रणालो द्वारा प्रयोग करता है ।”* कुछ लेखक के अनुप्तार, “वर्तमान 
लोकतस्त्रीय युप मे राननीतिक सम्प्रभुता और लोकत्रिय सम्प्रभुता का भेद लगभग 
समाप्त हो गया है। किन्तु गिलक्राइस्‍ट इन दोनों के बोच के अन्तर पर बहुत जोर 
देते हैं। उनके अनुसार, *लोक सम्प्रभुता का तात्पें शासत पर जनता के नियल्रण 
से है ।”* 

(4) बेघ और वास्तविक सम्प्रभुता (06306 200 06 [8000 50४८ा९६०- 
0)--पम्प्रभुता के दो भेद और किये जाते हैं-वेध सम्प्रभुता व वास्तविक 
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सम्प्रभुता ) वैघ् सम्प्रभुता का काघार कानून है। वैध सम्प्रभुता ठियम या कानून 
द्वारा स्वीकृत होती है तया कानून उसे यह अधिकार देता है कि वह जनता से अपनी 
आज्ञाओं को सनवाये / इसके विपरीत वास्तविक सम्प्रभुता का आधार किसी व्यक्ति 
या व्यक्ति समूह का शारीरिक बल होता है। वैध सम्प्रमु जब राज्य में क्रान्ति, 
विद्रोह या बलपूर्वक परिवतंत के फलस्वरूप स्थान च्युत हो जाता है, तब उस समय 
जो भम्प्रभु बनता है, वह पंध्य नही अपितु वास्तविक सम्प्रभु होता है। यह आवश्यक 
नही कि वास्तविक सम्प्रभु वंध सम्प्रमु मी हो | इस तरह वास्तविक सम्प्रभु उसे कहते 
हैं जो जदता को आदेश देकर उममें पालन कराने की क्षमता रखता है। लाड़ 
द्राइस ने वास्तविक सम्प्रभु के अर्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “वास्तविक 
सम्प्रभु वह है शिसकी आमामो और आदेशों का बास्तव में पालम होता है, चाहे 
उत्तकी प्रमुपत्ता का आधार वैधानिक हो या न हो ।" 
माप्ान्यत बेघ सम्प्रभु और वास्तविक सम्प्रभु अलग-अलग नहीं होते किस्तु 
कुछ विशेष परिस्थितियों में ये दोनों अलग-अलग हा जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अ्रपवा 
व्यक्तिससमूह त्रान्ति या शक्ति के द्वारा शासन सत्ता को बदल कर उत्त पर अपना 
अधिकार कर लेता है तो ऐमी स्थिति मे उसकी सरकार तो वास्तविक सम्प्रभु बन 
जाती है क्योकि वह शक्ति के द्वारा जनता से अपठी आज्ञाओं का प्रान्नत करवाती है 
ओर पुरानी सरकाए वँध सम्प्रमु मानो जाती है। यह भेद तब तक रहता है जब तक 
उस राग्य को जनता इस हयो सरकार को स्वीशार न करते तेया उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
मान्यता न मिल जाए । जनता द्वारा स्वीकार कर लिए जाते पर दया अन्तर्राष्ट्रीय 
सास्यता मिल जाने पर वास्तवित सम्प्रभ्‌ दंध सम्प्रमु भी दत जाता है । 
बैथ और वास्तविक राम्प्रभु के अन्तर को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया 
जा सकता है । जब माओ त्से-तु ग के नेतृव परे साम्यवादियो मे चीन के शासत पर 
बलपूर्वक अपना अधिकार कर लिया तथा चीन के सकालीन शासक च्याग-काई शेक 
को चीन से भागता पड़ा .उस समय णह बहा जा सकता है कि चीन के दो सम्प्रभु 
बे--च्याग काई शेक वी सरकार उसको वैध सम्प्रभु थो तथा माओ त्से-तुग की 
सरकार वहाँ को वास्तविक पम्प्रमु भी। जब साम्यवादी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय 
मान्यता मिल गई, तब वह चीन की वेघ और दास्तविक सम्प्रभु दोनों बन गई। 
वस्तुत डिसी भी देश मे देध सम्प्रमु और वास्तविक सम्प्रभु अधिक दिनों तक एक- 
दूसरे से पृथक नद्दी रह सेकते । 
सम्प्रभुता का वास्तविक निवास 
(०व्भाण ण॑ 50चच0३०७) 
सम्प्रभुठा के वास्तरिक निवास की खाद वरना एक कठिन समस्या है। 
सम्प्रभुता राज्य में वहाँ निवास करती है, इस सम्बन्ध में विभिन्न विचारहों ने 
विभिन्न मत प्रह्ट किये हैं । ये दिवार निम्ननिसित हैं 
(7) रास शो जअकता में विशिक--कितरों, आर्सीफियों, रूस, केडरसन 
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आदि जैसे लोवतन्त्रवादी विचारकों का मत है वि सम्प्रभुता जनता में निहित होती 
है। वर्तमान सम्रय में यह विचार अयन्त लोकप्रि्र है परन्तु जनता को सम्परभ मानने 
में दो कठिनाइयाँ हैं. प्रथम तो जनता असगठित होती है जयतरि सम्प्रभुता सगठित 
होती है । द्वितीय, यदि केवल निर्वाचक मण्डल को ही मम्प्रभु माना जाए तो वह तो 
सम्पूर्ण जठता का केवल एक पाग होता है । इसके अतिरिक्त उसे राजनोतिक सम्प्रभू 
ही माना जा सकता है, वैधानिक सम्प्रभु नही । 

(2) संविधान बनाने तथा उसमे सशोधन करने वाली शक्ति मे निहित-- 
मध्ययुग के कुछ प्रतिभा सम्पन्न विधिवेत्राओं ने इस सिद्धाम्त का प्रतिपादत किया 
कि सम्प्रभुता सविधात बनाने और उसम संशोधन कर सकते वाली सस्था में निहित 
होती है । परन्तु इस विचार को स्वीकार करने गे भी कुछ कठिनाइएाँ है, जो इस 
प्रकार हैं. प्रथम, तो सविधान का निर्माण करने तथा उत्मे सशोथ्न करने वालो 
सस्थाओ का अधिवेशन निरन्तर नहीं होता रहता। इस कारण ये सरयाएँ प्रायः 
अस्थाई एवं अकर्मप्प रहती हैं । सज्य को सम्प्रभुता वा निवास इन सत्याओं में 
रही माना जा सकता वयोकि सम्प्रभुता सर्देव स्थायी एवं क्रियाशील रहती है । द्वितीय, 
सम्प्रभुता को निरपेक्ष एव अमर्यादित माना जाता है, जबकि इन सस्‍्याओं की शकित 
मर्यादित एवं निश्वित होती है क्योकि उनको शक्ति केवल सविधान का विर्माण करें 
एवं उसमे सशोधन करने तक ही सीषित रहती है | 

(3) सप्रभुता विधानसण्डल से निहित--कुछ विचारको के अनुमार सम्प्रभुता 
विधानमण्डल में विहित रहती है क्योकि उसके द्वारा निर्मित कामू नो बे अनुपार ही 
कार्यपालिका शासद चलाती है तथा न्यायपालिका न्याय का कार्य १रती है। प-न्‍्तु 
इस विचार को स्वीकार करने मे भी कई आपत्तियां है, जो इस प्रकार हैं. प्रषम 
तो, विधानमण्डल की शक्तियां अस्लीम्ित एवं अमर्यादित मही होती, जबकि सम्प्रभुता 
अंस्रोमित एवं अथर्थादित होती हे । विधानमण्डल की कानून तिर्माण की शक्तियों पर 
व्यवहार में संविधान, जनमत, रीति रिवाज, धामिक मान्यताओं आदि बा बन्धन 
होता है । द्वितोय, सघात्मक राज्यो मे कानूत-निर्माण की शक्ति केन्द्र तथा राज्यों के 
विधानमण्डलों मे विभक्त रहती हैं तथा दोनो के ऊपर न्यायपालिका का नियन्त्रण 
रहता है। 

(4) सम्प्रभुता दिधि निर्माण करने बालो सस्पाओं के योग मे निहित--- 
गंदल, बुडरों विल्सन तथा कुछ अन्य विचारों ने इस बात का प्रतिपादन किया है 
कि सम्प्रभुता विधि निर्माण करने वाली समस्त सस्याओ के योग में निहित रहतो है । 
गेदल के अनुसार, इनमे ये सश्यायें शामिल हैं. विधानमण्डल, ग्यापालय, कार्यपालिका 
के अधिकारी, सर्दंघानिक सम्मेलन और निर्वाचक सण्डल | 

ग्रेटल के इस सिद्धान्त भे उपशोक्त समी सिद्धास्तों की विशेषताओं बा समावेश 
मिलता है ! प्रयम तो, इस सिद्धात्त द्वारा कानूँदी सस्प्रमुता वे निवास की समत्या 
का यप्रेष्ट यमायान हो जाता है । दितीय इसे लोहडिव धब्पभुता वे सिद्धान्त वे 
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समान यह स्वीरार किया गया है कि आधुनिक लोकतस्त्रीय राज्यों में सम्प्रभुता की 
शक्तियाँ राज्य के नागरिकों में बंटी हुई हैं और उसके द्वारा उन शक्तियों वा उपयोग 
होती है। तृतीय, स्विधाव-निर्माण सिद्धान्त वे समान यह सिद्धास्त यह प्रतिपादित 
करता है कि सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार एक कानूनी धारणा है और इसका प्रयोग 
केबल कानूमी ढंग से तथा कानूनी प्रणाली से ही क्या जा सकता है। चतुर्थ, यह 
सिद्धान्त राज्य तथा सरकार वी भिन्नता को स्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करता 
है कि सम्प्रभुता राज्य में निवास करती है और उसवी अभिव्यक्ति तंधा दास्‍्तविक प्रयोग 
सरकार द्वारा होता है जिसमे उपयुक्त समस्त सस्याएँ सम्मिलित होती हैं। अत 
पम्प्रभुता के निवास के सम्बन्ध मं यह घिद्धान्त अधिक उपयुक्त है। 
2 । 'हिने का सम्प्रभुता-सम्बस्धी सिद्धान्त 
(#0ञआ०"5 गृहश्णज़ रण 5०शलाह्ण७) 
सिद्धान्त की स्याट्या--सम्प्रभुता की कानूनी इृष्टिकोण से व्याध्या करने वालो 
मे इग्ैष्ड के प्रसिद्ध विधिवेता जाँव ऑस्डिन ( 790-859) का नाम सबसे 
प्रमुल है । सत्य तो यह है कि सम्प्रभुता को सबसे जोरदार व्याख्या ऑस्टिन ने दी की 
है। उसकी व्यास्या में वेज्ञानिक स्पप्टता तथा धूर्णता है। उसने सम्प्रभुता-सम्ब्धी 
दिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ग्यायशञास्त्र पर ब्याख्यात' ([.८०७९४ 
6 गैणाअपए4शा८८) मर किया है जो सत्‌ 832 मे प्रकाशित हुई थी । ऑस्टिन 
को पुरुष रूप से हॉब्स तथा वेन्धम वे बिचाटो पे प्रेरणा मिली) बेन्यम के समान 
ऑस्टिन का उद्देश्य भी कलनून और वरम्पराओं के बीच स्पष्ट अस्तर करता तथा 
परापराओं पर कानून को श्रेष्टकनसिद्ध करता घा। काबुल वी प्रद्वति के सम्बन्ध मे 
मॉस्टिन के जो विचार थे, उनके आधार पर उससे सम्प्रभुता के सिद्धान्त का 
प्रतिदादन बिया है। उसके अनुसार “उच्चतर द्वारा निम्ततर को दिया गया आदेश ही 
कानून है।' इस आधार पर उसने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में लिखा है कि “यदि कोई 
निश्चित उच्चपत्ताधारी व्यक्षित, जो अपने समात [कसी अन्य उच्चसत्ताधारी व्यक्ति 
को आज्ञा-पालन करने का अम्यस्त नहीं हो तथा समाज का अधिकाश भाग जिसको 
आजा का पालन स्वभावत करता हो, हो यह उच्चसत्ताधारों व्यवित उस समाज में 
सम्प्रभ होता है तथा बहू समाज उत्त उच्चससाधारो ध्यक्ति सहित एक राजनोतिक 
, एवं स्वतस्थ समाज होता है । 





] “बज 3६ [8० 0००१३ ण॑ घोल इएशाण5 ० 6 गराल्िएण5 ४! 
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ऑस्टिन की सम्प्रभुता-समस्वन्धी परिभाषा के विश्लेषण से उसकी विम्नलिखित 
विशेषताएं रपष्ठ होती हैं हे 

[+) प्रत्येक राजनीतिक सभाज अथवा राज्य में सम्प्रभु का होल! अविदा्य 
है । इसके बिना कोई समाज स्वतस्त्र तथा राजनीतिक समाज बने द्वी नहीं सता । 

(2) सम्प्रभु एक निश्चित मानय धेप्ठ होता है,( यह मावव श्रेष्ठ एक व्यक्ति 
भी हो सकता है भयवा एरु व्यक्षित समुट भी हो सरुता है परन्तु यह आवश्यक रूप 
से निश्चित होना चाहिए जिसे सब लोग स्पष्ट रूप से देख शर्रें । दुसरे शब्दों में, हम 
सह कह सकते हैं कि सम्प्रभुता साभ।न्य इच्छा समस्त जनता, निर्वाचक मण्डल, ने तिक 
भावना, लोकमत सामान्य बुद्धि, ईश्वर छ्वी इच्छा आदि बंसी काहनिक तथा 
अनिश्चित वस्‍्तुओ मे निहित नहीं होठों वल्कि यह तो एक 0000747' श्रेष्ठ मे 
ही निहित होती है। 

(3) इस निश्चित मातव श्रेष्ठ अथदा सम्प्रमु की शक्तियों सर्वोच्चि, अनियन्वित, 
अंध्षोमित एवं अमर्पादित होतो हैं। सम्प्रभु किसो अन्य उच्च सत्ताघारों को आशा 
पावन नहीं करता । 

(4) प्रमाज का बहुबस्यक भाग उस तिश्वित मानव श्रेष्ठ अथवा सम्प्रभु की 
आज़ा का पालन यदा-कवा नहों अपितु स्थायी रूपए से करता हो तथा आज्ञायालत 
उसका स्वभाव हो । मॉध्टिन के अनुत्तार सम्प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर तथा 
निरन्तर होनी चाहिए । 

(5) सम्प्रमु का आदेश हो कानून होता है । जो उसके आदेशों की अवदेखना 
करता है, वह दण्ड का भागी होता है। 

(6) सम्प्रमुता अविष्नाज्य अपदा अखष्टित होती है बहू एक इकाई होती 
है जिसे खण्डित नहीं किया जा सकृता। उसे श्यकियों तथा समुदायों म विभाजित भी 
नही किया जा सकता । सम्प्रभूता के विभाजन का अर्थ सम्प्रभुवा का विनाश है । 

विष्करपे हप मे हूम यह कहे सकते है कि ऑस्टित के अतुसार सम्प्रभुता 
निश्चयात्मक, स्वेच्छाच/रो, अभी मित, अविभाज्य अविच्छेद्य, संबंयापक एवं स्थायी 
होती है । 

मीस्टिन के सिद्धान्त की आतोचदा--ऑस्टिन के सम्प्रभुता सम्दस्धी 
सिद्धान्त की अनेक विद्वानों ने कट आलोचना की है। आलोचना करने वालों में 
सर हेतरी मेन, कलाक॑, सिजविक, लोकींक, प्राइस, लांड ब्लुए्ली तथा लॉस्‍्की आदि 
के नाम अधिक उल्लेखनीय हैं। ऑस्टिन के सिद्धान्त की आलोचना निम्बलिखित 
आधार पर की गई है 

() निश्वित मानव श्रेष्ठ की धारणा तस्यहीन--ऑस्टिन के अनुकार 
सम्प्रश्ता एव निश्चित मानव श्रेष्ठ मे लिवास्त करती है। सर हेनरी सेन ते उसके 
इस विचार की कडी आलोचना बरते हुए ऋपनी पुस्तक हह80 रैक्रापद्रध्काह में 
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लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्यों वे आधार पर यह कहा जा सकता है कि सम्प्रभुता 
कमी प्ली निश्वयात्मक नहीं रहो ४' उन्होने लिखा है कि पूर्व वे अनेक साम्राज्यों मे 
ऐसी कोई वस्तु है ही तही जिसे ऑस्टिन का निश्चित मानव श्रेष्ठ कहा जा सके। 
मेन ने इस सम्बन्ध मे प जाब के तिरकुश राजा रणजीतप्तिह का उदाहरण देते हुए 
लिखा है कि ' रणजोतमिह अपनी प्रजा प्र तिरकुश अधिकार रखता था । वह कुछ 
भी आदेश दे सकता था। उसके आदेशो की थोड़ो भी अवज्ञा करने का दण्ड फाँसी 
कयवा क्रय भा हो सकता था। फिर भी उसने अपने जीवन काल में एक बार भो 
ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जिपते ऑस्टिन के शब्दों से कानून कहा जा पके । 
प्रजा) के जीवन को निप्रसित करने वाले नियम चिरकालीन रीति रिवाजों प्ते ग्रहण 
क्ये जाते थे ।” उनके बहने बा तात्पयं यह है कि रणजीतसिह जैसा निरकुश शासक 
भी घाधिक आज्ञाओ स्थापित रीति-रिवाजो तथा समाज की परम्पराओं के विपरीत 
आदेश जारी नहीं कर सकता या | हेनरी मेत का यह कहना है कि यह केवल प्राचीन 
समाज से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु आधुनिक सम्य समाज में भी कोई रुम्प्रभु 
भले ही वह कितना ही निरकुश क्यो न हो, समाज के सम्पूर्ण इतिहास हो एइपेक्षा 
नहीं कर सकता । अत राज्य के अह्तित्व के लिए निश्चित मानव-प्रेष्ठ अथवा सम्प्रभु 
का होना आवश्यक नहीं । जान चिपमेन ग्रे का यह कथन सही है कि "समाज के 
वास्तविक शांतरों को सोज नहों री जा सझतो है ।” 


(2) लोकतन्त्न को भावना के धतिकूल--पह सिद्धान्त इस बात का प्रतिपादन 
करता है कि सम्प्रभु कोई निर्िचत व्यक्ति होता है तथा उसमे ही सम्प्रभुता निहित 
होती है। सम्प्रभुता की यह धारणा आधुनिक लॉक्ठन्‍्त्र की इस भावना के प्रतिकूल है 
कि सम्प्रभुता अन्तत जनता में निहित होती है तथा जनता की सामान्य इच्छा ही 
राज्य में सर्वोपरि होती है । फिर यदि हम ऑस्टिन की कानूती सम्प्रभुता के विचार 
को स्वीकार करलें तो इसका परिण्म बह होगा कि हमे लोक सम्प्रभुता तथा 
राजनीतिक प्तम्प्रभुता को धारणाओं को अस्वीक्ृुत करता द्वोगा | गानंर ने इस 
सम्बन्ध में लिया है कि "यह सिदवान्त आधुनिक लोक सम्प्रभुता की भावना के 
प्रतिकूल है। पहू रुसो के उस तिद्धान्त के सर्वपा अ्रतिकूल है जिसमे जनता को 
सामाग्य इच्छा हो सम्प्रमु होतो है तथा जो आधुनिक लोक्तस्त राज्य का 
आधार है।" 

(3) हात्रुत सम्प्रसु का आदेश मात्र नहीं--ऑस्टिन ने कानून को एक 
निश्चित श्रेप्ठतम व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश माना, है। उसका यह विघार 
त्रटिपूर्ण हैं। वस्तुत सम्प्रभु ही बानू का एकमात्र स्लोत नही होता अपितु इसके अन्य 
अनेक खोत भी होते हैं । प्रहिद्ध भारतीय विद्वान शौटिल्य ने अपने ग्रन्प “अर्थशास्त्र 
मे विसा है कि “सत्य पर आधारित धएं, न्याय या ओचित्य, पारस्परिक व्यवहार को 
शर्त , परस्षणयत नियम तथा प्रयाएं आर शाजा के आदेश कानून के ह्लात होते हैं ।” 





256 |] 


ऑस्टिन ने इन तत््तो मे से केवल एक तत्त्व (राजा यः सम्प्रधु का आदेश) को हौ 
स्वीकार किया तथा अन्य तत्वों की उपेक्षा की है । 

आधुनिक विचारधारा के मनुसार तो केवल वे ही कानूव मान्य होते हैं जिनका 
आधार परम्परागत न्याय तथा औचित्य हां। यही कारण हैं कि आधुनिक विंचार- 
घारा के अनुसार परम्परागत प्रयाओ, न्याय सम्बन्धी निर्णयों, बंधानिक ठैकाओ तथा 
ओऔरचित्य पर आधारित राजकौय ब्यवस्थापन को कानून का स्रोत माना जाता है। 
कोई प्री शावक चाहे वह कितना ही शक्तिशालों क्यो न हो, ऐसे कसी कानून का 
निर्माण करने का प्ताहस नहीं कर सकता जिससे देश मे स्थापित परम्पराएँ भग होती 
हों । मेकाइदर ने ठीक ही कहा है कि “राज्य को परम्पदा बनानेट[को प्रायः बिल्कुल 
शक्ति नहों है ओर शायद उच्तसे श्री कम उसे नष्ट करने को शक्ति हैं।” अठ इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑस्टित का सम्प्रभु कानूनो का एकमात्र निर्माता नहीं है। 
शुग्वो ने तो यहाँ तक कहा है कि ' राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता बल्कि 
कामून हो राज्य की स्थापता करते है। कानून तो सामार्जिक आवश्यकता छी 
अभिव्यक्ति मात्र है ।” 

(4 शक्षित पर अत्यधिक जोर--ऑस्टिन ने अपने ख्िद्धान्त के प्रतिपादत में 
शक्ति के तत्त्व पर अत्यधिक जोर दिया है | इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि 
उच्चसत्ताधारी व्यक्ति अयवा सम्प्रभु शक्ति के जाधघार पर ही अपने आदेशों का 
पालन कराने की स्थिति मे होता है । परन्तु वास्‍्तविक्ता तो यह है कि जबठा का 
वहुसंख्यक भाग कानू न के रूप मे राज्य के आदेशों का पालन शक्ति के भय के कारण 
नहीं करता अपितु इसलिए करता है कि कानून जनता की इच्छा वी अभिव्यक्ति है और 
कातूनों के पालन में उउका स्थय का कल्याण निहित होता है। अत ऑस्टिन के 
सिद्धान्त में 'हदलदारी को गन्ध' आतो है।, 


(5) सप््रभुता अविभाज्य न होकर विमाज्य--ऑस्टिन सम्प्रभुता को 
अविभाज्य मानता है जबकि बहुत से विचारक सम्प्रभुता को विभाज्य मानते हैं। 
सम्प्रभुता सघात्मक राज्य पे त्तो विभाजित होनी ही है परन्तु छ्राइस जप्ते विचारक 
एकात्मक राज्य में भी सम्प्रभुता को विभाजित मानते हैं। उसके,अनुसार, * ३ म्लैण्ड में 
एक सम्प्रभ व्यवस्पापिका है, एक सम्प्रभु कार्यप्रालिका है तथा एक सम्पूर्ण स्याय- 
प्रालिका है।” एकात्मक राज्य भे सम्प्रभुता विभाजित होती है अथवा नहीं होती, यह * 
विवाद का प्रश्त हो सकता है परन्तु सथात्मक राज्यो में तो सम्प्रभ्ता निश्चित रूप 
ते केन्र तथा राज्यों मे विभाजित होती है । जो विचारक सध राज्यों मे भी सम्प्रभता 
को अविभाज्य मानते हैं वे यह तक देते हैं कि सध राज्य में सम्प्रभुता संविधान मे 
संशोधन करने वाली हस्वा में बिहित रहती है। परन्तु इस विचार को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता क्योकि संविधान मे सशोधन करने वाली सरथा के अधिवेशन 
निरन्तर नहीं होते । यह सस्या तो प्राय अक्मेंप्य तथा सुप्ताद॒या में रहती है। 
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जबकि सम्प्रभुता का मुख्य लक्षण उसकी निरम्तरता तथा तियाशीलता है। अतः 
ऑस्टिन का सिद्धान्त सघ-राज्यों पर लागू नहीं होता है । 

(6 हछघुता भप्तोषित न होकर सोमित--ऑस्टिन सम्प्रभुता को निरकृश 
हथा अठीमित बठलाता है परन्तु बहुलवादी विचारको तथा अन्य अनेक विचारकों ने 
इस धारणा की फडी आलोचना को है। वे सम्प्रभुता को मर्यादित एवं सीमित मानते 
हैं| ब्लुश्ती का कथन है कि “राज्य अपने समग्र रूप में सर्वशक्षिस्रान नहीं हो 
सकता वर्षोकि बाहुरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और झान्तरिक 
मामलों में बह रदयं अपनी प्रकृति तथा व्यक्तिगत सदस्यों ढेः अधिकारों से सोमित 
है ।”! आलोचकों के बतुप्तार ऐस तत्त्वों मे छो सम्प्रभुत की तिरकुशता पर 
रोक लगाते हैं, नैतिक नियम, धामिक नियम, रीति-रिवाज, परम्पराएं, अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूत तथा विभिन्न समुदाय आदि शामिल हैं। बहुलवादी विचारकों के अनुमार 
सम्प्रभुता राज्य तथा अग्य समुदायों मे विभाजित रहती है। राज्य सर्वशक्तिमात 
सम्प्रभुं नहीं है। लास्की अम्तर्राष्ट्रीया तथा मानवता के हित में सम्प्रमुता को 
सीमित रखते के पक्ष मे थे । उनके अनुसार “निश्चित रूप से एक ऐसे स्वतन्त्र मोर 
सर्वशक्तिशाली राश्य को धारणा सानवता के हितों से मेल नहों लाती जो अपने 
सदस्यों से सरकार के प्रति पूर्ण भक्ति की प्रॉंग करता है और जो अपनों शत रो 
लोगों को निष्ठादान बनाता है। /? जेम्स स्टीफेन के शब्दों मे, “अरक्ृति में निरकुश 
साम्रभु जैसी कोई घोज नहीं है।” 

(7) भानव-कल्पाण के लिए धातक--अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र भे निरकुण एवं... 
सर्वोच्च सम्प्रभु की धारणा निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए घातक है। 
इसलिए विचारकों का मत है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साहित्य में से निकाल 
देना चाहिए ।|वरतुत वर्तमाव समय में भोयन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनल्या, शान्ति 
एव व्यवस्था आदि से सम्बन्धित समस्याएँ स्थातीय न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गई हैं । 
अत सम्पूर्ण मानवता के वल्याण से सम्बन्धित समस्याओं वो किसी एक राज्य को 
इच्छा पर नही छोडा जा सकता अपितु इन्हें सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही 
सुलझाया जा सकता है । लास्‍्की ने ठीक ही लिया है ति “अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक 
स्वतस्त्र एव प्रभत्वसम्पन्न राज्य को घारणा मानवता के बल्याण के लिए घातक है” 

] *गुप्न& 5086 85 8 छ06 ॥5 रण अंक्राह(9, ि ॥5 ॥एश०6 लावा 
४0५ ॥6 गशश$ ० 0फचा ४65 उच्ग वरत्यागीए़ 0७ ॥8 एस. 02072 
27 ७५ ॥ह शह४$ ० 05 ॥00003 फ्याणट5 --क्रॉण्वाड्का 
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लिष्क्य॑ जैसा कि हम देखते हैं कि ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धाग्त की कई 
आलोचना की गई है। हेवरी मेन ने तो यहाँ तक कह रिया है कि “ऐसो प्रघुसत्ता 
का उदाहरण पेघल ऐसा निरकुश शासक हो सकता है जिसके सस्तिष्क से कुछ खराबी 
आ गई हो।” परल्तु वास्तविवता वो यह है कि ऑस्टिन के विद्धाग्त की बहुत सी 
आलोचनाएं गलत आशकाओो और घारणाओ के कारण की गई हैं। (बॉस्टिव ने 
वैद्ातिक दृष्टिकोण के आधार पर सम्पभुता के सिद्धान्त की व्यास्या की है और 
वैधानिक दृष्टिकोण से उम्चका यह सिद्धान्त निश्चित रूप से सही, स्पष्ट और वक- 
शगत है । गारनर ने ठीक ही लिया है कि “सम्प्रभुता को बेघानिक प्रवृत्ति की जैसी 
घारणा ऑस्टिन ते सामते रंघी है, बह स्पष्द तथा तह सगत है भौर उसकी 
आलोचना मुत्य रूप से गलतफ्हमी के कारण हुई है /” / 
बहुलवाद 
(एशणर॥६ण) 
सिद्धान्त की व्याद्या- राज्य की सम्प्रभुता के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादत 
होगल तथा बॉस्टिन ने क्या है, उसे सम्प्रभुता का एकत्ववादी _ अथवा अई तवाई अह्ूँ 
सिद्धान्त (40050० ए॥४४ ० $0५८/थ४०/५) कहा जाता है । यह सिद्धान्त राज्य 
को निरफश असीमित_ सर्दोच्च, अविच्छेध और अविभाज्य प्रभुस्ता से_स पन्न 
मानता है.। वह बह भी मानता है जि इम्प्मु समस्त राजनीतिक अथवा समेस्त 
वैधानिक सत्ता का मूल स्रोत होता है तथा मानव जोदन के समस्त पहलुओं का 
नियमन और तिउन्‍्त्रण राज्य के ढ्ारा ही किया जाता है। इस अद्व॑ तवादी प्िद्धाल 
के अनुस्तार राज्य वी सीमा क अन्तर्गत समस्त समुदाय अपनी उत्पत्ति तथा अपने 
अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर हैं और वे राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों वा ही 
प्रयोग करने हैं। इस तरह सभी व्यवित त्था समुदाय एक विशिषत क्षेत्र मे पूरी तरह 
राज्य वे »ीन होते है । 
सम्प्रभुता की इस बद/ तवादी धारणा वे विरुद्ध डिस विचारधारा का उदय 
हुआ, उते बहुलवाद कहा जाता है । बहुलवादी विचारधारा राज्य की सम्प्रभुता व्िः [_ राज्य की सम्प्रभुता को 
सर्वोच्च, निरकृण तथा अविभाज्य नहीं मानती । उसके अनुसार सम्प्रभुता क्कल राज्य 
>में ही. तिहित_नहीं रहठी अधितु राज्य सहित समाज के विभिन्न समुझयी में विधा _पज्य सरित समाज के विभिन्न समुदायों में विधाडित 
रहती है | राज्य में समुदायों का अस्तित्व सम्प्रशुता को सीमित कर रेखा है। हेशियो 
ने इस सम्बन्ध में लिखा है हि ' बहुलवादी राज्य एफ ऐसा राज्य है जिपमसे सत्ता का 
क्वल एक ही स्तोत महीं होता है ण्ह विभिन्न क्षेत्रो मे विभाजित रहतो है तथा इसे 
विभाजित क्या जादा ही चाहिए ।'? सक्षेप मे, हम यह कह सकते हैं कि वहूतबाइ 
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राज्य के स्वरूप का कायाकल्प बरना चाहता है ओर राज्य को उसके उच्च आसन 
मे हटाकर अध्य समुदायों के समान स्तर तक पहुँचाना चाहता है । 

अनेक बहुलवादी विचारको ने सम्प्रभुता के अद्व॑ तवादी सिद्धान्त को हानि- 
कारक तथा निरथंक बतताया है। छुछ प्रमुख बहुलवादी दिचारकों के विचार निम्त- 
लिखित हैं . 

प्रो» लिण्डरो के शब्दों मे, “ यदि हुम्त तब्पों पर हिट डालें तो यह स्पष्ट हो 
ज्ञापेगा कि प्रधुत॒व-सम्पप्त राज्य का तिदास्त खण्डित हो चुका है //? 

प्रो० दार्ईर ने लिखा है कि “कोई मो राशनोतिक धिद्धान्त इतना निस्सार 
और निष्फल नहीं हुआ है जितना हि प्रघुत्व सम्पन्न राज्य का सिद्धान्त हुआ है 2 

प्रो० ऋव का मत है कि “सप्तार के सभ्य राष्ट्र सम्प्रभुता के स्िद्धास्त को अब 
स्वीकार नहीं करते और इस सिद्धान्त को राजतोतिक दर्धन से निकाल देना 
चाहिए ।”१ 

प्रो० डिग्वी (008०।) का कक्‍्यनत है कि “सम्प्रभुता की भावना कल्पता 
मात्र है जिसमे ने तो कोई वास्तविकता है और न जिसका कोई मुल्य ही है। राज्य- 
प्रभुत्व था तो भर छुका है या पृत्पु शेया पर पड़ा है ।” 

प्रो० सारक्षो के शब्दों भें, “यदि सम्प्रभुता की सम्पूर्ण घारणा का परित्याग 
कर दिया जाए तो यह राजनोति दिज्ञान के लिए एक स्थायी लाभ को बात 
होगी ॥ 4 

सहुलवाद क्षा विकाप्त-?9दी शताब्दी के मध्य तक भस्तार के प्राय 
अधिकाश राज्यों में हीगल और ऑस्टिन के विचारों से प्रभावित होकर निरकृश 
प्रभुमत्ता के सिद्धान्त वो स्वीकार कर लिया था। 9वो शताब्दी के अन्तिम चरण में 
राज्य की निरकुश प्रभुमता के विरद्ध एक दूसरी विचारधारा का उदय हुआ जिसने 
सम्प्रभुता को एकलवादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार कया। इस विचारधारा को 
बहुलवादी विचारधारा बहते हैं। बहुलवादी विचारधारा वे जिकास में विम्नलिखित 
तक्तयों ने योग दिया है 

(]) बहुछ्तवाद राज्य को हीपतवादों तथा ऑस्टिनवादों धारणा के बिंदद 


]. 'वाँ छठ 4002 2 हि& इिछ$, व 5 टॉव्डा धा0प्ए0 2 पीट [छाए 
६0% टाध।89 586 935 एटटा छातेतला ठ०जाा 7 +-+4 79, [./70559 
2. "० एुगा।ल] <ण्राह्म०० एै३०८ 8७5 ७८९००ाल परत थाई 804 प्रपदिएान 
एएे छा ह6 हललागर जी (6 इ0एटालहुव 5306 ”. --घिाा65 क्राइट 
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प्रतिक्रिया दा परिणाम है। हीगल ते ास्य की अष्की गए शत हो शिग, वो पृथ्वी पर ईश्वर का रूप बताया तथा 
ऑस्टित न राज्य को कॉनूनी निरकुशता प्रदान को। दानों ही राज्य की निरकृग, 
सर्वोच्च तथा जसीमित प्रभुस्तता के समर्यक्ष थे । राज्य की निरकुशता ठपा सर्वोपरिता 
वी प्रतिक्रिया के स्वरूप बहुलशाद का उदव हुआ । वहुलवाद राज्य को बन्य समुदायों 
के समान एक समुदाय मानता है और सम्प्रमुता को राज्य सहित सभी समुदायों मे _ 
विभाजित भावता है । 

(2) आधुनिक लोक्तन्त्र को असफलता तथा पोकतन्त्रवादी संगठनों की 
स्वाप्ताविफ कमजोरी के फ्लस्‍्वरूप भ्ौ अहुलवादी विचारधारा के विकाप्त को बल 
मिला । बर्तेमान प्रतिनिधि-लोक्तनत्र का- आधार प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
है। इस भ्रभात्री में सबते वडा दोप यह है कि इससे विभिन्न वर्गां को प्रतिनिधित्व 
नही प्रिल्न पाता है। अत इसके विरुद्ध बहुलवादी विचारकों ने, विशेषकर कोल 
(७ 9 प्ष (०४) ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की माँग वी । 

(3) वर्तमान राज्यो की अक्शलता भी बहुलबाद के विकास का कारण रही 
है । दतमान समय मे राज्य के बायें क्षेत्र मे बहुत वृद्धि हो गई है । अत्यधिक कार्य 
भार से दबे रहन के कारण राज्य अपने कार्यों को ठीर प्रकार से नहीं कर पाता | 
पलस्वस्प गज्य की कार्यकुशलता या क्षमता में कमी आ गई है। वार्ड ने कहां है कि 
“देनद्र भे आवश्यक्षता से अधिक्ष रक्त है ओर धुददरवर्तो क्षेत्र रक्तहीवता से पीडित 
है ।” ल्लेकाइवर का भो कहता है कि “सर्व तामभ्ये का तात्पर्य क्क्षमता और अपषापर््य 
है ॥” अत राज्य की कार्य कुशलता को बढाने की दृष्टि से बहुलवादी राज्य सत्ता के 
विकेत्दीकरण का समर्थत करते है। 

(4) मध्यक्ालोन सघवादो व्यवस्था ने भी बहुलवाद के उदय में महत्वपूर्ण 
योग दिया है। भध्ययुग में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। उस समय व्यापारियों तथा 
भिज्िपियों 4 सघ (0900) बने होते थे क्षौर इन सथो को अपना प्रवस्ध स्वये बरने 
के व्यापक ऋधिवार प्राप्त थे। राज्य इन सघो के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
करता था। पही स्थिति धर्म सघ आर्थाव्‌ च्च की थी। घमंसध का अस्वित्र भी 
राप्य की कृपा पर निभ्वर नहीं था। इससे प्रेरित होकर जर्मन विद्चारक गियक तथा 
ब्रिटिश लेखक मेटलैप्ट तथा फिक्स ने सामाजिक हिल में भध्यकाबीन सभवादी 
ब्यवस्था को फिर से ग्रहण करने पर बल दिया । 

(5) अन्तरोष्ट्रदाद को भावता के विकास ने भो बहुलवादी विचारधारा के 
उदय मे बहुत सहायता शी है। जिस प्रकार राष्ट्रीयता को भावना ने राध्ट्रोय राज्यो 
तथा निरठुश प्रभुसत्ता की स्थापना में योग दिया, उसी प्रक्रार अस्तर्राष्ट्रीयवा ही 
भावना ने राज्यो की प्रभुसत्ता को सीमित करने तथा प्रभुत्त-सम्पन्त राज्य की धारणा 
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को सप्राप्त करते मे यर्ग दिया है । लास्की जैस बहुलवादी विदारदरों का मत है कि 
अन्तर्राष्ट्रीयता तथा मानवता के हित में राज्य की सम्प्रभुता को सीमित किया जाना 
आवषयक है । 

(6) आधुनिक एुग में कुछ नवीन विचारधाराओं के जन्म मे प्री बहुतवाद के 
बिकाप्त मे थोग दिया है । व्यक्तिवादी विचारधारा ने राज्य को निरकुश प्रशुक्तता का 
खण्डन करते हुए उसको सीमित करने पर जोर दिया ॥ अराजऊतावाद, श्वम-सपवाद 
तया साम्यवाद जैसी विचारघाराओ ने राज्य को अनावश्यक एवं अनुपयोगी माना है । 
उनके अनुसार राज्य अपनी प्रभुसत्ता के कारण एक शोपणकारी सम्या वना हुआ है। 
अत राज्य और उप्तकी निरकुश श्रभुसत्ता का जितनी जल्दी अन्त हो जाए समाज 
के लिए उतना ही अधिक हितकूर होगा इस विचारघाराओ ते बहुलवाद के उदय 
के लिए मार्ग प्रशस्त क्रिया है। 


बहुलवादियों द्वारा राज्य की सम्प्रभुता की आलोचना 


अनेक बहुलबादी विधारकों ने राज्य की सम्प्रभुता के एकलवादी अथवा 
परम्परागत छिद्धान्तों की त्तीद्र आलोचता वी है | एन विचारकों मे गियक, मेटलंण्ड, 
किधिस, पॉल बकर, लिण्डले, डिगबो, फ्रब, एप्रिज्न इुर्तीम, अर्तेहट वार, मिप्त फॉलेट, 
जो० डी० एच० कोल तथा हेरॉरड लास्की के माम अधिक उल्लेखनोय हैं। इन 
विचारको के द्वारा सम्प्रमुता के परम्परागत सिद्धान्त को आलोचना निम्ननिश्चित 
आधारो पर की गई है 

() समाज की सरचना के आधार पर--सभी बहुलवादी विधारक गमाज 
को सरचता को सथात्मक मातते हैं । इत विच्यारकों के अनुसार ब्यक्ति का व्यर्तित्व 
बहुमुत्री होता है तथा उसकी आवश्यक्तताएँ विविध होती हैं। अपनी विविध 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति विभिल्त प्रकार के सभुदायों वी रचना 
करता है तथा उनके मांञ्यम से वह अपने सम्पूर्ण ध्यवितत्व का विकास करता 
है । ऐसे समुदाय सामाजिक, राजनीतिक, सास्‍्कृतिक, धामिहठ, आविक वेज्ञानिक 
आदि झनेक प्रकार के होते हैं। इत समृदायों का अपना पृथक व्यक्तित्व होता है तथा 
इनवो अपनी सापूहिक इच्छा होती है। इनमे से कोई समुदाय दूसरे की तुलना में 
श्रेप्ठता वा दावा नहीं कर सकता । मनुष्य के बहुपुख्ची विकास के लिए यह आवश्यक 
हो जाता है कि ये समुदाय राज्य के नियन्त्रण से मुक्त रहरर स्वतन्त्र रूर से कार्य 
घर प्र्के । राज्य अवेला मनुष्य के व्यक्तित्व दा पूर्ण विरास नहीं कर सरता। 
सॉस्‍्की के शब्दों मे, “सपूचे स्यक्ति/द के लिए कोई एक सस्या तियमों का तिर्माण 
नहों कर सकती । जद सप्ताज को प्रकृति सपाप्पक है तो सत्ता सो सधए्गक्ञ होनी 
चाहिए 7! 

अतः बहुलवादो विचारदों के झतुसार राज्य न तो सर्वेशीतमात है ने 
सर्वश्यापी है, न शबत्ो अपने अग्दर ममेद लेने वाला है बल्वि वह तो अन्य समुदायों 
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के समान एक समुदाय है मेकाइवर के अनुसार, “राज्य समाज के ही साथ 
उत्पन्न तथा विछ्लृत्त सपुदाय नहीं है अपितु बहु समाज के अन्तर्गत कुछ बिशिष्द 
आदसों की ज्ञाप्ति के लिए निध्ित एक सस्या है ।” गैटल ने लिखा है कि “बहुलवादो 
इस बात पर बल देते हैं कि राज्य समुदायों के ऊपर अपनी इच्छा को आरोपित 
नही कर सकता । भ्त उनको त्त्ता न तो बसोम है और न अविभाज्य है।" 
स्षप में, हम यह कह सकते हैं कि बहुलवादी विदारक इस बात को स्वीकार करते 
हैं कि व्यक्त के व्यव्तिष्व के विका्त के लिए समुदायों का अस्तित्व क्या उनके 
अधिकार उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितना राज्य का अस्तित्व तथा उसके अधिकार हैं। 
इसलिए राज्य को सम्प्रभुता का दावा दिराघार है। 

(2) समुदायों की स्वायतत्ता के आधार पर--बहुलवादी विच्ञारक इस घारणा 
को भी स्वोतार नहीं करते हैं कि समुदायो का निर्माण गज्य की इच्छा से होता है 
तथा वे अपने अह्तित्व के लिए राज्य पर निर्मर रहते हैं | गियक तथा मेटलैण्ड के 
अनुसार, प्राचीन काल से ही समाज में जिविध प्रद्यर के रुमुदायो का अल्लिख रहा 
है। इत समुदायों की अपनी प्रृषक्त चेतना टथा इच्छा होती थी जो राज्य की चेतना 
तथा इच्छा से भिन्र प्रकृति बी होठी यो । इन समुदायों के अपने अधिकार तण दापित्त 
होते थे जिन्हें बे राज्य को सत्ता से प्राप्त नहों करते थे बल्कि वे राज्य मे स्वतस्प्र 
रहकर अपने दापित्वों को पूरा करते थे। पोल बकर (शवण 97007) का भी 
यही मत है कि विभिन्‍न युगो तथा देशो में व्याववायिक समुदाय स्वढ ही उत्पस्‍्न हुए 
हैं तथा वे अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर नही रहे हैं। उसने इस बांत पर 
जोर दिया है कि 'सम्राज के आयिक क्रार्यकलापों का तियमन व्यावसायिक समुदायों 
के हाथो में होता धाहिए राभ्य के हाथों मे महों ।' क्िगिक्त का भी यहो विचार है 
कि सपुदायों का अपना स्वत्तत्थ् व्यवितत्द होता है जो राज्य के व्यक्तितत्व से पृथक 
होता है । उसके अनुसार सम्ध्रभूता का प्रर्परागत सिदान्त एक भादरणोय अन्य 
विश्वास [3 भथाध49)8 59टत्ाए00) मात्र है । इुर्लोघ (006 एऐग्रॉकिशगा), 
याकर तया छिण्डसे ने भी राज्य की निरकुश प्रभुम्त्ता का विशेध तथा स्मृदायों 
की स्वायत्तता का समर्थन क्या है । 

लास्की ने भी समुदायों के स्वतन्त्र अस्तित्व तया उनकी उपयोगिता को स्वीकार 
करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न सदा के बीच सम्प्रभुता का विभाजन 
हो जाना चाहिए उनका कहना है कि “अद्ीक्षित ओर अनुत्तरदायी राज्य का 
परिद्धाग्त मानवता के हितों से मेल नहों खाता | इस प्रकार बढुनवादी विचारक 
समुदायों के स्व॒तन्त्र अस्तित्व तया व्यकितत््व के आधार पर राज्य की सम्प्रभुता को 
सीमित, नियन्त्रित॒ तथा विभाजित मानते है ।* 

(3) ऐतिहासिक आधार पर-- धहुलवादी विचारकों क अनुसार इतिहास मे 
राज्य का रूप कभी भी उस श्रकार का पूर्ण श्रभुत्व सम्पत नहों रहा जिस प्रकार के 
€प का प्रतिपादत परभ्परागत सम्पभुठा के समर्थकों ने जिया हैं। प्रादीन तथा 
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मध्यकाल म राज्य वे ऊपर धमं, सामाजिर नियमों, परम्थराओं तथा मान्यताओं 
का बन्धन रहा है। राज्य इनकी अवहेलना नहीं कर सकृता था। आधुनिक युग 
म श्रमिक सघो के उदय ने राज्य को निरकुश प्रमुसत्ता के प्रयोग पर रोक लगान का 
काय किया है। इतिहास म इस प्रकार दे अनेक उदाहरण हैं जय समुदायों के सगठित 
विरोध के सामने राज्य को झुकदा पड़ा हैं। लास्की ने बतलाया है कि प्रथम महायुद्ध 
के समय वेल्स को खानो के श्रमिरो ने ब्रिटिश सरकार को दस बात के लिए विवश 
ब'र दिया कि वहू अपने 'शस्त्रात्त अधिनियम! (ह(०0३0075 67) को वापस ले । 
दसी प्रकार 96 में अमरीका मे रेलवे श्रमिक सघो न हडताल की धमकी देकर 
सरकार का ऐसा कातूत बनाने के लिए विवश किया डि मजदूरों स आठ घण्टे से 
भधिक काम न लिया जाय । इन उदाहरणो से यह स्पध्ट हो जाता है कि व्यक्षित और 
उसके समुदायों के सम्बन्ध के विषय म राज्य सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सस्या नहीं है । 

(4) षानून के स्वरूप के आधार पर--बहुलवादियो न कानून क॑ स्वरूप के 
आधार पर भी भम्प्रभुता क एकलबादी सिद्धान्त पर प्रहार क्या है। ऑस्टिन के 
अनुसार राज्य के आदेश ही कातून हैं तथा कानूनों का एकमात्र खरात राज्य है। 
परन्तु डिग्बी, कं व तथा लास्की आदि बहुलवादी विचारव इस तक एवं मान्यता का 
स्वीकार नही करते | इत विचारकों क अदुस्तार राज्य व तो कानूनों कय जिर्माता है, 
न कामुनो से उच्च है बल्कि वह कानुदो क अधीन होता है। फ्रासौसी विचारक डिग्वी 
बे अनुसार, “कानून राज्य से स्वतन्त्र, उससे पहनते का, उससे ऊपर तथा उससे 
अधिक ध्यापक है ।””! राज्य का कार्य कानूनों का निर्माण करना नही है बल्कि पहले 
स विद्यमान कानूतों को तथ्यों क अनुकूल बनाना है। कातून का पालन इसलिए 
नही किया जाता कि व सम्प्रमु राज्य द्वारा निभित हैं किन्तु इसलिए बिया जाता 
है कि जितसे सामाजिक जोबत क लाभो का सुरक्षित रखा जा सके ओर उनकी 
अभिवृद्धि की जा सक + क्रेब तथा लास्की भी कातूतों का स्लोद राज्य को नहीं सानते 
हूं। क्रय क अनुसार कानूनों का पालन इसलिए होता है कि समाज की नैतिक बुद्धि 
उसे झचित मानती है। लास्को कानुतो का स्रोत ब्यक्षित की अन्तरात्मा को मानते है। 
अत ये विचारक कातुन के माध्यम से राज्य वी सर्वोच्च एवं निरकुश सत्ता का 
खण्डन करते हैं। 

(5) नैतिक भाघार पर--बहुलवादियो ने नंतिक आधार पर भो राज्य कौ 
सम्प्रभुता क घिद्धान्त का छण्डन किया है। उनका कहना है कि ब्यक्ति को सम्पूण 
भक्ति का एकमात्र अधिकारी राज्य नही है अधितु व्यक्त की भरित विभिन्न रामुदायों 
क प्रति भी होतो है लास्को का कथन है कि “राज्य को व्यक्षित की प्रद्षित प्राप्त 
फरने का कंवल यहीं तर अधिकार है जहों तक व्यत्रित की अम्तराह्मा सहुमत है । 
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भुश्न पर सत्ता का दावा उसको नैतिक अपोल की सात्रा के अनुपात में हो उचित 
है । मेरी भक्ति केवल उत्तो राज्य के प्रति हो सकती है जिस राज्य मे मेरा नेतिक 
विकास पर्याप्त रूप से होता हो । हमारा प्रथम कतेब्य अपनी अन्तरात्मा के प्रति 
निष्ठाबान होना है ।” व्यक्ति को राज्य और विभिन्‍न समुदायों ,के प्रति अपने विवेक 
के अनुसार ही भवित निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए । लास्‍की ने कहा है 
कि “हम इस्र विशिष्ट समुदाय (राज्य) को कोई विशेष महत्त्द नहों देते ।” 

(6) अन्तर्राष्ट्रीयया के आधार पर--बहुलवादी बाह्य रूप में भी सम्प्रभुता 
को निरकुश तथा अप्र्यादित नही मानते हैं। उनके अनुतार राज्य की सम्प्रभुता 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय समझ्नोतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों द्वारा सीमित 
है। भाज व्यवहार में कोई भी राज्य अन्चर्राध्ट्रीय मामलों मे पूर्ण सम्प्रभू नही होता। 
उस्ते कुछ मे कुछ सीमाएँ, एवं मर्यादाएँ स्वीकार करनी पड़ती हैं। बहुलवादियों का 
विश्वाम है कि सम्प्रभता का सिद्धान्त युद्ध और ध्रभषं को जन्म देता है। मत विश्व- 
शान्ति देधा मानवता वे हित मे आज प्रत्येक राज्य को अपनी आशिक प्रभुसत्ता का 
परित्याग करना आवश्यक हो गया है। लास्की राज्य की बाह्य सम्प्रभुता के कट्टर 
विरोधी थे। उवक अनुसार, ' अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ह्वतन्त्र प्रभुश्व सम्पन्न राज्य 
का विचार सातव कल्याण के लिए घातक है। एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ 
किस प्रकार रहना पाहिए इसका निर्भय करने का अधिढार एकमात्र उप्ती राज्य 
को नहों दिया जा सकता /”! अत आज सम्भ्रभुता के असीम एवं अमर्यादित होने की 
धारणा समाप्त हो चुकी है । 

बहुलवाद के प्रमुख सिद्धान्त 

(।) राज्य मन्य समुदाों के समान एक समुदाय है--बहुनवादी राज्य की 
निरबुश प्रभुसत्ता की धारणा का तो विरोध अवश्य करते हैं परन्तु वे अराजकतावाद 
तथा धरम प्धवाद के समान राज्य का अन्त करने के पक्ष म नहीं हैं। थे मावस वादियों 
की इस बात को भी स्वीकार मही करते कि साम्यवादों समाज की स्थापना हो जाने 
प्र राज्य रवत सप्राप्त हो जावेगा । वस्तुत: बहुलवादी राज्य को तो कायम रखना 
चाहते हैं परन्तु वे राज्य की निरकुश प्रभुसत्ता को समाप्त करना चाहते हैं। उनके 
अनुसार समाज में राज्य की स्थिति अन्य समुदायों के समान एक समुदाय के हूप मे 
होगी सर्वोच्च सत्ताधारी समुदाय के र्पर मे नहीं। लारहों के शब्दों मे, "राज्य तो 
अनेक भानद समुदायों मे से केवल एक सप्रुदाय है, अत बहू व्यक्तियों से अन्य 
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स्पुदायों को तुलना मे अधिक निष्ठा प्राप्त करने का दावा नहों कर सकता है”! 
बहुलवादियो के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय (ब550णक00॥ 0६ 85500७- 
37075) गषवा एक श्रेष्ठ समुदाय तेप माना जा सकता है जिसका कार्य विभिन्न 
समुदायों मे सामजस्य स्थापित करता है परन्तु उसका का अन्य समुदायों के ऊपर 
अपना प्रभुत्व बनाये रखना नही है । 

बहुलवादियों की घारणा है कि जिस श्रकार मनुष्य ने अपने बहुमुखी जीवन के 
विभिन्न पहलुओं का विकास करने के लिए समाज में विभित समुदायों का तिर्माण 
किया है, उभी प्रकार उसने अपने राजन।तिक पहलू का विकास करने हेतु राजनीतिक 
समुदाय अथवा राज्य का निर्माण किया है। अत राज्य की स्थिति अन्य समुदायों के 
समान ही है ठथा सभी समुदाय अपने अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र एवं सत्ताधारी होते है । 
मेटलंण्ड के शब्दो मे, "राज्य इत विभिन्न समुदायों मे से एक समुदाय है? 

(2) राज्य की निरवुश प्रभुसत्ता का विरोध करता है --बहुलवादी ऑस्टिन 
द्वारा प्रतिपादित राज्य की निरकुश प्रभुमत्ता का विरोध करते हैं ओर यह मानते हैं 
कि प्रत्येक समुदाय अपने अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता सम्पन्न होता है । राज्य अन्य समुदायों 
के साथ श्रभुसत्ता के प्रयोग मे एक भागीदार मात्र है। राज्य न तो कानूनों का 
एकमात्र खत है और न वह कातुन में ऊपर है । बहुलवादियों के अनुसार राज्य को 
प्रभुसत्ता आन्तरिक तथा बाह्य दोनो हृष्टियो से सोमित एवं मर्यादित है। आन्तरिक 
पत्र मे राज्य की प्रभुसत्ता जतता तथा विविध समुदायों के अधिकारों द्वारा मर्यादित 
होतो है तथा वाद्य क्षेत्र मे उसकी सत्ताः अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मर्यादित द्वाती है । 
स्लू'शली ने इस सम्बन्ध म कहा है कि “राज्य सर्वशक्तिमान नहों है क्योकि वह बाहरी 
क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों द्वारा सोमित है तथा आन्तरिक क्षेत्र मे वह स्वय 
अपनो प्रकृषि तथा अपने नागरिकों के अधिकारों द्वारा सोमित है।”* वियक तपा 
मेटलेण्ड भो राज्य की तिरकुश्च अम्ुगता कय विरोध करते हुए कहते हैं कि "राज्य को 
समुदायों को प्रभुसत्ता का अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं होता ।' 

(3) व्यावसायिक लोकतन्त्र का समर्थन करता है -बहुलवादी विचारको ने 
लोकतन्त्र के प्रतिनिष्यात्मकू स्वस्प को वास्तविक बनाने के लिए व्यावसायिक 
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प्रतिनिधित्व वे सिद्धान्त का समर्यत क्रिया है। उन्होने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था को इश्नलिए अनुचित तथा दोषपूर्ण बताया कि इस ब्यवध्या व अन्दगंत 
चुने हुए प्रतिनिधि न तो सस्धूर्ण जवदा के सम्रस्त हिंतो का प्रतिविधित्र ही कर सकते 
हैं और न वे जनता को तिर्वाचत के अवसर पर दिए गए आश्वासनों को पूर्ण करने 
की द्षामता ही रखते हैं। इस व्यवस्पा में पोलियामेण्ट द्वारा बनाये गये कानूव जनता 
की इच्छा की सह्ठी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, किसानो का 
सब्चा प्रतिनिधित्व कोई किसान, व्यापारियों का सच्चा प्रतिनिधित्व कोई व्यापारी 
तथा अध्यापकों का सच्चा प्रतिनिध्ित्द कोई अध्यापक हो कर सकता है, प्ररदेशिक 
प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित कोई वकील इन सबदा सही प्रतिनिधित्व करने 
की क्षमता नही रखता अत बहुलवादी सच्चा लोकतम्त उसी को मातते हैं जिमम 
प्रतिनिधि व्यावसायिक आधार पर चुने जाएँ । 

(4) राज्य को कानूनों सर्वोच्चता का विरोधी हे--बहुलवारी विचारक 
इस धारणा के क्टूर विरोधा हैं कि सम्प्रभु राज्य का आदेश ही कानून है | वे कानून 
को राज्य स स्वतन्त्र तथा उच्च मानते हैं । मंकाइवर का मठ है कि “राज्य कानूव का 
निर्माता नहीं, अपितु उसका सरक्षक मात्र है। फ्ाप्तोत्तो विचारक डिग्वी वे अनुसार 
* कानून राजनोतिक सगठन से स्वतन्त्र, उससे श्रेष्ठ तबा उतये पहले का है । यह 
सामाजिक आवरण के! नियमत $रने वाले नियमों का सप्रह होता है ।'! जनता 
कातूना का पालन इसलिए नही करती कि उनका निर्माण सम्परभु राज्य मे किया है 
बल्ब इसलिए करता है कि वे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है । इच विचारक 
ऋष के विचाए डिग्बी से मिलते जुनते हैं । कब केवल कानून को सम्प्रभुता को ही 
स्वीकार करता है जो राज्य से स्व॒तन्त्र तथा श्रेष्ठ हाता है । उराक शब्दों म, राज्य 
कामूत का निर्माता नहीं है अवितु कानून हो राज्य का तिर्माण करता है। ? 
फ्रासीसी विचारक ला फर (७ एए) के अनुसार, “राज्य कुछ बशों मे एक ऐसो 
बाहरी शवित द्वारा निपन्त्रित होता है जो राज्य से श्रेष्ठ तथा प्राचीन है । यह 
उच्चतर शक्षित प्राकृतिक या बोद्धिक कातून है ।” अत बहुलवादी विचारक राज्य को 
कानूनी दृष्टि स सर्वाच्च दया सम्प्रभु मही मानते हैं । 

(5) ध्यकितगत स्वतन्त्रता का समर्थन करता है--बहुलवाद व्यव्रित को 
राजनीतिक, आयिक एव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान करते का पक्षपराती है। प्रसिद्ध 
डहुलवादी विचारक लास्‍्की के अनुभार प्रत्येफ़ व्यक्ति को आजीविका रवां अपने 
स्यवितत्व के विक्राप्त व लिए पर्याप्त साधन प्राप्त होना और श्रप्तिकों को औद्योगिक 
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क्षेत्र भे स्वायत्तशासो अधिकार प्राप्त होता ही वास्तविक स्व॒तन्त्रठा है। लास्को 
व्यवितगत सम्पत्ति के अधिकार के भी समर्थक ये परन्तु वे इमका उपयोग दूसरों का 
शोषण करने के लिए किया जाना अनुचित मानते थे । यक्तिगत स्वतस्त्रता के समर्थ 
के कारण ही बहुलवादी विचारक राज्य में रुत्ता के केन्द्रीयकरण के बिरोधी हैं 
क्योकि केस्द्रीयकरण की प्रवृत्ति निरदरुशता को बढावा देतो है जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की शत्र, है । वे सत्ता के विदे द्रीयकरण तथा विभिन्न समुदायों के बीच में सत्ता के 
विभाजन का व्यवितगत स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक मानते हैं । 

(6) अन्तर्राष्ट्रीयया तथा मानवता का समर्यर करता हे-बहुलबादी 
बन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा क हित में राज्य की प्रभुमता की घारणा का विरोध 
करते हैँ बयोकि प्रभुसत्ता की धारणा अन्तर्राष्ट्राय अशान्ति तथा युद्धों को जन्म देती 
है। लास्को के शब्दो मे, एक राज्य को इूसरे राज्यो के साथ किप्त प्रकार रहना 
चाहिए, इसका निर्णय फरने का अधिकार एकमात्र उसी राज्य को नहीं दिया जा 
सकता । इन मामलों की व्यवस्था के लिए एक सुतगढित विश्व सगठत क्को 
आवश्यफता है। यदि मनुष्यों को महात सानव समाज में रहना है तो उन्हें आापस 
मे सहयोग फरना सोखना होगा । एक विश्व राज्य मे, वह चाहे जिंश्त तरह बसे और 
उसमे चाहे जिस मात्रा से विकेखोकरण हो (पक्ष सम््रभुता के लिए स्थान 
नह है।" 

(7) राम्य तथा समाज से भेव करता है--प्रभुपतता के अद्व तवादी सिद्धान्त 
के समर्थकों तथा आदशशवादी विंचारकों के समान बहुलवादी राज्य तथा समाज 
को एक नहीं मानते हैं। वे इन दोतो के बीच में भेद करते हैं। उतके अनुसार 
समाज अपने उह्द श्य तष्य सगठन की हृष्टि से राज्य की तुलना में कही अधिक 
व्यापक है तथा राज्य वन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है । समाज के ये 
समुदाय, समाज के लिए उतवे ही स्वाभाविक होते हैं जितना कि स्वय राज्य! 
समाज का सम्दन्ध मयुप्य के सामाजिक ज्ीवत के सभी पक्षों से है तथा उसका 
उद्देश्य मनुध्य के चहुमुख्ली जीवन का विकास करता है । इसके विपरीत राज्य का 
सम्बन्ध मनुष्य के केबल राजनीतिक पक्ष से है तथा उसका उहँश्य मनुष्य क्के 
राजनीतिक जीवन का विकास करना है । इस तरह राज्य समाज का एक अग मात्र 
है। भेक्नाइवर ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो न तो 
समाज का सप्तकालोन है और न समाज के समान ध्यापर हैं बस्कि उसका निर्माण 
तो समाज के अस्तगत एक निश्चित अवस्पा के रूप मे कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की 
प्राप्ति हेतु किया गया हैं ।”! 
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बहुलवाद को आलोचना 

सम्प्रभुता के अद्व॑तवादी सिद्धान्त पर बहुलवादियो ने अदेक हृष्टियो से प्रहार 
किए हैं परन्तु बहुलवाद स्वय भी दोषों से मुक्त नही है। बहुलवाद की अनेक आधारों 
पर आलोचना की जाती है। ये आधार निम्नलिखित हैं 

(।) बहुलवाद का ताकिक परिणाम अरजकताघादो व्यक्तिवाद है-- 
बहुलवाद का बग्तिम निष्कर्ष बराजकतावादोी ब्यक्तिवाद है। बहुलवादी विभिन्न 
समुदायों मं सम्प्रभु का विभाजन करना चाहते हैं परन्तु सम्प्रभता को विभाजित करने 
का अर्थ उसे नप्ट करना है। यदि सम्प्रभुता का विभाजित कर दिया जाए तथा 
राज्य औौर अन्य समुदायों को एव ही स्तर पर रखा जाए तो ऐसी स्थिति में समाज 
में अशान्ति और अव्यवस्था फैल जायेगी तथा व्यक्ति ओर समुदाय दोनों का अस्‍ित्य 
खतरे में पड जायेगा । पिलक्राइस्ट ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “यदि राज्य की 
पक्ति को समाप्त कर दिया ज्ञाए तथा उसके स्थान पर स्वायत्त समुदायों को 
स्पापना कर दी जाए, तो यह सैद्धान्तिक अराजकता की अवस्था होगी निसमे प्रत्येक 
ध्य शित की आत्मा अपने कार्यों को स्वय निर्णायक होगी ।7 

(2) बहुलबाद सम्प्रभुता के बह तवादी सिद्धान्त के भाव को ठीक से नहीं 
समझता- बहुलवादियो न सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त की जो आलोचना की है, 
बहू बहुत कुछ क्ाल्पमिक है। हीगल तथा उसके अनुयायियों को छोड़कर प्रभुपतत्ता 
के सिद्धान्त का प्रतिपादव करने वाले अस्य किसी बिचारक ने राज्य की निरकुश 
सप्प्रभुता का समर्थन नहीं किया है। बोदा, हॉब्म रूमो, ऑस्टिन आदि किसी भी 
अद् तवादी विचारक ने सम्प्रमुता के सिद्धान्त को शारोरिक, नंतिक, बोद्धिक या 
सामाजिक हृष्टि से असीमित सत्ता का सिद्धान्त नही बताया है। कोहर (00०) 
के शब्दों में, 'इतमे से कोई भो विचारक इस बात का दावा नहों करता हि राज्य 
सत्ता की मालोचना करना उसको अबज्ञा करना अथवा उसका बिरोध करना 
अनैतिक, अधामिक, तकंहीन समाजविरोधो अथवा अध्यावहारिक कार्य है ।”ः वे 
राज्य को उत्तरदायित्वहीन नही मादते वे तो केवल इतता ही मानते है कि राज्य 
किसी ऐसी प्षत्ता के प्रति उत्तरदायी वही हो सकता जो उसी के समान हो । कोकर 
के अनुसार, सम्प्रभृता के अद्ं तवादी सिद्धान्त के समयंक केवल इतना ही मानते हैं 
कि "एक निश्चित प्रदेश मे कानून के निमित्त संगठन के झूप में राज्य उस प्रदेश के 
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अन्तर्गत जन्‍्प समस्त समुदायों से कानूनों हप्टि से सर्दोच्चि है।”? इसलिए डॉ० 
आशोर्वादम का यह कथन बिलकुल उपयुक्त है कि “बहुलदादो जिस भट्ट तवादो श्र, 
बर प्रद्मार करते हैं, यह घदुत कुछ हद तर कात्पनिक है //2 

(3) सभी बहुलवादी राज्य को सर्वोपरिता को स्वीकार करते हैं--प्राय 
राभी इहुलवादियों मे राज्य को सर्वोच्च सत्ता के बारे में असगतिपूर्ण तक दिये हैँ । 
एक ओर तो बहुलवादी विभिठ समुदायों के बीच सम्प्रभुता का विभाजन करने के 
पश्ष मे हैं और दूसरी मोर, वे राज्य छो विभिन्न समुदायों में समन्वय और सन्तुलन 
स्थापित वरने का उत्तरदायित्व साँपते हैं। किन्तु राज्य के द्वारा इम श्रकार का कार्य 
तब तक नही किया जा सकता है जब तक्क उसे वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति 
प्राप्त न हो । इस प्रकार प्राय सभी बहुलवादी विचारक राज्य को प्मन्वय और 
सन्तुलन का कार्य सौंपकर अप्रत्यक्ष रूप से उप्तकी सर्वोपरिता तथा सम्प्रभुता को 
स्वीकार करते हैं । 


पिर्पक तथा मेटलंण्ड संघों को वास्तविक व्यक्तित्व प्रदात करते हुए भी बह 
स्वीकार करते हैं कि राज्य अन्य सामाजिक सस्थाओ से अपनी स्थिति को उच्यता के 
कारण भिन्‍म है | पॉल वकर राज्य को सावजनिक हितों और राष्ट्रीय एकता का 
एकमात्र प्रतिनिधि मातता है कया वह सभी समुदायों को राज्यों के अधीन स्थान देता 
है । डॉ० फ़िगिस राज्य को समुदायों का समुदाय मातते हैं और उसे भ्रम्रम्वष व 
सन्तुललन कायम करने वाले साधन के रूप में विशिष्ट कायं तथा उच्च सत्ता प्रदान 
करते हैं। ध्रार्कर ने लिखा है कि * राज्य को जीवन की एक प्तामान्य एवं सर्वाजु- 
पूर्ण योजना के रूप में, आवश्येक रूप से समुदायों के साथ अपने, हुसरे समुदायों के 
तथा समुदायों के अपने सदस्यों के सम्बन्धों से सामजस्प स्थापित करना चाहिए।” 
मिस फॉलेट राज्य तश व्यक्तियों के मध्य अ्रत्यक्ष सम्पकं को स्वीकार करतो हैं और 
राज्य को व्यक्तियों तथा समुदाथों के बीच एकता लाने वाली कड़ी के रूप मे एक 
आदर्श सम्या मानती हैं । लाम्की जैसे बहुलवादी विधारक भी इस बात कौ स्वीकार 
करते हैं कि ' कानुनो हृष्टि से कोई इसे अस्थोकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य 
मे कोई ऐसा अप होता है जिसकी सत्ता असोस होतो हे कौर सब भस्थाओं से 
सरकार सबसे महत्वपूर्ण है ।”* लास्की राज्य को अन्तिम सुरक्षित सत्ता को स्वीकार 
॥ [7 फार्ल पार ७४8, 25 2 तरएगारबताणा णि ॥4च9 शा बाड़ 
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करते हैं। इस प्रकार हम वह सकते हैं कि वहुलवादी 'ंप्रभृता को सामने के द्वार 
से बाहर निकालझर पौछे के हार से उसे वापस ले बआए़े हैं ( 

(4) राज्य सर्वोच्च एवं आवश्यक समुदाय है--राज्य को अन्य समुदायों 
के समान स्तर का मानना एक भारी भूल है। वस्तुत राज्य को शिविति उसकी 
भ्रद्ृति, उद्दे श्य एव कार्यों के कारण अन्य सभी समुदायों से भिलल एवं उच्च होती 
है। बहुलदादी विचारक लिण्डसे ने यह स्वीकार किया है कि राज्य वी सदस्यता 
अनिवाय एवं व्यापक होती है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य का सदस्य 
होना अनिवार्य है। इसके अतिरिकत्र राज्य एक ऐसा समुदाय है जो सबको अपने 
अग्दर समेट लेता है | वह सभी समुदायों के ऊपर है ठथा कंवल उछे ही दण्ड प्रदान 
करने की शक्ति प्राप्त है । राज्य समाज के सदस्यों के समूचे द्वितो वी रक्षा करता 
जबकि दूमरे समृदाप उतके केवल आशिक अथदा विशिष्ट हितो की हो रक्षा करते 
हैं। राज्य ही मनुष्य की विभिन्न निष्ठाओं में समस्बम कायम कर सकता है तथा 
अध्यवस्था को समाप्त करके व्यवस्था स्थापित कर सकता है | डॉ० गानेर ने इस 
सम्बन्ध मे लिखा है। ' राज्य में विभिक्न वर्गों दया आपस में एक दुसरे से प्रतियोगिता 
करने वाले समुदायों को समुचित सोमा में रखकर एक महत्त्वपूर्ण सेदा करता है । 
बह उनके परस्परदिरोधी हिलों में समन्वय झथवा सापमस्ण स्थापित करने के लिए 
एश निर्णायक के रुप में कार्य करता है।' 

पप्रिस फॉलेट -का कहता है कि राज्य एकता स्थायित करने यो एक खान है 
तथा राज्य ही मनुष्य के सम्पूर्ण व्यकितित्द वा प्रनोक है। उसके शब्दों में, “राज्य का 
निर्माण समुदाय से नही हो सकता क्योंकि कोई मी एक था अनेक समुदाय मनुष्य के 
समूचे व्यक्तित्व का अपने मे समावेश नहीं कर सकता । ऐसा कंवल शान्प मे हो हो 
सकता है । राज्य को नागरिकता किसी झो व्यावतायिक सथध की स्रदस्यतर को अपेक्षा 
कहों अधिक महत्त्वगृष है। हमारी आत्मा का निद्वास राज्य में ही है ।/रे 

(5) बहुलवाबव कुछ काल्पनिक घारशाओं पर आधारित है-बहुलवादी 
यह मातते हैं कि समाज के भीतर विभिन्‍न समुदाय आपस मे समान स्तर के होते हैं, 
उनका कार्यक्षेत्र एक दुसरे से पृथक होता है, उतके कार्य एक दूसरे से मही टक्राते 
तथा वे एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भो नहीं करते ! बहुलवादियों की 
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यह धारणा प्राएक एवं दोपपूर्ण है / मदि उनत्रो धारणा सही होती तो सम्प्रभु राज्य की 
आवश्यक्रता ही नही रह जारो | दस्तुत. सामाजिक जोवत के विभिक्न पक्ष एक दूमरे 
से घनिष्ठ झूप में सम्बन्धित होते हैं तथा उन्हें एक दूसरे ते पूर्णतया पृथक नहीं 
किया जा सक्ता । इसलिए विभिन्न समुदायों के कार्य क्षेत्र वा स्पष्ट विभाजवे भी 
सम्भव नही है । अत समाज के वर्तमान सगठन मे का क्षेत्र का अतित्रमण, विभिन्न 
हितों, स्वार्यों तया निष्ठाओं मे संघ स्वाभाविर है ) ऐसी स्थिति में यदि राज्य की 
सर्वोच्च मत्ता को ममाप्त कर दिया जाये तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष 
के कारण समाज में अशान्ति और अव्यवस्था फैल जायेगी जिसमे कोई भी समुदाय 
अपने कार्यो का ठीक प्रकार से सम्पादन नही कर सकेगा / आलोचको का यह भी 
मत है हि राजनोतिक तया आधिक सस्थाओ वी सह सम्प्रभुता की घारणा से भी 
समाया वा समाधान नहीं हो सकता । 

(6) बहुतवादो व्यवस्था मे भी व्यक्त की स्वतन्त्रता सोमित रहती है-- 
बहुलवाद इस श्रामक घारणा पर आधारित है क्रि यदि ब्यवित तथा प्तमुदायों को राज्य 
के निधरबण से सुक्त्र कर दियां जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनके 
अन्तगँत ब्यवित के व्यवितत्व का स्वतत्त्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलेगा । 
किन्तु बहुलवादियों बी यह धारणा सही नहीं है। अनेक लोग, जो व्यक्ति या समुदाय 
की स्वतस्त्रता के नाम पर राज्य बे तियस्त्रण की निन्‍दा करते हैं, नियन्त्रण के दूसरे 
छूपों वो शान्ति के गाथ सहने बर नेते हैं अथवा उनका जोग्दार समर्यन बरते हैं। 
आलोचकों का सो यह मत है क्रि साधारणतयां ब्यक्ति के जीवन तथा कार्षों वर 
राज्य को ततना में रामुदायों का नियस्त्रण अधिक कठोर रहता है। जिमनेने 
इस सम्बन्ध में लिखा है कि “जो व्यक्षि राज्य को निरकुशता को बात करते हैं 
ये इस सरल संत्य को उपेक्षा एरते हैं झि अपने निकटतम पड़ोसी के अंत्याघार के 
संमात दूसरा कोई अत्याचाए नहीं है। समुदाय जितना ही छोटा होगा, आपके जोदन 
शपा कार्यों पर उतना ही क्दोर विमन्त्रण होगा ४”! उल्येक समुदाय वाह्तव में, 
राज्य की सर्वोच्च सत्ता का स्वाभाविक सपर स इसलिए स्वीकार बरता है जिममे दूसरे 
समुदायों के हस्तक्षेप स उसकी स्वतन्त्रता वी रक्षा हो सके । यही बात व्यकितात 
नायरिक्षों के सम्बन्ध म भी सही है । वे अन्य व्यवितयी तथा समुदाया के अत्याचारों 
से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रभुसत्ताघारों राज्य का आश्रय लेते हैं। स्थातीय 
स्वायत्त शासन को बह्पना सम्प्रम्‌ राज्य के अधीन हो की जा सती है।ईछियट 

(७. ४ धा॥।०॥) ने बहुत ही सुन्दर शब्दों मे यह लिया है कि इस बात की क्‍या 
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गारष्टी है कि बहुलवादो व्यवस्था मे व्यक्ति के व्यक्तित्व वी रक्षा सन्‍्भव होगी क्योकि 
ऐसे समाज मे राज्य झूपी राक्षम दा स्थाव समुदाय रूपी राक्षस ले लेंगे । 

(7) बहुलवाद की कानून सम्बन्धी घारणा गलत है बहुलवादियों के कानून 
सम्बन्धो विचारो को भो स्वीकार नही क्या जा सक्ता। डिग्दी तथा क्र जँसे 
बहुलवादी विचारद कानून को राज्य से स्व॒तन्त्र, उच्चतर तथा भ्राचीनतर मानते हैं 
और इस प्रकार वे राज्य पर कानून का बन्धन लगाना चाहते हैं, किन्तु कानून को 
राज्य से उच्च मानना सट्ठी नहीं है। बास्‍्त्विक्ता तो यहू है कि जब बहुलबादी 
राज्य की सम्प्रभुता को कानून के द्वारा सीमित करने का भ्रयत्त करते हैं, तब उनके 
प्रस्तिध्क मे सरकार के विभिन्‍न अग रहते हैं, स्वय राज्य नहीं। यह रुत्य है कि 
कानून का एकमात्र ल्लोत राज्य नहीं है परन्तु यह वात भी उतनी ही प्त्य है 
कि कोई भी तियम समाज मे चाहे कितना हो मास्य क्योंन हो, उसे वैधानिक 
मान्‍्यता तभी मिलती है जब राज्य के द्वाद्य उप्ते स्वीकार कर लिया जाए ॥ वस्तुत 
कानून वही होता है तिसके पीछे राज्य को शक्ति होती है तथा न्यायालय जिसे लागू 
करते हैं परन्तु बहुलवादो कानून के लिए वेघानिक मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं 
समझते । अतः बहुलवादियो के कानून के सम्बन्ध मे कोई ठोस विचार नहीं हैं। 

(8) बन्तर्राष्ट्रीपत् के क्राप्रार पर सम्प्रभुता फ्रा ख़ष्डन ग्ही नहीं है- 
बहुलवादी विच्ारक अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर भी राज्य की सम्प्रभुता के सिद्धान्द 
का विरोध बरते हैं । उनके अनुसार अन्तर्रा प्ट्रीय कावून तथा परम्पराएँ सम्प्रभुता का 
सीमित एव मर्यादित करते हैं, किन्तु उनका यह विचार सही नहीं है। न॑तिकता की 
दृष्टि से यह सही है कि राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा परम्पराओं का पालन 
करना चाहिए परन्तु वह इनका पालत करते के लिए कानूवी दृष्टि से बाध्य नहो है। 
यदि रंम्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनो तथा अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओ का मावते हुए अपनी 
सत्ता को मर्याडित करता है तो इसशा अथे यह नहीं है कि राज्य की सम्प्रमुता 
मर्यादित होती है । सम्प्रभु राज्य अबते राष्ट्राय हित म हा ऐसा करता है। उसकी 
पम्प्रभुता के ऊपर कोई कातूनी बत्यन नही हो सकता । अत राज्य की बाह्य सम्प्रभुता 
मर्दोच्च एवं अमर्यादित हनी है। 

बहुलबाद का सहत्त्व--बहुलवाद का विदेचन करने के उपरान्त यह तिध्कर्ष 
निकालना कि यह सिद्धान्त व्यप्ष है, सही नही है। बस्तुत बहुलवाद राज्य के 
अतिवादी स्वरूप के विरुद्ध एक उचित प्रतिक्रिया है। राज्य की वंधानिक प्रघानता 
चाहे जितनी हो पर उस पर नैतिक प्रतिबन्ध होने ही चाहिए । गैंदल का कथन है कि 
“बहुतवाद ऑॉस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धान्त तपा कठोद ओर हृठबादी दिधिबादिता 
कै विदद्ध एक सा ममथिक एवं उचित ग्रतिक्िया है ।”7 डॉ० ज्ाशोर्यादम ने बहुलवाद 
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के भहृत््व का वर्णन वरते हुए लिखा है कि “बहुलवाद अराजनीतिक समुदायों के 
बढ़ते हुए महत्व की ओर, राज्य द्वारा इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में लनावश्यकू 
हस्तक्षे प के खतरे को ओर तथा ऐसे समुदायों को राजनोतिक व्यवस्था में मधिक 
मान्यता दिये ज्ञाने को भवश्यकता को ओर सकेत करता है ।” 

मिस फॉलिट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 7/6 2९७७ &/4/2 मे बहुलवाद के 
गुणों का उल्लेख किया है, जो एस प्रकार हैं: () बहुलवादियों ने राज्य की 
सर्वोच्जदा के मिड्धाल को तिराघार सिद कर दिया है, (2) वे प्मुदायों के महत्त्व 
को स्वीकार करते हैं, और उन्हें राजनोतिक तौर पर मान्यता दिये जाने का समर्षन 
करते हैं, (3) ये स्थानीय जीवन का युतष्दार करता चाहते हैं, (4) उनका कहता 
है कि राज्य और उसके विभिस्न अगों के हित सर्देव एक्रूप नहीं होते, (5) बहुलवाद 
जनता के असंगठित समूह रूप की समाप्ति का प्रारम्भ है, तथा (6) बहुलवाद सघ 
शासन को महत्व देता है । 

सक्नेप मे, हम यह कह सकते हैं कि बहुलवाद व्यक्ति की स्वतस्त्रता तथा 
समाज में विभिन्‍न समुदायों के अधिकारों का समर्थन करता है| यह सर्वशक्तिशाली 
डाज्य या विरोध करता है तथा राज्य करी शक्तियों के बिज्रेस्द्रीकरण का समर्पत 
करता है। 

तिप्कर्ष राज्य की सम्प्रभुता के विद्द बहुलवाद एक उचित एवं सामप्रिक 
प्रतिक्रिया है पर फिर भी पूरी तौर से इस्त विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता है। वाहतविरदा तो यह है कि बहुलदाद के विरोध के पश्चात्‌ भी राज्य वी 
सम्प्रभुता के सिद्धान्त का न तो अभी तक स्पाग किया गया है और तन भविष्य मे ही 
इसको हयांग किया जा सकता है। शॉ० आशीर्वादम ने बहुलवादी विचारधारा का 
सद्दी मृल्याकन करते हुए लिखा है कि “एक ऐसे सिद्धान्त के रूप मे जो सम्प्रभुता के 
परम्परागत विघारो की अठियो को ठीक करता है भोर उसकी कप्तियों को पूरा करता 
है, बटुलवांद एक महत्त्वपूर्ण सिद्धास्त है | परन्तु जब वह उम्थ्रभुता के पिद्धान्त को 
उद्चाड फेंकने का प्रयत्न करता है तद यदि ब्यर्प नही तो खतरनाक अवश्य हो जाता 
है ।” डॉ० हेशिपो ((:50]) ने लिखा है कि “सम्प्रभुता को नष्ट करना व्यर्य भो है 
और सपकर मी है ।' 

अन्त मे, इस सैदाइन के शब्दों मे यह कह सकते हैं कि "में पथासम्प्रद 
एदरबशदी बनने कर अपना अधिकाए सुरक्षित रखता हूं और जद मावायकता हो, 
सो बहुलबादो बनने को तवार हैं 7! 
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अभ्यास के प्रदन 
.  'सम्प्रभुता राज्य की आत्मा है।इस कथन की आलोचबात्मक व्यादया 
कीजिए। 
2... सम्थभुता की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख लक्षणों (विशेषताओं) का 
विवेचन कीजिए । (राजस्थान विश्व०, [979) 


3 ऑस्टिन के सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कौ निए। 
(राजस्थाद विश्व०, 974, 976, 978) 

4. धहुलवाद द्वारा को गई सम्प्भुता की आलोचना का परौक्षण कौजिए । 

$ बहुनवाद के भ्रमुख्ध सिद्धान्तो की विवेचना कीजिए । 

6. बहुतवाद की व्याख्या कीजिए । सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धास्त के विशद्ध इसके 
क्या तक हैं ? (राजस्पान विश्व०, 975) 

7 सम्पभ्ता के निम्मलिद्वित रूपो का परीक्षण कोजिए (अ) लोक सम्प्रभृता, 
(वे वैधानिक सम्प्रमुता, (स) घ्वजमात्र अथवा नाममात्र की सम्परभुता, 
(द) राजवीतिक सम्प्रभुता, (य) वास्तविक ([9० /800) एवं वैध (06 7५:५) 
सम्प्रभृता । 





राज्य के उद्देश्य एवं कार्य 
[९एणर९0575 40 एएटा0णर5 07 पर छह] 


> “राज्य अपने मौलिक रूप से लोगों के मच्छे ल्रोवन-सम्बन्धी 
दिचारों की अभधिव्यक्ति है। इस व्याप्त क्ष्य से हम फिर पी यह कह 
सकते हैँ कि राज्य का उद्देश्य न्याय को व्यवस्था हो है और इसलिए राज्य 
मुस्यत एक गेतिक सस्या है ४? >वाइल्ड 
अर ा  ज<- जल जज". >---_>33 मै. + जज कबनब पनीर... न, 
राज्य के भरितित्व का उद्देश्य क्‍या है ? क्या यह स्वय अपने बाप में एक 
साध्य है अथवा किन्‍्हीं उद्दे श्यो को प्राप्ति का एक साधन मात्र है ? राज्य के कार्य 
क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए इस समस्या का समाधान अत्यन्त आवश्यक है। 
राश्य एक साध्य है--प्राचीद यूनानी विचारक राज्य को सामाजिक जीवन 
का उच्चतम रूप तथा अपने आप में साध्य अथवा उद्देश्य मानते थे  प्लेटो मौर 
अरस्तू के मतानुसार राज्य एक मद्गान्‌ मेतिक प्स्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का 
नैतिक विकास बौर श्रष्ठ जीवन की प्राप्ति है। उतके मतानुसार राज्य ध्यक्षित से 
पूर्वबर्ती है तथा व्यक्षित का श्रेष्ठतम जीवन राज्य में ही सम्भव हो सकता है । अरस्तू 
के अनुसार व्यक्ति राज्य के अन्दर रह कर ही पशुतुल्य जीवत से ऊपर उठ सकता है 
ओर सही अर्थ में मनुष्य बन सकता है। अरस्तू ने राज्य को एक प्राणी शरीर के 
समान माता है। जिस प्रकार शरीर मे पृषक उप्तके विभिम्न क्यों का कोई स्वतस्त्र 
अस्तित्व नही होता उद्ी प्रकार राज्य से पृथक उसके विभिन्‍न अगो भर्थात्‌ ब्यक्ितयों 
का भी कोई स्वतन्त्र अध्तित्व नही होता । इसी तरह, जिस प्रकार शरीर के क्रगों के 
शरीर से पृथक अथवा उसके विछुद्ध कोई हित नहीं हो सकते, उसी प्रकार राज्य से 
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पृथक अथवा राज्य के विस्द्ध भों व्यक्तियों के कोई ह्वित नहीं हो सकते । मानव 
जीवन का कोई भी भाग राज्य के भधिकार-क्षेत्र से बाहर नही पमझा जाता था। 
इस प्रकार प्राचीन यूनानी विचारक राज्य को एक साध्य मानते थे, कुछ विशिष्ट 
ल््यों की पूर्ति का साधन नहीं । 
आधुनिक काल मे हौगल तथा बोसाके जैसे विचारकों ने राज्य को साध्य 
और व्यक्ति को साधन माना है। हीयल के अनुसार, “ राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का 
रूप है तथा वह देवी लात्मा की सर्वोच्च अभिव्यकित है।” राज्य अपने मे एक दूर्ण 
निश्चित लक्ष्य' है । राज्य की इच्छा तथा उसके व्यक्तित्व में समस्त व्यक्तियों री 
इच्छा बौर उनका व्यक्तित्व विलीन हो जाता है । उसके बनुसार व्यक्ति का अह्तित्व 
राज्य के लिए है, न कि राज्य का व्यक्ति के लिए) इ गलंण्ड पे बोपाके ने भी राय 
को एक साध्य के रूप में मात्रा है तथा व्यक्ति को पूरी तरह राज्य के अधीन बताया 
है। उसके अनुसार राज्य का हित ही व्यक्ति का हित होता है ॥ जमंतर विचारक 
ट्रीटस्के ने भी होगल का अनृस्तरण करते हुए इस दांत पर जोर द्विया है कि 'राम्य 
एक सर्वोत्कृष्ट सामाजिक साठन है' तथा व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार 
मही ही सतते | इसी प्रकार के विचारों का प्रतिधादन जमनी मे नाजीबाद तथा 
इटली में फासीवाद के द्वारा किया गया। उनका व्येय था कि 'सब कुछ राश्य के 
लिए है, राज्य से बाहर तथा राश्य के विष्द कुछ भी महीं है।' बतेमान समय में 
समाजवाद तथा समप्टिवाद जैसी विचारधाराएं यद्यप्रि राज्य को एक साध्य तो नहीं 
मानती परन्तु फिर भी वे व्यक्ति को महृत््व न देकर राज्य को ही अधिक महत्व 
देती हैं। 
शाज्य एक साधन है--राज्य को एक साधन मानने को परम्परा अति प्राचीन 
काल से रही है। प्राचीन भारतीय विचारको के अनुसार राज्य का उद्देश्य लोक- 
कल्याण है। उनके अनुपार व्यवित साध्य है तथा राज्य ब्यवित के हितो की पूर्ति करने 
वाला एक साधम है। अनेक विचारको का यह मत रहा है कि राज्य एक ऐसी 
मानव-सस्यथा है जो मनृष्यो के लिए बनी है । अत वह मनुष्यों से बढ़ी अथवा उनके 
ऊपर नही हो सकती । मध्यकाल मे जद यूरोप मे चर्च का अधिक प्रभाव था, तब 
मध्यकालीन विचारकों की यह धारणा थी कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के नैतिक 
पदन के कारण हुई है तथा राज्य का उद्देश्य मनुप्य वी अपूणताओं को दूर करना है । 
उतके अनुतार राज्य को मानव जीवन के सभो क्षेत्रो में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नही है । 
अठारहवी तथा उन्नीसदी शताब्दी में व्यक्तिबादी, उपयोगित/बादी, समझौता 
वादी तथा बहुलवादी विचारको ने भी राज्य को साधन व्था व्यक्तिकों साध्य माना 
है। स्पेन्सर तथा मिल जैसे व्यक्तिदादी विचारक्षों न यद्यपि राज्य के अस्तित्व वो तो 
स्वीकार क्या है पर-त्‌ उन्होने राज्य को 'एक आवश्यक्ष दुराई” के रूप में माता है। 
उनके अनुसार समाज की बुराइ्यो को रोकथाम के लिए एक साधन के रूप मे राज्य 
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कौ आवश्यकता है। यदि समाज म वुद्ाइयों न हो तो राज्य की कोई आवश्यकता 
नहीं रहेगो | समझोतावादी विचारको ने राज्य को मानव की एक ऐसी कृति माना है 
जितका विर्माण ब्यक्तियों के हिंत के लिए किया गया है। बहुलवादियों के अनुसार 
राज्य समाज मे अन्य समुदायों वे समान ही एक समुदाय है। राज्य का स्व्रय॑ साध्य 
होना नो दूर रहा, वह व्यक्ति के सम्पूर्ण हितों का साधक भी नहीं है क्योकि उप्तके 
द्वारा ध्यक्ति के केवल राजतीतिक द्वितो की रक्षा हो को जाती है । इतके बतिरिक्त 
आज के युप मे अल्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाने अनेक विचारक राज्य को साध्य न 
मानकर ध्यकित के हिता एवं कल्याण का साधन मात्र मानत हैं । 
राज्य साध्य एव साधन दोनों है ->जुछ विचारकों के अनुसार राज्य स्वय 
एक साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है जबहि कुछ अन्य विचारका के अनुसार 
ब्यवित साध्य है और राज्य उसके हितो की साधता करते वाला एक साघन है। ये 
दोनों घारभाएँ एकर्नोप तया दोषपूर्ग हैं। बचुशतों ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि 
०प्राचोत लोगों के एक्ागो बिंचार मे, जिपने राष्ट्र म ब्यवित को उपसा की, उत्तकी 
ह्वनन्त्रता तथा उससे कल्याण को ही खतरे से डाल दिया ओर प्रत्यक्ष रूप से राज्य 
के एक ऐसे सर्वेशवितृमान रूप को जन्म दिया जो सरलतापूर्वक विज्वं होकर 
छ्षर्यायारी राज्य का रूप धारण कर लेता था। आधुनिक लोगों का विचार भी 
उतना हो एंकागी है जो राज्य की महातता का उचित आदर प्रदान नही करता मौर 
जो राज्य को व्यग्तियों का एक अव्यवस्यित समूह मानकर अराजकता की प्रवृत्ति को 
प्रोस्साहित करता है।” इस प्रक्तार ब्लुश्लो के मतानुमार राज्य एक साधन भों है 
ओर साध्य भी है। एक ओर तो राज्य नागरिकों के हितव-माधन की एक सवा हे 
और दूसरी भोर यद स्वयं एक साध्य दै तथा व्यक्तित उसकी आज्ञा का पालन करने के 
लिए बाध्य हैं । 
बिलोदी ने प्रो इसी मत वा प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि “यदि हम 
चेपक्तिक दृष्टिकोण से विचार करें तो राज्य एक साथन मात्र हो म्तीत होता है 
जिससे द्वारा भांतवता का अधिक से मधिश्त विकास होता है। परन्तु यदि राज्य 
को एक ऐसी पत्या मात्रा जाए जिश्वकी सत्ता उसमे रहने वाले नागरिकों से अलग 
हो, तो राज्य स्वय साध्य बन जाता है ।”! बलुश्लो ने राज्य के दोहरे स्वरूप को 
बटुत धुरदर हप्र से इस प्रकार स्पष्ट क्षिया “एक चित्रकार ज्ञो चित्र बनाता है बह 
उस्तरी दोविकोपार्नत का साधन होता है किन्तु एक ऐसी कला जो चित्रक्तार क आदर्श 
ओर उध्को सादताओं को साकार रुप देतों है, उस्तका साध्य भो वन जातो है।” 
4. 'गा (४2) ७ ०007 38 छ्ण्श$, एशरापाटजाए, 0 20 स्फूल्रादा 
फ़ाठ्पड्क जाता फैल 850 ए0०55७096 १ल्‍८णुशजाला। रा पैश्याउक्ाओ 35 
98(जञञा०व. छ00॥ पल ६26 3$ रणाड्ा-लाध्त 35 एच्राणिता तजच्नएत 
बात उषध्या 605 ६ लाएटा5.. छदै0 एणराफुठ5८ 70, 75, ७ (०एप5ढ, 
अ735 0 952[/ --१॥॥०ए१४०) ४ उगट #द//2 ७ ॥८ 542, 
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इस प्रकार वर्तमात समय म राज्य को साध्य एवं साधत दोनों माना जाता है। फिर 
भी वाघ्तविकता तो यह है कि राज्य मानव-समाज के कल्याण का एक मह॒स्वपूर्ण 
साधन है और राज्य को जो इतना बधिक महत्त्व दिया जाता है, उसका कारण बह 
है कि मनुष्य का सर्वोत्तम विकास राज्य में ही सम्भव है । 
राज्य के उद्देश्य 

राज्य के कार्यों का सम्बन्ध राज्य के उद्देश्यो से होता है । अत. राज्य के 
कापे क्षेत्र का विवेचन करने से पूर्व उसके उद्देश्से को जान लेना आवश्यक है। 
राज्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध मे विभिन्त विवारकों ने भिन्न भिन्‍म विचार व्यक्त किये हैं। 

प्रप्तिद्ध यूनानी विचारक अरस्तू के अनुप्ता र, राज्य जोवन के हेतु जन्म लेता 
है और वह श्रेष्ठ जीवन की श्राप्ति के लिए कायम रहता है ।' इस श्रकार अरत्तू 
के अनुपतार राज्य का उद्देश्य तागरिको में सदगुणों का विकास करना तथा उतके 
जीवन को श्रेष्ठ एवं आत्मतिभेर बनाना है । राज्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध में विभिन्न 
आधुनिक विचारको ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। लॉक के अनुसार राज्य का 
उद्देश्य सामान्य हित ध्यवा लोक-्कल्याण तथा मनृष्यो की सम्पत्ति की रक्षा करता 
है | एश्म स्मिष के अनुप्तार +राज्य के तोग विशिष्ट उद्देश्य होते हैं. प्रषम, बाह्य 
आक्रमणों तथा आन्तरिक हिंसा से रक्षा करना, द्वितोष, अन्याय और अत्याचार से 
व्यक्तियों को रक्षा करना और तृतोय स्ावंजनिक सस्याओं आदि की स्पापतना करता । 
होह्टूजनडॉफ के मवुप्तार भी राज्य के तीन मु्य उद्देश्य होते हैं : प्रपम, राज्य की 
शक्षित का विकास करना, द्वितोय, वैयकििक स्वतन्त्रता को रक्षा करना, तपा तृतीय, 
सामाजिक उन्नति तथा सम्यता की प्रगति करता । 

प्रष्चिद्ध अमेरिकन विचारक बर्येंस के अनुसार राज्य के तीन मुख्य उद्देश्य हैं 
() राज्य का प्राथमिक उद्देश्य शासन-अणाली की स्थापना तथा नागरिक स्वतन्त्रता 
की रक्षा करना है, (2) उत्क। माध्यमिक उद्देश्य राष्ट्रीयता की पूर्ति तथा राष्ट्रोय 
प्रतिभा का विकाप्त करना है, (3) इसका लन्तिम्त उद्श्य मानवता को प्रोत्साइन तपा 
सक्षार में सम्यता का विकास करना है। विलोबो के मतानुसार राज्य का दृश्य 
शान्ति एवं व्यवसाय बनाये रखना, व्यक्वियत स्वतन्त्रता की रक्षा करना तपा 
सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से निश्चित और एक समान नियभ लागू करदा है। 
गानेर ते भो राज्य के तीन उद्दंश्य बताये हैं. सर्वप्रथम, व्यक्त के हित को वृद्धि 
करना, द्वितीय, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के सामुहिक हितो की रक्षा एव 
प्रगति, तथा तृतीय, सधार को अधिकाधिक सम्य बोर प्रगतिशोल बताता । 

राज्य के उद्देश्यो के सम्बन्ध मे विभिन्‍न विचारको ने जो विचार व्यक्त किये 
हैं, उनमे यद्यपि पर्याप्त अन्तर है पर-तु फिर भी कुछ ऐसे उहोश्य हैं जिनके बारे मे 
सामान्य रूप से प्राय सभी विचारक एकबत हैं। सामान्य सहमति के आधार पर 
राम्य के अप्रलिखित उद्देश्य बतलाये जा सकते हैं . 
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() बाह्म आक्रमण में सुरक्षा तथा आस्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था की 
स्पापना करना । है 

(2) राज्य की सत्ता तथा दंयक्तिक स्वनच्जवा के बीच ऐसा सामजह्य 
स्थापित करना जिससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए पर्याप्त 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके ! 

(3) सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीय हित की वृद्धि करना । 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय हित तथा मानव-सम्यता के विक्वास्त को श्रोत्साहन देना । 

वास्तविकता तो यह है कि राज्य के स्वरूप तथा सगठन के साथ-साथ उसकझे 
उद्देश्य के सम्बन्ध में भी विचारों में परिवर्तंत होता रहा है। पेदल के मतानुसार 
जिसी विशिष्ट राज्य के उद्दंशध उस्तकी सामाजिक स्थिति और आवश्यकताओं पर 
निर्भर होते हैं। देश और काल की भिन्‍्तता के झनुरूप राज्य के उद्देश्यों मे अन्तर 
होना स्वाभाषिक है। उदाहरध के लिए, वर्तमान युग को लोकतान्व्रिक शासन- 
श्यवस्था के अनुरूप हम एक शब्द में यह कह सकते हैं कि राज्य का उद्देश्य लोक- 
कल्याण अथवा लोक-हित होता है । 

राज्य के कार्य 

राज्य के कार्यक्षेत्र के धश्त प्र दो दृध्दिकोषों से विचार किया जा सकता 
है--पहला। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ठया दस रा, वास्तविक दृष्टिकोश से । सैद्धान्तिक 
दृष्टिकोण से राज्य के कार्य-ज्ञत्र क दर्णन हथ आगे करेंगे । वास्तविक दृष्टिकोण 
बे आधार पर राज्य के कार्यों को दो झागो में विभाजित छिया जा सकता है-() 
अनिवाय कार्य, तथा (2) ऐच्छिक कार्य । विलोबी, गेटल, यार्नेर तथा बुहरों विल्रान 
आदि विचारको ने वर्षीक रण के इस आधार को ह्वीकार किया है। 

राज्य के अनिवार्य कार्य--अनिवायं कार्यों से तात्ययं ऐमे कार्यों से है जो 
राज्य के अस्तित्व के लिए, व्यक्षित की नागरिक तया राजनीतिक स्वतन्त्रता वे लिए 
तया उसके जीवन, सम्पत्ति एंद स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यत्र हैं। 
इन कार्यों का करना प्रत्यक सरकार के लिए आवश्यक होता है । राज्य के अनिवाम 
कहे जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं : 

(।) बाह्म आक्रमण से रक्षा करता--राज्य का सबसे प्रमुख कार्य बाह्य 
आक्रमण से अपनी प्रभुस्ता की रक्षा करना है। भ्रत्ये राज्य को त्पनी सोमाबो की 
रक्षा करने के लिए जल, थल ठथा वायू सेना की व्यवस्था करता अत्यन्त आवश्यक 
हो जाता है। प्राय सभी राज्यो मं अपनी राष्ट्रीय क्षाय का एक बहुत बडा भाग 
सेन्य-थ्यवस्था १९ खर्च किया जाता है ! इसके बतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो की 
स्पापना के लिए प्र'्येक राग्य वेदेशिक विभाग को स्थापना करता है । 

(2) आस्तरिक शान्ति एवं ब्यवस्था को स्थापना करना-राज्य का एक 
मुख्य उहं श्य बपने नागरिको के जीवन, सम्पत्ति तथा दइतन्तता की रक्षा करवा है। 
इन झद्टृश्यों को प्राप्ति कं लिए राज्य में शान्ति एवं ब्यवा्या का होना कत्यल 
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आवश्यक है। अत राज्य का यह अ्रमुद्त कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने क्षेत्र में 
शान्ति एवं ध्यवस्था बनाये रखे तथा असामाजिक तत्वों पर ॒तियम्द्रण रखे। इसके 
लिए प्रध्येक राज्य पुलिस तथा गुप्तचरो की व्यवस्था करता है जिसमे अपराधियों को 
पकड़ा जा सके तथा उपद्रवों को दबाया जा सके । 

(3) न्याय का प्रवस्थ करना--राज्य का तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्य न्याय का 
प्रबन्ध करना है। जब तक व्यक्तियों के आपसी झणडों को सुलझाने तथा अपराधियों 
को दण्ड देने की व्यवस्था नहीं होगी, तव तक समाज में शान्ति और ब्यवत्या 
स्थापित नहीं हो सकेगी । इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य को दण्ड-विधान तथा 
न्यायालयों को व्यवस्था करनी पड़ती है। न्यायालयों का कार्य कानूनों की व्याब्या 
करना, उनके अनुमार विधादों का निर्णय करना तथा अपराधियों को दण्ड देकर 
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है ॥ 

(4) क्लाविक कार्यों का सम्प्रदन करता --प्रत्येत राज्य वो बनिवाय रूप 
में कुछ आधिक कार्यों का सम्पादन करना पडता है, जैसे कर लगाना, राजस्व एकत्रित 
करना, मुद्रा दालना, मुद्रा अयवा करेन्‍्सी का नियस्त्रण करना, आयात-विर्यात कर का 
विधमन करना, सावंजनिक ऋण की व्यवस्था करना, सावंजनिक भूमि एवं सम्पत्ति 
का प्रबन्ध करता तथा युद्ध-सामग्रो, डाक आदि राजकीय एकाधिकारो बी व्यवस्था 
करना, इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त, वुडरों विल्सन के अनुसार राज्य को यह भी निश्चित करना 
होता है कि मागरिको के व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्धों को कित कानूनों के 
गाधार पर नियमित किया जाए। 

ऐच्छिक कार्य -ऐच्छिक अथवा वेकल्पिव' कार्यों का तात्पमं उन कार्यों से है 
जो राज्य के अस्तित्व तथा व्यवित की स्वतन्त्रता और सुरक्षा के तिए तो आवश्यक 
नही होते परम्तु स्ाबंजनिक कल्याण के लिए जिनका करना आवश्यक होता है। 
आधूनिक युग में इन कार्यों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है और आज राज्य का 
मूल्याकन इसी दृष्टि से किया जाता है कि वह ब्यजित के व्य क्तित्व के विकास भे कहाँ 
तक सहायक होता है। राज्य के ऐच्छिक कार्य भी देश, काल और परिस्थिति के अनुप्तार 
बदलते रहते हैं । वर्तमान लोकतान्त्रिक युग मे अनेक ऐच्छिह काय अनिवार्य कार्यों के 
समात हो भावश्यक हो गये हैं। राज्य के ऐक्छिक कयों मं निम्नलिखित काये अधिक 
प्रमुख है 

() शिक्षा की स्यवस्था--वर्तेमान यूथ में शिक्षा का महृत्त्व बहुत अधिक बढ 
गया है । प्राय सभी विचारक यह मानते हैँ कि एक लोकतन्तीय व्यवस्था मे जन- 
साधारण का शिक्षित होना अत्यत्त आवश्यक है| निजी व्यनितयों से शिक्षा की समृचित 
व्यवस्था करते की बाशा नहीं की जा सहठी है। अत राज्य का यह क्ंब्य हो जाता 
है कि वह जनसाधारण की शिक्ष का उचित प्रबन्ध करे ॥ प्राय, अधिवाश राज्यों मे 
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शिक्षा को व्यत्रस्था के उत्तरदायित्व का अपन हाथ म ले लिया है तथा एक निश्चित 
स्तर तक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवायं बना दिया है । 

(2) साइंजनिक स्वास्थ्य एव चिकित्पा को ब्यवस्घा--तागरिको को स्वस्थ 
रखने के लिए यह क्रावश्यक है कि वोमारियों को रोकथाम तथा चिकित्सा की सपु- 
वित ब्यवस्था को जाए | इसके लिए राज्य भा जतिक चिकित्सालयों द्वारा नि.शुल्क 
चिकित्सा की व्यत्रस्था करता है । साथ ही, वद्द बीमारियो को फैलने से रोकने के 
लिए स्वच्छता का प्रबन्ध करता है वाजार मे बशुद्ध तथा मिलाबदी वस्तुओं की 
बविश्नी वर रोक लगाता है तथा ध्क्तामक रोगों की रोकथाम के लिए टीके आदि का 
प्रबन्ध फरता है । 

(3] उद्योग-धन्यों तथा व्यापार पर नियन्त्रण अंआरह॒वी शताब्दो तक यह 
आप धारणा थी कि राज्य को आदिक क्षेत्र में हस्तक्ष व नहीं करना चाहिए किन्तु अब 
पह धारणा बदल गई है। वर्तमान युग मे यह माना जात लगा है कि समाज में 
आधिक अस्मानता को बढ़ते से रोकने के लिए राज्य को उद्योग घन्धो तथा देश के 
आत्तरिक' एंव बाह्य ब्यापार पर पर्याप्त निय-त्रण रखता चाहिए जिससे पूंजीपतियों 
द्वारा मजदूरों के शोषण को रोका जा सके, आवधिक सघर्षों के कारण उत्पादन मे 
कमी न होने पाएं सथा सामान्य जनता को अधिकतम भलाई हो सके । 

(4) उद्योगों का राष्ट्रीयक्रण - जिसे देशों ने समाजवाद की स्थापना को 
अपना लक्ष्य बनाया है, वे राज्य केवल उद्योग्रों प्र नियन्त्रण से ही सन्तुष्ट नहीं हैं 
अवितु राष्ट्रीय महृत्त्व के उद्योगों को व स्वय संभालने लगे हैं। प्राय सभी देशों मे 
रेल, तार, ढांक, मुद्रा, करेंद्ी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से सम्बन्धित कल-का रखाने 
राज्य के द्वारा हो चलाये जाते हैं। भारत जँसे देश में तो लोहे, इस्पात, कोयले को 
खानें, भादि का प्रबन्ध भी राज्य के हाथों म ही है। 

(5) कृषि सुधारं- वर्तमान समय में कृषि-सुधार भी राज्य का महत्त्वपूर्ण 
कार्मे बत गया है । कृषि के समुचित विकास के विना कोई भी राज्य छावचानग के 
क्षेत्र मे भात्मनिर्भर नही बत भकता । कृषि की उन्‍तति के लिए राज्य को अच्छे बीज, 
अच्छो खाद, सिंचाई का प्रबन्ध, नयी-तयी मशीनों का प्रयोग, किसानो को सद्दायता 
आदि को व्यवस्थायें करती पड़नो हैं। 

(6) यातायात तथा सन्देशवाहन के साधनों को व्यकवध्या--जत-साधारण की 
सुविधा तथा देश वी आयिक प्रगति हे लिए राज्य को यातायात तथा सन्देशवाहत के 
झाघतों को ब्यवह्था करता आवश्यक हो गया है ! इसीलिए वर्तमान सम्रय में क्रय 
प्रत्येक राज्य पातायात की सुत्रिधा के लिए रेल, मोटर, वायुयात, स्टीमर आदि का 
तचा सम्देशवाइन की सुविधा के लिए डाक, तार, रेडियो, टेलीफोन, टेलोविजन 
भ्रादि का प्रबन्ध करने लगा है । आज ने! सपाज में इनका समुचित प्रवन्ध बहुत 
आवश्यक हो गया है । 

(7) स्षपिज्रों के हितों की रक्ञा--श्रसिक वर्तमान समय म उत्पादन के मुख्य 
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स्रोत हैं| अत उतके शोषण की रोकने तथा उनकी स्थिति को सुधारने की जिम्मे- 
दारी भी राज्य को मानो जाने लगी है इसके लिए राज्य वानूनों द्वारा काम के 
अधिकतम घण्टे, व्यूततम मजदूरो, काम की दशाओ पे सुधार, अवकाश, चिकित्सा, 
स्वस्थ्य, शिक्षा इत्यादि का प्रबन्ध करता है 4 

(8) जिर्षतों तथा अपाहिजो की सहायता-वर्तमात समय मे राज्य का 
स्वरूप लोक-कल्याणकारी हा गया है । अत निर्धनों, देकारों तथा अपाहिनों की 
महायता करना भी राज्य का कतेंब्य माना जाने लगा है । इसोलिए प्रायः सभी राज्य 
ब्रेकारों कै तिए नये नये रोजगारों की ब्यवस्था करते हैं तथा अनाधालय, चिकित्सा: 
लग, निधंत-गृदद, पागलखाना इत्यादि का प्रवन्ध व रते हैं । 

(9) हमाज-सुधार-राज्य का यह भो कर्तव्य हो गया है झि वह ऐसी 
सामाजिक कुरीतियों मौर रूढियो को दूर करने का प्रयत्न करे जो अन्यविश्ात 
तथा धर्मान्धता पर आधारित हैं / भारत जैसे देश में तो इन बुरीतियों, छुआछूत, 
दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रघा इत्यादि को समाप्त करना सरकार के लिए 
अत्यन्त आवश्यक हो गया है वयोकि ये दश की प्रग्रति के भाग में बाधक हैं। 

(0) अन्य कार्य--वर्तमान समय मे राज्य के ऐच्छिक कार्यों मे बहुत अधिक 
वृद्धि हो गई है। जाज़ जवसाधारण के मनोरजन का प्रवस्ध करता भी राज्य का 
कार्य माता जाता है। इसके लिए राज्य पुस्तकालय, वाचतालय; नृत्य-गूहू, पार, 
खेल-कूद के मंदान, आदि को व्यवस्था करता है। इनके बतिरिक्त राज्य रेडियो तथा 
हेलीविंजत के माध्यम से भी लोगो का मनोरजन करता है। इसके अतिरिक्त 
जनसह्या की गणना तथा राष्ट्रीय विकास की पोजनायें बनाना भी दाज्य का महत्त्व 
पूर्ण कार्य हो गया है । 

निष्कर्ष वर्तमान युग लोकतन्त्र का युग है। लोक्तन्त्र पर आधारित प्राय, 
सभी राज्यो हे लोक-कल्यागकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। फलस्वरूप 
राज्य के ऐच्छिक कार्यों की सख्या इतनी अधिक बढ़तों जा रहो है कि ध्यवहार मे 
हसकी सोमा निर्षारित करवा अत्यम्त कठिन है । उद्हरणाएं, 40-50 साल पहने 
जो कायें व्यक्तिगत माने जाते थे, वे बब॒राज्य के कार्य-क्षत्र मे आ गये हैं। इसके 
अतिरिक्त वर्तमाव समय मे राज्य के द्वारा किये जाने वाले ऐक्छिक कार्यों का महत्त्व 
इतना अधिक बढ़ गया है कि ध्यवहार में अब अनिवार्य ओर ऐल्छिक कार्पों के बीच 
का भेद प्रायः सम्राप्त सा हो झया है! 


राज्य के कार्य ललेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्त 
राज्य के कायं-ज्ेत्र के सम्बन्ध से विभिर्त विचारको द्वारा भिन्‍ल्‍न मिलने सिद्वान्तो 
का प्रतिपादन किया गया है ॥ यहाँ हप राज्य के कार्यक्षेत्र बे अम्बन्ध मे तोन प्रमुख 
राजनोतिक ठिद्धान्तरों को व्याद्या करेंगे स्यक्तिडाद, समाजवाद तथा लोक-कह्पाण- 
कारी राज्य का सिद्धान्त । 
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च्यक्तिवादी सिद्धान्त 
[[.बंकचट्ट आए प्र॥९०१) 

श्यक्तिवादी सिदवान्त का उदय एवं विक्ञास-गार्त र के मतानुसार एक राज- 
नौतिक सिद्धान्त के रूप में व्यक्तिवाद का जन्म बठारहवी शताब्दी में यूरोप में मति- 
शासन के दोषों की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ । एड्स स्मिय, रिकार्ड, माल्यस, डी० 
टाकविल आदि अर्थशास्त्रियो ने इस मत का प्रतिपादन किया कि राज्य को उद्योगों के 
सम्बन्ध में प्रतिवन्ध लगाकर आथिक कार्यों में हस्तझ्प वही करता चाद्िएं। इत 
विचा एको ने व्यापर तथा उद्योगों के क्षत्र से राज्य के हस्तक्षेप को अनिष्टकारी 
तथा हानिकारक बतलाया । परन्तु एक राजतोतिक सिद्धान्त के रूप में ब्यक्तिवाद 
का प्रतिपादन मुख्य रूप से जॉन स्टुमर्ट मिल (806-873 ई०) तथा हरबर्ट स्पेन्सर 
(820-8293 ई०) के द्वारा किया गया । 

सिद्धान्त की व्पाट्या--जैसा कि ऊपर कहा गया है कि थ्यक्तिवादी विचार- 
धारा का उदप राज्य को सत्ता के बढठे हुए हस्तक्षेप के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप 
में हुआ । इसवे व्यक्ति को साध्य माता, साधव सही + इसके अनूझ्तार_व्यक्ति हाज्य- 


के लिए नही है अपितु राज्य व्यक्ति जे लिए. है तथा व्यक्ति ही गे । काका कहे 
एबं राजनीतिक जीवन का केच्धविद्ु है। ब्यक्तिवारी विचारधारा का सार यह है 
कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है ॥ अतः राज्य व्यक्ति के जोदन मे 
कम से कप्‌ हस्तक्षेप करे तथा अधिक से अधिक व्यक्ति को _खतरत्र छोड़-2॥ इसी 
कारण यहू मिद्धान्त 'स्वतस्त्र छोड देने' अयवा हस्तक्षेप न करने ([35582 ह॥॥0) 
के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है। 

ब्यवितिदाद राज्य को एक 'आवरयक बुराई (7622४809 ०१) मातता है + 
राज्य एक बुराई इसनिए है क्योकि यह शक्ति पर आधारित होते-के-कारण-ज्यश्ति 
को स्वतस्त्रता को सीमित करता है (फिर भी यह आवश्यक है वयोकि समाज में 
बहुत से चोर, थुटेरे, हत्यारे, स्वायों तथा ऐमे हो अन्य प्रकार के असामाजिक ब्यक्तित 
होते हैं । यदि राज्य हो नियामक शक्ति न हो तो समाज में शान्ति और व्यवस्था 
कायम नहीं रह सकती । इसलिए व्यक्तितवादी विचारधारा कौ यह पान्यता है कि 
समाज में अवाछनीय तस्वो पर नियस्त्रण रखने के लिए राज्य का अट्तित्व आवश्यक 
है। परन्तु आवश्यक होने हुए भी राज्य का कार्य 7 सौधित है। राज्य का कार्य 
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के काय-क्षेत्र से बाहर है 

ऋआझणवक्षव मं; हद यह कह सकते हैं कि ब्यक्तिवादी विचारधारा का मुख्य सिद्धास्त 
पद है कि “ब्यक्ति को अधिक से अरिब र्दतन्व्रता मिले भोर राज्य व्यक्ति के जीवन 
में बम से कर हस्तझेप करे ।' इस सम्बन्ध में प्रगा के एक प्रगिद विचा रक विसहेस्म 
हमडोल्ट [#ए000०॥६) ने सर्वप्रथम यह मत प्रकट जिया हि ' डाज्य को नागरिकों 
कै जन-कल्याण की बिन्‍्ता से दूर रहना चाहिए और नागरिकों को पारस्परिक सुरक्षा 
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तथा बाहरी शत्रु से रक्षा के लिए जितना कार्य आवश्यक है, उससे आगे एक पय भौ 
नही बदुना चाहिए ।” व्यक्िवादी सिद्धान्त के प्रबल सम्यक ज्ञॉन स्टुमर्द मिल ने 
लिखा है कि “ब्पक्षित को आत्म रक्षा हो एकमात्र ऐसा उद्देश्य है जिम्के लिए मानद 
समाज को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूव से वेयर्तिक स्वतत्त्रता में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार हो सकता है। व्यक्षित स्वर अपना, नअवने शरोर ओर सस्तिष्क का 
स्वामो होता है।'! स्पेस्सर के शब्दों मे, “राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है 
क्योंकि मपराघ का अस्तित्व है ओर इसलिए इसहा मुह्य कार्य /रक्षा ऋरना तथा 
रोड सगाना है, व्यक्ति क। विकात ओर उसको उस्तति करना नहीं /” 

ब्यक्तिवाद के अनुप्तार राज्य का कार्यक्षेत्र--स्यक्तिवादी विचारधारा के 
अनुणर राज्य का बएयशेद केदल मुरक्षाब्मर कायों दर ही। छीमिल रहन( चाहिए ९ 
इस विचारधारा के अनुसार राज्य एक पुलिसमेन के समान है जिसका कार्य चोरों, 
डकऊंती, हत्या, हिला आदि को रोकता तथा लोगो को रक्षा करना है। स्पेन्सर जैसे 
उग्र ब्यक्तिवादी राज्य के कार्य-क्षेव॒ को तीन कार्यों तक सोमित रखते हैं. () बाहरी 
शत्रुओं से ब्यक्तित की रक्षा, (2) बास्वरिक शत्रुओ से व्यवित की रक्षा, तथा (3) वेध 
सम्भोतों (000080$) को लागू करता दा न्याय की व्यवस्था करता । 

परन्तु नरम विचार के व्यक्तविवादी राज्य के काय॑ क्षेत्र को थोडा और विस्तृत 
कर देते हैं। विलकाइसट के अनुधार राज्य का कादं भ्त्र निम्ननिश्चित कार्यों तक 
सोमित है. 

(।) बाहूरी बाक्रप्णों से राज्य तथा नागरिकों को रहा करना ! 

(2) ब्यक्तियों की एक दूपरे से रक्षा करना दया इस बात का प्रवस्ध करता 
कि कोई किसी को बदनाम ने कर सके । 

(3) लूटमार अथवा अन्य प्रकार को क्षति से सम्पत्ति को रक्ष। करना । 

(4) समझौतो के भग किये जाने से व्यक्ति को रक्षा करना । 

(5) अपाहिज अथवा असमर्थ व्यक्तियों बा रक्षा करता । 

(5) संक्रामक रोगो को फ़ैलने से रोकना तथा उनसे व्यक्तियों को रक्षा 
करता। 

सश्नेष मे, हम फ्रीमेत के शब्दों मे यह कह सकते हैँ कि व्यक्षितवादियों के 
अनुतार “वह सरहार सतसे बच्छो है जो कम से कम शाप्तन करतो है ॥”* 
] ५0सक्एत्फ्रथा, 0९० ॥5 ०छा 0०१) 35५ जाएं, (86 ॥त/श0०3] 5 

इ०श्चाशहप ” नग्ड छा 
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चि।ला००, फ्धररणर, 5 ६0 फाणतवल_ गाते उत्ञातत, ऋण ९० चल 
गाते ज़ण्प्रणरा 
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स्यक्तियाद के पक्ष में तक --व्यक्रितवादी विचारधारा के समर्थकों ने अपने 
सिद्धास्त के पक्ष में अमेक तके दिये हैं जो निम्नलिखित हैं 

([) नैतिक तक -- नैतिक आधार पर बव्यवितवादी विचारधारा का समर्थन 
करने वालो में क्लाष्ट क्विटे, हमंबोल्ट तथा मिलुअधिक प्रमुख हैँ। इन दिचा रको का 
तक यह है कि ध्यक्ि के पूर्ण क्कास के लिए यह कआषवश्यक हैं कि राज्य उसके कार्यों 
में कम से कम हस्तक्षेप करे तथा बपनी योग्यताओो और क्षमताओ को बढ़ाने के लिए 
व्यक्त को पूर्णतः स्वनन्त्र छोड दे । उनकी यह भी घारण! है कि व्यक्ति भपने हित को 
भली प्रकार समझता है तथा उसके हितो की सर्वोत्तम पूति अथवा उसके ब्यवितत्व 
का पूर्ण विकास स्वतन्त्र प्रतियोगिता के वातावरण में ही सम्भव है। यदि राज्य के 
द्वारा व्यित के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप किया छाता है तो इससे व्यक्ति की प्रेरणा 
शक्ति, बात्मविश्वाप तथा आत्मतिभेरता नष्ट हो जाती है और उसकी शारीरिक 
एवं मानसिक शक्तियों का विकास दकू जाता है? इस तरह राज्य के हस्तझोप से 
व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी मौलिक्ता एवं उसको स्वाभाविक शक््तियाँ नष्द हो जाती 
हैं तथा समाज का स्तर भी सामरास्यतया नीचे गिर जाता है। मिल के शब्दों मे, 
“राज्य का हस्तक्षेप ब्यकित की अ्राट्मविश्वास को भावना को नष्ट कर देता है, 
उसके उत्तरदायित्व को दुर्भल बनाना है तथा उसके चरित्र को भ्रुण्ठित कर 
देता है ।!१ 

(2) झाविक्र तक -- ष्यतितवादी विधारधारा वे समर्पकों का एक तक पह है 
कि यदि राज्य उद्योगों एवं व्यवसायों में हस्तक्षेप न करे तथा उनका संचालन 
्यवितगत प्रयत्नों पर छोड दे तो इससे समाज को अधिक आधिक लाभ होता है । 
व्यक्तित को अधिक स्वत-त्रता होने पर मजदूर वहाँ कार्य करेश! जहाँ उत्ते सबसे अधिक 
मजदूरी मिलेगी, पृजीपति अपनी पूजी बहाँ लगायेगा जहाँ उस्ते अधिक से अधिक 
लाभ मिलेगा तथा उपभोक्ता बल्तुएँ वहाँ से खरीरेशा जहाँ उसे सस्तों कौमत पर 
प्राप्त होगी । इस प्रकार स्वतन्त्र प्रतियोविता के परिणाप्रस्वरूप उत्यांदन बढ़ेगा, 
श्रमिकों की क्ायंकुशलता बढ़ेगी, बस्तुएँ अच्छी बनेंगी तथा वे सस्ती भी होगी ॥ 
एडप.ल्म्रिय ने अपलो पुस्तक *'राष्ट्रो वी सम्पत्ति! (फल्आफ ०॥ २३४०४५) में 
बतलाया है कि स्वाभाविक स्वत-्जता की प्रणाली से सम्पत्ति का अधिकतम उत्पादन 
होता है । यदि वस्तुओं के मूल्यों का माँग तथा पूर्ति के प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
निर्धारण होने दिया जाय तो न केवल व्यत्रित के लिए अपितु सम्पूर्ण सयाद के लिए 
अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे । अत कौमत, वेतन, किराया ब्याज, विदेशी ब्यापार 
झादि पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नही होना चाहिए। “अनिय-्त्रित प्रतियोगिता 
से आधिक उत्धंदन को प्रोश्साहन मिलता है वेतन एवं मूल्य सामान्य स्तर पर बते 
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रहते हैं, ग्पाज को दर बत्तविक नहीं हो बातो, निषुण सेवा प्राप्त होती है भौर 
अधिक अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होता है ।' 

(3) जोवशास्त्रीय तकं-स्पेन्सर ने जीव विज्ञान के नियमों के आधार पर 
व्यक्तिवाद का समर्थन कया है। जीव विज्ञान के नियम के अनुसार भ्रक्ृति में 
'अस्तिष्व के लिए निरन्तर सघष' (5078202 00 ०६८०८४) होता रहता है निपमे 
“वोग्पतम ही जीवित रह पाते हैं! ($घ7शएश ० (85 ॥70/68/) तथा निबंल नष्ट हो 
जाते हैं। स्पेन्सर के बमुसार यह एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जो सभी स्थानों पर 
समान रूप से लागू होता है तथा मह समाज में भो लायू होना चाहिए | समाज में 
केबल सबल, सामश्येवान तथा कियाशील व्यक्त ही दीवित रहने चाहिए तथा बवोया तथा कियाशील व्यक्ति ही छीवित रहने चाहिए तथा अयोरद 

-आिलनो जन लग छोत सिय आय अत यह यह तभी सम्भव है जब समाज में 
व्यक्तियों को स्वतस्त्र दिया जाय । इस तक के आधार पर व्यक्ति वादियी का यह 
मत है कि राज्य को निप्नंनर, निबंल, अयोग्य तथा असमर्थ ब्यक्तियो की सहायता 
नहीं करनी चाहिए | इससे अयोग्य वर्गों का नाश हो जाएगा और समाज के कल्याण 
में दृद्धि होगी । स्पेग्सर के एब्दो मे, “यदि हम शवितशाली” समय तथा कर्मठ सन्तति 
का विफास करना चाहते हैं तो हमें मनुष्यों को स्वतम्त्र छोड देना धाहिए । इससे 
शक्तिशाली ध्यगित जीवित रहेंगे तथा ब्रयोग्य समाप्त हो जायेंगे।!! इस प्रकार 
स्पेन्‍्सर के विचार में राज्य को शिक्षा, स्वाध्थ्य, गरीबों की सहायता तथा समा|जोप- 
योगी कार्य बादि नहीं करने चाहिए क्योकि ऐसा करना प्रकृति की विवेकपूर्णे व्यवस्था 
में हस्तक्षेप करना है। 

(4) अनुभव का तर्क-व्यितवादियों ने ऐतिहासिक अनुभव के आघार पर 
भी यह पिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति से सदैद दुर 
रहता चाहिए। उनका कहना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी, 
का, एसी कर शरे ऋत्षा थे बरस शाप पता कद शहर राज्य ने व्यक्तिगत, सामाजिक या वन में हस्वक्षप करने का प्रयल 
किया, तभी उसे अपने प्रयत्र 'फलठा हाथ ली) इतिहास मे ऐसे अनेक 
डदाहरण भरे पड़े हैं कि जब कभी भी राज्य ने वुछ उद्योगो को आधिक सहायता व 
सरक्षण देने तथा कुछ उद्योगों पर अत्य धिक कर लगाकर उन्हे समाप्त करने की नीति 
अपनाई तथा रहन-सहन, वेश-भूषा, खान पान, उस्तुत्रों के मूल्य, काम्र के घण्टे, 
बेतन, आयात निर्यात भादि के सम्बन्ध में कानून बनाकर सामाजिक एवं आधिक 
जीवन को वियन्त्रित और नियमित करने का प्रयत्न किया, तभी सामाजिक स्वतस्त्रता 
और आधिक प्रगति का मार्ग बवर्द्ध हो गया । अल ने इस सम्बन्ध भे लिखा है कि 
"राज्य के भ्धिकारियों का यह विश्वास रहा है कि उनके हस्तक्षेप के बिता कोई 
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व्यापार उन्नति नहीं कर सकता और इसलिए वे कष्टदायक नियमों द्वारा उस 
व्यापार मे बाघा डालते रहे ।” अत व्यक्तिबादी विचारको के सतानुसार राज्य का 
हस्तक्षेप्र म्रभ्यता की प्रयति में बाधक होता है । 

(5) राजनीतिक तकं--ध्यक्तिवादियों के अनुसार यह मानना एक भूल है 
कि राज्य के द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य अधिक कुशलता के साथ किये जाते 
है। उनके विचार मे तो बतेकानेक कार्य ऐसे हैं जो राज्य के अधिकारियों की अपेक्षा 
उन व्यक्तियों द्वारा अधिक कुशलता एवं मितरव्यपिता से छिये जाते हैँ जो उनमे रुचि 
रखते हैं। यह कहा जाता है कि छरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों मे समय तथा 
घन की वर्बादी होती है, स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार पतपने लगता हैं तथा नोकरणाही को 
प्रभाव बढ़ जाता हैं। रेधने स्थोर के अनुसार राज्य के कार्ये मे वृद्ध जे नाकरजादी 
के अधिकारों में बरगेत्तरी हो रही है जिहके परिणामस्वरूप एक नेत्रोन निरकुशता 
(लत 69005) का जन्म हुआ है । इक निरकुछझता को रोकने का सर्वोत्तम 
डपाय यहू है कि राज्य के कार्य शेत्र को कमर किया जाये तथा उत्षकी शक्तियों को 
सीमित किया जाये। मिल ते इस सम्उन्ध में लिखा है हि राज्य को अधिक कार्य 
सौंपने का परिणाम यह होता है कि बहुत से कार्य अनुवित ढग से किये जाते हैं 
और बहुत से कार्प हो ही नहीं पाते क्योंकि सरकार देर किये बिना उन्हें कर हो 
नहीं सकती ।" 

व्यक्तिवाद को आलोचना 

वर्तमान युग में व्यक्तिवादी ध्विद्धात्त की अनेक माघारों पर आलोचता की 
गई है। ये आधार निम्नलिखित हैं 

(]) राज्य एक दुरो सस्था नहों है--व्यक्तिव/डियो की यह घारणा नितान्त 
भ्रामक है कि राज्य बुराई की उपज है तथा राज्य का अस्तित्व इसलिए है कि 
अपराधों का अस्तित्व है । वस्तुत राज्य एक बुराई नहीं अपितु एक निश्चित अच्छाई 
है । इतिहास ऐ यह बात प्रमाणित होती है कि अतीत में मातव-सभ्यता की प्रगति 
अधिकाश मे राज्य के निर्देशन में हो हुई है। आन के जटिल सम्ताज में राज्य का मुख्य 
कार्य सुरक्षा तथा सुव्यवस्था हो नहीं है अपितु सामान्य लोक-कल्याण को रक्षा तथा 
उसकी वृद्धि करना है । अरल्तू के शब्दों मे, “राज्य वी उत्पत्ति मनुष्यों की भुलघृत 
आवश्यकताओं की पू्ि के निए हुई है। परन्तु उसका अध्तित्व श्रेष्ठ जीवन के लिए 
बता हुआ है ।” गानेर ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “जब तक सनुष्य समुदायों सें 
रहेंगे, उपको आवश्यकताएँ परी सामूहिक होंगे जिनकी प्रति केवल राज्य के सगठन 
द्वारा हो हो सकतो है ।”! ज्त राज्य को एक बुरी सस्या मानना उचित नहीं कहा 
जा सबता है । 





]. "50 ॥ण8 45 छोटा ९७ 99 8०७७5 एटए छू ग्रवरश्ट ००॥८टॉफट अगाड 
फकाएँ। ९१७ ए८ इञा८ठत ०ग्रॉस फफाठप्डी। इघ्वा८ गहग्णापय्व[ाठ0 
नाप्य्य्ल 


288 | 


(च्शिक्त को सप्ताज से एृधक्ष मानना छहो नहों --ब्यक्तिवादियो ने समाज 
की उपेक्षा कर व्यक्ति के मद्स्व पर अत्यधिक जोर दिया है। उन्होने व्यक्ति को 
सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ समझा, मानो समाज के चरित्र का विर्गाण उसी हे होता हो, 
जदकि वाध्तविकता तो यह हैं वि अध्रिकाश में समाज ही व्यक्ति के चरित्र का 
निर्माता होता है। प्रभाज से पृथक व्यवित के न तो कोई हित हैं और न उसका स्व॒तन्त्र 
अप्तित्व है। दह समान वा एवं छोदा रूप है तथा अन्य व्यक्तितयों से पृथक बह 
वास्तव में दुछ भी नही है । प्रो० रिचो ने कह्दा है कि “झपने वात 'दरण एवं स््दन्धों 
से पृथक रूप मे व्यक्त केश्ल एक अमूर्त प्राव, एश अदृश्य छाया, एक लाक्षणिक 
पिशाथ और एक निषेध भात्र है।' बार के शब्दों मे ' सिल् ने बदबित और समाज 
को श्लो एक वूसरे से अपृयक्करणीय हैं पृथक करने का प्रपत्त किया है ।"! 

हि 4 'शज्य स्वतन्त्रता में बाघक नहीं है-बव्यक्तिवादी आवश्यक हप से राज्य 
को स्वतर्त्ता का विरोधी मानते हैं। उनके अनुसार जिप्त अनूपात मे शाप्तत के कार्यों 
का विस्तार होता है, उसी अनृपात में व्यक्षित की स्वतन्त्रता का क्षेत्र सोमित हो जाता 
है। इस तरह अधिकतम शासन का अर्थ व्यक्ति की स्पृततम स्वतन्त्रता है । उतकी यह 
घारणा नितान्‍्त भ्रामक है। वास्तव मे, राज्य ब्यक्तियो की के वल नैतिव, शारीरिक 
एवं बौद्धिक योग्यताओ मे ही वृद्धि नहो करता अपितु शक्तिशाली एव स्वार्थी व्यतितियों से 
उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा भी करता है। राज्य के दन्यत वे अभाव में कुछ शक्ति- 
शालों लोग मनमानों करने लगेगे जिससे भी व्यवितयों की स्वतन्त्रता खतरे में पड 
जायेगी । इसके अतिरिक्त चरित्र का विकास केवल स्वतस्थ्ता से ही नहीं होता बल्कि 
उतना ही अनुशासव तथा सयम से भी होता है। अत राज्य वे कार व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को सीमित नहीं करते अपितु ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करते हैं जिनमे 
व्यक्ति की सच्ची स्व्रतन्तता सम्भव होती है। भ्रो० रिच्री ने कहा है वि “व्यक्ति- 
वादी राज्य के हस्ततीप तथा स्वतस्त्रता को एक रोकड-बही मे जमा ओर खर्च के 
खाते भान लेते हैं । इनमें से यदि एक खाते मे वृद्धि होती है तो दूसरे में आवश्यक 
झूए से कमी होती है (१ 

(4) व्यक्षिःव के विकास के लिए राज्य कौ सहायता आवश्यक है-ब्यव्ति- 
वाद राज्य के कार्य-द्ीत्र को अत्यधिक सीमित करना चाहता है परन्तु वर्तमान 
परिस्थितियों के कारण राज्य के कार्य को आवश्यकता और भी अधिक होती जा रही 
है तथा राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है। वस्तुत वर्तमान युग की 
जटिल परिस्थितियों मे व्यक्ति के लिए यह सम्भव नही है कि राज्य की सहायता के 
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दिना वह उत कठिनाइयों पर विजय श्राप्त कर सके तथा अपनी सभी ्षत्ितयों का 
सामजस्यपूर्ण विवास कर सके । व्यक्तित के पृर्ण विकास के लिए राज्य वी सहायता 
अत्यम्त आवश्यक है । डा० ब्राशोर्दादम के शब्दों में, ' राज्य के कार्यक्षेत्र का 
दिस्‍्तार किये बिना अधिकांश लोगों के लिए अपना पूर्ण विकास करना सम्भव नहीं 
है। दिशुड व्यक्तिवाद व्यक्तियों को प्रतिभाशालो बनाने को अपेक्षा उनके स्पक्तित्व 
को हो समाप्त कर देता है।”” 

(5) व्यक्षित अपने हितों का सहो निर्णायक नहों होता-><व्यक्तिवादियों की 
यह मान्यता कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को भदोभाति समझता हैक व्यक्तित अपने हित को भलोभाति समझता हैश्वलीर इसलिए 
बह अपने हितो का सर्वेश्रेष्ठ निर्णायक है, सभी परिस्थितिया मे सही नहीं मानी जा 

_प्कती है। यह माना जा सकता है कि व्यक्ति झपने वर्तमान हितो को अच्छी तरह 
समझता हो परन्तु यह आवश्यव नहीं है कि वह अपने भावी हित्ो को भी उतनो ही 
अच्छी तरह समझता हो । वा-तविक बात तो यह है कि हर देश में ऐसे बुद्धिहीन 
मनुष्य द्वोते है जो भावी सकडो को न समझ थाने के कारण उनके प्रति सचेत नहीं 
रहते तथा अपना मा निश्चित नहीं कर प्रात | ऐसे व्यक्तियों की स्वय उन्हीं की 
मूखंता से रक्षा करणा तथा उनका सद्दी मार्गदशव करना समाज का कतंब्य है । 
गार्गर का कपघन है कि “मनुष्य को बौद्धिक, सेतिर तया भोतिश्ञ आवश्यफताओ का 
अ्क्ी अपेक्षा समाज हो श्रेष्ठतर निर्भाषक हो सकता है । वह नोवन तथा स्वाह्ध्प के 
म्रकटों से उसको इच्छा के विपरोत भी उसको रक्षा कर सफता है ।” 

(6) प्रतियोगिता दुर्यलों के लिए हानिकारक होतो है-दृश्तक्लेर्न न करने 
की नीति का सुझ्य आधार स्वतम्त्र प्रतियोगिता है ( परन्तु प्रतियोगिता के कारण 
शक्तिशाली व्यक्तियों की तुलना मे विबंलो को निश्चित रूप स्ले हानि उठाती पड़ती 
है ।स्व॒ृतन्य प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप सप्राज में गरीदी, भुखमरी, शोषण, 
अनैतिकता तथा असमानता का जन्म होता है। आविक क्षेत्र में स्वतन्त्र प्रतियोगिता 
मै एकाधिकार की प्रवृत्ति, माँग तथा पू्ि दे बीच असमानता तथा अनुचित लाभ 
की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। जोड ने अनुसार, “हवत जता फे सिद्धान्त का, 
जिसका राजनीति में अत्यधिक महत्व होता हे, आ्थिक क्षेत्र में प्रयोग अत्यधिक 
घातक रहा है ॥! 

(7) आदि क्षेत्र से राज्य का हस्तक्षे व आवश्यक हो गया है--व्यक्तितवादी 
विचारधारा आधिक क्षेत्र मे राज्य के ह तक्ञ प वा विरोध करती है। परम्तु कतेतात 
पर घतियों के बारण आिह क्षेत्र मे राज्य का हू तक्षेप आवश्यक हो गया है। अब 
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पुराने घरेलू उद्योग-धन्धों वा स्थान बड़े पैमाने के उत्पादन ते ले लिया है। 
कारखामो मे काम करते के लिए शहरो भे आबादी बडती जा रही है। बाज व्यक्ति 
अपने साथियों पर जितना निर्भर है उतना पहले कभी नहीं था। अत इन बदली हुई 
परिस्थितियों मे राज्य का हस्तक्ष॑प आवश्यक द्वो गया है। गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि 
हमे मकानों से सम्बन्धित कानूनों की आवश्यकता है जिप्तप्ते बोमाए्यिं व घनी 
आमादी को रोका जा सके ऐसे अ्रभिक्ष कानूनों को भावश्यकुता है जिसहों बच्चों से 
काम लगने सधा उतकी शत के छास की रोकपाम को जा सके ओर कारणानों से 
सम्बन्धित कानूनों को आवश्यकता है जिकले बरज्ञित मशोनों तथा अनुचित रूतरों 
को नियन्त्रित क्षिया था सके ।" 

(8) पोग्यतम को विजय अमानवीय धारणा है-स्पेन्सर का योग्यतम की 
विजय का तफे एक अमातवीय धारणा है । यह सिद्धान्त पशु जगत पर भले ही लागू 
होता हो परूतु इसे म।लब जगत पर सागू करता उचित नही है । इस सिद्धएत को 
अपना सैने का परिणाम यह होगा कि समाज में हिसा और जगलपन का बोलबाला 
हो जायेगा । इसके अतिरिक्त जिप्ती की विजय का तात्पय यह महीं है कि वह 
तिरिचत रूप से श्रेष्ठतम तथा योग्यतम ही हो । लोकॉंक के शब्दों मे, 'यदि बच 
रहना शी पोग्पतम को एकमात्र फसोटी है तब तो सेंध लगाकर घोरी फरने वाला 
सम्पन्त चोर ह॒पारी प्रशसा का तया भूछों मरते वाला शिल्पकार हमारी घृणा का पात्र 
हो णाता है।” यह सिद्धान्त मानव जाति वथा मानव सभ्यता के अन्त का सूचक है। 

(9) शाप्तत को भूलों का दर्गद अतिशयो श्िपूर्ण है-व्यक्तिवादी विचारको 
ने अतीत मे की गई शासन की भूलों का अति शयोतितपूर्ण वर्णन किया है! यदि अतीत 
में मरकारों ने गततियाँ की हैं ता इसका तात्पयं यह नही है कि भविष्य में भी सरकारें 
बसी हो गलतियाँ करेंगी । सरकार को तुलना में तो। व्यक्ति तथा निजी सस्याएँ अधिक 
गलतियाँ किया करते हैं। यदि राज्य ने कभी बुछ भूल भी की हैं तो दूसरी ओर 
उसने अनेव' क्षेत्रों मे उल्लेखनीय कार्य भी विये हैं। इसलिए सरकार को उम्रकी 
विफलता के लिए जो दोष दिया जाता है, वह न्यायसगत नही है। हक्सले ने टीक ही 
कहां है कि "राज्य एक शोशे के मकान मे रहता है जिससे हम उसके कार्यों तपा 
भर्तों को भल्ती प्रकार देख सकत हैं ५९म्तु निजो उद्योग इंट तथा चने से बनी हुई 
दीदारों बे; पोछे सुरक्षित है, जहाँ जनता शायद ही कभी जान पातो है हि ये कया" 
दया करते हैं ।” 

(0) व्यक्तिवाद -ेतिफ दृष्टि से अपूर्भ है--लास्‍्की ने व्यक्तिवाद वो नैतिक 
दृष्टि से अपूर्ण वताया है। उमके शब्दों मे, “ ब्वक्तिवाद का अरे है -क्षीण जद रथ, 
अविरमित मस्तिष्क, शोचनीय निवास स्थान ओर ऐसा काम जिसमे अधिकाश व्यक्तियों 
वो कोई रवि न हो कप्रजोरी का अनुवित्र लाभ उठाया जाता है। मजदूरों की 
सौदा करने की शक्ति पूंजीपर्ति की शक्ति के बराबर न होने के करण मजदूर 

आयिक दोड़ मे प्रायः हार जाता है ।” 
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स्यक्तिदाद कर महत्व --उपरोक्त विवंचन के आधार १२ व्यक्तिवादी विचार- 
घारा को पूर्णतया निरथथंक मान लेना भी उचित नही है। व्यक्तिदांदियों की इस बात 
को प्राय सभी आधुनिक विचारक स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत जीवन मे राज्य का 
अनादपयक एवं अत्यधिक हस्तक्ष प नहीं होना चाहिए तथा मागरिकों के कुछ मौलिक 
अधिकार होने चाहिए जिनका सरकार अतिक्रमण न कर छक्के । प्रसिद्ध अधंशास्त्री 
हेडले (प0॥०)) का मत है कि “व्यक्तिवादियों के स्िद्धास्तों ने जनता को राज्य-धर्म 
को सार्वजनिक संदाचार, पुलिस काये को ही सावंजनिक सुरक्षा तथा राज्य-सम्पत्ति 
को हो सावेजनिक सम्पत्ति समझ लेने की भूल से दचना सिखाया है।'” ग्रिलक्राइस्ट के 
अनुमार, ' स्दाउलम्दत पर जोर देकर, अतावरएक सरकारो हृश्तक्षेप क! विरोध करके 
दया समान में व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादत शषरके इसने आधुनिक विन्तन को 
प्रहश्वपूर्ण योयवान दिया है ।/? 
समाजवादो सिद्धाग्त 
5. (उन्लश्ञाइत्त० प्रछेल्णज ) 
सिद्धान्त का ढद॒य -राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में स्यक्तिवादी सिद्धान्त के 
ठीक विपरीत एक दूसरा सिद्धास्त है जिसे हूम समाजवादी सिद्धान्त कह सकते हैं । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ब्यक्तिवारी सिद्धान्त के परिणामस्वरूप समाज में 
शोषण, अस्याय, तिर्धतता तथा असमानता को बढावा मिला। आधिक क्षेत्र में 
हस्तक्षेप न करते की नीति का परिणाम यह हुआ कि व्यक्तियाद ने पूजोदाद का 
स्वरूप प्रहण कर लियो | इस विचारधारा की प्रतिक्िपाश्वरूप समाजवाद का जन्म 
हुआ। उन्नीज़रवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक समाजवाद काफी लोकप्रिय हो गया और 
इसे १ई मत-मतान्‍्तर हो गये । 
समाजदाद शब्द को उत्पत्ति मोसियम! (590705$) से हुई है बिसका बर्च 
समाज है। इस प्रकार शद-उत्यत्ति की दृष्टि से समाजवाद का सम्बन्ध समाज सुधार 
से है । समाजवाद पूंजीवाद को समाप्त कर एक नये समाज का निर्माण व रना चाहता 
है। समाजवादी व्यवस्था वा मुख्य उदश्य अधिक समातता व 
है । इसके लिए यह उत्पादन तथा वितरण के महत्वपूर्ण साधनों का समाजीकर' 
करना चाहता है | समारदादी व्यवस्था मे उन्हीं वह्तुओं का उश्याइन होगा जिनकी 
समाज को आदश्यक्ता है । उत्पादन का आधार सामाजिक हित होगा, किसी स्यकिति 
अथवा ब्गे का लाभ नहीं । सपाजवाद कारसाने के प्रवन्ध में श्रमिद्रों को भी भाग 
देने का अधिकार प्रदान रुरता है । उसका उद्देश्य व्यत्ित को ययाय॑ रूप में स्वतस्त्र 
बनाना है ! 








व. "॥ द्याए#4कररफह इचॉनिशाआएट, ॥0 तह 0८९१ी८८5४ ह0ए८ावा- 
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सपाशवाद की परिभाषा-समाजबाद की कोई सर्वेमान्य परिभाषा देता 
बहुत वदिन है। इसका कारण यह कि समाजवाद के समयंकों ने इसकी व्याख्या 
विभित प्रकार से की है | इसके बारे मे यह कहा जाता है कि समानवाद की उतनी 
ही परिभाषाएँ हैं जितने इसके विचारक हैं। इन विभिन्‍नत|ओ के कारण स्रमाजवाद 
का बभी तक कोई निश्चित एवं सर्वसम्मत रूप नहीं बन प्राया है। इस सम्वन्ध में 

० ज्ोड ने लिखा है कि ' समाजवाद एक ऐसे टोप के समान हे जिसकी आइूति 
इसलिए दिएई गई है क्योकि हर कोई उसे घारण करने का प्रयन करता है।”? 
इसी बात को जे स्योर ने इस प्रकार लिखा है कि ' यहू एक गिरगिट के समान है 
जो परिस्थितियों के अनुरूव अपना रग बदलता रहता है।”* फिर भी विभिन्न 
विद्यमो द्वारा समाजदाद को जो प्ररिभाषाएं को गई हैं, वे ठिम्नलिश्चित हैं : 

(]) मंक्स डियर के शब्दों मे, यदि लोकतन्ववाद का तासपयें यह है कवि 
शापतीहित विपयों का शासन जतता द्वारा तथा जनता के द्वित में हो, तो समाजवाद 
का उद्देश्य उपष्दन के साधनों पर जनता के हित मे जनता का आधिपत्य स्थापित 
करता है।”" 

(2) एनसाइवलोपीडिया क्रिटेनिका के अनुसार, “समाजवाद वह नीति या 
सिद्धान्त है जिसका उद्देश्य लोकतान्त्रिक केद्धीय सत्ता द्वारा व मान स्यवस्था के हण्यत 
पर सम्पत्ति के उसादन दथा वितरण की एक श्रेष्ठ व्यव था स्थापित करनों है।”* 

(3] रेपजे मेडोवाल्ड के शब्दों मे, “समाजदाद का लक्ष्य प्रमाज की भोतिक 
तथा आधिक शक्तियों को सगठित करना और उन पर सामाजिक तियम्त्रण स्थावित 
करना है |! 


(4) छेलसे के अनुक्षार, ”समरजवाद एक ऐसा सोकतस्त्रात्मक़ बान्दीलत है 
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जिप्तका उद्दं श्य समाज में एक ऐसा आवधिक संगठन स्वापितें करना है जो व्यवित वो 
एक प्ाथ मश्चिक्तम न्याय गौर स्वतन्व॒ता अदात कर सके 777 

(5) बढ़ूं ण्ड रसेल के शब्दो मे, “समाजवाद का अये भूमि तया सम्पत्ति पर 
सामाजिर स्वासित्द स्वत्वित करना है, साथ हो लोकतन्त्रोय शासत क्नी स्थापित 
करना है ।” 

उपयुक्त परिभाषाओं से समाजवाद के कुछ मूल सिद्धान्त स्पष्ट होते है जो इस 
भ्रकार हैं. () व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त, (2) उत्तादत दवा वितरण के साधनों 
पर सा्वेजनिक नियन्त्रण, (3) ब्यक्ति को तुलता में समाज को भ्रधानता, (4) उप्नति 
के अवसरों में समानता, (5) समाज मे शोषण की व्यवस्था का अल्त, इय्यादि। 

समाजवाद के त्तत्व--समाजदाद के भ्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं 

(2) व्यक्त की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व समाजवाद व्यक्ति की 
मपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता हे। समाज के हित मे हो व्यक्ति का हित 
निहित है। क्रेड ब्र मले के अनुसार, ' व्यक्तिगत स्वार्यों को स मानिश स्वार्षों दे अधीन 
मानता समाजवादी दर्शन में बदृश्य रूप से निहित है।” समाजवादी व्यवस्था मे 
उत्पादन का आधार सामाजिक हित होगा, किसी व्यक्ति अथवः वर्ग का लाभनही | 

(2) पूंजोवाइ का मन्त॒ समाजवाद पू जोबाद को समूल तप्ट कर देना 
चाहता है । पूजीवादी व्यवस्था का उद्देश्य शोषण करे व्यक्तिगत लाभ उठाना है। 
परन्तु समाजवाद का उद्देश्य सम्पूर्ण समाज का हित है। इसलिए सम्राजवाद उत्यादन 
और वितरण को व्यवस्था को सामाश्थिक न्याय के आधार पर सगोढन करना 
चाहता है । 

(3) ह्वतन्त्र प्रतियोगिता का अन्त -समाजेवाद अस्रामाजिक प्रतियोगिता 
का अस्त कर देना चाहता है। स्वतम्त् प्रतियोगिता समाज मे आविक एवं सामाजिक 
दुष्परिणामों को जनम देती है। अत समाजवाद स्व्॒त-त्र प्रतियोगिता को समाप्त करके 
उत्पादन के सहयोग के आधार पर सग्रठित करना चाटुता है| डा० हाडेन गेस्ट के 
अनुसार, * समाजदाद स्थानोय राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय सामलों मे प्रतिस्पर्धा के 
स्थान पर सहयोग को स्थापता करना चाहता है ।* 
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(4) उत्पादद तया दितरथ के साथनो पर राध्य का नियस्त्रण --पूंजीवाद 
का एक बहुत बडा दुगुण उसकी आधिक विपमता है । समाजवाद इस विधमता का 
अम्त कर आधिक समता की स्थापना करना चाहता है। वह चाहता है कि समाज मे 
सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति अवश्य होती चाहिए । इसके 
लिए वह उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य के नियम्त्रण को आवश्यक 
समझता है । 

(5) सधानता को स्थापना - समाजवाद का मुख्य आधार आ्थिक एवं 
सामाजिक समानता को स्थापता है। समाजवाद एक ऐसे वर्गंविहीन पघम्राज की 
स्थापता करता चाहता है जिसमे कोई व्यक्ति अथवा वर्ग कसी दूसरे ब्यकति तथा वर्ग 
का शोषण नहीं कर सके तथा जिसमे प्रत्येक ब्यक्ित को उन्नति के समान अवसर 
प्राप्त हो । लावेले वा कहना है कि “सभ्ची समाजवादी सिद्धाम्तों का ध्येप यह है कि 
सामाजिक व्यवस्पा से अधिक समानता साथो जाए॥ समाजवाद सबको समान स्तर 
पर लाते वाला है ।”? 

(6) आधिफ क्षेत्र मे स्वशासत-समाजवादी केवल बाधथिक समानता की 
ही माँग नही करते बल्कि वे आधिक क्षेत्र मे स्वशासत चाहते हैं। उनके अनुसार 
कारखाने में काम करने दाले श्रमिक को कारखाने के सम्बन्ध में समत्त जानकारी 
प्राप्त करने तथा उसके प्रवन्ध मं अपनी सलाह देने का अधिकार होना चाहिए । इस 
तरह समाजवादी राजनैतिक स्तर के साथ-साथ आधिक स्तर पर भी घ्वशासन कायम 
करना चाहते हैं । 

(7) राज्य एक अच्छाई - समाजवाद की यह मान्यता है कि राज्य एक 
अच्छाई तथा लोककल्याणकारी सस्‍्या है जिसका उद्दे श्य मनुष्यों का अधिकतम 
कल्याण करना है। इसलिए समाजवादियों की यह घारणा है कि ब्यक्षित और समाज 
के फल्याण के लिए र।ज्य को अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। राज्य के कार्यो 
पर कोई अदुश लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनका विश्वास है कि राज्य की 

भत्ता द्वारा ही सामाजिक न्याय स्थापित क्या जा सकता है । 

(5) सफ़ारात्मर स्क्षतश्रता - समाजवादी विचारक 
विरोधी नही हैं। वे केवल ऐसी स्वतन्त्रता के विरोधी हैँ 
अम्याय तथा असमानता को बढ़ावा मिलता है। उनके अन 
तभी सम्भव है जब नागरिकों को राजदीतिक क्षत्र के साथ- 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो | 


समराजबाद के अनुसार राज्य का का्ेशेत्र “उमाजवादी सिद्धान्त के समर्थक 


व्यक्तिगत स्वतम्त्रता के 
जिसके परिणामस्वह्प 
पुत्र सच्ची स्वतस्त्रता 
साथ आशिक क्षेत्र में भी 
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राज्य को एक बुराई सम मानकर सर्वोच्च एवं निश्चित रूप से एक लामप्रद सस्था 
मानते हैं जिसका उद्देश्य जनसाधारण के जीवन-सस्‍्तर को ऊँचा उठाना है। इसलिए 
यहू विद्धान्त यज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने के स्थान पर उसे बहुत व्यापक 
बनाना चाहता है। जुँसाक़ि डॉ० गार्भर ने लिखा है कि “इस सिद्धान्त के समपक, 
व्यक्तियादियों को भाँति राग्य वर अविश्वास करने तथा उते बुराई मामकर उसके 
कार्यक्षे श्र को कम से कम करने के विपरीत राज्प को सर्वोच्च एव निश्चित रुप से 
लाभप्रद मानते हैं और चाहते हैं कि राम्य के कार्य जनता क सामान्य, आवधिक, 
बोडिक एवं नेतिक हितों को अभिव्‌द्धि करें” 
समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य को थे सब कार्य करने चाहिए 
“कर मे का कमर है पणज के तमाननन गत ब्यक्तित और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हो । समाजवादी राज्य के कारये 
दत्त में इस प्रकार हैं. प्रथम तो, समाजवाद आधिक क्षेत्र म स्वतम्प प्रतियोगिता 
का अ ते करके मय को कक का । द्वितीष, राज्य के द्वारा 
संभी अवस्थाओं में व्यक्ति के आचरण का नियमन और सचालत किया जाना 
चाहिए जिंससे सार्वजनिक हित की वृद्धि हो सके । तृतीय डत्पाइत तथा वितरण 
के सम.(त साधनों पर राज्य का नियम्त्रण होता चाहिए जिसे पू'जीपतियों के द्वारा 
श्रमिकों का शोषण न किया जा सके । चतुर्य, इस विचारधारा के अनुसार राज्य को 
बाहरो आक्रमण से छुरक्षा, आन्तरिक् शान्ति तथा व्यवस्था एवं स्पाय की व्यवस्था 
जैसे अनिवायय कार्य तो करते ही होते हैं परम्तु उमे वे सब काये भो करन चाहिए जो 
वपर्तिणत क्षेत्र द्वारा या तो बिलकून नहीं किये जा सकते या जितके करने स 
अध्टाचार अधवा अव्यवस्था फ़ैलदी है । पचम यह राज्य के गाय॑ंक्षेत्र गो केवल 
पुलित्त कार्यों अथवा सुरक्षात्मक कार्पों तक ही सोमित नहीं रखता अपितु समाज के 
हित मे किये जाते वाले समस्त सुधारात्मक तथा विकाम सम्बन्धी कार्यों को राज्य के 
कार्यक्षेत्र मे सम्मिलित करता है | उदाहरण के लिए राज्य को शिक्षा स्वास्य, 
मनोएजन आांदि का प्रवन्य, आधिक विपमता का बस्त अपाहिज एड. अप्तमर्ध लोगा 
की सहायता भादि मे सम्बन्धित सशी कार्य क रमे चाहिए | यथ्ठम, राज्य को ध्यापर 
तथा व्यवसाय का भी उधित नियमन करना चाहिए। सप्तम, उसे इस प्रकार को 
व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सम्पत्ति का उचित वितरण हो सरे ओर प्रगयेह व्यक्ति 
को श्रम के अनुपात में येतत मिले । 
सक्षेप्र मे, हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के प्राय ऐसे समी काय 
जो समाज हित की दृष्टि से आवश्यक हों, राज्य के का यें-्ेत्र के अम्तगठ आ जाने है,। 
समाजवाद के पक्ष में सर - समाजवादी विद्धारधारा राज्य के कामे क्षेत्र का 
अधिकतम दिस्‍्तार करना चाहती है। इसके समर्यव मे निम्नलिखित तक प्रस्तुत 
किये जाएं है ! 
() प्ज्ीदादी ध्यवस्था कं दोदों झा निवारध--समाजवाद के द्वारा पूजी- 
बादी व्यवस्था से उत्पन्न दोषों का निवारण किया जा सकता है। बर्नसान पू/छीवारी 
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व्यवस्था थे उसादन के साधनो पर सुदृढी भर लोगो का एक! धिकार होता है जो थरम्िकों 
का शोषण करते हैं। इसमे थ्रपिकों को अपने श्रम का उचित फल श्राप्त नहीं होता 
बयोकि उनके श्रम का अधिकाश भाग साभ वे रूप में पूजीपतियो के पास चला जाता 
है। इस व्यवस्था में निर्धन दिन प्रतिदिन अधिक निर्घत बनते जा पे तथा पूजी- 
दर्तियों पर उनकी विर्भरता भी बढ़ती जा रही है जोर दूसरी ओर घतिक अधिक धनी 
बतते जा रहे हैं। पू'जीवादी व्यव था के इत दोपो को दूर करते का एकमात्र इप्राय 
यह है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए । समाज- 
बाद इसी बात का प्रतिपादन करता है । 

(2) च्याप तथा ओऔवित्य के सिद्धान्त पर झाघारित - समाजवादी विघार- 
धारा न्याय तथा ओचित्य के सिद्धान्त पर आधारित है। भूमि तथा उसके अम्दर पाई 
जाने वाली खमिज सम्पत्ति मावव जाति के लिए प्रकृति की देन है । प्रकृति द्वारा 
प्रदत्त वस्तुओं ते सभी व्यक्तियों को समान रूप से लाभ प्राप्त करने का अवसर होना 
चाहिए | अत प्राकृतिक साधनों पर सम्तान रूप से सबका अधिकार होना चाहिए, 
कुछ योडे से व्यज्िनयों क। एकाधिकर नहीं। उत्पादन के साधनों के सम्बन्ध में यही 
बात रात्य है । 

(3) प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को स्थापनता-प्‌जीवादी व्यवस्था 
का आधार अनिर्यानत्रत प्रतियोगिता है। अनियन्ध्ित प्रतियोगिता अतेक दुष्परिणामो 
को जन्‍्प देती है, जैस श्रम्षित्रों को कम वेतन प्रिलता है, उत्पादन अधिक होता है; 
माल पता बिकता है, मजदूरों मं बेडारी बढती है, इत्यादि । समाजवादी विचारधारा 
प्रतियोगिता वा अन्त तथा उसके स्थान पर सहयोग के घिद्धान्त की स्थापना करती 
है जिससे लोगों को समान अवसर तथा समान लाभ प्राप्त हो सके । 

(4) स्थक्तियत थरिश्र का विकास--वर्तमान ओौद्योगिक प्रतियोगिता से 
अन्याय, असमानता, भ्रष्टाचार तथा भोतिकवाद वा जन्म होता है और व्यितयों के 
नंतिक चरित्र का पतन होता है। इसके विपरीत, सहयोग पर वल दिये जाने के कारण 
समाजवादी व्यवस्था में उच्च कोटि के व्यजितगत चरित्र का विकास होगा और ध्यवित 
को पर्याप्त मात्रा में सच्ची स्वतम्त्रता प्राप्त होगी । अत व्यक्ति को झपने खारित्िक मे 
उत्पान के लिए राज्य के मार्गदशन तथा उसकी रक्षा कौ आवश्यकता है । ई 

(5) सादयव सिद्धांत पर आधारित-समाजवादी विचारधारा, राज्य के 
सावयव भिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तिवादी विदा र्घारा ब्यक्षित और समाज को 
एव-दूसरे से पृथक इकाई मानती है। इमके अनुसार दोनो के हितो'का (क दूसरे से 
कोई सम्वन्ध नहीं है। इसके विपरोत समाजवादी विचारधारा के अतग्रेंह,जिस 
प्रहार का सम्बेन्ध सम्पूर्ण गंरीर तथा उसके अगो मे होता है, उसी प्रकार का सम्बन्ध 
समाज तथा व्यज्तियो मे पाया जाता है । इसी तरह जिस प्रकार शरीर और उसके 
विभिन्न क्षणों के हित परस्पर विरोधी नही हैं, उसी प्रकार समाज तथा व्यक्नियों के 
हित परस्पर विरोधी नहीं होते । दोनों के हिंद एक-दूसरे पर आशित है। 
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(6) सपाजवजादो द्एवस्था सच्चे स्ोकतस्त्र के अनुझूष--सप्ाजवादी विचारको 
का यह मत है कि लोक्ठन्त्र के लिए केवल समाजवादी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त 
है। वर्तमान प्रूंजीवादी ध्यवस्या मे वास्तविक लोकतन्त्र सम्भव नही है । समाजवादो 
व्यवस्था आर्थिक विषवमताओ का अन्त करके राजनीतिक लोक्तन्त्र के छाथ-सांथ 
आधिक लोक तन्त्र भी स्थापित करना चाहती है जिससे समाज मे प्रत्येक व्यक्ति अपने 
अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का वाह्तविक 3प्रभाव वर सक्रे) अत समामवाद 
लोइतन्त्र का आविक पुरक है। पह्‌ वास्तविक लॉकतम्त्र के अनुरूप तथा उसको 
स्थापना में सहायक है । 

समाजवाद के विपक्ष में तक॑- यद्यवि समाजवादी सिद्धान्त आधूनिक युग का 
सर्वप्रचलित सिद्धान्त दन गया है परन्तु किर भी इसको कटु आलोचना कौ जाती 
है। भातोचकों ने समाज को अव्यावहारिक, अमनोव॑ज्ञानिक एवं अक्रियात्मक 
कहकर पुकारा है। श्रो० हनंशा (प८आ705799) ने तो यहाँ तक कहां है कि 
“स्माजवाद हो ओोर केवल दो हो प्रर्मार के लोग आइृष्ट हैं -ए£ तो सनकी 
अथवा पायल वर्ग और दूसरा अपराधी बग ॥ समाजवाद की आलोचना मुख्यतया 
निम्नलिखित आधारो पर की जाती है 

() राज्य सर्वशक्तिमान बन जायेगा-- आलोचको का मत है कि समाजवादों 
व्यवस्था में: उत्पादन ओर वितरण के समस्त साधनों पर राज्य का पुर्ण नियात्रण हो 
जाने से राज्य सबंशनितमान बन जायगा + दस व्यवस्था ऐे राज्य भानव जीवत के 
प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा और मानेव की स्थिति राज्य में एक दास के समान 
द्ोगी । दाण्य के द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सक्षापक 
होने के स्थान १९ बाधक होया । 

(2) राज्य की काय कुशलता भरे क्मी--राज्य का कार्यक्षेत्र जितना व्यापक 
होगा, उसकी कायत्रुशलता में उतनी ही कमी आ कायगी । सरतार पर आधुत्तिक 
सप्राज के समस्त जटिल उधोगों दे सचालन का भार डाल दने से, यदि वह बेठ नही 
जायेगी तो कम से वम अत्रार्यक्षम अवश्य हो जायेगी । गा्तर वे शब्दों में, “एक बड़े 
राज्य की विशाल जनता के लिए समत्त जोदनोरयोयी वस्तुओं की व्यवस्पा, श्रम 
को व्यवस्था और वस्तुओं का वितरण एक ऐसा महान कार्य है जिसे कोई भी सरराए 
सन्तोषप्रद ढंग से नहीं कर सकती ।”* 

(3] नोकरशाही के प्रभाव मे घृद्धि-- समाजवादी व्यवस्था में सभी उद्योगों पर 
राज्य का नियत्रण होगा और इन उद्योगों का सचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा 
किया जायेगा इसके परिणामस्वरूप नोकरशाही के प्रभाव में वृद्धि होगी | राज्य के 
गायों मे अत्यधिक वृद्धि हाते क कारण लाल-पीदाशाही बइगी, काम में अनावश्यक 
देशे होगी तथा बेईमानी ओर प्रप्टाचार को बढावा मिलेगा। 

(4) इत्वाइड में फप्तो--रूमाऊदादी ब्यवरथा से व्यक्त का अधिक परिश्रम 
जरने की कोई प्रेरणा नही रहती क्योकि अधिक उत्पादन से होने बाला लाभ उसे 
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प्राप्त नही होता । व्यवितिगत प्रेरणा के अम्ाव मे उत्पादन मे परिमाण तथा गृण दोनों 
हृष्टियो से हो कमी हो जायगी । लाभ प्राप्ति वी बाशा न होने के कारण वेतनभोगी 
का प्रबन्धक विरुप्साही होगें और उन्हे उत्पादन की दृद्धि में कोई रुचि न ही होगी 
तथा श्रमिकों को भी कोई प्रोप्साहन नहीं होगा” “इेंधका परिंण ही हे पर 
उत्पादन की गति कम हा जायेगी । रेणाम यह होगा कि 
(5) व्यक्त का नंतिक सिद्धान्‍्त- सम।| में राज्य 2 
वो व्यापकता तथा नौकरशाही के प्रभाव के अप जो गी ट कक 
फार्य के लिए राज्य का मुंह ताकने की बन जायेगो। उनमे आत्म विश हा लक 
स्वावज्ञाबन के नैतिक गुणों का अस्त हो जायेगा, थे आलती और अकर्मप्य हो जायेगे 
उनकी प्रतिभा कुण्ठित हो जायेगी, उनमे आत्म प्रेरणा तथा उत्तर: ॥ 288 हम 
समाप्त हो जायेगी, उनके व्यक्तित्व का दमत होगा और 2 402 की भावता 
मैतिक पतन हो जायेगा । इस ग्रकार व्यवितयों का 
(6) ब्यक्षित की स्व॒तस्त्रता का अन्त--- 
स्वतमत्रता राज्य को समर्पित कर दी जाती है + क्या हिल मेयर 
अग मैं अधिक कुछ नही रह जप्ता । उसकी कोई स्वतस्थ दे समाज के एक यान्त्रिक 
उसे विचार एव काये करने की ही स्वतन्त्रता रहती है 'छा नही रहती और न 
के स्थान पर वास्तविक दासता की स्थिति स्थापित हो बागी प्रकार स्व॒तस्त्रता 
(7) समाजबादो सिद्धान्त का क्षाघार दोषपूर्ण --सप ४ 
आधार मिध्या एवं दोपपूण है । यह व्यक्तियों के सम्पत्ति जा ।जवादी सिद्धान्त का 
सचय करने के अधिकार का नष्ट करके श्रम की प्रेरणा को बे तथा बह्तुओ के 
इससे मानव भ्रयति में बाधा पहुँचती है। आधिक क्षेत्र मे माय नष्ट कर देता है। 
प्रयत्न को कभी न्यायोचित नहीं कहा ज्ञा राकता। लेबेलिए कु स्थातित करने के 
है कि ' समाजवाद इस सिदान्त पर आधारित है कि उद्योगी, (02८५०) का मत 
श्मक्ति अपने गुणों एवं परिष्रम से जो फल्ल प्राप्त करते है चग ोतो 
तथा क्रपध्ययी ब्यक्तियों मे समान रूप से बांद दिया लाए ॥85 सी आलसियों, भू 
समाजवाद को 'एक संगठित एवं व्यवस्थित सुदेरापन' मातता है। बह डेविडसन 
दो ऐसे कार्य सौंपना चाहता है जिसके वह योग्य नहीं है तथा अ्रविकों रस 
विशेषाधिवार देना चाहता है जिनकी प्राप्ति का उन्हे कोई अधिकार ही को 
महृत्त्त- यद्यपि समाजवाद की अनेक आधारों पर आतनोयता के ] 
परन्तु फिर भी वर्तमान समय में सह्ार के अधिकाश राज्यों द्वारा समाजवादी 5 
को अपताते का प्रयत्त किया जा रहा है। इससे इस सिद्धान्त की उक्योगिता गये 
उलता है। इस व्यवस्था का सबसे बडा गुण यह है कि यह वैयक्तिक हित को झे 
सामाजिक हित को प्रधानता देता है। इसका लक्ष्य मानव जाति को सेवा #! 
उसका नैतिक उत्पान बरना है। छोटे उद्योग घन्यों को तो नित्री स्वामित् मेक 
जा सहता है परन्तु बहुत-से लोगो के जोदन पर प्रभाव डालने वाले बडे. व के 
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पर राग्य गा स्वामित्व एव नियम्त्रण होना है। चाहिए । सर बिलियम हारकोर्ट का 
कथन है कि "आज हम सद सामाजवादो हैं क्योंकि हम सभो किसी न किसी हृद तक 
सामाशिकर स्याय स्पावित करना चाहते हैं ।” 


5 


6. 


अम्यास के प्रइन 


“उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियन्त्रण होता चाहिए ।' इस कथन के 

आधार पर राज्य के वायें क्षेत्र के सम्बन्ध मे समाजवादो सिद्धान्त को व्याध्या 

कोजिए। 

*राज्य द्वारा ब्यनित्र को अपने आर्थिक कार्यों मे अकेला मधवा स्वतम्व छोड 

देता चाहिए ।” इस कथन के आधार पर राज्य के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में 

अ्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचनाध्मक व्याख्या कीजिए । 

'नागरिको से सम्दद्ध काई ऐसा कार्य नही है जो राज्य के कार्यक्षेत्र के अस्त- 

गत नहीं आता हो ।' इस कथत का परीक्षण कीजिए । 

इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि 'केिविल एक घमम-निरपेक्ष तथा 

समाजवादी राज्य ही व्यापक जन कल्याण का सरक्षक हो सकता है।' कारण 

सह्दित उत्तर स्पष्ट बीजिए । 

राज्य के अनिवायं तया ऐच्छिक कार्यों मे क्‍या भेद है ? वर्तमान समय में 

राज्य के द्वारा विये जात वाले कार्यों की व्याब्या कोजिए 

“व्यक्तिवादी सिद्धान्त अहत्य मान्यताओं पर आधारित है।” इस सिद्धान्त 

के सम्रषकों के तकों की समीक्षा कीजिए । (राजस्थान विश्व०, !975) 

बहू सरकार सर्वोत्तम है, जो कम से दम शासत करती है । स्पष्ट कीजिए । 
(राजस्थान विश्व ०, ] 974) 


॥2 


लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त 
[7प्नष्ट ट0४टफक्व 07 रप्ाफ5ए६8 शब्ा्टु 





“राज्य की उत्पत्ति जोदत को अध्वश्यक्रताओं के लिए हुई है 
रल्तु इसका अध्तित्व भष्ठ छलौवन के लिए बना हुआ है ।”!.. हर 


जि खख्् जज न्‍ जज जज न न न ननतसओओण 


जोक फत्माणकारी राज्य को घारणा का उदय तथा विकास 

वतमात समय मे राज्य के काउं क्षेत्र के सम्दाध मे एक तेचीद विचारधारा 
का विकास हुआ हे जिश्े लोक कल्यागक्ारी राज्य का सिद्ठान्‍्त बहा जाता है! यह 
सिद्धाश्त राज्य को अनावश्यक अधदा बुराई नहीं समझता बहिंक उसके ऊपर जन 


कल्याण हे सम्बन्धित सभस्‍्त कार्यों की जिम्मेदारी झामता है। इस विद्धाग्त के 
अनुप्तार राज्य एड ऐसी सस्या है जितना ह्हे 


हैं एप वागरिकों हे जीवन को युक्षो, 

सम्पन्न तथा! श्रेष्ठ बनाना है 
लोक कल्याणकारी राज्य को थारणा बात प्राचीन 
परे भें मह तह भा है कि '“रास्य पे निरन्तर सत्य की रक्षा करनी चाहिए, व्यक्तियों 
के नैतिक जीवन का पथ प्रदर्शन, शुद्धि लय नियत्तण करवा चाहिए ओर पृथ्वी को 
मनुष्य के रहते योग्य एंव गुछदाणी रवाना चाहिए !” ऋटित्य ते राज्य के कायों का 
जो दिवेदन रिया है, उससे राज्य का बोकहिनछये स्वषप स्पष्ट होता है। इसी 
ब्रकार के बिंचार प्राचीन यूनानी विवारको के द्वारा व्यक्त रिपे के ले । झरररतू की 
अ्यतह थी कि “राज्य की उलत्ति जीवन को ब्रावश्यकताओ के लिए हुई है पर्तु 
इहका अस्तित्व मनुष्यों के जीवन को प्रेप् बनने के लिए है ।" 
इासान्तर में राजतस्त, कूलीवतन्त ठपा व्यक्तिवादी विचारण/स के उदय के 
कारण राज्य के काये सतरी्ण हितों को प्ूत्ति तर सोमित हो गये । व्व|रत्वादो 

हक ममक 
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है । भह्ापारत के शालि 
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विचारधारा ने राज्य को एक बुराई बताकर उसके कार्यक्षेत्र को अध्यग्त सीमित कर 
दिया ओर 9वी शताब्दी के अन्त तक राज्य का कार्यक्षेत्र केवल पुलिस कार्य तक 
ही सीमित रहा । राज्य का मुख्य कार्य शान्ति व न्यवस्था स्थापित रखनाया। 
जनकल्याण से सम्बन्धित का व्यक्तियों या व्यक्ति-समृहो के ऊपर छोड दिये गये थे । 
इस नीति का परिणाम यह हुआ कि पूजीपतियो के द्वारा श्रमिकों का भारी शोषण 
किया जाने लगा । घीरे घीरे इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठने लगी और बह 
बिचार जोर पकड़ने लगा कि राज्य को पूर्ज'परतियो के शोषण से »मिको की रक्षा 
करमी चाहिए तथा बहुस्स्यक निर्धन बर्ग के हित में उसे ठोस कार्य करने चाहिए। 
बैन्‍्यप्न ने 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित” को राज्य का उर्हेश्य बताया। 
इससे प्रेरित होकर इ गलेंड मे श्रम्रिकों के कल्याण हेतु अनेक कानूनों का निर्माण 
किया गया । समाजवादी विचारधारा के उदय के परिणामस्वरूप पुलिस राज्य! की 
धारणा समाप्त होने लगी और राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार हाने लगा । लोकतन्त्र 
के विकास भौर मताधिकार के विस्तार के कारण यह माना जाने लगा कि राज्य का 
उद्दं श्य अपने नागरिको के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना हथा उनके जीवन को 
सुखी, सम्पश्न एंव श्रेष्ठ बनाना है। लोकतन्त को वाध्तविक रूप प्रदान करते के 
लिए यह आवशध्यव माना जाने लगा कि राज्य लावहित के हृष्टिवोण को अपना 
प्रमुब लक्ष्य बनाये । इसी से लोक कस्‍्याणवारी राज्य की घारणा का प्रादुर्माव हुआ 
ओर वतंमान समय में ससार के प्राय अधिकाश राज्यो द्वार लोक कल्याणकारी 
धारणा” को अपना लिया गया है । 
लोक कल्पाणकारो राज्य का अर्य एवं परिभाषा 

लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा लोकहित पर आधारित है। लोइहित 
से हमारा ततात्पय ब्यक्तित के अवसर की असमातता को दूर कर एक ऐसी व्यवस्था 
को स्थापना बरना है जिसमे व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताओ भी पृछ्ि सम्भ्रव हो 
सके । इस व्यवस्था का उई श्य किसी वर्ग विशेष अथदा समुदाय विशेष के हितों बी 
साधना न होकर सम्पूर्ण जनता के कुछ आवश्यक हितो की साधना करना होता है। 
वस्तुत लोकहित से तात्पयं च्यक्ति के सर्व गोण हित साधन पे होता है जिसमे 
' उसके सामाजिक, नैतिक आधथिक तथा बौदिक सभी प्रकार के हितो की साधना आ 
जाती है । 

लोक कल्पाणकारो राज्य वा सिद्धान्त च्यक्तिकद तथा समाजवाद दोनों का 
समस्दय करता दे । यह एक मध्यममार्गी विचारघारा है जो व्यक्ति की राजनीतिक 
स्वतस्त्रता और उसकी आधिक समानता एव सुरक्षा में सामजस्प स्थापित करतो है। 
यह सिद्धान्त समाजवाद के समान राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना चाइता है 
परन्तु राज्य वे कार्यक्षेत्र के विस्तार म व्यक्ति की स्वत+त्रता का अपहरण नहीं हता। 
राज्य व्यक्त के जीवत में अतावश्यक रूप सेन तो हस्तक्षेप ही करठा है'ओर न 
ब्यवित की स्वतश्त्रता पच्च छई बन्धन ही खगाता है जद तक कि उसकी स्वतन्त्रता कौ 
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रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक वे हो जाय | इस प्रकार लोक कत्याणकारी राज्य का 
उद्दे श्य व्यविते को सुखों तथा समृद्ध बनाता है, उसके प्रत्येक अधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप 
करना नहीं । दुसरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य समाज 
के अधिकतम हित की श्राप्ति का एक स्ोत्तम साधन है । 

लोक रुल्याणडारो राज्य की परिम्ताधा-अनेक विचारकों के द्वारा लोक- 
कह्पाणकारी राज्य की परिभाषा की गयी है। इतमें से कुछ प्रमुख प्ररिभाषाएँ 
विम्तलिणित हैं 

(।) झोर कद्।हुप के इब्दों पे, “लोक कत्पाशकारों राज्य एक ऐसा सभाण 
है जहां राज्य की शक्ति का प्रपोण आयिक ख्यवस्था को इस प्रकार परिधतित करने 
के लिए किया जा है कि जिससे छम्पलि का अधिक से अधिक समान बितरण हो 
सके ९! 

(2) ही० इब्ल्पू» केण्ड के अनुप्ार, “लोक-कल्याणरुरी राज्य वह राज्य है 
को अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सैवाओ को ब्यवस्था करता है। इन 
सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी तथा दृद्धावस्था में पेंशन आदि को व्यवस्था 
शामिल है। इनका मुह्य उद्देश्य तागरिकों को सभी श्रकार की धुरक्षा प्रदात करता 
होता है “2 

(3) 'सासाजिश विज्ञानों के विश्व ज्ञान कोष (870)/८०:००4३ ० 
8008 $00॥०८5) में यह परिभाषा दी गई है कि “लोक कह्याणकारी राज्य का 
तात्पय एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीदत हतर प्रदान 
करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है ।/” 

(4) हॉबमेन (४007080) के शब्दों मे, ' लोक कल्माणकारी राज्य धाम्य- 
थाद लौर झजियन्ध्रित व्यवितवाद के बोष एक समझोता हें ४” 

(5) प० लवाहरघाल नेहरू ने लोक वल्पाणकारी राज्य की परिष्राषा करते 
हुए कहां था कि "सबके लिए समान बवसर अदान करना, धनी ओर विधेत लोगो के 
बोघ अन्तर मिदाना तथा जीवन-र्तर को ऊंचा उठ'तरा लोक कल्शणकारी राज्य के 
आधारभूत तत्व हैं। 

(6) जो* डी० एच? कोल के भनुप्तार, जोक फल्पाणकारी राज्य एक ऐपता 
समाज हैं. जिसमे प्रत्येक तापरिक को एक निश्चित जोबन स्तर की घुरक्षा एव 
शुविशाएँ प्राप्त होती हैं” 








। '# छलडि7ट इडॉट $ 8 एणमग्राणाए ध्योह्षाट ४६०५ ए0एल ॥8 
वलीा$लाबाटेछ 5०१ 40 ॥009 6 कण) 0039 ० ९९०0णग० णल्ड, 
$0 95 00 ०क्राप 5 706 €्व७७  6७000000 ७ ;%ऋ:०छ€९ ि ध््धा 
खषप्लार जे 40शीबरण 

2 "६ (छल्यआ० आब/०) कं 9 डबल फाउशेंेल ति आड लतउल्ाड. 8 ऐ्रएंट 
दश्राइट णी 50सेंठ इलशप्दक जज एफ हत्या 
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लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ 

लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ बौर उसको परिष्ाापा के आधार पर उसको 
निम्नलिखित विश्येपताएँ स्पष्ट होती हैं 

(।) आधधिक सुरक्षा को व्यवस्था-लोक कल्याणकारी राज्य को सर्वप्रथम 
व्यक्त की आधिक सुरक्षा दी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि इसके बिना व्यक्ति की 
राजनीतिक स्तन्त्रता का कोई मूल्य नही होता । श्राप यह देक्ला गया है कि जो लोग 
आपिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं, राजनीतिक शकित व्यवहार में उन्ही लोगों के हाथो 
में बेन्द्रित हो जाती है । यदि हम चाहते हैं कि राजनीतिक शक्नित जनमाधारण में 
निहित रहे तो यह आवश्यक हो जाता है कि जनता आधिक दृष्टि से प्मृद्ध बने । 
आधिक सुरक्षा के बन्तर्गत तीन दातें शामिल हैं 

सर्वप्रषम, सभी व्यक्तितयों के लिए एक म्यूनतम आर्थिक ह्तर को प्राप्ति होनी 
दाहिए । न्पृततम बाधिक स्तर से तालय॑ यह है हि राज्य के सभी व्यक्तियों को 
मूलपूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए क्यो इनके बिना मनुष्य का जोबन 
ही निरंधक हो जातः है। प्रसिद्ध अपंशाश्त्री ऋउ्धर में बहा है कि तांगरिफों के 
लिए अधिकार के रुप में उन्हें स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त भोमन ही व्यवस्था 
को जातो चाहिए । उन्हें निवास तथा वस्त्र आदि के न्यूनतम स्तर पो ओर से घिग्ता 
रहित होगा चाहिए। उन्हें शिक्षा का पूर्ण तया समान अवस्तर प्राप्त हौता चाहिए। 
इन्हें जीवन का आतम्द भोगने के लिए अवकाश एव साधन मिलते चाहिए । बेरोज 
पारी; बोसारी तथा वृद्धावह्या के दु ल से उतकी रक्षा होती चाहिए ) 

द्वितो०, व्यक्तियों की न्यूनतम तथा अधिकतम आप॑ में कमर से कम आत्तर 
होना जाहिए । यद्धवि स्यवितयों ले आय की पूर्ण प्रमानता सम्भव नहों है परन्तु फिर 
भी आय में इतना अन्तर भी नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण कोई व्यक्त किसी 
दूसरे बा शोषण बर सके । 

तुतोय राज्य वो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमे सप्ती सक्षम्र ध्यक्तियों 
को अपने जीवनयापत् के लिय रोजणार प्राप्त हो सके । जो लोग काम करने में 
असमध हो, उनके जीवनयापन की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए । 

(2) राजनोतिक घुरक्षा की स्यवस्था-लोक हितक़ारी राज्य की दूसरी 
विश्वेषता यह है कि साएरिकों को राजनीतिक सुरक्षा श्राप्त होनी चाहिए जिससे 
डेयकित राज्य वे लोद हितकारी कार्यों में सत्रिय भाग ले सकें । ऐसा न हो कि आधिक 
सुरक्षा के नाम पर व्यक्ति की राजनीतिक स्ववन्त्रता का बलिदान कर दिया जाएं, 
जैसा कि साम्यदादी देशों में होता है । व्दड्ति के व्यक्तित्व के विकास की हृष्टि में 
उसके आधिक हितों को साधता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही पहुत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
ह्त्रों की साधना भी है। इस लब्य की प्रपप्त हेतु दो बातें आवश्यक हैं * 

सर्वेप्रचम, तो सोक कस्याधकारी राज्य दो शासन ब्यवस्पा आवायर रूप से 
सोशलातरीए शोजी घ्यहिए 7 ही ल्‍क॒गाक देसी शासन व्थ्वस्था है जिसने व्यरित के 
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आधिक तथा राजनीतिक दोनो प्रकार के हिता की साधना सम्भव होती है। इसी 
शासन व्यवस्था में अह्ममत का भी शान्निपूर्ण तरीको से अपने को वहुमत म॑ परिवर्तित 
करके सरकार बनाने का अदसर रहता है । इस प्रकार का अवसर अन्य किपतो भो 
शांत व्यवस्था में नहीं होता । 

द्वितीय राजनीतिक हिंतो बी साधना के लिए ब्यक्तियों को नागरिक 
स्वत स्वताएँ प्राप्त होता आवश्यक हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों को विचार 
प्रकट करने, राजनीतिक दलो का तिमाण करने, प्रचार करने तथा वैधानिक तरीको 
से सरकार का विरोध करने का अधिक्नार होता चाहिए । नागरिक स्वतन्त्रताओं के 
अभाव में लोक कल्याणकारी राज्य आत्मा रहित शरीर के समान है । 

(3) सामाजिक सुरक्षा को स्यवस्था--नागरिको को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त 
होना भी आवश्यक है । सामाजिक सुरक्षा से तालय॑ सामाजिक समानता स्ते है । 
लोक हितकारी राज्य का यह कुतंब्य हैं कि वह जाति, वश, धर्म, रग तथा सम्पत्ति 
आदि पर आधारित भेद भावों को समाप्त करके सामाजिक समानता स्थापित करे । 
सामाजिक समानता का साए यह है कि * समाज के प्रत्येक व्यक्षित को जोवन-सम्बन्धी 
सुख आप्त करने का समान अधिकार होता हैं ओर किसो भी थ्यक्त के सूक्ष का 
बलिदान दूस रे के सुख के लिए महीं किया जा सकता तथा हिसो व्यक्ति को दूसरे से 
कम महत्व का भो नहीं समझा जा सकता है ५” सप्तो को अवसर की समानता तथा 
कायून के प्तमक्ष समामता प्राप्त होनी चाहिए । 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय हित की भावगा--लोक कल्याणकारी राज्य का हृष्टिकोण 
केवल राष्ट्रीय न होकर अल्तर्राष्ट्रीय भी होना चाहिए । ऐसे राज्य के लिए यह 
आवश्यक है कि वहू अपने राज्य विशेष के हितों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय हितों का 
भी घ्यात रखे तथा दूसरे राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा के स्थात पर पारस्परिक सहयोग 
एवं सह अत्तित्व की भावना को बढावा दे | वर्तमान समय मे कोई भी राज्य दूसरो 
पं बिलकुल पृथक रहकर अथवा उनके हिंतो को उपेक्षा करके अग्रो को सुखों तथा 
समृद्ध नहीं बता सकता है । इस तरह लाइ हित कैबत राष्ट्रीय हित तक ही सीमित 
नहीं रहता । अत एक लोक कल्याणकारी राज्य का [आदणश “वरदुप्ेव कुटुम्शकर्म 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण सपार ही एक परिवार के समात है,” होना चाहिए । 

लोक कल्पाणकारो राज्य के कार्य 

लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त व्यक्तिवाद तथा समाजवाद दोनों में 
समस्वय करठा है। ब्यक्तिवाद राज्य के कार्यक्षेत्र वो बनिवाय कार्यों सक ही सीमित 
रखना चाहता है जबकि समाजबाद ऐच्छिक कटे जाने वाले कार्यों को भी राज्य के 
अधिकार-क्षेत्र भे रखना चाहता है! लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य को प्रारणाके 
विक्ाप्त के कारण अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का भेद समाप्त हो गया है और बद 
यह माना जाने लगा है कि राज्य को ऐसे सभी कार्य करने चाहिए जो जतद्वित के लिए 

आ्रावश्यक हों । वर्तमान समय मे लोक क्ह्याणवारी राज्य जनमाधारण हे जीवत- 
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स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है । हॉस्सन ने ठोक ही 
लिखा है कि "लोफ कल्याणकारी राज्य ने अपने ऊपर डॉक्टर, नक्त, शिक्षक, व्यापारी 
उत्पादक, बोमसा कम्पनो के एजेण्ट, सकान निर्माता नगर नियेजजक्र, रेलवे नियत्वक 
उषा इसी प्रकार के संकरड़ों दूसरे कार्य अपने हाथ में से लिए हैं ।” 

संक्षेप मे, लोक कल्थाणक्ारी राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं 

परत बाहरी आक्रमण हे सुरक्षा-राज्य का प्रमुख कार्य बाहरी बरात्रमण से 
अपनी भूमि की रक्षा करता है । इसके लिए प्रत्येक राज्य गपते यहाँ जल, यंत्र तथा 
चापु सेना का सगठत करता है $ बह ससार के दूसरे राज्यों के साथ कूटनीतिक तथा 
इयापारिक सम्बन्ध कायम करता है । 

२४2) आल्तरिक शान्ति एव ब्यवस्था-राज्य का दूसरा प्रमुख कार्यें अपने 
झोंत्र से शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करना है। इसके अभाव मे नायरिकों का जीवन 
ठथा उनको सम्पत्ति खतरे में पड़ जायेगी और उनके व्यक्तित्व का विकास अवद्य 
हो जायेगा। इसके लिए राज्य १ुलिस, गुप्तचरो तथा मरकारी कर्मेचारियों की 
ध्यवध्यां करता है । 

9.5) श्याय का प्रदा्य प्रत्येक राज्य मे कुछ ऐसे असामाजिक व्यक्त होते 

है जो दूरारो के जीवन तथा स्वतस्त॒ता के लिए खतरा उत्सस्त करते रहते हैं। इसके 

“फतिरिकत प्राय प्रत्येक राज्य में ममीन-जायदाद आदि के सम्बंध से भी झगड़े होते 

रहते हैं। इन भी झ्ाड़ों का वियटारा करने के लिए तथा अपराधियों को उचित 

दण्ड दैते के लिए राज्य में न्याय की समुचित व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। इसके 

लिए राज्य अपने पहाँ न्यायालयों की स्थापता करता है । 

पारर्परिक सघ्शम्पों का नियमत एव नियत्रण-राग्प के द्वारा 

स्यर्तियों के पारस्परिक सम्दरधों का नियन्त्रण हिया जाता है। इसके लिए राज्य 

कामुनों हा जिर्माणे करता है । इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में राज्य और व्यक्तियो 

के पारस्परिक सम्दस्धों का नियमन करता भी आवश्यक हो गया है | इसके लिए 
राग्य नागरिकों के अधिकारों सपा इ्ंव्यों को निश्चित करता है । 

(2) वि व्यापार तथा उधोग-धर्पों का तिपस्थण--लोक कल्याणकारी 
राज्य ने द्वारा जनहित ये कृषि व्यापार तथा उद्योय-धन्यों पर निवस्तण रखा जाता 
है । कृषि को उन्नति के तिए राज्य सिचाई का प्रबन्ध, बच्छे दीज तथा खाद का 

“वितरण, किसानो को आधिक गसदह्दायता, नयी मशीनों के प्रयोग आदि की व्यदस्या 
करता है। देश के आधिक विकास के निए राज्य आलरिक तथा वेदेशिक व्यापार, 
॥। *+ ग्रह 8086 ॥०७ 7७एगाल्‍व 06 0७७९३ ०05 606०१, 80३८, इटी00] 

एाश्ड, प्र३एथ 304 ॥300टॉफ्ट, 309%4006 28200, 80052 ७०॥- 
पंच, 0 फ़ॉडगाल, ग्धा५ ३५ ०णाशणोदा ब56 3 हावाहत॑ धार 
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बस्तुओो के उत्पादन, क्रय विजय, सापन्‍्तौल आादि पर वियमम्त्रण रखता है। इसके 
अतिरिवत वतेमान समय मे राष्ट्रीय महत्व ठथा राष्ट्रीय सुरक्षा ते सम्बन्धित उद्योगो 
पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। शाज्य प्राकृतिक साधनो तथा खनिज सम्पत्ति 
की भी रक्षा करता है। 

(2 आधिक सुरक्षा को ब्यवस्था--(0) राज्य वो अपने सभी व्यश्तियों के 
लिए न्यूनतम आपिक स्तर जी प्राप्ति को व्यवप्या करनी चाहिए ३ उसे ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए कि ताररिह्ों को स्वस्थ बदाये रखने के लिए पर्थाप्त भोजन, 
वम्द निवास शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सामान्य सुविधाएँ प्रात होती रहें । 
(५) यद्यपि इस सम्बन्ध मे कोई नियम नही इनाया जा सकता परु्तु फिर भी  ध्यवितयों 
की न्यूनतम तथा अधिकतम आय मे जर१ कभ से बम होता चाहिए जिप्से कोई 
ब्यवित अपने घव के आधार पर दूसरे का शोषण नहीं कर सके । (॥0) राज्य नो 
सभी सक्षम व्यवितयों वो उबकी योग्यतानुत्तार काम प्रदान बरना चाहिए तथा 
असमथ व्यक्तियों के जीवन "निर्वाह को व्यवस्था करनी चाहिए | इस तरह राज्य को 
बेरोजगारी, बीमारी ठथा वृद्धावस्था से नागरिकी को रक्षा करती चाहिए।सक्षप 
मे, हम यह कह सकते हैं कि राज्य को अपने तागरिकों के जीवन-स्तर हो ऊंचा 
उठाते के लिए भरसक प्रयत्त करना चाहिए। 4 

) सामाजिक सुरक्षा एव समान सुधार के क!ये- लोकहितका री राज्य का. 
यह कतंव्य है रि बह जाति, वश, धमं, रग तथा सम्पत्ति आदि पर आधारित 
भेदमावों को समाप्त करके सामाजिक समानता की स्थापता करे। लोगो को अवप्र 
की समामता प्राप्त होनी चाहिए तथा किस्ती व्यवित को दूछरे स्ेकप्र महत्त्व नहीं 
दिया जाएं । राज्य को समाज मे व्याप्त छुआछूत, बाल विंवाहू, मद्यपान, जाति 
व्यवस्था आदि सामाजिक कुरीतियो को दूर करने का पयत्न करता चाहिए । 

| नागरिक स्वतस्तताओं को ध्यवस्था --राज्य को भपने समस्त नागरिकों 
को विचार प्रकट करते, राजनीतिक दलों का निमणि करने, प्रवार करने तथा 
वैधानिक तरीकों स्र सरकार छा विरोए् बरते की स्वतन्यवा प्रदान करनी चाहिए । 
राज्य में अल्पमत को शान्तिपूर्ण तरीकों से अपने को बहुमत में परिवतित करवो 
सरदार बनाने दा अवसर प्राप्त होना चाहिए। 

४) शिफ्ट, स्वास्थ्य एव चिकित्सा को स्पदस्या--राज्य को मार्गरिको 
व्यवितत्व वा विकास करने के लिए एक निश्चित स्‍तर तक अविवार्य एवं निशल) 
शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । उस्ते उच्च शिक्षा एव भौद्योगिक तथा तकनोबी 
शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। उसे दीमारियों वे फैलने की रोकपास व रनी 
चाहिए तथा उसे सावेजेनिक चिकित्सालयों द्वारा निशुल्क विक्त्ता! की व्यवस्था 


करनी शक ॥ 
0) सार्वजनिक हित सम्दन्पी कार्य-सोव कल्याणकारी राज्य केद्वारा 
सार्वजनिक हित मे परिवहन के साधनों ठथा डाक, तार, रेडियो, टेलीविजन आदि 
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को व्यवध्या की जाती है। राज्य बे, सुद्रा तथा करेंन्‍्सी आदि पर नियन्त्रण 
रखता है। मजदूरों वे जीवन-स्तर को ऊँचा उठते तथा उन्हें शोषण से बचाने के 
लिए राज्य के द्वारा वा के अधिकतम घण्टे, स्यूववरम वेगन, काम की दशा से 
शुघार, जीवन बीमा, विकित्सा, अवकाश बादि के सम्बन्ध में कानूनों का निर्माण 
किया जाता है। 

(!) मनोरजन को सुविधाओं को व्यवस्था--राज्य का यह भी कर्तव्य है 
हि अपने नागरिकों के स्वस्थ मतोरजत के लिए समुचित व्यवस्था करे | इसके लिए 
राज्य को पार्क सिनेमा, रेडियो, क्रीडा-क्षेत्रो, रगमच, नृत्य-यूह आदि की व्यवस्था 
करनी चाहिए। 

(2) अस्तर्राष्ट्रीय सहयोग को दृद्धि--वोक हितकारी राज्य को राष्ट्रोय 
हित के साथ साथ अस्तर्राष्ट्रीय हित का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे विभिन्‍न राज्यो 
के साथ प्रतिस्पर्धा के स्थान पर पारस्परिक सहयोप एवं सह-अध्तित्व को भावना को 
अपनाना चाहिए । उत्ते इस भावता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि पसार के 
दिभिसन राज्य अपने मतभेदों को शाश्तिपूर्ण ढग से हल करें, बल प्रयोग द्वारा नहीं । 
ऐसे राज्य को 'वुधद कुट्म्बकम्‌' का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए । 

बस्तुत लोक कल्याणक्यरी राज्य के सभी कार्यों का उल्लेख करना सम्भव 
नहीं है । एक राज्य के द्वारा किये जाते वाले जनहितकारी कार्य उसकी आधिक 
श्थिति तथा लोगो की आवश्यकताओं पर निर्मर करते हैं। फिर भी हम बर्ग्सवे 
शब्दो परे यह कह सहते हैं कि ' राज्य को राष्ट्रीय जीवत को पूर्ण थताने, राष्ट्र के 
विकास उसझ हित, उसको नेतिकता तथा उसको ह्वतस्त्रता के विकास में भरपूर 
दोग देना चाहिए ।” 

लोक कल्याणकारी राज्य क्षा मूल्याकन 

विरोध में तक--यद्यपि वर्ततान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की 
धारणा को राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सर्वाधिक श्रेष्ठ घाएणा माना जाता है, 
फिर भी लोक कह्याणकारो राज्य क विछद्ध कुछ तक॑ दिये जाते हैं जो तिम्न- 
लिग्ति हैं 

(4) अत्यधिक छर्चोली ब्यव/्या --लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध एक 
आपत्ति यह की जाती है हि यह बहुत अधिक खर्चीली व्यवस्था है क्योंकि राज्य के 
द्वारा सभी जनहितरारी कार्य किये जाने के कारण उसे बहुत अधिक घनराशि की 
आवश्यकता होती है । इसलिए यह व्यवस्था विर्धन राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है 
क्योडि उनके साधन सोमित होते के कारण वे अधिक ब्यय का भार वहूत नहों कर 
मशते । सीनेटर टापट के शच्यों से, 'लोक हितकारी नीति राज्य को दिवातियेदन की 
ओर से जातो है ।" 

(2) बेयक्तिक स्वतन्त्रता का अन्त राजगोवासाचारी ज॑से विचारों का 
परत है वि लोक परह्याणरी राज्य में राज्य के दार्य और उसको शक्तियाँ बहुत 
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अधिक बढ जाते वे कारण व्यक्ति वो स्वृतन्तता का अन्त हो जाता है तथा जनता में 
गरीदी की भावना पैदा हो जाती है । 

(3) नोकरशाही को शबित में वृद्धि - लोक कल्याणका री राज्य मे नौक रशाही 
की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है । इसमे राज्य के उत्तरदायित्वों तथा कार्यों 
में वृद्धि के कारण शासन की सम्पूर्ण शक्तित सरकारी कर्मचारियों के हाथो में केख्धित 
हो जाती है। फतस्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य दया सर्थाधिकारवादी राज्य में 
अन्तर बहुत कम रह जाता है । बरबर बूटान ने इसकी तुलना 'प्रशासकोय हाथी पाँव 
(#॥0क्राए३0770 08 टंल्क्राआआ08505) से की है । 

4) उच्दक्षोटि के गुणों का बन्त-- सोक कह्याणकरी राज्य में समस्त कार्ये 
राज्य के द्वारा सापादित किये जाते हैं जिससे व्यक्ति को आत्म प्रेरणा समष्त हो 
जाती है। यह नागरिकों में चरित्र की उच्चता, मितव्ययिता तथा उत्तरदायि्व की 
भावना को समाप्त बर देता है। व्यक्ति सब कार्यों के लिए राज्य का मुह ताकने 
लगते हैँ। शासन के कार्य बढ झाने के कारण राज्य में भी अक्षमता एवं अकुशनता 
का आ जामा स्वाभाविक है। आत्म-प्रेरणा के अभाव में उद्योगों में उत्पादन भी 
घट जाता है । 

बस्तुग' लोक कल्पाणका री राज्य के जो उपयूंवत दोष बतलाये गये हैं, उनमे 
अतिशपोत्रित है () यह सत्य है कि लोर कल्याणकारी राज्य में राज्य का ध्यय- 
भार बड़ जाता है परन्तु दुसरी ओर यह भी सत्य है कि बोगो के स्वास्थ्य, शिक्षा 
तथा जीवन स्तर में उन्नति के साथ-साथ राष्ट्रीय आय मे भी वृद्धि होती है | (2) यह 
कहना भी सही नहीं हे कि लोक कह्याणकारो राज्य में ब्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
अल हो जाता है। इसपे व्यक्ति को स्वतम््रता के दास्तविक अवसर प्राप्त होते हैं तथा 
उन्हे बुछ सेदाओ के सम्बन्ध मे ही राज्य पर आश्वित रहना पड़ता है। (3) यह 
कहना भी सही नही है कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्वषप सर्वाधिकारवादी हो 
जाता है। राज्य के दोना स्वरूपो ये वहुत अन्तर है। लोक कल्याणकारी राग्य मे 
स्यकदित के सम्पूर्ण जोवन पर राज्य का नियम्श्रण कायम नहीं हो जाता। इसबे 
अतिरिवत्र यदि जनता जागरूक है तो नोकरशाही अपनी शवितियों का मनमाने ढग से 
प्रयोग नहीं कर सच्षेगी । (4) यह कहता भी सही नही है कि व्यक्ति में उच्चक्रोटि 
फे गुणों का अन्त हो जाता है | लोक कह्परणकारी राज्य मे व्यक्वितयों को अपने निजी 
विद्वास की पूर्ण स्वतस्त॒ता प्रदान को जाती है । इसो कारण हम देखते हैं कि व्यवहार 
में समार के प्रायः सभी राम्यो के द्वारा बोक कल्याणकारी राज्य की घारणा को 
किसी ने किसी रूप में अपना लिया गया है । 

लोक फल्याणकारो राज्य फा समाजवादी स्वरूप 

लोक वत्याण वी सच्ची साधता एक ऐसे राज्य मे ही सम्भव हो सकतो है 
जिपका स्वरूप समाजदादी हो । दूसरे शब्शें मे, हम यदू कह सकते हैं कि लोक 
कम्याणकारी राज्य को समाजवादी राज्य भी होना चाहिए । 
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इस बात पर प्राय संव लोग सहमत हैं कि राज्य का काये केवल शान्ति, 
व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थापना करत्र के पुलिस कार्य स कही अधिक महान है । 
उमर इस कार्य से आगे बढ़कर अपने नागरिकों कै लिए कुछ और भी करना चाहिए। 
हक्सले मे कहा है कि “इस दुराग्रहो कपन से कसम समर्पंतरीय ओर कोई बात नहों हो 
सकती रह आन्तरिक एव शाह भाक्रमण की रक्षा से परे राज्य ह। हस्तक्षेप अत्येश 
स्थिति मे हा्निप्रद है ।” इसलिए जब तक राज्य व्यवितितरादी विचारधारा द्वारा प्रति- 
पादित कार्यों तक दी अपने को सीमित रखता है, तद तक वह अपने पूरे कतत्य का 
पालन गहीं करता । सभ्यता की प्रगति के कारण अब राष्ट्र को सम्वत्ति मौर उपके 
कल्याण की अभिवृद्धि करता तथा उसहा बोड्िक एवं नैतिक विक्रास करना राज्य 
का प्रमुख कब्य हो गया है ! 352 


राज्य को उत श्यितियो और अवप्तरों को सुनभ्त करना चाहिए जो प्रत्येक 
ब्यवित के ययाथोग्य जोवत के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । राज्य का यह भी करेंब्य 
है कि यह विज्ञात, साहित्य एवं कला जैसे जीवन के उच्चतर कार्यों का भी, जिससे 
राष्ट्र की सम्यता का विकास हाता है प्रोत्माहन दे । लेकी से कहा है कि जो राज्य 
इस प्रश्चार को बातो शो प्रोस्माहन नहों देता और उनरो परवाह नहीं करता, उपरोी 
सभ्यता अपूर्थ मौर निध्न हो रहेगी ।” कत्रा का समर्थन तथा प्रोत्साहन राष्ट्र के 
गोरव तथा जनता को शिक्षा मे वृद्धि करता है। एड्मष्ड बह ने उचित ही कहा है 
कि “राज्य अस्थायी एवं क्षणिक पाशविक जोवन की सहायक वस्सुओं मे हो साझेदारो 
नहीं है, अपितु बह समस्त विज्ञानों, समस्त कलाओं , प्रश्येक सवयुण और पूर्णता मे 
साझेदारी है ।" स्पक्षिययों के जोवव एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा तथा न्याय के 
प्रबन्धक के अतिरिक्त राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वढ्‌ ऐसी सामाजिक एव आधिक 
अवस्पाएँ पैदा करे जिनसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं वा विवास कर सकें तथा अपने 
जोवन के लक्ष्यों को [णतया ग्राप्त कर सके । 


राज्य को ऐसे उद्योगो का निषमन अथवा निरीक्षण करता चाहिए जो 
प्र।ह्ृतिक दृष्टि में एकाधिकारपुक्त हैं। ध्ाप ही राज्प का यह भी कतंश्य है कि 
बह राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों का स्व4 सचालन करे तथा व्यक्तिगत एकाधिकार की 
बुराहयों से समाज की रहता करें। अनुभव जे यह प्रमाणित कर दिया है हि व्यवितवादी 
नीते से बौद्योगिक ह्वतस्त्रता को रक्षा नहीं हगी और न समाज में ग्राथिक अवप्तरो 
की सम्तानता ही स्थापित हो सवेगी । अत आधिक विपमता का छत्त बरत के लिए 
आदिक होत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है । अन्त पे, हूप यह कह सकते 
है कि सापान्यतया राज्य को उच कार्यों को नही करता चाहिए जिसे ब्यत्वित अधिझ 
अच्छे दग छे करते हैं अववा जो वरक्तियों द्वारा क्षति जाते पर भो सजके लिए 
लाभदायत है प्ररन्तू जिन कार्यों को व्यक्रि भ्रतोभाति नदीं कर सकते तथा जिन 
कार्यो को निजी क्षेत्र में छोड़ देने पर समाज वा अद्दित होगा, ऐस सभो काय राज्य 
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के द्वारा क्ये जाने चाहिए | इस तरह लोव वल्वाणकादी राज्य को स्वरूप संघाज- 
वादी हो जाता है | 
क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है ? 
(5 ॥09 ब एलगिर 5!90) 

भारतीय सविधाद-निर्माता लोक-कल्याणकारो राज्य के विचार से प्रेरित थे । 
उनके द्व।रा सविधान की प्रस्तावना तथा नीति ति्देशक तत्वों में इस दाव को पूरी 
तरह रुप्प्ट कर दिया गया है कि संविधान का उद्देश्य भारत में एक लोकलल्याण- 
कारी राज्य की स्थापता करना है। सविधान के अनुच्छेद 38 में वहा गया है कि 
* राज्य अध्विक से अधिक प्रभावपूर्ण ढग से एक ऐसो सामाजिक व्यवस्था को स्थापना 
तथा युरक्षा द्वारा, जिसमे आधिक, सामाजिक और राजनीतिक म्याय की प्राप्ति हो, 
जनता के हित के विद्याम वा प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय जीवत वी समस्त सस्थाओं 
को इस सम्ब घ में सूचित करेगा ।” सविधान के अनुच्छेद 39 से 5] तक नीति 
निर्देशक तत्त्वों के अन्तर्गत अनेक ऐमी बातों का उल्लेख किया गया है जिस्हे अपनाकर 
एक लोक कल्याणकारी राज्य दो स्थापना को जायेगी । इनमें से कुछ प्रमुख दार्ते 
निम्नविश्तित हैं : 

() राज्य अपनी नीति का सचानन इस प्रकार करेगा जिससे कि टूत्नी और 
पूरप सभी नागरिकों को सप्ताव रूप मे जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, देश के 
भौतिक साधन' के स्दामित्व तथा नियन्त्रण का विदरण सबके हित में हो, स्त्रियों 
और पृदपों को समान कार्य के लिए समात वेतन मिले, श्रप्तिक स्त्रो तथा पुरुषों वो 
शत ओर स्वास्थ्य तथा बालकों की सुझुमारावस्था का दु्पयोग न किया जाय, 
इत्यादि । का 

(2) राज्य स्वायत्तशायों इकाइयों के रूप मे ग्राम पंचायतों क्षी स्थाप्रना 
करेगा । 

(3) राज्य अपने साधनों को ध्यान मे रखते हुए लोगों को रोजगार दिलाने, 
शिक्षा प्रहण करने हथा बेकारी, बीमारी, नवृद्धावस्था व अगहीन होने को दशा में 
सार्वेजनिक सहायता देने की ब्यवस्पा करेगा। ट 

(4) राज्य काम के लिए अच्छो द मानवोचित दशाओ वा प्रवन्ध करन, 
मजदूरों के लिए पर्याप्द वेतन व अवकाश की व्यवस्था करने, हथा कुटीर उद्योगों 
की स्थापना करने वा कार्य करा । *:- 

ऐ (55 राज्य जनता * के पिछड़े वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं 
अनुभूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आधिक हितों की उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा 
ओर सभी प्रकार वे! शापण तथा प्तामाजिक अन्याय से उनका रक्षा करेगा । 5 

कि (6) राज्य लोगो के स्वास्थ्य को सुारत, उनके लिए प्रौष्टिक आहार वी 
प्राग्ति तपा उनके जीउत सदर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न वरेगा । 
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(7) राज्य कृषि तथा पशुपालन का विकास करने एवं मादर पदार्थों के 
प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयत्न करेगा । 
पिछले 30 बर्षों में सरकार ने उपयुक्त सिद्धास्तों को लागू क्रदेका 
भरमक प्रयास किया है । भारत की पाँच पचवर्षाय योजनाएँ इसका प्रत्यप्त प्रमाण 
हैं । इन योडनाओ के माध्यम से सरकार द्वारा निर्ेशर तत्वों को क्रियान्वित करने 
का प्रयत्न किया गया है। राज्य द्वारा शिक्षा, सावेजनिक स्वास्थ्य व घिकित्मा 
सेवाओं का निरन्तर विस्तार स्थि जा रहा है । आधिक क्षेत्र म, भूमि सुधार, कुटी र 
उद्योगों की स्थापना, जमोदारी उन्मूलन, चकदन्दी, रोजग्रार को व्यवस्पा आदि 
के सम्बन्ध भे कादून बताये गये हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए न्यूनतम वतन, 
जीवन बीमा, क्षतिपूर्ति, भविध्य विधि योजता, वया बोनस भादि दने के सम्बन्ध म॑ 
अनेब कानून बताये गय हैं। सार्वजनिक महत्त्व के उद्योगो पर सरकार वा नियत्रण 
है। भूमिहीतों तथा गरीब जनता को ऋण तथा आवास निर्माण क लिए भूमि प्रदात 
को जा रही है, राजस्थान द्वारा प्रारम्भ की गयी अन्त्योदय योजना इसी दिशा से 
उठापा गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है । यद्यपि इन सब याजताओ ओर कार्यों क द्वारा 
भारत प्र अभी तक लोक रब्याणकारी राम्य को स्थापना तो नहीं हो सकी है किन्तु 
. इस लक्ष्य वो दिशा में तेजी के साथ प्रयत्न किय जा रहे हैं जोर इस बात को आशा 
को जा सकती है कि जैसे-जेमे इत कार्यो में वृद्धि होती जावगी, हम इस सद््य के 
निकट पहुँ चते जायेंगे। 


अभ्यास के प्रइन 
4. लोक कल्याणकारी राज्य को अवधारणा को स्पष्ट करें। तोता कल्याणकारी 
५ राज्य को प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं ? (राजस्थान विश्व०, 4977) 


2 इस दृष्टिकोण की विवेषता कीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य को अवधारणा 
ब्यक्तिदादी एवं समाजवाद के दोच एक सम्झोता है । 

3. इए दृष्टिक्रोण की विवेषतां की लिए कि लोक कह्याशका री राज्य को समाजवादी 

» राज्य भी होना चाहिए । 

4, सोक कल्याणकारों राज्य का यूल्याकतन कीजिए । 

5 “आधुनिक राज्य लोककल्याणकारी राज्य है।” इस बथन को ध्यान मे रखते 

'.. हुए लोक वल्पाण राज्य की प्रमुख गतिविधियों (कार्यों) कर? विवेचन कोजिए 
हपा यह समझ्नाइए कि क्‍या भारत एक लोककल्याणतारों राज्य है २ 

(राजस्थान विश्व०, 2979) 
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सरकारों का वर्गकिरण 
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“चुक्ि शज्यो के अध्तित्व को अभिव्यक्ति केश्त उतकी सरकारों 
दाए होतो है और आर्य कित्तो आधार पर उनको सिल्तता नहीं समझी जा 
सकतो, अत. सरकारों का वर्गोरुरण सार झूप में राज्यों का हो वर्गोररण 
हे नजजैटल 





प्राचीन विधा रत्र राज्य लौर सरकार ३ भेंद पर ध्यान नहीं देते थे। 
अतः उन्होने राज्यों का वर्गीकरण किया है। परन्तु बारतविकता सो यह हैंकि 
श्यों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योकि सभो राज्य अपने स्वरूप में समात 
होएे हैं । सभी राज्यों मे भूमि, जनपरस्या, सरकार तथा सम्प्रभुता के अनिदार्य तत्व 
समात रूप मे पाये जाते हैं। गार्मर ने इस सम्दः/ मे लिखा है कि “अपडे कातूरी 
हूप, अपने सार, लपने प्रयषिक उद्देंब्यो एव कट्ष्पो मे सद राज्य समान है, इसलिए 
उप विन न इे  पयार द 
ओतिक पदार्यों अपवा_ शामायनिक वच्चों में औेड किया जा सक्षता है।” विश्नोबी का 
भी यही मत है कि “राज्यों का वर्षाकरण हो हो नहों सफता इपों(कि अपने मूल तरदों 
में सप्रो राज्य स्रमान होते हैं ।” फ़िर भी हि राज्यों का दर्माह्रण किसी भाधार 
पर किया जा सकता है तो वह माधार जनमख्या, लेत्रफल तमा सम्धभृतां त होपर 
कैकल सरकार का तयठन हो सकता है । सरकार का स्वरूए ही व्यवहार मे राज्य के 
स्वरूप का निर्धारण करता है। इसलिए बाधुविक विदारक इसे शासनल्पणाप्षियों 
अपवा सरकारों बी वर्गीकरण कहता अधिक उवित एवं सन्तोषप्रद समझते हैं । गेट 
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के शब्दों में, हाज्य को अभिव्यत्ति उत्तरी सरकार के सगठन हारा होतो है, अतः 
सबसे अधिक स-तोपप्रद वर्गोकरण सरकारो के रूप को समानताओं तथा विप्तिन्न ताओं 
के आधार पर हो सकता है; 
परम्परागत वर्षोकरण 

अरस्तू का राज्य अषदा सरकारों का दर्गोकरण--अरस्तू हो सबसे पहला 
राजनीतिक विदारक है जिमने सरकारों का विषद एवं वैह्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया है ' वस्तुतः अरस्तू राज्य, सरकार और सविधान में कोई अन्तर न करके तीनो 
को एक ही मानता है । उसने सरकारो का वर्गीकरण दो मुख्य आधारों पर किया है 

() सह्या के आधार पर-सब्या से तात्पर्य यह है कि राज्य की अ्रभुत्व- 
शक्ति कितने व्यक्तिपों में निहित है अर्थात्‌ एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों अथवा बहु 
सद्पको में से किसमें निहित है । 

(2) ब्येय क्ेटआधार पर--इसका तात्पय बह है कि सरकार का ध्येय अथवा 
ल्ष्य क्या है ? 

ध्येप कु आधार पर अरस्तू ने राज्य तथा सरकारों के दो रूप बताये हैं 
() साथास्प अथवा शुद्ध रूप (8७703) छा 06 णिए्ा) तथा (2) विफृत रूप 
(2९7५९६(८७ 0:00) । उसक अनुसार पदि उदय कर मे नह ते हे का उदृश्य सामान्य हिंत है तो 
राज्य 'गुद्ध राज्य है बौर यदि राज्य का पर्दश्य केदन शासकों का हित है तो शासकों का हित है तो ऐसे 
राज्य 'विकृत रफ़्प' हैं । उपरोक्त दोनों भेदो के आधार पर अरस्तू ने तीत सामाम्य 
राज्य दया तीत विकृत राज्यों का वर्णन किया है जिसको निम्नलिल्ित तालिका द्वारा 
स्पथध्ट किया जॉ सकता है 

















शाप्तकों की सश्या | शासन का ध्यय 
.. |__ सामान्य रुप बहुत रूप 

एक व्यक्ति का घासनत राजतन्त् बिरु शतम्त्र 

(3०0०9) | (7५स्फ०)) 
कुछ व्यक्तियों का शासत. | कुलीनवन्त बगंतस्त्र या अल्पतन्त्र 

॥ (#ाभ्मण्ताउ०ए) | (णाइगछ३) 

बहुसद्यको का शासत जनतन्‍्त्र | भीडतन्त्र 

(?07५) (0६०००४८५) 


विभिसन राज्यों को व्यास्या - अरस्तू के अनुसार जब राज्य मे शासन सत्ता 
एक व्यक्ति के हाथो में होती है ठथा वह व्यक्ति सापान्य हित में शासन करता है 
तो कह राजतस्त्र कदत्ाता है और जब वह व्यक्ति सपमान्य हिंत से शासत न करके 
अपने हवय के सवा या हित में शासन करते लगत। है तब बहू शासन विकृत होकर 
जिरदबुश शासत या अस्थावारतन्प हो जाता हैं । जब शासत सत्ता थोड़े से व्यक्तियों के 
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हाथो में होती है तथा थे स्लामान्य हित मे शासन करते हैं तो वह कुलौनतन्त्र कहलाता 
है और जद दें थोडे मे लोग सामान्य हित को भूलकर अपने स्वार्थ के लिए शासन 
करते लगते हैं तव कुनौनतन्त्र भ्रष्ट होकर वर्गतग्त था अहएसस्त्र हो जाता है । इसी 
तरह जब शासन सत्ता बहुत से व्यक्तियों के हाथो मे निहित रहती है तथा वे सबके 
हित मे शासन करते हैं तब उस शासद को जनत-श्र अधदा मध्यरर वर्ग का शाप्षन 
कहूते हूँ बयोकि उप्तमे मध्यम वर्ग को प्रघानता होती है जौर दब शासन करने वाले 
बहुत से लोग सामान्य दित की भावना को भूताकर अपने वर्ग के हित में शासस 
करने लगते हैं तव रह शायत विकृत होकर मोश्तस्र मे परिवर्तित हा जाता है। 
अरसतू के अनुसार भीडतन्त्र मे विधेंत वर्ये की अध्यनता होती है । 





अरत्तू के अनुसार वर्गतग्त्र या अल्पतस्र में घनी व्यवितयों तथा भीडतात्र से 
निध॑ने व्यक्तियों के हाथों मे शासन सत्ता रहती है। इसके अतिरिक्त दाजतत्त्र में 
सम्मान का, कुलीततस्त्र पे विवेक का तथा जनेतन्‍्त्र में स्वतन्त्रता वा गुण पाया बता 
है। मरातू ने सामान्व राज्यों में राजतस्त्र को सर्वश्रेष्ठ ओर जनतन्त्र को निदृष्द 
बतायः है तथा विक्ृत राज्यों में उसने भीडकल्त को श्रेष्ठ और निरदशद-त्र को 
निकुष्ट बताया है । शक 

सरकारों का परिदर्तत-च॥--अ रस्तू ने इथ छिद्धाल्त का भी प्रतिपादन किया 
कि अनंक कारणों से शासन-प्रवालियो में परिवन होते रहते है। सरकार का क्षोई 
ठप सर्देव स्थिर नेही रहता बल्कि वह कालान्तर में दिकृत होकर दूसरा रूप धारण 
कर नेतः है। सरकारो का यह प्रिवतंत चक्र एक निहिदत क्रम में निरत्तर रूप से 
बचता रहुता है । इस परिवर्तत-चत में सबते पहला स्वत राजतस्थ का बाता है ५ 
जब राजा लोकहित को भूलकर अपने सवा की मिद्धि मे लिप्त हो जाता है तब 
राज «त्र निरकुतातस्थ में बदत़ जाता है । कुछ सप्तय के बार लिरकुश शासक के 
अत्याचारो से ऊबकर कुछ बच्छे एव योग्य व्यक्ति विद्रोह कर देते है, वब शुत्ीनतस्प्र की 
रथापना होती है। कालान्तर मे ये योग्य एवं गुणों व्यक्ति भी अ्मा/न हित को उदेक्षा 
करके अपने स्वार्ष साधन में लीव हो जाते हें जिसके कारण कुलीनतन्त्र वर्गेतस्त्र मे परि- 
बतित हो जाता है। वांतन्त्र मे शासन सत्ता कुछ थोडे से स्दार्थी लोगो के हायो मे 
रहती है जो जनता का शोषण करते हैं। जब यह शोषण अपनो चरमश्बीघा १६ बढ. 
जाता है, तब जनता सापूद्दिक रूप से विद्रोह १र दती है जिसके फलस्वरूप कफ 
को स्थापना होती है । समय को गति के साथ स्राथ जनतम्त्र भी दिक्ृत होकर भीड- 
तस्त्र मे परियतित हो जाता है। भीडतस्त्र के परिधामस्वरूप चारो ओर अव्यवस्था 
फंन जाती हैं मर तब॒ राज्य का वोई घोग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति शासन उत्ता 
पर अधिरार करने इस अव्यदत्था वा अन्त कर देता है । इठ थकार फिर रामतरत 
को स्थापना हो जाती है और यह क्रम पुत चालू हो जाठा है । 

अरस्तु के वर्गोफ़रण को समोक्षा--अरस्तू के «गीकरण सी आबोचना करने 
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बालों से गार, बॉन महल तपा सीले अधिक प्रमुप् हैं। उसके वर्गोकरण की 
आलोचना विम्नलिखित आधारो पर वी गई है : 

(१) राज्यों के स्थान पर सरकारों का दर्योकरण -अरस्तु ने राज्य तथा 
छरकार भें कोई अन्तर नहों माना है और उसके द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्यों 
बा वर्गीकरण ने होकर सरकारों का वर्योकरण है। डॉ० यानर के शब्दों मे, “उसने 
राज्य तथा सरकार में कोई भेद नहों माना है। वस्तुत यह वर्गोहुरण शासकों को 
प्तया के आधार पर होने के कारण सरकारो का वर्गोकरण है, राज्यों का नहीं और 
इसलिए राज्य के रूपो के विवेचन सें उसका कोई उचित स्थान नहीं हो सकता ॥”/ 

पर-तु गानेर द्वारा की मई आलोचना दस्तुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसका एक 
कारण ता यह है कि प्राचोन युग मे राज्य और सरकार में कोई अग्तर नहीं था । 
अत प्रावीन यूनानी दाशंनिक अरध्तु द्वारा राज्य पर सरकार में अन्तर न किया 
जाता कोई आश्रय की दात नही है / द्वितीव, राज्यों का वेशानिक वर्गीकरण 
व्यवहार में केवनस सरकार बे आधार पर ही किया जा सकता है । अत सरकारोका 
वर्गीकरण बस्तुत. राज्यों का ही वर्गोव रण है । बर्गेस ने बह है हि “यदि हुए अरस्तु 
के राज्य ओर सम्प्रभुता शब्दों क स्थान पर सरकार और व्यवस्था शब्दों का प्रयोग 
कर लें तो उसका वर्गकरण उपयुक्त गौर ताकिक है $* 

(2) वर्गोकरण का वैज्ञानिक आधार नहीं-अरस्तू का वर्षकरण किसी 
वैज्ञानिक सिद्धान्त पर क्षाघारित नहों है। थानर के अनुसार _'इस बाकिरण का 
शोई बेज्ञानिस आधार नहीं है जिससे उसकी विशवताओं तथा संगठन के रूपों के 
सम्दन्ध में एक सरफार की दूसरे से भिन्‍तता स्थादित को जा सक ।'* वांन महल में 
कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि 'ज्ञिस सिआाम्त पर यह वर्गोकरण ब्राधारित है 
उप्तका स्वरूप आंगिक ने होकर गणित सम्बन्धी है तथा यह ग्रुणात्मक न होकर 
सरश्यारमक है ।/* अत अरस्तू के वर्गीकरण का सम्बन्ध गुण से न होकर सख्यास है 
तथा यह परकार के आन्तरिक सगठत की ब्याख्या नही करता। 

अरस्तू के वर्गीकरण को यह आलोचना भो सही नहीं हे । वस्तुत अरस्तू के 
वर्गोकरण में सख्यात्मक तथा ग्रुणात्मक दोनों आधार पाये जाते हैं । वह गुण अपवा 
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प्येय के आधार पर ही अच्छे और बुरे राज्य में अन्दर करता है। फेयरलो के शब्दो 
मे, “एकतन्त्र तथा कुलीनतन्त्र और कुलीनतन्त्र तया जनतम्त्र के बीच भद सध्यात्मक 
के साय साथ गुणात्मक भी है ।” बगेंस का मत है कि “अरस्तू का वर्गोकरण आध्या- 
शिमिक है, सरयात्मक्त नहीं ।” 

(3) आधुनिक समय के अनुकूल नहीं-सीले ने अरस्तू के वर्यीकरण को 
अालोचना करते हुए लिखा है कि “यह बतंमान राज्यो के सम्दाध मे लागू नहीं हो 
सकता । प्रवम तो, अरघतू के युग मे केवल तगर-राज्य-ये और उसे उन्ही का शान 
था। परन्तु बतंपात समय मे राष्ट्रोय राज्य हैं जो उतये भिन्‍न हैं और इतको अरस्लू 
के वर्गीकरण मे नही रखा जा सकता । द्वितीय, अरस्तू के वर्गीकरण में घामिक तथा 
धर्म निरपेक्ष शोनों प्रसारो के राज्यों एवं एकात्मर, सथात्मक, सधदीय, अध्यक्षात्मक 
वैधानिक राजतस्त्र तपा गणतन्त्र आदि आधुनिक शासन-प्रणालियों के लिए कोई 
स्थात नहीं है। तृतीय, अरस्नू का वर्गीकरण वर्तमान समय की मिश्चित शासन" 
स्यवस्थाओ पर भी लागू नहीं होता है। उदाहरणार्थ, इगलेण्ड वी शासम-पद्धति मे 
राजतन्न (राजा), शुलीततन्त्र (लॉ्ड सभा) तथा नोकतस्त कामन्‍्म सप्ता) तौतो का 
समत्वय है। धतुर्य, वर्तमान यम के प्रजातन्त्र राज्यों को भी अरल्तू के एक वर्ग में 
नही रण जा सकता । उदाहरण के लिए, इगर्लण्ड तथा अभेरिवा दोनो पे प्रजातन्त्र 
है परन्तु दोनों को अलग अलग बर्गों मे रखा जायेगा । इन सब बातो से यह स्पध्ट है 
ऐक अरध्तू का वर्गीकरण आधुनिक समय के लिए उपयुक्त नही है । 

(4) लोकतन्त् शासन का निेृष्टतम्त रूप नहीं -अरस्तू ने अपने वर्गीकरण 
में लोकतस्त्र को भीडतन्त्र की सज्ञा दो है तथा उसे शासन का विहृत रूप मानकर 
तिकृष्दतम् स्थान प्रदान किया है परन्तु बतंमान समय में लोकतन्त्न को सर्वोत्तम 
शाप्तन प्रणाली माना जाता है। अतः लोवतम्त्र के सम्बन्ध में भरस्तू के विचार 
स्वीकार करने योग्य नही हैं। 

(5) परिवर्तन चक का क्रम अर्वेशञातिक अरस्तू ने सरकारों के परिवतंत- 
चक्र का जो 'म प्रस्तुत किया है, वह अवैज्ञानिक है। इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि शासन-व्यवस्थाओं से कभी भी इस क्रप में परिवर्तन नहीं हुए । आधुनिक युग में 
अनेक देशों मे निरकुश शासन के स्थान पर लोकतन्त्र की तया लोकतस्त के स्थान पर 
ताबाशाही की स्थापना हुई है। 

अरहतू क वर्गोकरण का महत्व-यद्यपि अरस्‍्तू के वर्गकरण की अनेव 
दृष्टिक्रोणो से आलोचना की यई है परन्तु फिर भी उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। 
वैज्ञानिक ढग से राज्यों का वर्गीकरण सडसे पहले अरस्तू ने ही क्या था। बाद के 
जिन विद्वानों ने राज्यों तथा सरकारों का जो वर्गीकरण किया है, उस सब पर अरस्त 
के वर्गीकरण की छाप स्पष्ट है। अरस्तू का वर्गीकरण अति व्यापक और विवेकपण 
है क्योकि उसने इसमे कानूनी, आधिक, नैतिक, सामाजिक, राजवीतिक, सभी 
सिद्धास्तों को स्थान दिया है। उसका दाविरण मुख्य सूप से म्थाय पर आधारित 
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है। उसने न्‍्णय के आधार पर हो सरकारों को, शुद्ध और विक्ृत रूपो मे विभाजित 
किया है। यह सत्य है कि आधुनिक सरकारों के अनेक प्रकार अरस्तू के वर्गीकरण 
के अग्तगंत नहीं आते परन्तु किर भी उसके वर्गोकरण के अध्ययन की उपयोगिता कभी 
नष्ट नहीं हो सकेगी ! गिसक्राइस्ट ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि 'आधुनिक सरकारों 
के ह्दएपों के लिए यह वर्गोहरण काफ़ी नहों है परन्तु आज तक जितने भो वर्गोकरण 
किये गये हैं उन सबके लिए यह ऐतिहासिफ़ आधार रहा है ।" 
कुछ अन्य वर्गोकरण 

अरस्तू के पश्चात अनेक राजनीतिक विचा रको ने राज्यों का वर्गीकरण किया 
है। कुछ मुख्य-मुख्य वर्गीकरण निम्नलिखित हैं : 

मॉप्टेशवयू का वर्गोदरण मॉण्टेस्कयू ले सरकार के तीत रूपों का वर्णन 
किया है- गणतन्त्र, राजत-त्र और निरेकुशतस्त्र। गणतस्त्र पे शासन सत्ता सम्पूर्ण 
जनता भें निहित रहती है वया राज्य का प्रशान सम्रस्त जबता मंपवा उसके 
प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। राजतम्व भे शासम सत्ता राजा थे निहित 
रहती है जो निश्चित परम्पराओं तथा कानून के अनुसार शासन करता है। 
निरशुशतस्त्र मे शामक सर्वेर्दा होता है तथा वह अपनी इच्छानुंघार शाप्तत करता 
है । मॉफ्टेस्क्यू का यह वर्षोकरण किसी निश्चित सिद्धाभ्त पर आधारित नहीं, है । 

झसो का धर्गोकरण- रूमो ने सरकार के तीन रूप माने हैं-राजतस्त, 
कूलीनतेत्त्र तथा जनतत्त्र । उचने रुलीततन्त्र के तीन भेव किये हैं. प्राकृतिक, 
निर्वाचित तथा पैतृक । बह निर्वाचित कुलीननम्त्र को सजसे श्रेष्ठ तथा पैतृक कुलीन- 
हम्त्र को सबसे निल्‍ृष्ट मानता है। उसने भिश्रित सरकारों के अध्तित््व को भी 
स्वीकार किया है । 

वात सोहल का वर्गोकरण - सुप्रसिद्ध जमंत लेखक दान सोहल ने राज्यों का 
वर्गीकरण इस ग्रवार दिया है; (4) कुलपतितस्त्र (?॥7/जफ्केश): (2) देवतस्त्र 
(7%९०29॥०), ( 3) पैधृक राज्य (78077009आ), (4) प्राचीन र) न्य (00950), 
(5) वेघ अपवा कानूनी राज्य (दहढ) तथा (6 निरकृश राज्य (0८90०0०)।॥ 
लीककि में हम वर्गोकरण को अवेज्ञानिक तथा अतकेमगत कह है क्योंकि इनमें से 
कुछ ने!म तो आधनिक राज्यों को दिये ही नहीं जा सकते ओर कुछ छूप ऐसे हैं जो 
एक ही वर्ये मे रखे जा सकते हैं । 

इसुएसो का वर्षोकरण--जमेव विचारक ब्लृश्लो ने अरस्तू के वर्गीकरण के 
अभ्राधार पर ही राज शा वर्गीकरण किया है परन्तु उसने अरस्तु के वर्गीकरण 
(राजतस्द, रूलीततन्त्र तथा अनतन्त्र) में एक भेदऔर जोड दिया है जिसे बह 
ईबतम्त्र या धर्मतन्त्र ([॥6०८४०९५) बहता है। देवत-च् शासन का शुद्ध धूप है। 
इसमें शास्तरु को देवता अथदा ईश्वर का ब्रतिनिधि भाना जाता है। उसने देवतस्त्र 
के विकृत रूप को उपासदत-्त्र (23८०८००)) का नाम दिया है । गानोंर ने ब्लुश्ती 
के यर्मोकरण को अवैशानिक तथा लीकॉंक ने इसे अमात्मर दताया है | 
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जेलिनेक का वर्गोकरण प्रमिद्ध जर्मन विद्वात जेलितेक ने राज्यो का वर्धीकरण 
केवल इस सिद्धान्त के आधार पर किया है कि राज्य की इच्छा वा निर्माण और 
अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के माध्यम से होती है अबवा अवेक व्यक्तियों के माध्यम हे | 
इस आधार पर उसने राण्पो के दो भेद बताये हैं राजतम्त तथा गए तत्य । राजतन्य 
में प्रभुत्व शक्ति एक व्यक्ति में निहित रहती है। यह पैतृक अथवा निर्वाचित किसी 
प्रकार का भी हो सकता! है । गणतन्त्र में शमु-्य शक्ति एह छोटे या बड़े समुदाय 
में निहित रहती है । जेसितेक अरस्तु की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि 
कुलीनतन्त्र तथा जनतन्त्र राज्य के दो पृथक रूप हैं। वहू इनको गणतल्त् का ही 
विशिष्ट रूप मातता है । इसके अनुसार गणतन्त्र भो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, 
जैसे लोकतन्द्रात्मक, कुलोलतन्द्रात्मय तथा अन्यतेन्द्रात्मक । 

बर्गेत का वर्गाकरभ -बर्गेस ने अरस्तू क॑ वर्गीकरण को हो सबसे अधिक 
उपयुक्त वर्गीकरण माना है। उसने राजतम्ब, कुलीतनन्‍्त्र तथा अनतन्थ को रॉ्पों के 
हमे भरंदों के रूप में स्टीक/र क्रिया है जिनसे बाहुर कोई राम्य नहीं हो सकता। 
उसके अनुसार राजतत्त मे एक ब्यक्तिर का इुत्नोतत-्त्र में अल्यमत्र क। तथा जवतस्ध 
में बहुमत का प्रभुत्व होता है 

जेतिनेक़ तथा बर्येस का वर्गीकरण ताहिक एवं वंज्ञानिक है। उसका सबसे 
बडा गुण सरलता है परन्तु उनके वर्गोकरण के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि 
उम्रक्ी क्तौदों सब्यात्पक है । 

आधृतिक वर्गोकरण 

आधुनिक वर्गीकरणों मे मैरियट तथा लौकाँक द्वारा रहिये गये शात्षत के 
वर्गीकरण मुख्य हैं। इसमे आधुनिक सरकारों के प्राय सभी रूप आ जाते हैं। 

म्ेरियट के वर्योक॒ रण--मे रियट ने सरकारों का वर्गीकरण तीत आधारो पर, 
किया है. ([। शातत शल्लिपो का विमाजत, (2) स्विध्रान का स्वरूप, तथा 
(3) कार्येवालिका एवं आ्व-थाव्रिका का पारस्परिक सम्बन्ध | प्रपम्त आधार पर 
सरकार क। रूप एकारणक अथवा सदाध्मक्ष हो सकता है। जब शाप्तत की सम्रस्‍्त 
शक्तिवाँ केखीय सरकार में निहिंद होती हैं तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है 
और जब मविधान द्वारा केद्ध तथा र/ज्यो मे शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता 
है तो उस्ते म्रघात्मक शासन कहते हैं | द्वितीय आधार पर, राज्य के सविधान को 
शदघोत तथा छोर की श्रेणी मे रखा जाता है। जिन राज्यों मे ब्यवध्यापिका 
साधारण भ्रक्र्या द्वारा सविधान मे सशोधन कर सकती है, उन्हे लबोते संविधान 
बाला राज्य कहा जाता है तथा जिए राज्यों मे सविधान मे सशोधन करमे के तिए 
स्यवस्थापिका को एक विशेष प्रक्षिया अपनानी पड़ती है, उन्हें कडोर संविधान वाला 
राज्य कह्दा जाता है । तृतोष अध्यार पर मैरियट ने सरकारों को पतदोध और 
अध्यक्षाशमक रूपों में विभाजित किया है । जहाँ पर कार्यपरालिका व्यवस्थापिका के 
अधीन होवे। है तपा उसके प्रीत उत्तरदादी होते है, उस संसदीय शासन-प्रणाली कहा 


[ 39 


जाता है तथा जहाँ पर कार्यवालिका और ब्यवस्थापिका एक दूमरे से स्वतस्त्र एव 
समकश होतो हैं, उसे भ्ध्यक्षात्मक शामन-प्रणाल्री बहा जाता है ॥ 

इसमे कोई सन्देह नही कि भेटियट द्वारा किया गया वर्गोकरण पहले के 
बर्गीरुरणों को तुलता में अधिक विस्तुत है परन्तु फिर भी उसके वर्गोकरण में सभी 
प्रकार वे राज्य नही बाते । इस वर्गीकरण की भी बुछ सोमाएं हैं। इसमे वेधानिक 
राजतन्त्र सचा गणतन्त्र में कोई अन्तर नहीं किया गया हैं | इससे अधिनायकृवाद के 
लिए कोई स्थान नही है तथा इसमे देवठस्त्र ओर घ्म-निरपेक्ष राज्यों तथा पूँजीवादो 
एवं समाजवादों लोकतन्त्रों के बीच कोई भेद नहीं क्रिया गया है । इसलिए मैरियट के 
बर्षीकरण फो हम पूर्ण नहीं कह सकते हैं। 

लोकोॉंक का वर्गीकरण -आधुतिक विचारकों में लीकॉक द्वारा किया गया 
सरवारो का वर्गीफ़रण आधूनिकतम तथा श्ष्ठ माता जाता है | सोझाॉक ने सरकारो 
को भोटे रूप से दो भागों मे विभाजित किया है -निरकुश शासन तपा लोकतस्त्रात्मरू 
शासन । जहाँ प्र शासत की सम्पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति पे विहित होती है, उसे निरकुश 
शासन कहते हैं तथा जहाँ पर शासन की समस्त शक्ति जनता पे निद्वित होतो है, उसे 
लोकतन्त्रास्मक शासन कहते हैं । भोकोंक ने लोकतस्त्रात्मक शासत को सर्वेप्रषम 
सोरित राजतात तथा ग़शतसत्र मं डिमि!जित किया है । इसके पश्चावूं उसी सीमित 
राजतन्त्र तथा गंणतर्त्र को एकाश्मक ओर साघात्मक शासन व्यव्रस्थाओं में विभाजित 
किया है। अन्त मे, उसने एकात्मक और सघात्मक को संसदीय तथा अध्यक्षात्मक 
शासत व्यवस्वामों में विम/जित किया है। लोकॉँक के वर्यीकरण को निम्तलिलित 
तालिका मे भलीमाति समझा जा सकता है * 





आधुतिक राज्य 
| 
| | 
निरवुश शासन लोकतम्त्रीय शासन 
कम काम 33-2/02 मिल 22 मीट 
फ | 
मोधित राजतस्त्र यणतन्‍्त्र 

॥ 4 

॥ | | रा 

एका-मक सध्त्मक एसात्मक सधात्मक 





॥ ॥ 
[| ॥ | ॥क्‍ ) 

संसदीय अध्यक्षातत्र समरीय अध्यक्षात्मक। त 

| 


समदोय अध्यक्षास्मरू ॥ 
|| 
झत्तदीय अध्यक्षात्मक 
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लौकॉक का वर्गीकरण बपने से पू्वदर्ती विचारकों की तुलना में अधिव श्रेष्ठ 
है। इस वर्गीकरण की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं| इमकी पहली विशेषता यह है कि 
इसके द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है हि वर्गोकरण केवल लोक्तस्थात्मक 
शास्त्र का ही हो सकता है, तिरवुश शासत का नही । द्वितोय, इस वर्गोकरण द्वारा 
यह भी रपष्ट किया गया है कि लोकतस्त्रात्यक शाप्तत सीमित राजतस्त्र टथा गणतन्‍्त्र 
दोनो ही प्रकार का हो सकता है। तृतीय, इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 
सीमित राजतात्र तथा गणतम्व एका मकर अ्षयवा संघात्मक एवं ससदीय अपवा 
अध्यात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं । 
उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी लोकाक के वर्गीकरण को पूर्ण नहीं माना 
जा रुकता है ! राज्य तश शासत के अतेक प्रकराहों का इसम्रे कोई उल्ले् कहीं 
किया गया है । उदाहरणादें, प्रत्यक्ष तथा प्रतितिधि लोकतन्त्र धर्मे-प्रधान तथा धरम 
निरपेक्ष राज्य, समाजवादी तथा नोककह्याणकारो राज्य आदि को लीजॉक के वर्गी- 
धरण के अगुसार किसी भी वर्य में नहीं रस्म जा सकता । 
शासन का अर्वाचोन धर्मोकरण 
'आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त' के विचारको ने शाप्तन ध्यव€या के वर्गीकरण 
के लिए नवीन म्रापदणष्ड निर्धारित किये हैं । इत मभावदण्डों मे ब्रभ्राव ([0005008) 
सत्ता (#०७०7/५) तथा मौचित्यता ([.७४003०)) प्रमुख हैं। 
मंक्ष्म वेवर ने ओचित्शता के आधार पर सत्ता का वर्गीकरण किया है| 
उसके मतातृस्तार परम्परा, व्यक्तिगत गुष एव वैध्वता ओचित्यपूर्ण भत्ता के आध्रार हो 
सकते हैं । मैक्स देवर के वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोप यह है कि उसने अनो दित्यपूर्ण 
सता के भाधार पर वर्गीकरण की उपेक्षा की है। 
रॉ डहुल का वर्गोकरण -प्रभिद्ध आधुनिक राजनो तिक विचा रके रॉडर्ट ए* 
डहल ने राजनीतिक व्यवश्पा का वर्गीकरण तीन मुख्य आधारो प₹ किया है . () 
ओचित्यपूर्णता, (2) शासन के निर्णयों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की संख्या, 
तथ। (3) राजनीतिक व्यवस्था मे प्राप्त स्वायच्तता । औवित्यपूर्णता के आधार पर 
उसने शामन के दो प्रकार बताय है--प्रबल ओचित्यपूर्णता पर आधारित शासन व 
तिर्देघ ओबित्यपुर्णता पर अधारित शासन। शासव के निर्णयों को धरभावित करने 
दालो शवित एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों, छनेक ब्यक्तिया अथवा मिथित व्यक्तियों मे 
निहित हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था मे प्राप्त स्वायतता के आधार परशाप्त 
एकोट्मक अथदा बहुलवादी दोनो प्रकार का हो सकता है। डहल द्वारा छ्या गया 
वर्धोव रण अन्य पूर्ववर्तों वर्भोकरणों की ठुलना मे अधिक उपयुक्त, मामदिक एवं 
बंशानिक है । 
आधुनिकतम वर्धोकरण 
ल्‍_ | अपर जिन वर्गीकरणों का विवेचन किया है, दे सभी किश्ती त किसी दृष्टि से 
अपूर्ण हैं। इनएे से कोई वर्गोकरण ऐसा नही है जिसपे आधुनिक सरकारो के सभी रूप 
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स्थान पा झके । यद्यवि यह बात सही है कि वर्तेमात सप्रय से सरकारों के रूप इतने 
मथित हैं तथा उनकी सब्या भी इतनी अधिक हो गई है कि बसानी से उनका वर्गी- 
शरण सम्मव नही है परन्तु क्रि प्री राज्यो तथा सरकारों वा आधूनिव्रतम वर्गीकरण 
निम्न प्रकार से किया जा सकता है 

(क) धर्म तथा राज्य के सम्बन्ध के आधार वर--राज्य तथा धर्म के सम्बन्ध 
के आधार पर राज्यों का वर्गोकर्थ घ॒र्मं निरपेक्ष ठपा धर्म-प्रघान राज्यों के रूप मे 
किया जा सकता है। घ्त निरपेक्ष राज्य वे होते हैं जहाँ राज्य का अपना कोई घ॒र्म 
नहीं होता है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समानता का दृष्टिकोण रखता है। इसके 
विपरीत, धमं-प्रधान राज्यों मे राज्य का अपना एक विशेष धम्ं होता है तया राजनीति 
प्रम॑ पर आधित होती है । 

(छत) प्रभुत्व-शक्ति के आथव के आधार पर - प्रभुत्द शवित के आश्रय के 
अआधार पर शासन का वर्ककिरण एकतन्त्र कुत्तोनतन्त्र तथा लोकतन्त्र शासन के रूप में 
किया जा सकता है। एक्तसत्र शासन म प्रभुत्द शवित एक शासक में निहित होती है, 
बुलीततर्4 में प्रभुत्व-शस्ति कुछ व्यक्तियों मे निहित होती है तथा लोकतन्त म॒ प्रमृत्य- 
शवित जतता में निद्धित होती है । शासक के चुनाव के आधार पर एकतम्त्र शासन के 
भी दो भेद हो सकते हैं. राजतन्त्र तया अधिनायहुतन्त्र । जहाँ पर शासक वश पर- 
म्वरा के अनुसार एग्सनाधिकार प्राप्त करते हैं, वह राजतम्त्र कहलाता है तथा जहां 
पर शासर निर्वावित हाकऊर अथवा संणिक्त दिद्रोह क द्वारा समस्त शासन सत्ता पर 
अपना अधिकार कर लेता है, उस अधितायर तन्‍्त्र कहने हैं । 

लोक्तम्त्राटमक राज्यों का वर्गीकरण भी पाँच तिम्ननिश्वित आधारो पर 
किया जा सकता है 

(7) जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर--जनता के प्रतिनिधित्व वे 
आधार पर लोव तन्त्रु के दो प्रकार होते हैं--प्रत्यक्ष लोकतन्त्र तथा अप्रत्यक्ष लोक तस्त । 
जहाँ पर जनता श/सन के कायों मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसे प्रल्यक्ष लोस्तत्व 
कहते हैं तथा जहूँ पर जनता शासन का संचालन करने बे लिए अपने प्रतिनिधि 
घुनती है, उसे अप्रत्यक्ष तोकतन्त्र कहते हैं । 

(2) ध्रुरुष शासक के चुनाव के आधार पर-मुख्य शासक बे चुताव बे 
(आधार पर लोकतत्त्रीय राज्यों के दो रूप होते हैं. बंधानिक राजतन्त्र तथा गणतम्त्र । 
*जहँ पर मुभ्य शासक वशानुगत होते हुए भो अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग 

व्यवहार में लोकप्रिय मस्जियों को सलाह से करता है, व वैधानिक राजदन्त 
कहताता है तथा जहाँ पर मुख्य शासक जनता बचदा जनता के प्रतिनिश्ियों द्वारा 
निर्वाचित होता है, वह गणवन्त्र कहलाता है। इगलेड वेधानिक राजतत्थ का दया 
भारत और अमेरिका गणनन्‍्त्र के उदाहरण है । 

(3) कार्यदालिका एवं व्यवस्थापिक्ता के सम्बन्ध के आधार पर-इस 
आधार पर लोकतम्त्र के दो भेद किए जाते है. ससदोय सोब ८-ञ तथा क्षष्यक्षातमक 
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लोकतन्त्र। जहाँ पर ध्यवस्थापिवा एवं कार्यपालिका घनि८्ठ रूप से सम्बन्धित होती 
हैं तथा कार्यपालिका व्यदस्थापिका ढ़े प्रति उत्तरदायी होती है, उत्ते ससदीय लोक्तत्र 
कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ ब्यवस्थापिका तथा कार्यप्रालिका दोनों एक दूसरे से 
पृथक एव स्वतन्त्र होती हैं, उसे अध्यक्षात्मक लोकतम्त्र कहते हैं । 

(4) केद्व घ इफाइयो के सम्दघ के क्ांधार पर--इस आधार पर लोस्तन्‍्त्र 
के दो भेद किए जाते है ' एक्ात्मक ओर सघात्मक । जहाँ पर शासन की सम्पूर्ण शक्तियाँ 
बेन्द्र में ही विहित होती हैं तथा राज्यो का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही होता है, उसे 
एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं । इसके विपरीत, जहाँ वेन्द्र और राज्यों के बीच 
शक्तियों का विभाजन होता है तथा राज्यो वा अपना स्वतन्ध् अस्तित्व एवं पृथक 
कार्यक्षेत्र होता है, उसे सघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं । 

(5) ब्राधिक शक्ति के स्वामित्व के आधार पर--इस आधार पर लावतस्त्र 
के तीन भेद किये जा सकते हैं. पू'जीवादी लोकृतन्‍्त्र, सप्ताजदादी लाकतम्त्र तथा 
मिश्चित अधंव्यवर्था वाले लोकतनत्र | डित राज्यो मे उत्पादन एव वितरण के छाधनों 
पर ब्यत्तिग्त स्वामित्व होता है, वे पूजोवादी लोकतन्त्र कहलाते हैं तथा जिन राज्पो 
में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, वे समाजवादी 
लोक्तन्त्र कहलाते है ) इसके अतिरिक्त जहाँ उत्पादन के महृत्तपूर्ष साधनों पर राज्य 
का तथा कम महत्त्वपूर्ण साधनो पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, दे भारत के समान 
मिश्चित अधेव्यवस्था वाले लोकतान्न कहलाते हैं। 


अभ्यास के प्रदन 


] प्तरकारों के परम्परागत वर्गीकरण की विवेदना करें एवं उसकी सीमाओं को 

बर्तेमान सन्दर्भ में स्पष्ट बरे । 

सरकारों के वर्गीकरण के भाधारों की बरस्तू के द्वारा जो ब्याख्या वी गई है, 

उसका वर्णन कीजिए । 

3 सरकारों के आधुनिक वर्गीकरण की विवेचना करें एव उनकी सीमाओं को 
स्पष्ट करें 

4. सरकारों का कोई ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत बौजिए जिसमे उसके सभी आधुतिक 
स्वरपों का समावेश हो जाए। 


2 


4 


सरकार के रूप + अधिनायकतन्त्र एवं लोकतन्त्र 


[ #0ए9 07 505षाफछरधता : छाटाजा0ऊताए 
अधा० ए&७902ए४८९] 


“शासन के श्यों के लिए गूर्खो को लड़ते रो। शो शासम ठीक 
प्रकार से चले, वही सबंधेध्ठ शांतत है ।” -- एलेक्जेए"्दर पोष 








शासत के कुछ रूप- जेसे राजतन्त, दुलीनहस्त्र, वर्गंतस्त्र इत्यादि-- जो पहले 
>परणिक प्रचलित थे, वर्तेमात समय में महत्वहोन हो गये हैं । आजकल अधितायबतन्त्, 
लोकत॒न्त्र, ससदीय, अध्यक्षात्मक, एक्त्मक व सघात्मक ही सरकार के प्रमुख रूप हैं। 
इनमें से प्रत्येक का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्याय में हम अपधि- 
नायकान्प एवं लोकतन्त्र की ही विवेधना करेंगे । 
अधिनायकतन्त 
(फालआततआफ) 
अधिनापकतन्त्र का अध्ध-अधिनायव तस्त्र के मूल में अस्वधानिक तरीकों से 
शासने सत्ता पर अधिकार करदटा है। इस प्रकार को सत्ता 'दिधि के शासन पर 
आधारित नह्ठी होती बल्वि प्राय कानूनों वो उपेक्षा करते हुए मत्रभाने ढंग पर 
'घत्नती है| अधिनायकतत्त्र वाले देश में श्राप एक ब्यक्तित सर्वोगरि सत्ताघारी होता 
है जिसकी स्थिति एक संगठित राजनीतिक दस अथवा फ्लेन्य बल पर बाकझारित होती 
है। शासन की समस्त शक्तियां एक ब्यक्ित (अधितायक अथवा ठादाशाह) मर केन्द्रित 
27पी हैं और वह उनसा प्रयोग मतपाने ढुग से करता है $ अधिनायक किमी निश्चित 
अवधि के लिए नहीं होता और न वह किसी प्रतिनिधि सध्या के प्रति उत्तरदायी 
द्वोता है । यधितापक राज्य को सरकार का मूर्त रूप होता है ओर नागरिकों के 
सामाजिड, धामिरक, आधित एवं राजनोतिक जोदते पर उसका एकव अधिकार 





].. *फुण णित्रा5 त ए०फट7एशाए, कल प्रट 005 <शा।हा.. जवाट्सएद 5 
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होता है। हर प्रकार के अधिनायक्तत्त्र में उठ मौलिक स्वतस्तरताओं का पूर्ण अभाव 
रहता है जिन पर लाक्तन्त्र आधारित होता है ॥ 

अधिवायकतन्त को राजतत्तर के समकक्ष नहों रखा जा सकता। यदि 
राजतत्त्र में भी शासन-सत्ता एक ब्यत्ित में हो केन्द्रित होती है परस्तु राजतन्द मे 
राजा वशानुगत ब्ाघार पर अपना पद ग्रहण करता है जबकि अधिवायशनन्त्र भे अधि- 
नायक को सत्ता का आधार एक विद्येष टाजतीदिक दल का नेता होना अधवा संन्य- 
बल होता है। 

अधिनापशतन्त्र को परिभाषा-विभिन्न विचारकों के द्वारा अधितायक्तस्व 
की जो परिभाषाएँ की गई हैं, उनमे से कुछ मुझ्य परिभाषाएँ विम्नलिखित हैं 

() न्यूमेव के शब्दों मे “अधिनापक तन्त्र से हमारा तात्पय एश ह्यक्ति अपया 
व्यक्तियों के धमूह के शासन से है जो राज्य मे बल्॒पूदंव सत्ता पर एकापिकार कर 
लेते हैं तथा अनियन्त्रित रूप से उसका अ्रणोग करते हैं ।77 

(2) छोल्टाम के अनुसार, “अधिनाएस्तस्त्र एक व्यक्ति वा शासन होता है 
जिसने अपने पद यो मुस्पतणा वशछुगत आयार पर प्र'प्त नहीं हिया है बल्कि शक्ति 
अपवा सहमति अथवा दोनों के हहयोय् से आ्राप्त ज्िण है। उसके प्राप्त निरपेस 
अ्रभसत्ता होतो है जिपर! प्रयोग चह कानून के बजाय स्वेक्ततापूर्ण दग से आदेशों द्वारा , 
करता है।'* ५ 

(3) ऐड के मतानुमार, “ राज्य के अध्यक्ष द्वारा गेर कानूनों ढग से सत्ता 
प्राप्त १रता हो अधितायफक्तस्थ्र है //३ 

(4) अह्फेड कॉँदन के शाद्ों में, अधिनायकतन्त स तात्ययें एक व्यक्ति के 
शासन प्ले है जिसरे पार निरकुश ध्रभुसत्ता होती है। समस्त राजनोतिक शब्तियों वा 
सोत उप्तरी इच्छा होती है तथा इसका छषेत्र असीमित होता है। बह किप्तो बम्य 
शर्त के प्रति उत्तरदायी नहीं होश क्योकि इस प्रकार का वियम्त्रण उसकी 
से मेल नहीं खाता ।” 


निरबु भता 
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आधुनिक अधितायकतन्त्र कै सक्षण--आधुनिक अधिनायकतन्त्र दो सिद्धान्त 
पर आधारित है . () शासको और शापमितों के बीच स्पष्ट वग विभेद, और 
(2) राज्य एवं सरकार के बोच का भेद समाप्य करना | डॉ» बेनोप्रताद ने अधिताय 
कत त्र के धार प्रमुख लक्षण बताये हैं. प्रय, यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सेनिक- 
बाद की उपज है, द्वितोष, इसम उेता अपन को राष्ट्रीय एकता तथा भावताओ का 
प्रतीक मातवा है और इसकी एक विशिष्ट सामाजिक विचाएघारा होता है, तृतोष, 
यह आन्‍्तरिक बिट्ोह को बडी हृदता सर दब्ाता है, तथा चतुय यह जनसाधारण को 
दशा में छाटे-मांटे सुधार करने का प्रयत्न करता है तथा जत अपनताय को बढन से 
रोकने क लिए यह युद्ध की आर जनता का ध्याव वेन्द्रित करता है। परो० न्यूमंन न अपनी 
पुस्तक 6 काटकर ब्रा्व. 40 5/4९ में अधिनायकवादों राज्य 
के पांच लक्षण बताय हैं, जो इस प्रकार हैं प्रथम, यह एक पुलिस राज्य हांता है, 
दूसरे, उसमे शक्तियों का केन्द्रोयकरण हाता है, तीसरे, उत्तम एक सर्वाधिक्षारवादी 
राजनीतिक दल द्वोता है, चौथे, उसमर सावजनिक जीवन पर राज्य का कठार तियन्त्रण 
रहता है, और पाँचबे, वहू नागरिकों को सर्देव भयभीत रखने म विश्वास करता 64 
अन्प अनेक विधारको के द्वारा मधितायकृतन्+१ के अनक लक्षणों का उल्लख 
+ क्या घया है। इत सब विचारक। के विचारों के माघार पर अधिनापरततस्ञ के 
निम्ननिश्चित मुख्य लक्षण स्पष्ट हवते हैं 
() सर्वाधिकारबादो राज्य मे विश्वास--आधुनिक अधिनायकतस्त्र राज्य के 
सर्वाधिकारवादी स्वरूप में विश्वास रखता है । इसमे शासक स्वयं राज्य का स्वरूप 
धारण कर लेते हैं। जैसा कि लुई चोदहवाँ कद्ा करता था कि में हो राज्य हैं राज्य 
ओर सरकार के बोच का भेद समाप्त हो जाने के कारण शासक वग सर्वशवितमात 
बन जाता है । मानव-जीवत का ऐसा कोई क्षेत्र तही होता जो राज्य के नियन्त्रण से 
मुक्त हो। राज्य साध्य माता जाता है ओर वह व्यक्ति के सारे कार्य कलापो को अपने 
अन्दर समाविष्ट वर लेता है। हिंटवर और मुसोलिनी वे लिए राज्य भ बडक्र और 
कुछ नहीं पा । मुसोलिनों का कथन है जि 'सब कुछ राज्य के बन्तर्पत है राज्य के 
बाहर कुछ भो नहों है ओर राम्पय के विदद्ध कुछ भो नहीं है।”! 
(2) एक स्यवित अथवा एक दल का शासन --अयितायसतन्त्र का अप है एक 
_औूगरित अथवा एक दल का शासन + इसमे दल के नता का राष्ट्रीय एकता का प्रतोक 
माता जाता है । इसमे नेता मं अटूट विश्वास तपा श्रद्धा रबते और उसकी आज्ञाओं 
का पालन करने पर बल दिया जाता है। इसमे शासन का विराध शासन का 
आलोचना तथा विरोधी राजनीतिक इलों का कोई स्थान नहों होता। नाजीबाइ 
ओर पफाश्चिस्टवाद का आदर्श था “एक राघा, एक लोग, एरबैता ॥" इटली क युत्रकों 
| 
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के लिए मुस्तोलितों वा प्रवचत था, "विश्वास करो, आजापालन करो और पुढ 
करो ४ ट्टिलर मे, “इठंव्य, अनुशासर और स्थाए' पर बल दिया | 

(3) लोक्तन् का विरोध - अधिनायव ठुल्ख” लोकत नत्रविरोधी धिद्धान्त है ५ 
यहू राजनीतिक विरोध को पसनन्‍द नही करता हैं। श्राव सभी अधिनायकों तथा उनके? 
समयभेकों ने लाकठन्तर को एक सड हुए मुर्दे' के समान 3] है वयोंक्ि यहू “मूर्ण, 
अ्रध्ट और मरदगति से चलने वाला है” उदवे अनुश्तार 'ससद 'केवल श्रषवास की 
डुबानें हैं ओर सकठ के समय ये नितान्त असहाय होठी हैं। अधिनायवततन्त्र इस 
घारणा में विश्वास करदा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र को एक ही ढंग मे साचना चाहिए, एक 
ही ढंग से बोलना चाहिए तथा एक ही दस से कार्य करता चाहिए। इसमे स्व॒तन्त्र 
याद विवाद और शासन की लालोचना को कोई स्थान नहीं है । 

(4] व्यक्तिगत स्वततत्रता का विरोधी- आधुनिक अधिनायकतन्त्र एक व्यक्ति 
अथवा एक दल का शासन होता है ओर इसलिए यहू ब्यवितयत स्वतम्तता का विरोधी 
है । साश्यवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बुजुँआ लोगो क्री धारप्रा मानता है तथा 
पराहिज्म एव नाजीबांद इसे अतीत की मास्यता मातते थे। अधिनायकशदी राज्य 
क्षपनी प्रजा को भाषण देने, दिचार प्रकट करने, छप्ना करने, संगठन बनाने तथा 
अन्य इसी प्रकार के बह सब अधिकार नही प्रदान करता जो लोकततन्त्र में प्रत्येक, 
ध्यकिति वा प्राप्त होते हैं । 

(5) उप्र राष्ट्रवाद मे विश्दास--अधिनायकत-्त्र उप्र राष्ट्रवाद मे विश्वास 
करता है। वह अपने राष्ट्र का तर्वोपरि तथा स्वेशवितम|न मानता है। यह राष्ट्र के 
हित मे व्यक्ति का अपता सदस्व अपंण करने की प्रेरणा देवा है। इसमे विवेक के 
स्थात पर मनुष्यों की भावनाआ, विश्वात्तो तथा जोश को उभारते का प्रयत्त किया 
जाता है | इसमें प्राय सर्वत्र अपनी शाति, सम्कृति, संम्यता, साहित्य आदि की 
महान के गुथगान विये जाते हैं तथा दूसरे राष्ट्रो को जातियो, सम्यता एवं संस्कृति 
को होत प्तमभ। जाता है । इसमे केवल अपने राष्ट्र के हितो को ही प्रध्ाठता दी 
जाती है तथा दूसरे राष्ट्रो के हिितो की अवहेलता वी जाती है । 

(6) भ्रद्धार के साधनों पर विपसषण--अधिनायकतन्त्र मे प्रचार के साधनों, 
जैम रामाचारपत्र, रेडियों टेलिविजन, सिनेमा इत्यादि १र राज्य का इठोर नियन्त्रण 
रहता है । इन साधवों का उपयोग श्त्ताहूद दल भर उसके नेता के विचारों हे... 
अचार क 4ए ढिया जाता है । इसमे समाच(र पत्रों क! दिशेधी विद्धार प्रकट बरप 
भी स्वतत्तता नही होती है । शाप्तक दल जतेता को अपन पक्ष भें बनाये रहने के 
लिए प्रचार क इन त्वाध्नों का हर प्रकार स प्रयोग करता है । 

(7) युद्ध एवं रात्राज्यवाद में विश्वास--अधिवायकतस्त्र अपन राष्ट्र को 
सर्वोवरि मानता है। उसके विकास ओर विस्ताद दे लिए बह युद्ध वर साये अपनाता 
है | (हब्तर और मु्यातिती ने एूते रूप मे युद का प्रचार गिया। हिटलर तलवार 
बो शवित मे उिश्यास् वरता था तथा सुस्ोलिनों बलिदात बे सप्रद्षा शारित बी 
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कायरता मादता था । दोनों ने अपने-अपने देशों के आथिक विकास के लिए तथा 
अपनी महृत्त्वाकाक्षा की पूर्ति के लिए शक्ति के माध्यम से औपतिवेशिक विस्तार की 
नौति का अनुसरण किया । हिटलर कहा करता था कि “पुरुषों के जीवन मे युद्ध का 
वही स्पान है जो स्त्रो के जोवन में मातृत्व का है।” मुसालिनी ने कहा थर कि 
"साप्राज्पवाद जीवन का चिरस्यथायों ओर शाश्वत नियम है $? उसकी घोषणा थी 
कि * इटलो का या तो विस्तार होना चाहिए या बन्त 77” 

(8) धर्म का शत्रु -अधिनायकतस्त्र धम का शत्र होता है। बधिनायक्ृदादी 
या तो धर्म में आस्था ही नहीं रखने या उमर राज्य वे हाथ म क्ठपुतली दनाय रघना 
चाहंते हैं। नाजीवाद लोगों को वह उपदेश देता या कि ' जो कुछ परमात्मा का है उसे 
सौजर अथवा राजा को दे डालो” 

सक्षेप में हम यह वह सकर्त हैं कि आधुनिक अधिनायज्तन्त्र राज्य को 
सर्पोच्चिता के मिद्धान्त में विश्वास करता है जिप्तमे सम्पूर्ण शक्ति दल के नवा मे 
कुदरत द्वोतों है। 

अधिनापक्वाद के प्राचोत एव नवोन रूप--अधिनायकृतनत्रोप शासन प्रणालो 
नयी नही है । प्राचीन यूनात और राम मे भो इस प्रकार की शासन प्रणालो प्रचलित 
थी। यनान मे अधिनायकतस्त्र ऐसो शासन व्यवस्था को बहा जाता था जिसपर 
सत्ताघारी ध्यत्रित काॉनुत तथा संविधान की उपेक्षा करक बेंच प्रयाय द्वारा 
सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता या । राम मतावाशाही एक तिश्चित समय 
के लिए होती थी। वहाँ सत्रट का सामता करने के लिए शासन का समस्त 
शब्तियाँ अस्थायी रूप से एज अधितायत्र का सौप दो जातो थी। इगलेड म क्रॉमवैल 
बा शासन तथा फ्रास मे लपरोलियत बा शासन इसी प्रकार का था। अधिनायकतन्त्र 
का यह रूप आधुनिक अधितायकों के ऊपर लागू नहीं होता। आधुनिक अधिनायक 
आकस्मिक राज्य-विप्नव के फलस्वरूप बल प्रयोग द्वारा शक्तित में आत है ओर वे 
उस समय तक सत्ता में बने रहते हैं जब तर शर्त अथवा बल प्रयाग उन्हें अधि- 
नायक बनाये रख सकता है। वे निश्चित अवधि के लिए नहीं होत और न वे किसी 
ब्रहितिधिक सस्या के प्रति उत्तरदायी हात हैं । 

माघुनिक अधितायरतन्त्र की एक विशेषता यह है कि अधिनायक को अपने 
दल का पूर्ण रामर्थन एवं सइयोग प्राप्त रहता है। वह दल वो सहायता स ही 
सत्ता प्रहण करता है । उद्दाहरणार्थ, दोन्थेवित्र दल की सहायता से रूस मे लेतिन, 
फासो दल को सट्दायता स इटली में मुसोलिनों तया नाजी दल को सहायता से जमनो 
में हिटलर अधिनायकू बने । इसके अतितिकत आधिक विचारधारा के आधार पर 
आधुनिक अधितायवरतस्त्॒ का दक्षिणपन्यों अध्िनायकतन्त्र (इटली, जमंतो आदि में 
स्थापित) तथा वामपन्‍्पी अपवा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतस्त्र (रूम, चने भाई में 
स्थापित) में विभाजित दिया जाता है 
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आधुनिक अधिनायकतन्त्र के उत्कर्प के कारण--प्रथम महायुद्ध के पश्चात जौ 
अधिनायकतस्त स्थापित हुए, उनके उदय के कई प्रमुख कारण थे प्रथम दो, जिन देशो 
में लौकतत्लों की नई-तई स्थापता की गई थी, उनको भूमि और जलवायु इस योग्य 
नहीं थी हि वहाँ लौकृतन्य पनप सके। बस्तुत उन देशों की परम्पराएँ लीकतत्त्र के 
अनुकूल नहीं थी । द्वितोप अधिनायदर त'त्र का उदय उत्त देशो में हुमा जहाँ निराशा 
और नाराजगी की भावनाएँ फैलो हुई थी। युद्ध ने जिन देशों को प्री तरह से 
तहम नहूम बर दिया था दया जिनरो भारी क्षति पूर्ति देती पड्की और जिसके कारण 
उतकी आधिक स्थिति बहुंढ खराद हो गयी थी उन्हीं देशों मे अधिनायवत श्र का 
उदग हुआ । यह्वी नही, युद्ध के पश्चात्‌ वेकारी, आधिक सकट तथा पुर्नानर्माण की 
समस्याओं का समाधान करते में लोहठन्त्रीय व्यवस्थाएं असफल पिद्ध हुई, अत्तः 
लोएोी का लोक ठन्त्र से विश्वास हटने लगा। ठुतौथ राष्ट्र सथ की तिबंतता के 
फलस्‍्वष्टप भी इस पवृत्ति का उदय हुआ | अन्त मे, जब तानाझ्याहो ने अपने जोशीले 
भाषणों तथा कार्येप्रमो से जनता के दुख को दूर करने को आजा दिखाई, तो उतके 
भुलादे म आकर जनता ने उसको रुत्ता हस्तथत कर दी। अवप्तर से लाभ उठाकर 
उत अधिनापकी ने सर्वाधिकारदादी शासन ह्थांवित करिए । 

अपिनायकतन्त्र के गुण-- जिस समप अधिनायक्तन्त्र का बोलबाला था, कई 
बुद्धिजीबियी और विद्वानों ने इसकी खूब प्रशसा वो | इपत्री प्रशसा करने बालो मं 
बर्नाई शो भी थे । इसमे निम्दलिखित भ्रभुख गुण दत्ताए जाते हैं 

() शासन में कुशलता--अधिनायकत-त्र का पहला गूण उसकी प्रशासनिक 
धुएलता है ! भधितामब तन्‍्त्र मं राज्मशक्ति एक ब्यक्ति अर्पात्‌ू बधिनायक में निहित 
रहती है। गाधन सम्बन्धी समस्त निर्भय उसी के द्वारा लिए जाते हैं ) अत निर्णय लेने 
दया निणयो वो कार्यात्वित करने में समय को बर्बादी नहीं होती और हमयानुकूल 
शीध्रतापूबत तिर्णय लिए जात है । इससे शासन को हुशलता बढ़ जाती है। 

(2) राष्ट्रीप एकता में वृद्धि--शप्ट्रीय एकता की वृद्धि की दृष्टिसे भी 
अधिनायकतनत्र अधिक उप्रयुवत माना जाता है। इसमें राष्ट्रीय हित का प्रमुयर स्थान 
प्राप्त द्वाता है। अंत इसमें धप्ट्रीय भावना तेजी से विऊप्तित द्ोती है । अधिनायक- 
हन्त्र मे शप्ट्र आान्रिक क्षत्र म सुदृढ़ बन जाता है तपा अन्तर्राष्ट्रीय स्षैत्र पे उसको 
शक्ति एव प्रतिष्ठा भे वृद्ध हो जाती है। 

(2) सक्टकाल के लिए अधिक उपयुक्त - अधितायकतण सकटकालीन 
परिग्यितियों का अविब दुढतापूर्दक सामना वर सबताः है । इसमे सरलता से निर्णभप 
निए जा रक्ते हैं तथा उन्हें दृढ़ता में लागू बिया जा रबता है। 

(५) राष्ट्र को प्रपति के लिए लापदायक-दाष्ट्र को प्रगति की दृष्टि सें 
प्री अधिनायरतन्त अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है रस, जम॑नी, इटली, टर्की, स्पेल 
बाई दक्शा म॒ भ्रपत महापुद्ध के कारण बिशडो हुई आयिद स्थिति शो वहाँ के 
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अधिनायको ने बडी तेजी से सुधघारा। उन्होंने अपन राष्ट्र के आथिक जीवन का 
पु्नानिर्माण बड़ी तेजी और तत्यरता स किया । 

(5) रूम खर्चोत्ी शासन ब्यवस्या- अकअम्य शञासन-पद्धतियों को तुलना में 
अधिनायव्र तत्त्र कम खर्चो्री शासन व्यवस्था है। लोक्ठन्त्र क समान इसमें चुनाव 
आदि के प्रवगध म घन खच नहीं हाता तथा शामन प्रबन्ध के लिए भो बहुत अधिक 
घन खर्च नहीं करना पडता । 

(6) उच्च युघो को प्रोत्साहन- अधिनायकतन्त्र देशवाप्तियों म देश-भक्ति, 
सहयोग औए ध्याव के उच्च आद्शों का प्रात्साहित करता है । 

जंब्सन न अपनो पुस्तक कडिद्वा0ए९ 5८४ #८ गाद्वा मे स्पेन के मधितायक 
रिदेरा ([8।५८७) की सफ्लताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि ' स्पेनबासियों के 
इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रलें समय पर चली है, नये रल-पय बनाये 
गये हैं और स्पेन के परम्परागत खच्चर मार्गों बी जगह मोटर सढको ने लेली है । 
अधितनायक के अघीन व्यापार व उद्याग समृद हुए हैं। कृषि फलोौ-फूली है और श्रम 
सकट दूर हो गया है । 

अधिनावश्तन्त्र के दोष--उययुवत गुणों क होत हुए भा अधिनायकतन्त्र को 
अब कोई समयन श्राप्त नद्दी है । दप्तम निम्नलिधित प्रमुख दीप बताय जाते हैं $ 

(() ष्यक्तित्व के विकात मे बाघा- अधिनायकलन्त् व्यक्ित के व्यकवितिस्व के 
विकास को रोकता है। नागरिकों का आधिक सुरक्षा के भुलावे मं डालकर उनकी 
वास्तत्रिक स्वतन्त्रता का अपहरण ! लेता है । मानव जीवन का लक्ष्य केवल भोजन 
प्राप्त करता ही नही है । यह मानव जीवन को एकस दरें पर चलाकर तथा उम 
पूर्णतया राज्य के अधीन बनाकर मर्दुष्य के विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अन्त कर 
देता है । हे 

(2) ध्यवित्तगठ स्वतरत्ता का. ण 'यक्रतन्त्र व्यक्त को रवतन्त्रता का 
हनन करता है । इसमे विचारों 777 एवं सरकार का विरोध करते वी 
री 


॥॒ 







स्वतन्त्रता मनुष्या क। प्राप्त नही हाती । उनतं कार्य केवल अधितायक की आजा का 
पालन करना है। इसक कारण अमधिनाय- 
शिक्षण, साहित्य तथा कला के विक्नास की 


में मानव व्यक्तित्व के साथ साथ 
बना भी नध्ट हो जाती है । 

(3) विश्वशान्ति से बाधक--अधिनायक्ठन्त्र उग्र रॉष्ट्रीयवा का समयेक 
तथा अन्‍्तर्राष्ट्रीया का प्रबल विरायो हाता है। इसमे युद्ध व उपतिवशवादी प्रवृत्ति 
को बढ़ावा मिलता है। दितीय महायुद्ध इदलो, जमनो व जापान के अधितायकी को 
विस्तारबादी नोति का परिणाम था । उप्र राष्ट्रीय की भावना विश्वशान्ति के 
मार्ग मे बाधा पहुँचाती है । फ्रेड्सेन ने इस सम्बन्ध में लिखा है हि “सानद जाति के 
मध्य हुए सभी भोवण युद्ध रिसो न स्सो रुप मे अधिताइश्वादो राम्यों द्वारा हो 
प्रारम्भ शिये गए 7” 


45360] 


(4) शासत शवितयों का दु्पयोष अधिलाप्रयन्त्र में शक्तियों के केद्रीय- 
करण तथा किमी भी प्रवार के नियन्त्र० के अभाव के कारण शासन शक्तियों के 
दुश्पयोग की सम्भावगा बनी रहती है । अधिनायक अपने विरोधियों पर भारी 
अध्याचार बता है और वी कभो तो ये अत्याचार सीमा पार कर जाते हैं। 

(5) योग्य उत्तराधिकारी की समस्या- यदि पहला अधिनायक कुशल भौर 
योग्य भासक हो भी, तो भी इस बात की कोई मारण्टी नहीं है कि उसका 
उत्तराधिकारी भी वैसा ही योग्य होगा । साधारणतया एक अधिनायक की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर प्राय झगड़े होते हैं जिगरो अशान्ति और 
अब्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । प 

ड्रॉँ० भ्राशीर्वादम क॑ शब्दों में, “अनुत्तरदायित्वपूर्ण अधिक्द्रित राज्य का अर्य 
है, ध्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दमन करता तथा मातवीय व्यक्तित्व को दबाना, स्वदेश मे 
हिंसा करना तथा विदेशों पर मिलंज्जतापृण आक़मण वरता, मानवीय स्वभाव की 
नुशस हत्या बरना तथा सम्पूर्ण लोगो का सैनिकीक्रण करना ।/ 

_. तिप्कर्ष--अधिनायकतन्त्र के गुण व दोषों की विवेचता करने के पश्चात 
हम इस तिष्कपे पर पहुँचते हैं कि शासन का यह रूप कुछ विशेष परिस्थितियों मे ही 
अधिक उपषोदी प्रतीद होता है | इसे सब समय में तथा सब देशों के लिए उपयुक्त 
मही कहा जा सवता है। व्यक्ति और जनता के हित की हृष्टि से अधितायबतन्त् 
बहुत अनिष्टवारी है तथा ब्राज के यग मे विवेकशील वुद्धिजीवी इसक्ता समर्थन वही 
करते । बेसडेटो फ्रोस के अनुसार 'शवित के प्रयोग पर आधारित राज्य पतनोग्मु 
राष्ट्र मे ही गहर सकते हैं ॥ ये उन राष्ट्रों मे जो श्रघति कर रहे हैं अचवा ऊँचे उठ 
रहे हैं अत्पकाल के लिए हो ठहर सकते हैं ।' 

(0शछ०्घश्) 

लोकतन्त्र का अर्यं--लोकठन्त्र का अर्थ साधा रणतया दो रूपो में लिया जाता 
है । एक सीमित अर्थ में तथा दूसरा व्यापक अब म । सीमित अर्थ मे लोकतन्‍्त का 
तातपय॑ सरकार अथवा शासन के एक्सूप से है। प्राचीतकान से लेकर आज तक 

टरंत स विचारक लोकतन्द्र को शासन वा ही ऐक रूप मानते रहे हैं। प्लेटो, अरस्तू, 
घिसरा, सर हेनरीमेन लॉदेल तथा लिंकत आदि को परिभाषाओं मे लोकतन्त्र का 
यही बर्थ स्पध्ट होता है ; व्यापक अर्थ मे लोकतन्त्र का केवल शासन वा ही रूप मही 
माता जाता बल्कि इसे राज्य ओर समाज का भो रूप माना जाता है। गिडिस्स के 
शब्दों पे, ' लोशतस्त्र केवल शासन का हो एक झुप नहीं है वरन्‌ यह राज्य का भी 
एक रूप है तथा सप्ताज को भी एक अषत्या है अयवा यह तोनों का मिश्रण है 7१ 
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सोक्तन्त्र का दास्तवित्र स्वर््प दुग परिभाषा से भी अधिक व्यापक है। यह 
बेवल सरकार राज्य तथा समाज का ही ह्वस्प नही है अपितु आदर्श जीवन पद्धति की 
खोज भी है। इसमे राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, नैतिक आदि सभी पहलुओ को 
शामिल किया जाता है । इत प्रकार व्यापक अर्थ म लोकतत्द्र शब्द का प्रयोग शासन 
के प्रकार के सप मे, राज्य के प्रकार रे रूप भ, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में, 
आधिक व्यवस्था के प्रवार के रूप मे तथा जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण के 
झूप में क्रिया जाने लगा है| लोकतत्त्र के वास्तविक बर्थ को समझने के लिए उसके 
सभो रूपों को समझता आवश्यक है। 


(. (१) शासन के प्रकार के रूप--टोकत-्त्र का क्षग्रेजी पर्याधवाचों शबद 
डेमोर सो (0::00००८५) ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोप्त (0८005) तथा कठिया 
(काश) से मिचेवर बना है जिनको अर्थ त्मश जनता तथा “शक्ति होता है । 
अत शाद उल्लत्ति के आधार पर लोकतन्त का तात्पर्य जदगा की शक्ति अथवा शासन 
मे है। शासत के प्रकार क रुप मे लाकतन्त्र उस छासन भ्रणाली को कहते हैं झिसमे 
जनता प्रत्पदा रूप स अथवा जयत्यक्ष रुप छ अपत श्रतिनिधियों द्वारा शासन करती 
है । दूसरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं कि लोक्त-त्र बह शासन प्रणाली है जिसवें 
सरकार जनता द्वार। चुनी जाती है वह जनता के हितों को रद्ा करती है तथा 
जनता के प्रति उत्तरदायी होतो है । 


बासत के प्रकार के रूप में लोकतस्त्र वी परिभाषा विभिन्न विधारकों ने 
विभिप्न प्रकार में की है । लॉइ ब्राइप्त के अनुसार लोकत'त्र शासन का बह प्रका शासन का वह प्रहार 
0 सह कसर कह छत कम तरस नानक है जिसमे राज्य की शासन शक्ति किसी विशेष दंगे अथवा बर्यों भें निहि 
दो मे नि ह।  ? प्रो० सीले के शब्दों मे "लोकतस्त्न 
बहू शासन है जिम्नम प्रत्यक न्‍्यॉक्त का भाग हाता है।2 डायसो के मतानुसार 
"लोकत-त्र शासन का वह सर्प है जिससे शासक समुदाय हम्पूर्थ राष्ट्र का अपेक्षाइत 
एक बड़ा भाग दाता है।!? अब्राहम लिकन के शब्दों में 'लोकतन्त्र जनता का 
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हम 3 कम अप के लिए तथा जनता द्वारा शासन हाता है ह ! कोरो ने 'लोकतन्त्र को जनम्त 
द्वारा शासत 


उपरोक्त सभा परिभाषाओ के आधार पर यह वट्ा जा सकता है कि शासव 
के प्रकार के रूप में लाकतन्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे जनता ही सरकार को स्था- 
दना करती है, सरकार पर नियस्त्रण रखती है, सरकार उसके ह्वितों की रक्षा करती 
है तथा उसकी इच्छापर्यन्त हो बह अपने पद पर आसीन रहती है। 

[2( राज्य के प्रकार के रुप मे--भोक्तन्व्ात्मक सरकार वे लिए लाकतस्त्ा- 
ध्मक्र राज्य का होना आवश्यक है। लोरतस्त्रात्मक राज्य वे बिमा लोकतल्ाह्मक 
सरकार नही हो सकती । राज्य के प्रकार के रूप में लोकतन्त्र का नात्पय उत्त यज्य ते 
होता है जिसपर सम्प्रभुता जनता में ठिहित हेग्ती है। जनता हो राज्य के कार्यों पर 
अपना नियन्त्रण रखती है, वही राज्य को शासन व्यवस्था के स्वर्प का निर्धारण 
करती है तथा राजतीतिक मामतो पर अन्तिम निर्धय को शक्ति उसी का प्राप्त होती 
है | हनशों के शब्दों मे, ' राज्य के प्रकार के रूप मे लोकतस्त्र शासन की हो एक पद॒ति 
नही है, अपितु वह सरकार को नियुक्ति करने, उस पर निपन्‍्तरण रखने तथा उसे 
अपदस्प करने को भो एक पद्धति है ।” 

(3) समाज के प्रकार के रूप मे शासन की एक पद्धति ओर राज्य का एक 
प्रकार होने क राथ साय लोकतस्त्र समाज वी एक व्यवस्था भी है। समाज के प्रकार 
के झूप में लोकतन्त्र स तात्यय एक ऐस समाज से है जिसम संत व्यव्रित समात समझ 
जाते है तथा नस्ल, रंग, धर्म, जाति लिग, सम्पत्ति आदि के आधार पर मनुष्यों मे 
किसी प्रकार का भेदभाव तहीं किया जाता। सभी व्यक्ति समाव अधिकारों 
एबं अवसरों का उपभोग करते हैं तथा सभी व्यकज्ञितपों क॑ व्यवितत्व का मूल्य 
समान समझा जाता है | डॉ० बेनीश्रसाद के शब्दों मे “बह जोवत का एक दंग है. जोवत का एक दग 


हैं कप शक दम कप इन [स म!नएता पर आधारित है कि प्रत्येक स्वक्ति के सुख का महत्त्व उतना हो 
है जितना किसो दुपरे ध्यक्ति के सल का महत्त्व हे तथा किसो को भी भेन्य किसो के _ 








पुख का साधन मात्र नहों समझा जा सकता ४? डॉ० माशोर्वादम के लनुसार ' एक 


लोचतल्जाय सदाज बह समाज है. जिसमे सा वह समाज है जिप्तमे समानता ओर श्रातृत्व को भावना पायी 
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जानी हैती। प्रो० हनंशों के शब्दों मे, ''लोक्ृतान्त्रिक समाज बहू है जिसमे समानता 
के विचार हो प्रधातता हो तथा जिमपमे रामानता का सिद्धान्त प्रचलित हो ।”? 

(4) कआायिक व्यवस्षा के प्रकार के रूप भे- खाथिक व्यवस्था के प्रकार के 
रूप में लोकतन्त्र वा तात्पयं आधथिक समानता की स्थावना एवं उद्योग-धस्धों के 
प्रजातन्त्रीय प्रशासत से है। आथिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं सामाजिक 
समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पयं वह नही है कि व्यवितवत 
सम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए अवबा सम्पत्ति का समान वितरण कर 
दिया जाए। इसका तात्पर्य केवल यह है कि समाज के सभी लोगो को भोजन, वस्त्र, 
निवास, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि की सामान्य सुविधाएँ आ्राप्त होतो चाहिए जिससे 
के अपने व्यंक्ितःव का पूर्ण विकास कर सकें । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं 
कि प्रत्येक व्यत्रित की न्यूनतम आवश्यकताओं (8९०॥णया० शाणगाघ्ण) की पूर्ति 
होनी चाहिए तथा समाज में कसी अ्रकार का आर्थिक शोषण न हो । उद्योगों के 
प्रजातस्त्रीय प्रशासन मे तात्ययं यह है कि उद्योगो पर पूजीपतियो का एकाधिकार त 
हो तथा उद्योगों के प्रचत्ध मे श्रमिकों को भो भागीदार बनाया जाए । 

(5) ज्ञीवन के विशिष्ट हृष्टिकोण के रूप मे--लोकतन्त्र शासन, राज्य, 
समाज थे आपिक व्यवस्था का ही एक प्रकार नही है, अदितु यह तो जीवन के प्रति एक 
विशिष्द हरिटिकांण भी है। इसके अल्तेगंत मन्ृष्य का स्वर्ताव तथा व्यवहार 


सेफ वध्नाने थो >बछे, विश अल के अदा एसी होना चाहिए अर्थात * सबके में क्षमा सेवा, समन्दयता, सहिष्णता, 
प्रोपफार, ममप्तोते को प्रयुति (१ 


ध्यत्तित्व॒ के प्रति सम्मान की भावना आवबि भाव विद्यपान हों ।” लोकसन्‍्त्र से व्यक्ति 
का दृष्टिकोण ग्रह होना चाहिए कि वह दूभरे के प्रति देसा ही व्यवद्वार करे जेसा 
वह दूसरा से अपने प्रति चाहता है। 

(6) नैतिक आदश के रूप मे--लोकतन्त्र एक नेतिर आदर्श भी है। लोकता- 
2ह्खिक व्यकाधा से मनुष्य सदय साध्य खाता जाटा है, साध नही । भव इसका उद्ं श्य 
व्यवित बे व्यवितत्व का पूर्ण विकास करना तथा उसके नैतिक जीवन के स्वर को 
ऊँचा उठाना है। लोकतम्त्र के | अनुसार एक मनुष्य दूसरे से भिन नहीं है। यह 
साधारण मनृष्य को राजनो तिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तम्भ पर ऊंचा उठा देता 
है तथा मनुष्य-्मात्र को योग्थवर बनाना चाहता है। काषण्ट ने इस सम्बस्ध में लिखा 


है कि ' 'शानइता का उदयोग प्रत्येक दशा में लक्य के रूप मे होता आाहिय--य्प्का का उपयोग प्रत्येक दशा में लक्ष्य के रूप मे होता जाटिय..य्या 
डपयोग साधन के रथ णे कप्तो भो नहों होना चाहिए । 
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इस प्रकार व्यापक अर्थ में लोकतन्त्र का तात्पर्य शासन के प्रकार से ही नहीं 
है, वरम्‌ इसका ताल राज्य के एड प्रकार, समाज कै एक प्रकार, आपिक व्यवस्था 
के एक ब्रकार, जोवन के एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा नैतिक आदर्श से है । प्रो० सेक्सी 
ने इस सस्वन्ध मे लिखा है कि, "“बीघदी शताब्दी में लोकतन्त्र एक राजनीतिक पिद्धांत 
एक शासन पढ॑ति त्या एक सामाजिक व्यवस्था मात्र नहीं है दरन यह ऐसो लोवत 
पद को छोज है जिपमे न्यूनतम बल है जिसमे न्यूनतम बल प्रयोग अपवा दा से व्यक्ति की स्वत 
प्रतित स्वतन्त्र बूद्धि और उत्तके कार्यक्लापो में समय लाया जा सके (* 

लोकतन्नात्मक शासन के भेद 

लोकतल्रात्मक शासत्र के साप्राव्यतया दो भेद माद्रे जाते है. (2) विशृद्ध 
या प्रत्यक्ष लोकतस्न्ु (कक लिन न पार ग 0 एल ऐलशा0०९००१' ॥ (2) प्रतिनिध्यात्म: 
पी अप्रत्यक्ष लोक्तन्तर (२९७४८५८०१३॥४६ 0: ]9076५( का नरक न कह गा सतह व पक ॥ 

हल लोकतसा« पक्ष लोवतः शासन व्यवस्था है शिसमें प्रभुमत्ता- 
बात जनता प्रत्यक्ष रूप से शासद के कार्यों मं भाग लती है। इसमे जनता घरात- 
सत्ता अपने प्रतिनिधियें को नही सोंपती बरन वह एक जत-हभा के रुप मे वश 
होकर सादंजनिक मामलो पर विचार विभश करती है, चीति निर्धारित ॥उती है, स्ादंजनिक मामलों प्रर विचार विप्रश् करती है, नीति निर्धारि 
तरल कक रियो यो विद की है न बनाती हैं, शासन सचालत के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है-बपा 
उन पर नियन्त्रण रखती है। जता कि थरौ० हनशा ते लिखा है कि शुद्ध रुप में 
सन्त गान वह धर होता है लि सुन बला हब कब बम पु शासन होता है जिसमे सम्पुण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप मे. 
बिना ऐनेप्टो अथवा प्रतिनिधियों के प्रभु था पग्रोग ऋातों है (! पत्यक्ष लोर- 
तम्प क्ेवल्न उन्ही राज्यों में सम्भव हो सकता है जिनका आकार बहुत छोटा हो, 
जिनकी जतसझ्या कम हो जहाँ समस्त तिर्वाचक एक स्थान पर एकत्र हो सकें और 
जहाँ शासत वी समस्याएं कम और सरच हो । बढे प्रमाजो और राज्यो में, जहाँ 
समस्त निर्वाचकों क लिए एक स्थान पर एकत्र होता सम्मद नहीं ओर जहाँ शासन 
की सभस्याएं जटिल हैं, वहां प्रत्यक्ष लोकतन्त्र मम्भव नही हो सकता । 

प्राचीनकान में यूनाव के नगर राज्यों में तथा रोम के छोटे नगरों में प्रत्यक्ष 
लोकतत्तात्मक शासन प्रचलित था। वतथान समय मे स्विटजरले०इ के चार केटनो-- 
अप्रेनजेल, उरी, बष्टक्वाल्डन तथा स्लारसस-म प्रत्यक्ष लोकतस्भीय शासत की 
वद्वति अभी भा प्रचलित है। कुछ आधूनिक रासम्यो में प्रचलित सोक तिर्णय 
(१८८का४०॥), उपक्रम (9॥296) तथा प्रत्यावर्तन (एध्८०)) की पंगानियाँ ही 
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आजकल प्रत्यक्ष लोक तन्‍्त्र का निव्टतम स्वरूप मानो जातो हैं । लोकनिर्णय वह विधि 
है जिसमे विधानम्रण्डल द्वारा पारित कानूनो पर जतता की स्वीकृति लो जाती है | 
इपक्रम मथव, आरम्भक के माध्यम से जनता को कानून निर्माण करने का अधिकार 
मिलता है । प्रत्यावर्तन वह साधन है जिसके अनुसार जनता व्यवस्थापिका सभा में 
अपने चुने हुए ध्रतिनिधि को अवधि समाप्त हाने से पूर्व ही आपस बुला सकती है । 
प्रत्यक्ष लोकतम्त्र वतंमान विशाल राष्ट्रीय राज्यो के लिए अव्यावद्वारिक है । 

अ्रतिनिष्याध्मक अथवा अध्रध्यक्ष लोक्त-च्न- दूसरे प्रकार वा लोक्वस्व, जिसे 
सामान्यतया प्रतिनिष्यात्मक लोक| क्ट्टा जाता है, शासन का वह रूप है जिममे 
रा दा का हा कस तिल बस कक नम चित अरिविधियो. को इच्छा का निर्माण एवं उसको अभिव्यवित जनता द्वारा निर्वाचि: 
द्वारा वा जाता है । एसा इसलिए किया जाता है कि आधुनिक विशाल राज्यों में सभी 
नोदरिको का एक स्थान पर एकश्र होना, सभी के द्वारा कानूनों कय निर्माण करना 
की वन को के किस अब दा प प्र उमा नोति का निर्धारण करना सम्भव नहीं है। अत इस शासन प्रणाली में जनता 
पिन न बह हक जल हक अय पे इप पल निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्याचन करती _है. 

सम्पूर्द अतता अथवा उसका बहुसख्यकु माय शासन को रक्त का अयोग अपने द्वारा 
पाना क सितयम है हर प्रात सता 3 समय पर चुने हुए प्रतिनिधियों करती ॥१ हनशों के शब्दों में भी 
“यहूप्रतिनिर्तियां के साप्यम से सर्वोच्च सत्तावान ज्षतता का शासन होता है; १ इस 
तरह प्रतिनिधि लाकतन्त्र म भो सत्ता का आदि स्रोत जनता में ही निवास करना है। 
आजकल ससार कु प्राय सभी राज्यों म अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यातईेंक लोकतन्त्र का 
ही प्रचलन है । 

लोक्तन्त्र के प्रमुख लक्षण एक शासन-व्यवस्था के रूप में लोकतन्त्र को 
हम तब तक भलो प्रकार नहीं समझ सकते जब तक क्रि उमके भ्रमुख लक्षणों का 
परीक्षण न बर उिया जाए। लोक तन्वात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निश्त- 
लिबित हैं 

() मातव व्यक्तित्व शी 0रिप्रा -- सोकतत्त्र का आधारभूत तत्त्व है--व्यकित 
के*व्यव्तित्व शो गरिमा तथा उसके व्यक्तित्व को पूर्ण मान्यता । जोक्तान्त्रिक व्यवस्था 
से मनृष्य स्वय माध्य माना जाता है, साधन नहीं। जैसा कि काप्ट ने लिखा है कि 
“प्रत्पेष्ठ मनुष्य स्वय में एक साध्य है ओर उसे रूभो झिस्तो अन्य के लिए एर साधन नहीं 
सप्रझा छाना चेहरे ए7 बज जाना था अत प्र येक ब्यत्वित क स्यक्षितत्व की गरिमा होती है तथा 
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उसके सुख्ध का मदृत्त्य उतवा हो होता है जितना कि अन्य किसो के सुख का महत्त्व 
होता है । किसी को भी अस्य किमी के सुख का साधन भात्र तही समज्ना जा सकता। 
लोकतन्त्र साधारण मनुध्य को राजनीतिक ओर सामाजिक अतिप्ठा के स्तम्भ पर 
ऊँचा उठाने का प्रबल करवा है और इसोलनिए यह लोगो का मपना शासन 
बहलाता है । 

(2) राजनीतिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्र झा दूसरा महत्त्वपूर्ण लक्षण राज- 
नीतिक स्व॒तम्त्रता है | राजनी तिक स्वतन्त्रता से तालाये यह है कि नागरिकों को 
स्वतन्त्र हुप से दिना किमी बाह्य दबाव के सपने प्रतिनिधियों की घुनने तथा राज- 
नीतिक कार्यों मे भाग लेने का अधिकार होगा चादिए । इसके अतिरिदरत लोकतस्त्रीय 
शासन में लोकमत ही सरकार को मर्पादा और नियन्त्रण मे रख सकता है। बत 
लोगो को विचार एवं अ्रिव्यक्षित की स्वतन्थला, प्रेंस को स्वत-त्रता, साहित्य के 
प्रकाशन की स्ड॒ठ-व्ता, सम्मेलन तथा संगठन की_स्वतस्त्रता, सरकार के कार्यों कहो 
आलोचना करने की स्वतन्त्रता आप्त होनी चाहिए। मेयों (ध 8 #[990) के शब्दों मे, 
"राजनीतिक स्व॒तन्ध्ताओं का अस्तित्व एवं विस्तार तथा राजनीतिक विरोध एक 
देश में लोकतत्त्र के प्रसार का महत्त्वपूर्ण-मापदण्ड है।” 

(3) सप्ानता--समानता लोकतन्त्र की स्थापना का एक प्रधान तत्त्व है ॥ 
समानता के तीन प्रमुय्ध रूप हैं. राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता तथा 


आर्थिक समानता न निय ्डन सप्ानता में तात्यव यह लि सभी वयस्क नागरिकों 
को समान रूप से मताधिकार तया जत्य प्रेर्नार ई राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते 
चाहिये | सामाजिक समानता से तात्पयं यह है कि समाज मं जन्म, जाति, रग, 


सम्प्रदाय और धम आदि के भदभावों के बिना प्रत्यक व्यक्ति के दएक्तित्ा को समाने 
मे पा हो वि ममता के मानव या एबं महत्व प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक समानता के ।प आधिक 
खड़ा का कोई मूल्य नहीं है। आवक समानता मे वापस यह हैक समा: का कोई मूल्य नहीं है। भाविक समानता से ताथवय यह है कि समाज में धुत 
की असमानता बम से कम हो, लोगो को अवसरों को समानता प्राप्त हो तथा सभी 
व्यक्तियों की आधिक सुरक्षा एव बायिद पत्प सा मध्िज को आधिक सुरक्षा एव आिय श्यूसेम स-प्रप्त-हो । 

दूसरे शब्दों में, हम यह वह सकते हैं कि लोकवन्द्र मे कोई वा व दो विशेष 
सुविधा सम्पत्र हो और म कोई स्विधा रहित । जैसा कि हंशों ने लिखा है कि 
* लोकतन्त्र की माँग है कि एक ओर सुदिघा प्राप्त उच्च वर्ग अपता साभ उठाने दाने 


धम्मं पुद्ओों का वर्ग समाप्त हो और दूसरो ओर शोधित अपमिक पर्य अथवा दाता 
में फंसा हुआ किसान वर्ष सपाप्त हो ।! 
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(4) काहून का शासन--लोकतन्त्र का एक प्रमुख लक्षण कावून का शासन 
[०७२ ०! (39) माना जादा है ) कावुन के शाहन का तालये स्थाय की समावता से 


है अर्थाद कानून के समक्ष घनो एवं निर्घत सभो समान समझे जाएँ, सभो नागरिकों 
को रूमान अधिकार एवं समता के लूजवसर पआप्त हो, कानूत सब पर समात रूप से 


लागू हो तथा देश का शासन किसी व्यक्ति अथवा समृह विश्येष की इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा समृट विद्येष की इच्छा के अनुसार 
न कर पक उन के सतार को कम दम दि कर, संवधान्य कानना के अनुस्तार हो । इसका अय॑ यह भी है कि धर्म, जाति, वश, 


सम्पर्ति, पद अपवा सामाजिक श्रविष्ठा.के आध्राए- वर किसी-के-मस्य-सनई-अइ-भान- 
न्‌ किया जाग्रे.+-- 


(5), सजी विक उ्स्बमयित्व--लोकतस्त्र का बर्य विचार-विमर्श द्वारा 
शासत है तथा व्यवहार में इस शासन व्यजस्था के अन्तयंत बहुमत द्वारा शासत 
दिया जाता है । परन्तु बहुमत का वर्यस्य यह नहीं है कि वह जल्पम्त य्गे का दमन 
करे अथवा अपनी संख्या के वल पर उत वर अपना निर्णय थोपे । उसको चाहिए कि वह 
अल्पमत वर्ग के बिचारो का उचित आदर करे, शासन सम्बस्धी नीतियों के निर्माण 
में उतका सहयोग ध्राप्त करे तथा उनतरे प्रति अपनी स्यायप्रिष्रता एवं निष्पक्षता का 
परिचय दे । दूसरी ओर अल्पमत वर्ग का भी यह दायित्त्व है कि वह देश के सविधान 
और कानूनों का आदर करे, सदंव हीं अनावश्यर रूप से बहुमत का विरोध न करे 
तथा शासते सत्ता पर अपना अधिवार करने वे लिए असर्वधातिक साधनों का प्रयोग 
न करे । इस तरह बहुमत तथा अल्पसत दोनों का यह उत्तरदायित्व है कि लोकद्ित 
में बे एक्लूसरे के विचारों का आदर करें तथा परस्पर सहिष्णुता के वाठाबरण को 
ब्रोस्माहन दें 

(6) लोक्रिय सम्प्रभुता--चोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा 
एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधिप्रों को चुना जाता है। यद्यपि शासन भ्रति- 
विधियों के द्वारा चलाया जाता है परन्तु शासन की शक्ति का सोत जतता को माता 
जाता है| सरकार गाने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदावी होती है 
तथा जनता के विश्वास-यर्यस्त ही अपने पद पर बनी रहती है। इस तरह लोकतनत्र म 
सर्वोच्च सत्ता जतता में निव्रास करती है तथा शाप्षक वर्ग उसके सेवक के समान 
होता है। 

(7) लिणित विधान तथा शक्तियों क! पृथव्क रण--लोकठन्त्र को रक्षा 
एवं उसके सक्‍्नोमचानत कब लए ललित साक््यन आवेज्यक है। लिखित सविधान 
के दारा भरकार के विभिन अगो के संगठनों तथा कार्यों एव नायरिकों के अधिकारों 
तथा कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या को जा सकती है । इसके अतिरिक्त लिखितें सविधान 
द्वारा शासन के अगो पर वियस्त्रण रहता है, जवता की स्व॒तस्त्रता तथा अधिकारों की 
रा होती है, शासन में कुशलता आती है तथा क्रान्ति की सम्भावना कम हो जाती है। 

मॉष्टेसक्यू जैसे विचारों ने व्यक्ति की स्वतस्त्रता एवं अविकारों की रक्षा के 
लिए शक्तियों वे पुधक्वारण दो आवश्यक बताए है | उसके अनुसार शासन के तौनों 
अगॉ--श्यवस्थापिका, बार्यपालिका एव म्थायपालिका को एक्डूसरे से पृथझ तपा 
राज के पूल सिद्धा०, 22 
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स्वृतन्त्र हाना चाहिए । कम से कम स्यायपालिवा वो नो शेप दोदो अंगों से अवश्य 
ही स्वतन्त्र होना चाहिए । 

(8) श्र्ामको का श्ान्तिपृर्ण परिदरतंन--लोद तन्त्र का एक प्रमुख लक्षण 
यह भी है कि इसमे शासकों बों बदलने वे लिए किसी क्रान्ति अथवा विद्रोह वी 
क्ावश्यकता तहीं होती ) यह शास्तिपृर्ण ढंग मरे दर्तमगत शासकों को परदच्युत करने 
एवं उनके स्थान पर नये शासक नियुक्त करने की व्यवस्था बरता है । इसमे सरवार 
को बदलने बे' लिए गोली को अपेक्षा मत पत्रों हे काम लिग्रा जाता है। 

लोकतम्त के सन्दर्भ मे पश्चिमी अवधारणा तथा 
समाजवादी दृष्टिकोण मे अन्तर हि 

लोकतस्त्र के स्वरूप वे सम्बन्ध में आधुनिक युग में दो प्रकार की विज्ञार- 
धाराएँ प्रवलित हैं. एवं तो, पश्चिमी विचारधारा जो लोकतनत्र के राजतीतिक पक्ष 
दर विशेष जोर देती है, तथा दूसरी समाजवादी अथवा मावसंवादी विचारधारा जा 
लोव तन्त्र के आर्थिक पक्ष पर विशेष बले देती है। यहाँ १र इन दोनो विचा रध/राथों 
के अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयत्व करेंगे। 

प्रश्चिमी विचारधारा--पश्चिमी विचारधारा के समर्थक लोकतन्‍त्र के राज: 
मीतिक्‌ पक्ष पर विशेष बल दत हैं। वे लोकतन्त्र को मुख्य रूप से शाप्तन का एक 
प्रकार मालते है । लोकतन्त्र उम्र शासत प्रणाली को बहते हैं जिसम जनता प्रध्मक्ष 
रुप से अधवा अप्रत्यक्ष हप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। इस शासन« 
प्रणाली म सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, वह जनता बे हितों वी रक्षए करती 
है तथा जनता के प्रति उत्तरदारी होती है। लोवतन्त के सम्बन्ध में यह धारणा 
प्राचीनकाल से ही चरी आ रही है। प्रसिद्ध यूनातो दार्शनिक प्लेटो तथा अरस्तू 
लोवतन्त्र को एक ऐस! शामन मानते थे जिसमे राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनवा के 
चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। आधुनिक वाल के विचारकों वो भी 
लोवतन्तर के सम्बन्ध में यही धारणा है। 

सॉई धराइस दे अनुसार यह ऐसी मरबार है जिसम शासन का भधिवई 

सम्पूर्ण जब गमुदाय प निहित होता है । उगने इसे बहुमत का शासन' भी कहा है । 
सीले, डायमी, अब्राहम लिव्रन जादि बी परिभाषाएं ऊपर दी चुकी है। एटली वे 
अनुसार लोउतन्त्र का अथे है वहुमत द्वारा शास्त्र ओर अल्पमद के लिए यथेप्ट 
मरक्षण' । हनंशों के अनुसार, लाइवेन्त ऐसा राज्य है जिमम सरकार जनता द्वारा 
नियुक्त नियन्त्रित एंड पदब्युत की जाती है। देव सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि लोफतन्प्र किसी वर्ग जिशप की सरकार न होकर एक लोक सरकार हांता है। 
यदि किसी लोकतस्तोय राज्य का प्रयान तिर्वाबित हाता हा, जैताकि भारत तथा 
अमेरिका मे होता है तो उस गयतन्य (एल्फ्ा.) कहते हैं. फिन्सु इगलैण्ड के 
समान लोहठस्त्रीष राज्य का प्रधान वशानगत श्री सन सकता है. और एफ अर्ि,ए. 
सविधान द्वारा श्रीमित हा सकते हैं । 
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लोकतन्प्रीय शाहन के अनिवार्य तत्त्व--उन्नीमवी शताब्दी में आकर लोइ- 
तन्त्रीय शासन के अनिवाय॑ तत्त्यो का विकास हुआ। लॉड ब्लाइस ने अपनी पुस्तक 
सरक्यधक 2शवकटाटद्ाथत 027६ 7 गे. ऐसे कई तत्वों का उल्पेख किया है । इत 
तक्तो में सर्वप्रधभ, स्थान लिधित सविधाद का है । इससे शासन सत्ता को सीमित 
करने में सहायता मिली तथा नागरिक अधिक!रो का सरक्षण हो सक्रा। द्वितोण, 
प्रमुख तत्त्व सवेधानिक सरकार है जो कानूनों पर आधारित होती है। लोकतन्त्र मे 
विधि का शासत (७८ ० [.0७॥| होता है और कानून के सप्रक्ष सभी तागरिकों 
को समान अधिकार तथा समता के सुअवसर प्रण्प्त होते हैं । तृतीय, नागरिकों के 
अधिकारो वी घोषणा भी एवं आवश्यक तत्त्व है। य अधियार क्‍या हो, इस सम्वन्ध 
थे मतभेद हो सकते है, परस्तु शर!क्तन्त्र मे विश्वणस राने वाले प्राय सभी व्यक्ति इस 
बात पर सहमत हैं कि इन अधिकारों को संविधान म स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए 
चहुर्थ, लोकतन्त्र के लिए लोब ठम्त्नीय शासन व्यवस्था भी आवश्यक है जिसके अन्त- 
मत सभी वयस्क नागरिकों को सावंजनिव कार्यों मे सक्रिय रूप से भाग लेते के अब 
सर प्राप्त होते हैँ । इसमे वयस्क मताधिकार, बहुप्रत निर्णय, प्रतिनिधि सरकार आदि 
सम्मिलित हैं । पचम, लोवतत्त्र वे लिए राजतीतिक स्वतम्त्रता एय समानता भी 
आवश्यक है । सभो को बिना किसी दबाव के अपने प्रतिनिधियों को चुनने शासन के 
कार्यों मे भाग लेते तथा सरकार की आमसोचता करने की स्वतन्त्रदा होनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त सभी को बिना जिसो प्रकार के भेदभाव के अवसर की समानदा प्राप्त 
होती चाहिए + 

सोकतस्त्र को समाजवादी विचारधारा--लोक्ठन्त्र की समाजवादी विचार 
धारा के एयर क़ालवनद्ा अब मक्तका्दा विचासुक है । ये पाश्वात्य देशो भे 
प्रचलित राजनीतिक लोजतस्‍्त्र को पूजीदादी व्यवस्था कहकर पुकारते हैं । उनके 
मतानुसार पूजीवादी लोकतस्त्र वेवल घतवानों के लिए ही वास्तविक लोक्तन्त्र है । 
यह बहुसछ्यक निर्धन वर्ग के लिए तो लोइतम्त्र न होकर लोकतन्‍्त का केवल दिखावा 
मात है। उनता कहना है रि देखने में दो ऐसा लगता है कि पूजीवादी लोकतन्त्र 
द्वारा दी गई समान स्यतन्त्रताएँ एव अधिद्ार मनुध्य के व्यक्तित्व कै विकास के लिए 
पर्षाष्त हैं परन्तु ध्यवदह्वार मे ये समान राजनीतिक स्वतन्तताएँ एवं अधिकार महत््व- 
हीन बन जाते हैं क्‍योत्रि आ्थिर अभाव से ग्रस्त साधारण बग उतका समुचित उप- 
योग सही कर धवता । उदाहरण भाषण देने, सगठन बताने, विचार प्रकट करने 
आदि को स्वतन्त्रताएँ एवं मतेइ्न का अधिक्षार उम्र गरीब मजदूर के लिए महत््व- 
हीन है जिसे अपना पूरा समय अपने भोजन का प्रवन्ध करने में ही लगाता पढ़ता 
है । इस प्रकार सम/जवादी विचारको के मदानुकार प्राश्चात्य देशो में लोकतस्त्र 
शसश्यलिवान अपाोजपकोों के लिए सोझ़्ल-त्र है बहुनख्यक अपधिकों के लिए नहाों। 
सोरतन्ध के सम्दर्भ मे समाजवादी विचारधारा पिम्नलिखित तत्रों पर विशेष जोर 
देती है 

(!) आापिक लोकतख--पाश्वात्य विचारधारा लोकतन्त्र के राजनीतिक 
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पहलू पर विशेष जोर देती है जबद्वि सम्राजवांदी विचारधारा उसके आधिक पक्ष पर 
विशेष वल देती है। उत्पादन के साधनों पर जब तक व्यक्तिगत स्वामित्व रहता है 
ठथा समस्त पूंजी केवल वुछ्ध हो लोगो के हाथों में केद्धित रहती है, _तब तक राज 
सीतिक स्वतन्त कोई अर्य नहीं राबती । वास्तविद स्वतन्तता तो उसी समाज मे 
रहती है जो बर्गंबिदीन हो, जहाँ शोपद्र का अन्त बर दिया गया हो, जहाँ प्भी वो 
काम्र प्राप्त करने का अधिकार टो तथा जहाँ उद्योगों के प्रदन्ध भे तागरियों को 
हिस्सा दिया गया हो । इस विद्यारधारा के समर्थकों का यह विश्वास है कि ब्राधिक 
लोक्तन्त्र क बिना राजरीतिव लोबत*त्र मिय्या है। इसलिए यह धाधिक लोवतस्त 
कौ स्थापता पर बल देती है । 

(2] लोक्तान्त्रिक केन्द्रदाद---9माजबादी विबारक लोक्ता>्त्रिक केन्द्रवाद 
को सोक्तन्‍्तीय ब्यत्रस्था वा ही रूप मानते हैं । वें इस बात पर वल देते हैं कि जहाँ 
पश्चिमी देशों में तोड़रशाहो के ख्व्राद [8004०८तर७८ (शाधव/ब) को अपनाया 
गया है बह शोबियंत सघ ठथा बग सपाजवादी देशो मे लोकतान्विव कीन्द्रवाद 
(फएऐला०लशक्षा० (९७॥॥७ञ) वो अपनाया गया है। दौकरणशाही केस्द्रवाद भे उच्च 
पदम्भ सरकारी पदाधिकारियों द्वारा माधारण जनता पर अपना निर्णय लाद दिया 
जाता है और आज्ञापालन के अतिरिक्त जनता का शासन में कोई भाग नहीं होता। 
इसके विपरीत लोकतु।न्‍्त्रिक के्बाद मे तागरिक्त) को शास्तत कार्य भें भाग लेते का 
समुचित अवस्तर प्रदात झ्िया जाता है। स्थानीय इशाइयों को अपने विपयो वा प्रवर्श 
करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जानो है तपा उन्हे अपने से उच्च सरकार के अगो 
को गतिविधियों मे भाग लेने के पूर्ण अवसर दिये जाते हैं। केद्धवाद इस खूप में है 
कि राज्य वी मल नीतियां का तिर्णय शासन के उच्च जगा द्वाग किया जाता है। 
इस प्रवार स्वशाप्त और निरीक्षण के केस्द्रीकरण बा समन्‍्दय जिया गया है 

(3) सर्वेहारा वर्ष का अधिवष्यस्त्व--यह्‌ साम्यवादी लोक्तन्त्र का मुध्य 
तत््य है। साम्यवादी विचारकों के जनुमार पूजोदादी व्यवस्था व बव्रान्ति द्वारा नप्ट 
कर दिय जाने पर एइ नई व्यत्रस्था वी स्वावजा हागी जिम्त सबंहारा वर्ग का 
अधिनायब स्व कहा गया है । इस व्यवस्था के अल्तर्गंत समाज तथा राज्य वी ख्मप्त 
शक्ति श्रफ्तो के हाथो में भा जायेगे । उत्पादन के साधनों दर संर्वेह्वारा बर्ग का 
नियेल्वण हो जायंगा । परसेदु सबहारा वर्ष का अधिनायकत्व स्थायी व्यवस्था ते होगर 
केवल एक , उद्मपक्ालीन_व्यत्रस्या होगी। बह व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब 
तज धू'जीवादी व्यवस्था के समस्द अउशेपो को समाप्त नही कर दिया जादा। इम 
तरह यह राज्यपिहीत तथा बगविहीन समाज रूपी प्ाष्टा बी प्राप्ति बा एक साधन 

है। यह पूजीपति वर्ग के विरद्ध थ्रमिक वर्ग को तानाशाही है 

सलाजजादी सोहतस्त्र हो समोक्षा--अनेव पश्चिमों विचारक लोकतन्ज बे 

सन्दर्भ से शमाजवादी घारणा को स्दोह्नार नशे करत । उन अनुसार यह लोकतन्तोय 
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व्यवस्‍््या न होरर एक अधिनायकदादी ब्यवम्था की धारणा बा प्रतीक है। उनके 
विधार मे समाजवादी धारणा, सर्वश्रयम तो एकदलीय व्यजस्था दवा विरोधी दल 
के दमन पर आधारित है। व्यवहार में बह लोकतन्त्र एक दल की ताताणाही हे, 
जँगा सोवियत मघ तथा चीन में देखने को मिलता है। आधुनिक लोवनन्त्रीय 
व्यवस्था का सबसे प्रमुख तत्त्व सगठित विरोध है जिसका समाजवादी व्यवस्था मे 
कोई स्थान नहीं है । 


द्वितोय, लोक्तन्त्रीय व्यवस्था के अन्तर्गेत विचारो वी अभिव्यक्ति, प्रेस, संग- 
ठत तथा अन्य नागरिक स्वतन्त्रछाओ का विशेष महत्त्व होता है, लेकिन समाजवादी 
व्यवस्था में इन स्वतन्‍्त्ताओं का कोई स्थान नहीं है। इस व्यवस्था में वयस्क मता- 
धिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान आदि सब केवल दिद्वावामान्र हैं। 


तृतोय, समाजवादी व्यवस्था मे लोकता-त्रक केन्द्रवाद की जो बात कही जाती 
है उसमे बस्तुत के्द्रवाद ही सब कुछ हे और लोयतन्त्र गो केवल कहने भर की बात 
है । उदाहरणार्थ, रूस, चीन आदि समाजवादी देशों मे शासत सम्बन्धों समस्त निर्णय 
दल के नेता द्वारा लिए जाते हैं जो सभी के लिए अनिवाय॑ रूप से मान्य होत हैं। 


चतुर्य, लोकता-त्रिक व्यवस्था मी मित शासत मे विश्वास करती है तथा नाग 
रिक्रो के जीवत पर न्यूनतम नियन्त्रण स्थापित करती है। परम्तु समाजवादी ब्य- 
बस्था एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है जो तागरिकों के समस्त जीवन पर नियन्त्रण 
रखने की पक्षपाती है। सोक्तम्त्र का घुलमन्त्र विकेग्द्रीकरण है, जबकि समाजवादी 
व्यकस्था का उद्दं श्य केन्द्रीयक रण होता है । 

लोकतन्त्र के तोन पक्ष--लोकठन्त्रीय व्यवस्था के तोन पक्ष हांते है. सामा 
जिक, आधिक तथा राजतीतिक | जिस खमाज में सामाजिक तया आ्िक लोकतन्त्र 
नही होगे, वहाँ राजनीतिक लोकतम्त्र सफल नही हो सकता । अत राजनोतिक लोक 
तम्त्र को सफलता के लिएं सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्र आवश्यक है । 


साप्ताजिक लोकतन्त्र से तात्पयं यह है कि समांज मं वर्ग, जाति, घ॒र्म, धर्ष 
और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव द हो । समाज के सभी व्यक्तियों का अपने 
व्यक्तित्व का विकाम करते के लिए समान अवसर तथा समात सुविधाएँ प्राप्त होदी 
चाहिए। समाज में कोई विशपाधिछार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए । स्त्री और 
पुरुष, निर्धन और अमीर, सभी को समाते माना जाएं और उनके प्रति जीवन मे 
समता का व्यवहार क्षिया जाएं। बानून की हृष्टि मे सभी समान मात जाएँ तथा 
सभी के लिए समाते न्याय को व्यवस्था हो । सरकाटो पदों पर नियुक्तियाँ किसी भेद- 
भाव के आधार पर न की जाकर योग्यता के आधार पर की जानो चाहिए | यदि 
सामाजिक क्षेत्र मे लोकतन्त्र की स्थापना नही की गई तो राजनीतिक लोक्तन्त्र का 
उपयोग समाज मे उच्च तथा विशेषाधिक्तार प्राप्त बर्गे ही करेंगे । क्रोजियर ने कहा हे 
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कि “मनुष्य की भोतिष एवं सामाजिक दशाओ को सपानता लौक्ततत्र का सार है”! 
अब यह माँग की जाने तग्रो है कि हमे कवल राजनीतित क्षेत्र में ही स्वश्रासन के 
अधितार नहीं होने चाहिए, अपितु औद्योगिक तया सामाजिक क्षेत्र मे भी समान 
अधिकारों वा प्रबन्ध होना चाहिए । वर्तमान समग्र मे लोक कल्याणकारी राज्य 
।9धाश्ि० श86) की भावना बल पकड़ने लगो है और राजनी दिक लोवहन्त का 
स्थात घोरे-श्चीरे अब सामाजिक साफ़तस्त्र सेते लगा है 

बआरयिश सोकास्त्र भी राजनीतिन लोकतस्त से कम महत्वपूर्ण नही है। आज 
कल पह बात प्रात सभी विचारबों हारा स्वीकार की जाती है कि आधिक क्षेत्र मे 
झ्लोकतस्त की स्शापना हुए बिना राजवीतिक लोवठस्ण की स्पापदा नहीं हो। सकती 
है। आधिक लोवतन्ज का अये उस आर्थिक ब्यवह्था से है जिममे उत्पादन के समस्त 
साधनों पर हि्ती व्यक्ति विशेग या वर्म विशेष का विशन्तण ते होकर प्तश्पूर्ण समा 
का नियन्त्रण हो तथा उत्पादव का उह्ूं शय व्यक्तिगत लाभ न होकर सावंगनिक हित 
हो । दूसरे शब्दा मे, हम यह कह सकते है कि बायिर लोव तन्त्र से तात्पर्य यह है 
कि समाझ में धन के वितरण में विषमता ने हो तेघा लोगो मे लगभग आर्थिक समा 
नता हो। इसमें सबको काम प्राप्त करन अवकाश प्राप्त करने, उचित वेंलत पाते 
तथा बित! रोक टोके के जीवन वा उपभोग करत वा अधिकार सम्मिलित है। 

आदिक लोक्त त्र के अभाव मे राजनोतिक लोकवन्त्र अयंहोन है। जह पर 
समाज छती और हिर्धत वर्श में बंटा हुआ है यहाँ निध्वनों को अपना पेट भरने के 
लिए सर्द घतवाता दे समक्ष झुबता पहता है। निर्घनता के कारण गरीब लोग 
अपने गताधिकार का स्वतन्त॒तापूर्वव उपयोग सही १र पाते और धन का अलोभन 
देकर बडी आमाती से उनके अपूल्य मद को खरीद। जा सकता है । एप निर्धन 
व्यक्ति वो सम्पूर्ण शक्ति तदा नैतिबता पेट भरते तक ही प्तीमित हो जाती है जिसके 
कारण वह राजनीति मे भाग तने की सोच ही नहीं सकता । इस प्रझार आषिक 
सोकल-्त्र बे अभाव में राजनीतिक लोवतस्त् एक दियादाभ्रात है। कोल मे ठीक ही 
लिया है कि आधिक समातता के अग्राव में रामनोतिक स्वतस्तरता एक धरम मात्र 
है (! हांब्मव (8800%00| रा शी एव है! यत है कि ' छनिकों का उन और निर्धरीं 
को निधधेनता लोकतम्त को भ्रध्ट कर देती है ।' भारत बे भूतपूर्व प्रधातम त्री प* 
नेहरु €| कपन है हि. भूले मनुष्यों दं लिए मत का बोई मूल नही होता । बास्‍्त- 


जखित्र शक्ति तो धनी लागा हे हाथों में रहतो है, जो भूमे व्यक्ति की भूछ से अनुधित 
साभ उठाकर उससे जा चाह को करा सकते हैं।" ह 


.. 6 +70६ र॑ एश्ञाएट्राउ०9 ७ (5 ल्पप्जाए रण एछा॥5 वा्धथागे 


शा 50च3] गाया >-(४०यंष् 


हर 2ण४का किताए का हद ्रएध१०९ ता ६०लाला॥८ ८६०७ 76 हर वाद 
0) 0 08 0 ४७० 


2 


[ 343 


इस कथन क॑ पक्ष मे दूसरा तक यह दिया जाता है कि यद्यपि सैद्धान्तिक 
हृ८्टि से राजवीथिक लोवतस्त्र मे सभी सागरिकों को समात स्वतन्‍्वताएँ एवं अधि- 
कार प्रदान किये जाते हैं परन्तु व्यत् सार प आथिड़ अभाव से ग्रस्त पीडित वर्ग क॑ 
लिए ये स्वतन्बताएं एवं अधिकार महत्त्वहीन बन जात हैं। उदाहरणाये राजनीतिक 
लॉक्तरत से सभी नागरिकों को मत देन चुदाव लड़ते सरकार की आजाचना करन, 
विचार प्रकट करते, संगठन बनाने, कोई भो घत्या या व्यवसाय करने, आदि को 
स्वतन्त्रताएँ एवं अधिकार प्राप्त हात हैं, परन्तु एक ऐस व्यक्ति के लिए इतका क्या 
सूल्य है जिसे अपत मोडन का ग्रवन्ध करन म ही अरना सारा समय लगाना पड़दा 
है। अत यदि गरोब शोगा को समान आवधिक गुविधाएँ प्रदान न की गई तो कबत 
धत्रो लोग ही राजतोतिक स्वतन्त्रता का लाभ उठा सकेंगे । आविक विपमताओआ के 
रहते हुए राजनीतिक लोकतस्त्र केवल परैजीपतियां का ही लोकतनन्‍्त्र है गर्वसाघारण 
का नहीं; । इसी कारण साम्यवादी विचारत राजनीतिक लोकतन्त्र की तुबना में 
आिक लोक्तन्त्र को महत्त्व देत हैं । 

उपरोक्त विवरण मे यह स्पप्ट है कि जब तक समाज म आधथिक शौयण तया 
विधमताओं या अन्त तही होगा, बेरोजगारी तथा तिधनता मसाव्य नहों होगी, लोगो 
को आ्थिक सुरक्षा की प्राप्ति तथा उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं का पूर्ति नहों 
हांगी, सब लक समस्त स्वतस्त्रताएँ एवं अधिकार केवल कागजी हांगे वास्तविक 
नहीं । दूसर शब्दों मं, हम यह कह सतत हैं हि राजनीतिक लोकतस्त्र तभी अबपूण 
हो सकता है जब सामाजिक एवं आविक सोइतन्त्र भी हा । 

लोकतन्त्र मे अधिनायकवादी प्रवृत्ति 

प्राय पह वहा जाता है रि उत्तरदायित्व एवं लोकक्ल्याणकारी तत्त्वों वे 
अभाव मे लोकतन्य से, घाहे उसका स्वरूप कुछ भी दो, अधिनायकवादी प्रबूत्ति 
हृस्टिगोचर होतो है । उत्त रदाफित्व से तात्पर्य यह है कि सरकार एवं जनता दोनो 
अपने वर्तेंव्पों के पालत के प्रति जागहूत रहे । प्राय वह देखा जाता है त्रि जतता 
के प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए एर वार चुन लिए जाने वें बाद अपने 
उत्तरदायित्र को भूल जाते हैं तया अपन स्वाये को सिद्धि में लिप्त हो जाते हैं । 
अनेक बार शासक वर्य जनहिंद तथा रु्प्ट्रीय हिंलों की उपक्षा करके अपन राज 
सौतजिक दर्तो के हितों को ही प्रोत्साहन देव सग्वा है । दूसरी बोर जनता हर भो 
यट उत्तरदायित्व है जि वह अपने अधिदारों को रक्षा तथा वर्तंब्यो के पालन कं प्रति 
सर्देव जागरूक रहे । जनता व चाहिए कि वह सावंजनिक कार्यों म दिलचस्पी से । 
ब्राइस बे अनुमार जनता वा आतलस्य एवं उदासीनता ल्लाक्तम्त्र कदों प्रवल शत, 
हैं । जतता की उदासीनता शारतार को अधिनायकवादी बनते म प्र*त्माहन देनो है । 

लोकततस्त्र मे अधिटायर्वादों प्रयृति को पनपने से रावन थे लिए यह भी 
झआांत्रश्यक है कि उसमे सोकात्याणकारों राज्य क तल्क विद्यमान हा । वतेमान मु 
में साततत्व्रीय स्यवस्या उस स्रए दर वूण नहीं सादो जाता जब तक सामानिक 
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तथा आशित न्याप की स्थापना न हो । सामाजिक तथा आधिक विपमताओं के रहते 
हुए लोकतनत्र कुछ थोड़े से बुलीन एवं साधन उम्पन्न लोगो के सुख का साधन मात्र 
बन जायेगा । 
व्यवहार में हम देखत हैं कि उपरोक्त दोदो तत्त्वो वे अभाव में प्राय पश्चिमी 
तथा समाजवादी व्यवस्थाओ में लोकतन्त्र के नाम पर अधिनाथकवाद की स्थापना 
होती जा रही है। 
पश्चिमी लोकताग्प्रिक व्यवस्थाओ मे अधिनायकवादी प्रवृत्ति--इगलैण्ड जैसे 
लोकतान्त्रिक देश में सरकार वी शक्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । वहां मस्ति- 
मण्डल का इतनी अधिऊ शत्तियाँ प्राप्त हो गई है कि रेस्‍्ते म्योर वे मतानुसार, श्ग- 
लैप्ड मे बेविवेट की तानाशाही स्थापित हो रही है। कार्टर के अनुसार, “बह 
सोकतदन से तियन्त्रित होने के बजाय लोकसदन को नियश्त्रित करता है। यह सम्राट 
और लोक्सदन दोदों पर प्रभुत्व रखतो है ।” मन्तिमण्डन की यह सर्वोच्चता ध्यव- 
हार म, तिम्नलिखित क्षत्रो म स्पष्ट दिखाई देती है 
कानून निर्माण के क्षेत्र मे, समस्त प्रमुख विधेयको के प्राहप मब्ज्रिमण्डल द्वारा 
ही तैयार विये जातें है और ससद का काये दो इत प्रारूपों पर अपनी स्वीकृति को 
मुहर लगा देना मात रह गएा है शासन के क्षेर में, यद्यपि सैद्धाल्लिक दृष्टि से 
सोकसदन द्वारा मन्त्रिमण्दल वे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत 
किया जा रवता है परन्तु व्यवहार म लोबसदन को भग करने की शक्ति प्राप्त होने 
के कारण मन्त्रिमण्डल ही उस १२ तियन्त्रण रखता है। वित्तीप क्षेत्र मे, अन्तिम 
निर्णायक शर्क्ति व्यवहार म, म्त्रिमण्डल वो ही भ्राप्त होती है । 
ऐसी स्थिति प्राय सभो ससदोय ब्यवस्था वाले तोकता-्त्रिक देशों में देखने 
को मिलती है ! इसका वारण लोकसदन में झासक दल का बहुमत प्राप्स होना है। 
इसलिए उमें हम वहुमत दल के अधितायकवाद अथवा सर्दधानिक अधिनायकबाद की 
सज्ञा भी दे सबते हैं । 
समाजवादी व्यवस्था में अधितायकदादो प्रवृत्ति--पमाजवादी व्यवस्था वाते 
देशों म तो श्ष्विनायकवादी प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिपोचर होती है । संद्धान्तिक हृष्टि से 
मप्नाजवादी देशो मे सभी नागरिकों वो मत देते, चुनाव लड़ते, शासन कार्ये मे भाग 
सेने, काम प्राप्त बरने तथा अन्य दूपरे प्रकार के मौलिक अधिकार एवं स्वतत्यताएँ 
प्रदान बी गई हैं। बहा ऊँच नोच तथा अमीर गरीब के भ्रेदभावों का अन्त करके वर्ग 
खिह्लीद संपाज वी स्थापना दी एई है| दहाँ लोगो का भायिक सुरक्षा की गारण्टी 
प्रदान वो गई है। वद्धां उद्योगा के प्रबन्ध में नायरिको को डिस्मा दिया गया है तथा 
अस्तहाय एवं अक्षाम व्यक्तियों के लिए शामाजिव' सुरक्षा वी व्यवस्था की गई है । 
सक्षेप में, हम बह कह सकते हैं रि समाजवादी देशो में अर्वक एवं सामाजिक 
लोवतन्त्र थी स्थावदा वी गई है । पर-नु व्यवहार में, हमें समाजवादी व्यवस्था वाले 
देशो मे अपिनायस्तवाद। प्रवृत्तियां देखन को मिलती हैं, जो अग्नलिखित हैं. 
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प्रथम तो, इन देशा में भाम्पवादी दल की तानाशाहों है तथा उसो का 
अशासल पर पूर्णे नियन्त्रण रहता है । इन देशों मे विरोधी दलों को कोई स्थान नही 
है | दन के विरोध में कुछ भी कहना अबवा दल के नेदाओ को आलोचना करना 
देशद्रोह माना जाता है। इन देशों मे साम्यवादो दल को तानाशाही ने व्यक्तिगत एव 
राजनीतिक स्वतन्तताओ का अन्त कर दिया है। 

द्वितोप, समाजवादी देशों में विचार ओर अभिव्यक्ति, प्रेस, सम्मेलन तथा 
अन्य प्रवार की नागरिक स्वतस्यताओं का जस्तित्व केवल कागज पर है, वास्तव में 
नहीं । ये स्वतन्त्रताएँ नागरिका को साम्यवादी दल के सिद्धान्तो तथा उसके नेताओं 
कौ स्तुति करने के लिए भ्रदान की गई हैं, उतकी आलोचदा करन के लिए नहीं। 

तृतीय, समाजवादी देशा मं बयरक मताधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचन आदि बातें 
केबल दिखादामात्र हैं क्योहि चुवावों म एक स्थान के लिए केवल एक ही उम्मोद- 
बार खड़ा होता है । 

चतुर्य, सम।जवादी देशों में न्यायपालिका स्वतन्त्र नहीं होती । वह शासक 
दल को इच्छा के विपरीत कोई काय नहीं कर सकती तथा ड्सके निर्णयो पर दल 
की केन्द्रीय समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है । नायरिक अपने अधिकारों की 
रक्षा के लिए न्यायपालिका का सरक्षण प्राप्त नही कर सकते है । 

सक्षप में, हम यह कह सकत है कि समाजवादी देशो मे राजनीतिक लोकतन्‍्त 
वा अभाव है तथा सामाजिक एवं आथिक लोकत-पय की आड़ में साम्यक'दी दल की 
तानाशाही है। इस प्रकार दोनो ही व्यवस्था वाल देशों म अधिनायक्बाद के कुछ न 
कुछ लक्षण देखने वो मिलते हैं। पुरान अधिनायकवाद बी तुलना में यह ठवीन 
अधितायकरवाद सविधानवाद का बाना ओड हुए है । 


लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं भे अभिजनवादी सरकार (6कल्माशाल्या 
॥९ ॥2॥2) की प्रवृत्ति 


प्राची काल से शासन पर सर्वोत्तम समझे जाने वाले कुछ व्यक्तियों का 
निषन्‍्त्रण रहा है । ये व्यक्ति बुद्धि बल, धर, कुल तथा धैनिक शक्ति इनमे से किसी 
भी दृष्टि से सर्वोत्तम हो सकते है । इतिहास के बिभित्र कालो में इन लोगी ने अपनी 
विशिष्ट योस्थताज तवा क्षमताओं के कारण शासन सत्ता पर अपवा अधिकार कर 
लिया । अरस्तू के शब्दा मे, कुछ शाप्तत करन वे लिए तथा कुध शाप्तित होने के 
लिए पैदा होते हैं। राजवीति विज्ञात की भाषा में इन लोगो को विशिष्ट बर्ग 
(70:0०) कहा जाता है । काल जे० फ्रेडरिक के अब्दों मे, 'यह उन व्यक्तियों का 
सपूह होता है जो दि राजनीति मे अद्वितीय कार्य सम्पत करते के कारण विशिष्ट 
होते हैं, जो एरु समाज विशेष के शासत को अपने हाथों में श्रभावशाली रूप से एका- 
पघरिद्वत कर सेते है और जितम समूह की एकता वी भावना पायी जातो है ( एक 
राजनीतिक पिशिष्ट बर्ग शक्ति और शासत भाएं करन की योग्यता झे बहुत आगे 
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ड़ जाता है। ' पेरेदो (एआ००) ने जिया है दि राजतीठिक शक्ति का प्रयोग 
सर्देव ही अत्प-सब्यक्षो अर्थात्‌ विशिष्ट बर्गों के द्वारा किया जाता रहा है ४” के 
यो तो राजतस्त्र, कुलीनतस्त्, अधिनावक्तन्त आदि सभी शासन व्यवस्थाओं 
में विशिष्ट वर्ग का प्रभाव होत। है परन्तु लोकतन्‍्त्र में भो इसका अउना एक विशिष्द 
हत्व होता है । लोकतन्त्र में विशिष्ट वर्ग की भूमिका निम्ननिश्वित है 
विशिष्ट वर्ग एवं लोकतन्त्र [शिणातल्या £0 भव 9006३०५)-- 
लोकतन्त्र में विशिष्ट वर्ग का प्रमुख स्वाव हादा हैं | सैद्धान्तिक रूप में लोकतस्त्र 
बहुमत व शाप्तन कहलाठा है परन्तु व्यवहार म यह बहुमत का शातून न हाकर 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों वा शासन हे'ता है। लाक्तन्त में कुछ वुद्धिजीवी लोग अपने 
वाक चातुर्य के कारण तथा धनो लोग अपने धन की शक्ति के कारण मतदाताओं को 
प्रभावित करके शासन सत्ता पर जपना अधिकार कर लेत है। इस प्रकार लोक्तसन्‍्त्र 
व्यवहार में जनता का शासन न होक ९ कुछ बुद्धिजी वियो तथा धतिकों का शाप्तन 
बन जाता है । 
इसके अतिरिक्त लोकतन्त्र म अनेक राजनीतिक दल तया आथिक एव 
ध्याइशायिर सघ होत हैं ( य सगठन अपने हित! की रक्षा के लिए सरकार पर अनु- 
कूल कानून तिमाण क लिए दवाव डालते है तया प्रशासनिक कार्यों एवं नीतियों 
को प्रभावित करते हैं । इस पकार लोइतन्त्र मे विशिष्ट ब्गों क॑। बहुलदा होती है। 
इनके अतिरिक्त लोकतस्त्र में सरकारी कर्मचारियों का एक विशिष्ट बर्ग और होता 
है जो शासत पर सर्दव प्रभाव दवाय रखता है। इस विशिष्ट वर्ग के महत्त्व को 
देखत हुए आरवेल ने ठीक ही कहा है त्रि. समाज में वास्तविक शाराक अहंश्य 
रहते हैं जो खोजे नहीं जा सकते 7” पाश्चात्य लोकतनत्रो म शाप्रक प्राय परम्परागत 
उच्च वर्गों के व्यक्ति ही होव है। विकासशील देशों मं भी जिन बुद्धिजीवियों न॑ 
स्वतन्ञता प्राध्षि के लिए सप्प क्या, स्वतन्त्रता प्राप्त हान पर वे ही उच्च राज- 
नोतिक पदों पर आसीन हा गये । सम्राजवादों व्यवध्वा वाले देशो मे भी शासन 
सत्ता पर दल के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों वा ही नियन्त्रण रहता है | इस प्रगार हम 
देखते हैं कि व्यवहार में लाउतान्जिक व्यवस्थाआ में अभिजनवादी सरकारों को 
प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 
विकासशोल समाजो मे लोकतन्ज दो भूभिका 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ एशिया और अफ्रीया के अनेक विवासशील 
सप्राजो में पश्चिमी व्यवस्था के अतुसार समदीय नोक्त-्त्र को स्थापना को गई 
परन्तु यह राजनोनिक लाकतन्त्र उन देशों में सामाजिक एवं आयिक व्याप्र का सरक्षय 
करन में अनुपयुक्त रहा है। पश्चिमी लोकतस्त्र का स्वरूप मुख्यत राजनोतिक माना 


जाता है । लोक तन्त्र का यह स्वरूप विशासशीत समाजों ने लिए अधि उपयुक्त 
भही है ) इसके अप्रवषित याग्ण हैं ; 


ह 
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प्रथम तो, पाश्चाप्य लाकतन्त्रीय सविधानों म नागरिका के लिए स्वतन्त्रता, 
समानता एवं अधिफारा हझो जा घायगाएँ को गई हैं विकासशील समाजो के लिए 
दे केवल दिल्लावामात्र हैं वशेक्ति राजनीतिक लोकतन्त में उन परिस्थितियों एवं 
साधनों की ब्यवस्था नहीं की गई है जितमे इल अधिक्लारो का वास्तविक उपभोग 
किया जा सके । दूसरे शब्दों में हम यह सकते हैं कि सामाजिक एवं आधथिक समा- 
नता के अभाव में राजतीतिक स्पतस्त॒ताओं एवं अधिक्रारों का उपभोग केवल कुछ 
साधन सम्पत लोग ही कर सकते हैं। बहुसघपक नियन वर्ष के लिए तो गे कागजी 
घोषणाएं मात्र हैं । 

द्वितोय, विवासशोल देशो की समस्याएँ पश्चिमी देशों की समस्याओ से प्रन्च 
हैं। इन देशों मे जातीय भेद-भाव तथा भारी आशिक विपमताएं पराथी जाती हैं। 
इनका परिणाम यह हुआ कि जब ये देश स्ववन्‍्त्र हुए तो इन्होने राजनीतिक हृष्टि से 
तो स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली परन्तु ये आथिक हृष्टि से पियडे बने रह तथा सामानिक 
हृष्टि से रूद्ियों और वन्धनों मं जकड़ रहे । स्वतन्ञता प्राप्वि वे पश्चात्‌ इन देशों में 
बुद्धिजीवियों ने शासत सत्ता पर तथा धनी लोगों ने देश के आधथिक साधनों पर अपना 
आधिपत्य कर लिया | आस जलता का शाप्तन म महत्त्व नही के बराबर रह गया। 

लुतीप, सामाजिक और आवथिक विपमताओ ने इन विकामशील देशो परे 
राजनोतिक भस्थिरता को बढ़ावा दिया जिसके परिणामस्वरूप इस देशों में कही 
सैनिश तागागाही बही व्यक्ति की तानाशाही तथा कही एक दल की तानाशोही 
स्थापित हो गयी । एशिया और अफ्रीका के अनेक देश इस बात के उदाहरण हैं । 

चतुर्थ विकासशील देशो के लिए तो लाकतस्त के एक ऐसे स्वरूप की हाब- 

प्रयकता अधिक है जिसस समाज में आधथिक विपम्रदाएँ कम हो, सबको उन्नति के 
समान अवप्तर प्राप्त हो । लोगो को आविक सुरक्षा प्रम्त हो संधा उनका जीवन स्तर 
ऊँचा उठे । इसीलिए समाजव्रादी देशों म॑ पाश्चात्य लोव दन्‍्त्र के स्थान पर आधिक- 
सामाजिक लोकत त्र वी स्थापना! पर बल दिया जाता है क्योकि राजनीतिक' लाक- 
स्तर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सका है| 

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सज़ते हैं कि विकासशील 
समाजो के लिए लोकतन्त्र का पश्चिमी रुप उपयुक्त नहीं है क्योकि पह रूप इन देशा 
में सामाजिक तथा आविक न्याय, नागरिकों के 'प्राएक अधित्ारों एवं लोककल्थ् 
को स्रक्षण प्रदान वरने ये असफल रहा है। 

लोकतस्यात्मक शासन के गुण... मिलकर 

वर्तेमान युय लोकत/त का युग है बोर इसकी आस्था हे कि राज्य का शासन 
लोकमत के अमुसार हाना चाहिए | इस प्रणाली के कनक गुण हैं जो निम्नलिखित हैं: 

(्‌! .लोकबल्याण को साधना--तोक्तस्त अशानी की सदस बड़ी अच्छाई 
यह है कि इसमे शाप्नन आवश्यव रूप स लॉय्डल्याण के लिए हांता है। इस प्रणाली 
कै जस्तमेत सम्प्रभुता अन्तत जनता प निहित हांती है, अत इसमें जनता दे साप्रक््य 
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हित का पूरा ध्यान रुखा जाता है, क्सो विशेष वर्ग के हित वा चही । इस प्रणाली 
में शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना है और इन प्रतिनिधियों वो 
शासन का अधिकार जददा द्वारा इस विश्वास के आधार पर प्रदान क्या जाता है 
कि दे शासन का संचालन जनता के हिल में करेंगे । लोक्तन्त्र में शामक जनता के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं । बत उन्हे जनता को इच्दाजों तथा हितों के प्रति स्व 
सजय रहना पड़ता है और उनके अनरूप कार्य करना पढ़ता है। 

(2) सावंजनिक शिक्षण के लिए उपयुक्त--लाकतन्त्र सार्वजनिक शिक्षण का 
एक महत्वपूर्ण साधन है । झो० आश्ोवोदेत के ज्ञव्दा में * यह जन शिक्षा के क्षेत्र मे 
व्यापक स्तर पर किया गया प्रयोग है ।! लॉक्तस्त्र के अन्तर्गत जनता को शासन- 
सम्ब”्धी, राजनीतिक तया सामाजिक सभी प्रकार दा छिक्षण प्राप्त होता है । इसमें 
जनता अपन उत्तरदावित्वा तथा क्तव्यों को समझने लगती है तथा सार्वजतिक ह्ति 
को ध्यात में रखत हुए अपने अधिकारा का प्रयोग करना मीखती है । इसमे नागरिक 
राजवन्त तथा कुलीनतन्त्र के समान शासन के प्रति उदासीन नहीं रहते बल्कि वे 
सावंजनिक क्रायों म सक्रिय रूप मे झ्राय लग हैं । लोइतन्‍्त्र के इमी गुण को छ्यात 
में रखने हुए बन्से न लिखा है कि ' सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं परन्तु सब- 
शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा होतो है, इसलिए स्व शासन सदसे अच्छा शासन होता है 
जो लोकतन्त्र हो है। 

(3) शासन में कुशलता--टूसरो शासन प्रणालियों की तुनता मे लोकतासत्र 
अधिक वायंजुशल होता है । यही एकमात्र एसी शायत-पद्धति है जिसमे शासत जनता 
वे नियन्त्रण म रहने हैं तथा उम्के प्रति उत्तरदायी हाते हैं । इसमे शासन प्रबन्ध वा 
सचालम करन वाले व्यक्ति अल्प समय के लिए निर्वाचित होने तथा अपने तिर्वाचकों 
के प्रति उत्तरदायी होन के कारण सर्वाधिक रूप मे कायंकुशल एवं जनता के विश्वास- 
पात्र हाते हैं। डॉ गानेर ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि, “लोकप्रिय निर्वाचन, 
लोकप्रिय नियन्त्रण और लोकप्रिय उत्तरदापित्द की व्यवस्था के करण दूसरी डिप्तो 
भी शासनव्यवस्था को अपेक्षा यह शासन अधिक कायकुशल होता है ।”२ 

(4) श्यक्ति के नेतिक गुणों का विकास- के नैतिक गृूणो का विकास---डी० टॉकविले के अनुसार लोकतन्त्र 
का एक सबसे बडा गुग यह है कि वह नागरिकता के लिए एक प्रकार की गिक्षणशाला 
है । यह समान रूप स सभी ब्यक्तियों के राजनीविक विवेक तथा चरित्र को ऊँचा 
डठान में योग देदा है । इसम्र नागरिक्षो के नैतिक तथा मानसिक गुणों का विकास 

3. “4 80. ८ाताए ॥5 ७ छारता0त 0 ८0, 
बाण ॥$ इशॉ-च्तास्थागा, फैशलगर, कं 
ह० धक्ाला। पाता % तलात्लबदछ * 

2. * एक लल्लाजणा, एछफणया ७ग्त्राएठ! छत कुछ 
जए ग्रण९ ॥$९ए ६0 शाउच्र 3 झत्यंल तत्नलल ता 
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होता है। लोकतन्त नागरिकों में आत्मनिर्भ सता तथा आत्मसम्मान की उस भावना 
का भरता है जिससे व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे के व्यक्तित्द का सम्मान करना 
सीद्षता है । इस प्रकार लोकतन्तर व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा देता 
है। जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में, यह किसी भो अन्य शास्तन को अपेक्षा उच्च 
और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है ।7 द्ाइस ने इस सम्बन्ध में लिखा है 
कि, “राजनोतिक अधिकारो को प्राप्ति द्वारा भनुष्य के व्यक्तित्व को गरिमा घढ जाती 
है और बहू स्वभावत उस्त कतेव्य की भावना के उच्चतर ह्तर तक उठ जाता है, 
ज्िमका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों को प्राप्ति के कारण करना पड़ता है।”* 
लाबेल के अनुसार “अन्त से वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति की नैतिकता, 
उद्योग, साहस, आत्म बोध एव पवित्रता को हृढ बनाये । लोकतम्त्र इन उद्देश्यों को 
पूरा करता है इमलिए बहू सबसे श्रेष्ठ शासन है ।/3 

(5) जनता की इच्छा पर आधारित स्थायी शासन--लोकतन्त्र जनता की 
राश्कार होने के कारण जनता को इच्छा परआधारित-होभी है। जनता समय-पमय 
पर अपने प्रतिनिधिया का निर्वाचन करती है तथा वे प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं 
के अनुरूप नीतियों और कानूनो का निर्माण करते हैं तथा शप्मन चलाते हैं। लोक- 
हन्त्र अन्य शासन प्रणालियो की तुलना मे एक अधिक स्थायी व्यवस्था है । सेकाइबर 
ने लिखा है कि, ''जनता अपनी सरकार के अलावा सभी प्रकार को सरकारो को 
नप्ट कर सकती है । लोकतन्न अन्य प्रकार की सरकारो की अपेक्षा भुधिक सरलता 
एवं स्पतन्णतापूर्वेक कार्य सम्रत होते फी सुविधा प्रदान करता है। अत इसका 
विकाप्त हृढ और स्थायी होता है । 

(6) राजनीतिक जाप्रति--लोकतन्त जनता में राजनीतिक जायूति पैदा 
करता है। शासत कार्य तथा समय-समय पर होने वाते निर्वाचतों में भाग लेने के 
कारण जनता रादेव जाग्रत रहती है । उसडे पास सरकार पर नियन्त्रण रखने का 
यहू एक प्रभावशालों साधन है। डॉ० आशोर्वादस के शब्दों मे “लोकइतन्त्र साधारण 
व्यक्ति को भी सावजनिक समस्याओ के सार्थर्जानक हल ढूंढने म 6ररःर से सहयोग 
करने का तिमन्त्रण दता है | इसमे व्यक्ति मौन स्वीकृति देने वाले के बजाय एक 
सक्रिय सहयोगी बन जाता है (” डॉ० ए० अप्पादोराय के अनुसार * लोकतम्त्र शासन 
॥  काएकगढड 3 0शाह गाते गश्लौ् णिए्र ० वाणी तीवाबलटा 
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को जिम्मेदारी जनता के अपर डालकर उसमे अन्दर बुद्धिमत्ता, आत्मनि्मरता, 
नये कार्पो' को करने को प्रेरणा तथा साप्ताजिक भावता वो प्रोत्साहित करता है ।/! 

(7) देशभक्ति को प्रोत्साहुन---लोकठन्त जनता मे देश-प्रेम तपा देशभक्ति 
की भावना को बढ़ाता है। जिस देश वे शासन में जनसाधारण का कोई भाग नही 
होता, उसके लिए उनमे बलिदान था व्याग करने की तत्यरता भी वहीं होतो। 
लोकतन्त्र शासन-प्रव्ध मे जनसाधारण को शासन में भाग लेते का अवसर प्रदान 
करके उनवी देशभक्ति तथा देश के प्रति लगाव की भादता को जाग्रत करता है। 
मिल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “लोकतस्त्र लोगो मे देश प्रेम को वृद्धि करता 
है क्योकि नागरिक यह अनुभव करते है कि सरकार के निर्माता वे स्वय हैं और 
अधिकारों उनके स्वामी न होझर सेवक हैं ।' * लावेले ([3४८८%८) ने भी कहा है 
कि, फ्रास की जनता क्रान्ति के बाद जब उस्ते शासन में भाय लेने का अवसर प्रदान 
किया गया, तभी से वह फ्राप्त से प्रेम बरने लगी थी, उससे पहले वहीं। 


(8) "पल न्ति से सुरक्षा--लोकतस्त्र के अन्तर्गत क्रान्ति की सम्भावना बहुत 
कम हो अना हर कार यह है कि जनता क्रान्ति तभी करती है जब शासक 
वर्ग के द्वारा उस पर भारी अत्याचार किपे जाने हैं तथा उन भत्याचारो मे मुक्ति 
पाने का उसके पास अन्य कोई मार्ग शेव नहीं रह जाता । लोकतन्त्र मे शासक जनता 
द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा वे जनता वी इच्छा के अनुकूल ही शासन का सचालतन 
करते हैं । धदि वे जतता की इच्छाओं वी तिरन्वर अवहेलना करते हैं तो जनता को 
एक निश्चित अवधि के पश्चात्‌ उन्हे पदच्युत बरन का अधिकार होता है। ऐसी 
श्थिति में क्रान्ति की कोई आवश्यकता ही नही रहती 4 गिलकाइस्ट ने कहा है कि, 
“लोकप्रिय शासन सार्दे जनिक सहमति का शासन होता है अत वह स्वप्ाय से ही 
ऋष्तिकारी नहीं हो सकता । * गार्नर के शब्दों गे * लोक शापत्र शासितों की अनु- 
मति और समानता के घिद्धान्त पर आधारित होने के कारण सोश्तन्त फ्रान्तियों से 
अधिक मुक्त रहते है । ' 

(9) स्वृतम्पता एवं समानता के आदश पर आधारित--लोकन-न्त्र व्यक्ति की 
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स्वतन्त्रता और समता वे आदर्शों पर आधारित शायर व्यवस्था है । इसके अन्त- 
मेंत जाति, धर्म, वर्ण, रण, लिग और माम्पत्ति के आधार पर मनुष्यों भे भेदभाव 
नहीं विया जाता । इस प्रकार के शासन म सइ मनुष्य समान समझे जाते हैं, सभी 
को शासत में समान रूप में भाग दिया जाता है तथा सभी को विकास के समान 
अवसर प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों की व्यक्तिगत, सामाजिक, 
राजनीतिक, आश्थिक एवं धा्िक स्व॒तन्व्रता जितमी लोकत-वर में सुरक्षित रहती है, 
डतती अन्य किसी शासन में नहीं । इसके अन्तर्गत शासन के लाभ भी सभी को 
ममान रूप से प्राप्त होते हैं अत यह एक ग्यायपूर्ण व्यवस्था है । 


(0) विचार विनिमय पर आधारित--लोकतन्‍्त्र अनुमति और विचार» 
विनिमय पर आधारित होता है। इसमे अधिनायत्रतत्त्र वे समान एक व्यक्ति के 
निर्णय सबके ऊपर शक्ति के वल पर थोप नही जाते बरन्‌ समी निर्णय आपस में 
विचार-वितमय के आधार पर लिए जात हैं। लॉबेल के शब्दों मे 'एक पूर्ण लोक- 
तन्त्र भे कोई भी यह शिक्रायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहने का अव- 
सर तहीं लिला ॥' जतता ज्री अनुमति पर आधारित होने के गारण यढ़ लोगों मे 
सहिष्णुता, उदारता, सहयोग, सहानुभूति एवं पारस्परिक विचार-विमर्षे द्वारा परम 
झौते की प्रवृत्ति उत्पन करता है । 


(॥।) | शान्ति एव प्रगति के लिए अपपुक्त--सोकतर एब्‌ प्रग! &-लोकतन्त्र ही एक एसो शासन- 
पद्धति है जिसमें शान्ति ध्यवस्था और प्रगति साथ-साथ आसानी से चल पाती हैं। 
अधिनायक्तन्त में शान्ति और व्यवस्था तो होती है किन्तु प्रगति की ओर ध्यान 
कम रहता है। जा कुछ थोड़ी बहुत प्रगति होतो भी है उमम केवल एक व्यक्ति या 
थोड़े से ब्यक्तियों का ही हाय रहता है और उसके पीछे सम्भवत जनता वा कोई 
समन नहीं होता | लॉबत-ज मे रबतन“्चता का बातावरण रहता है गथा स्वतंत्रता 
के वातावरण म है) सब्र प्रत्रार की प्रगति, यहाँ तक कि बैज्ञानिक प्रगति सम्भव 
होती है। इसके अतिरिक्त राजतत्र तथा अधितायक्तन्तर विजय एवं विस्तार बी 
नीति वा समर्यत उरते हैं जबरदि वॉज्तन्त्र शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व तया समस्याओं 
का शाल्तिपूर्ण ढग मे सुललाने की नीति म विश्दास करता है। बन्स के श-दो में, 
“लोक तन्‍तर बी ओर गतिधील सम्पूर्ण आन्दोलः युद्ध तया युद्ध को लेपारो का अग्त 
करने एच शान्ति का आन्दोलव रहा है ।” 

लोक्तम्त्रात्सक शासन के दोष 


प्लेये से लेकर आज तक अनेक विचारकों न लोकल की क्ठु आलोचता 
की है। अगस्त ने लोक्त-ा को सरकार का वजिडत रूप बताया था। टेलीरेण्ड 
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(पला८ 00) ने लोकतस्च को निस्‍्त लोगों का कुलोततन्त्र' कहा है। कार्लाइल 
(८०7)6) ने इस्ते मूयों का शासन! बताया है । एच० जो० वेल्स (8 6 ४/०॥$) 
या विवार है कि * निर्वाचित लोकतन्त्रात्मक शासन वे पक्ष में कोई ऐसी बात नही 
है जिसका णँच मितट में खण्डद न किया जा सके । लुडोविसी ([...00000) ने कहा 
है कि “लोकतन्त्र मृत्यु का मार्ग है और कुलीततम्त्र जीवन का ।” लोक्ठत्त्र कौ 
आलोचना मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारो पर की जाती है 

() अपोग्यता की उपासवा--लोक ठन्त्र के विरुद्ध एक आरोप मह लगाया 
जाता है कि इसमें अक्षमता तथा बयोग्यता की उपासना ((णा ० गराएगराएट- 
40॥०6) की जाती है । इसमें गुण की अपेक्षा सख्या पर बल दिया जाता है। इसमें 
मत गिने जते हैं, तोले नहीं जात अर्थात्‌ मूर्ख और बुद्धिमान सबके मत का समात 
महत्त्व माना जाता है ; , रोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ((४7)9]6) के अनुसार, 
“ससार में मू्खों की सब्या विद्वानों की तुलता में कईगुनी है, अत सभो को समात 
मताधिका र दैने का तात्पय॑ मूछों को सरकार की स्थापना करना है ।” इसीलिए एच० 
जी ० वेल्स ने इसे 'बुद्धिहोत तथा अज्ञानियों का शासन' कहा है । प्रसिद्ध इतिहासकार 
लेकी (!.००८५४) का मत है कि “ लोकतम्त्र अत्यन्त निर्धन, अत्पन्त अज्ञानी एव अत्यन्त 
अयोग्य ध्यक्तियों का शासन है जो आवश्यक हप से अधिक सच्या में होते हैं।”7 

लाइतस्त्र शासन वे क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एव विशिष्ट प्रशिक्षण के मूल्य को 
उपेक्षा करता है | स्धायाधोश स्टीफन वे शब्दों में, “लोहुतस्त्र अधिकाश मे अज्ञान, 
अशिक्षित तथा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन का नाम है। इसमे विशेषज्ञों पर 
विश्वास नहीं किया जाता ओर विशेषज्ञों को सरकार को सच्चे प्रजातन्त्र के विष्य 
माना जाता है । 2 फगेट ने इसकी आलाचता करते हुए लिखा है दि 'शासत एक 
कला है और उसके लिए ज्ञान को आवश्यकता है परन्तु जनता का शासत ऐसे 
थ्यक्तियों द्वारा होता है शितमे न ज्ञान होता है और न कला ॥73 

(2) दल प्रणाली के दूषित प्रभाव--आदुनिक लोकतस्त्रात्मक राज्यों वे लिए 
राजतीतिक दला को बेस्तिये मलस्त आवश्यक है प रत्तु व्यवहार में यह दल प्रणाली 
लोकठन्त्र को ध्रप्ट बना देती है। राजनीतिक दल सर्देव अपती स्ाथंसिद्धि में लो 

रहते हैं । इनका उद्वं श्य जनता की सवा करते के स्थान पर किसी भी प्रवार शासन 
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दिन लगते चाहिए, उनमे वर्षों लग जाते हैं! इसमे बहुत सा वहुमुल्य समय अनुपयोगी 
बाद विवाद, विचार-विमर्श, तक वितर्क तथा समिति-पद्धति के कारण नष्ट हो जाता 
है । प्राइस ने लोकतन्त्र की उपमा एक ऐसो समिति से दो है जिसमे सात ब्यक्तियी 
द्वारा सात दिन मे उतता ही काम किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिनतम 
क्र सकता है । याफेर ने ठीय' ही लिखा है कि “लोहतस्त अपनी प्रकृति से ही शोन्न 
विर्णय के अनुकूल नहीं है ॥77 

(5) शानन मे धच्टता:- लोकतन्त्र पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि 
उसमे शासम भ्रष्ट हो जाता है । लोकतन्त्र म शासन सत्ताझूद दल द्वारा दलीय हित 
को ध्यास में रखकर चल'या जाता है, सार्वजनिक हित और कल्याण की टृप्टिसे 
नहीं । प्राय ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचन के समय जो लोग सनारूढ दल की मंदद 
करते हैं, शासन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों तथा उनके सम्जन्धियो आदि को नौकरी 
दिलवाकर व्यवसाय सम्बन्धी सुविधाएँ देकर तथा अय प्रकार से लाभ पहुँचावर 
सहापता प्रद्यान की जाती है| डॉ० आशोर्वादम के शब्दों म, घूसखोरी और ध्रप्टाचार 
लोकतर्बर की सामान्य बुराइयां मानो जातो हैं ।” द्राइस न राजनीति मे घन की शक्ति 
का वर्णन 7रते हुए लिखा है कि “ऐसे अनेष उदाहरण हैं कि निर्वावकों, विधायकों 
प्रशासक्षीय अधिकारियो और स्पायाधिक्रारियों तक ने घन के लोप के सामने सिर 
कुत्ता दिया है।” 

(6) भनुत्तरदापी शासन --लोकतस्त्रीय शामत सिद्धान्त रूप में जनता ने 
प्रति उत्तरदार्षी हात्रे हुए भो व्यवहार में अनुत्तरदायों होता है । प्राय यह देखा जता 
है वि जनता दे प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि बे जिए एक बार चुन लिए जाने के 
बाद अपने उत्तरदायित्व को भूत जाते हैं तथा अपन स्वार्थ की सिद्धि में निप्त हो 
जाते हैं। इस प्रकार सोकतन्त्र मे उत्तरदायित्व की भावना का सवध' अभाव होता है 
और किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
सकता है । दी प्रज़ार बहुत से विचारक लोवतन्‍्त्न रा तात्पर्य उत्तरदायित्वहोत सोड़ 
के शासन' से लगाते ४ । हनंश्ों वे शब्दों मे “लोकतन्त मनुष्यों में सार्वभनिक कार्या 
के प्रति उद़ामीतता, अतपम और सू्ंता भ्रशेत फरने की ऐसो प्रवृत्ति उत्पन्न दरता 
है जिन्‍्हें दोई भो ध्यक्ति अपने व्यक्तिगत मामलों थे प्रदर्शित करने का स्वप्न भी नहीं 
रेप सत्ता है ।? 

(7) सभ्यता छा बविरोधो--लोकतन्‍्त्र को सम्यता, सस्क्ृति तथा विज्ञान का 
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सत्ता पर अपना अधिकार करना है। चुनावों के समय ये राजनीतिक दल एक दुसरे के 
विरुद्ध ऐसा दृषित प्रचार करते हैँ जिससे सारे देश मे गृह युद्ध का सा वातावरण पैदा 
हो जाता है। दबीय अनुशासन की कठोरता के कारण राजनीतिक दल जनता के 
प्रतिनिधियों की क्वतन्त्र्रा को समाप्त बर देते हैं तथा इनत्रे. कारण मतदाताओं की 
स्वतन्त्रता का भो अन्त हो जाता है। कार्लायल के अनुमार, “राजनौतिक दलों के कारण 
शासन-सत्ता कपटी तथा थ्यर्थ बकवास करने वाले लोगो के हाथ में आ जातो है ।" 
ब्राइस के शब्दों मे, “राजनीतिक बल बेईमादी तथा फपट को उत्पाहित करते हैं, राष्ट्र 
के जीवन में फूद डालते हैं, स्वाभाविक आदश्शों को हीन बनाते हैं तथा लूट का माल 
बांट लेते हैं /” तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल लोकतन्त्र को दूषित बना देते है । 

(3) घनवानों का शासत- लोकतन्त्र के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि 
इसमें सभी ब्योक्त समान होते हैं तथा सभी का समान रूप से शासन में हाथ 
होता है। परन्तु व्यवहार मे शासन सत्ता पर केवल घतवानों का ही नियन्त्रण रहता 
है। लोकतन्त्र मे शासन सत्ता प्राप्त करने का आधार तिर्वाचन होता है और निर्वाचित 
में काफी धत खर्च करता पड़ता है । अत चुनाव लड़ने का कार्य केवल साधन-सम्पन्न 
लोग ही कर भकते हैं, निर्धत नहीं। फलस्वरूप विधानसभाओं में केवल घनी लोग 
ही निर्वाचित हो पाते हैं । ऐसी विधानसभाओ के द्वारा स/बेजनिक हित की अपेक्षा 
बग विशेष के हित में कानूनों का तिर्माण अधिर क्रिया जाता है । प्रचार के साधनों 
पर भी धनी लोगो वा नियन्त्रण रहता है। ऐसी स्थिति में सागरिकों की समानता 
तथा स्वतन्त्रता की बात कहता केवल एक दिखावा मात्र है क्योकि लोकतन्त्र व्यवहार 
में लोकतस्त्र न रहकर घतित्तस्त्र जो जाता है। बर्ू ने ठोक ही कहां हैकि 
“लोकतान्त्रिक समानता भयानक प्रपच एंद व्यर्थ का विचार-मात्र हूँ ।”* 

(4) धल एवं समय का अपव्यय--लोकतनत्रीय शासन में सार्वजनिक धन एव 
समय का अपनब्यय होता है। सोकतस्ल में धेद की बर्बादी एक ऐसी वास्दविकता है जिससे 
इन्कार मही किया जा सकता / बार-बार चुनाव कटाहे, चुताव के समय मतदाता 
सूचियाँ तैयार करने, उ हे प्रकाशित करने, समय समय पर समितियों बादि का निर्माण 
करने, प्रतिनिधियों को वेतन तथा भत्ते देने आदि में वहुत अधिक धव खचं होता है । 
सोकतस्त्र भें धन के साथ-साथ समय की भी बर्दादी होती है। इसमे कानून निर्माण 
की भ्रक्रिए/ इतनी लम्बी तदा जटिल होती है कि जिन बानूनो के निर्माण में कुछ ही 
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शत्र, कह्दा जाता है । राजतन्त्र तथा दुलीनतन्त्र के समान इसमें साहित्यकारों, कला- 
कारो और विद्वानों को सरक्षण प्राप्त नही होता तथा साधारण व्यक्ति के समान दे 
भो अपने जीवतयापन के लिए चिन्तित रहते है ) तोऊतन्त्र मे बेयल राजनीति को हो 
महत्त्व प्राप्त होता है और वह जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों पर छा जाती है जिसके 
कारण मानव-जीवन का सर्वतोन्‍्मुखों विकास पूरी तरह सम्भव नेद्दी हो पाता + लेकी 
के शब्दों मे, “लोकतन्त्र बोद्धिक जौवन के उच्च रूपो अर्थात कला, साहित्य एवं 
विज्ञान के विक्षास के प्रतिकृध होता है । सक्षेप से, लोकतन्त्र ऊँचा उठाने के स्थान 
पर नोचे गिराता है ।” दन्से के अनुसार, “लोक्तात्र जिस सम्पता शो जन्म देता है 
यह दूषित, साधारण अपबा जड़ सम्यता होती है ॥” सर हेनरोमेन ने भी कहा है कि 
"/लोकतन्त्र बोढिक उन्नति, साहित्य बिशात तथा कला के बिकारा के लिए 
अनुपयुक्त है ।” कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि लोक्तम्त्र मे जनता सास्कृतिक 
तथा वैज्ञानिक भ्रयंति की यदि विरोधी नही होती तो उस ओर से उदासोन अवश्य ही 
रहती है । 

(8) कुशिक्षा का सांधन-लोकतन्त्र के विरद्ध एक आरोप यह लगाया जाता 
है कि यह शिक्षां क बजाय अधशिक्षा या कुशिक्षा का साधन है , इसमें जनता की चाप- 
लुमों की जाती है। इसम जनता के दोषों को जनता से हो छिपाया जाता है। जनता 
में ध्रमानता की एक आूँठो भावता पैदा द्वो जाती है क्योकि हर व्यक्ति यह सोचता है 
कि अपने देश के शासन के लिए वह उतना ही योग्य है जितना दूसरा कोई ब्यक्ति। 
डॉ० आशीर्वादम्‌ वे शब्दों म, ' लोश्तस्त्र में कसी विशेष प्रयास या प्रशिक्षण दी जरू- 
रत नहीं सम्रप्तो जाती । इससे मानदष्ड गिर जाते हैं। लोग अपने को विज्ञान, 
साहिश्य और कला का पारखी समझने लगते हैं। भीद मनोवृत्ति को उकसाया जाता 
है भौर जनता की भोठी प्रवत्तियो को बढावा देते को कोशिश को जाती है ९" 

(9) नैतिक दृष्टि से दोयपुर् दुत्टि से दोषपूर्ण --ऋुछ विचारकों ने सोह्तज के नेतिक महत्त्व 
पर भी गम्भीर आरशरः प्रकट को है। मालोचको का मत है झि लोकतन्त्र भें ईमान- 
दारी के स्थात पर सत्र असत्य की धूम रहती है। झूँठ दोनना तथा दूसरों की 
निम्दा करना ही राजतौति के आधार बन जाते है। चुवावों के समय एक दूसरे पर 
कोचष्ट उछाली जाती है, एक दूसरे के विदद्ध गलत प्रचार बिया जाता है ठया झूंठो 
अफवाहे फ्लायो जातो हैं । घन को शक्ति सम्पूर्ण राजनीति को गरन्‍्दा तथा दूषित 
बता देती है । चुनावों के सपय समस्याओ को जनता के सामने शाही ढग से नहीं 
रखा जाता बॉ के इस रूप मे प्रस्तुत किया जाता है जिससे अधिक से अधिक मत मिल 
सकें | इसमे येन-वे न-प्रकारेण वोटों द्वारा जतता का समय भ्राप्त करना ही मुख्य 
लक्ष्य रहता है । 
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(0) राष्ट्रीय हितों को उपेक्षा- ए० आर० लाई (8 8 [.0०70) बे 
अनुसार, “लोकतस्तोीय देशों मे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राष्ट्रीय हितों को 
स्पानीय हितों के लिए बलिदान किया गया है ।” शवित और अधिकार वी होड म 
कुछ घोडे से लोगो के लाभ के लिए समूचे राष्ट्र के हितों को उपेक्षा की जाती है। 
प्रतिनिधियों का उद्देश्य अपने-अपने तिर्वाचन क्षेत्रो वे हितों का ध्यात रखना होता 
है। में इस बात की परवाह नही करते कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हितो पर उसका बयां 
प्रभाव पड़ेगा । लोकताग्त्रिक देशों मे सगठित अल्पसल्यक समुदाय अपने उद्देश्यों को 
पूरा करने के लिए सांजनिक हित फी अवहेलना करता है। डॉ० आशीर्वादम के 
शब्दों मे, “लोकतन्त्र में सापुदाधिक भावना का अभाव रहता है, इरासे राष्ट्रीय 
एकता संकट में पड जाती है।" 

() अत्पसध्यकों का शासन--कुछ आलोचको का मत है कि लोकतन्त्रीय 
सरबार बहुमत की सरकार नहीं होती। प्राय सत्ताहढ दल को मतदाताओं का 
बहुमत प्राप्त नहीं होता। अनेक लोकतल्त्रीय देशो मे मतदाताओं की उदासीदता 
प्रसिद्ध है। रशनीतिक दलो के द्वारा काफी प्रयत्त बरने के पश्चात्‌ भी स्ामान्यतया 
लगमभा पचास प्रतिशत मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसी 
स्थिति में लोकतस्त्रीय शासत वास्तव में बहुमत पर आधारित नही होता। भारत में 
भी बनेक वार ऐसा ही हुआ है । बुछ आनोचक तो इससे भी अशे बढकर यह कहते. 
हैं कि लोकतन्त मे वास्तविक सत्ता उन चतुर राजनीतिक नेताओ के हाथ मे होती है 
जिन्होंने अपने दल के सगठत को अपने काबू में कर लिया है । इसलिए लोक्ठस्त्र वो 
'विष्ृष्ट फोर्टि पा अल्पतस्तर' तथा 'दुष्ट लोगों का फुलीनतन्त्र' कहा जाता है। 

(१2) सक्ट के रामय निर्बल-युद्ध और सक्ट का सापना करने के लिए 
शीघ्र निणय लेने वो आवश्यकता होतों है ।लोक्तन्त्रीय शाप्तन युद्ध और सकट के समय 
नित्रेल सिद्ध होता है क्योकि न तो वह शीघ्र गति से निर्णय कर पाठा है भर न 
उप्ते शीघ्नता से बायरूप म परिणत करता है। इसमे निर्णय लेने की प्रक्रिया मद 
तथा जटिल होती है। लोऊतन्त सस्ता के एकीकरण बे स्थान पर सत्ता के फैलाव 
(07॥0भ०७ ० #०४०7७] के कारण सकट का दृइता से[मुकावला वरने मे अलम 
अथवा निर्वल सिद्ध होता है । 

(3) बिद्ारकों द्वारा लोकतम्त्र को तिम्दा--अनेक विचारकों ने लोक्तस्त्त 
की आलोचना अपनें अपने ढंग से की है। प्रासीसी विचारक फैगेट ने सोकतनत को 
'अपौग्यता का शासन! (जे ० ॥00ण9९०८०००) कहा है । सेवॉन ([.९९ ५०! 
ने लोकप्रिय सरकार को “कुण्ड अथवा समूह की सरकार' बताया है । प्रो० वार्कर ने 
कहा है हि ' लोकतस्त्रारमक शासन में छापंक्षमता को बडे क्षति होती हे ।' प्रोर 
(मिडिस्ज (090023) ये अनुसार “लोकतन्त्र में दो बड़े संकट हैं. प्रवम, अमर्पादित 
हझाबुदता, तथा दिंतीय, राष्ट्रीय चरिन्न का पतन ३” मेलॉक ने अपनी पुस्तक विशुद् 
लोकतन्त्र को मर्ादाएँ (7॥6 [.07७ ० एण ऐशा०८००८५) में बताया है कि दऐैप्ता 
लोक्तरत जिसमे सब मनुष्यों ल्‍ा समान प्रप्नाव होता है, न है और न कमी था ।" 
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लाई आइस ने अपनी पुस्तक “आधुनिक लोकतन्त्' मे लोक्तत्त के जिन दोधो 
का वर्शन किया है, वे इस प्रकार हैं. (7) कादूउ-निर्माथ तथा शासन-प्रवन्ध को 
अप्ट बरने भें धन की शक्ति का प्रयोग, (2) राजनीति को एक लाभप्रद व्यवस्ताय 
बनाने की प्रवृत्ति, (3) शासन व्यवस्था में बहुत अधिक व्यय (4) एमानता के 
सिद्धान्त वा दुरुपयोग और प्रशासकीय बुद्धि एवं चातुयंता का अतादर, (5) 
राजनीतिक दलो की मनुचित सत्ता, (6) व्यदस्यापिका के सदस्यों तथा शासन के 
पदाधिकारियों में भविष्य में मत्र प्राप्त करने की दृष्ठि से कानून बताने दया 
व्यवस्था भग को सहत करने की अदृत्ति 
लोकतन्त्र को आलोचनाओ का मुल्याकन 
उपयुक्त आलोवनाओ मे सत्य का कुछ न कुछ अश अवश्य है परल्तु फिर भी 
ये आलोचनाएं अतिरजित हैं। इतम से कई आलोचनाएं एक-दूसरे के विपरीत हैं 
और इस तरह एक दूसरे को रद कएती हैं । कुछ विचारको ने लोकतस्न को वीर 
पूजा तथा घुलि-पूजा बताया है जवकि कुछ दूसरे विनारको के अनुसार उसका तात्पय 
अवज्ञा और अराजकता से है । लंको जैसे विचारको ने इसे निर्धनतम्र व्यक्तियों का 
शासन कड्ा है तो दुखी ओर कुछ विवारा इसे घनवानों का शासन कहने है । 
-इम व इन पारस्परिक विरोधी आचोचताओ म ही एकूटूमरे का खण्डत छिपा 
आ है। 
हे (१) लोकतत्त्र के विकल्प की समस्पा--यदि लोकतस्त्र एक द्ोषपूर्ण शासन 
प्रणालों है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि उसका विकल्प क्‍या है रे 
दूसरी कोई भी ऐसी शासन प्रणाली नही है जिसे लोकतन्त्र से अधिक श्रंष्ठ कहां 
ज्ञा सके। राजतन्त्र तथा कुलीनतस्त्र आदि व्यवस्थाएँ असफल सिद्ध हो चुकी हू। 
अधिनायकबाद में भो चाहे जिवनी अच्छाइयाँ दिखाई देतो हो परम्तु उसमे व्यक्तिगत 
स्वतस्त्रता का अमाव रहता है जौर इस कारण वह मानव ब्यक्तित्व के विकास के 
अतिकूल है | लॉर्ड लोदियत का कथन है कि “अधिनायकतस्त्र सकड से शाम्ति और 
व्यवध्या तो कायम करता है परन्तु यह अस्थायी ही होती हैं ।'' अत मानव-व्यक्तित्व 
बे विक्रास वी दृष्टि से केवल लोकतनन्‍्त्र ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। प्राइस के 
शदों मे, “लोकतम्त्र पर अतेझ आरोप लगाये जाते हैं परन्तु लोक्तन्त्र से थरष्ठ 
शासन-च्यवस्था को खोज मानव जाति ने बमो तक नहों को है ।' प्तो० डो० वर्म्य 
में इस सम्बन्ध मैं लिखा है कि * कोई प्री इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि 
बतंमान प्रतिनिधि रास्‍्थाएँ दोषपूर्ण हैं. परन्तु घवि एक सोटरगाड़ो ठोक दग से काम 
नहीं करतो हो तो पी उसके स्थान पर बंलगाडो स्वोकार करना मूर्खेता है ।” 
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(2) लोकतस्त्र के दोष वतमान परिस्यितियों के परिणाप्र-वर्तमाव सपर्य 
में लोकतस्त्र जिन घुराइयों के लिए दोषी ठहराया जाता है उनके लिए वस्तुत पिछले 
दो महायुद्धों से उल्न्न परिम्थितियाँ तथा वर्नमान आथिक और राजनीतिक दुव्यंदरथाएँ 
अधिक जिम्मेदार है । ससार की वर्तमत आधिक और राजदीतिक दुब्यंवत्पा में « 
लोकतन्‍्त्र के गुणों का निष्पक्ष रूप से मूल्याकन नही क्रिया जा सकता। ए० एतलत० 
लाबेल ने ठोक ही लिखा है कि “यह उचित नहीं है कि किस्ो व्यक्ति को निर्णय- 
बुद्धि की परण उस समय की जाये जब वह लछड रहा हो या नशे में हो या भयभीत 
हो । इसी प्रकार तोकतस्त को परख भो हम बहुत असाधारण परिस्थितियों में होने 
बाली घटनाओं के आधार पर नहों कर सकते ।” 


(2) लोकतम्त्र के अनेक दोष मानव प्रकृति के परिणाम--अतेक आलोचको 
का यह विचार है कि साधारण मनुष्य को अपना शासन स्वय करने में कोई हचि 
नही होती भौर लोकतन्त्र में सबसे बडी बुराई मतदादा बी उदासीवता है परन्तु 
वास्तविकता तो यह है कि दूसरी शासन पद्धतियो म भी जो परिणाम निकलते है, वे 
लाकतन्त्र दे परिणाम से अधिव अच्छे नहीं होते | यद्दि लोकतन्त्र में जनता कभी-कभी 
शदाद्यीन रहती है तो कभी कभो वह बहुत सक्रिय ओर निष्ठावान भो हो जातो है। 
डॉ आशीर्वादम्‌ के शब्दो म॒'लोकतन्त्र रो भिन्न सरकार जब तक जनता पर सुष- 
सुविधा की चर्षा करतो है, तब तक निश्चित रूप से उस्ते उपका सहयोग मिलता है 
पर जैसे हो वह्‌ जनता पर कोई भार डालना आरम्भ फरतो है बसे हो गहरा 
असम्तोष फंल जाता है 


(4) लोकतन्त्न को अनेक बुराइयां सार्वजनिक जीवन के दोषो का परिणाम--यह 
बहा जाता है कि अधिकाश लोकतन्तीय राज्यों म अपव्यय ओर बर्बादी के साथ-साथ 
चूसखोरी तथा भ्रप्टाचार बहुत थाया जाता है । परन्तु इन बुराइयो के लिए देश के 
साव॑जनिक' जीवन को दोष दिया जाना चाहिए न कि केवल शासन प्रणाली को। 
लाबेस ने ठीक ही कहा है कि “व्यापारिक जीवत में जित बुराइयों को हम सहत 
करते हैं, उनके लिए हम घोकतशत्र को जिम्लेदार नही ठहरा सकते । सार्वजनिक 
जीवन में सच्चाई व ईमानदारी का अभाव कोई नयी बात नही है। !8दोी शताब्दी 
के यूरोप मे पदाधिकारियों मे जितना ध्रप्टाचार था उसी बपे्ता आज निससन्‍्देह 
कम है ।” ष 

(5) दत्त-प्रणाली के लाभ--दल प्रणयाती लोव तन्‍्त्र को भ्रष्ट बना देती है, 
इस क्ारोप के उत्तर मे हमारा शत यह है कि छोकतन्द ने राजनीतिक दल अतिवार्त 
है क्योकि उनते बिता लोकतस्‍्त्रीय सरकार का चलना असम्भव है। राजनीतिक 
दल अध्यवस्था से व्यवस्था कायम करते हैं । वे लोक्मत का निर्माण करते हैं तवा 
उसे शिक्षित वरते हूँ | ब्राइस के शब्दों मे, ' जिस प्रवार ज्वार-घाट़े की लहरें सागर 
की लम्बी साड़ियों के जत को रदच्छ रखतो हैं, उसे प्रद्ार राजनीतिक्र दल राष्ट्र 


[ 359 


के मस्तिष्क को सजग ओर स्वच्छ रखते हैं ।”' द्राइस वे अनुस्तार ही ' दल का अनु+ 
शासन स्थार्यपरता ओर भ्रष्टाचार को रोकता है ।”? 

(6) लोकतन्व मे समयानुकूल परिवर्तन सम्भव--लोकतन्त्र ही एकमात्र ऐसी 
शासन प्रणाती है जिससे समय के अनुसार परिवर्तन कया जा सक्तता है। ऐसा 
परिवर्तन न तो अधितायकतन्त्र भे किया जा सकता है जौर न कुलीनदन्त्र म ही | जैसा 
कि ए० डी० लिण्डसे ने कहा है जि ' अपने में विश्वास रखने बाला एक लोकतस्त्रीय 
समाज अपनी कार्येप्रणाली में बहुत अधिक मम्द हो सकता है वह आवश्यकतानुसार 
अपनी प्रणाली में परिवर्तत कर सकता है। वह अपनी सरकार के हायों मे अपरिमित 
शक्ति दे सक्तता हे जैसाकि सकटकाल में किया जाता है ओरूदुशी-खुशो इस विश्वास 
के साथ दे सकता है कि सकटकाल समाप्त हो जाने पर बह उन अधिकारों को वापस 
ले सकता है । 

(7) सामान्य जनता कौ बुद्धिमत्ता मे विश्वास--लोक्तस्त्र के आलाचकों घा 
मत है कि साधारण जनता अपना शासत अपने आप बर सरन से असमर्थ है पेश, 
बह भशिक्षित स्वॉर्थी सकुन्ित तथा सावंजनिक कार्यों के प्रति उदासीत 
होती है परन्तु सामान्य जनता के मम्बन्ध मे यह धारणा उचित नहीं है। अपनी 
बौड़िक सीमाओं के बावजूद साधारण जनता में इतदा ज्ञान एवं वुद्धिमत्ता अवश्य 
होती है कि वह जच्छे तया बुरे नेताओं में भेद कर सके तथा महीं एवं अययुक्त/ 
प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके । डेवीं का क्यन है कि लोकतन्त्र को नोंब सानुद- 
प्रकृति की क्षमताओं मे विश्वास भावव थुद्धि मे घिर्यास भोर सचित तथा सुहेपीरा 
मूलर अनुभव को शक्ति में विश्दात है ।' १ आलम: 

(8) ज्लोकतन्त्र मे विशेषज्ञों के सहयोग की व्यवस्था -माधुनिक लोकतस्त्ीय 
राज्य यह अनुभव करते हैं कि शासत एक कला है और यह काय॑ उन्ही लोगों को 
सौंपा जा पकता है जो उसकी विशेष योग्यवा रखते हो । यह निर्विशद सत्य है कि 
लोकतन्त्र मे विशेषज्ञों द्वारा शासन किये जानते की व्यवस्था को स्थान है। लोकतन्त्र में 
दास्‍्तविक प्रशासन का कार्ये सिविल सविस के वडे-बडे अधियारियों द्वारा ही किया 
जाता है णो अपने का के विशेषज्ञ होते हैं । जवता के श्रतिनिधियो का वास्तविक 
कार्य तो प्रशासत चलाना नहीं वरव्‌ प्रशासन वे उद्देश्यों का निर्धारण करना होता 
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है और यह्‌ कार्य जन इच्छाओ एवं भावनाओं को ध्यान से रखते हुए वे अधिक अच्छौ 
प्रकार कर सदते हैं। सेभिनी का कहना है कि '“लोकतन्त्र मे सबसे अच्छे और सदसे 
अधिक बुद्धिमान लोगों के नेतृत्द में सबके माध्यम से सदकी उन्नति होती है ।/? 

(9) लोक्तन्त्र सर्दोत्तम शाहत--सोकतस्त्र अधितायकतन्त्र तथा कुंलीमतस्त्र 
को तुलवा में सर्वोत्तम शासन है । यह नागरिकों में सदगृुणो का विकास करता है, 
उनके चरित्र को ऊँचा उठता है, उनका सर्वागीण विकास करने का प्रयत्व करता 
है दया सार्वजनिक हित मे वृद्धि करता है । यह व्यक्ति को स्वतन्त्रता, समानता तथा 
उसकी गरिमा में विश्वास रखता है। यह व्यक्ति को साध्य तथा शासन को साधन 
मानता है। यह जिश्वशान्ति का उपासक तथा साज्राज्यवाद एव युद्ध का विरोधी है । 
लावेल के शब्दों मे, ' वहो सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नेतिकता, उद्योग, 
साहुस, आत्मज्ञान व पवितश्रा को हद बनाये । लोकतन्त्र इन बातो को पूरा करता है, 
इसलिए यहूं सबसे श्रेष्ठ शासन है ।” 

निरश्थं--लोकतन्‍्त्र के गुण तथा दोपो को विवेचना करने के पश्चात हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि लोकतन्‍्त्र में दोपो की अपेक्षा गुणों की मात्रा अधिक है। 
लोकतत्त्र म जो कुछ बुराइयाँ हैं भी, वे सामाजिक और आधिक परिस्थितियों के 
परिणाम हैं । अत उसमें पाये जाने वाने दोप व्यावहारिक हैं. हिन्हे सामाजिक और 
आधिक दु्यंबस्थाओं का अत करके दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि 
हम उसे त्थागना भी चाह तो भी लोकतम्व से अधिक थ्रेप्ठ ऐसो कोई शासन पद्धति 
नही दिल्लाई देती जो आधुनिक समाज के लिए अधिक उपयुक्त एवं सत्तोषजनक हो 
तथा जिसम व्यवहार में दोप मे पाये जाते हो। सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि 
अनेक दोषों के होते हुए भी लोकतन्त्र सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक आदर्श शासन पद्धति 
है। मिल ने इस सम्उन्ध में जिखा है कि 'लोकतन्त्र के विरोध से दिये जाने वाले 
तर्कों में मुझे जो कुछ प्तार प्रतीत हुआ उस पर पूरी तरह विचार करने के पर्चात्‌ 
मैंते बिना सकोच इसके पक्ष में निर्णय किया है ।”? लोकतस्त्र के आलोचको ने भो 
इसके महत्त्व को स्वीकार किया है । सिजविक ने यह स्वीकार क्या है कि “लोक्तन्त 
उत्साहपुर्दक एवं व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है।” लेकी ने भी, जो लोकतन्त्र 
पर विश्वास नहीं करता, यह स्वीकार किया है कि “समस्त सभ्य देशों मे अधिक 
शमय तक उसरा आधिपत्य बने रहने को समावना है ।” द्ाइस ने भी कहा है कि 
जो लोवतन्त्र की आलोचना करते हैं, उनका यह कत्त'व्य है किये इससे अधिक भच्छी 
प्रणाली बतलादें | डी? टॉकविल का यह कथन सही प्रतीत होता है कि “लोकतत्त्न 
]. #फल्ग्राण्व३८५ 5 छर ए/ण्ड्राव्ड ० भे फ्राणडट गा, फठंटत तीर [खत 
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की प्रगति अनिवाएं प्रतोत होतो है, क्योकि यह इतिहास में शिलने बातो सबते 
अधिक एकरूप, प्राचोत ओर स्यायो प्रबुत्ति है” अन्त में, कारपेष्टर के शब्दों थे 
हम यह कह सकते हैं कि ' हे ! अमम्मानित लोकतन्त्र, मैं तुमसे प्रेम करता हूं ॥४3 
टी० यी० ह्मिय के शब्दों मे, “यदि हमे स्वर्ग नहीं सिल सकता तो नरक से बचने के 
साधन हाथ में रहते हुए निराश होना सूर्खता है” 

लोकतनन्‍्त्र की सफलता के लिए आवश्यक जवर्ते 

(६४श॥४श एणाव॥005 णि धा€ 50९0255 0 06090९४३०५) 

डा बेनीप्रमाद के मतानुसार ग्रम्मीर अर्थ मे कोई देश अभी तक लोकतन्‍्त्रीय 
व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया । प्रादोन और आधुनिक कालों में जब भी लोक- 
तम्प्रीय प्रयोग हुए हैं, दातावरण उमके प्रतिकूल रहा है । उनका सकेत मुस्य रूप से 
सैनिकवराद, निर्यनतां, अशिक्षा, सामाजिक सघर्प आदि से है जितके कारण लोकतस्त्र 
की जड़े मजबूत नहो हो पायी हैं । उनके मतानुसार लोकतन्त्र की सफलता के लिए 
निम्नलिलित कुछ भर्तें आवश्यक हैं जिनके पूरा होने पर ही लोकतस्त्र का वास्तविक 
विकास प्तम्मव हो सकता है 

() लोक्तान्त्रिक सिद्धान्तो मे विश्वास--लोकतन्‍्त्र की सफलता के लिए 
भरह अमन्‍त आवश्यक है कि लोकतान्त्रिक मूल्यों तथा सिद्धास्तों भे जनता का विश्वास 
हो । लोकतत्त्र वा अथ आपस म॑ विद्यार-व्मिश या परामर्श द्वारा शासन है । उससे 
हर व्यक्ति का स्थाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितता कि किसी दूसरे व्यक्ति का है। 
लोकतम्त्र की सफ्लता के लिए यह आवश्यक है क्रि लोगो म॑ आपस में भाई-चारे 
को भावना हो, उनम समझौता करने की भ्रदृत्ति हो, वे मतभेदों के प्रति सहिष्णुता 
दरतें ठप दूसरों को भावताओ एवं मतो का आदर करें | लोकतन्त्र में यह आवश्यक 
है कि लोग हिंसा के स्थान पर सवैधानिक साधनो का प्रयोग करें । 

(2) सम्ुदित शिक्षा--लोकठन्‍्त्र की सफलता के लिए शागरिको का शिक्षित 
होना अत्पन्त आवश्यक है । सावेजतिक शिक्षा के अभाव में लोकतन्तर अधिक समय 
तक नहीं टिक सकृता। अज्ञान और ब्शिक्षा के कारण नागरिकों का विवेक़पूर्ण 
दृष्टिकोण नहीं दव पाता और सावंजनिक मामलों में वे विचारपूर्वक अपना मत 
अकाशित नहीं कर पाते । शिक्षा के अभाव में नागरिक अपने अधिकार तथा कतंव्यों 
को नही समझ पाते तथा सरकार के कार्यों का सही मुल्याकन भी नहीं कर सकते ) 
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शिश्ा से बुद्धि और विवेक्र म दृद्धि होती है तथा नागरिकों मे जायहकता आती है। 
अत ग्रावश्यकता इस वात की है कि शिक्षा के द्वार सभी नागरिकों के लिए समात 
रूप से खुले हुए हो । 

(3) जनता की जागरूकता--श्रवुद्ध होन के साथसाथ नागरिकों में 
जागस्‍्कता भी होनी चाहिए। उन्हे सावजनिक वारयों में सक्रिय रूप से भाग लेना 
चाहिए। उन्हें दूसरो क अधिकारों वी रक्षा के लिए तेयार रहवा चाहिए तथा 
निरपशाध लोगो को बष्ट झेलते हुए चुपचाप नहीं देवना बाहिए । 'सतत ज्ञागशकता 
ही स्वतन्त्रता तथा लोझतन्त्र की रक्षा का मूल्य है |! डॉ० क्षाशीर्वाद्‌ 
के अनुसार, लोकतन्त्र में समजदार नागरिकों को व्यक्तिगत स्व॒तम्त्रता पर 
होने बाले स्प्ती तरह के ह॒स्तक्षेपों के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए-यह 
हस्तक्षेप चाहे सरकार की ओर से हो चाहे समाचारों की ओर से, चाहे 
मजदूर सघों, घम, सघो या ऐसे हो क्रिसो अन्य सघ को ओर से हो ॥” 

(4) आधिक विपमता का अन्त--लोवकतन्त वी सफ्लला के लिए यह 
आवश्यक है कि समाज में आथिक दविपमता का अन्त हो। जब तक समाज में 
अधिक सपातता स्थापित नहीं होतो तब तक राजनीतिक रवत-्जता एक समानता 
का कोई मूल्य नहीं है। कोल के शब्दो मे, “आदविक्ष समानता के अपाव से राजनीतिक 
स्वतर्वता एक श्रम मात्र है / ४ किसी मो ऐसे दश पे जहाँ अधिकतर लोग अत्यन्त 
गरोबी का जीवन व्यतीत करते हो और कुछ लोग ऐश्वर्य स रहते हो, लोकतस्त्रीय 
शासन सफलतापूवक नहीं चल सक्ता। जड़ तक्न लोग जोवनयापन को चिम्ता से 
मुक्त नहीं होगे तब तक धन राजनीति को प्रभावित बरता रहेगा तया लोकतस्त्रीय 
हत्वाएं हढ़ नही हो सकेगी अब आश्थिक समावता अयवा आर्थिक सुरक्षा लोक्तन्तर 
की सफलता के' लिए एक आवश्यकता है। 

(5) सामाजिक समानता क्षेया एकता को भावना--सामाजिक समता तथा 
शापाजिक न्याय ततोकततत्र की एक मौलिक बादश्यऊता है । सामाजिक समातता से 
ताटाय यह है कि समाज मे जम्म जाति, धर्म रग, सम्प्रदाय आदि वे भेद भाव के बिना 
प्रत्यक्र व्यक्ति के व्यक्तिव को सम्रन आदर धाप्त होता हो। समाज में कोई वर्ग 
सुविधा सम्पन्न तथा सुविधा रहित ने हो। सामाजिक न्याय का तात्पय यह है कि 
पोकतस्त्र के द्वार खबरे लिए छुले हुए हो ओर सभी व्यक्तियों को समान अवसर 
प्राप्त हो प्रो० ह॒नंशों ने ठोक ही बहा है कि “लोकतन्त की सांग है कि एक ओर 
विशेषाधिकार प्राप्त उच्च बर्ग अथदा लाभ उठाने वाले धर्म गुरुओं या वर्ण समाप्त हो, 
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ठौ दूसरी ओर गोधित श्रमिक दर्य अथवा दाता से फेस! हुआ किप्तान वर्ण प्रो 
समाप्त हो ।"7 सक्षेपर मे, सश्यूण जनता का एक वर्गहीन समाज होना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त जातिगद, भाषागत तथा जादेशिक भेदमाद भी लोकतस्त़ को 
हानि पहुँचाते हैं। जब लोकतन्त को सझतलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज 
में एकता की भावना विद्यमात हो ) लोग भा।ई-चारे के बर्धन स बंधे हुए हो तथा 
सकोर्ण हितों के स्थान पर सम्पूर्ण देश के हित का प्रमुखता प्रदान करें । 

(6) नागरिकों का उच्च नेतिक स्तर--लोकतम्त्र की सफलता के लिए यह 
निठान्त आवश्यक है कि नागरिकों का चरित्र उच्व-्कार्टि वा हो। तागरिक ईमानदार 
हो, उनमे स्वार्थ के स्थान प्र परमार्ष॑ तथा क्तव्यपरायथता की भावना हो तथा 
दे सेबराभाव से ओतप्रात हो । अपने मताधिकार का प्रयोग किसी लोभ या लालच 
के बशो भूल होकर न करें । ड्ो० बेनोप्रसाद के शब्दा मे, ' लोकतान्त्रिक सरकार की 
सफलता जनता में उच्चकोटि के चारित्रिक गठन, स्वराज्य की लालसा और समाज- 
सेवा फो भावता पर आधारित है ।* प्रो० दार्थलेमों का विचार है कि लोकतस्थ- 
को सफलता की झादरयक शर्ते यह हू कि इसका संचालन सबसे अधिर बुद्धिमानों, 
मेधापियों और सर्वश्नेष्ठ व्यक्तिपो द्वारा हो ।” अद लोकतन्त की सफलता के लिए 
नागरिकों का नैतिक स्वर ऊँचा हांता अत्यन्त आवश्यक है । 

(7) नागरिक स्वतस्जताएँ--लोकतन्त्र की सफलता के लिए सभी ब्यक्तियों 
को नागरिक स्व॒तन्त्रताएँ प्राप्त हादी चाहिए । नागारक स्वतस्तताओं से तात्वय यद है 
कि लोगो का विचार एवं अभिव्यक्तित की स्वनन्द्रता, साहित्य एवं समाचार-पत्रो के 
प्रकाशत को स्वतल्जता तथा समा करने एवं छूगठत बनाने की स्वतन्जता प्राप्त हानी 
चाहिए जिससे स्वस्थ लांकमत का तिमाण होता रहे। प्रेत को ह्वृतस्त्रता लोकतस्‍्त्र 
की एक अतिवाय आवश्यकता है । स्वतन्त्र एव निष्पक्ष प्रेत्त एक और जनता को गही 
तथ्यों तथा घटनाओ से परिचित कराता है तथा दुसरी ओर बहू जनता के कष्टो को 
ओर सरकार का ध्यान आक्धित करता है। इस प्रकार बह शासन और जनता के 
बोच एक ढडी का कास करके स्वस्थ लाकमत का निर्माण करने तथा शासन पर 
नियन्त्रण रन का काय करता है । 

(8) विवेकशील नेतृत्व--लाकतन्त्र को सफलता बहुत झुछ उसके नेतृत्व पर 
भी निर्भर करती है । एक लोजतस्‍्त्रोप शासन म देश के नेता समाज का बहुत जाम 
तथा बहुत हानि दोनो ही पहुँचा सतत हैं। अब यह आवश्यक है कि नेताओं का 
चरित्र उच्चक्रोटि का हां, उनमे हंढ संकल्प शक्ति हो, उनके निणय विवेकपूर्ण हो 
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और उनमे पहल करते की क्षप्रता हा। देश के वेदाओं को सुग्मामद, चुपिवूमी, 
अ्रष्टाचार, पश्षपात दया व्यक्ति पूजा आदि से दूर रहना चाहिए, तभी वे देश को 
सही नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे । 

(9) सेनिकवाद का अभ्ाव--वोकतत्त्र उन्ही देशो मे पतप सकदा है जहाँ 
सैनिकवाद का अभाव हो । मैद्धान्तिक दृष्टि से लोकतस्त्र शक्ति एवं बल प्रयोग का 
विरोधी है जबकि सैनिकवाद सत्ता के केन्द्रीयकरण तथा असीमित राजमत्ता के पक्ष 
में है। यह आज्ञापालन वी आवश्यकता पर बल देता है। डॉ० ब्रेनीप्रताद के अनुसार 
सैनिक्वाद के कारण इतिहास म कभी पूर्ण लोक तन्बरीय व्यवस्था का विकास नहीं हो 
पाया और जब तक छू तिववाद का दोलदाला रहेगा, ऐसा कध्ठी हो भी नही सकेगा । 

(0) स्थानीय स्वशासन--लोक्ततत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्व- 
शासन एक आंधारशिला के रूप म॑ काय करता है। इसे लोकतस्त्र की 'प्राथप्िक 
पाठशाला कहां जाता है। योवतन्त्र के सफल सचालन क लिए यह आवश्यक है कि 
जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित हो। स्थातीय स्वशासन जनता को शासन के वार्य 
मे भाग लेने का अवप्तर प्रदान करके सार्वजनिक कार्यों के प्रति उंत्तफो एचि वैदा करता 
है। इससे जतता भें राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। स्थानीय सस्थाओं के माध्यम 
से जनता के प्रतिनिधियों को शासत सचालन का आवश्यक प्रशिक्षण मिल जाता है । 
ब्राइस के शब्दों मे, “लोकतस्‍्त्र का सर्वधेष्ठ शिक्षणालय ओर उसकी सफलता 
की सबसे बड़ी गारणप्टी स्यातोीप स्वशासन का चलन है! अह्फड पमिप के 
अनुणार, “लोकतब्र के समस्त रोगी का निदान लोकतत्र के अधिक विप्तार फे द्वारा 
हो हो सकता है ।” जिसरा सरलतम साधन स्थानीप स्वशासन है / अत लोवतन्त को 
सफलता के लिए यह आवश्यव' है कि स्थानीय स्वगासन को संस्थाओं का अधिक से 
अधिक विस्तार किया जाए। 

(।।) स्वस्थ राजनीतिक दल्ल--बडे-बडे राज्यों में जहाँ प्रतिनिध्यात्मक 
लोकतन्त्र को अपनाया गया है, राजनीतिब दलो का अस्तित्व अपरिहार्ध हो गया है ) 
प्रतिनिध्यात्मव' लोकतन्द्र राजनीतिक दलो के माध्यम से ही कार्य करता है । इसलिए 
फाइनर ने इन्हें अदृश्य सरकार” (।4४5/92 (+०४छताणाथा() कहकर पुकारा है । 
लेकिन ये राजनीतिक दल लोकतन्त्र के लिए तभी लाभदायक हो सकते हैं जबकि 
इनका सगठन जाति, धर्म, पाया या प्रादेशिव आधार पर म होकर आधिकः तथा 
राजनीतिक मिद्धाग्तो पर हो | अत सोकतम्त्र की सफलता के निए अच्छे सिद्धान्तो 
पर आधारित स्वस्थ राजनोतिक दलो का होना आवश्यक है । 
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(१2) शक्तिशाली बिरोधी दल--ससदीय लोकतस्त में एक शक्तिशाली मौर 
प्रभावशाली विरोधी दल का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अभाव में सरकार 
निरकुश हो जाती है तथा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है । एक शक्तिशाली 
राजनी तिक रोधी दत सरकार की आलोचना करके उसकी निरवुशता पर तियन्त्रण 
रखता है दया उसे जनहित में कार्य करने के लिए वाध्य करता है। 

(3) सहिष्णुता की मावना--लोकतन्‍्त्र मे शासन का सचालन बहुमत प्राप्त 
दल के द्वारा किया जाता है। इसमे सदेव यह भय बना रहता है कि बहुमत प्राप्त 
सत्तारूढ़ दल अल्पसन्यकों के ऊपर अपनी मनमानी करेगा । इससे वर्ग सघर्ष कौ सी 
स्थिति बन जाती है । बत लोउतन्‍्त्र के सफल सचालन के लिए आवश्यकता इस 
बाल को है कि वहुमत प्राप्त सत्ताहद दल अल्पसल्यको के विचारों को उचित आदर 
प्रदान करे, शासन के सचालन में उतका सहयोग प्राप्त करें तथा पस्‍क्षपात रहित 
न्यायपूर्ण ढग से शासत का कार्य करे। दूसरी ओर अल्पमत प्राप्त विरोधी दलो को 
भी चाहिए कि हर बात पर सत्तारूट दल का विरोध न करें, संविधान तथा कानूनो का 
सम्मान करें एवं शासन-सत्ता पर अधिकार करने के लिए हिसात्मक साधनों के स्थान 
पर सर्वधानिक साधमों को अपनाएं । इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति 
सहिष्णुता बरतें । 

(।4) लिखित सविधान तपा स्वस्थ परम्पराएं--अनेक विद्वानों का मत है 
कि लोकतान्त्रिक शासत के सचालने के लिए लिखित सविधान अत्यत्त आवश्यक है। 
लिखित सविधान द्वारा धासन के विभिन्न अगो पर तियन्त्रण रहता है, नागरिकों 
की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की रक्षा होतो है तथा शासत में कुशलता रहती है। 
लोकतम्त्र के आलोचक हेनरीमेत तया लेको ने भी लोकठन्त्र की सफलता के लिए 
लिखित सविधान को आवश्यक माना है। हेनरीगेन के शब्दों मे, ' एक विवेकधूर्ण 
संविधान द्वारा लोकतंत्र को उतना हो शान्त बनाया जा सकता है जितना शान्त एक 
सरोवर के जल को ।? 

इमके अतिरिक्त लोकतन्त की सफलता के लिए स्वस्थ लोकत।न्त्रिक परम्पराओं 
का पालन भी आवश्यक है | ब्रिटिश तथा अमरीकी लोक्तम्त्र की सफ्लता ऐसौ ही 
परम्पराओं की देत है । उदाहरणार्थे, ब्रिटेन में दिरोधी दल को सम्मान, दल-बदल 
करने पर ससद-सदस्य का पदत्पाय करना आदि इसी प्रकार की श्रेष्ठ परस्पराएं हैं । 

(5) शान्ति एव सुरक्षा- लोकतन्त्र को सफलता के लिए शान्ति एव 
सुरक्षा वी स्थापना अत्यन्त आवश्यक है | यदि किसी राज्य मे आन्तरिक अशान्ति है 
तथा उसे बाहरी आक्रमण का खतरा है तो ऐसी स्थिति मे लोक्तम्वीय पद्धति से 
शासत का सचादत सम्प्रव नहों हो सहझृता । उदाहरणाय॑ युद्ध के समय निर्वाचित 
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स्थगित कर दिये जाते हैं तथा शाप्तन के प्रधान को अपरिमित शक्तियाँ सौंप दो जात 
हैं। डॉ० धवन के अनुसार, “युद्ध से लोक्तन्त्र को क्षति पहुंचती है क्योकि युद्ध के 
समय विचार-विषर द्वारा निर्णय लेने को लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को अपनाना सम्भव 
नहीं होता ।" 

(6) अम बातें--लोकतस्त्र की सफ्लता के लिए कुछ अन्य बातो का पाया 
जाता भो आवश्यक है : (!) नागरिक सेवाएँ निष्पक्ष तथा राजनीतिक दलवन्दी से 
धृषक रहें, (2) स्यायपालिका निष्पक्ष एव स्वतन्त्र हो, (3) नायरिको का जीवन स्तर 
ऊँचा हो, (4) मौलिक बातो के सम्बन्ध में नाएरिकों तथा राजनीतिक दलों में 
म्तक्‍्य हों, इत्यादि । 

अन्त मे, हम लॉदेल के शब्दों मे यह कह सकते हैं कि “यदि उपरोक्त 
हो जातो हैं तो प्रचण्ड वायु के झोंके भो लोकतम्त्र कौ नव को हिला नहों 
किस्तु यवि ये बातें पूरी नही होतों तो लोक्तस्त्र के शज्तिशालो पाँव कौचड 
जावेंगे ।” 

लोकतन्त फा विकल्प 

वदपि लोइठन्त्र मे अनेक दोष पाये जाते हैं परस्तु प्रश्न यह उठता 
यादि लोक्तस्त्र दूषित शासन प्रणाती है तो इसका दिक्ल्प क्या है? कुछ & 
लोक्तन्त्र के दोषो के कारण इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि लोकतस्त्र के रे 
दर अधिनायक्टस्त्र को मपना लिया जाता चाहिए। परतु दास्तविकता तो यह है 
अधितायकनस्त्र लोकतस्त्र को तुलना में एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं हैं अन वहूद 
तन्त्र का विकल्प नही हो सकता । यह बात तिम्न लिखित अन्तर से स्पष्ट हो जाती 

निज __न्‍तहतभ+तत..................> 
लोक्तन्त्र | अधिनायकतत्त्र 











] यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के महत्व ! यह व्यक्ति के स्थान पर समष्टि 


मो स्वीकार करता है तथा वल देता है। यह व्यक्ति क 
व्यक्ति वो साध्य मानना है, साधन मानता है तथा समाज है 
साधन नही । द्वित में व्यक्ति को अपना २ 


बुछ बलिदान करने की प्रर" 
डना है । 
» यह समानता, स्वतसत्रा तथा | 2 यह मेता की आज्ञापलन अनुशार 


ब्उ 


सहमति पर आधारित शासत- तथा कठोर दमन पर आधारि- 
ड्यवस्था है । शासन व्यजस्था है। 

3, यह नागरिकों के मौलिक | 3 यह अधिकारों के स्थान थे 
अधिकारों को माग्यता प्रदान कर्तेज्यों तथा उत्तरदायिवो 
करता है तथा उनती सुरक्षा जोर देता है । यह लोगों 


का प्रबन्ध करता है । विचारों को एक विशेष --शख्य करता है। विचारोंको एक विशेष ढांचे 
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यह स्वशामत के अधिकाधिक 
अवसर प्रदान करता है जिससे 
नागरिकों थे चेतना का दूर्ण 
बिकास हो सके ५ 

इसमे शीघ्र बगें को सीमित 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ल्या 
शासत का उद्दें श्य जनहिल होता 

है 

जद पारस्परिक विचार विमर्श 
भौर सह्प्रति प्र आधारित 
शासन-व्यवस्था है। 


यह विशवशान्ति, विश्वदस्धुरव 
तथा अन्तर्ष्ट्रीयता की भावना 
में विश्गास रखता है 

इसमे समय और परिस्थितियों 
के अनुसार परिवतेन जिया जा 
सकता है । 

इसये स्थायित्व एवं स्थिरता 
देखते को मिलती है तथा प्रगति 
को गति घनन्‍्द होते हूये भो 
निरल्तरता पायी जातो है । 
इसमे प्रचार के साधनों का 
उपयोग स्रार्वेजनिक शिक्षण के 
लिये गिया जाता है। 

यह मानत्र व्यक्तित्व के विकास 
पर बत देता है। 


डालता ह तथा बविरोद्ों विचारों 
को पतपने नही देता । 

इममे स्वशासत्त के अक्यर 
विद्यमान नहीं होते और इस 
कारण नागरिक चेवनता का विक्ञास 
सम्प्रव नही हो पाता । 

इसमें अधथिनाथक को असीमित 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिनरा 
प्रयोग बहू अपनी घत्ता को हृढ 
बहाने हेतु करता है । 

इसमे दल के हछिद्धास्तों मे अटूट 
श्रद्धा रखने तथा दल बे मेता को 
आज्ञाओं क। पालन करत पर बल 
दिया जाता है। 

यह थप्र राष्ट्रवाद तथा सा्राज्य- 
बाद में विश्वास करता है तथा 
युद्ध को एक अच्छाई मानता है। 
इसमे समय एवं परिस्थितियों के 
अनुसार परिवर्तन सम्भव नहीं 


है । 

इममे श्रगति की गति कब होते 
दए भी तिरस्तरता तथा स्थिरता 
की अभाव पाया जाता है। 
इसमें प्रभार ने साधमों का 
उपयोग दल और उससे नेता के 
विचारो के प्रचार के लिए किया 
जाता है। 

यह नागरिकों को शासक दल के 
विचारा के अनुरूप ढालने पर 
बल देता है। 


बस्तुत अधिनायकतस्त्र एव कारागृह के समात है जिसमें साधारण जनता 
बन्द रहती है। फाइनर के शब्दों मे अधितायरूतसअ को विपक्ष एवं भयभीत प्रजा 
जीवन के उन ऊँचे मूल्यों से गिर जातो है जिसका सम्बन्ध समात सागव समाज वी 
जोवनप्रशालो ऐे हे क्यो ह उनकी महातता की खुले रूप मे निन्‍्दा को जातो है।” 


अत लोकतन्त्र के स्थान दर अधितायक्तस्त की स्थापना एक भारी मूल होगी 
बरस दे. शब्दों में, हम यह बढ़ सकते हैं कि ' लोकसन्त्र के आलोवकों का धह 
कतेंब्य है कि थे इसमे अधिक अच्छी शादन-प्रणालौ! बतनावें[” 
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अभ्यास के प्रश्न 


एक सरकार के रूप मे, लोक्तन्त के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कोजिए । 
इस हृस्टिशोण की विवेचना कीजिए कि सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्र के अमाव 
में राजनीतिक लोकठस्त्र अधंहीन है। 


» लोक्तन्त्र के सन्दर्भ भें पश्चिमी अवधारणा तथा समाजवादी दृष्टिकोण के 


अन्तर की विवेचना कीजिए । 

यह कथन किप्त सीमा तक उत्तित है कि सभी लोकतम्त्र पश्चिमी अथवा 
समाजवादी, उत्तरदायित्व एवं लोक कल्याणकारी तत्त्वों के अभाव में 
अधितायकवादी प्रवृत्ति दशाते हैं । 

अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाओ के लक्षण क्‍या हैं ? अपने उत्तर के 

समर्थंव भे उदाहरण दोजिए। 

यह कथन किस सीमा तक उचित है कि ब्यवहार में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं 

में अभिजनवादी सरकारो कौ प्रवृत्ति दीस पड़ती है। अपने उत्तर के समर्थ 

में तर्क दीजिए । 

इस कथन का परीक्षण कीजिए कि व्यापक अधिवारो, न्याय एवं लोककत्याणं 

के सरक्षण हेतु राजनीतिक लोक्तन्त्र अनुपयुक्त है । 

इस दृष्टिकोण की विवेचता कीजिए कि विकासशील समाजों में लोकतत्त 

का पश्चिमी रूप सामाजिक आधिक न्याय का सरक्षण (करने में अनुपयुक्त है । 

"ल्ोकठन्त्र शासत का ही एक रूप नहीं है अपितु यह जीवन का एक माध्यम 

भी है ।” पाश्चात्य एवं माउसंवादों हृष्टिकोश के आधार पर कथन को स्पष्ट 
कीजिए । (राजस्थान विश्व० 976) 

“अधिनायकतन्त्र लोकतन्त्र करा विकत्प नही माना जा सकेता |” इस कथत 
की लोकतन्त्र के गुणों दे प्रकाश म विदेनना कीजिए ॥ 

(राजस्थान विश्व०, 975) 
लोकतन्त्र के गुण-दोपो की विवेचना कीजिए तथा लोकतल्त्र के दोषों को दूर 
करने के सुझाव दीजिए । 
लोकतन्त्र की परिभाषा कोजिए और इसझी सफलता के निए आवश्यक शर्तों 
का विवेचन कीजिए । आज के भारत मे यह शर्ते कहाँ तक पायी जाती हैं ? 


हर 40 (राजत्थान विश्व ० ]979) 
“लोकतस्त्र॒ अयोग्य व्यक्तियों का |" इस कंचन की समीक्षा 
होजिए। शासन है।' श्र 


यह स्पृष्द कौजिए कि छिस तरह राजनीनिक लोकतन्त्र डा अस्तित्व आधिक 
संप्रा सामाजिक न्याय पर निर्भर करता है। (राजस्थान विश्व० ] 973) 
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संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन 
[23द.458574॥7ए मैर0 एरटएएशशा4& ५ 607ए5&७४३ए४७प]ु 





“ध्यवस्पापिक्ला एवं कार्यपासिक्ा शक्तियों को एक-दूसरे से हृदतस्त्रता 
अध्यक्षारमक शाप्तन का विशिष्ट सक्षश है ओर इन दोनों का एक दूपतरे से 
संयोग तथा घतिथ्ठता ससरोय शासन शा विद्धान्त है ।77 दाैजहॉंद___ 





कार्यपालिका एवं ध्यवस्थाविका के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर शासत 
के दो प्रमुख भेद किये जाते हैं. सस्दीय एवं अध्यक्षात्मक शासन। यहाँ हम इन 
दोतों शास्रन-व्यवस्थाओं का वर्णन करेंगे । 

संसदीय शासन व्यवस्था 

यह शाहन की बह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका परस्पर 

घनिष्ठ रूप से सम्बस्धित होती हैं तथा कार्य पालिका वर वध्यवस्पापिका का नियन्त्रण 
“क्लक्त है। इस प्रणाक मर क्वगोलिका स्यवस्पावका में से लो जाती है तथा वह 

व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी द्वोती है । ससदीय शासत-प्रणाली को कैबिनेट अथया 
भरिक्रमण्डसोप शासन भो कहते हैं. क्‍योंकि इसके अन्तर्गत कार्यपालिकां शक्ति किसी 
एक व्यक्ति में निहित मे दोरूर केबिनेट अर्थात मम्त्रिषण्डल थे निद्वित द्वोती है | इस 
प्रणाली को उत्तरटायों शासत भो कद्ा जाता है क्योकि इसके अन्तर्गत कार्यपालिका 
व्यवस्थापिडा के प्रति उत्तरदायी होती है । गानेर के शब्दों मे, “सप्दीय शासन बहू 
शासन प्रणाती है जिसमे दास्तविक् कार्यरालिकाः अर्थात सस्बिमष्फल ज्यवस्थापिका 
अपदा उसके एक लोशप्रिय सदने के प्रति तथा अन्तिम रुप में निर्वाच ह-मण्डल के 
प्रति अपनों राजनोतिक नौतियों तथा कार्यों के लिए रानूनी रुप से उत्तरदायों होती 
है ओर राग्य के प्रमुख के रूप में नाममात्र को कार्यपातिका का कोई उत्तरदायित्व 


]. /प्रार [06९:ताउल्कव्ड जे एर व8590४६- 890 टाल्टए॥ए८ 90णटाद (६ 
फल ऋष्तार ६क्‍छढ ण॑ फैल शिच्छावशाचठ. 00पचफगढ्ण एच 85 
िडा00 396 १०घ्र१॥॥०9 $-॥:5 काफपूजं2-का 0१० बॉयवदाजशवरट्ट०- 
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नहीं होता 7”! गैदत ने भी इसो प्रद्यार के विचार प्रक्षट करदे हुए लिखा है हि 

“संसदीय शासन उस प्रणाल्तों को हहते हैं जिसमें वास्तदिक कायंप्रालिशा अपने समस्त 
कापों के लिए वातूतो रूप में व्यदस्थाएिशा के प्रति उत्तरदादों होतो है ।” 

. पतदीय शासन के प्रघुध सपा--ससदीय झशाउन के मुड्य तप्षप निल्‍न है 

(]) दो प्रश्मार की कार्यपालिशा--ससरीय शासन में दो प्रड्झार की बा 
दालिका होर्ती हृ एक नाममात्र को, ठछा दूसरी, दास्ठविक ॥ राज्य का प्रघान नाम 
मात्र दी कार्यपातिका होतो है बदकि मन्विमष्डल ब'स्तदिक कार पालिका होठी है। 
संद्धान्ति दर दृष्टि से शासन को समस्त शक्तियाँ राज्य के ब्रधात में निहित होती हैं 
परतु वह बेवच सर्वेधानिक अध्यक्ष होता है ठया व्यवहार में उठझौ समस्त शक्तियों 
का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका बर्यात मन्वरिपरिषद द्वारा दिया जाठा है। इगतेंह 
मे रुद्नण्ट ठपा भारत मे राष्ट्रपति नाममात्र को क्ार्दपालिका है । 

(2) रष्यंपालिशा तथा ध्यइस्थापिश में घनिष्ठ सम्दत्थ--संत्रीय शा 
में व्यइस्पातिस्य तथा कार्येवानिका परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होतो हैं। कार 
प्राजिका अप्रदा मस्जितरिपद हे सभी सदस्य व्यवस्थापिका मे से चिए जाते हैं तपारे 
कपने मम्म्त कार्यों और नोनियों के लिए ब्यिविगत तपा चामृहिंक रूप में ब्यवस्थारि 
है पड उत्ताइ'पी दोत हैं। मन्दियण अपने पद पर तभो तक रहते हैं, दद तक गई, 
अरप्लाणीरा बा विश्दापत प्राप्त रहता है । व्यवस्थारिका जदिस्वात का प्रस्ठाव पति 
डएके मफ्तरिएरियद को परदृच्युत कर सनी है। दस प्रकार के येंपानिका अरते डौते 
के सगए के बिए ब्यवस्थापिका पर निर्भर रहती है । दूसरी ओर वार्यपातिश के 
श्रालत बा मचातन ही नहीं करती अपितु यह नीति का निर्धारप भी करठी है हग 
आजूर विर्मोय से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया में भगय सेलो है । इस प्रदार कार्ययाकी 
सहम्धा न ठदा ग्रश्यसत दोनों झे सम्बन्धित कार्यों का रुम्पाइन करती है। 

>_ _() छुएंपाविका का अनिरिदत इ्पेशाल--ससदोय शासन में वाले 
डार्दर डा अर्पोदे सकिबपरिषद का इ'यंक्राच अनिश्चित होठा है। मस्त एतिर 

3 पद पर ती तर रहदी है जब तक ब्यवस्थानिका में उने विश्यास शाप पी 

हैं। स्पद यारिक्षा में दिब्दास सा ऐने पर उस्े तुरत पदत्याय कएना पहता है। 

8 (4) राटूरिक उत्तरादित्य--ससदीय शासन कया एक मुख्य सक्षप्र मई 
हि झा करस्पिंद सामूहि रुर हे ब्यदम्धारिका के प्रति उत्तरदायी होती है। पर्व 
िए पक फर्श ५ पम भला ० पर पड पथ धप्माणा 
१६80 १४० नव +४ 8 फशपाधताअंशफ़ बषठत तो मो 
#ऐ'बः्टए 2॥ णफ्ण्ग्ग डाक 20:९2% 686 ् 
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उत्तरदायित्व से तात्पर्य यह है कि मन्त्रिमरण्डल मे वोति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय 
सामूहिक रूप से लिए जाते हैं । एक बार निर्णय हो जाने पर मन्लिपरिषद के सभी 
सदस्यो का यह कतेव्य हो जाता है कि वे व्यवस्थापिका तथा जनता में उस्तका समर्थन 
करें| इस तरह समूदा मब्त्रिमष्डल एक इकाई के रूप से बाय करता है और शासन 
सम्बन्धी समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रप से जिम्मेदार होता है। एक मत्त्री वी 
गलती के लिए सम्पूर्ण मग्ब्रिमण्डल उत्तरदामी होता है। अत “एक सबके लिए तथा हव 
एक के लिए हैं! यह सामूद्दिक उत्तरदायित्व का आधार है। इसी कारण मन्त्रियों 
के बारे मे यह कहा जाता है कि, “वे एक साथ तेरते हैं तथा एक साथ इबते हैं ।” 

($) र्यक्तिगत उत्तरदापित्व-- प्रत्येक भन्‍त्री का यह कर्तव्य है कि वह अपने 
विभाग का सुचारू रूप से सबालन करें । ऋत अपने विभाग से सम्दन्धित मामलों के 
लिए वह ध्यक्तिगत रूप से भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है । 

(6) प्रघानमन्त्री का मेतृत्व-ससदीय शासन मे प्रधानमन्त्री का पद सर्वाधिक 
महस्वपूर्ण होता है । बैसे तो सभी मन्‍्त्री बरादर होते हैं परत्तु 'बरावर वालो में 
प्रथण! होने के करण प्रधानमन्ती हो दास्‍्तव में प्रधान कार्पप।लिका होता है। वह 

>मन्त्रिमण्डल का नेता द्वोता है। अन्य सभी मस्त्रो उसके तियात्रण में काये करते हैं, 
वे उप्तकी इ5छा-पर्यन्त ही अपने पद पर रह सकते हैं तथा उसके ध्यागपत्र देते हो 
सम्पूर्ण मन्त्रि मण्डल अवदस्थ हो जाता है। झाहकी ने लिखा है कि “प्रधादमन्पी 
मस्प्रिम!डल के निर्माण, जीवन तथा मूत्यु का छेख्र होता है।” मोलें के अतुमार, 
““वह सस्ध्िणष्डल रूपो मेहराद को बाघारशिला है ।” इसके ब्रतिखिित प्रधानपत्त्री 
बहुमत दल का नेता होने के कारण ससद का भी नेता होता है । 

(7) राजनोतिर_! (एकडप्ता--मन्त्रिमण्डल की एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व 
तथा गोपनीयता के तिए रहे आवश्यक है कि उसके सभी सदस्य एक ही राजनीविक 
इल के हों तथा उनके राजनीतिक सिद्धान्त एवं विद्यार समात ही । इसो को शांज- 
नीतिक एकरूपता कहते हैँ॥। कभी-कभी परिस्थितिवश समान विचारधारा वाले 
विभिरत दल मिलकर सपुक्त मन्त्रिमष्डल भो बताते हैं 
ट सतदीय शासन के गुण--ससदीय शांसन में तिम्नलिबित गुण पाये 
जाते हैं . 

(3)-ध्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में पारस्परिक सहयोग- सतदीय धासन 
के सम्दग मे यह वहा जाता है कि यहाँ एकमात्र ऐसो प्रषाली है जिसमे 
स्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में सामजस्य एवं सहयोग बना रहता है। इसमे 
सन्त्रिपरिषद जो वास्‍्तविक कार्यपरालिका होती है, पूरी तरह ध्यवस्थापिका पर निर्भर 
१हतो है तथा उम्के प्रति उत्तरदायी होतो है ! इसके फ्लस्वकर शाप्तन के इत दोनो 
जे) मे ज तो कोई शहमेद ही होतए है और न किसी अकरर का सायावरोध ही होता 
है जँता उन देशो भे प्रष्य होता है जिनमे अध्यक्षत्पक शासन-प्रणाली होती है॥ इन 
दोनों अयों के पारस्परिक छहयोग वे कारण थेष्ठ कादूबों बा निर्माध सम्भव होता 


372] 


है, शासन का सचालन जन हिंत मे होता है तथा शासन कार्य कुशलता के साथ हो 
पाता है । ऊआयानेर 

(2) लोहमत के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था--ससदी य शासन ही एकमात्र 
ऐँसी प्रणाली ई जिसमें कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की प्रभावकारी ढग से व्यवस्था 
की गई है । इसमें मस्त्रिगण प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के प्रति तथा अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचक मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें जनता की इच्छा के अनुसार अपती 
नोतिपो तथा कार्यों का सघालन करना पडता है अन्यथा वे कभी भी पदच्युत किये 
जा सकते हैं। इस प्रकार इस शासन व्यवस्था मे लोकमत को उचित आदर प्राप्त होता 
है 4 लोकमत के अनुप्तार शासन का सचालन होता है तथा लोकहित की साधना 
होती है। लोकमत की अवद्ेलना करके मन्त्रिमप्डल अधिक समय तक सत्तारूढ़ नही 
रह सकता । 

(3) शासन को निरिकुशता पर रोह--ससदीय शास्त मे मन्त्रिमण्डल निरकुश 
नही हो पाता क्योकि ससद के बन्दर तथा ससद के बाहर विरोधी दल उसकी 
आलोचना वरके उस्ते सीमा में ही कार्य करते रहने को विवश करते हैं। ससद सदस्य 
प्रश्न, निरदा प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव आदि के द्वरा मम्त्रिमडल 
पर नियन्त्रण रखते हैं। मम्त्रिमण्डल को सबसे बड़ा भय यह रहता है कि उसके 
भनमानेपन के कारण समद अथवा व्यवस्थापिका उसके विएद्ध बविश्वास का प्रस्ताव 
पास करके उसे कही पदच्युत न करदे + भारत तथा इ गलंण्ड मे ऐसे अनेक उदाहरण 
देखने को प्रिलते हैं जब ससद के दबाव के कारण किसी मन्‍्त्री को भ्रष्टाचार, 
चरित्रहीनता अथवा #्षक्षमता के कारण त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होना पडता है। 

(4), लचीली व्यकस्था- प्सदीय शासन का एक प्रमुख गुण उप्का 
लचीलापत अथवा अवसर के बनुकून उसकी पश्वितंतशीलता है बेजहॉट के शब्दों 
में, 'इस प्रणानी मे राष्ट्रीय सकट के समय जनता उस समय के लिए अपना ऐसा 
शासक घुन सकती है जो ऐसे अवसर पर राष्ट्र का पय-अ्रदर्शन बड़ो योग्यता के साथ 
कर सकता हो ' जंसा कि द्वितीय महायुद्ध के समय इ गर्॑ण्ड मे चेस्बरलेन के स्थान 
पर चचिल को प्रधानमन्त्री दताया गया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा 
लचीलापन नही है क्योकि वहाँ राष्ट्रपति एक तिश्वित अवधि के लिए चुना जाता है। 
तथा उस अवधि से पूर्व चाहे बह अयोग्य हो उसे पद से हटाया वही जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त ससदीय शासन भे सकट के समय सभो राजनीतिक दलों का सहयोग 
प्राप्द करने के लिए भिले-जुले मन्त्रिमण्डल का निर्माण भी किया जा सकता है । 
अध्यक्षात्मव शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था भी नही है । 

५2 (5) ओोग्प एवं अनुनवों ब्यक्तियों का शासन--धसदीय शासन्र में शासन की 
दार्गडोर योग्य तथा अनुभवी व्यवितयों के हाथों में रहती है, इस प्रणाली मे साधारणतया 
ऐसे लोग ही मन्त्र पद पर नियुक्त किये जाते हैं जो अबने राजनीतिक दल तथा देश 
की राजनीति मे बहुत अधिक लोव प्रिय होत हैं बौर जो अपनी योग्यता एवं अनुभव 
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बे कारण शासत के कार्य में कुशल होते हैं। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण 
उनके द्वारा शाप्तन का संचालन जनहित को ध्यानमे रखकर किया जाता है । ये 
दोतो बातें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सम्भव नहीं होती क्योकि इसके अस्तगंत 
मनश्रमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अपनी इच्छासुसार नियुक्त किये जाते हैं। 
डायसी तथा लास्की ने ससदीय प्रणाली के इस गुण पर जोर दिया है। 

(6) राशजनीतिरू चेतना एवं शिक्षा--डॉ० आशीर्वादम्‌ के शब्दों मे, ' जनता 
को राजनीतिक तौर पर शिक्षित करने के लिए ससदौय प्रणाली बहुत उपयोगी है । 
विप्रिन्न दर्लो का होता, समय-समय पर चुनावों का होना तथा दप्तो को ओर से किये 
जाने वाले प्रचार जनता में राजनीतिक घेतता पैदा कर देते हैं ।/ ससद में विरोधी 
राजनीतिक दलो के द्वारा जो विचार व्यक्त किये जाते हैं ठया मन्त्रिमण्डल के सदस्यों 
के द्वारा अपनो मीतियो तथा कार्यों का जो समर्थस किया जाता है, ये सब बातें रामस्पा 
के प्रत्येक पहलू का ज्ञाम कयती हैं तथा इनसे जनता म राजनीतिक चेतना आती है। 

(7) धिरोधी दलों का महत्व: का --इस प्रणाली के अन्‍्तगंत प्राय एक या एक 
से भ्र्विक विरोधी दल होते हैं। इसमे दो प्रमुख लाभ होते हैं. एक तो, विरोधी दल 
सरकार के अनुचित कार्यों दी आलोचना करके तथा उस्ते अपने भ्रियात्मक सुप्नाव 
देकर जनता की सेवा करते हैं तथा दूसरे, वर्तमान मन्त्रिमश्डल के अपदस्थ हो जाते 
पर वे देश के शासन की जिम्मेदारी सम्मालन के लिए तैंयार रहते हैं । 

(8) हिषुंप मे शीभता एव उत्तरदायित्य को विरिचतता लॉड ब्राइस ने 
ससदीय शास्म के इस गुण का तिशेध उल्लेख किया है । उसके अनुस्तार, /'मन्त्रिपरियरद 
को व्यवस्थापिका के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है और इस कारण इस प्रणाली 
में कार्य में शफृति तथा निर्णय मे शीक्रता सुनिश्चित को जा सहती है और मस्प्रि- 
परिषद आवश्यक कानूनों का निर्धाण करा सकतो है | इसमे एक गुण यह भी है कि 
इस में उत्तरदापित्व केन्द्रित होता है । श्रूटियों के लिए ब्यवस्पापिका सन्त्रिपों को 
तथा जनता स्त्रियों एव ष्यवस्थापिका के बहुमत दोनों को दोष दे सक्‍ती है”! 

(9) सोइतन्त्र के विकास में सहापक्रू--ससदोय शासस व्यवस्था ने शोक्तस्त 
के विकाप्त में भों सहायता दो है। इस शासन प्रयाली ने ही ब्रिटेन के वशानुगत 
तिरकुश राजतस्त्र को व्यवहार मे लोक्तस्त्रीय बनाया है । जापान में भी राजतन्त्रीय 

व्यवस्था का सोक्तम्त्रीयकरण इसी शासत व्यवस्था को देन है । इस ध्यवश्या में राज्य 
का अध्यक्ष राजनीतिक दलवन्दी से परे रहता है वहू राष्ट्र को एकता का प्रतीक 
होता है तथा राष्ट्रीय जोवन को स्थायित्व प्रदान करता है। 

ससदोय शासक के दोष - उपरोक्त मुणो के साथ साथ ससदीय शासन भ्रणाली 
में कुछ दोष भी पाये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं * 

() शक्ति-पुपश्करण सिद्धान्त के प्रतिकूल--ससदीय शासन शक्ति पृथकारण 
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के सिद्धान्त के प्रतिकूल है जिसे लोकतस्त्र का आधार माना जाता है | इस दिद्धास्त के 
अतुसार सरकार की तीनो झक्तियाँ--ब्यदस्थापद, शासन तथा न्याय सम्बत्धो 
पृषत्र पृथक तया एक-दूसरे से स्ववन्त्र अगो के ह यो में रहती चाहिए । ऐसा मे होने 
पर नागरिरों दी स्वतन्त्रता खतरे मं यड जाती है, परत्तु ससदीय मातम में 
शक्ति पृथक्क्रण सम्भव नही है क्शेकि इसते अन्तर्गत कार्यप्रालिका तश व्यवस्थापिका 
एक दूसरे मे घविष्ठ रूप से सम्बन्धित होती हैं । 

(2) उम्र राजनीतिक दसबन्दी-- सतदीय शासत प्रणाली राजनीतिश दलबत्वी 
कौ भावना को विर्तर उत्तेजित फरतो रहती है । इसमे सत्ताएढ दल का कार्य अपने 
दल के हिंकों की हृष्टि छे शास्त चलता तथा शासन-स्त्ता पर अपता अधिकार 
बनाये रखब! होता है और विरोधी ददों का कार्य सत्ताहूद दल्ल के प्रत्येक कार्य का 
विशेध १ रना तथा शासन सत्ता को हथियादा होता है। इस प्रकार दोनों के बीच 
निरन्तर सघर्प तथा मतभेद का वातावरण बना रहता है । लाडें श्राइस ने इस साबन्ध 
में लिता है कि, ' वह प्रणाली दलबन्दी फ्री घरावता को बढाती है तथा श्रदेव उरे 
जोन बनाये रखतो है। यदि राष्ट्र के सम्मुण नीति सम्बस्धी कोई सहत्वपुर्ण प्रश्न न 
सो हों, हो भी पदों को प्राप्ति के लिए सघर्ष स्देव बना हो रहता है। वे एक दल के 
हाथ मे होते हैं और दूसरा दल उन्हें श्राप करना चाहता हे और पहू संघ कप्ती 
समाप्त नहीं होता ।"! 

(3] बहुमत दल को तानाशाही का भय--ससदीय शासन प्रणाली भे शासन 
की सापूर्ण शवित उस दल के हाथो मे था जाती है जिसरा व्यवस्थापिका में बहुपत 
होता है। बहुमत होने के कारण भत्ताहूद दल अपनी सतमाती कर सकता है तथा जन- 
शाधाएण के हिठो की उप्ेदश बर सकता है | इसके अतिरिबत शलारूढ दल सत्ता को 
अपने हाथ मे बताये रखने के लिए भ्रष्ट उपायों तक को अपनाने से नही चुकता । बहू 
सार्वजनिक हित के स्थान पर दलोय हिंत-साथन की दृष्टि से शासन करता है ( इस 
प्रबार इस शासन-ब्रणार्ी गै बहुमत दल की तान्ाशाही कायम हो जाती है । 

(4) मश्यिमश्शल को अस्थिरता- संप्दीय शासत्र में मत्त्रिमण्डल कौ 
अरि्धिरता प्रायी जाती है प्रधोति इसके अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल वा कार्यकाल निश्चित ने 
होगरर व्यवस्थापिका के दिश्दास पर आधारित होता है। जिन देशो में छोटे-छोटे 
अनेत' राजतोतिर दल होते हैं तथा विसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलते के कारण 
रायुवत मन्त्रिमण्डन बनते हैं, वहाँ तो मब्स्रिमण्डल की अस्थिरता और भी स्पष्ट देखने 
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को मिन्नती है । उदाहरणायं, सन्‌ !873 स 926 तक फ्रास से 75 मन्त्रिमण्डल बने 
तथा चौये ब्राम चुनाव के बाद भारत के अनेक राज्यो मे भी यही बात देखी गयी है। 
इस अस्थिरता के कारण भमन्त्रिमण्डल के लिए दीर्घकालीत योजवाएँ दनाना तथा उनको 
कार्यान्वित करना बहुत कठित हो जात। है । 

(5) झ्ीक्ष निर्णय का अभाव--ससदीय शासन मे कार्येपरधिका शक्ित दिसी 
एक ब्यवित्र में निहित न होकर समूचे मन्त्रिमण्डल में निहित होती है । शासन तथा 
नीति सम्बन्धी समस्त महत्त्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिमण्डल के द्वारा सामूहिक रूप से लिए 
जाते हैं| प्रधातमम्त्री मकेला स्वय कोई निर्णय नही ले सकता । इसके कारण शासन 
सम्बन्धी धीज्म निर्णय लेने मे कठिताई होती है । इसके अतिरिक्त सबके ६/रा मिलकर 
निर्णय लिए जाने के कारण निर्णयो को गुप्त रखने भे और भी कठिनाई होती है तथा 
निर्णयो की गोपनीयता प्रकट हो जाने का डर रहता है । युद्ध अथवा सकट के समय 
तिर्णष लेने मे विलम्ब देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ; 

(6) अक्षण ब्पक्तियों का शण्सद--ससदीय शासन मे भन्त्रियों का चयन 
उनकी योग्यता तथा श्रशासनिक अनुभव के आाधार प्र नहीं किया जाता बल्कि 
राजनीतिक दल मे उनकी स्थिति तथा उनको लोकप्रियता के आधार पर किया जाता 
है। भन्त्रिमण्डल में श्राथ अधिकतर मन्‍्त्री ऐसे होते हैं जिन्ह पहले शासन काय का 
कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार शासन की वागडार अनाडी व्यक्तियों के 
हाथो मे सॉंप दो जाती है ३ डॉ० आशीर्वादमु के शब्दों म॒ “सन्त्रिमण्डलीय शासन को 
नौपिलियों (७००४८७४४) का शासत कहर जाता है क्योंकि यहू ऐस लोगो की 
सरकार होतो है जो शासन फला से विशषज्ञ नहीं होते ।' मन्त्रियों की इस अज्ञानता 
के कारण शासन की सम्पूर्ण शक्ति स्थायी अधिकारियों के हाथो में आ जाती है और 
प्रशांसत मे नौकरशाही का बालबाला हो जाता है। 

(7) मन्ज्रिमण्डल की तानाशाहो को प्रबूत्त-सलदीय शासन म्रे प्राय यह 
प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि बहुमत होने के कारण व्यवहार म शासन की सम्पूर्ण 
शक्ति मब्त्रिमण्डल मे केन्द्रित हो जाती है तथा ससद मन्त्रियों के निणय को स्वीकार 
करने वाली सस्या बनेऋर रह जाती है | प्रन्विमण्डल ध्यवद्ार पे उन क्रार्पो को भो 
काने लगता है जो व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र मे बाते हैं। उदाहरणाय, वह्दी 
७ पुनों का निर्माण करता है तथा वही यह निश्चय करता है कि जनता पर कौत से 
कर लगाये जायें तथा कौन से समाप्त क्ये जायें। ससद का कार्य ता मन्त्रिमण्डल 
द्वारा लिए सये निर्णधो पर अपती स्वोकूति को मुहर लगाना मात्र रह जाता है । इस 
प्रकार मन्जिमडल के ऊपर ससद का नियन्त्रण केवसे रौंडान्तित्त दृष्दि से होता है, 
व्यवहार में, मन्त्रिमण्डल ही ससद पर नियन्त्रण रखता ओर इस प्रकार ससदीय 
शासन मे मा त्रमण्डल की तानाशादी स्थायित हो जाती है । प्रो* लांध्को न इस 
सम्बन्ध मे लिखा है जि * यह प्रणाली कार्यवालिका को अत्याचार के लिए अवसर 

प्रदात करतो है ओर व्यवस्थाविका सग्रियो के निर्णेयों को स्वोकार करने बाली सस्वा 
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बनकर रह जाती है जिनकी न वह॑ आलौचना कर सकतो है और न जिनमे परिवर्तन 
हो फर सकतो है।”! 

(8) प्रशात्तिक्त कार्य की उपेक्षा -मब्व्रिमण्डल के सदस्यों को अपनी 
लो प्रियता बनाये रखने के लिए मतदाताओ से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना पडता 
है । उन्ह उनको खुश रखने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं तथा उतका बहुत-सा 
समय कानून तिर्माण के कार्य मे चला जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे शासन 
सम्बन्धी कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नही दे पाते । पिजविक का कथन है कि “मन्त्रियों 
को कानून र्माण से सम्बन्धित कार्य इतने अधिक करने पढते हैं कि वे कार्पपालिशा 
से सम्बन्धित कार्यों को ठीक प्रकार से नहों कर पाते हैं ।” 

(9) सकटकाल के लिए अनुपपुबत--प्रप्तिद्ध विद्वात डायस्सी का मत है कि 
* सस्दोय प्रणालो बहुसख्यक कार्यपालिका का शासन है और इसो कारण यह युद्ध 
अपया सक्टकाल में विशेषत निदल होता हे +” इसका कारण यह कि शासन 
का काय अनेक मन्त्रियों के बीच विभाजित रहता है तथा पर्याप्त वांद-विवाद के 
पश्चात्‌ ही किसी निर्भय पर पहुँचा दाता है।अत इस प्रणाली में सकटकालीन 
अवस्था में दत्वाल कार्यवाही करने की तत्परता बौर क्षमता की कमी होतो है। 

(0) नोतियो मे सम्तुलन का अनप्ाव--जित देशों मे ससदीय शाप्तन की 
स्थापना वो गई है तथा जहाँ बनेक छोटे-छोटे र/जनोतिक दल हैं, वहाँ व्यवस्थापिका 
में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सयुबत 
मब्त्रिमण्डलो दा निर्माण किया जाता है । अत बॉन (800) के शब्दो मे, "ये हुदेत, 
शत्ति हीन तथा अत्पकालिफ होते हैं । गानर के अनुसार, “इसका परिणाम यह होता 
है कि म्ध्रिमण्डलो का निर्माण तया पतन शोघ्रता से होता रहता।है और शासन सघालन 
में स्थिरता तथा नोतियों में स-ठुलन का अप्ाव रहता है ।” 

ससदीय व्यवस्था को सफलता के लिए अनिवार्य परिस्थितियाँ 

उपरोवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि ससदीय शासन अनेक दोषों से ग्रस्त है 
तथा वह साधारण जनता की आक़ कक्षाओं को पूरा करने मे सफल नही रहा है। फिर 
भी कुछ दशाएँ और आवश्यकताएँ ऐली हैं जितके पूरा होने पर ससदीय लोकतग्ब्र का 
सफल त्रियान्वन सम्भव है । ये आवष्यशताएँ एवं परिस्थितियाँ निम्नलिधित हैं : 

() उद्ारबादों शिक्षा--ससदीय लोकतस्त्र को सफलता के लिए उदारवादी 
भक्षा का हाना आवश्यक है। उदार शिक्षा से ठात्पयें ऐसो शिक्षा से है जिसमें 
विचारों का स्वतन्वतापूर्वक आदान प्रदाव हो । इसके अतिरिक्त शिक्षा का प्रसार किया 
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जाएं, शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाएं दथा लोगो को नैतिक शिक्षा प्रदान की 
जाए । अच्छी शिक्षा से लोगो के अन्दर नागरिक गुणों का विकास होगा + 

(2) स्वस्थ राजनीतिक दल -ससदीय व्यवस्था के सफल ज्षियास्वन के लिए 
यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलो का ग्रठत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक 
सिद्धान्तो > आघार पर होना चाहिए, साम्प्रदायिक भाधार पर नहीं। सकुचित 
घारणा पर आधारित राजनोतिक दल इसको रूफलता मे बाघक बन जते हैं । 

(3) शक्तिशालौ तथा प्रभावशाली विरोधी दल--ससदीय व्यवस्था के सफल 
कियारवत के निए एक शक्तिजाली तथा प्रशावगील विरोधी दल का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसके अभाव में सरकार निरकुश हो जाती है तथा अपनी सत्ता का 
दुरुपयोग करने लगती है किन्तु सयठित विरोधी दल सरकार के कार्यों की आलोचना 
करके उसके मनमभाते कार्यों पर रोक लगा सकता है। 

(4) साम्राज्िक समता को स्यापता-- ससदीय व्यवस्था की सफलता के लिए 
सामाजिक समता की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक समता का तात्पय॑ 
यह है कि समाज मे जाति, धर्म था लिय के आधार पर कोई भेदभाव ने दो। भाषा- 
गत तथा प्रादेशिक भेदभाव भी लोकतन्द्र को ठेस पहुँचाते हैं। लोकतस्त्र के लिए यह 
आवेश्यक है वि उसके द्वार सबके लिए खुले हो ओर प्री व्यक्तियों को बिना किम्ती 
भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हो । 

(5) झाविक विबमता का अस्त ससदीय व्यवस्था के सफल क्रियान्वन के 
लिए यह आवश्यक है हि देश मे आधिक विपमता का अन्त हो तथा आविर न्याय 
की स्थापना हो । आविक न्याय से तात्पर्य यह है कि देश के सभी व्यक्तिषो को जीवन 
के विकास के लिए समान आधिक सुविधाएँ मिलें तथा उनत्री मनिवार्य आवश्यत्रत।एं 
पूरो हो किसी भी देश में जहाँ अधिकतर लोग अत्यन्त निर्धतता का जीवन ब्यतीत 
करते हों । तथा बुछ सोग ऐश्वर्य से रहते हो ससदीय शासत सफ्लतापूर्दक नही चल 
सकता । ऐसी स्थिति मे मतदाता या तो अपने मत को बेचने के लिए बिवश हो 
जायगा या किसी दबाव के आगे झुक जायया । 

(6) शोकत-ब्र में विश्वारा- ससदीय म्यवर्था बी सफलता के लिए यह 
अन्यस्त आवश्यक है कि व्यत्तियों का सोझता-त्रक मूल्यों मे विश्वास होता चाहिए । 
घउदाहरणाये; घोगो में भ!ई-चारे की भाववा होनो चाहिए, उन्हें सरों की भावगाओं 
तथा मतों का आदर करना चाहिए तथा मतहेदों को शाश्तिपूर्ण ढंग से हल बरमा 
चाहिए । उन्हे हिसा के स्थान पर सर्वेधानिक साधनों को अपनाना चाहिए । 

(7) मागरिरों को जागश्क््ता--ससदीय व्यवस्था वीं सफ़्तता के लिए 
सागरिशों का जागरूक दोवा भी आवश्यक है | उत्हे सार्वजनिक कार्यों से सत्रिय रूप से 
भाग लेना चाहिए । आवश्यव ता पड़ने पर प्रकार के कार्यों की तिर्भय होकर 

मालोचना करमी चाहिए तथा सरकार को उसके अच्छे कार्यों में पूर्ण सहयोग देना 
चाहिए । वागरिको को सही रूप मे अपने अधिकारों का उपभोग तपा कतंध्यों का पचत 
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कहना चाहिए । 'स्व/ 
माता माता है। 


(8) विशेक्शीस नेतृ(्व -समदीय व्यवस्था की #फ़नदा विवेक॒शीज नेतृत्व 
पर निर्भर करती है। बन यह आवश्यक है कि दश वे नेताओ का चरिय उच्च, 
सहह्य ह॒इ तथा निर्णय विदेकपूर्ण हो और उनमें पहल करने को क्षम्रता हो + ऐसा 
कहा जाता है कि संप्दीय व्यदस्था में श्वाप्तर कुछ व्यक्तियों के हृथों म केन्द्रित हो 
जाता है, मत यह भावस्पक्ष हां गाता है कि वे लाग ममुचित योग्यदा व सेवा-भाव 
निए हुए हो । 

(9) तायरिकों र। उच्च-घरित्र - सघदीय ब्यवस्था की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि नागरिकों का चरित्र उच्च्रकोटि का हो । वे ईमानदार, क्ेब्यप रायण,, 
सेवा-मावी तथा विस्वार्यी हो । है प्र हितो वे स्थान पर राष्ट्रीय हितों को 20ण_ हितो वे_स्पान_पर राष्ट्रीय हिः 
अम्रुखता दर । शक्ति-प्रप्वि की चाह तदा सशत्ति का आः उन्हें उनके 
विचलित न कर सके | ऐसे उत्ब चरित्र वाले नागरिकों के अमाव मं ससदीय शासव 
विफल हो जाता है । 

(१0) प्रेत की स्वतस्थता! ससदोय ब्यवत्था के हण्ल किया 
प्रेस बी स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है जिससे लोगो को निष्पक्ष और सही ध_मायार 
प्राप्त होते रहे | ध्वकत एव निष्यक्ष प्रेस जनता वो सरकार की तपमियो तया घटनाओं 
में परिचित कराते हैं और साथ हो जतता को शिक्रायतों तथा कष्टों को सरकार तक 
पहुँचने मे सहायता देते है ५ इस उडाए [निष्पक्ष एव स्वतन्वप्रेस के प्रध्यम में जनता 
भोर सरकार के बीच स्पस्थ सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते है। 

(।) स्वत-त्र एवं विष्यक्ष स्थापपालिकए--छपदीय कापत को सफ्लता के 
लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायतालिका का होना भो बावश्यक है। स्पवस्त 
दर्तीप्र हिंत में स्विधान को तोइ-मरोड सकती है तथा कायपालिका अपने 
बहुमत के कारण इसकी अवद्ेलना कर सकृतो है । व्यवस्पावन तथ; शासन सम्बन्धो 
शक्तियाँ दोनों एक ही दल के ह।पों मे केन्धित हो! जाने के कारश नागरिकों की स्व- 
तन्त्रता तथा अधिकारों को खरा उसन्‍त हो श्तठा है। अब: देश के घविदयान वो 
रक्षा करते के किए, व्यवस्यापिका तथा कार्य दाविका छो अपनी सीमा म॑ रखने के 
लिए तथा नांगरिको के अधिकारों को रा के लिए विप्यस एवं स्वतत्न व्यायप। 
का होता आवश्यक है । ४2323: 

2) स्पानीय स्वशास्तन -सप्तरीव तो; जन्द 
किक कि ह्थादीद स्ठर पर को स्वशासन बजाय मं ही] 
जिसमे सागरिह सार्वजनिक कार्यों म स्क्रिद सूप से भाग ते पड । का कये जाएं 
एक भरार में छोटा विधनमभाएं होती हैं ; इनके माध्यम दे लोगो 0 अरयाएँ 
आवश्यक ब्रशिक्षम मिल जाता है । दल्तुत स्वानोय हो अजासन का 


सस्काएँ ता: ्ि 
चेतना जाय करत में तेया छाट़े हतर पर लोग को जाधव + गम 22808 
न करवे 


ता ओर लोक्तन्त्र की रक्षा का मूंट्य निरस्तर आगरूश्ता', 
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में 'प्रायत्रिक विद्यालयों के रूए से कयम्र करती हैं । ये उत्त रदायो नागरिक बनाने मे 
तथा सेवा-भावी प्रतिनिधि तैयार करने पे सहायता देती हैं। 

(3) मौलिक दातों में मतेक्य --ससदीय लोकतन्त्र के सफल छ़ियात्दन के 
लिए यह भी आवश्यक है कि भौलिक बातो पर राजनीतिक दलों मे मतंक्य हो । 
इसका तात्पय पइ है कि देश म्रे ससदीय शाप्तत को बनाये रखने के सम्बन्ध मं सभो 
राजनोतिक दल एकमत हो । ऐसा म हो कि देश मे एक राजनीतिक दल सप्तदीय 
शासन व्यवस्था चाहता हो तथा दूसरा टॉजनीतिक दल अध्यक्षीय शासत-व्यवस्था 
चाहवा हो । इस मतभेद से सेसदीय शासन-प्रणाली को एक गम्भीर खतरा पैदा हो 
प्तकता है । 

निष्करषं-- यह सत्य है कि ससदीय शासन मे कुछ दोष हैं परन्तु इसके बावजूद 
भी ससार के अधिकाश राज्यों ने शासत की इसी व्यवस्था को अपवायः है । अन्य 
बारझ्न प्रणालियों की तुतता मे यह अधिक लोकतान्त्रिक है। इसमें कार्यपाजिका 
जनता के प्रतिनिधियों क प्रति तथा अन्तिम रूप में जतता के प्रति उत्त रदायी रहती 
है । इसय ख्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ महयोग रहने के कारण शासन 
कुषानतापूर्वक तथा जनहित में चलता है। यदि देश मे उपरोक्त ओआवश्यकताएं 
विद्यमान हों तो ससदीय शासन की सफलता मे कोई सन्देह नहीं किया जा सवता । 

अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था 

अध्यक्षारमक्र शासन को अये--अध्यक्ष स्मक शासन व्यवस्थ। का आधार शक्तियो 
के पुपत्करण फा ऐिद्धान्त है । प्रथम त्तो, इस शासन-प्रणाली में कार्यपरॉलिका ब्यव- 
स्थापिका से पूर्णतया पृथक तथा स्दतन्त्र होती है और अपनी नीतियो के लिए ध्यव- 
स्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । द्वितोय, इस शासत-प्रण्यली म कार्ययालिका 

का प्रल्‍नु ख़र्षात्‌ राष्ट्रपति केवल वाममात्र का प्रधान नही का बल्कि वह वास्तविक 
शास., ....। है ओर यह सविधान द्वारा दी गयो समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। 
सुतोय, बढ जनता का निर्वक्चित प्रतिनिधि होता है तथा उसका कार्यकाल निश्चित 
रहता हैं । उसे प्रधानमन्त्री की तरह आती से व्यवस्थापिका द्वारा पद स॑ नहीं हटाया 
जा मकता । चतुर्थ, इस प्रणावी मे भी एक म्त्रपरिषद्‌ होती है परन्तु सल्त्रिपटिपदु 
के सदस्य न तो व्यवस्थातिका में से लिए जाते हैं, तन वे व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों 
में भाग ज्ेते हैं और न वे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ही होत हैं। वे राष्ट्रपति 
के द्वारा अपनी इच्छामुसार नियुक्त किये जाते हैं तथा राष्ट्रगति के प्रति ही उत्तरदायी 
होते हैं । थे राष्ट्रपति को इच्छा-पर्यन्त हो अपने पद दर रहत हैं। पचण, इस प्रणाली 
से समदोय शाप्तव के समान क्रार्यप'लिका वे द्वारा व्यवस्यापिका को भग भी नहीं 
किया जा सकता । 
ग़ार वे अनुसार, ' अध्यक्षाम्मक्र शासन बह व्यवस्था होतो है शिप्तमें कार्ये- 
चअपिए७ फ्यप पुपु७ चा अष्यज झूध उसे स्व, जे ऋपथेषगरू पे, साथ फे 
इ्यवस्थापिका के निपन्त्रण से पूर्णतया स्दतस्त्र होते हैँ मोर अपनी राजनीतिक नीतियाँ 
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के लिए थे उससे प्रति उत्तरदायी प्रो नहीं होते हैं ।“7/ गैटल न भी इस व्यवस्था की 
ऐसी ही परिभाषा देते हुए लिखा है कि, “अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें 
कार्यपालिका का अधान अपने कार्यकाल तथा बहुत कुछ सोमा तक अपनी नौतियों 
एव कार्यो के लिए व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होता है ।” 

अध्यक्षात्मक शासत की विशेषताएँ--अध्यक्षा साक शासन की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्नलिकित हैं : 

() कार्यप्रालिका एवं ब्यवस्थापिका! के पृषवरुरण -इस शासन-प्रणातरी का 
आधार शक्तियों के पृषक्करण का सिद्धाम्त है। इसके अन्तर्गत करार्यपालिका तथा 
व्यवस्थाविका एक दूधतरे से पृथक तथा स्वतन्त्र रहती हैं । इसमें वार्यपालिका के सदस्य 
न तो व्यवस्थापिका मे से लिए जाते हैं और न वे व्यवस्पादिका की कायवाहिषों में 
भाग हो लेत हैं। दोनो अग्रो के कार्य विनकुल अलग-अलग होते हैं। ध्यवस्थापिका 
का कार्य कानूनों का तिर्माण करना तथा कार्यवालिका का कार्य शासन का संचालन 
करना है । 

(2) उत्तरदायित्व का झ्रमाव--इस शामन-प्रणाली में कार्पपालिका व्यव- 
स्थाविशा के प्रति उत्तरदायी नहीं द्वोती है । व्यवस्थापिका न तो कार्यपालिका के 
सदस्यों से प्रश्न ही पूछ सकती है और ने अविश्वास प्रस्ताव पाम करके उसे पदच्युत 
हो फर सकती है। 

(3) नाममात्र को तथा वास्तविक छायपालिका में सेद नहीं--अध्यक्षात्मक 
शामन मे राज्य का श्रमुख अर्थात्‌ राष्ट्रपति ससदीय शासन के समान केवल माम- 
मात्र का अध्यक्ष नहीं होता अपितु उसको शक्तियां वास्तविक होती हैं। वह राज्य 
तथा शासन दोनो का भ्रघान होता है तथा कापपालिका को समस्त शक्तियों का 
प्रयोग वह्दी करता है। इस प्रकार भष्यक्षात्मक शासन में नाममाश्र की तथा पाल्तविक 
कार्पपालिका अलग-अलग नहीं होती है । 

(4) ढायपरालिशा का विरिचत कार्यकाल इस प्रणाली मे कार्यपातिका का 
प्रधान भर्यात्‌ राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 
उपवस्थापिका अविश्वास प्ह्ताव पास करके उस अवधि से पहले उस्ते पदच्युत नही 
कर सकती । निश्चित अवधि स धूर्व केवल महाप्रियोग लगाकर हो उसे पद से हटाया 

जा सकता है, पर-तु महामियोग लगाने की प्रक्रिया बहुत कठिन होतो है । 


व. *फाथ्यउत्णाण (50९न्‍कचा६ ॥ 4६ [] 
(१0नएक्रवड ७०0 ७० कल कक बज 
€०08॥ए६०3)]9 906७९९४८०६ ० 
६8 ४ए॥0० ०[ #5 0: 857 ॥ल्य। 
माई 07 पाला एगाधसश इराल० 7 
बाव॑ ठ0शशब्ाथ्या, 9७9 3]] 32 


20 06 ९:८०७॥४६ 
अगर द्राव॑ भाई ग0॥॥5675) ॥5 
पद 4टछडवापाद 47 7६59२०६ [0 
'ए 3 ॥चचएणा59)5 ६0 4 67 
>+ ए 6 बीगकता इतला९2 


[ 38 


अब्यक्षात्मक शासन के गुण--अध्यक्षात्मर शासन व्यवस्था के निम्नलिखित 
गुण बताये जाते हैं 

(7]) शासन में एकता व दृढ़ता -इस शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका 
शक्तियाँ राष्ट्रबति में निहित होठी हैं। मलियों को उसके द्वारा निर्दिष्ट नीति का 
प्रालन करना होता है। इसमे विभाजित नीति का कोई प्रश्व नहीं होता। अत 
प्रशासन में पूर्ण एकता बनी रहती है । इसके अतिरिक्त इसमे का्यप्ालिका के प्रधान 
का कार्यकाल निश्विचत होता है, इसलिए सरकार की नीति को बिता किसी भय या 
बाघा के सफ़ततापूर्वक चलाया जा सकता है ! इसमे तभी शक्तियाँ एक ही व्यक्त 
के पास रहने के क्रारण प्रशासत में दृढ़ता तथा विर्णय में तत्वरता भो पाई जाती है। 

(2) शाप में स्यायित्श--अध्यक्षात्मक् शासन का एक प्रमुख गुण शासन में 
स्थापित्व है क्योकि इस प्रणाली मे स्थायी कार्यपालिका की सृष्टि हो जाती है । 
कार्यपालिका का फार्यक्राल निश्चित होने के कारण राष्ट्रपति तथा उसके मस्त्री शासन 
के सम्बर्ध मे दीपेंकालीत योजनाएँ बना सकते हैं तथा पूरे आन्प विश्वास के साथ 
अपनी नीठियो को क्रियान्बित कर सकते हैं । श्री मोहम्मद फरोप्त छाग्ला ने इस 
सम्बन्ध मे कह्दा है कि “अध्यक्षात्मक पद्धति व्यवस्पपिका के नियन्त्रण से स्वहन्त्र एक 
स्थायी कार्यपालिका को व्यवस्था करके स्थापित्व प्रदात करती है ।! 

(3) शाप्तन में कुशलता--अध्यक्षात्मक्त शासन प्रणाली में कार्यपालिका का 
काश व मयामन पक बीमित पता है। तक सीमित रहता है। राष्ट्रपति तथा मन्यों ने_वो दिघायी कार्यों 
में भाव लेते हैं और ते व्यवस्थाविका को खुश रखने के लिए हो प्रयलशील रहते है रहते है।. 
इसलिए प्रशास्तनिक काये करने के लिए उवके पास आध्रिक समप रहता है ) इसके 
अतिरिक्त राध्ट्रपति ऐसे लोगो को मन्त्रिपद पर तियुक्त करता जो विभिरत विभागों 
के कार्मों मे दक्ष होते हैं । इन सबके परिणामस्वरूप शाप्तन मे कुछ॒लता/बा जाती है। 
मेरियद ने इस शासन-पद्धाति के दो लाभों की चर्चा करते हुए विश्ा है कि 'इस 
ध्यक्स्पा में सन्त्रियों को याई यार व्यवस्थापिका में नहों जावा पडता है, इसले वे 
अपने शासन सम्बस्धी कार्यो को अब्छों तरह करते हैं। दूसरों भोर व्यवस्थापिरश 
है सदस्य भी पूर्भूष से अपना सह्तिष्क विधि निर्माण में हो लगाते हैं कपोक़ि उ हें 
अपने क्शेष कारये से हरे मललव रहता है 
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(4) दलबस्दी के दोषों ये कमी- यधपि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी 
राजनीतिक दल होते हैं परत्तु इसमे दलीय प्रवृति के पतपने की बहुत कम सम्भावना 
रहती है। इप्त प्रणाली में बनावश्यक विरोधी दल्ल भी नदी पनप्र पाते हैं। राजनीतिक 
दलबन्दी की भावता केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही प्रकट होती है। चूंकि 
राष्ट्रपति को तिश्रिचत श्रवधि से पूर्व पदच्युत नह्ठी किया जा सकता है, अत चुनाव 
हो जाने के वाद दलों की सरग्र्मी मी ठण्डी हो जातो है। फुतस्वरूप दलवा्दी से 
त्पनन दोष इस प्रणाली में नहों पम्प पाते हूँ । शराइस का मत है, कि “पसदोय 
शांध्तन की तुलता से अध्पक्षारमक शासन में दलवन्इं। को बुराह्यपों कम हो छातो हैं 
और एाष्ट्रीय एकता का सबर्द्दन होता है ।” 

(5) विभिन्नताओं वाले राश्यों के लिए उपयुक्त --जिन राज्यों में भाषा, 
घ॒र्म तथा सस्कृति धम्बस्पी विभिलताएं होती हैं तथा जिनमे विभिन्‍न प्रकार के स्वार्षों 
वाले विभिरत समुदाय रहते हैं, उन देशो के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो 
सर्वाधिक उपयुषत है । इसी तरह जिन राज्यों मे बहु-दलीय प्रणाती होंतो है, उन 
राज्यों में सरकार दीघ तथा मस्पिर होती है। ऐएे राज्यों के लिए भो अध्यक्षार्मक 
जासम-प्रणाती ही सर्वेश्नेप्ठ है करपोंकि इसमें सम्नप्त उत्तरदाशित्व एक ही व्यक्त थे 
निहित रहता है । 


(6) निरकुशता का अप्ताव -अध्पक्षात्मके शासन-पद्धति शक्तियों के 
पृषत्करण के मिद्धान्त पर अधारित है। इप्मे शासन को समस्त शकितियाँ एक ही 
अग में केन्द्रित नहीं रहती, दहिकि वे विभिस्त अगो में बेटी रहती हैं। ताथ ही प्ताथ 
शासन का प्रत्येह अय दुसरे अगो पर निपन्त्रण रखते हुए शाप्तन मे सर्तुलन बनाये 
रखता है। भत' इसमे निरकुशता का भय नहीं रहता है तथा;नागरिरों की स्वत्तता 
और उनने अधिकार सुरक्षिद रहते हैं । 

(7) राकठकास के लिए उपधुक्त--वितकराइसट अष्यक्षान्‍्मक शासम-प्रणाली 
को पुढ तथा बस स्रक्रम्काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासत पड़ांत मानते हैं। 
।मकिसी भी प्रकार के राष्ट्रीय सकटकाल ग्रे निपन्त्रण की एकता निर्णय की शौपता 
और रूणठित तीरि की माँग होती है और दे सदर बडी अच्छी तरह से अध्यक्षासमक 
शामन-प्रणानी मे उपलब्ध डिये जा सकते हैं ।” इसत्रे समस्त कार्यपालिका शवित 
राष्ट्रपति में निद्वित रझृती है, अत वह शीघ्र निर्भेद लेकर स्तट क्या सामना कर 
सकता है । 

(8) सन्त्रिभष्ल में योप्पतम व्यक्तियों को स्पान- 
प्रधानमन्दी को दल के कुछ विशिप्ट व्यजिकयों को सन्निमण्डल मे 
सामान्यतया वह अपने राजेतीतिक दल में से ही पर 
वष्यक्षात्मक छात्तत के बन्तगेत या्ट्रयत्रि देश के 

प्रस्त्रिमण्डल में हयान दे सकता है, चाहे 


संसदीय शासन में 
लेगा ही पडता है। 
'बषों का चयन करता है । पण्न्तु 
यौग्यतम ब्यकितियों को अपने 
उनके! सम्दध किसी भ्री राजनीतिक दल से 
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हो। इस प्रकार अध्यक्षात्मक प्रणाली में योग्वतग व्यक्तियों रे मग्त्रिम१डल भा निर्माण 
होता है । 

[9) व्यवत्यादिशा की स्वताव्रता--बध्यक्षात्पक शाप्तन-7णात्री मे ध्यवस्था- 
पिका दलीय अनुशासव है कम प्रभ/वित होती है । सशदोप शासन के समान उत पर 
कायपालिका का वियन्‍्त्रण नहीं रहता है । अत: व्यवस्था पिका अधिक स्वतस्त्रतापूर्वेक 
शानृद निर्माण का कार्य कर सकही है ! 

अध्यक्षात्मक शासन के दोष-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विम्मलिसित 
दोष बताये छाते हैं 

()) ज्ञासन को एकता क सिद्धात का विरोध सरकार के भिल्लेमल्त 
भग द्वोते हुए भो दिद्वारको की दुष्टि मे उतमे एक खावयवी एकत्रा पाथो जाती है ( 
शाप्तत के विभिन्‍त अग मानव-शरीर वे बगो के सम्ााम एक दूसरे से सम्बन्धित तथा 
एर दूधरे पर तिभर होते हैं। परन्तु अध्यक्षात्मक प्रगात्रों में व्यवस्यापिका और 
कार्पपातिका मे कोई सम्दस्ध नही रहता | इससे शाछत मे एकता प्रमाप्त हो जाती 
है और दोनों विमाषों मे मापस मे सौचातानी प्रस्स्म हो जातो है जो भच्छे शाप 
के लिए बत्यपिक महितकर है । 

(2) शास्रम मे गतिरोध को सःमायमा--अध्यक्षा टमक शासन में व्यवस्थापिका 
और कायपानिका एकदूसरें से पृथक्क ठपा स्व॒तल्थ् रहती हैं! उनमे आपस मे 
सहयोग भोर सामंजस्य का अभार रहता है । उतमे आपसी मतभेद के वारघ अनेक 
बार शास्त्र मे गतिरोध उ-पस्त हो जता है। यद गतिरोध उम्र समय भीषंग रूप 
धारण कर लेता है जब शक्ट्रपति एक राजनोतिक दल का हो और व्यव्राधापिका 
में इृरे राजनीतिक दल का बहुमत हो । अमरीकी शासन-प्रणाली में ऐसा गतिरोप्न 
अनेक इ९ उपत्यिव हूमा है ? 

(3) हिरहुश हपा अवुत्तरदायों शासन -एस्मोन के बवुसार, * अध्यक्षात्मकत 
प्राप्त निरकुश, अनुत्तरदायों त्द! हानिकारक होता है ।” यह निरदुश इसलिए है 
कि हाप्ट्रपति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के तियस्तरण मे स्वतन्त्र होता है त्या 
गेंद मएने छार्द-काख में बहुत कुछ सबमाने ढंग से शाधत बार सकता है।गई 
धनृत्तरदायी इसलिए है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्र 
उत्तरदायी नहीं है तय ध्यवस्वापिका साध्यारषतथा उस्ते उसके कायेकाल दी 
पाप्ति के पूर्व पदच्युत भी नदी कर सकती है। ऐसी स्थिति के एक पहल्य/का्ी 
चपष्टरतिं अरनी शक्तियों कह मनपतों डसे ते प्रयोग करके राष्ट्र हित को हुति पहूँ वा 
सकढ़ा है ३ 

(_+) उत्तरशाविख् को अकहिचता -उत्तरदीरिस की दृष्टि से भःयप्नार्क 
शायतर दोषपूर्ण है । इस शासत व्यवस्था मे प्रसानस में दि कोई बुराई उत्तल हीती 
है दो कार्यपालिका इसके लिए व्ववस्थातिसा को गोद व्यवस्थारिका इसके लिए 

पैयेवासिक्ा को जिस्मेदार 5हदाने का अ्यतन करती हैं । ये दोटो विसाय एक'दूएरे 
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से पृथक रहकर का करते हैं, अतः दोनों मे अपने-अपने उत्तरदायित्व को एक- 
दूसरे पर डालने की श्रवृत्ति रहती है । उत्तरदायित्व की इस अवहेलना से राज्य के 
हितों को हाति पहुंचने की सम्भावना रहती है । 

(5) लधोत्तापन अथवा परिवर्तेतगीलता का अभ्ाव-अध्यक्षात्मक शासन 
में देश की बदलती हुई परिस्पितियों के अनुरूप परिवतंन सम्भव नहीं है। 
उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति देश मे चाहे क्रिवना ही कुशासन करे अथवा बह परिस्थितियों 
का सामना करने में चाहे कितना हो अकार॑कुशल हो परन्तु कार्यकाल की समाप्ति से 
पूर्वे उसे पदच्युत नहीं क्या जा सकता है । इसी प्रकार थदि राजकीय नीतियो के 
सम्बन्ध मे व्यवस्थापिका के विचार राष्ट्रपति के विचारों से मेल नही खाते हों, तो 
भी राष्ट्रपति को उम्रे भग करके दुद्यरा चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। अत इस 
प्रणाली से परिवर्तनशोलतया का अभाव रहता है । बैज्जहाँट ते इस भम्बन्ध मे लिखा है 
कि “आप अपनी सश्कार को पहले से हो निश्चित कर देते हैं | घाहे यह आपके 
लिए उपयुक्त हो अपवा नहों हो, चाहे यह आपको इच्छा क अनुझूल हो अथवा 
प्रतिकूल हो, चाहे यह ठीक प्रकार से कार्य करती हो अथवा नहीं करती हो, आप 
कामून को अनुसार इसे बनाये रखने के लिए बाध्य हैं ।”! 

(6) प्रशासह्तीय छा्यकुशदा के लिए हानिकाररक--अध्यक्षात्मक्ष शासन 
प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा कार्यवालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य का अभाव 
रहता है जिसके कारण दोनो ही विभागों का काय॑ ठीक अ्रकार से नहीं चल पाता 4 
कानूनों का गिर्माण देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो तथा शासन जन-हित मे 
चले, इसके लिए शासन के इन दोनो विभागों को एक-दूसरे के निरन्तर सहयोग 
की आवश्यकता रहो है। गातेंर ने लिखा है कि “इस पद्धति में राष्ट्रपति तथा 
उसको मंत्रिपरिषद का कानून निर्माण के क्षेत्र में कोई सोधा हाथ नहीं रहतवा। 
दपवस्थापिक्ता तथा कार्यपालिका के बीच गतिरोध तथा सामजस्यपूर्ण सहयोग के 
अभाव के फारण शक्षित एवं कुशलता में कभी आतो है तथा कानून निर्माण भो 
जनमत की शक्तित से प्रघावित नहीं हो पाता (” 

(7) विदेश नोति फे क्षेत्र में कमजोरो तथा अनिश्चितता - अध्यक्षात्मक शासन 
प्रणाली में राज्य की विदेश नीति सशक्त नही ) पाती है। इममे राष्ट्रपति को 
वैदेशिक सम्बन्धों के सचालत में व्यवस्थाविका की स्टोकृति पर सिमंर रहना पढ़ता है+ 
अत इस प्रणाली में सरकार की विदेश नीति प्रय कमजोर तथा अनिश्चित रहती 
है । यह स्थिति उत्त समद गौर मप(वह हो जातो है जद राष्ट्रपति एक दल का हो हि 
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था व्यवस्थादिका में दूसरे दल का बढुघत हो । अत “यह प्रणात्री ससदोय प्रभाली 
। तुलना से ध्योग पर अधिक निर्भर रहतो है ।" 

(8) शाजनोतिक शिक्षा में कमौ--अध्यक्षात्मक शास्तत व्यवस्था में कार्य 
लिया तथा व्यवस्थ।पिका के बीच पारस्परिक सम्बन्ध म होने के कारण जनता को 
ज॑नीतिक शिक्षा प्राप्त होने के अवसर बहुत कमर होते हैं। समदोय शासन में मन्त्री- 

व्यवस्पापिका की बैठकों में भाग बेते हैं, सदस्यों के प्रश्नों तथा भालो वनागो का 
पर देते हैं, सादाताओं के निरन्तर सम्पर्क मे रहने हैं तथा विरोधी दल सरडार 
3 बालोचना करते हैं। इन सत्र बादों से जतता में राजनोलिक चेतया जाप्रत होवी 
नया उम्ते राजनीतिक शिक्षा आआरात्त होती है । 

(9] झय दोष इस पद़वि में सष्ट्रपति के चुनपद के रूमय बहुत उत्तेजना 

रहती है। सत्ता एक व्यक्त पर तिर्मर होने के कारण इसने क्रान्ति अथवा अशान्ति 
हा अधिक भय रहता है । 


सप्तदीय एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं की घुलना 
संसदीय एवं श््यक्षात्मक व्यदस्धाओं कौ तुलना प्रमुख रूप से उनके सगझम 
एवं कार्यों के सम्बन्ध मे को जा सकठी है। दोदो व्यवस्पाओ मे प्रमुख अख्तर 


निम्तलिखित हैं 
संगठन के सम्बन्ध में तुलना 

() कार्यपासिका के प्रधान को रह्पिति मे अन्तर प्रयम तो, ससदीय 
शासन में दो कार्यपालिकाएँ होती मे - एक नाम-मांत्र की दथा दूसरी वास्तविक । 
इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन में केवल एक ही कार्थपालिका होती है। द्वितीप, 
मसदीय शासत से कार्यवालिका का प्रघान साममात्र का अध्यक्ष होता है। यद्या 
सैद्धान्तिक दृष्टि से शासन की समस्त शक्तियां उस्ती मे निहित रहती है परन्तु यह 
ओऔप च रिकत! मात्र है क्योंकि उसकी इन शक्तियों का प्रयोग ध्यवहार में भग्त्रिमण्ठल 
के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत अध्यप त्मकू शासन में कार्यपालिक्ा का 
प्रधान नाममात्र का अध्यक्ष ने होकर वास्तविक शापक होता है। तृतीय, ससदोय 
शासन मे राउप का अध्यक्ष के दल राज्य करता है, शासन नहीं, जबकि अध्यक्षात्मक 
शाप में अध्यक्ष राज्य भो करता है तथा शासन भो । 

(2) कायंकातत सम्दत्धों अन्तर -सशदीय शासन में वास्तविक “कार्येपालिका 
अर्थात पर्व्रिपरिषिद का कांयंकाल निश्चित नहीं होता। वह स्यवस्वापिकां के 
बवारा पर्य््त हो अपने पद पर रहती है तथा व्यदस्थापिका अविषदाप्त कः प्रस्ताव 
पास करके उसे कभी भी पदच्युत कर सकती है। इसके विषरीत अध्यक्षात्मक शाप्तन 
में कार्वपालिशा का कार्पफाल निनिश्चत होता है तथा स्यवस्योपिका महा|्धियोध् के 
अतिरिवत उसे कार्यकाल की सपाप्ति के यू अन्य डिस्ी भी प्रकार से पदच्युत नहीं 

ज्ती ॥ 
मूल सिद्वा०, 25 
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(3) श्यवस्थाधिका तथा कार्यपालिका के पारस्परिक सम्तन्धों में अन्तर-- 
ससदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिवा के बीच परम्पर घरिष्ठ 
सहयोग एवं सामजस्प रहता है । इसमे कार्यपालिका व्यवस्थाविका से स्व॒तस्त्र नही 
रहती बल्कि वद्द व्यवस्थापिका की एक समित्ति मान्न होती दहै। इसके विपरीत 
अध्यक्षात्मक शासन-प्रभाली मे ब्यवस्थापिका तथा कार्यवालिका एक-दूसरे से पृथ्रक 
एथ स्वतम्त्र होती हैं ओर दोनो का कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है|) 

(4) मस्त्रिपरियद से सम्बन्धित अस्तर-इस सम्बन्ध में दोनों शासन- 
प्रणालियों मे चार प्रमुख अन्तर हैं 

प्रथम तो, समदीय शासन में वास्तविक कार्येपालिका अर्थात्‌ मम्विमण्डल के 
झदस्य ध्यवस्थापिका मे से ही लिए जाते हैं, वे ब्यवस्थादिका की बैठकों मे उप-चत 
होते है, ये कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यों मे भाग लेते हैं तथा ब्यवस्थापिका का मार्य॑- 
दर्शन व रते हैं। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासत मे राष्ट्रपति तथा मन्त्रिगण 
व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते वे उस्तकी बैठकों तथा कानून निर्माण सम्बन्धी 
कार्यवाहियों में भाष गहीं लेते ओर ग वे उसका नेतृत्व ही करते हैं । 

ट्रतीय, समदीय शासन-ब्यवस्था मे मन्त्रियण व्यवस्था पिका के प्रति उत्त रदायी 
होते हैं जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली मे बे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उतरी 
नियुक्ति तथा पदच्युति राष्ट्रपति की इच्छा पर निभेर करती है । 

तृहोप, सतदीय शाप्तन में मन्त्रियों कौ ल्थिति बहुत उच्च होती है। वे 
प्रधानमन्त्री के सेवक न होकर उमवे साथी होते हैं। परम्तु अध्यक्षात्मक शासन म 
मन्तियों की स्थिति इतनी उच्च नहीं होती । वे राष्ट्रपति के समकक्ष न द्योकर पूरी 
तरह उसके अधोन होते हैं । 

चतुर्थ, ससदोय शायत में मन्जिमण्डल वे सदस्य एक ही राजनीतिक दल मे से 
लिये जाते हैं जिमते उतके विधारो तथा प्विद्धान्तो मे एकहूपता रहे । इसके विपरीत 
अध्यक्षात्मक शासन में सन्त्रियो 4। चयन राष्ट्रपति के द्वारा उनकी योग्यता के आधार 
पर किया जाता है | थे किसी भो राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं । 

कार्पों के सम्बन्ध में तुलना 

(7) एक उत्तरदायी तथा दूसरी अनुत्तरदायो--अध्यक्षाप्पक शाप्तत की 
ठुलना में सप्तदीय घासव अधिक लोकतान्त्रिक है क्योंकि इसमे शासन जनता हर 
इच्छाओं के अनुमार चलता है | मन्त्रिमण्डल अपने समस्त कार्यों के लिए जनता 
प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होता है । बध्यक्षाप्मफ शासन में राष्ट्रपति तथा 
सबत्त्रिगश अपने कार्यों के लिए व्यदस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नही होते । राष्ट्रपति 
सविधान द्वारा निश्चित की गयी सीमाओ के अन्दर रहते हुए जो चाहे सो कर 
सकता है | 

(2) एक लचीोलो तथा दूसरी कढोर--ससदीय शासन में परिवर्तित 
परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, अत. बहु लचीली अपवा 
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परिवर्तनशील व्यवस्था होती है। इसके विपरोत अध्यक्षात्मक शासन में समय और 
परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं क्रिया जा सकता है । राष्ट्रपति तथा 
ब्यवस्थापिका दोनों का चुनाव एक तिश्चित अवधि के लिए होता है तथा इस अवधि 
पे पूर्व दोनों में से किसी को भी हृठाया नहीं जा सकता है। 

(3) एक में शक्तियों का पृथक्करण नहीं तथा दूसरी में शक्ितयों फा 
प्रथक्शरश -समदीय शाम्नन में शक्तियों का पृथत्क्रण नही होता । इसके अ्रन्तगंत 
मस्व्रिमण्डल शासन सम्बन्धी कार्य तो करता हो है परन्तु ब्यवस्थापिका मे उसके दल 
का बहुमत होने के कारण ध्यवहार में वह उन कारों को भी करता है जो 
ब्युवस्था पिका कै माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मस्त्रिमण्डल हो समस्त महत्त्वपूर्ण कानूनों 
की रूपरेसा तँयार करता है उत्ती का कोई सदस्य व्यवस्थापिका में उनको [प्रस्तावित 
करता है तपा व्यवस्थापिका से उनको पारित करवाता है। मन्त्रिमण्डल ही यह निर्णय 
करता है कि जनता पर कौन से नये कर लगाये जाएं तथा कौन-से समाप्त किये जाएँ। 
यही देश का वाविक बजट तैयार करता है ॥ इस प्रकार ससदीय शासन से 
मस्व्रिमण्डल ही दास्तव में कानूनों का निर्माण करता है, वहों वित्त पर नियन्त्रण 
रखता है तथां वहौ देश का शासन चच्ताता है। सक्षेप मे, हम यह कह सकते हैं हि 
अपने बहुमत के कारण मन्त्रिम'डल व्यवद्वार मे सर्वेर्वा बन जाता है । 

परन्तु दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन में शक्तियों का पृथक्करण होने के 
कारण व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का क्षेत्र पृथर-पृथक होता है। इसके अस्तग्रेत 
राष्ट्र पति तथा मस्त्रियण कानून निर्माण की बार्यवाहियों मे भाग नहीं लेते । उनका 
कार्य-क्षेत्र केवल भ्रयासन तक ही सीमित रहता है । 

ससदीय तथा अध्यक्षात्मक शास्तन का अन्तर स्पध्ट करते हुए बेजहॉंट ने 
लिखा है कि '्यवस्थापिका तथा कार्यपपालिका शब्तियों की एक दूसरे से स्वतन्त्रता 
अध्यक्षाससक शासन का विशेष लक्षण है आन दोनों का एक दूसरे मे समोग तथा 
घनिष्ठता ससर्रीय शासन छा सिद्धाग्त है । ए । 

निषश्पं - ससदीय एव अध्यक्षात्मक दोनों शासन-प्रणालियों के गुण और 
दोषों को विवेचता करते के पश्चात यह बिचार करना आवश्यक हो जाता हैकि 
दोतो में से बौन सो शासन प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है। सयुवत राज्य अमेरिका तथा 
लेटिन अमेरिकन राग्यों को छोडकर ससार के प्राय सप्ती लोकतान्विक राज्यों ने 
। ससदीय शासन-प्रभाली को अपनाया है । इससे यह प्रकट होता है कि सद्ार के 
अधिकाश राज्यों का पझुझाव ससंदीय प्रणालो बी ओर है। ससदीय शासनत-प्रणाली में 
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कुछ ऐमे गुण पाये जाते हैं जो अध्यक्षात्मक शासन में नहीं पाये जाते ॥ उदाहरणार्थ, 
संसदीय शासन में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के बीच सहयोग ऐंव सामजस्प के 
कारण शासन में कुशलता आ जाती है तथा शासव जनहित में चलता है । इसके 
अतिरिक्त व्यवस्थापिका के श्रति उत्तरदायी होने के कारण मन्त्रिमण्डल निरकुश नहीं 
हो पाता है । अत संसदीय शासन अधिक स्ोकतान्तिक माता जाता है। 

ससदीय शासन के विषय में यह कहा जाता है कि यह निर्णय की शीघ्रता के 
श्रभाव में असाधारण परिस्थितियों ठथा सकटकाल का सामना करने के लिए अधिक 
उपयक्त नही है। परस्तु इस दोप के कारण उसे त्यागना सही नही माना जा सकता । 
इसके लिए तो पद मावश्यक है कि आरतोय सविधान के समात संसदीय देशो के 
सबिधानों में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वे सकटकाल का आसानी से सामना 
क्र मर्के । इस प्रकार तुलनात्मक विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 
अध्यक्षात्मक शाप्तन प्रणाली की तुलना मे ससदीय शासन-प्रणाली अधिक उपयुक्त 
एव श्रेष्ठ है । 


अभ्यास के प्रश्न 


4.. सगदीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए तथा उसके गुण एव 
दोगों की विवेचना कीजिए । (राजस्थान विश्व०, 977) 

2... सगदीय सए्कार बया है 7 इसके गुण और दोप समझाइए । 
(राजस्थान विश्व० 973, 975) 
3, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के प्रमुख सन्नणों का परीक्षण कीजिए तथा उसके गुण 


एव दोधों की विवेचदा वबीजिए । (राजस्थान विश्व० 978) 
4. समदीय एवं अध्यक्षाध्मक व्यवस्थाओं की तुलना उनके मगठन एवं कार्यों के 
मन्दर्म में करें। 


5. संप्तदीय व्यवस्थाओं वे मफ़न क्रियाल्वन हेतु अतिवार्य परिस्थितियों का 
परीक्षण कोजिए । 

6. सरादीय एवं अध्यक्षात्पक च्ासन-ग्रणालियों की तुलनात्मक विदेचना कीजिए। 
आप इनमे से किस्ते अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तथा क्यों २ 

4... ससदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन मो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए | 
दोनों में अन्तर स्पष्द वीजिए । 

8 ससदीय शासन प्रणाली से आप कया समझते हैं ? भारत मे इसके अनुभवों के 
इदाहरण देते हुए इसके गुणों और अवगुणों का विवेचत कीजिए । हि 


(राजस्थान विश्व०, 979) 
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एकात्मक व सघात्मक शासन 
[ण्प्रग॥एए 4घए० ॥ऋए 874, 60:फ्रारह्रायप] 





/एक्ात्मक शासन-प्रणालों में शासन तथा प्रशासन प्रस्बन्धी समस्त 
गापमलों में अस्लिए सत्ता और निपमप्रण केन्द्रीय सरकार के हाथ में होतो 
है, परग्तु सघीष घासम में यह अन्तिम शासन सत्ता एवं नियन्त्रण क्षेख्ीप 
एवं स्पानीय शाहर्रों में विभाजित होती है ।'” +गानेंर 


नजीणा+-+_+_+_+_..-.... 


प्रसिद्ध विघारके डॉ० गानेर के मतानुस!र राज्य में श्किियों के केस्द्ीयकरण 
तथा वितरण ओर केन्द्रीय तवा स्थानोय अधिकारियों वे! पारस्तरिव' सम्बधों के 
आधार पर शासत का यर्गोक रण दो रझूथो मे किया जा राकता है -एकाहमक तथा 
सघाश्मक ) यहाँ हम शासन के इन दोनों रूपो का विस्तार से विवेव्रन करेंगे। 


एकात्मक ज्ञासन 
(एग्राग्राप 6ध्ग्रणशा) 

अर एवं परिभाषा --एकात्मक शासन वह द्ोता है जिसमे शासम्‌ को सम्पूर्ण 
__ शक्ति संविधान के अनुसार केख्र में विहिंत होती है झेती है तथा स्थानीय सरकारें अपनी 
शक्तियाँ और स्वायत्तता केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं। पहाँ तक कि उतका 
अस्तित्व भी केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर ही निभंर करता है । इस प्रकार सविधान 
द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को ही सौंपी जाती हैं तथा शाधन 
को सुविधा की दृष्टि से केद्वीय सरकार उनम से कुछ घक्तियां स्घातीय सरकारों को 
अ्रदात कर सकती हैं। इस तरह स्थानीय सरकारों को शक्षितयाँ केन्द्रोय सरकार से 
ग्राप्त होती हैं, सविधान से नहीं । 

विभिन्न विद्वानों ने एकात्मक शासत को निम्नलिखित परिभावषाएँ दी हैं? 

गार्गर वे अनुसार, "एशारमक शासत बहु श्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा 
शाप्तन की सम्पूर्ण शक्ति एक अथवा एक से अधिक अं को प्रदान कर दो जाती है 
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ओर ह्थानोय सरकारें अपनी सत्ता, स्वायत्तता तथा अपना जरित्त्व भी उस्ती से प्राप्त 
करती हैं।/! 

डायरी के शब्दों मे, ' एक क्के'द्रोय शक्ति के द्वारा सर्दोच्चि विधायों शक्ति का 
पअयोग किया जाना ही एफात्मक शासन है ।”* 

झों० फाइनर के अनुष्टार, ' एडात्मक राज्य वह है जिसे सप्स्त सत्ता एव 
शक्ति मेले केन्द्र में निहित रहतो है ओर जिसको इच्छा तथा जिसके अधिकारी 
समस्त क्षेत्र पर बंधानिक रूर से स्वंशक्षितमान होते हैं ।”? 

विलोबो के शब्दों मे, “एकात्मक राज्य मे शाप्तन को समस्त दाकितयाँ मौलिक 
छप में केक्टीप सरकार के हाथों मे रहती हैं और वह सरकार अबनो इच्छानुसार 
इन शवितयों का क्षेत्रीय इच्छाइयों मे वितरण करने में पूर्ण स्वतस्त होतो है ।/* 

वर्तेमाव समय में इमलैण्ड, फ्रास, इटली बेल्गियम, हॉलेण्ड, जापात आदि 
अनेक राज्यों मे एकात्मक शासन है । 

एष्लाश्मक शासन के सुल्‍्य लक्षण- एकात्मक शातग के मुहय लक्षण 
निम्नलिखित हैं 

(।) शक्तियों का विभाजन महों --ए३त्मकू शासन में सविधान द्वार केसर 
तथा इकाइयों के बोच शासन की धक्तियों का बेंटबारा नही किए जाता है । इसमे 
सम-त शागन सत्ता केस्द्रीय सरकार मे निहित रहती है। इस तरह इसमे शवित का फेवज 
एक' ही स्लात होता है और सारे देध का शासन उमी की इच्छा के अनुसार चलता है। 

(2) स्वानोय सरकारों को ह्वतस्त्र सत्ता नहीं -प्रशासन को छुचाए छूप 
से चलाने के लिए एकाव्मक राज्य को अनेक इकाइयों में बॉँटा जा सकता है परम्तु 
इन इकाइपों की सत्ता न तो स्वतस्त्र होती है और व मौलिक ही। ये इकाइयों मथवा 
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“थानौय सरकारें अपने अधिकार तथा -वायत्तता केद्रोय सरकार से प्राप्त करते 
है, मविधान पे नही । यहाँ तक कि दे अपने अस्तित्व के लिए भी केंद्रीय सरकार 
की इच्छा पर निर्भर रहते हैं । थे केन्रीय सरवार के अभिकर्त्ता /8857) मात्र 
होते हैं । 

(3) इकहरी नाग्रिकता--एकात्मरू शासत वाले राश्गे मे इकहरी 
नागरिकता, इकहँरी न्‍्याय-ब्यव था तथा इकहरे शासन की व्यवहथी होती है । 

सक्षेप मे हम यह कह सकते हैं कि एकात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार 
सर्वशक्तिमान होती है तथा स्थानीय सरहारें केस्द्र की केवल एजेण्ट मात्र होती हैं। 

एका्मक शासन के गुण --एव्रात्मक शासन-प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाये 
जंते हैं 

(]) प्रशासन में एकरूपता एकात्मक शासन में दासन को एकहूपता पायी 
जाती है। सम्पूर्ण राज्य मे एक ही प्रकार के कानून होते हैं तथा समान ढंग से उनको 
ब्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार मम्पूर्ण राज्य के प्रशासन में एकरूवता बनी 
रहती है | इसके अतिरिक्त एकत्मक शासन मे नीति सम्वस्धी एरुझूपता भो पायी 
जाती है । इस प्रकार के शासन में नीति साम्दस्धी सम त निर्णय के ख्रीय सरकार द्वारा 
लिए जाते हैं । अत निश्यों से एकरूपता का होता स्वाभाविक है। 

(2) शासन में दुइता व छुशचता--एकास्मरू शासन में दृढ़ता व कुशलता 
पायी जाती है । इसमे न तो अधिकारों के सम्बन्ध मे बोई झगड़ा होता है और न कई 
स्तरों पर लम्त्रे विचार विभर्श करने पडते हैं। थत तिर्णय लेने में तथा उनको 
क़ियान्ित करने से केस्द्रीय सरकार दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इसके 
अतिरिक्त इस शामन-एणाली में शासन का सम्पूर्ण उत्तदायिस् केद्वीय सरकार पर 
ही रहता है। नीतियों का निर्धारण तथा शासन का सचालन 0ऊ ही ल्थान से होता 
है । फलम्दरूप शासन में दृढ़ता के साथ स्लाप कुशलता मोछा जाती है। गेटल के 
प्रतानुसार, “प्रशासन के क्षंत्र में शक्तिसावन्‍नता, शक्षितयों का एक ही सह्वा मे 
केट्रीयकरण, उत्तरदायिष्व की स्पष्टता, छ्ेप्राधिकार को निश्चितता शक्ति के लिए 
छप्णें का सभाव एक सके शासत छो देन हैं ।/” 

(3) राष्ट्रीय एकला-एंकात्मक शाप्तर में काबूनों तथा नीवियो की एकरूपता 
एक समान प्रशासनिक ब्यवस्था, एक ही प्रकार की न्याय व्यवह्या तथा इकहरी 
नागरिकता के कारण सम्पूर्ण राज्य एकता के सूत्र में वंध जाता है। इसमे वाणरिकों 
की निष्ठा ओर भक्ति का बँटदारा नहीं होता। फलस्वरूप एकात्मक शासन में 
राष्ट्रीयता को भावना में वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है । 

(4) सपने की सरलता -सणठन को दृष्टि मे एकात्मक कीउन बहुत सरल 
होता है। इसमें मे हो दोहरी शासन व्यवस्था होती है न दोहरी तथिरिकता होती है 
ओर न कैन्द्र तथा राज्यों के बीच क्िप्तों प्रकार का विवाद उठते को कोई आशरा ही 
रहती है । संविधान के अनुसार केसर में एुक ब्यवस्थापिका, ब्यपलिव/ तथा 
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न्यायपालिका का गठन पर्याप्त होता है अत॑ एकात्मक शासन का सगठने 
सरल होता है। 

(5) सकृटकाल के लिए अधिक उपयुक्त -किसो भी प्रकार के सकट का 
सामना करने के लिए शीघ्र तापूर्वेक निर्णय लेने तथ। उन निर्षयों को त्ियान्वित करने 
की क्षावश्यकता होती है । उस समय शासत वी सप्रस्त झ्क्ति का निर्देशन व नियस्त्रण 
एक स्थात से होना चाहिए । ऐसा एकात्मक शासव में हो सम्भव है क्योकि शासन 
की समस्त शक्तियां कैन्द्रीय सरकार के हाथ में रहती हैं। इसलिए एक्ात्मक शासन 
को सकटकाल के लिए अत्यन्त उपयुक्त्र माना जाता है । 

(6) लचीलापन- विलोबी के मतामुसार एकात्मरु शांसन का बहुत बड़ा 
गुण उसका लचोलापन है । इस प्रणाली मे इतता लचीत्ापन होता है कि समय और 
परिस्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार साधारण कानूत-निर्माण की थ्रक्रिया द्वारा हो 
सर्विधान में आदश्यक परिवर्तन कर सकती है । तिप्क्प यह है कि एक्त्मक शासन 
में परिस्थितियों का सामना करने के लिए केन्धीय सरकार द्वारा आम्तरिक व्यवस्पा 
में बाछित परिवतेत्र किया जा सकता है । 

(7) छोडे राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त - गान र के मतानुसार, ' एकात्मक 
शासन ऐसे छोटे राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां बनपतस्या में एक्‍्रुपता हो 
ओर विशेषतया जहाँ फो जनता से स्थानीय ह्वशासन सम्बन्पी आदत तथा क्षमता 
का उच्च स्तर तक विकास नहीं हुआ हो ।” 

(8) छर्च में कमी -- एकात्मक शासन सधात्मक शासन की तुलना में कम 
खर्चीला होता है क्योकि उप्तमे केद्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त दोहरे 
अधिकारी शा दोहरी सेवाएँ नही होतीं + 

(9) आउ्तरिक सुरक्षा तथा वेदेशिक मामलों क्षे सचालन में सक्षम-देश की 
सुरक्षा तथा क्षम्त्राष्ट्रीय क्षेत्र मे युद्ध सन्धि तथा समझोते ज॑सी समस्याओं के समा* 
धान के लिए निर्णय की शीघ्रता तथा नौति एवं उमके क्रियास्वन में एकरूपता की 
अत्यत आवश्यक्ता होती है। इस दृष्टि से एकात्मक सरकार अधिक सक्षम एवं 
उपयुक्त होती है । इस सम्बन्ध में बिलोबी ने लिखा है कि “देश फो सुरक्षा मचा 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध से एकश्मक राज्य को शवित और वृढ़ता पूर्णतया 
स्पष्ट है क्योंकि ऐसे राज्य मे शक्ति का कोई सधर्ध नहीं होता, काम के उत्तरदायित्व 
के सम्द ध में कोई भ्रम नहों रहता, अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण नहों होता तथा 
ऐसा दोहरा काम या वोहरा सगठन नहीों होता जिसे सुरम्त संभाला और ठीोकून 
किपा जा सके ।”” 

एकाश्सक शासन के दोष--एकात्मक शासन के मुख्य दोप निम्नलिखित हैं 

() शासन की कुशलता में क्मी-- एकात्मक शासन मे प्रशासन के समस्त 

बार्य केन्दीय सरकार के दारा ही किये जाते हैं | फ्लस्वूप केन्द्रीय सरकार फे वास 
काम वा भार बहुत औघधक बढ जाता हैं । इसेमे प्रशात को कार्यकुशलता में कमी 
मा जातो है। एक तो काम घीरे धोरे होता है बोर वह भी ठीक से नहीं हो पाता । 
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(2) स्थानीय हितो को हानि-- एवं त््मतव शासन में शासन-शक्‍क्ति एक स्थान 
पर केन्द्रित होती है । अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों मे उलझे रहने के कारण केन्द्रोय सरकार 
के लिए यह सम्भव नही कि दह देश के विभिन्‍त भाभो की आवश्यकताओं को ठीक 
प्रकार से सपझ् सके तथा उनका निराऊरण कर सके । इससे स्थानीय द्वितो को 
हानि पहुंचती है । 

(3) ढ्रेद्वीय सरकार को निरकुशता का भ्रय--शक्तियों के केद्धीयकरण के 
कारण एकात्मक शासत मे केन्द्रीय सरकार क निरकुश हो जाने की आशा बनी 
रहतो है । पद्दी नही, भक्ति के केन्द्रित हो जाने से सत्ताघारियों के भ्रष्ट हो जाने को 
सम्भावना भी बढ़ जातो है जिसका प्रभाव नाथरिको पर भी बुरा पड़ता है । 

(4) नोकरणशाहो का शासत-वर्तमात समय में अत्यधिक कार्य-भार होने के 
कारण केन्द्रीय मरवार में इतनो क्षर्ता नही होतो कि वह स्थानीय भर प्रादशिक 
कार्यों को कुशलतापूर्दक कर सके । दूरी पर बठ हुए राजनीतिक अधिका रियो को यह 
पतला बलना कठिन है कि किछी स्थान विशेष अथदा क्षेत्र को बदा आवश्यकत्ताएँ हैं 
और उत्तको कम खर्च मं तथा सुगमतापूईक किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। 
अत इस प्रणाली के अन्तर्गत शासन-दक्ति नौकरशाहो के हाथो मे चलो जाने की 
सम्भावना रहती है । 

(5) स्थानीय स्व शासन को उपेक्षा--स्थानीय स्वशासन को लोकतनन्‍्त्र का 
आधार माना जाता है परम्तु एकात्मक शासन से स्थानीय स्वशासत को वह महत्व 
प्राप्त नही होता जो उसे लोकतन्त्र में मिलना चाहिए । गद्चपि एकात्मक शासत में 
स्पातीय स्पाएं होती हैं परन्तु ये सल्थाएं अपनी शवित, स्वायत्तता तथा यहाँ तक 
को अपने अत्तित्व क लिए भी केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती हैं। एकांत्मक 
शासन मे स्थानीय सरकारो पर केन्द्रीय सरकार का कठोर नियन्त्रण रहता है जिसके 
कारण इनकी उपयोगिता केवल साममांत्र के लिए रह जाती है । 

(6) राजप्रोतिक शिक्षण का अधाव-- एका मक दासन में स्थानीय जनता 
को शात्तन के कार्यों मे भाग लेने का पूर्ण अवसर सही मिलता । इससे सावंजनिक 
कार्यों भें जनता की रवि बन हो जाती है और बह इनके प्रति उदासोन होने लगती 
है। शासन कार्य मे भाग लेने का अवयर ने प्िचते के कारण जनता को राजनीतिक 
शिक्षण नहीं मित्र पाता । इस प्रकार एकात्मक शासन में लोकतन्त्र के उस बड़े 

उद्देश्य की पूर्ति आसानी से नहीं होती जिसे हम सार्वजनिक राजनीतिक शिक्षण 
कहते हैं । 

(7) िशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त--छोटे राज्यों के लिए एकाध्मक 
शांसत भले ही उपयुक्त हा परन्तु ऐसे राज्यों के लिए तो यह नितान्त अनुपयुक्ता है 
जिनका क्षेत्रफ्ल डडा हो, जिनको जनसंख्या विशाल हो तथा जहाँ विभिन्‍न भाषा, 
नस्ल, धर्म तथा सह तियों के लोग रहते हो + ऐसी विविधताजओं वाले राज्यों के लिए 
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तो सघाध्मक्र शासन-अ्रणाली ही अधिक उपयुक्त हो सकती है क्योंबि संघ ही 
विविधताओं में एकता ला सकता है । 

डॉ० गानेर ते एकात्मक शासन के दोधों का वर्णन करते हुए लिखा है हि 
“एंकात्मक शासन स्दानोय प्रेरणा का दमन करता है, सार्वजनिक कार्मों मे रचि को 
बढ़ाने की अपेक्षा घटाता है, स्थानीय सरकारों को शक्ति को डुर्गल बनाता हैं मोर 
केन्द्रित नौफरणशाही के दिक'स को सुलप बनाता है (7! 

सघात्मक शासन 
[कोन 50लाएशा) 

अर्थ एक परिभाषा एकात्मक सरकार के नतिरिक्‍्त शाधन का एक अस्य 
प्रकार 'सधात्मक हासन! है ॥ 'सध! शब्द का विकास लैटित भाषा के 'फोएड्स' 
(7००४७५) शब्द से हुआ है जिमका #थ है सम्धि पा समझौत। | अत शब्द ब्यु्पत्ति 
को दृष्टि से सध-राज्य का अथे "पमझोते द्वारा निर्मित राज्य है ) सर्वेधानिक दृष्टि 
से सध राज्य का निर्माण एक लिखित समझते द्वारा होता है जिसे संविधान कहते 
ह। सविधान द्वारा सधीय सरकार तथा इकाइयो की सरकारो के बीच शक्तियों का 
स्पष्ट विभाजन बर दिया जाता है। उतमे किसी प्रकार का परिवर्तत सर्वधानिक 
संशोधन प्रक्रिया अयवा दोनों सरकारों क्री सहमति से हो सम्भव होता है ) इस 
प्रकार दोनों सरकारों को शवितियाँ मौलिक होती हैं तथा दोनों का अस्तित्व संविधान 
पर निर्भर करता है, न कि एक-दूसरे की इच्छा पर। इस प्रकार सघ-राज्य दो प्रकार 
को समकष्ठ सरकारों का राज्य है । 

विभिन्‍न विद्वानों ते सघात्मक श्रासन को निम्नलिखित परिप्राधाएँ दो हैं 

“सपाध्मक राज्य वह राग्य हे जिससे सत्ता एवं शक्षित का एक भाग सघोष 
हकाइयों में लिहित रहता है ओर दूसरा घाग केन्द्रीय सरथा में, जो क्षेत्रीय इकाइपों 
के समुदाय हारा जान-धुश्कर संगठित को जातो है ।”? -+फाइनर 

>प्धात्मक राज्य एक राजनीतिक समझोता है जिसका सक्ष्य राष्ट्रीय एकता 
हपा राज्यों के अधिकारों में मेल्र स्थापित करना है । * -+ डॉयसी 
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“सघात्मक राज्य राज्यों का वह सपठन है जो नये राज्य का निर्माण 
करता है |”? --हैमिल्टन 

फ्लोगैत के शब्दों में, “सघात्मक शासन वह है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध 
में एक समान हो परन्तु आस्तरिक्त शासत्र दी दृष्टि से वह अनेक राज्यों का 
योग हो 7 

सघात्मक शासन के सम्बत्ध मे प्रो० गानर की परिभाषा अधिक स्पष्ट एवं 
श्रेष्ठ है। उतके अनुमार, “सघात्मक शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केन्द्रीय 
तथा हस्पानीय सरकारें एक हो भप्रभुत्व शवित के अप्लोन होतो हैं तथा ये दोनों प्रकार 
को सरकारें अपने कपने क्षेत्र में सर्वोच्च होतो हैं जिसका तिर्धारण सविधान अपवा 
सस्तद के होतन द्वारा होता है ।”* 

वर्तमान समय में अमरीका, भारत, कनाडा सोविषत रूस, स्विटज रलैण्ड 
आदि देशों में सघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाथा गया है । 

सघात्मरू शासन के ब्रावश्यक्ष लक्षण- सघात्मर' शासन क आवश्यक लक्षण 
तिम्मचिल्लित हैं 

() स्विधान की सर्वोच्चता--सघ राज्य का सबमे पहला लक्षण यह है 
कि उसमे सविधान की सर्वोच्चता होती है। केन्द्र अथवा उसकी इकाइयों की सरकारों 
द्वारा सरदिधान की किसी भी छारा का उल्लघन नहीं किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त इस व्यवस्था में संविधान कठोर भी होता है। इसकी छिसी भो धारा में 
परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है जिसका उल्लेख 
सविधान मे ही रहता है । प्रो० छ्वीयर (४४४८७४६) ने सधीय शाश्वव सविधान को 
सर्वोच्चता के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “जिन शर्तों के आधार पर 
केन्द्र तया राज्यों का निर्माण होता है तया जिनके क्षाधघार पर दोनों को शक्तियों 
प्राप्त होतो हैं, बे शर्त दोनों पर सम्रान रुप से अन्यतकार' होतो हैं।” 

(2) शक्तियों का विप्नाड़न सधात्मक शासन में सविधान द्वारा सप तथा 
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उसको इकाइयों के दोच शक्तियो का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। साधारणतया 
ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्त्व के होते हैं, केन्द्र को सौंप दिये जाते हैं मौर जो विषय 
स्थानीय महत्त्व के होते हैं, वे सघीय इक्ताइयो को सौंप दिये जाते हैं । 

सविद्यान द्वारा केन्द्र तथा इक्ताइयो वे बीच घक्तियों का विभाजन थुरुयतः 
तोन प्रकार से किया जाता है प्रषम, कह्ढी वो केन्द्रीय सरकार वी झक्ितय स्पष्ट 
रूप से गिना दी जाती हैं तथा शेष शवितरपाँ राज्यों को मौत दी जाती हैं, जेंसाकि 
अमेरिवा में है। द्वितीए, कही राज्यों की झकतियाँ स्पष्ट रूप से गिना दी जाती हैं 
तथा शेष शक्षितयाँ केन्द्र को सौंप दी जाती हैं जेसा कि कनाडा मे है ॥ तृतोय, कहीं 
केरद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ अलग-अलग विना दी जाती हैं तथा 'उत्तके बाद 
बची हुईं शक्तियाँ केन्ड को सौंप दी जाती हैं, जेधाकि भारत में है । 

(3) स्याणपालिका को सर्वोक््चता -- सघात्मक शासन का एक अन्य धरावश्यक 
लक्षण न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। सघात्मकव शासन में सविधान की व्याख्या 
करने के लिएं, उसकी रक्षा करने के लिए तथा केन्द्र और राज्यों के बीच सर्वधानिक 
विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता आवश्यक है। 
स्थायपालिका केन्द्र अथवा राज्य सरकारो द्वारा बनाये गये किसी भी ऐसे कानून को 
तथा उतके डिसी भी ऐसे कार्य को जो संविधान के विपरीत हो, असवैधानिक 
घोषित कर सकती है। इस प्रकार सघीय शासन में न्‍्यापपालिका सविधान को सरक्षक 
देधा शासततन्त्र मे सन्‍्तुलन बनाये रखने वाला चक्र है । 

(4) दोहरी शास्तत-व्यवस्पा सघात्मक झासन-यवस्‍््था में प्रभत्व शक्ति 
का दोहरा प्रयोग होने के कारण शासन व्यवस्था! भी दोहरी होनी है । एक, केंद्रीय 
शासन-अ्यवस्था तथा दूसरी, राज्य वी शासन-ब्यवस्था + इसम केन्द्र तथा राज्यों को 
सरकारें दोनो अपत-अपने क्षेत्र मे ध्वठन्त्र तया भ्रशृत्व-सम्पन्न होती हैं और दोनों 
अपनी शक्षित्याँ एक दूसरे से प्राप्त न करके सविधान से प्राप्त करती हैं। इस प्रकार 
राज्य सरकारें अपनी शक्तियों तथा अपने आई तत्व के लिए केन्द्रीय सरकार पर 
निर्भर नही करतो । 

(5) दोहरी नागरिक््ता सघात्मकू शासन में दोहरी नागरिकता को भी 
व्यवस्था होती है । प्रत्यंक व्यक्ति सघ वा भी नागरिक होता है तथा चहू उस राज्य 
का भी नागरिर हीता है, जिसमे वह निवास कर रहा है । दोहरी नागरिकता के कारण 
उसे उन दोनो के भ्रति अपनी भक्ति रखनों पड़ती है । परन्तु दोहरो नाग्ररिक्ता का 
सिद्धान्त सघ-राज्य का आवश्यक लक्षण नहीं है । 

एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अन्तर 

एकाश्मक दया सधात्मक शासन-्यत्रस्थाओं म भु्य अन्तर निम्नलिखित हैं; 

() शबितियों को प्रकृति में अन्तर -एकात्मक ज्ासन का आधार शक्तियों 
का कैन्द्रीयक रण होता है। इसमे शक्तियों का विभाजन नहीं क्या जाता 
की समस्त शक्तियाँ केम्ट्रीय सरकार,मे ही निहित रहती हैं। इसके विपरीत सब 

बुक हित रहती हैं। इसके दिपरीत सघात्मक 
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शास्त का आधार शक्तितियों का विकेन्दीकरण होता है। इसमे संविधान द्वारा केस्द 
हया राज्य की सरफारो के दोद शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। 

(2) स्वातोय सरकारों को स्थिति में अग्तर--एकात्मक शासन में स्थानीय 
सरकारों का त ठो कोई स्वतम्त्र अधितित्व ही होता है और न वे प्रमुतनसम्पन्त ही 
हीतो हैं। थे अपने अललित्व तथा शक्तियों के लिए पूरो तरह केद्वीय सरकार पर 
निर रहती हैं। इसके विपरीत, सवात्मक शासन में हथातोय सरकारों का अपना 
पृषक अर्तित्व होता है । वें अपने क्षेत्र में प्रशुत्व-सम्पत होती हैं तथा अपनी शर्तियाँ 
प्िषान से प्राप्त करती हैं, केद्वोय सरकार से नहीं। अत उनकी स्थिति केन्द्रीय 
प्रकार के समरक्ष होती है। 

(3) सविधान के रवछूए में अमस्तर --एकात्मक शासन में एक लिल्ित और 
कठोर स्विधान का होता आवश्यक नही है किन्तु सघात्मह् शामन के जिए यह एक 
आवश्यकता होतो है। स्धात्मक शासन में करेन्र तथा राज्य सरकारों के बीच 
शवितयों का विभाजन होता है। इस विभाजन को निश्चित तथा स्पष्ठ रूप देते के 
लिए लिक्षित संविधान का होगा जावश्यक है। इसमे संविधान को कठोर इपतलिए 
बताया काता है जिसमे कि केद्ध अदवा राज्य दोनों में से कोई को एक व्ष 
प्रविध्ाक मे मतमाने ढए से सशोधत करके शक्त्रि विभाजन के स्वरूप में एरिवर्धन ने 
कर सके । 

(4) तागरिकता में अन्तर -एकात्मक शाप्तन में व्यक्ति को केवल इकहरी 
तागरिकता प्राप्त होती है जबकि सधात्मक शामन मे ब्यरित की प्राय दोहरी 
तागरिकता प्राण होती है । एक व्यक्ति संघ का भी नागरिक होता है तथा उस 
राज्य का भी मागरिक होता है जिसमे वह निवास कर रहा हो । 

(5) प्ञासन के अगों हो स्थिति में अन्तर--एकात्मक शासन व्यवध्पा मे 
स्ाप्रा यतया व्यवस्थाविका सर्वोच्च होतो है, जबकि सध(८्मक शाप्षतर के अन्तर्गत 
सविधाने की सर्वोच्चता पायी जातो है । सघात्मक शाप्तन पे कवियों का विपाजन 
होने के कारण केम्द्र हथा राज्यों के बीच मतभेद की सम्भावना रहती है। अत 
सविध्ाम की ध्याख्या करने के लिए, उसकी रक्षा! करन के लिए तथा केख और 

# राज्यो के दोच मवधानिक विवादों को सुलझाने के लिए एक सर्वोच्च स्यायाचय की 
बावापकता होती है । अत, सधात्मक शासन में ब्यवहार मे, अन्य मंगो की तुलना मे 
स्याथपालिका अधि महत्त्वपूर्ण बब जातो है। वह व्यवस्थापिक के किसी भी ऐसे 
कानून को दथा कार्यवएलिका के छिसी भी कार्य को जो सवविधान के विपद्दीत हो, 
अपैध दोवित कर सकती है । 

(6] बच्ध अत्तर एकात्मक भासत सघात्मक शाप्तन की तूलनां में कम 

छर्वीला तया अधिक हुशत होता है जबकि सघात्मक शासन एकात्मक शासन को 
तूज़ना, के ऋशिए: सोडायाएियिक रण इण स्पेज्टाल्पपरी दोतप है. ५ 
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संघ शाब्य के निर्माण एवं उसकी सफलता हेतु परिस्थितियाँ 
संब-राज्य के विर्माय एवं उसड़ी सफलता के लिए कुछ विशेष परिश्ितियों 
की आवश्यकता होठी है ( ये परिम्पितियाँ निम्नलिखित हैं 

(१) एकता की हढ़ लादरा-रूप के निर्माण के चरिए प्रथम आवश्यकता 
होती है कि सथ बनाने वाली इकाइयो में साम्य उद्देश्य को प्राप्ति के लिए पृक 
झदृतम्तर उत्ता के अधोग एक होते को दृढ़ मावदा होली घाहिए परन्तु साथ हो सपीव 
इकाइयों को केन्द्रीय सरकार को अधोतता स्वीकार करते हुए भी अपने क्षेत्रीय विषयों 
मे पूर्ण सवतग्तर रददना चाहिए। इस तरद उनये एकवा की भावना होती बाहिए। 
एुकषातपकता को वही डायसी के अनुसार सथ के निर्माण के निए दो दातें अनिवाएं 
हैं-प्रथम, “सर्वेशाधारण मं संघ का निर्माण करने को दृढ़ इच्छा, तथा द्वितीय, 
सोमृत राज्य राप के इन्दुक हों, न कि एकता के।" 

(2) भौगोलिक सम्तीषतता“-प का ज़िर्माथ करते दालो इकाइयों को 
भौगोलिक दृष्दि से भो प्रवास होग। चाहिए। इसका तात्यर्य यहू है कि पथ में 
शामिल होते पाले राज्य पूमि अथव! जल द्वारा एकडूसरे से अधिक दूर नहीं होते 
चाहिए । भौगोलिक दृष्टि से परस्पर दूर रहने वालो इकाइयो मे सध के स्थायित्व के 
िएु ने तो आवश्यक भादाध्मरू एकता स्थापित हो भकती हे और न वे केन्द्रीय 
प्रशासन में समान रुप थे भाग ही ले सहती है। प्रोड गिलक्राइस्ट ते कटा है कि 
“दूरी सै केन्दीय ओर स्थानीय सरकार ढोकों से उपेक्षा ओर कदोरता उत्परण हो 
जाती है | कहाँ सोय एक-दूसरे मे बहुत होः दूर हों रह राष्ट्रीप शुकता प्राप्त फरना 
कठिन है! 

ही राजतीतिर सस्थाओं और सामानिक अ्रधाओं में समानता--सघ के 
हि्मांग तपा उसती सफ़तता के लिए यह आवश्यक हैकि सदका लर्माण करने 
के लिए इडाइयो भे कुछ सामास्य झाम्ोजिक हथा राजनीदिक सम्थाएँ और विद्यार 
हो। इनके अभाव मे यदि सघोध राज्य स्थापित हो नी जाथगा तो उचव। स्थायी 
इहुना कठित है । हैप ऐसे संघीय टाज्य की कल्पना नहों कर सकते जिसकी एशए 
इकाई मे सोकतजौय पणाले हो ओर दूसरे में अविभायकतन्र । प्रो७ र ने कहा 
भी है कि “जित लोगों में समान राजतोतिक सह्थाएँ थी था जिनमें उपान राजनी तिक 
सर्थाओं के बोज विधान थे उन्दी में सघ निर्माण की इच्छा बंद १ | 
(४) भाषा, पर्मः शस्कृति ८ हिफओं को एकता-मघ की सफलता के लि! 

रंध बनाते बाते शाज्यों हे भाषा, धमे, सरकृति, ऐतिहासिक सम्बन्ध सदा ह्हो ही 
एकता भी महत्तपूे मारी आती है। वही वें तस्‍्व दें दो मनुष्यों को कटा हे 


_ कील 
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और उनमे एकता की भावना का विक्राम करते हैं । सघ का उद्देश्य इकाइयों के बीच 

एकता स्थावित रना होता है और यह तभी सम्भव है जबकि राज्य व राष्ट्रीयता 

की सीमाएँ अनुरप हो । मित्र ()४॥॥) के शब्दों में, “सघ निर्माण को अनिवार्य 
अनुछूलता जाति, भाषा, धर्म और सबसे अधिक राजनीतिक सस्थाओं को अमुहूलता 
है, जिससे कि समान राजनौतिक स्वार्थों को धृष्टि होतो है ।”! 

(5) स्प बनाने वाले राज्यों की समानता-सघ के निर्माण के लिए यह 
अदश्यक है कि जनसंख्या तथा आकार की दध्टि से सघ की इकाइयो मे यधथामम्भव 
समानता होती चाहिएं। उन इकाइयों का सध प्राय सफत्र नहीं होता, जिनकी स्थिति 
एवं शक्तियों में परस्पर बहुत अन्तर होता है, वयोकि अधिक शक्तिशात्ती इकाइपाँ कम 
शक्तिशाली इकाइयों को दबा लेती हैं और उस्त दशा में सघ मध्ट हो जाता है। 
प्रो" ह्वीपर के शब्दों भे, “छोटी और बडी इकाइयी मे सन्‍्तुलत होता चाहिए जिसमें 
कि छोटी इकाइपाँ अपने अधिकार क्षोत्रों की मर्यादा की रक्षा बार सके और बडी 
इडाहयाँ छोटी इकाइयो को परेशान न कर सके।” 

(6) पर्पाप्त आविक्त साधन-सघ शासन की सफलता के लिए यह अति 
आवश्यक है कि सघ की इकाइयो के पास पर्याप्त आधिक साधन हो ताकि वे केद्रीय 
सरकार को आधिक सहायता दे सकें और अपने स्वतम्त्र अस्तित्व को भी बनाय रख 
सकें । आधिक साधनों के अप्ताव मे इकाइयो केदख्ध पर अधिक निर्भर होतों हैं ओर 
वे अपना स्वत-त्र अस्तित्व नहीं बताये रख सकतीं । ऐसी दशा मे सध कभो सफल 
नहीं हो सकता, चाहे रघीय इकाइयों मे सघ बनाये रखने की कितनी ही दृढ़ इच्छा 
क्यों नह्ठो। 

(7) राजनीतिक चेतना->सघ के नागरिकों में ऊंचे स्तर की राजतीतिक 
जागृति होनी चाहिए। उन्हे बपने राज्य तथा सध के प्रति अधिकार तथा कतंव्य का 
पूरा श्वन होता चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से जागयहक जनता ही क्षेत्रीयतता एव 
प्राम्तीयता की भरकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर सथ की झ्ावायत्तान्षों को पूरी कर 
सकती है। दोहरी नागरिकता से उत्पन्न दोहरे उत्तरदायित्वों की पूतिरे लिए 
सद्ीय ध्वास्नन में बागरिकों में अधिक राजनीतिक चेतता होनी चाहिए । 

सघात्मक शासन के गुण--वर्तमान समय में सघात्मक ध्यव॒त्या सर्वाधिक 
प्रचलित शासन व्यवस्था है । यह राज्य के विवास की सर्वोच्च इद्ाई है। सधात्मक 
व्यवस्था के भप्रलिलित गुण माने जाते है : 
+_++ -- 
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(]) राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वायत्तता से सामजस्य सपीय शासरू 
में कुछ राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा तथा सामान्य हिंचो की प्राप्ति के लिए, अपनी 
क्षेत्रीय सत्ता को बनाये रखते हुए, एक केन्द्रीय सरकार के अघोन संगठित होते हैं 
सध में के-द्र और इकाइयो के बीच शक्तियों का विधाजन होता है। ऐसे विषय जे 
राष्ट्रीय महृत्त्व के होते हैं तया जिनके नियन्त्रण एवं नियमन में एकरूपता आवश्यक 
होती है, वे केद्वीय सरकार को सौंप दिये जाते हैं तथा स्थानीय महत्त्व के विषय 
सधघ कौ इकाई सरकारो को सौप दिये जाते हैं। इस प्रकार सघोय शासव एक ओर 
स्थानीय स्वायत्तता को स्वीकार करता है तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता के हितों 
की रक्षा करता है और वह इन दोनो में सामजस्‍्य स्थापित करता है। 

(2) निर्बल राज्यों के लिए हितकर-सधात्मक प्रणाली का एक महत्त्ववूर्ण 
लाभ यह है कि इसमे छोटे-छोटे राज्य आधिक, राजनीतिक तथा सास्‍्कृतिक दृष्टिसे 
अपने हितो की रक्षा अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। एक सघ के रूप में सगठित होने 
में छोदे छोटे राज्यों को सुरक्षा की चिन्ता नहीं रहतो तथा आस्तरिक क्षेत्र मे भी वे 
शक्तिशाली ही जाते हैं क्योकि आम्तरिक अश्यवस्या अथवा विद्रोह की स्थिति में उन्हे 
संघ से सहायता भ्राप्त होने का पूरा विश्वास रहता है । 

(3) निरकुशता को सम्भावना में कमी -सघात्मक शासन में किसी एक 
व्यक्ति अथवा सप्था के निरकुश होने को तम्भावता नही रहती क्योंकि केरद्र तथा 
इकाइथों की सरकारों में सविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता 
है । फिर सब्धिन की सर्दोच्चत। तथा न्यायपालिका का प्रभावशाली नियन्त्रण उनको 
अपनी सौमानों का उल्लघव नहीं करने देता । इस प्रकार बेख्द्रीय सरकार नतो 
स्वेच्छाचारी बनकर इकाइयो की स्वतम्त्रता को ही नष्ट कर सकती है और न ही 
अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग ही कर सकती है। लॉड ब्राइस के शब्दो में, 'सघ 
प्ले एक 028 शासक द्वारा जनता के अधिकार हडप लिए जाने छा खतरा नहों 
रहता 

(4) प्रशासकीय कार्यक्रुशलत। से वृद्धि वर्तमान समय म जबकि राज्य के 
कार्यों मे निरम्तर वृद्धि होती जा रही है, सघात्मक शासन प्रशासकीय कार्यकुशलता 
को बताये रुखने में महत्त्वपूर्ण योग देता है। सघोय व्यवस्था में केन्द्र तथा उसकी 
इकाइयो क॑ बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे एक ओर तो 
केस॑द्रीप सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है जिससे बह पहत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों 
पर अधिक ध्यान दे प्कती है तथा दुमरी ओर स्थानीय हितो की भी अवहेलना नही 
हो पाती । इस प्रकार शासद की कार्यकुशलता मे बृद्धि होती है । 

(5) स्थानीय स्वशासन के लिए अधिक डपदुक्त -सघ शासन में शक्तियों का 
रद इक 2285 है स्थानीय स्वशासन तथा ग्रज्ातान्त्रिक भाववाओ का विकास 
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एपानीय स्वशासन के वारण नोगो से सादेडदिव कार्यों के प्रति शचि बढ़ती है, उनका 
[मिसिक हतर ऊँचा उठता है ठया उन्हे शामन सम्बन्धी कार्यों वा प्रश्िलण मिलता 
४ । «त म्थानीय स्वशास्तन ठथा प्रजातन्त्र के विकास के लिए संघीय शासत एव 
प्रधिक उपयुक्त व्यवस्था मानी जाती है । 

टः (6) रध्ननीतिक तथा प्रशासनिक प्रयोगों के लिए अवसर--सघोय शासन मे 
प्रशासत तथा कानून के क्षेत्र में अनेक प्रयोग एवं पररज्षण छिये जा सक्तते हैं जो 
एकात्मक शामतन्प्रणाली मे सम्भद नही हैं । सरकार सघ की किसी भी इकाई में 
कोई राजनीतिक परीक्षण कर सवती है और वहां उम्रे सफ़्तता मिलने पर उसे देश 
के अन्य राज्यों मं भी लागू किया था सकता है । 

(7) विशाल राज्यो के लिए उपयुक्त--सप्र शासन उत बड़े बडे देशो के लिए 
उपयुक्त माना जाता है जहाँ भाषा, धर्म सम्कृतियों तथा हितों को विभिनता पायी 
जाती है । इन विभिन्नताओ वे आधार पर हो राज्यो ढ़ा निर्माण होता है। सघात्मक 
ब्यवस्था एक ओर स्थानीय स्वराज्य के द्वारा इन विभिन्नताओ को सुरक्षा प्रदान करती 
है तपा दुभरी भोर केद्रीप सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता वे लक्ष्य की पूति करती है। 

(8) आ्िक दुष्टि से लाप्शारो--आविक दृष्टि थे भी सपात्पःः शासन 
मितव्ययी शासन माना जाता है। राज्यों के एक सघ में सगठित हो जाने से सभी 
को देल, तार, डाक, सेना, विदेशी मामलो आदि अनेक बातो के लिए अलग-अलग 
प्रबन्ध नहीं करना पढ़ता । सभी वे सामान्य ट्ितों से सम्बन्ध रखने वालो चीजो की 
व्यवस्था केन्द्रीय त्वरकार के द्वारा की जाती है । अत इससे खर्च मे कमी होती है तथा 
केसर और राज्य दोनो को अपने आर्थिक साधनो मे दृद्धि करने बा अवसर पिलता है | 

(9) भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्तिप्ठा की दुद्धि--सघात्मक व्यवस्था का एक 
अस्य लाभ यह है कि इसमे अनेक छोटे छोटे राग्य मिलकर एक शक्तिशाली राज्य 
का निर्माण करते हैं, किसका अन्तर्राष्ट्रीय जगत में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विश्व 
राजनीति मे अमेरिका, भारत तथा सोवियत सध जैते राज्यों का आज णो स्थान है, 
“बहू कभी न होता, यदि उनकी सभी इकाइ्या स्वतस्त्र होती । 

(१0) विश्व सप की ओर सक्त--पवीय व्यवस्था भें छोटो छोटी इकाइयाँ 
अपनी अपनी स्थानीय स्वायत्तता सुरक्षित रखते हुए सामान्य हितों की वृद्धि के 
कार्य करती है। सप्वाद को यह श्रवृत्ति “विश्व सध के निर्माण की सम्भावताओं की 
ओर सकेत करती है। इस प्रकार को सम्भावना को ध्यात भे रसकर ही मिल ने 
कहा है कि ' यदि कार्यकुशलता तथा स्थाई सघतत्मक ध्यवस्या को आवश्यक दशाएँ 
वित्तमान हों, तो इत भ्रतार के साठनों शो जितनी अधिक सश्या होगी, ससार के लिए 
उतना हो भक्ता होगा। 
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संघात्मक शासन के दोच--उपरोक्त युणी के होते हुए भी सघात्मक शातत 
की झुछ अपनी दुरवेलताएँ है! यह दुबंतताएँ विम्नल्रिखित हैं : 

(7) शाप्तत मे दुर्दलता--शासन की दृष्टि से सथात्मक शासन एक निर्बंल 
शासन व्यवस्था है । इसमे शक्तियों का विघ्ााजन मौर विकेन्द्रीयकरण के कारण सुददढ 
शासन की स्थापना नही हो सकती है । शासन की दुबंलता के कारण इसमे एकरूपता 
तथा हृढता का अभाव रहता है और उत्तरदायित्वहीतता की अवृत्ति को बढाया 
मिलता है। 

(2) शात्षत्र मे अकुशलता--डोहरी शासन ब्रणानी होने ने कारण सरकार 
थी कार्वक्षमता घठ जाती है। इसमे निर्णय लेने मे विलस्व होता है तथा सरकार 
हृदतापूर्वेक अपने निर्भेय को क्रियान्वित नही छर पाती । 

(3) साष्योश एकता को छतरा--सघोय व्यवस्था मे प्रान्तोय भावनाओं का 
विकाप्त उम्र रूप से होता है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो जाता है। कई 
खार फिसी वियय के अधिकार क्षेत्र को तेकर रब में कया उसको इकाइयों से सर्प 
वैदा हो जाता है और गृह युद्ध वी सी स्थित्ति उस्पन्न हो जाठी है ) सप में यह मय 
भी बना रहता है कि कही गोई इकाई रूघ के विश्द् विद्रोह करके उसछे पृथक होते 
की घोषणा न वर दे । गेटल ने लिखा है कि “संघीय शास्तत प्रणात्री बाते देशों में 
केद्वीय सरकार और स्थानीय सरकारो ने वीच वैमदस्थ का खतरा सदेव बना रहता 
है। स्व इस भरात की आशका बनी रहती है कि कहीं कोई राज्य विद्रोह न कर 
बैठे या सास्प्रशयिक तत्व सिर न उठाने लग यादें ।/ 

(4) उत्तरदायित्व फी अनिल्वितता--सधात्मक शाप्तव का एक दोष यह है 
कि इसमे शक्तियों का विधाजन होता है और प्रशासन सम्बस्धी दोपों के लिए किसी 
प्रो एक सरकार को उत्तरदादी नहीं ठहराया था सकत्रां। इस शासन व्यदस्था में 
केद्रीय तथा प्राल्तीय सरकारे अपनी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालती रहती हैं । 

(5) सगठत की जटिलता--एकात्मक शासन की तुलता में सपात्मक शासव 
का संगठन अधिक जटिल होता है। दपमे दोहरी शासन व्यवस्था वा निर्माण करता 
होता है और यह भी विर्णद करता पड़ता है कि दोनों प्ररकारों वें बीच शक्तिणे के 
विभाजत की बया योजना हो । शत्तियो के विभाजन के कारण सघ दी विभिन्न इकॉ- 
इपो में सदैव विवाद उत्पन्न होने वा खतरा बना रहता है। कभी-कभी बोई इकाई 
प्घ से अधिक स्वायत्तता की माँग वरने लगती है । इससे केग्द्र और उम्तवी इकाइयों 
के बीच मतभेद बढ़ जाने को सम्भावना हो जाती है। 

(6) सझय व घल का अपव्यय--संघात्मक शासत मे धन का बहुत अपव्यय 
होता है। इसमे दोहरी शातत व्यवस्था होती है जिसके सचालन के लिए दोहरी 
राजनीतिक सस्याएँ तथा दोहरे बर्कचाटी घंगे को व्यवस्था करती पढ़नी है । इसे 
अतिरिक्त सघीय शासन मे समग्र व शक्ति का भी सपस्यय होता है द्योकि समान 
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कानून बताने तथा प्रशासनिक सम्रानता लाने के लिए राज्यो को समझाना-बुझाना 
पढ़ता है १ फाइगर व! कथन हे दि “सपीण स्थवस्था बहुत अपध्यथों होतो है पर्षोक्ति 
इसमें प्रशाप्ततिकर सशोनरो तथा भ्रक्रिया का दोहरापन होता है ।* 

(7) अन्तरोष्ट्रोप क्षेत्र भे डुबंलता--आलोचको का वहना है कि बैदेशिक 
पम्बन्धो के सचालन मे सघीय शाप्तन मे ऐसी स्वाभाविक दुबंलता है जो एंकात्मक 
शासन में नहीं मिलती । “विदेश मीति' देन्द्रीय मरकार का विषय होते हुए भी विदेशी 
मामलों मे बेर सवल तथा हृइ लोति को नहीं जपना सकता क्योकि वैदेशिक 
सम्दर्घों के कुशल सचालन के लिए जिन अन्य विभागों का सहयोग आवश्यक होता 
है वें सप वो इकाई सरवायें के अधीन होते हैं। ऐसे मे जब आन्तरिक मतभेद 
विदेश नीति को प्रभावित बरने लगते है वो विदेशों में राज्य की प्रतिप्शा क्र ह्दो 
जाती है । प्रो* ह्वीपर के शब्दों मे, “मघदाद ओर उत्सरहपूर्ण विदेश नोति साथ-साथ 
महों चल सकते ।”' युद्ध के हम्तथ में छथीय सरकार के निर्णयों मे कभी-कभी देरी 
हो जाती है ओर इस कारण हढ कार्यवाही नहीं हो पाती है । 

(8) प्रगतिशोल कायों मे दाघहू--सघवाद मे सबिधान लिल्लित एवं फोर 
होता है जिसमे किसी प्रकार का परिवर्तन सव व उसकी इकाइयो की सहमति से ही 
विया छा सकता है । सशोघत की इस कठिन प्रक्रिया छा परिणाम यह होता है कि 
संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुबूल स्वय को नहीं दाल पाता। कई बार 
ऐसा होता है कि अति आवश्यक होते हुए भी देरद्रीय सरकार स्विधाव में परिवर्तन 
नहीं कर सकती क्योकि सघीय इकाइयाँ अपने स्वार्यों के कारण परिवर्तन पर अप्रती 
सहमति रहीं देवी । ऐसी अवरंधा मे सविधात जड होकर रह जाता है और देश को 
प्रगति एक जाती है । 

अन्त मे, ब्राइस ने सघ-व्यवस्पा के दोपो को इस प्रकार लिपिबद किया है-+ 
(0) कमजोर परराष्ट्र नीति, (॥) सघ सरकार का राज्यों तथा नागरिकों पर 4ुबेल 
प्रभाव, (॥/) राज्यों के पृथक होने का भय, (९) सप की इकाइयों वी आपसी गुट 
बन्दी, (५) सप की व्यवस्थापिका वी शक्ति पर नियन्त्रण (४) शासन और काजुन 
में अनेवरूपता, और (४) अधिक पतन, वष्ट तथा क्षतावेश्यत्र देरी ) 

संघीय व्यवसत्या में एकात्मकता के तत्त्व 

वर्तभान सप्तम में सप्ती सदीय राज्यों भे एवं नवीन प्रवृत्ति का विकास हो 
रहा है जिसके अनुसार सघीय राजनीतिक ध्यवस्थाओं के क्रियन्वन भें एक्प्मक्ता के 
तत्त्वो का अधिकाधिक समावैश होता जा रहा है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय 
से विश्व के आदर्श सधीय राज्यो मे भी कैन्द्रीय सरकार इकाइयों शी सरकारों की 
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अपेद्षा कहीं अधिक शक्तिशाली बन गई है | एकात्मक्ता वी इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के 
बुछ सामान्य कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं हे 

(।) युद्ध--शुदकाल से देश को खुष सगठत तथा कुशल नेतृत्व की आवश्य- 
कता होती है । प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध ने सघ राज्यों की बेन्द्रीय स्तरकारों की 
ब्रात्तियों मे अत्यधिक वृद्धि को है । 

(2) आथिक सकट--रूप को इकाइयो का जआाधिक सक्‍ट भी एक्त्मक्ता 
को धरवृत्ति को वहादा देता है। आदिक साधदों रे अझाव मे सधीय इकाइयाँ केस्द्र 
घर अधिकाधिक निर्भर होती चली जाती हैं और उमो बनुप्रात मे उनकी स्वतन्त्रता 
सीमित होती चली जाती है । सभी सथों मे बेन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों फो भारी 
आधिक सहायता दिये जाने के कारण इकाइग्रो को स्वतन्त्रता स्रीम्रित हो गई है । 

(3) केख्रीमूत अेव्यवस्था तया समाज व्यवस्पा--वर्तमात समय में सामा* 
जिक तथा आध्थिक जीवत इतना जटिल हो गया है कि आज कोई समस्या स्थानीय 
समस्या नही रह गई है। प्रत्येक्ष समस्या का सम्पूर्ण राष्ट्र पर प्रभाव पडता है अतः 
ऐसी समस्याओं के समाधान के कारण केन्द्रोय सरकार का महत्त्व बढ़ गया है । 

(4) जमता के दृष्टिकोण में परिक्षतंन--सघीय शासन में एक्ामकक्‍्ता के 
तत्वों को सर्वाधिक प्रोत्साहन लोगों बे बरले हुए हृष्टिकोण से मिला है । कुछ समय 
पूरद जनसाधारण का शुक्ताव राज्य सरकारों की ओर था, अब लोगो की रुचि केद्वीय 
सरकक्‍ारो मे अधिक है । 

(5) स्राप्माजिक सेवाओं को माग--इतेमान समय में राज्य का स्वरूप सोक- , 
कल्याणकारी हो यया है और जनता दररा चाही गई अधिकाधिक भामानिक सेवाओं 
की माँग ने केन्द्रीय सरकार की शक्तियों मे वृद्धि को है । 

सधोय राजनीतिक व्यवस्था के जियास्वयन में एकात्मक्ता के तैत्त्वों का 
अधिवाधिक समावेश होता जा रहा है यह बात सस्तार के अनेक सधोय राज्यों के 
संविधानों में देखी जा सकती है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका--अमरीकी सविधान ससार में सघवाद वा श्रेष्ठामम 
उदाहरण माना जाता है। लक्किन दर्तेमान समय में वहाँ शक्तियों के विभाजन वा 
सल्तुतन केन्द्रीय सरकार के पश्ष में क्षिया जा रहा है? यह सन्तुत्तन कुछ तो सर्वेक्ने, 
निक संशोधनो द्वारा केस्द्रीय सरकार के पक्ष मे जिया गया है और रुछ न्यावालप ने 
ध्वनित शक्तियों के सिद्धान्त, अन्तनिहित शक्तियों वे सिद्धान् तथा सविधानों वी प्रवि* 
अता के सिद्धार्त आदि पर जो निर्णय दिये हैं उनसे बेन्द्रोग सरकार को शक्तियों मे 
अृद्धि हुई है और राज्यो का अधिकार क्षेत्र सबुचित हुआ है। सशते सहायता अनुदान 
की व्यवस्था ने भी सघ को शक्ति को बडाने में सहायता की है । 

स्विटजरलैंष्ड--स्विट्जरलँण्ड मे सघ की सरकार को जो विंपय दिये गये हैं. 
दे उसने महत्त्वपूर्ण हैं वि केन्द्र कैण्टदो पर प्रभुत्वकारी हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
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महल केन्द्र को यह अधिकार है कि वह आन्तरिक अशान्ति को दशा में किसी भी 
बण्टन का 'शासन अपने अधिकार भें ले ले । सम्मिलित सूची के विपयो पर अन्तिम 
लिरशय का अधिकार बेच्रीय सरकार को प्राप्त है। सम्रप्मय पर हुए सर्वधानिक 
मशोधनो द्वारा भी स्विटजरलैण्ड मे एकात्मक्ता के तत्त्वो का विकास हुआ है । 

आारत--भारत मे यदापि सविधात द्वारा ही एकात्मवता प्रधान सपात्यक 
शासन की संथापनां की गयी थी फिर भी समय समय पर हुए सर्वेधानिक सशोधनों 
तथा स्थायालय के द्वारा संविधान थी उदार व्यारया ने देन्द्र बी शक्ति मे और अधिक 
वृद्धि की है। आधिक नियोजने व सघ की दकाइयो को दुर्बल आथिक स्थिति ने इका- 
इयो को केन्द्रीय सरकार पर अधिफाविक निर्भर बर दिया है । 

संघात्मक शासन का भविष्य 

संपीष शाप्तन भे जिस प्रकार एकात्मबता के तर्वो को निरन्तर घृद्धि होती 
जा रही है उसे देशकर बिलादी प्रा० सेठ लिप्सन, गारनर आदि विद्वानों ने यह 
निज तिवाला है कि शीघ्र ही विश्व से सघात्मक शास्तल वे स्थान पर एवात्मक 
शासन की स्थापता हा ही जायेगी । प्रो» लिप्सन का बहना है कि “बौसदों शतास्दो मे 
राणनीति अयंशारत्र और विक्ञत के ददाद में विशेध्दीयकरण फो प्रवृत्तियाँ रुमाप्त हे 
रहो हैं और बे खोयक रण की प्रवृत्तियों को हल मिल रहा है । आधुनिक समान तेजो 
से देख्रीयकरण को प्रदूति को अपना रहा है।" 

परन्तु प्रो० ब्होयर (५४८४८) यह नही मानते कि राज्य के उतरोत्तर विकास 
श्रम मे सदीय शास्तत का स्थान एकात्मक शासन ले लेता है। वह लिखते है कि “यहू 
मान्यता ऐतिहासिक आधारों पर आधारित नहों है। मैंने अपो तक क्तो सच्चे सप को 
एफात्मफ शारान में धदस्तते नहों देर ।” यह ठीक है कि आज केन्द्रीय सरफार को 
शक्तियों मे निरन्तर वृद्धि होती जा रही है तेरिन हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि 
ज़गभग उभी अनुपात मे इकाइयों की सरकारो मे भी वृद्धि हुई है । इस समय सघार्मक 
देशों में इकाइयों को सरकारें वे सव काये रर रही हैं जिन्‍्ह दे सघ की स्थापना के 
समय या तो बिलडुल ही तही करती थी अथवा बहुत कमर अशो में क्या बरती थी। 
इसके अतिरिक्त राज्य सरवारें अपनी स्वतन्त्रता तथा अस्तित्व को बेताय रखने के 
लिए क्षाज्ज भी उत्तनी ही उत्सुक है, जितनी वे सप का निर्माण होने वे रामय थी। 
वर्तमान युग मे ससार के अनेक नदीत राज्यों में भो सघात्मत शासन के प्रति आाक- 
पंण बढ़ रहा है। 

अत, हम दिएार्ये रूप मे कह सकते है कि सघोष शासन दा भविष्य उतना 
अन्धनारमय नहीं है झितता आलोचक समझते है। सिजविक भा तो कहना है कि 
“जब हम भूत से भविष्य को ओर दृष्टिपात बरते है तो शासन व्यवस्था के स्वरूप 
के सम्यन्ध में हमे सथ व्यवस्था के विकास को सवधे अधिक भम्मावना प्रतोत होती 
है ।” कट्राग ने भी इसी प्रकार से विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि “यदि विश्व 
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अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को छोडकर विश्व राज्य तक वहुँचना चाहता है, तो वह 
निश्चित रूप से सघात्मक प्रणाली के द्वारा ही पहुँच सकता है ।” अन्त हे हम प्रो० 
द्वीयर के शब्दों मे यह कह सकते है कि “सघवाद विजय की दिशा में निरन्तर आगे 
बढ रहा है ।” 


अम्यास के प्रइन 


] एकात्मक शासम के गुण एवं दोषों का परीक्षण वीजिए । 

2. यह कथन किस सीमा दक उचित है कि सभी सघीय रजनोतिक व्यवस्थाओं 
के क्रियास्वन में वुछ दत्त्व एवात्मक्ता वे भी विद्यमान होते हैं ? अपने उत्तर 
के समर्थन में उचित उदाहरण दीजिए । 

3 सपीय ब्यवरथा की राफ्लता के लिए प्रमुख परिस्थितियों का परीक्षण वीजिए। 

(राजस्थान विश्व०, 977) 

4 सघात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण एवं 
दोषो की विवेचता कीजिए । 

5 एक्त्मत्र और सघात्मक शासन में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

6 “"सघ वा निर्माण होता है, स्वत जन्म नहीं ।” (मैरियट) इस कथन की 
व्यास्या कीजिए और सघ के निर्माण को आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए । 

7. एकात्मक और सघात्मक शासन के लक्षण बताइए तथा दोनों के गुणन्दोपो 


का वर्णन कीजिए । 
8 संघ सरकार के बनाने के लिए कौन-सो आवश्यक शर्तें हैं? इसके गुण और 
दोषों का वर्णन कोजिए । (राजस्थान विश्व०, 4975) 


9 सघात्मक शासन की विशेषताओ का वर्णन कीजिए और इसबी सफ़्तता के 
लिए आवश्यक शर्तों को समझाइए । (राजस्थान विश्व०, 979) 


7 


सरकार के अंग + व्यवस्थापिका 
[ 07फ5४७४७ 07 50५६एशएा . ॥609.,870फऋ:८ ] 
मम निकलना मत कीट हो ऑल डर लिप आल लकतकआ 


“राज्य को इच्छाओं को घूति जिस सगठत या एंजेग्सी के द्वारा होती 
है, उसका ताम सरकार है ।” >>डा० गारनूर 





सरकार वा अर्व--सरकार राज्य का वह मूल तत्त्व है जी राज्य की इच्छा 
को निर्धारित बरता है, उसे व्यक्त करता है तथा उसे क्रियान्दित करता है। राज्य 
अपने आप में एक भावात्मक संस्था है जा स्वयं अपने कार्यों का सचालन नहीं कर 
सवती । राज्य के दाय॑ सरकार द्वारा ही किये जाते हैं। इसलिए सरबार राज्य का 
यन्त्र वे प्रतीक दोनो है । सरकार राज्य की आत्मा है। जिस प्रकार आमा के बिना 
शरोर जीवित नही रह सकता, उसी प्रकार सरकार के बिता भी राज्य कार्य नही... 
बद सकता । झोल्टाऊ ने सरकार वा अर्थ बताते हुए कहा है कि ' सरकार पे हमारा 
तास्यई उन सद व्यत्तियो सस्थाओ व साधनों स होता है जिसने द्वारा राज्यकी 
इच्छा वी अभिव्यक्ति होती है तथा उसे दियान्वित विया जाता है ।” दरक के अनुसार, 
“सरवार मानव बुद्धि का एक आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्यों की इच्छाएँ पूर्ण 
जी जाती हैं ।' ह7स्‍की ने सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है हि "सरकार 
राज्य वा ऐसा सगटन है जा राज्य को आर स सर्वोच्च बलशाली शक्ति का प्रयोग 
करती है जा उसमे विहित हाती है ।” इस प्रकार सरवार एक एसी सस्था है जिम्के 
उपर राज्य वे झातूत बनाने, उन्हे लागू करने तथा जो उनका पालन ने करे, उन्हें 
उचित दण्ड देने का उत्तरदायित्व हाता है | 
सरकार के अग--समस्ठ राजनोतिक्ो ने सरकार के दार्यों के आधार पर उसे 
एक से अधिक अगो में विभक्त किया है। डिप्दी ने सरकार के दी अग्र माने हैं-- 
ब्यवस्पापिकप व वार्यपालिवा १ दिलोदी त इसके पाँच झग बताये है. (] तिर्वाचव' 
. 69 क्रम 356 एहुब्वारणाणा, पीाएएडी जाती 0 $36 
जा309655 25 ७7), 3557065 #ड ६0ग्रग्गा३075 30 6008070९5 5 डफिय$ "! 
-->एिश्ाहर * 2लाएव्वों $तलर्र क्ाव ठलशाशला, ए 278, 
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गण, (2) शासन प्रबन्धरक ता, (3) व्यवस्थापिका, (4) कार्यपालिका, तया (5) न्याय॑- 
पालिका । डोले सरकार के सात अग मानते है लेकिन वर्तमान समय में सरकार के 
अग्रो का यह वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया जादा । आधुनिक समय में सरकार के 
क्षेबल तीन अग ही सर्वसान्य हैं. (१) व्यवस्थापिका, (2) कार्य पालिका, एवं (3) 
न्यायपालिका । 
व्यवस्थापिका 
(वडडाश्ाण्प्ट) 
ब्यवस्थापिका सरकार वा वह अय है जो जनता के हितव कल्याण को 
दृष्टि मे रखकर राज्य की नोतियो वा निर्धारण करता है। यह कानूनों वे माध्यम 
से राज्य वी इच्छा को अभिव्यक्त करता है । 
स्थघस्थादिया का महत्त्व--व्यवस्थापिका सरवार का बह आधारभूत अग है 
जो अन्य दोनो अग्रो का मार्थे निर्देशन करता है। इसके द्वारा निभित कानूनों के. 
आधार पर हो वापेप्रालिका शासन करती है तथा न्‍्यायपालिवा न्याय प्रदान बस्ती 
है। गिलप्राइस्ट ने कहा है कि, विधायों सत्ता सरकार के श्रमुघ आधार का निर्माण 
“ क्रतो है, स्थायपालिका छोटे आधार का व कार्यपालिका अन्त का । जिस प्रकार प्रमुख 
आधार छोटे आधार या अन्त से महस्त्यपूर्ण होता है उसो प्रकार व्यवस्यापिका, स्पाय- 
पालिका व कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है ३” व्यवस्थापिका केवल कानुनों 
का निर्माण ही नही करती वरन्‌ प्रशासद को नीति भी निश्चित करती है । संविधान 
में सेशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है । इतना सब होने पर 
भी न्यवरथापिकां का भहृत्त्व जिसी देश मे श्रचलित शासन-व्यवस्था पर अधिक निर्भर 
करता है । उदाहरणाथं, निरकुश राजठन्त्रीय शासन-व्यवस्था में व्यवस्यापिका वा 
अपना कोई महत्त्व नहीं होता । वह शासक के हाथ की कठपुवली भात्र या अधिक 
से अधिक एक परामशंदात्री सस्या होती है। अध्यक्षात्मक लोक्तम्त्रीम शासन अ्रणाली 
में ध्यवस्थाएिका दे कार्य व अधिवार निश्चित व गर्यादित होते हैं। कार्पपालिका पर 
उसका कोई प्रत्यक्ष नियम्त्रण नहों होता जबकि ससदीय शासन-व्यवस्था में व्यव- 
स्थापिवा का कार्यवालिका पर प्रत्यक्ष नियस्तण रहता है और उसका स्थान अम्य 
दोनो अगो से ऊँचा होता है । 
व्यवस्थापिका के कार्य--आधुनिक लोकतान्त्रिः 
सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्ये करती है 
() कादूनों का निर्माण--ब्यवस्थापिका का स्र्दश्रमुख व महत्त्वपूर्ण कार्य 
बानूनों या निर्माण करना है। उसका यह मौलिक वर्तंब्य है कि वह सार्वजनिक 
इच्छाओं व कठिनाइयो का विश्लेषणात्मक सर्वेशण करके वर्तमान कानुतो में आव- 
श्यक्तानुमार परिवर्तन अथवा परिवर्धन क्रे। इसके लिए वह कातूनों का प्रारूप 
दैयार करती है ठया उन पर विचार-विमर्श करती है। क्रावश्यक्ता पड़ने पर बह 
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उत्त प्राह्प को प्रवर समितियों के पास मेजती है तथा स्वीकृत हो जाने पर उन्हे 
कानून का रूप प्रदान करती है । 

(2) सदिधात से सशोधन--प्राथ सभी लोवतल्थोय देशो भे व्यवस्थापिदा 
को ही संविधान में सशोधन का अधिकार प्राप्त होता है। सशोधन का यह कार्य 
व्यवस्थापिया सविधात में निहित प्रेत्निया वे अन्तर्गत ही कश्ती है । जिन देशों का 
सविधान लचीला होता है, वहाँ पर व्यवस्थापिका को ही सविधान मे सशोधन करने 
कर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है जेंगे यि इगलुण्ड मे है। परम्तु जिन देशों का सविधान 
कठोर अथवा अपरिवर्तंनशील होता है, वहाँ सविधान में सशाधत करने के लिए 
व्यवस्थापिवा को सशोधन वी एक विद्येप प्रणाली अपनानी पड़ती है, जेंसे भारत तथा 
अप्रेरिका में है। 

(3) दविचार-विभशं--व्यवस्थापिका कानूनों का निमाण करने वाली रूम्धा 
ही नहीं है अपितु वह विचार विमर्श करने वाली सम्था भी है। व्यवस्थापिका में 
किसी भी विषय पर विभिन्न श्रप्मुदायों स्वार्यों व दृष्टिकोशो के प्रतिनिधियरो-के बीच 
खुलकर विचार विमर्श होता है। इसीलिए दसे राष्ट्र के मस्तिष्क का प्रतिब्रिम्ब व 
होफ्भत का दर्षण कहा जाती है । विचार-विमर्श के यह वाये ब्यवस्थापिका निश्चित 
नियमों के अन्तगंत करती है जिसे “ब्यवस्थापिश्या के कार्य सचालन के नियम” कहा 
जाता है। 

(4) राष्ट्रीय वित्त पर नियस्त्रण--व्यवम्थायिका जनता की प्रतिनिधि समस्या 
है जिसका राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है। व्यवस्थापिवा प्रत्येक् वित्तीय 
वर्ष के आारम्भ मे उस वर्ष बे अनुमानित सरकारी आय-व्यय का ब्यौरा स्वीकार 
करती है। उसवी अनुमति के बिना न तो वोई नया कर लगाया जा सकता है और 
गे सरकार द्वारा कोई धनराशि सर्च ही की जा सवतो है। इस प्रकार ध्यवस्थापिका 
था टाध्ट्रीय वित्त पर धूर्ण नियन्त्रण रहता है। अपने इसी काये के द्वारा व्यवस्थापिका 
अन्य दोनो अगो से सर्वोच्च हो जादी है । 

(5) प्रशासन बर ठिपन्यण--प्रो० सालको ने वहा है कि ' स्पदस्थापिका का 
कार्य यह देखना है कि कार्यपालिका अपना कार्य ठोक दंग से करतो है या नहों।/ 
यद्यपि व्यवस्थापिका बही भी प्रणासन में सीधा भाग नहीं लेतो तथापि देश के प्रशासन 
पर उसका महत्त्वपूर्ण तियस्त्रण रहता है। सपदीय शासन मे यह नियन्त्रण प्रत्यत होता 
है। ऐसे शासन मे मन्जिमण्दल ब्यवस्थापिया में सही चुना जाता है तथा उसों के 
भ्रति उत्तरदायी होता है । मत्रमण्डल अपने पद पर तभी तक. रह सकता है जब तक 
व्यवस्थापिका का उसमे विश्वास हो । व्यदस्थापिका को_म-्त्रिमण्डल के सदस्यों से 
प्रश्न थ पूरब प्रश्न पूछडे, उनके विरद्ध बापरोब। द तिन्‍्श प्रस्ताद लाने दया अन्दत 
अविश्वास ना प्रस्ताव पास करने का अधिकार होता है। अध्यनात्मक शोसन 
सयबापापिका दा प्रशासन पा सीधा नियन्त्रण रहो रहता दयापि इस लषेत्र में बह बुछ 
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महत्त्वपूर्ण शक्तियों का उपभोग करी है। अमरीका मे रास्ट्रपति द्वारा की गई 
सन्धरियाँ व नियुक्तियाँ तब तक वध नही मानी जाती जब तक सीदेट उन पर अपनी 
स्वीकृति न दे दे | कार्यपालिका के सदस्यों वे विरुद्ध आवश्यकता पड़ने पर सीनेट 
जाँच आयोग बैठा सकती है । काग्रेस राध्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसे 
पदच्युत कर सकती है। युद्ध व शान्ति की घोषाणा भी व्यवस्थापिका द्वाद्म ही की 
जाती है । 


(6) स्थायिक कार्प--प्राय सभी देशो स व्यवस्थापिका कुछ न्य(य सम्दन्धी 
कार्य भी वरती है । इगर्ेण्ड में 'लाई सभा' वहाँ के अन्तिम अपील न्यायालय के रूप 
मे कार्य करती है| अभरीबा मे राष्ट्रपति पर लगाये गये महाभियोग या निर्णय सीनेट 
ही करती है । भारत में भी ससद को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
व लोक सेवा आयोग के सदस्यों के विरद्ध महाभियोग लगाने व निर्णय करने का 
अधिकार है । व्यवस्थादिवा ससद के सदस्यों अथवा निजी व्यक्तियों को भी दण्डित फर 
सकती है यदि उनके द्वारा ब्यवस्थापिका का अपमान क्या गया हो । 


(7) निर्वाचन साम्दन्धी का्य--अनक देशो मे व्यवस्थापिका निर्वाचन सम्बन्धी 
कार्य भी बरती है। उदाहरणार्थ, फ्रास की व्यवस्थापिका वहां के राष्ट्रपति का निर्वाचत 
करती है। स्विटजरलंष्ड में वहाँ की समद मन्सत्रिपरिषद्‌ प्रधाद, सेनापति व 
श्यायाधीशो का चुन/ब॒ करदठी है। स्ोवियद सघ मे व्यवस्थाविका सस्सत्रिपरिषद्‌ के 
सदस्यों व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत मे भी 
राष्ट्रपति का चुनाव ससद के निर्वाचित सदस्योव राज्यो की विधानसभाओ के 
निर्वाचित सदस्यो द्वारा क्या जाता है। 


(8) समितियों ब आयोगों को निपक्ति--व्यवस्थापिका समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार सम्तितिया व क्षायोगो की निधुक्ति करतो रहती है॥ अमरीका में 
सीनेट द्वारा जाँच समितियों की नियुक्ति की जाती है । ये समितिय कार्यपालिका पर 
प्रभावशाली नियत्रण रखती है। सीनेट स्वतज न्यायिक आयोगों को भी रचना करती 
है जिन पर कार्यपातिका का कोई नियत्रण नहीं होता । भारत मे भी समद समय-समय 
पर आयोगो व जाँच समितियों की नियुक्ति करती है। इगलंण्ड व अमरीका की तरह 
हो भारत मे भी सरकारी नियमों की रचना वी गई है । इन निग्मो दे क्यों पर 
ससद का पूर्ण नियन्त्रण रहता है । 

इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय मे व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण का 
कार्य ही नहीं करतो | लावतान्त्रिक जवहितकारी राज्य से व्यवस्थापिका का सम्बन्ध 
उन सब कार्यों से है जो ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित 
बरते हैं। प्रो० गार्नर ने ठीक ही कहा है कि “मधिकाश देशों से व्यवस्वादिशा 
सैवल विधि निर्माण करने वाला अगर हो नहों है, अपितु इसके छाथ साथ यह अन्य 
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विभिन्न प्रकार के कार्य भी करता हैं, जँसे न्विचिन, ग्यायिक, निरशन तथा 
कार्यपालिका सम्बन्धो ॥7! 
च्यवस्थापिका का संगठत 

व्यवस्थापिका का सगठन दो प्रकार से होता है । ए्सका या तो एक सदन हो 
सकता है अथवा दो सदन। एक सदन बाली व्यवस्थापिका को “एक-सदनीय 
व्यवस्थापिका? (एंप्रा-क्षाष्टओ) कहा जाता है और दा एदनों वाली व्यवस्थापिका 
वो “"द्विमदनीय व्यवस्थापिवा” (छ०थ्णाधाओ ९852धा०) कहा जाता है। पहले 
एक्सदनीय व्यवस्णपिका का बोलबाला था सक्नि प्रजातन्त के विवाप्त के साथ- 
साथ द्विसदनीय ध्यवस्थापिका का विवाास हुआ और आज कुछ छाट छोटे राज्यों वो 
छोडकर प्राय सभी प्रजातम्त्रोय देशों में द्रिददनात्मव व्यवस्थापिकाएँ विद्यमान हैं । 
हिन्सदनीप व्यवस्थापिवा ससार बे लिए ब्रिटन की एक महत्त्वपूर्ण देव है । विलोदी 
ने कहा है कि “पदि त्िटिश ससद टिसदनात्मक से होतो तो शायद सलार के विधान 
मण्डल भी हिस्दनात्मक नहीं होते। ब्यवस्थापिका एक्-सदनात्मवर हो अथवा 
द्विसदनात्मक, इस प्रश्न पर विद्वानों में प्रारम्भ से ही मतभेद रहा है। इमजरे पक्ष एव 
विपक्ष का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सता है 

दिसदतात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष मे तकं--व्यवस्यापिक्ता के द्वितीय सदन के 
पक्ष में निम्न तहूँ अ्रस्तुत क्यि जा सकते है 

() प्रथम सदन को सनमानों पर रोक--व्यवस्थापिका के प्रयय सदन के 
सदस्य यद्यपि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं. पिर भी एवं बार निर्वाचित 
होने वे बाद वे निरदु शता को आर अग्रसर हो राकते हैं। अकुश के अभाव में उनके 
नैतिक पतन वी सभावना प्रत्येक ट्षण बनी रहती है। लंको ने एक-सदनात्मक 
ब्यवस्थापिका शो निर्दा १रठें हुए लिसा है कि “शासन के उन समस्त झपो में से, 
जिनवा ज्ञान ममुष्य के लिए सम्भव है, मैं क्सी ऐसे शासन को नहीं जानता जो एक 
अकेले सर्वशक्ति शाली सोक्तन्‍्त्ीय सदन के शासन से बुरा हो ।”* व्यवस्थापिका के 
सदस्य अत्याचारी, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी न हा पायें, इसके लिए दूसरा सदत 
आवश्यक है । डों० गानंर ने इस सम्बन्ध से बहा है कि द्वितोपष सदन की विद्यमानता 
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स्व॒तम्त्रता की गारण्टो व पु्ठ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भो है।”” शासन में 
हितीय रूदन सन्तुलन स्थापित करता है । इससे नागरिक अधिकारों वी सुरक्षा 
ती है । 

हर (2) पहले सदन के उठावलेपन पर रोक--साधारणतया प्रथम सदन में ऐसे 
प्रतिनिधियों की अधिकता होती है. जिनवे विचार बहुत ही उप्र दबा क्वान्तिकारी 
होते हैं। वे जोश मे आवर कई बार बुद्ध ऐसे कान्ुनों का पारित कर देते हैं जो 
जन-साधारण के हित में नहीं होते । दूसरा सदव इस प्रकार दे अविचारपूर्ण कानूनों 
पर रोक लगाता है । लेंकी मे कहा है कि “ नियस्त्रक, सशोधकू व बाधक प्रभाव क्के 
रूप में द्वितोप सदन को आवश्यकता ने प्राय एक सर्वमात्य तब्य का स्थाम ले लिया 
है ।”» ज्ञा्ज वाशिंगटन ने एव बार वहां घा-- द्वितीय सदन वहू प्लेट है जिसमे 
प्रयम सदन की उदलती हुई चाय ठण्डी को जाती है ।” 

(3) परुनराबलोकन का कार्य--निम्द सइन द्वारा जो विधेयक पारित किया 
जाता है, उसमे बहुत-सी ब्ुढियों की सम्भावना रहती है। उच्च सदन उन पर 
पुनविच।२ कर उन्हे दूर करने का प्रयास करता है । यह तिम्त सदन से आये विधेयकों 
को घ्ीघ्रता से पारित मही करता जिससे जनता को विधेयक के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। इस अर्थ मे दूसरा सइन बडा उपयोगी माता 
जायेगा । ब्लुश्ली ने ठोक ही वहा है कि दो आँखों को अपेक्षा धार आँजें सदा अच्छो 
होती हैं, विशेषत जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक 
हो 

(4) विप्विप्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व--निम्न सदन के प्रतिनिधि केवल 
बहुमत के प्रतिनिधि होते ह्‌ । अल्पसर्यको दे प्रतिनिधि चुनाव में पीछे छूट जाते हैं। 
राष्ट्रीय ध्यवस्थापिका नो देश का स्वस्थ प्रतिनिधि बनने वे तिए यह आवश्यक है 
कि उसका आधार व्यापक हो । व्यवस्थापित्रा में व्यापकता बेवल दभी आ सकती 
है जबकि समाज के प्रत्यक दर्ग के विचारों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाये। 
ब्लुश्ली ने कहां भी है कि 'हम राज्य को जनसब्या मे कुलोततस्तोय व लोकतस्त्रोय 
तस्‍्वों के भेद की उपेक्षा नहीं कर सकते और विधानमण्डल में एक ही धर्य के पभ्ति- 
निधित्द को आज्ञा नहीं दे सकते ।' द्वितीय सदन विशिष्ट वर्गों अल्पसस्पकों व 
विद्या, शञान तथा अनुभव की दृष्टि स॒ याग्य व्यत्तियों कौ प्रतिनिधित्व प्रदान बरता 
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है । इस प्रकार ट्विसदनीय व्यवस्था प्रतिनिधित्व की उत्तमता बी दृष्टि मे अच्छी 
समझो जाती है। 

(5) कार्य का विभाजन+-सोव तन्त्रदाद के आधुनिक युग में राज्य के कार्य 
इतने अधिक बढ गये है कि अकेले निम्न सदन द्वारा उन्हे, ठीक प्रकार से बरना 
ग्रम्भव नहीं है। दितीय सदन के रहते व्यवस्थाप्ब। वे कार्यों का विभाजन हो जाता 
है और व्यवस्थापिका वी वायेक्ष्मता बढ़ जाती है। देसे विधेयक, जिन पर अधिक 
मतभेद न हो, सर्वप्रथम द्वितोय सदन मे प्रस्तुत किये जा सकते हे जिससे वहाँ विचार 
होने के पश्चात्‌ प्रथम सदन का वार्य हल्क। हो सकता है । 

(6) कार्यपालिका कौ स्वतन्त्रता की सुरक्षा-दोनो सदन एक-दूसरे पर 
हकावट भा कार्य करके कार्यकारिणी को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं । कई बार 
निम्द सदन मस्सत्रियो के कार्य वी कदु आलोचना करता है। ऐसी स्थिति में यदि 
उन्हे द्वितीय सदन का सहयोग मिल जाये तो बे अपने कार्यों वा अधिक आसानी से 
पूरा कर सकते है । ऐसी स्थिति भे प्रथम सदन भी उसके काम मे अधिक रुकावट 
सही डाल सकता। द्वितीय सदन थे होने पर वार्यंपालिकां को महाभियोग का भय 
भौ कम रहता है और वह अपना कार्य अधिक निर्भीकता से कर पाती है। 

(7) जनमत निर्माण मे सहायक्ू-द्विसदसात्मक ध्यवस्थापिका में कोई भी 
विधेयक एक सदन मे पारित होने के पश्चात्‌ द्वितीय सदम में जाता है। द्वितीय 
सदन में उस पर पर्याप्त विचार विमर्श तिया जाता है। इसी दीच प्रेस के माध्यम 
से निर्वाचक मण्डल को विध्रेयक के सम्बन्ध में जानकारी हो जाती है और वह उस 
पर अपनी प्रविश्यि। व्यक्त कर सकता हे । एक-सदनीय व्यवस्थापिका में यह सम्भव 
नही है । दस प्रकार द्वितीय सदन जनमत निर्माण में सहायक होता है । 

(8) दिवेक तथा अनुसय का सदन--प्रथम सदन में अधिवाशत' कम उच्च 
के व्यक्ति होते हैं निनमे अनुभव कम व जोश अधिक होता है । उनसे गहन विचार, 
दृरदशिता व भविष्य के प्रति सजगता को आशा नहीं की ज्ञा सकती। द्वितीय सदन 
के सदस्य अनुभवी व राजनीतिक हृप्टि से परिएवव होने हैं । परिवर्तन वे भी भाहते 
हैं परत्तु मोचनामपवर । यदि द्वितीय सदन नहीं हो ता देश ऐसे व्यक्तियों को सेवाओं 
रे वचित रह जायेगा । इसके अतिरिक्त द्वितीय सदन में सदस्पो के भाषणों का स्तर 
कॉपी ऊंचा रहता है । अमरीका मे सीनेट विश्व का सबसे अधिव श्तिशाल्री सदन 
कहा जाता है। 

(9) सधात्मक राज्य के लिए आवश्यकरू--सघोय शासन से इकाइयों का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरा सदन त्यन्त आवश्यक है । उसमे प्रथम सदन तो 
जनता गा प्रतिनिधित्व करता है, इवाइयो का नहों। इकाइयों के प्रतिनिधित्व 
के लिए ट्रूमरे सदन की व्यवस्था वो जातो है। झाइनर के अनुसार, “द्वितोष सदन 

ना सघात्मक प्रणासों मे आवश्यक ३” मेरियट ने भी इसकी बनिवायंता पर 
बल दिया है। उसके अनुसार, “संघीय सविधान को लोक प्रिय घनाने के लिए द्वितीय 
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सदत आषश्पक है” अपरीजा, स्विटजस्लैण्द ब सोवियत सघ जैसे सधीय राज्यों गे 
मझौँ की इकाइयों को उच्च सादन में समान सल्या मे प्रतितिधि भेजने का अधिकार 
भ्रदात क्या गया है जबकि भारत में सघ की इकाइयों को समात प्रतिनिधित्व के 
स्थान पर जनसल्या वे आधार पर प्रदितिधिस्द प्रदान क्या गया है । 

विपक्ष में सफे--ड्वितोग सदन के पक्ष में दिय्ये गये उपयुक्त ठ्कों से अनेक 
बिद्वात सहमत रही हैं । वे आज जी एक सदनीय व्यवस्थाप्रिका का ही श्रेष्ठ मानते हैं 
और अएते पक्ष मे निम्नलिखित पक भ्रस्तुत बरते हैं 


() प्रयंण सदन ही लोक्मत का प्रतितिधित्द कर सकता है-प्रजातन्त्र मे 
अन्तिम सत्ता जनता में निहित रहती है। अन्तिम सत्ता को अभिव्यक्ति जन-इच्छा 
में होती है जिसका प्रतिनिधित्व व्यवस्थायिका करती है / यह इच्छा अखण्ड व अवि- 
भाज्य होती है अत इसका प्रतिनिधिरद भी एकु ही सइने कर सकता है, दो गही। 


अब्ये सईज (७०० 5 ०३९३) के शब्दों गे, “सिसी भो विषय पर सोकमत एक ही हो 
सकता है, हो नहीं, इसलिए जनता को इच्छा का प्रतितिष्ठित्व करते के लिए एश हो 
सदन होना चाहिए, हृतरे सदत को क्रावश्यकता तहीं ।/! 

(2) प्रथम सदन की निरकुशता पर रोक नहों-ड्ितीय सदन के पक्ष में 
एक ते यह दिया जाता है कि द्वितोय रूदत प्रथम सदन को निरकुश होने से रोकता 
है लेकिन यह सत्य मही है । प्रथम सदव मे जतता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्याबित 
सदस्य होते हैं । अत प्रथम सदत द्वितीय कदत वी अपेक्षा स्वत ही शक्तिशाली होवा 
है । फिर बतंसान समय में हृदतों मे मतदात व्यक्तिगत आधार पर ने होकर दलीय 
आधार पर होता है। दस्नलिए द्वितीय सदन द्वारा प्रपम सदद पर अकुश का कोई 
प्रश्न ही नहीं रह जाता । 

(3) हातूनों पर पुनविचार के लिए अतावशयक--गढ़ू कहना ठीक महीं है 
कि प्रथम सदन द्वार आवेश व जल्दबाजी मे किये गये कानून दिर्भाण को रोकने के 
लिए दूसरा सदन आवश्यक हैं। वतेमान समय में कामूत प्रथम सदन द्वारा जल्दबाजी 
में तथा अविचा रपूर्ण ढग से पारित नहीं किये झते बरन्‌ विशेयक के प्रत्येक पहलू पर 
भ्रम्भोरतापूर्वेंक विघार क्पा जाता है॥ विचार विमर्श वी लम्बी प्रक्निया मन से 
निकलकर ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है । जैसा कि त्ाएी ने लिखा है 
दि “आधुनिक युग मे स्थवस्थापन एकाएक कानून को पुस्तक पर नहीं आ जाता । 
प्राय प्रत्येक विधेयक विचार व विश्लेषण को लम्दों प्रक्रिया के फसस्वहप कानून 
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इनता है। अतः शोध्र ब्यवस्थापद को रोबने को दृष्टि मे राजनोति की बर्तम्राव 
दशा प्रे दूसरे सदन क! महत्त्व अत्यम्त कम हो गया है।” 
अब्बे सईज ने इसकी तिरथंक्ता जो अत्यत्त ही मुन्दर शब्दो में व्यक्त करते 
हुए कहा है कि “यदि दूसरा सदन पहले सदन का विरोध करता है तो दुष्ट है भर 
धदि वह उससे सहमत हो जाता है तो य्यय है।' ? 
(4) गतिरोध की सम्भावना--द। सदन हशने मु उठम परस्पर मतभेद की 
प्म्भाववा बनी रहती है जिसका शासन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
द्विदनात्मक व्यवस्थापिका की आनोचना करते हुए बेंजामिन फ्रेंकलिन (छथए आशा 
ह०॥/0॥]) ने इसकी तुलना एक ऐसी गाडी सा की है जिसदे दोनों भार दा पोडे 
हैं और दोनो गाडी को अपनी जोर खौचने मे लग हुए है। 
(5) प्रगतिशोत्न विधि-रिर्भाण मे बाधक--द्वितीय सदत के सदस्य प्राय 
अधिक अवस्था दाले होते हैं जिनका अनुभव तो अधिक होता है परन्तु दृष्टिकोण 
सवीर्ण होता है। बे अपना पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं वरन्‌ मनोनयत, अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन व उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त बरते है। इसलिए दूसरा सदन 
रेड्वादिता का गढ़ बत जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि थयम सदन द्वारा 
प्रारिद प्रगतिशील दिश्रेयको का द्वितीय सदल डटकर विरोध करता है और इम प्रकार 
देश के विकास की दिशा को पीछे की ओर मोडता है । 
(6) रूभय व धत का अपव्यय--द्विसक्तात्मक प्रगाली में समय व धन दोवों 
का वप्रायय होता है। कानून लिर्माण से जो प्रत्रिया श्रथम सदत में अपताई जाती है, 
वही प्रत्निया दुसरे सदन में भी अपनाई जानी है ! इस अकार सम्रय वी बर्बादी होती 
है। दो रुदतो के होने से राज्य का सर्च भी बढ जादा है क्योकि दोनो सदनों बे 
भइस्यों को वेतन, भत्ता आदि देता पढता है । अत द्वितीय सदन एक निर्धेन देश के 
निए अधिक उपयुक्त नहीं है । 
(7) अल्पमत्तों को प्रतितिधित्व देने के अस्प प्ताउन-द्वितीय सदन के पक्ष 
मे यह वहा जाता है जि यह विशिष्ट हिलो वे अत्पमस्यकों को प्रतिनिधित्व प्रवान 
करने के लिए आादश्यद है, परन्तु यह वथन भी रही रही है। बल्प-सत्यवों वे छवि 
७छरणएणणणर 
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वय सरक्षण अन्‍य तरीकों से भी क्या जा सकता है । उदाहरणार्य, सविधान में उनके 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है। भारत में संविधान द्वारा अनुमूचित 
जातियों व अनुसूचित जद-जातियो के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ! 

(8) संगठन में कठिनाई--टितीय सदन का सगठन किस आधार पर हो, इस 
प्रश्न पर विद्वान एक्मत नहीं हैं। प्रत्येक देश में द्वितीय सदव के संगठन की प्रणाली 
ओ भिरता पायी छाती है। भारत से राज्य सभा का सगठन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 
अमरीका में सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित होकर आते हैं जबकि कनाडा 
में सीनेट कै सदस्यो का मनोनयन होता है। इगर्चैण्ड मे लाइंधमा का गठन सामन्तवाद 
व वशानुक्षम के आधार पर होता है। यदि द्वितीय सदद का गठन प्रत्पक्ष विर्वाचत 
के आधार पर क्या जाये तो वह प्रथम सदन की पुनरावृत्ति ही हो जाता है गौर 
यदि अप्रत्यक्ष निर्वाचन वे आधार पर क्या जाये तो भ्रष्टाचार की सम्भावना 
अधिक रहती है । अधिकारों की दृष्टि से भी दोनों सदनों में मतमेद पंद्धा हो सकते 
हैं। यदि द्वितीय सदन को प्रथम सदन ने समान ही शक्तियाँ प्रदात को ज्ययें तो पह 
प्रतिनिधि सदन के समान ही शक्तिशाली हो जाता है। यदि प्रथम सदत वी अपेक्षा 
द्वितीय सदन को कए अधिकार दिये जाते हैं तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह 
जाती । इस प्रकार द्वितीय सदन का गठन ही स्वय में एक समस्या है । 

(9) सघ राज्म के लिए भो अनादश्यक--सघोय राज्य के लिए भी दूसरा 
सदन म दा उपयागी ही है और व आवश्यक ही है । वर्तमान समय मे दूसरे सदन के 
सदस्य इकाइयों का प्रतितिधित्व नही करते वरन्‌ वे राजनीतिक दलबन्दी वे आधार 
पर चुने जाते हैं तथा उन्ही का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत यह कहना अर्थहीद है कि 
इवाइयो के हितो को रक्षा के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है । सघीय इकाइयो को 
शक्तियों को सबिधात मे शक्तियों के विभाजन तप्ना न्यायिक पुदरावलोकन आदि वी 
व्यवस्था बरवे सुरक्षित रखा जा सकता है । 

निष्कर्ष--यद्यपि दुसरे सदत के विपक्ष मे अनेक तर्क दिये गये है परन्तु फिर 
भी यह कहना न्‍्यायमणत ही होगा कि बड़े-बड़े गज्यो तथा संघीय राज्यों मे दूसरे 
सदन वा होदा आवश्यय तथा लाभदायक है । हमारा एतिहासिक अनुभव भी द्वितीय 
सदन वे पक्ष में ही है । इगरलैण्ड में गृह-युद्ध के पश्चात्‌ तथा अमरीवा में स्वतस्त्रता की 
प्राप्ति के पश्चात्‌ व्यवस्थाणिवा का एक हो सदव था। लेकिन अनुशव ने इसे 
अव्यावहारिक सिंद बर दिया और कुछ समय वाद ही वहाँ दिसदनात्मक व्यवस्थापिका 
शो अपना लिया गया । फ्रास मे भी एक-सददीय व्यदस्थापिका का प्रयोग असफ्ल 
रहा और अद वहाँ एक्सदनीय व्यवस्थापिका बी कोई बात ही नही करता। यही 
वारण है कि वर्तेमाद समय मे विश्त्र के लगभग सभी वडें-वडे देशों भे, चाहे वे 
गोह्पपाअत्सर, जय साल्फ्पत्फे, व्विसइमानब ड्यवध्यापिका का है। अपनाया 

पया है । 


कर 
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अभ्यास के प्रश्न 
आधुनिक लोकतन्‍्त्र मे व्यवस्थाविका के प्रमुख कार्यों और शक्तियों का वर्णन 
कीजिए । 
दिसंदवात्मक व्यवस्थापिका के गुण एवं दोपो की विवेचना कीजिए । 
(राजस्थान विश्वु० 978) 

द्वेमदनाल्‍्मझ व्यवस्यापिका के पक्ष एवं विपक्ष मे तकों का परीक्षण कीजिए 

(राजस्थान विश्व० ]973, 975, 976) 
व्यवस्थादिका का कार्य केदल कानूनो का निर्माण करना ही गही है अपितु 
एक लोक्तान्त्रिक राज्य में उत्ते अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं । इस कथन की 
व्याध्या कीजिए । 
“बया आपके विचार से सघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन आवश्यक है ?” 
विवेदता कीजिए । 
व्यवस्थापिका के संगठन के छिद्धाम्तों का वर्णन कीजिए । आप इनमें से किस 
सिद्धान्त को सबमे अच्छा मानते हैं ? 
एक संदतीय एवं द्विन्‍्सदनोय व्यवस्पापिका के गुणों एवं दोषों की तुलना 
कीजिए । (राजस्थान विश्व० 974) 
आधुनिक लोकतान्विक राज्य में व्यवस्थायिक्ना के कार्यों का आलोचनास्मक 
विवेचन कीजिए । वया इन कार्यों से आजकल ब्यवस्थाविका की भूमिका से 
कमी (पतन) का सकेत मिलता है ? (राजस्थान विश्व ० 979) 
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(2) एकल व्‌ बहुल कार्यपालिका (कआहणेआ शत एुणरश एर6८७- 
0६) --कार्यपालिका का प्रथम भेद यदि स्वधानिक शक्तियों के प्रयोग के आधार 
पर किया थया है तो दूसरा भेद सगठन के आधार पर किया गया है। जहाँ_कार्य- 
पालिका की समस्त शक्तियाँ एक प्रधान के हाथो मे होती हैं ओर सस्पूर्ण शासन 
व्यवस्था के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होता है वहाँ एकल कार्यपालिका पायी जाती 
है । इगसंण्ट, भारत, फास तथा अमरीका इत्यादि एकल कार्यपालिका के ही 






जदाहरण हैं। बहुल कार्यपालिका मे सर्वेधानिक शक्तियों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति 
द्वारा म होकर यो के एक समुदाय द्वारा होता है जैया कि स्विटजरलैण्ड में है। 


यहाँ फार्यपालिका शक्ति सधीय परिषद के सात सदस्यों में निहित है। सोवियत 
रूस की 'प्रेसीडियम' भी बहुल कार्यपालिका का एक अन्य उदाहरण है। स्टालिन 
ने इसे 'सामूहिक राष्ट्रपति” की सज्ञा दी थी । यद्यपि वहुल कार्यपालिका की अपनी 
अनेक विशेषताएं हैं परन्तु फिर भी व्यावह।रिकता को दृष्टि से वर्तमात समध में 
यह अधिक सफल नहीं हो सकी | यही कारण है कि आज सोवियत रूस व 
ट्विटज रलैंप्ड को छोडकर प्राय सभी देशों मे एकल व्गयेप्रलिका को ही अपराया 
गया है । 

(3) सप्तदोष व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (ऐब्रायवियशा।आ/ श्ात 
ए.शव९॥१७8) 806८ए॥४८)--सश्दीय कार्यपालिका वह है जिसका निर्माण संसद 
द्वारा होता है । इसमे व्यवस्थापिका व कायेपालिका का अपूर्द गठबन्धव रहता है। 
इसे “सम्त्रिप"्डलीए कार्ययालिका' भी कहते हैं क्योकि इस व्यवस्था में म्त्रिमष्डल 
ही देश का वास्तविक शासक होता है । मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के 
सदस्य होते हैं और अपने प्रत्येक काय के लिए वे प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी 
होते हैं । ब्यवस्थाविका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मन्त्रि४ण्डल को 
परदष्युत किया जा सकता है । इस पद्धति में एक स्वेधानिक श्रधान (00)जञाप्राठ्य॥/ 
प्त८94) भी होता है जित्तके नाम पर वास्तविक कार्यंपरालिका अपनी सर्वधानिक 
शक्तियों का प्रयोग करती है | इग्लेण्ड व भारत में इसी प्रकार की कार्यपालिका 
पायी जाती है। अध्यक्षात्मक वार्यप्रालिका (छा८आत६00७३] 50ए८एएथा') उसे 
कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिलकुल पृथक रहती है। सविधान द्वारा दोनों की 
शक्तियाँ बंदी रहती हैं गौर दोनों ही एक दूसरे के कार्य मे प्रायः हस्तलेर नहीं 
करती । इस प्रकार की कार्यपालिका में राज्य की वास्‍्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति या 
राज्याध्यक्ष मे निहित होती हैं मौर बह अपने सब्जियों वी सहायता से शासन का 
सचालन करता है। मन्‍्त्री अपने कार्यो के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, 
व्यवस्थापिका के प्रति नही | व्यवस्थापिका अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को 
पदच्युत नही कर सकती | राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए सविधान के प्रति उत्तरदायी 
होता है, न कि व्यवस्वापिका के प्रति । अमरीका की कार्य वालिका अध्यक्षात्मक कार्य- 
पालिका का उदाहरण है। 
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(4) वैलृरू व निर्वाचित का्वेपालिका (पलल्ता।छ आते 8०७४० ए8:8- 
८एाए८०)--पैतृक कार्यपालिशा उसे कहते है जहां राजा की मृत्यु के बाद उसका 
स्वेष्ठ पुत्र अथवा उत्तराधिकारी गद्दी पर बंठता है। यह कार्यपालिका राजतत्त्र में 
पाषी जाती है ६ इगलंण्ड, डशान, नेपाल बादि देशो मे प्रेदूक कार्यदालिका पराथी 
जाती है। इसके विपरीत, जहां कॉर्यपरालिका जनता अथवा उतक्े प्रतिनिधियों द्वारा, 
चुनी जाती है उसे निर्वाचित कार्यद्रालिकां कहते हैं॥ भारत, अमरीका आदि देशों में 

_निर्वाचित कयंप्रालिका है ।_ 
मुख्य कार्यपालिका-प्रधान को चुनने को विधि 

भिन्न सिप्न देशों में कार्यंप्रालिका श्रघान की नियुक्ति भिन्न भिन्र तरीके से की 
जाती है। इनप्रे से निम्नलिखित चार तरीरे अधिक प्रचनित हैं 

(।) वशानुगत पदति (म्रट्व०७0379 59४४7००)--यह एक राजतस्त्रीय 
पद्धति है जिसमे राजा की मृत्यु के फ़चातुठसुक्ा ज्येप्ठ पुत्र (उसकी अनुपस्थिति में 
उसका कोई तिक्टतम सम्बन्धी) हनगही पर बैठता है। प्राचीनकाल व मध्यक्राल 
में कार्यपालिका की यह सर्वाध्रिक प्रचलित पद्धति थी, लेकिन लोकतस्त्र के वर्तमान 
युग मे यह पद्ति जसामयिक हो गई है। फिर भी हगनेण्ड, स्वीडन, ईैनमार्क_ आदि 
देशों में इसरे अवशेष आदछ भी पाये जाते हैं। इन देशों म॑ स्वेधानिक प्रधान कौ 
नियुक्ति इसी पद्धति के आधार पर की जाती है। 

(2) जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचन (076८ 8००॥०0)-मरुख्य कार्ये- 
पालिका-प्रधान को चुनने की यह विधि वशानुगत पद्धति के सर्वषा विपरीत है। इसमे 
कायंपालिक का प्रवान जतता द्वारा प्रयक्ष रूर से निर्वाचित क्रिया जाता है। 
मेतिसको, चिली, ब्राजील, घाना आदि देशो मे राष्ट्रगति को जनता द्वारा ही घुना 
जाता है। इस पद्धति की विशेषत्रा यह है कि यह पूर्णतया लोकताहिक अगाली है 
जिसमे जतता का सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है। फिर भो यह पूरी तरह 
दोपमुक्त पद्धति नहीं है । साधारण जनता द्वारा योग्य व अच्छे व्यक्ति चुने जाने को 
सम्भावना कमर रहदी है और यदि वह अधिकारी महत्त्वाकाक्षी हो तो उपका निरकुश 
इन जाना अमम्भव नहीं है । तैशरेलियत 2-डिटल इसके सबीव उदाहरण हैं। 
के (3) जवता द्वारा अत्त्पक्ष निर्वाचन [वाह॥व्ट होल्शाणा)-प्रस्यक्ष 
निर्वाचन प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कुछ देशों मे अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
के प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत साधारण जनत। निर्वातक मण्डल का 
निर्वाचन करतो है और फिर निर्वाचक मण्डल राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करता है। 
अमरीका मे राष्ट्रपति का तिवचित इसी पद़ति द्वारा किया जादा है।लेडिनत अमर रीक्ष 
में इस वद्धति का स्थान धीरे घोरे प्रयक्ष निर्वाचन प्रणालो ने ले लिया है और 
ब्ववद्वार मं अब वहाँ उसका कोई महत्त्व मही रहा है । 

(4) घ्यवष्पापिशा द्वारा निर्बाचन (०८००४ 9५ ४6 [.68$306)-- 
इस पद्धति हे अनुसार व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यवालिका के प्रधान का निर्वाचन 
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करते हैं। भारत, सोवियत रूस तथा स्विटजरलैण्ड में मुख्य कार्येपरालिका-प्रधान के 
निर्वाचन के लिए यही पद्धति अपनाई गयी है। भारत मे राष्ट्रपति का निर्वाचन 
समद द राज्यों को विधजनसभाओं के निर्वाचित सदस्थ मिलकर करते_ हैं। 
ट्विटजरलैंण्ड मे सघीय परिषद का प्रधान वहाँ को व्यवस्थाविका के दोनों संदनों 
दा अपने संयुक्त अधिवेशन में चुना जाता है। प्रोवियत रूस में 'प्रेसिडियम' के 
सदस्यों वा निर्वाचन वहाँ को सर्वोच्च सोवियत के द्वारा क्षिया जाता है 3 

इस पद्धति के अनेक लाम हाते हुए भी यह पूरी तरह दोषों से मुक्त नहीं है । 
इस पद्धति मे व्यवस्पापिता द्वादा चुने जाने के कारण राष्ट्राध्यज्ष उनी के हाप वी 
कठपुतली मात्र बन जाता है तथा उसका चुनाव दलीय आधार पर होता है। यह 
पद्धति शक्ति पृषत्ररण सिद्धान्त के भी विपरीत है 

(5) मनोनयन (२०८७०४०७/९८० &ऋ९८०४४८)-- अप नस्थ देशों में कापालिशा 
का प्रधान वहाँ वी शासक सरकार द्वारा मनोनीत झ्या जाता है। स्वतम्वता से 
पूर्व भारत के गवर्ेर जनरल का मनोनपत ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता पा । 

कार्यपालिका के कार्प 

सिद्धाल्टत कार्यपरालिका का कार्य व्यवस्थाएिका द्वारा निभित कालूनोकी 
ज़ियान्वित करता है लेकित आज के लोक्तान्त्रिक जत-कल्याणकारी राज्य में राज्य 
के कार्य अत्यधिक बढ़ गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्यप्रातिका के कार्यों में भी 
आत्ण्थिक वृद्धि ही गयी है। लिप्सन ने लिखा है कि “राज्य के कार्यों मे प्रत्येक 
वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्यो व शक्ति में दृद्धि को है।” वर्तमान प्मय मे कार्य 
पालिका के निम्नलिछित कार्य माने जाते हैं 

() प्रशासनिक क्ार्य--का्यंपालिका का सर्वप्रषम कार्य देश में आस्तरिक 
प्रशासन कौ ब्यदस्था करते हुए शान्ति व व्यवस्था को बताये रखता है। इसके 
अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यातायात, उद्योग दया क्ृपि आदि से सम्बन्धित 
बाय भी कार्यपालिका द्वारा ही किये जाते हैं। इन कार्यों के सम्भादन के लिए 
कार्यपालिका राजवर्भचारियों की नियुक्ति करती है तथा उसके अधिकार क्षेत्र व 
क्त॑ष्यों की व्यवस्था करती है । इन अधिक्षारियों की पदोतति, अवनति तथा पदच्युति 
का कोर्ये भी कार्यपालिका ही करती है । फ़ 

(2) छूटनोतिक कार्पे--अपने इस काये के अन्तर्गत कार्यपरातिका विदेशों के 
साथ म्रम्बन्ध स्थापित करती है। वह अन्य देशों में अपने प्रतिनिधियों को प्रेजती है 
तथा दूमरे देशों से आये हुए राजदूतों का स्वागत करतों है॥ कार्यप्रालिका दूसरे 
हाज्यो के खाथ राजनीतिक, सामाजिक, आविक व सास्कृतिक समझौते करती है और 
समय-समय पर होने दाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेचनो में भाग सेवी है। यद्यत्रि विदेश-नीति 
पर ब्यवस्थापिका का पूर्ण नियन््थ रहता है परन्तु बाज यह काय॑ प्रमु्ठ रूर से कार्य 
दालिया के द्ोजाधिकार में हो बा गया है और व्यवस्यापिका वैदेशिल् सम्बन्धी के 
शद्दालन में बहुठ कम भाग ले पाती है। 
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(3) जैदिक काये- विदेशी-आक्रमण-से देश की रक्षा करना कार्यवालिका का 
प्रधान कार्य है। इसके लिए कार्यपालिका जल, स्थल तथा नम, तीनों घैनाओ का 
झपठत करती है, उस पर नियन्त्रण रखती है तथा उनके द्वारा देश वी सुरक्षा करती 
है। आवश्यकता पडने पर वह किसी देश के जिछ्ड शुद्ध अयवा सन्ति को घोपणा 
करती है। चान्सतर कष्ट (/(८॥/) के अनुसार, * सेन्य बल का नियन्त्रण एवं प्रयोग, 
शास्ति की स्थापना और बाह्म आक्रमण से रक्षा स्वप्ावत कार्यदातिक्ता सम्बन्धो 
काये हैं ।” 

(१) कानून निर्माण सम्झस्दों कार्य--कार्यवालिका वालून तिर्माश सम्बन्धी 
भरी अनेक वार्य करती है लेकित उप्तके यह कार्य शासन-व्यवस्या के स्वहृत पर 
अधिर निर्भर करते हैं। समंदीय व्यवस्था से कार्यपालिका को व्यवत्थारिश का 
अधिवेशन वुलान, उमे स्थगित करने तथा उम्रे भग करने का अधिड्रार होता है। वह 
प्राय सभी प्रमुख कामूनों के विधेयक तैयार करती हू और उन्हे अ्यवस्थारिक्मा के 
ममक्ष प्रस्तुत करतो है । इसके अनिरिक्त ध्यवस्थायिका द्वारा पारित विधेयकीं पर 
अन्तिम स्वीकृति राज्याध्यक्ष ही प्रदान करता है। अध्यक्षात्मक शासन मे राष्ट्रपति 
ध्यवश्यापिश को सन्देश भेजकर कानूत को प्रश्मावित करता है। उभर विनस्मकारी 
ननियेधाधिकार भी प्राप्त होता है जियवरे द्वारा वह किलो विय्रेषक को कुछ समप तक 

कानून बनने से रोक सकता है। 

इसके अतिरिक्त जब ध्यवस्यापिका अपने सत्र मे नहीं होती, उप समय कायें- 
प्रालिका आवश्यकत! पड़ते पर अध्यादेश जारी कर सकती है जो विधि के समात ही 
प्रभावी होते हैं। प्रदत्त ध्यवध्यापन (0५०४३८४ ॥६६७३॥०॥) के द्वारा भो कार्य- 
पालिझा की दिधि तिर्पात सम्बन्धी शक्ति मे वृद्धि हुई है। 


(5) दिततोए का्य--कायंपालिझा विन सम्रत्धी महत्वपूर्ण कार्य प्री करती 
है। वह वापिक बजट को तेथार करती है और उसे व्यवश्यापिका के समश्ष प्रस्तुत 
करती है। बजट में आय ब्यम को पूर्ण ब्यौरा होता है। राष्ट्रीय कोप को समुचित 
ब्यवत्पा के लिए कार्यवालिका के बन्‍्तर्गत एक वित्त विधाग रहता है जिमे विभागीय 


व्यवस्था का केठ्र कहा जाता है। 

(6) ग्य[णिक काय--प्राप प्रप्येक देश मे कार्यप्रालिका को न्याय सम्बन्धी 
भो कुछ शक्तियों प्राप्त होती हैं। कार्य वरातिका के अध्यक्ष को अपराधी को क्षमा प्रदान 
करने का अधिकार होठा है। वह न्यायालय द्वारा दिये गेये दण्ड को कम भी कर 
सकती है। सर्वक्षमा (3णा0८५७) की शक्ति के अन्तयंत कार्यपालिका एक ही अपराध 
से सम्बन्धित बनेक अपराधियों को एक साथ क्षमा प्रदात कर सकती हूँ । कार्यद्रालिका 
को पमादान वी यह शक्ति भानदीय आधार तथा राजनीतिक व व्यावहारिक कारणों 
से प्रदान की जाती हैँ । इसक' अतिरिक्त देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाधोगों बी 
वियुक्ति भी कार्यवरातिका दवाएं ही को जाती है । वर्दमान समय में अशासकौय विमायों 
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को भी अर्ध-न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्णय की 
परम्परा इग्लेण्ड में पुरानों है। 

(7) कल्य कार्प--उपयुक्त क्यों के अतिरिक्त अनेक देशो में कार्यपालिका 
कुछ अब्य प्रकार के कायें भी करती है, जेंसे-- उपाधियों का वितरण करना, विधिष्द 
सेवाओं के बदले पेंशन बथवा अन्य प्रकार की सहायता प्रदात करना इत्यादि। 
बस्तुत जनकह्याणकारी विचारधारा के कारण वर्तमान समय में कार्यपालिका के 
कार्यों मै निरन्‍्तर वृद्धि होती जा रही है। मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू 
इससप्ले अछूता बचा होगा। यही कारण है क्लि आज व्यवध्यापिका की श्पिति इसके 
सप्रक्ष गौण हो गई है । 

लोकता्जिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में सम्बन्ध 

>> एक लोकतात्विक व्यवस्था से कार्यपालिका ब स्थवस्थापिका के पारस्परिक 
सम्बन्ध सरकार के स्वरूप पर अधिक निर्भर करते हैं। यदि सरकार का स्वरूप 
संसदीय है तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित होती हैं ओऔौर यदि सरकार का स्वरूप अध्यक्ष त्मक है तो दोनो अम एक 
दूसरे को नियन्त्रित व सन्तुलित करते हुए चलते हैं. ( 

सप्तदीय व्यवस्था से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच सम्बन्ध--ससदीय 
व्यवस्था में कार्यगालिका व व्यवस्थापिका के मध्य सम्बन्धो पर दो हृष्टिकोणों से 
विचार किया जाता है सैद्ाल्तिक तथा व्यावहारिक । सैदान्तिक दृष्टिकोण 
के अनुमार ध्सद की सता तीनो क्षत्रों-व्यवस्थापन, कार्यपालत तथा वित्तीय 
में सर्वोच्च है। व्यवस्थापन के क्षेत्र में समद की संप्रानता करने वाली अस्य 
कोई सत्था नहीं होती । ससद को सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओ के अन्‍्ततत 
सब प्रकार के कातून बनाने का अधिकार होता है । बह किसो भो पुराने कानून 
को सशोधित कर प्रकती है, उसे समाप्त कर सकती है और आवश्यकतानुसार 
नये कानूनों का निर्माण कर सकती है। उसे सविधान में सशोधन करने का अधिकार 
होता है। कफायवालन के क्षेत्र मे समद मब्विवण्डल पर पूर्ण तियस्‍्त्रण रखती है। 
मन्त्रिपण्डल के सदस्य ससद में से लिए जाते हैं। वे अपने समध्त कार्यों के लिए 
ससद के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा ससद की इच्छा-पर्यन्त ही वे अपने पद पर 
रह सकते हैं। ससद विभिन्न तरीको से मल्लिमण्डल पर अपना तिवत्वण रखती है 
उदाहरणायं, ससद को मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने, उसकी तिन्दा 
करने, उनके विरुद्ध काम रोको श्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव पारित करने एवं 
अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर स्त्रिमण्डल को पदच्चुत करने का अधिकार 
होता है। दित्तीप क्षेत्र में सतद का देश के घन पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है। ससद 
ही पूर्द अनुप्तति के डिता सरकार द्वारा न तो कोई नया कर लगाया जा सकता है 
और न कोई धतराधि खर्च ही को जा सकती है। देश के वाषिक बजट की अनुमति 
ससद द्वारा ही दी जाती है । 
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इस प्रकार सिद्धान्वद संसद स्वामी हे और_मन्न्रमण्डल उप्तका सेवक। 
सेकिन व्यवहार मे यह सम्बन्ध बिलकुल विपरीत हो जाते हैं। मिद्धास्त में संप्तद 
द्वारा किये जाने वाले सभी कार ब्यवहार में मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किये जाते हैं। 
व्यवस्यापन के क्षेत्र में जो मी प्रमुख कादून सम्द द्वारा पारित किये जाते हैं, 
उनका प्राहूप मग्त्रिमण्डल द्वारा ही तैयार छिया जाता है। समद प्राय उन्हें 
उसी रूप मे पारित कर देतो है जिस रूप में वे मन्त्रिमण्डल द्वाट्टा प्रस्तुत किये 
जाते हैं। सप्तद द्वारा उन विधेयकों मे बेवल वे हो सशोध्रन क्यि जा भकते हैं जो 
मन्त्रिमण्डल को मान्य होते हैं। कार्यपालम के क्षेत्र में सो नीति निर्धारण का 
वास्तविक कायें मन्त्रिमण्डल ही करता है, ससद केवल उस पर अपनी स्वीकृति 
मात्र देती है। जहाँ तक ससद् द्वारा मन्व्रिषण्डल पर तिम्रल्त्रण का प्रश्न है, यह 
भी औपचारिक्ता मात्र है क्योकि मन्त्रिमण्डल को ससद प्रे बहुमत प्राप्त होता है । 
ससद द्वारा मलिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की ध्विति 
ब्राप नही आतो क्योकि उसमे पूर्व ही मन्ज्िमण्डल लोकसभा को भग कर सदस्यों 
को निर्वाचकों की दया वा पात्र बना सकता है। वित्तीय क्षेत्र में ससद वाधिक 
बजट की स्वीकृति अवश्य देती है लेकिन उमकी सम्पूर्ण इपरेखा मन्त्रिमण्डल द्वारा 
ही तैयार की जाती है। समद द्वारा बजट की क्रिमी मद में कटौती तो की जा 
सकती है परमस्तु उमप्रे दृद्धि नहीं को जा सकठी । 

(ष्पक्षातमक व्यवस्था में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच सम्बन्ध-- 
अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे शक्ति पृथत्षकरण के सिद्धान्त को अपनाया जाता है जिममे 
शासन के तीनो अगो की शक्तियाँ संविधान द्वारा निश्चित हांती हैं और कोई भो 
अग किप्ती दूधरे अब के कार्यो में हस्तझेप नहीं कर सकता। अब अध्यक्षात्मक 
ड्यवस्था में कायंपालिका व व्यवस्थापिका के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता। 
इपमे राष्ट्रपति न तो ससद का सदस्य होता है और न वह उसके प्रति उत्तरदायी 
ही होता है। उमरा कार्यकाल भी सखद की इच्छा पर तिर्भर नहीं करता। 
सब्ियात द्वारा उसका कार्यकाल विर्धारित होता है और अपने अत्येक कार्य के 
लिए राष्ट्रपति म्रजिधाने के प्रति ही उत्तरदायी होता है। दूमरी ओर राष्ट्रपति को 
भी सम्दीय कार्यपालिकाध्यक्ष की भाँति ससद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने 
अथवा उसके निम्न सदन को भय करने शा अधिकार नहीं होता । 

परन्तु स्पवहार में अध्यक्षात्मक व्यवस्था से “नियन्त्रण व रुख्तुलन के 
तमिद्धान्त का अनुसरण क्या जाता है। अत दोनो अग एक दूसरे से पृथक रहते 
हुए भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे पर नियन्त्रण 
रखते हैं। व्यवत्थापन हे क्षेत्र में सिदातत ससद को एकाधिझार धराप्त हाता 
है लेबिन व्यवहार पे राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष कांग्रेस को सरेश भेजने (06 5306 ० 
(06 ७७०7०॥ 77८55282८) तथा देश की परिस्थितियों बा मुकालवां करने के लिए 
विशिष्ट प्रकार के कानूनों के निर्माण का सुझाव देने का अधिकार होता है। इस 
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सन्देश व सुझाव का कांग्रेस पर निश्चित प्रभाव पडता है| कांग्रेस द्वारा पारित किसी 
भो विश्लेयक पर अन्तिम स्वीकृति राष्ट्रपति ही देता है । राष्ट्रपति को बच्चपि विधेयकों 
पर निरषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है परन्तु राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का 
दुरुपयोग नहीं कर सकता क्योकि ऐसा करने पर काग्रेस महाभियोग का प्रस्ताव पारित 
करके उसे पदच्युत कर सकती है। इसऊै अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा उच्च पदों पर की 
झाने वाली निषुक्तियो, अन्तर्सास्ट्रीय सन्धियो तया युद्ध व शान्ति बी घोषणा आदि पर 
काग्रेस की स्वीकृति आदश्यक होती है। इस प्रकार हम कहे सकते हैं कि व्यवस्यादिका 
तथा कार्यंपालिका दोनों एक दूसरे को केवल प्रभावित हो मही बरते वरन्‌ नियन्त्रित 
भी दरते हैं और इस प्रकार वे अपन संस्बन्धों मे अस्योच्याखित हैं । 
समाजवादी व्यवस्था मे कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बोच सम्बन्ध 

समाजवादी व्यवस्था म कार्ययालिका व व्यवस्थापिका वे बौच सल्वन्ध वहाँ 
की शाप्तन प्रणाली पर तिर्भर नहीं करते | सभाजवादी देश भे शासन प्रणाली चाहे 
सस्दीए सो वथवा अध्यक्षामक, कार्यप्रालिका वे व्यवस्थायिका के मध्य धवैधानिक 
सभ्वन्धों का त तो कोई महत्त्द होता है और न काई ओवित्य ही। क्योरि ऊपर से 
लेकर सोचे तक पूरा शासनतन्त्र एक हो दल द्वारा सचालित होता है । 

सोवियत रूस समाजवादी व्यवस्था का सर्वश्रेप्ठ उदाहरण है। यहाँ सत्दीय 
शासत की स्थापना की गई है। सैद्धान्तिक दृष्टि से, यहाँ की सर्वोच्च सोवियत 
(समद) प्रशामन के तीनो क्षेत्रों मे सर्वोच्च है । कानून निर्माण बे क्षेत्र मे उसकी सत्ता 
असीमित है। इस कार्य में अन्य कोई उसवो सह अधिकारी नहीं है। कार्यपालत के 
क्षेत्र मे उसे मन्त्रिमष्डल बनाने व उप्त पर ॒ तियन्तरण रखने का अधिकार प्राप्त है। 
बहू विभिन्न म्रहत्वपूण विपयो पर भी अपना पूर्ण तियन्त्रण रपती है। मत्जिमणश्डल 
अपने समस्त कार्यों कै लिए सर्वोच्च खोवियत के प्रति और जब बहू अवकाश काल में 
हो तो प्रेसीडिपभ के प्रति उत्तरदायी होता है । सर्वोच्च सोवियत की कृपा पर्यन्त तक 
ही मस्विम०"्डल अपने पद पर बना रह सकृता है। वाधिक आय-व्यय की स्वीकृति 
भी सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही दी जाती है। उम्रकी अनुघति के बिना मन्त्रिमण्डल 
सरकारी कोप मे मे कोई रकम खर्च नहीं कर सकता। यहाँ यह उस्लेखनीप है कि 
सर्वोच्च सोवियत के अवकाश काल मे इसके समस्त कार्य प्रेश्तोडियम द्वारा किये जाते 
हू परल्तु प्रेसोडियम को सर्वोच्द्र सोवियत के अगले अधिवेशत में अपने द्वारा किये 
गये समस्त कार्यों को उससे स्वीकृत कराना अनिवार्य हाता है। इस प्रकार सैद्धान्तिक 
दृष्टि से शासन के तीनो क्षेत्रो मे सर्वोच्च सोवियत सर्वोगरि होती है । 

परल्तु ब्यवह्वार में सर्वोच्च सोवियत की स्थिति प्रेसीडियम तथा मन्व्रिमण्डल 
द्वारा लिए गये निर्णयों एर अपनी स्वीकृति को मुहर लगाने से अधिक कुछ महीं है । 
समस्त विधेयक सन्चरिमण्डल अथवा प्रेस्ीडियस ढारा हो प्रस्तुत किये जाते हैं । सर्वोच्च 
सारदयत का काम उन पर विदार करना नहीं बरनू उन पर स्वीड्ृति देवा भात्र होता 
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है । मस्त्रिमण्डल पर उसका नियन्त्रण भी वास्‍्तदिक को अपेक्षा औयचारिक ही 
अधिक है। रूस का मन्त्रिमण्डपीय उत्तरदायित्व उस प्रकार का नहीं है जैंठा कि 
इगलैण्ड या भारत का है। वस्तुत यहाँ म+्वमण्डल का तिवन्त्रण सर्वोच्च ध्लोवियत 
या प्रेसीडियम के हाथो में न होकर साम्यवादी दल के हाथो मे रहता है । मन्त्रिपण्डल 
के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष साम्यवादी दल की केस्द्रीय समिति के प्रभुख सदस्य होते हैं 
और उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वे स्वय प्रेमीडियम तथा सर्वोच्च सोवियत पर 
मिवरतग रस सरुते हैं ।/ इस प्रकार हय कह सकते हैं. कि शासन के सभी क्षेत्रों से 
सामू वादी दल का नियन्त्रण प्रमाजवादी व्यवस्था की श्रमुख विशेषता है और यह्‌ 
विशेषता सर्वोच्च सोवियत तया मन्त्रिमण्डल अयवा प्रेस्लीड्धियम के पारस्परिक सम्पन्धो 
में स्पष्ट हृष्टियोचर होती है । 


अभ्यास के प्रश्न 

] कार्यवरालिका की व्याध्या कीजिए और उसके विभिम्त कार्यों का वर्णन 
बीजिए । 

2. कार्यपालिका के विभिन्‍त प्रकारो वा वशन कीजिए। एक अच्छी कायपालिका 
बै लिए हिन बातो का होता आवश्यक है ?ै 

3. मुम्य कार्यपालिका के प्रधान को चुनने की कौन कौत सी विधियों हैं ? वर्णन 
कौजिए। 
आधुनिक लोकतास्त्रिक राज्य मे कार्यदालिका के वार्यों का वर्णत कीडिए । 

5. लोकताशिक राजनीतिक व्यवस्थाओ के सन्दर्भ में ब्यवस्थापिका एवं कार्य- 
पालिका के सम्बन्धों का परीक्षण कौजिए।. (राजस्थान विश्व० 977) 

6 सप्ताजदादी राजनीतिक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में व्यवस्थापिका एवं कार्य- 
पालिका के सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए । 
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सरकार के अंग ५ न्यायपालिका 
॥| ग्णफाएडबरर ॥ 





“अधिकारों का निश्चय और उन पर निर्णप देने के लिए, अप 
शाधियों को दण्ड देने के लिए तथा निर्बलो को मत्याचार से रक्षा करने 
के लिए स्थाय विभाग नितारत जावरपक है ।”7 -+रॉले 
अं ज..ह.__.__नहहह..._...-- 


न्यायपालिका का अथ एवं महत्व-परकार का तीसरा प्रमुख अग न्याय 
पालिका है। यदि व्यवध्याविका कानूनों के रूप मे राज्य वी इच्छा को अभिव्यक्त 
करती है और कार्यपालिका कानूनों के रूप में अधिव्यक्त इन इच्छाओं को कार्यहप 
प्रददन करती है तो स्यायपरलिका अध्वश्यकतानुस(र इन बानुनों के अर्थ की व्याह्या 
करती है तथा यदि कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो उसे उचित द०्ड देती 
है विलोबों (४४॥)0०४४०५) ने कहा है कि न्यायपालिका हा सूल कलंस्य यह 
देखना है कि सरकार के किसी अग द्वारा कातून का तथा कानून द्वारा दिये गये 
व्यक्तियों के अधिकारों का उल्सघन तो नहीं होता ।” किसी राज्य के व्यवस्थित 
जीवन कि लिए एक व्यवस्थित न्यायपातिका अत्यन्त आदश्यक है। किसी राज्य में 
चाहे क्षिदनी अच्छी कयन्रनी व्यवस्था क्यों त हो, उन्हे का्यंझप में परिणत करने के 
लिए जब तक एंक निष्पक्ष वे स्वतन्त्र न्यायपालिका नही होती, उसझा पूरा पूरा लाम 
नही उठाया जा सकता । 

प्रो गानेर ने ठीक लिखा है कि “ऐसे समाज की कल्पता सम्भव है जिसमें 
कोई व्यवस्थाविका विभाग न हो परन्तु न्‍्यायवालिका से होन एक सभ्य राश्य 
को कत्पता भो नहों को जा सकती ।” लाड ब्राइस ने न्यायपालिका का भहृत्तव स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि ' न्याय विधा से शडकर सरकार की उत्तमता को अरब कोई 


१." ॥5 ३9व9शा$९ 037 फल श०णव 5९ ]०व03| (कृगाफरता 
40 350घ३व३ 807 तट: वाष्टरी!5, 40 एण्याड। ााप्प९६, [0 (णाव७ादा 
उण्भ्राल्ट भाए छणच्ल पढ़ वष्याठत्ध्या प्रत्ण ग्राणज़ था एच्चाएवत 

_-+धिणणर 
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शसोटी नहों है क्योकि क्िसो ओर चोज से नागरिक की सुरक्षा व हितों पर इतना 
प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना कि उसके इस ज्ञान से कि वह एक निशिचत, शीघ्र व 
निष्पक्ष न्याय पर निर्मर रह सकता है ।! वे आगे लिखते हें कि “यदि अन्धकार 
में न्‍्थाय का दौपक बुप्त जाये तो वह अन्धक्षार कितना गहन होगा (5 

ब्रजातन्त्रीय ब्यवत्या में न्यायपालिका वा महत्त्व अत्यप्रिक बढ़ यया है। 
प्रदासस्त्र जनता का, जतता द्वारा व्‌ जनता के लिए शासन कट्टा जाता है लेकिन 
जब तक समस्त नागरिकों को निष्पक्ष व शोघ्र स्थाय उपलब्ध नहीं होता प्रजातन्त 
एक मिस्या घारणा मात्र ही रहता है। न्‍्यायपरालिका सविधान की सर क्षिका, सामान्य 
हित को पोषक तथा कानून की भ्रहरोी है। मेरियर ने कहा हे कि “सरकार के जितने 
भी महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें से यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसका सोधा 
सम्बन्ध नागरिकों से है। सर्वधानिक साधन चाहे छशितने प्री ब्यापक हर्पोंन हों, 
शासक वर्ग झा सगठन घाहे क्तिना भी पूर्ण श्यो ने हो, लेकिन यदि कामून की ब्याहुया 
स्वम्तात्मक होगी तो नागरिक का व्यक्तिगत जीवन सक्टमय बन सकता है तपा उसको 
प्रतिध्ठा एव सम्पत्ति अमुरक्षित रह सकती है।” न्याय के परित्याग से समाज का 
पतन प्रारम्भ होता है । जिस वर्ग के साथ न्‍्याय को नीति का उल्लघन होता है, 
उसकी सच्ची सेवा समाज कभी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रजातन्त्र सभी वर्गों को 
एक साथ सेकर हो जोवित रह सकता है, डिसी दर्ग की उपेक्षा करवे नहीं । 

सघात्मक-ब्यवस्दा में हो स्थायप्रालिका का महत्त्व और अधिऊ बढ़ जाता है । 
संघात्मक स्यवस्था में स्थायपालिशा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ही नहीं करती 
बरन्‌ सविधान की व्याख्या भी करती है। वह केन्द्र तथा इकाइयों को उनकी निश्चित 
सीपाओं के भीतर रखने का कार्य करती है। इनके द्वारा निर्मित ऐमा कोई पी 
कानून जो सविधात की सीमाओं का उल्लघन करता हो, न्यायपालिका के द्वारा अर्वध 
घोषित किया जा सकता है । न्यायप्रालिका की यह शक्ति न्यायिक पुतरावषोक्न की 
गक्ति (20४८ ० 70969 एेथ्श८क) कहलातो है। अमरीका तथा भारत की 
न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है। 

न्यायपालिका के कार्य 


वर्तमान समय में एक प्रजातम्त्रोय व्यवस्पा में न्‍्यायपालिका अग्रलिखित कार्य 
करती है 


|. 7] क्ष6् 5 ॥0 एलशाद १८५६ ण पोल €एथ०्शीटजल्ट ती 4 ह०शथाशादपाँ धीडव 
फल शिटादत०9 एव वुण्वालाओ 595६७ णि एणीत2 णणए प्यार 
40026९$ ॥6 |६|(76 3796 $९८७४४७७ ० #टाव?९ दासशा 2९ छक्का 
30 जगराडाआाठव ता ]0०5 7? 
ज-+00 87366 * 30407॥ 0०:20, रण वा, फ़ 384 
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[!) न्याय करना-- उ्यायपालिका का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य स्थाप करना 
है ! यह व्यक्तियों के आपसी विवादों तथा व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाशें का 
कुँतला करदी है। न्यायपालिका विभिन्न फौजदारी, दी शादी व माल सम्बन्धी विवादों 
मे दोनों पक्षो के गवाहो को सुतती है बोर फ़िर प्रथलित कानूगो के आधार पर 
अपना निर्णय देती है! उसका काडूत की अच्छाई या बुराई से कोई सस्वस्ध नही 
होता । 

(2) कानूनों की व्थरुमा--वई छार कानूनों वी भाषा स्पष्ट नही होती 
ओर उत्ते लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं॥ ऐसो स्थिति मे न्यायपालिका कानून की 
अधिकारपूर्ण व्याह्या करती है। स्यायप्रालिका द्वारा इस प्रकार की गईं व्याह्याओं 
की स्थिति कांतूत के समान ही होती है । 

(3) कानूनों का निर्माण--कई बार न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के 
विवाद आते हैं जितके सम्बस्ध में कोई व सावन कानून लागू नहीं हो सकता ! ऐसी 
स्थिति पे न्यायाधीश अपनी विवेक-बुद्धि व औचित्य फे आधार पर विवाद का निर्णय 
करते हैं। इन निर्णयों का बहुत महत्व होता है क्योकि ऐसे ही निर्णय के आधार पर 
कातून की परष्परा स्थापित हो जाती है और राज्य मे ऐसे कालूव का विकात्त द्वोता 
है जिसे “न्यायाधीध द्वारा निमित कानून”! (0४5६ |89) कहते हैं। लौकॉंक (.28- 
£०७०) ने लिखा है कि “इस प्रकार भयाषाधौशों द्वारा दिया गया निर्णय अप्रत्यक्ष एप 
जे कानून का प्र्‌रक होता है। इस दृष्टि से न्याथालय अर्दधों विधान सप्डल का रुप 
धारण करके कई द्रव कानूरो का लिर्माण करता है” 

(4) स्थेक्तिगत सुदतख््रता वे अधिकारों को रक्षा-स्पक्ति के अधिकारों तथा 
स्वतन्त्रता को प्राय दो ओर से खतरा रहता है, एक तो अस्प व्यक्तियों वी और से 
तथा दूसरा ईदय राज्य को ओर से । पदि कोई भ्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वत- 
ब्यता अषवा अधिकारों का अपहरण करता है तो पीडित व्यक्ति न्यायालय को शरण 
सैकर बत्याघारी को इण्डित करवा सकता है। इसो प्रकार यदि व्यवस्थापिका अपने 
कामूनों द्वार तथा कार्यपालिका अपने किसी श्रों काये द्वारा सवैधानिक मर्यादाओं का 
उल्लंघन करने ध्यक्तियन अधिकारों व ह्ववस्थता पर चोट पहुँचातो है तो वागरिक 
स्यापालप की शरण ते सकता है। न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों सो रक्षा के खिए 
पेल्ल जारों करके सरकार के ऐसे किसी काये धर रोक लगा सकता है। 

(5) सत्िधान का सरक्ष्र-न्याय पालिका च्यक्ति के अधिकारों व ह्वतस्तता 
के ही रक्षा नदी करती वरत्‌ सविधान की पविज्रता तथा इसमे निहित व्यवस्था की 
भी रक्षा कदती है। स्यवस्पापिका द्वारा लिखित कोई कादूद रब कार्य्रातिका का 
आदेश यदि सर्वधानिक व्यदस्पः के विपरीत है तो न्यायप्रॉलिका इसे अवैध घोषित 
कर सकती है। सपात्मक राज्यों मे सपीय सरकार व इकाइयों के मध्य संविधान 
द्वाश शक्तियों का विभाजन किया जाता है और न्यायक्रलिका को इस बात का ध्यान 
रक्षवा होता है कि दोनो पक्ष इस विभाजन के विदद्ध कार्य ते करें » 
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(6) घोषशःत्मक तिर्षय- अनेक राज्यो में लागरिको को बिता किसी विशेष 
मुकदमे के ही कानूनों का स्पष्टीकरण या उनके ओचित्य तथा अनौचित्य के सम्बन्ध 
में न्यायालय से निर्णय माँगने का अधिकार होता है। स्यायाधीधों द्वारा दिये गये इस 
प्रकार के निर्णय “घोषणात्मक निर्णय” [0९८270०५७ 700६7:च९॥१४) कहलाते हैं। 
कई बार ऐमा भी होता है कि व्यवस्दादिदा जाने या अनजाने में ऐसे कानून बता 
देती है, जो या तो अस्पष्ट होते हैं अपवा पूर्व निर्धारित कानूनो के विरुद्ध होते हैं। 
इस प्रकार के कानूनों के सम्दन्ध मे न्यायपालिका अपने घोपणात्मक तिर्णय देती है 
और राज्य की दोपपूर्ण कानूनों से रक्षा करती है। 


(7) परामर्श देना-अनेक राज्यो में न्यायपालिका कानूनों प्रश्नों पर 
व्यवस्धापिका अथवा कार्यप्रालिका द्वारा पशामश साँये जाते पर परामश देने का कार्य 
भो करती है। भारत मे राष्ट्रपति ध्मद तथा विधानमपाओ द्वारा पारित किसी भी 
विधेयक पर सर्वोच्च भ्यायालय से न्यायिक परामश प्राप्त बर सबता है। इण्लेप्ड 
में श्रिवी कौसिल की स्थायिक सम्रिति से सरकार प्राय वैश्वानिक व कानूनी प्तो 
पर परामश लेती रहती है। ससार के कई दूसरे देशों मे भी न्यायपालिका को यह 
अधिकार प्राप्त है । 


(8) अर्प कार्य- उ'्युं क्त वार्यों के अतिरिक्त स्थापपालिका कुछ अस्य प्रतार के 
कार्य भी करती है । उदाहरणाय, वह अपने अयीन अनेद कर्मचारियों की नियुक्ति करती 
है. अव्यप्तसपणकी के सरक्षकों व सम्पत्ति के प्रवम्धकर्त्ता वी नियुक्ति करती है, अनुशा 
पत्र प्रदात करती है. सिविल विवाह की स्दीकृति देती है, चसीयतनामों को प्रमाणित 
करने के लिए आज्ञापत्र जारी करती है, मृतकों की जायदाद की व्यवस्था करती है, 
न्यायालय का अपमान (0०एछा ० (०८०) करने बाले व्यक्तियों को द९्ड देतों 
है, इत्यादि । 


अनेक देशों में स्यायप्रालिका निर्वाचन सम्बन्धी याचिकाओं पर विचार कर 
अपना निर्णय प्रदान करती है। सोवियत रूस जेसे सम'जवादो देशों मे न्यायपालिका 
कान्ति के रक्षक का महान कार्य बरती है । 


न्यायपालिका को स्वतन्तता 


किसी भी लोकतन्त्रीय शास्तन में एक निष्पक्ष स्थायपरालिका का होना अत्यस्त 
आदश्यक है। न्यायपालिका के स्वतत्त्र न होने पर स्थायाधीश अपने कर्तव्यों का 
उचित प्रकार हे पालन नहीं कर सकते । यदि न्याय उचित प्रकार का नहीं हुआ तो 
देश मे क्शान्ति तथा अन्याय का बोचदासा हो जापेगा जिससे मानइ समाज की 
ब्रगति इक जायेगी । इसलिए यह आवश्यक है कि स्थायपालिका निष्पद्म एवं स्वतस्त्र 
हो जिसमे स्याय का कार्य ढ्ोक प्रकार से हो सके। अमरीतवा ने प्रसिद्ध विद्वाव हैमित्दन 
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ने लिखा है कि : "किसी भो देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो, एक 
सदतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना यह निष्प्राण है।7 

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से अभिप्राय यह है कि न्यामाधीशों पर कानून 
की व्याख्या करने और न्याग प्रदान करने से किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं 
होना चाहिए बर्थाव्‌ म्थायाघीशों को व्यदस्वापिका कार्थवालिका, राजनीतिक दल या 
किसी अन्य संगठनों के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त तथा स्वतन्त्र होना चाहिए । प्रो गार्तर 
का कहना हैं कि ' यदि स्यायाघीशों में प्रतिमा सत्यता व निर्णय दने की स्वतस्त्रता न 
हो तो उस ऊंचे उद्देश्य को प्राप्वि नहों हो सकेगो जिसके लिए न्यायपालिका का 
निर्माण किया जाता है ।”? न्यायपालिका की स्वतन्त्रता निम्नलिखित तटीकोंसे 
स्थापित की जा सकती है 

() योग्यता के आधार पर नियुक्ति -न्यायाधीश के पद पर उन्ही व्यक्तियों 
को नियुक्त किया जाना चाहिए जो उस पद के लिए सभो आवश्यक योग्यताएँ रखते 
हो | एक न्यायाधीश को विद्वान सच्चरित्र, निष्पक्ष व स्वतन्त्र विचारों बाला व्यक्ति 
होना चाहिए । उसमे विशेष कालूनों का ज्ञाता होना चाहिए, अन्यथा वह अपने वकीलों 
दर ही गुमराह होता रहेगा व कायेपालिका पर अपने व्यक्तित्व की घाक नही जमा 
सकेगा! 

(2) स्यायाधीशों को नियुक्ति का तरीका--न्यायाधीशों की तियुक्ति के लिए 
तीन प्रकार के तरीके प्रयोग मे लाये जाते है-() जतता द्वारा निर्वाचन, (2) 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुनाव, (3) फायंपालिका द्वारा नियुक्ति ॥ 

जमता द्वारा निर्वाचन की पद्धति को सर्वप्रथम फ्रास में लागू किया गया था। 
बरतंमान समय में यह पद्धति स्विटजरलैण्ड के कुछ कंण्टनों तथा अमरीका के कुछ 
राज्यो मे प्रचलित है। लोकतन्त्र व शक्ति पृथक्क्रण सिद्धान्त के अ्रति निकट होते 
हुए भी यह प्रणाली दोपों से भरी हुई है वयोकि जनता के द्वारा कभी भी योग्य वे 
निष्पक्ष न्‍्थायाधीश निर्वाचित नही हो सकते । ऐमे व्यक्ति न्यायाधीश की अपेक्षा राज- 
नीतिजश अधिक बन जाते हैं । लास्की ने ठीक ही कहा हैकि “न्यायाधीशों की 
नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निविवाद रूप सें 
सबसे अधिक बुरी है ३” प्रो० ग्रार्मर ने भ्री लिखा हे कि “इप्ससे न्‍्यायाधीशों का 
चारित्रिक पतन होता है, न्यायाधीश राजनीतिक नेता बन जाता है और उसके मन 
पर इतना भार पडता है जिसे वह सदा सहन नहों कर सकता ।” व्यवस्थापिका द्वारा 
शुनाव की प्रणाली भी दोषमुक्त नही है, स्योकि इसपर न्‍्यायाधीणों का चुनाव योग्यका 
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के आधार पर न होकर राजनोतिक दलवन्दी वो भावना के आधार पर होता है। 
कहना न होगा कि ऐसी दशा से न्यायाधीशों के दव-सम्वन्ध के कारण न्याय भी 
दलगत हो जाता है । 

स्पायाधीशों की निषुक्ति का सबमे अच्छा तरीका कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति 
है । इसलिए विश्व के प्राय सभी राज्यों में यहो पद्धति प्रचलित है। इस पद्धति में 
उच्च न्य«याधीशों को नियुक्ति कार्यद्रातिक्राध्यक्ष द्वारा योग्यता के आधार पर की 
जाती है तथा निम्न न्यायाप्रिकारियों की ठियुक्ति किमी विश्चित योग्यता की परीक्षा 
म्रे उत्तीणं होने पर विभागीय सचित्र द्वारा की जाती है, इतना सब होने पर भी यह 
पद्धति राहनीतिक-दवदन्दी के भाव से प्रू्णतया मुक्त नहीं है। फिर भी जैसा कि 
छास्को ने कहा हे कि "इस विषय में सभो बातों को देक्ते हुए कार्यपालिका द्वारा 
स्थाथाधोशों दी नियुक्त के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं। परन्तु यह अति आवश्यक 
है कि भ्यापाधोशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाता चाहिएं। ! 

(3) छ्रम्वो परदावधि-स्यायाघोणशो के कार्यड्राल को लेकर दो प्रकार की 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक तो यह हि न्यायाधीश किसी निश्चित अवधि के लिए 
निपुक्त हिये जाएँ और दूसरी यह कि न्यायाधीश सदाचार-पयन्त अपने पद पर कारये 
करते रहें । प्रथम पद्धति का पालन बहुत कम राज्यों मैं होता है। अधिकाश राज्यों 
में व्यायाधीश स्थायी रूप से नियुक्त ढिये जाते हैं और वे तव तक अपने पद पर 
कारये करते हैं जद तक वे शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से कार्य करने में समर्थ रहते 
हैं। इस पद्धति के अधिक प्रचलन का कारण यह है कि स्थायाधीश अपने कार्य का 
अनुभव प्राप्त करके अधिक कुशल बन जाते हैं। साथ हो वे पद की सुरक्षा प्राप्त होते 
के कारण अधिक निर्मीक्ता स्वतन्त्रता व निश्यक्षतापूवक अपना कार्ये कर सकते हैं । 
हैसिस्टन का सत्र है 5 . “न्यायाधीशों का अपने सदब्यवहार पर्यंसल परशाहद़ रहने 
का तिपम, वास्तव में, शासन के प्रयोग में एक महान्‌ आधुनिक सुघार है ।” 

(4) न्यापाधीशों को पदच्युति -हविष्पक्ष एव स्वरतस्त्र न्यायपालिका के अल्तित 
के लिए यह भी एक आवश्यक झर्त है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने का तरीका 
सरल नहीं होना धाहिए १ उन्हू केवल अपने पद का दुश्पयोग करने पर अथवा 
शारीरिक या मानध्िक अयोग्यता के आधार पर ही हटाया जाना चाहिए। 
उनकी पदच्युति क्श्ती व्यक्ति की इच्छानुआर मनमाने ढंग से नहीं होनी बाहिए। 
उम्हें हटाने कर अधिकार कार्यपालिका को नहीं सौंग़ा जाना चाहिए। यहो कारण 
है कि प्राय सभी लोक़तान्त्रिक राज्यों में न्यायाधीशों को भ्रध्टता या बयोग्यता 
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क्री स्थिति मे वेवल व्यवस्थापिका द्वारा उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास 
करके उन्हे पदच्युत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महा भियोग की प्रक्रिया भी 
किन होनी चाहिए जिससे न्यायाधीशों को सरलता से पदच्युत नही क्या जा सके। 

(5) वर्षाप्त चेतन एवं पेंशच--न्यायाघधीशो की स्वतन्त्रता के लिए यह भी 
आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त बेदद तथा अवकाशग्राप्ति के पश्चात्‌ पर्याप्त पेंशन 
मिले । स्थायाधीशों मे नैतिकता तथा उच्च मानसिक स्तर को बताये रखने के लिए 
चेतन की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। हैमिल्टन ने लिखा है कि, “गह 
मानव स्वभाव है कि जो मनुष्य अपनी आजोविका की दृष्टि से शक्तिसम्पन्न है उसके 
पास सकहप शक्ति का भो बडा बल होता है ।” साथ ही साथ यह भो आवश्यक है 
कि उनके वेतन में उनके कार्यकाल मे किसो प्रकार का अलाभकारी परिवतंन नहीं 
होना चाहिए । न्यायाधीश अपने भविष्य की विम्ता से मुक्त रह कर स्वतन्त्र व निष्पक्ष 
न्याय दे सके इसके लिए अवकाश प्राप्ति के पश्चात्‌ उनके जीवन-निर्वाह के लिए 
पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए । 

(6) स्प्वयपालिका का कार्यपालिका व वस्यवस्थापिकां से पृथवकरण--न्याम- 
पालिका वी स्व॒तन्व॒ता तथा निष्पक्षता की रक्षा के लिए उसे कार्यपालिका व व्यवस्थाविका 
से पृथक रखा जाना चाहिए । शासन चलाने वाले पदाधिकारियों को न्याय का अधिकार 
नहीं सौंपा जाय और न्‍्यायाघीशो फो कार्यपालिका व ब्यवस्थापिका के हस्तक्षेप्र से 
मुक्त रखा जावे । मॉप्टेस्क्यू ने कहा है कि * यदि न्याय सम्बन्धी शव्ित को व्यवस्था 
पिका था कार्यपालिका शक्ित मे पृथक नही किया जाता, तो स्वतस्त्रता सम्भव नहीं 
हो सकती । यदि न्यायिक शक्त व्यवस्थापन शवित के साथ जोड दी जाती है तो प्रजा 
के जीवन भौर उसकी स्वतन्त्रा को स्वेच्छाचारी नियन्त्रण का शिकार होता पड़ेगा, 
क्योंकि उस दशा में न्‍्यायकर्ता ही कानुननिर्माता भी हो जायेगा। यदि न्यायशवित 
को कार्यपालिका के साथ जोड दिया जायेगा, तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिसक एवं 
अत्याचारी हो जायेगा ।” 

(7) अवकाश प्राप्ति के बार यकालत पर श्रतिवस्ध--अवकाश प्राप्त कर 
लेने के बाद कोई न्यायाधोश अपने प्रभाव का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए यह 
आवश्यक है कि अवकाशप्राप्ति के १५चात्‌ भ्यायाघीशो के वकालत करने पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये जायें। इस सम्बन्ध मे इतनी व्यवस्था तो अवश्य की जानी चाहिए कि 
कोई भी न्यायाधीश कम से कम उत न्यायप्लयों मे, जिनमे वह स्थाय'धीश के रूप में 
कार्य कर चुका है तथा उनके अधिकार क्षेत्र के अम्व्गंत आने वाले न्यायालयों में 
वकालत का कार्य न कर सके । 

न्यायपालिका को स्वतन्द्रता की रक्षा के सम्दस्ध में विलोदो का कथन है 
कि, “स्पापधोशों की नियुक्ति करते समय उनके राजनोतिक सम्बस्धों पर लेशमात्र 
भी ध्यात नहीं देता चाहिए । एक बार नियुक्त हो जाने के दाव जोदन-पयंन्त अथवा 
जब तर थे सदाचारी रहें तब तक उन्हें पद पर आशोव रखना घाहिए। कार्यपलिका 
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को उन्हें पदष्पृत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। गष्मौर भ्रष्टाचार या 
कदाचार के लिए हो महाभियोग या स्यवस्थापिका के दोनों सदर्नों को प्रार्यंना पर 
उन्हें पदच्यृत क्या जाना चाहिए । उनके कार्य काल में उनके बेतत को कम या बन्द 
भहों किया जाना चाहिए ॥” इन व्यवस्थाओ के द्वारा ग्यायालय की स्वतन्व्रता को 
सुरक्षित रखा जा सकता है। भारतीय सविधान मे न्यायपालिका की स्वतत्वता तथा 
निष्पक्तता को बनाये रखने के लिए अनेक ध्यवस्थाएँ अपनाई गई हैं तथा स्थायपालिका 
ने अपनी इस स्वतन्त्रता तथा निष्यक्षता का परिचय सम्रय समय पर अपने निणंथों में 
दिया है । 

लोकतान्तिक व्यवस्था मे व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के बीच सम्बन्ध 

लोवतान्त्रिक व्यवस्था मे व्यवस्थातिका व म्यायप्रालिका के बीच सम्बन्ध 
संविधान अथवा ससद की सर्वोच्चता पर निर्भर करते हैं। यदि किसी देश में संविधान 
की सर्वोच्चता है तो न्‍्यायप्रालिका स्विधान तथा नागरिक अधिकारों की रक्षक होती 
है और ससद की शबितयाँ कुछ हृद तक सीमित हो जाती हैं लेकिन यदि सर्वोच्चिता 
ससद की है तो स्थायपालिका का कार्य समद द्वारा निम्ित काठूतो के अन्तर्गत अपने 
निर्णय प्रदान करने से अधिक कुछ नही होता । वह न तो पप्तदीय कानूनों की बैधा- 
मिकता की जाँच कर सकती है ओर से ही मन्त्रिमण्डल के आदेशो को मवैध घोषित 
कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ पह नहीं है कि ससद मनपाने कानूनों का निर्माण 
करने लगे । स्पायालय को नागरिक अधिकारों की रक्षा का पूर्ण अधिकार होता 
है । “कानून का शासन” के अन्तगंत न्यायालय अपने न्यायिक निर्णयों द्वारा नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा करता है । इस प्रकार 'ससदोय सर्वोच्चता” के अन्तर्गत भी 
स्पायाल़य स्वतन्त्र व निष्पक्ष होता है लेकिन ससद पर उत्तका किसी प्रकार का 
नियस्त्रण नहीं होता । 
इसके विपरीत ऐसे देशों मे जहाँ सविधान की सर्वोच्चता होती है, 

सरड़ार के तीनों अंगों मे स्थायपालिका बी एक विशिष्ट स्थिति होती है और 
ससद की शक्तितयाँ कुछ हद तक सीमित हो जाती हैं। ऐसे देशों में सर्वोच्च 
म्यायालय को सविधान की ध्याख्या करने, उसकी पत्रित्रता की रक्षा करने, नागरिक 
अधिकारों वी रक्षा करते और यदि वहाँ सघोय व्यवप्वा है तो, सघ व 
इकाइयों के मध्य पारस्परिक विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है। 
डय दस्थापिका ऐसा कोई भी कानून नहीं दता सकती और ने कार्यंपालिका ऐसा कोई 
आदेश दे सकती है जो सविधान का उल्लघत करता हो अथवा नागरिक अधिकारों 
का हनन करता हो। स्यथायपालिका को व्यवस्थापिका के इस प्रकार के कानूनों को 
असर्वेधानिक तथ। कार्यपालिका के मार्देशों को अवेघ घोषित करने का अधिकार होता 
है । स्यापपालि रा को सविघान की व्याख्या करने का भी अधिकार द्राप्त होता है। 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्यायपालिका पर कोई नियन्त्रण नहों होता। 
ज्यायाधीएं द्वारा अपने। शीकठयें का दुष्पयेश्य रैक्‍्ये जोन पर व्यदस्पापकता के 
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स्थायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हे पदच्युत करने का अधिकार रहता है। 
इस प्रकार देश भे सविधान की सर्वोच्चता होने पर ससद की शक्तियाँ कुछ अशी में 
सीमित हो जाती है । भारत, अमरीका व जापान की व्यवस्थापिकाएँ इसका उदाहरण 
हैं । लेकिन स्विट्जरलैण्ड से सविधान की सर्वोच्चता होते हुए भी न्यायाय को 
ज्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भ्राप्त नही है | वहाँ पर सघीय सभा द्वारा निर्मित 
कानूनों की वैंधता बी जांच का अधिकार न्यायालय को न देकर स्वय ध्रणा को अथवा 
जनता को सौंपा गया है । सर्वोच्च न्यायालय केवल कैण्टनो द्वारा निर्मित कानूनों की 
सर्वेधानिकता की जाँच कर सकता है। 
समाजवादी व्यवस्था मे व्यवस्थापिका व स्यायपालिका के दोच सम्बन्ध 

समाजवादी व्यवस्था मे एक दल की सर्वोच्चता होती है और संविधान या 
ससद कौ हैद्धान्तिक सर्वोच्चता मपना कोई महत्व नही रखतो। दस व्यवस्था में 
सरकार के तीनो अय दल की नीतियों को क्रियास्वित करमे का साधन मात्र होते हैं। 
रुघीय शासन के होते हुए भी न्यायपालिका की स्पिति अन्य अपो से ण्रेष्ठ नही दोती 
यरन्‌ वह एक प्रशासकीय अग के रूप में कार्य करती है । सोवियत सप्राजवादी रूस 
में, जहाँ सधात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और सबविधान वी सर्वोच्चता स्थापित 
की गई है, सर्वोच्च न्यायालय को सागरिको के अधिकारों तथा सविधान की रक्षा 
करने फी कोर्ट शक्ति प्राप्त नही है । वह न तो सर्वोच्च सोवियत द्वारा निभित किसी 
काबुन की वैध्वता की जाँच कर सकता है और से मन्त्रिमण्डल के किसी ऐसे आदेश 
को, जो सविधान का उत्लघन करना हो, अवैध घोषित कर सकता है। उसे पथ दे 
इक हयों के बीच उत्पन्न दिवादों के निपटारे का भी अधिकार प्रप्त नही है। संविधान 
द्वारा यह समस्त अधिकार सर्वोच्च सोवियत को दिये गये हैं । 

न्यायालय अधने प्र-्येक कार्य के लिए रावोच्न सोवियत के प्रति और उसके 
अवकाश काल मे पेसीडियम के प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति 
सर्वोच्चि सोवियत द्वारा की जातो है और बह केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस पद पर 
नियुक्त करती है जिनकी दल के प्रति निष्ठा हो और दल ने उतके विश्वास की परीक्षए 
कर लो हो । इससे स्पष्ट है कि व्यायाधीशों पर सर्वोच्च स्रोवियत का और अम्तत 
दल का पूर्ण नियस्त्रण रहता है । न्यायाधीशों का कार्य न्याय प्रदान करना उतना मुल्य 
नह है जितना सर्वोच्च सोवियत तथा प्रेश्ीडियम के आदेशों का पालत करना और 
अन्तत दल की नीतियों को क्रियान्वित करता है । हम कह सकते हैं कि एक समाज- 
दादी व्यदस्थ) मे स्पायपालिका “महान जान्ति की रक्षक” से अधिक कुछ नहीं होती 
जिसकी स्थिति कार्यपालिका द ब्यवस्थापिका के अधीनस्थ होती है । 


अभ्यास के प्रश्द 
. आधुनिक लोकतन्त्रात्मक राज्य में स्वृतस्त्र न्यायपालिका का क्या महत्त्व है ! 
2. आधुनिक राज्य मे न्यायपालिका के प्रमुख कार्यो का वर्णन कीजिए | 
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सघोय राश्यो में स्यायगरालिका के कार्यों का सक्षेप में वर्णन कोजिए । ऐसे राज्य 
में न्पायपालिका की स्वतस्त्रदा क्यो आवश्यक है रे 

स्यायवरालिका को स्वच्त्ता से कया तात्तये है?े यह कैमे प्राप्त की जा 
सकती है ? 

स्पायपालिका की नियुक्ति की विमिन् पद्धतियों का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। 
लोक्ताल्विक राजनीतिक व्यवस्थाओ के सन्दर्म मे व्यवस्वापित्रा एवं स्थाय 
पालिका के सम्उन्धों का परीक्षण कोजिएु । 

समाजदादी राजनीतिक व्यवम्थाओं के सन्दम्म में ब्यवस्थापिका एवं न्‍्यायप। लिंका 
दे' सम्बस्धों का परीदाण कोजिए । 

आपका इस कथन के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है कि व्यवस्थापिका एवं कार्य 
पालिका से अपने सम्दस्धों में स्थायरालिका को स्व॒तस्त्र एवं सर्वोच्च रहता 
चाहिए ? अपने उत्तर के समयंन मे उदाहरण दीजिए । 


20 


शक्तियों के पुथककरण का सिद्धान्त 
[ गुप्तए0रर 0# परत: 55४५ ४&7705 00 ?ए0०एष्टप्5 ] 





* ह्यवस्थापिका, वार्यंपालिका और न्यायपालिका सम्दस्धों सारो 
शक्तियों का एक हो हाथ में एकत्र होना, चाहे वह एक ब्यक्ति हो, योहें 
हों या अघिरर, ओर चाहे वशानुयत (वंवृक) हो, स्वत निएक्‍त हो या 
निर्वाचित हो, अत्याचारों शासन को उपयुक्त परिभाधा कहो जा 
सकती है"! +-मेडीसव 





शक्ति पृथश्क्रण सिद्धाग्त का अर्थ- सरकार के तीनो अगी - व्यवस्थारिका, 
कार्यवालिका तथा स्थायवालिका--के बीच प्रस्तर कंसे सम्बन्ध होने चाहिए, 
इस प्रशत पर सर्व राजवीतिक विचारकों म मतभेद रहा है जौर विभिन विद्वान 
इस सम्बन्ध में समय समय पर अपने भिन्र-भिन्न सिद्धान्त प्रतिप्रादित करते हैं। 
इनमें माण्टेस्क्यू का 'शक्तियों के पुयरक्रण का सिद्धान्त' सर्वाधिक लोहप्रिय 
सिद्धास्त रहः है। 

इस भिद्धान्त बे! अनुसार व्यक्ति की राजतीतिक स्वतन्त्रता को रक्षा के 
लिए यह आवश्यक है कि शासन की समस्त शरक्तियाँ क्रिसी एक व्यक्ति अधबता 
ससस्‍था दे हाथ भे न होकर सरवर के ठीतो अयो मे विधाजित होनी चाहिए 
अधरतति व्यवस्थाविक्ना कानू्ों का निर्माण करे, कार्यप्रालिका उतने कानूनों को 
क्रियानिदित करे तेया न्‍्यायप्रालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे ॥ इतना हो 
नहीं, बल्कि सरकार के ये तीनों अग एक दूसरे से पृषक्र॒ तथा अपते-अपने क्षेत्र से 
पूर्ण स्वतम्त्र होने चाहिए कौर कोई अग किसी दूसरे अग के कार्यों में हस्तश्षेर न 
करे। माण्टेश्क्यू का कहता है कि “इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतस्त्र होना चाहिए, 





. "पक ३८८एशएशाता डी] ए०ऋटा$--'व्ट्टा४30ए८,. 6॒7९९एए2 806 
उफ्रदालगे --ध३ एीढ 5376 73045. छाए 0 05, 3 लिए. ठ खत 
पे ऋाशविदय पटाव्याआओ, ब्यां 89णाव्त 0 छ॒च्दाढ, 89 उंण्च्राड 
9६ एएएए्एपएँ (ढ भव) पच्चाशात्प्र णी [जग्णाए़ +-90508 
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उत्ते अपने कार्य क्षेत्र तक हो सोमित रहना चाहिए ओर उम्तके द्वारा दूसरे अग के 
कार्य को प्रभावित करने था उस पर नियन्त्रण स्थापित करने को चुंध्टा नहीं को जाती 
चाहिए ।” इस सिद्धाग्त में निम्बतिखित ठीन बातें सम्मिलित हैं 

() सरकार की कानून निर्माण सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी तथा न्याय पम्मस्धी 
शक्तियाँ पृथक-पृथक अगो में बंदी रहती चाहिए जो उनका अलप-अलला प्रयोग करें । 

(2) शासन के प्रत्येक अग्र की शक्तियों ठया कार्यों की सीमा स्परष्द रूप से 
निर्धारित तथा निश्वित होनी चाहिए । 

(3) अपने अपने निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गेत सभी अंग स्व॒तन्ध् एवं सर्वोच्च 
हो और एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त हो । 

सिद्धास्त क! विकास-- शक्ति पृथक्करण सिद्धास्त की जड्े हमे प्राचीन यूनात 
व रोम में मिलती हैं। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने अयनी पुस्तक 'राजनीति' 
(?०॥७०७) मे सरकार को अस्तेम्बलो, मजिस्ट्रंड और लुशेशिवरों नामक तीन 
विभागों में बाँटा था। ये विभाग आधुनिक व्शवस्थाविक्ा कायप्रालिका तथा स्याय 
पालिका का ही बोघ कराते हैं। रोम मे भी शासन बे तीतव नितिचस विभाग थे सौनेट, 
कॉन्‍्सल तथा ड्विम्यून। प्रोलिवियस तथा प्रिसरो मे रोम की इस व्यवस्था की पशता 
करते हुए रोमन सरकार की सफलता का कारण शासन की शक्तियों का विध्ाजन 
माना है। सोलहवी शताब्दी मं जोत बोदा (76आ॥ 8०0॥7) ने राज्य की शासन 
सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी शक्तियों को एक दूसरे से पृथक रखने पर जोर दिया । 
उन्होंने कहा कि "राजा को अपनो न्यायिक्त शक्षितयाँ किसी अस्य उयक्षित को दे देती 
चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकता है ।” 
इगलेण्ड में स्विदा भिद्वास्त के सम्षक जोंग लॉक में अपनी पुस्तक ८/॥/ ध#टशा 
हा८॥। में नागरिकों के जीवन, स्वतन्त्रता और सर्म्पाति की रक्षा के लिए शक्ति पृषक्‌- 
करण के सिद्धाग्त का समर्थन किया है। उप्तका कहना है हि ' व्यवस्थाविक्ा थ कार्य- 
पालिका के कार्य असग अवग होने हो चाहिए॥ विधि बनाने बाले को हो विधि 
लागू करने का सार सौंपना महुत ही गलत होगर वर्योक्ि ऐसा करने से यह सम्भावना 
है कि वह अपने को विधियों से मुत्तर कर से या ढिर ऐप्तो विधिपाँ बना ले जिनसे 
उसके रवायों की तिद्धि होतो हो ।7 

माधष्टेस्‍श्यू के विवारं--इस प्रकार 8वी शताब्दी तक अनेड विदारको ने 
शासन की शत्तियो के पृथत्रत्रण पर अपने-अपले विचार व्यक्त किये लेडित इस 
सिद्धास्त को विधिवत्‌ व्यारपा करने का श्रेय फ्राम के विचारक मा्टेश्वयू को है। 
उसने इस सिद्धान्त वी विश व्याख्या अपनी पुस्तक ह्विंट आफ लॉज (5ज्ञाध रण 
].99$, 748) में को है। उस समय फ्रास में निरकुश राजतन्त्र था तथा राजा की 
इच्छा ही कानूत मानी जाती थी। फ्रास का राजा लुई चोरहवाँ कहा करता था 
कि मैं ही राज्य हें ([ थ॥ ॥0 836) । साष्टेस्कपरू व्यक्ति की स्वतस्त्रता का प्रबच 
समर्थक था। सन्‌ ॥४29 ६० मे माण्टेखयू इग्लेण्ड गया रुषा बढ़ वहौ दे वर्ष तक 
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रहा। वह इग्लैण्ड के तागरितों की स्वतन्तता से अत्यधिक प्रभावित्र हुआ । यद्यवि 
उस समय बिदेन में सस्विमश्डलीय पद्धति का विकास नहीं हुआ था परन्तु इस्तैप्ड 
की शासन व्यवस्था को देखकर मास्टेस्य्यू इस सिष्दपें पर पहुँच! कि व्विटिश झविध्यान 
की श्र ष्ता तथा स्थिएता और वामरिकों की स्वतस्तरता का वारण यह है. कि उत्तम 
शक्तियों का पृथवकरण किया गया है। आज हम सभी मानते हैं कि माण्टेस्वयू ते 
बिटिण मविधाद वा गलत अर्थ लगाया था | जब मास्टेस्क्यू फ्रास लौठकर आया वो 
उसमे इसी आधार पर अपनी पुस्तव £फ्रहए ब्रेषठ 2०6. (5 थे 7.485) ग्रे 
शक्तियों के पृषक्करण के सिद्धान्त ब। प्रतिपादद जिया 

माप्टेस्पर्ू में इस सिद्धान्त वी व्यास्या इस प्र॥ार वी है "जब व्यवस्पाविका 
थ वयपालिका को शक्तियों एक हो व्यक्ति या स्यति:समुदाय के हाथ में केस्द्रित 
होती हैं. तो किसो प्रकार वी स्वतम्त्रता नहीं रह सकती है बपोकि इस बात का 
भ्ध उत्पन हो जाता है. कि कहों राजा था सोवेद अत्याचारों कातृन न बनाये और 
उन्हें अत्यादारी ढय से लागू करे। इसो तरह से शरद न्याय सम्बन्धी शक्ति की 
इश्यस्थापिका या कायपालियय शक्ति ले पृथक नहीं किया जा सकता तब भो 
सागरिकों को स्वतम्प्रता प्राप्त नहीं हो सकती | यदि स्याय सम्बन्धी शक्ति व्यवस्था" 
पम शक्ति के साथ जोड़ दी जततो है तो प्रजा के जोबत व स्वतन्यता को स्वेच्छावारी 
नियन्त्रण का शिकार होसा पडेया, क्योंकि तथ स्याशधीश ही विधि निर्माता भो 
होगा । यदि ग्याय शर्त को कापंपालिका के साथ जोड दिया जाएं, को न्यायाधीण 
का इपवहार हिसक व अत्पाचारी हो जाएगा | पदि एक ही व्यक्ति था सपुदाय घाहे 
बह कूलोन हो था साधारण, कानून बनाने उसको लागू करते और स्याय करते के 
तीनो कारों को स्क्य फरने लगे तो स्वतन्ञता बिलकुल नष्ट हो जायेगी और राज्य 
अपनी मनमाती करने लगेगा । 


3. "जला 8 वल्ट्राशबारट बचत दऋ९4005९४ ए0एछ९८९४ बा प्रयप्ते च ऐ6 
इ४7९ एटा 0 ॥ग्र गोद 58ग्राट 9069 0 ग्रावशाजा/९5५. फिटाह सवा 06 
%0 000५ 9७९८४७५४६ 89]7९॥९95407 7939 752 ]९५६४ 476 8० गाताए 
हल 67 ६8४४6 50008 ६४३8७ (ज्र्0९०| ॥8७95५- ब०ए हल्‍९९७॥० पा 
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माण्टेस्व्यू के कुछ वर्ष पश्चात्‌ इगलैण्ड वे प्रसिद्ध विधिवेता ब्लैकस्टोन ने 
शक्तियों के पृथयकरण की सराहना करते हुए उसकी आवश्यकता पर दल दिया; 
उन्होने भी वही भूल को जो माण्टेस्क्यू ने की थो। उनका कहना है कि व्यवस्यापिका, 
कार्यपालिका और म्यायप्रालिका के बीच शक्तियों का स्पध्ट पृथक्करण द्विटिश शासन 
पद्ति का आधारभूत सिद्धान्त है। बपनोी पुस्तक्ष 00#कक्तावा/हह 00 #8 
ईद रण (हकिर्य मे. उन्होंने लिखा है कि “सबब अत्पाचारों शाप्तकों में सर्वोच्च 
शक्ति अथवा राजून बनाने तथा उन्हे छियास्वित करने का अधिकार एक स्वरित 
झथवा एक व्यक्ति समूह में निहित होता है तथा जब यह दोनों शक्तियाँ एकत्रित 
हो जाती हैं तो सावंजनिक स्वतन्त॒ता नहों रह सकती +' इस प्रकार ब्लैकस्टोन के 
अनुसार सार्वजतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राज्य वी शक्ति का पुर्ण पृथत्रकरण 
होना अति आवश्यक है। अमरीकी सविधान सभा वे एवं प्रमुख सदस्य सेडोसन 
का भी यह विध्यार है कि 'व्यसत्थापिका, कायएशलिका व स्थायपालिका सम्बन्धी 
झारो शक्तियों का एक हो हाथ मे एकत्रित होना, अध्याचारों शामन की उपयुश्त 
परि्ाषा कही जा सकती हैं |” 

सिद्धान्त का प्रश्नाव-माण्टेस्क्यू के शक्ति पृथत््ररण सिद्धान्त का विशेष 
रूप से अमरीक! के सविधात निर्माताओं ओर फ्रास के क्रान्तह्ारियों पर बहुत गहरा 
अभाव पडा । इस शिद्धात्त ने फ्राप्त की राजक्रान्ति को व्यापक रूप से प्रम्रावित 
क्या। 789 में फ्रास की क्रान्ति के पराच्ात मानव अधिकारों को जो घोषणा 
को गयी उमम्रे कहां गया है कि ' जिस देश में शक्ति पृषरक् रण की कोई व्यवस्था 
नहीं है थहाँ सविधाद नाप्त की फोई घस्तु नहीं है।”* ॥79। के भ्रविधान द्वारा 
फ्राम में सरकार क तोनो अगो को एक दूसरे से पृषत्र एवं स्व॒तन्त्र रप्ता गया था। 
यद्यपि फ्रास में अब यह हिद्धान्त प्राय समाप्त हो गया है परन्तु फिर भो वहाँ 
प्रशासकीय विधियों तथा प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था पर आज भी इस 
मिद्धास्त का प्रमाव स्पष्ट दिखाई देता है । 

अमरीका के सविधान पर इस मिद्धान्त का विशेष प्रभाव पडा । 4780 के” 
सेप्ताचुतेट्स के सविधान में घवष्ट धोषणा की गयी थी कि 'सपुक्त राज्य के 
शाप्तन में रपवर्थादिसा बभी भो शासन तथा न्याय सप्वस्धी शक्तियों अथवा दोनों 
में से श्सो से सम्बन्धित शक्ति छा प्रयोग नहों करेगी, कायपालिका कभी भो 
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व्पवस्यापत तथा स्थाय सम्बन्धी शश्तियो अथवा दोनों में से किसो एक से सम्बन्धित 
शक्ति का प्रयोग नहीं करेयो, इसो प्रदार स्थायरलिका सो दो ब्यवस्थापिका या 
कदेपालिशा सम्बन्धी शक्तियों अथवा दोनों में से कसी एक से सम्बन्धित शक्ति 
का प्रशोण नहीं करेगी ऐसा इसलिए होगा जिससे इस सम्य में कानूनों का शासन हो, 
मे कि शयकितियों का (+ फिलाडेल्फिया सम्पेलन का प्रमुख सदस्य सेडोसत बार बार 
कहा कश्ता था कि “हम निरन्तर माष्टेखपू को अदश्य छापा से प्रेरणा प्रहण करते 
रहे हैं (४४ शा० फाइमर का तो यहाँ तक बहना है कि “अमरीकी का सवियान जात 
बृशकर एव प्रयास करके शक्तियों के पृथ4४रण १९ एक विह्तृत निवर्ध दमाया ग्रषा 
था और अब यहू सबिधान इस सिद्धान्त पर चलने दाला सबसे अधिक महृत्व का 
राज्य-शासन है ।”* प्राप्त व अमरीका के अतिरिक्त भेवितको,]अर्जे ग्टाइना, ऑस्ट्रेलिया, 
डिली, द्वाजील आदि देशों के सक्धानों में भी इस सिद्धात्व को स्वीकार किया 
गया है । 


घ्रिद्धान्त की आलोचना 


मष्टेस्वयू द्वारा प्रतिषादित शक्ति वृषक्क्रण सिद्धात्त की आलोचता पुरुष रूप 
से निम्नलिलिव आपारों पर की जाती है 


॥() गलत देतिहाधिर आधार--माण्टेम्बयू ने शक्ति-पृथररुरण सिद्धांस्त की 
रचना इग्ैप्ड दी शासन व्यवप्या को आधार मानकर की थो | परन्तु आज सभी 
इस बात से ली भाँति परिचित हैं कि उसने प्विटिंग स्विधान का गलत अध्ययन 
किया था तथा उससे गलत निष्कर्ष निकाते थे । डापप्ती के अनुसार, “इगर्ण्ड मे उस 
समय व्यक्तिगत रवतन्‍्कता सुरक्षित रहते का मूल कारण विधि का शारात था । इसके 
अतिरिक्त जिस समय माप्टेस्वयू इगलेष्ड एया था, वहाँ ससदोय प्रणाली का उदय हो 
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धुका था। समदौय प्रणाली शत्तियों के पृथद्करण के स्थान पर कार्यपालिका एवं 
व्यवस्थापिका से पारस्परिक सहयोग एवं सामजस्य के घिद्धान्त पर आधारित होती 
है। इसमें उत्तरदायित्व का केन्द्रीयक्रण होता है, शक्तियों का पृथइकरण नहीं। 
प्रातु माण्टेस्ट्यू ससरीय शाप्तव के इस रहस्य को नहीं समझ सकता, फ़्तस्वरूप उतने 
ब्रिटिश जनता की स्वतम्त्रता का मूल आधार शक्ति विभाजन के सिद्धान्त को माना । 
सात्की ने ढौक ही लिखा है कि ' इगलेग्ड से जो अधिकार विभाजन प्रच्नलित था, 
उसे माग्टेस्व्यू ने गलत तरीके से समझा था ओर इलेकस्टोन ते उसका गलत समर्यत 
किया था । 


(2) अदंज्ञानिक सिद्धान्त--आलोचको काश मत है वि सरकार का सगठन 
एक मानव शरीर के समाव है । जिस प्रकार शरीर के विविन्न अग्ों को एक दूसरे 
से पृथक तथा स्वतस्थ नहीं बनाया जा सकता, उसी भ्रक्तार राज्य के विभिन भर्गों 
को भी एक दूमरे में बिलकुल पृथक नही किया जा सकता । मानव शरीर के समान 
सरकार के स्वरूप में एकता पायी जाती है। उसके कार्यो का तो विभाजन किया 
जा सकता है प*तु शवितयों का पृण पृषत्रकरण सम्भव नही है। शक्तियों के पूर्ण 
पृपक्करण का अर्थ सरकार के प्रत्येक अग को निरकुश बना देता तथा सरकार की 

एकता को नेथ्ट कर देता है । ग्रेटस ने कहा है कि “शासन दिसिल्न रूप करने वाले 
अंगों से बनता है लेकिन उसका एक साझा कार्प व लक्ष्य होता है गिस्को सफलता 
के लिए उनको एकरपता तया सहयोग आवश्यक है। विभिन्न विभागों में पुयक्कता 
को एक रृइ रेखा नहीं खोंचो जा सस्ती हे 7”? 


(3) अध्यावहारिक छिद्धान्त-शाप्तन को शक्तियों का थरु्ण पृथस्करण 
इवीभव एवं अग्यावहारिक भी है क्योंकि प्रशामनिक कुशलता के लिए 4ह आवश्यक 
है कि सरकार के सभी अगो में परस्पर घनिष्ठ सहयोय हो । सास्‍्को ते कहा है कि 
/'सरकार के तीनों अर्गों के क्षेत्र को इस प्रकार ध्यारया नहों को जा ध्कतो कि तौनों 
स्वतन्त्र भी दने रहें और अपने कार्यों को अपने क्षेत्रों तह्र हो सोभित रफें । ' वतमाने 
समय से कानुन निर्माण दथा एयसत की जटिलताएँ बहुत बढ़ गयी हैं। अत श्रेघ्ठ 
कानूनों के निर्माण के लिए तथा जनद्वित मे शासन के सचालत के लिए व्यवस्थापिका 
एवं कायंपालिका में धतिप्ठ सहयोग तथा सामडह्य आवश्यक है। इसके विपरीत 
“बहू सिद्धान्त शासत-ध्यवाप्या में शियिलता तया विभिन्न अर्गो में सघ को स्थिति 
झत्पन्न करता है 7” 
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* (4) सरकार के कार्यो का विभतत असगत--अनेक आलोचकौ का यह मंत 
है कि सरकार के कार्यो की तीन पृथक अगो में विभाजन अब असगत हो गया हूं। 
झब कानून तिर्माण का कार्य बेवल ब्यवस्यापिका ही नही करती वरन्‌ प्रदत्त व्यव- 
स्थान के अम्तगंत का्यंपालिका भी मह कार्ये करने लग गई है । यही नहीं, न्‍्याया- 
पालिका भी समय समय पर कुछ नियम बनाती है जिनका महत्त्व कानून के समान 
ही होता है। कई देशो में विधानमण्डल तया वार्यपालिक[ कुछ न्यायिक कार्यों को 
करहे हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहःर में शासन के तीनो अब एक दूसरे के 
कार्यों को करते हैं | ऐसी स्थिति पे शक्ति पृथस््ररण का सिद्ध त व्यवहार में असदत 
प्रतीत होता है ९ 

(9) (5) ध्यवस्थापिका का उब्च स्थान --शक्ति पृथकक रण सिद्धान्त इस माव्यता 
(पर आधारित है कि सरकार के तीनो अग एक दूसरे के समकक्ष हैं तथा तीनो की 
शक्तियाँ समान है | परन्तु इस सिद्धान्त की यह घारणा गलत है। लोकतन्तीय 
शासन प्"ाली मे सश्कार के तीनो अगो भे व्यवस्थापिका का स्‍्थात सर्वोच्च तथा 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। व्यवस्थापिका ही कानूनों के माध्यम से राज्य की इच्छा 
की अभिव्यक्त करती है। कायपालिक का कार्य व्यवस्थापिषा द्वारा कानूनों के 
रूप में अभिव्यक्त उस इच्छा को कज़ियान्वित करता और स्पायपालिका का कार्प 
उस इच्छा वा पातन करवाना है| लास्क्री ने ठीक ही लिंदा है कि “कार्यपालिका 
तथा भ्पापपालिका के अधिकारों को सीमा ध्यवस्थापिका द्वारा घोषित की गई 
इच्छा ले निहित होती है! अत सरकार के तीनो जगो को समकक्ष भातना एक 
भू होगी । 

(800 सरकार को कर्यक्षमता भे कमी--किग्रस्ले माटिन के अनुसार, “शक्ति- 
पृषप्करण के छिद्धापत से अधिक राज्य के कार्यों मे रुकावट डालने बाली अन्य फोई 
ध्यवस्पा नहीं है ।” शासन की शक्तियों के पृथयकरण से सरकार के तीतो अगर एक 
घूमरे से स्वतन्ज व निरकुण हो जाते हैं । सरकारी उत्तरदाधित्व बेंट जाता है और 
विभिन्न विभागी में सधर्प की सम्भावनाएँ बहुत बढ जाती हैं जिसका प्रश्ञाव प्रशासत 
की क्षमता पर बुरा पड़ता है। ज्ञॉन स्टुअर्ट पिल ने इस सम्बन्ध में कहा है कि 
“सरकारी दिश्ाणों को पूर्ण किक का अनिवार्य अर्थ निरन्तर सतिरोध है। 
प्रत्येक विज्ञाण अपनी ही शक्तियों की रक्ष! से लण रहेगा और क्षग्प किसी को सहपोग 
प्रदान नहीं करेगा । इसके वरिणासध्वरुष कुशलतर से होने दालो क्षति स्वतस्त्ता के 
सम्णवित लाफों मे कहीं अधिक होगो ए* 

(7) स्वतात्रता के लिए शक्ति पृथप्रण अच्ावश्यक्-पाष्टेश्वयू के मतानुततार 
सागरिको की स्वतस्त॒ता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथाकऋरण आवश्यक हैं 
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परत्तु व्यक्तिगत स्वतस्त्रता की रक्षा के लिए शक्तियों बे विभाजन की तुलना में 
'हकरावटो व सरक्षणो' वा होना अधिक आवश्यक्र है। शतित पृथंवक्रण की अपेक्षा 
विधि का शासन, अधिकारों की सवधानिक घोषणा, न्‍्याविक पुमरावणोकन की 
व्यवस्था माववरीय स्वतन्दता की रक्षा के लिए कही अधिक प्रभावशाली हैं। इगलैग्ड 
में विधि के शासन वे बारण वहाँ के सागरित्रो की स्वतन्त्रता सुरक्षित है । 

(8) स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अन्नाव “इस मिद्धान्त को पूरी 
तरह पे लागू बरने पर व्याणाधीशों को नियुक्ति व तो कार्यपालिका द्वारा होगी और 
न ही व्यवस्थापिरा द्वारा बल्कि वे सीधे जनता द्वारा चुने जायेंगे। जनवा के द्वारा 
न्यायाधीश योग्यता वे स्थान पर दाबन्दी के आधार पर चुने जाते हैं। ऐसे न्याया- 
घीश विवेक व न्याय की भावना से कार्य न करके पक्षपात तथा दलोय भावना के 
आधार पर फाप फरते हैं। इस प्रकार शवित पृधक्करण का ढछिद्धान्त निष्पक्ष थे 
स्वतात्र न्यायपालिका को ही समाप्त कर देवा है जो लोकतत्त्र का अध्यार साता 
जाता है । 

(9) झृपप के प्रतिकूल--माण्टेस्कयू का पतिद्धास्त सप्य के प्रतिकूल है । 
बतंमात समय में राज्य का ह३हप लोकहितकारी हो गया है जिसके कांग्ण सरकार 
का का क्षेत्र व उत्तरदायित्व पहने की ठुलवा मे बहुत अधिक बढ गये हैं। राज्य 
के कार्यों भे वृद्धि ने शरितयों के केद्रीर रण-को बढ़ावा दिया हैं। पिछले वर्षों में 
प्राय सभी देशो में कायपालिका फी शक्तियों में अभूतपूर्द वृद्धि हुई है। इस नवीन 
प्रवृत्ति के कारण माण्टेखयू का सिद्धास्त पुराता पड़ गया है । ऐकन्स्तैन ने ठीफ ही 
लिखा है कि “इस प्रकार की व्यवस्पा एक ऐसे दाज्य के लिए तो ठोक हो सकतो 
है जिसका उद्देश्य केवल शान्ति और व्यवस्था कायम करना नागरिषों के 
अधिकारों भौर सम्पत्ति की रक्षा करना हो किन्तु इसके मन्तगंत खा घुनिक राज्य 
की आवाप्कताओं को प्रति नहीं हो सकती है।" 

(0) कुशल नेतृत्य का अधाय--शवित पृषकरण का एक दोप यह है कि 

बारण कुशल नेतृत्व में कमी आ जाती है। डा० फाइनर का इस सम्द्रध में 
कथन है कि ' शक्ति पृथाकरण का छिद्धाग्त शाप्तन को निर्वित एवं ऐंठने बालो 
अवसया में डाल देता है ।7 

सिद्धाग्त का भहस्व--शत्रित वृथवक्रथ्न सिद्धाग्त की चाहे कितनों ही 
आलोचना क्यों मे को जाए, राजनीतिशास्त्र में इस सिद्धान्त का अपना विशिष्ड 
स्थान है। निम्नलिखित तथ्य इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं 

(3) निरर्शता पर रोक के सायन--शजित वृषतकरण सिद्धान्त के अन्तर्गत 
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सरकार के तीनो अगों की शत्तियाँ पृथक एवं निश्चित होती हैं जिससे कोई भी अग 
निरकुश एव रदेच्छाचारी नही हो पाता । इससे नागरिकों की स्वतन्त्रा भी सुरक्षित 
रहती है। 

(2) स्वतन्त्र व तिष्पक्ष स्थायपालिशाय--शक्ति पृथक्करण का छिद्धास्त स्वतस्त् 
व निष्पक्ष न्यायपालिका को स्थापता पर बत देता है। इसमें म्थायाधीशों को नियुक्ति 
कार्येपालिका अथवा व्यवस्थाविका द्वारा न होकर जनना द्वारा होती है। कार्यपालिका 
तथा व्यवस्थादिका उमक्रे कार्यों में हस्तेक्षेत्र नहीं कर सक्ती। इस स्िद्धास्त के 
अन्तगत स्पायपालिका अधिक कुशलता से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर 
सकती है। लास्की ने कहा है कि “शक्तित विभाजन के सिद्धाग्त की सर्वोच्च उप- 
घोधिता और अधिकतस पृल्य इस विशेषता में निहित है कि बह स्यादपातिफा की 
सपतन्त्रता पर सर्वाधिक बल देता है।” 

(3) ऋुएल प्रशातन--यह सिद्धास्ठ शासन की समस्त शक्तियों को तोन अगे 
में विभाजित कर देता है। इसमे प्रत्येक आए का कार्मेभार हृरुका हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक अग विशिष्टीकृरण को भी प्राप्त क्र लेता है । कार्यों का विभाजन 
एवं विशिष्टीकरण का यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे प्रशांसन में कुशलता भा 
जाती है । 

(4) शक्तियों के अनुचित प्रयोग पर रोक--इस सिद्धास्त का महृत्त्व इस 
डात से भी है कि इसमे सरकार का कोई भी अग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं 
कर सकता । 

डॉ० फाइनर ने कहा है कि “यह सिंद्धाग्त हर शक्ति को अपने कार्यों का 
भविष्य साबित करने के लिए मजबूर करता है ।” 

नियन्त्रण एक सन्तुलन का सिद्धान्त 
(१9६ प॥००7३ थे (0९९८ 800 88]902९5) 

उपरोक्त विवरण से यद्द स्पष्ट ही जाता है कि यदि शक्तियों के पृथवकुरण के 
सिद्धान्त को क्‍्ठोरहापूर्वक अपताया जाये तथा सरकार के एक अग पर दूसरे अग 
का योडा-्सा भी नियम्त्रण्ण ल स्थापित किया जाये तो यह सम्भव है कि सरकार का 
कोई भी अग अपने क्षेत्र मे निरकुश हो जायेगा | अत शक्तियों का पूर्ण पृथषवकरण न 
तो सम्भव है, न वाछनीय ही है । शक्तियों के पृथक्त्र रण के प्रबल समर्थक भेडोसल 
ने लिखा है कि, “इस गिद्धास्त का तात्पर्य यहू नहीं है कि व्यवस्पापिका, कार्यपपालिका 
तया न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध न रहे। जब तक ये तीनों अग 
एक दूपरे से सम्बन्धित न छिये जायेंगे ओर इस तरह से नहों मिला शिये जायेंगे कि 
एक का दूसरे पर नियन्त्रण स्थापित हो जाये तब तक स्वतस्त्र सरकार की स्पापना 
कदापि नहीं हो सक्तो ।” अत शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने दे लिए एक अग का 
दूसरे अगों पर नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। - इसे हो निय्त्रण तथा सन्दुलन का 
छ्िद्धान्त कहा जाता है । 


[ 447 


नियन्त्रण व सन्तुलन सिद्धान्त” का तालय॑ यह है कि सरकार का प्रत्येक अग 
दूसरे अगो पर इस प्रकार का नियन्त्रण रड्ठे जिससे कि कोई अग अपनी शक्तियों का 
दुष्परयोग करके निरकुश न बन सके तथा शासन मे सन्तुलव बना रहे। अत इस 
सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अग अपने अपने क्षेत्र में स्वतम्त्र होते हुए भी दूसरे अगो 
की स्वतस्त्रता पर रोक लगाता है। 


अमरीका के सविधान में शक्ति पृषतऊरण के सिद्धान्त की कम्तियों को दूर 
करने वे लिए निवमत्र० एवं सस्तुलन के पिद्धान्त को भी अपनाया गया है। 
उदाहरणायं, अप्तरोका मे राष्ट्रपति द्वारा की गई तियुक्तियों और सन्धियों पर सीनेट 
को स्वीकृति आवश्यक होती है । इसी प्रकार काग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर 
एक ओर तो राष्ट्रपति के निपेधाधिकार का प्रतिबन्ध है तथा दूसरी ओर न्यायपालिका 
की न्यायिक पुतरावलोकन की शक्ति का प्रतिबन्ध है । इसी प्रकार न्यायपालिका पर 
शेष दोनों अगों का नियस्त्रण रखा गया है। न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है परस्तु राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता । उन्हें महाभियोग द्वारा पद- 
ह्युत करने का अधिकार कषाग्रेस को है। इस प्रकार शासत के तीनों अगर एक दूभरे 
दर नियश््रण रखते हुए उन्हें निरकुश बनते से रोकते हैं तथा शासन में सम्तुलन 
स्थापित रखते हैं । 


अभ्यास कै प्रश्न 


॥:५८ रक्त पृषवकरण सिद्धात्त को स्पष्ट कीजिए तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसके 

ओचित्य का परीक्षण कीजिए । (राजस्थात विश्व०, 9:8) 

2, आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं झि यद्यपि व्यवस्थापन, कार्यपालन एवं 

स्थायिक कार्यों का निर्धारण अनिवाय॑ है परन्तु इन कार्यों का पूर्णतया 

पृषत्ररण न तो आवश्यक है ओर न सम्भव ही है। अपने दृष्टिकोण के 
समर्थन में कारण दोडिए। 

3. मॉण्टेखयू द्वारा प्रतिपादित शक्ति परृथत्करणु सिद्धान्त का आलोचनात्मकू 


परीक्षण कीजिए । - (राजस्थात विश्व०, 976) 
4. मॉण्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के पृथत्करण के सिद्धान्त का सक्षिप्त 
विवेचन दीजिए । द् (राजस्थान विश्व०, 979) 


5. "शक्ति के पृथककरण का सिद्धान्त न तो ब्यावहारिक है और न दाछनीय ही 
है।' इस गधत दी विवेचना कीजिए । 

6. शक्ति पृष्रकरण के भिद्धान्त को उपयोगिता तथा महत्त्व की समीक्षा 
कौजिए । 

7. “वियम्त्रण और झस्तुलन' के सिद्धान्त का वर्शव करते हुए उसका महत्त्व 
बताइए। 


2 


राजनीतिक दल और दबाव समूह 


(ए0.वराटका, एडारव:5 4७ छर55एएएर 670078) 





“राजनीतिक दल अनिवायं हैं। कोई भी बडा स्वतस्त्र देश उनके 
बिना नहीं रह सकता । क्सी ब्यक्षित ने यह नहीं बताया कि लोकतम्त्र उनके 
बिन! बसे चल सकता है ये सतदालाओ के सपूह की क्षराजकता में से 
व्यवस्था उत्पन्न करते हैं ! यदि दल कुछ बुराइयाँ उत्पन्न फरत हैंतों वे 
दूसरी घुराइयों को टूर या कम भी करते हैं ।” “-प्राइप्त 





राजनीतिक दल का अर्थ एद परिभरप--राजनोठिक दल से अभिप्नाय ऐसे 
व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओ और उनके समाघान के सम्बन्ध में एकमत 
हैं। उनका एक सामान्य उहं श्य है तपा निश्वित कार्यक्रम है जिसके द्वारा वे जनमत 
को अपने पक्ष मे करके शासत सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दल के सदस्य 
एक राजनीतिक इकाई के छूप में कार्य करते हुए अपनी कल्पित वीति अथब्रा अपने 
दार्यत्रम को विस्तार देते के लिए शासन यन्त्र को हस्तगत करते को प्रयत्नशील 
रहते हैं| 

राजनीतिक दल कया होता है, इस सम्बन्ध मे विभिन्न विचारकों थे सभिन्न+ 
भिप्न विचार व्यक्त किये हैं जिनमें से कुछ मुख्य विचारकों के विधार इस प्रकार हैं 

गंटल के शब्दो में, “ राजनोतिक दल प्राथ संगठित तागरिंको का ऐसा 
सप्दाप है जो एक राजनींतक इकाई के रुप में काये करते हैं ओर अपने मतदान को 
शक्षित का ध्रयोग कर सरकार को जियन्त्रित करना तथा अपनों सामान्य नीति की 
पृत्ति कश्मा चाहते हैं । 7 

प्िलक्राइस्ट के अनुसार, “राजनीतिक दल को परिभाषा नागरिकों के उस 
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सपदित समूह से को जा सकती है शिनके एक से राजशैतिक विचार हो और जो 
एक राजनोतिक इकाई के रुप में काय्ये करते हुए सरक्षार पर तियस्त्र० करना 
चाहते हों ॥7? 

(..>टेश्मण्ड बर्क के अनुसार, *राजनोतिक दल ऐसे व्यक्तिशें का समूह है जो 
कछ निरिचत सिद्धान्तों के आधार पर, मिनसे दे सहमत हैं. आगे सामूहिक प्रयतनों 
द्वारा जनता के हित में काम करने के र५१ एकता में बंधे होते हैं //* 

मैकाइवर के शब्दों में ' राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जिसका संगठन 
विशेष सिद्धान्त अयवा नोति के समर्थन के लिए हुआ हो जिसे बह सर्वधानिर साधनों 
का सहारा लेकर सरकार का आधार बताना चाहता हो ॥//२ 

लोकोंक के अनुपार, राजनोतिक दन से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस 
संगठित समूह से होता है जो एक राजनोतिक इकाई के रूप में कार्प करते हैं ।४ 

राजनीतिक दलो की आवश्यकता एवं मेहत्व 

अर्क ने कहा है कि, “दलोय प्रणालो चाहे पृर्ण्प से भले के लिए हो या बुरे के 
लिए, प्रजातस्त्रात्मक शाप्तत व्यवस्था के लिए अपरिहाय॑ है। राजनीतिक दन वह घुरी 
हैं जिन पर लोकतन्त्र के पहियो का भार होता है । इनके बिना प्रजातस्त्र जीवित नही 
रह सकता । इसी लिए प्रजातन्द्रीय शासत को दलोय शासत कहा गया है। प्रतिनिष्यात्मक 
प्रडातन्् परे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनदों है और इन प्रतिनिधियों द्वारा प्रासन 
कार्य किया जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव में खड़ा कर जनता 
को यह अवसर देते हैं कि वह अपना योग्य प्रतिनिधि चुने । राजनीतिक दलो के अभाव 
में मतदाता अपना मठ बिना किस्ती सोच विचार के किसी भी उम्मीदवार को दे देंगे । 
परिणाम यह द्वोगा कि डो लोग निर्दाचित होकर आयेंग्रे उनमें किसी बात पर भी 
मतैवय नहीं होगा । इस प्रकार देश में अध्यवस्था छा जायेगी । फाइनर ने ठीक ही 
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हैं। लोकतन्व मे राजनीतिक दलो के निर्माण पर कोई सर्वधातिक प्रतिवस्ध मही 
द्वोता । जिन देशो मे लोकठस्त्रीय शासन वी नीव हृढ हो गई है, वहाँ पर प्राय 
द्विदतीय प्रणाली पायी जाती है तथा जिन देशो में लोकतस्त्र तभी ब्ररमस्भ ही हुआ 
है, वहाँ प्राय बहुदलीय प्रणाप्ती पायी जाती है। लोइतन्त्र में राजवीतिक दलों की 
भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है । प्रो० प्रेरियम ने अपनो पुस्तक 4षपरत्क्षा 2270/ 
& #/श0# में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णव करते हुए लिखा है कि 
“'राजनीतिक दलों का कार्य पदाधिकारियों का छुताव करना, लोकनोति का निर्धारण 
करना, शासत का सदालन अथवा उसकी रचनात्मह् आलोचना करता, राजनीतिक 
प्रचार और शिक्षण तथा व्यक्त एव सरकार के थोच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में 
सहापता देता है” लोक्ता£्व्रक व्यवस्था मे राजनीतिक दलो के द्वारा किये जाने 
वाले प्रमुख कार्य निम्तलिखित हैं 

६“ (।) अपने पक्ष में लोक मत का निर्माण करना--राजनोतिक दर्लो का 
प्रमुख बाय॑ अपने प्विद्ध)नतों के अनुसार जनता के सामने एक निश्चित हष्टकोण, 
नौति और कार्यक्रम उपस्थित करना है तथा ह॒ट सम्भव उपायों द्वारा जनता में अपने 
विचारों या प्रनार करना है। वे सभाओ, समाचार पत्रो, प्रदर्शनों, पुस्तिकाओं आदि 
के द्वारा अपने दिचारो का प्रचार करते हैं । इन सबका उद्देश्य जनता में अपने अनु« 
पायियों तथा समर्थकों की सस्पा भे दृद्धि करना है। 


(2) राजनीतिक घेतना का प्र्तार करता--राजनोतिक दलो द्वारा जिये 
जाने बाले प्रचार एव बालोबना तथा प्रत्यालोचता से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा 
मिलती है । उन्हे समस्या्रों के विभिन्न पहलुओ को जावकारी मिलती है तथा सभी 
दलों को भीतियो एंव सिद्धाग्तों की मच्छाइयो तथा बुराह्प्रों को परसने का अवसर 
मिलता है। इससप्ते लोगो मे राजदोतिक चेतना फ़रैलती है। लॉवेल के बनुसार 
>राजवीतिक दल राजनोतिक विचप्रो के दलाल [०70०7 ० 6८85) के हूप में 
कार्य करते हैं ।” 

“ (3) चुनावों में साग लिना--प्रव्येक राजनीतिक दस का उद्देश्य अपना 
प्रभाव बढ़ाता तथा शाप्तन सत्ता पर आता अधिकार करना द्वोता है जिसमे वह अपने 
कर्यक्म को क्रियान्वित कर सके । इसके लिए राजनोंतिक दल मतदाताओं की स्रूची 
सैयार करवाने में सहायता देते हैं चुठा/वों में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार से 
करते हैं उसके पक्ष में प्रचार करते हैं तथा चुनाव भे उसको आधिक सहायता प्रदान 
करते हैं। पह सब्र इसलिए फ़िया जाता है कि चुनाव मे उसके उम्मीदवार अधिक 
से अधिक सछ्या थे बिलय प्राप्त करें $ आधुनिछ विशाल लोवतास्पिक राश्यो में 
राजनीतिक दलो के दिना चुनाव लड़ना तथा उसमे विजय घाप्त करता काफी किन 
हो एया है । 


9 शासन की डापशेर प्तेप्नालवा--चुताव मे बहुमत प्राप्त कर लेने पर 
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राजनीतिक दल शासन की बागडोर अपने हाथ मे लेता है तथा अपनी नीतियों एुद 
कार्यक्रम को साकार रूप देने वा प्रयत्न करता है। ससदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों 
प्रकार की शासत प्रणातियों में सरकार का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का सचालत 
राजनीतिक दलों के जाधार पर ही किया जाता है। छप्तदीष शासत में तो राज- 
तीनिक दलों के अभाव में सरकार का दिमाग प्राय असम्मव हों जायेगा क्योंकि 
व्यवस्थाविका के सभी सदस्य समान रूप से अपने अःपकों शासन चलाये के लिए 
हकदार मानेंगे । हा 

(5) शरकार वर निए श्रण रपना-यदि चुनाव में राजतीतिता दल को 
बहुमत पाष्त ने हो तो भो उततके काय का महत्व कप्त नही हता । विराधी दल के 
हूप में उसका यह उत्तरदायित्व हा जाता है कि वह सरकार को गत नोतियों को 
आलोचना बरे, जतत! को शासन की बरुराइयो से परिचित बराये, जरता वे कध्टो 
जो सरकार क सामने प्रस्तुत करे तथा सरकार के निरकुश एव स्त्रच्ठाचारी बतने पर 
नियन्त्रण लगाय । उसे इप बात के लिए भी तत्यर रहना पडता है वि यदि सत्तारूड 
दल किसी कारण से पद त्याग करता है तो वह स्वय शाहतप्रवन्ध भली प्रकार 
सेभाल ले । 

(6) प्रकार के विभिन्न विभागों में सहयोग एव साममस्य स्थावित करता 
राजनीतिक दस सरकार के विभिन्न विभागों तथा अर्पो ने सहपोय और सामजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न बरते हैं | समदीय शासत म॑ राजनीतिक दठ हो ब्यवस्पाविका 
तथा कायंवालिशा में अधिन्त सस्वन्ध कायम करता है क्योकि दानो में सत्तारइ दल 
का आधिपत्य होता है। अध्यक्षात्मक शासते व्यवस्था में धक्ति प्रवक्क् रण सिद्धाल के 
कारण व्यवस्थारिका तथा कार्यवालिका दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। वहाँ राज- 
नीतिक दल ही दोनो के दीब मे सहयोद स्थापित करके ज्ञामन सदालन बे कार्प को 
पुगम बनाते हैं। यदि राजनोतिर दल न हो तो दोनो विभागों में तर्देइ ग्तिरोध 
कायम रहते का भय बना रहेगा । 

) सरकार तथा जनता के बीच सम्पर्क --राजनोतिक दल सरकार तथा 
जतते के वीच विक्ट वा सम्पक बनाये रखते हैं। वे एश आर तो जततवरा के विचारों 
सदा कष्टो को और सरकार क( €्यात आइवित करते हैं तथा दूसरी ओर सरकार की 
नीतियों एवं कार्यों वा मूस्याझन करते हुए जनता को उनेती अच्छाइयो तय। बुराइयों 
से परिब्रित कराते हैं । 

(8) पदािकारियों का चुदाव - राजनीतिक दस अपने पदाधिशारियों का 
चुनाव बरते हैं तथा व्यवस्याप्रिका एवं कार्यवालिका के तिए दल दे उम्मीदवारों को 
मनोनोत करत हैं। सरकारी अधिक रिया हे निदर्विन अयबा चयत करने मे राज- 
नीतिश दलों से ददी सहायता दिलदी है | दे अनुज्ूूत व्यत्तियो को सरहारी पद पर 
निर्दाचित करने में योगदान देते हैं । 


उपरोक्त विदचत में आधार पर हम यह कद सते हैं कि एक लोकवान्दिक 


राजनीतिक व्यवस्थ) मे राजनीतिक दलो का स्थाने बहुत महत्त्वपूर्ण है । उनके बिना लोक- 
तान्तिक व्यवस्था स्थायी नर्ह, रह सकती है। लोकतन्त्र मे राजनीतिक दलो के महत्व को 
स्पष्ट करते हुए हृबर (प्५७८ा) ने लिखा है कि “लोकतत्त रूपी वस्त्र के घालन में 
राजनौतिक दल तेल अथवा इंधन के समान कार्य करते हैं 
समाजवादी व्यवस्था से रण्जननीतिक दलो को भूमिरा 
प्रजाता-्त्रिक देशी में जहाँ दिदलीय अथवा बहुदलीय व्यवस्था होती है, वहाँ 
समाजवादी देशो मे एंकदलीय व्यवध्या ही पायी जाती है। इस व्यवस्था में यद्यपि 
अन्य दली के निर्माण पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होता परन्तु उनका स्वरूप बेवल 
साहहूतिक तथा आधिक रागठनो जैसा होता है और उन पर भो दल का कठोर निय॑ 
स्व्रण २हता है। इस ध्यत्रस्था भे विरोधी दलो ते अस्तित्व को स्त्रीकार नहीं किया 
जाता । परिणामस्वरूप समाजवादी देशों में राजनीतिक सामाजिक आध्थिक आदि 
अभी व्यवस्थभो वर एक ही दल का पूर्ण एव कठोर नियन्त्रण रहता है । विशिष्की ने 
सोवियत संघ के सम्बन्ध मे लिखा है वि. देश के समस्त रागनोतिकृ, भाविक, 
सामाजिक और सास्कृतिर क्षेत्रो में साम्पशारी दल की एकाधिकारयूण स्थिति है ।” 
समाजवादी व्यवस्था ध्यत्रहार में दजीय सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर आधारित 
होती है । फाइतर वे शब्दों मे, ' दल सोवियतसध का सम्प्रभू शासक है। इसको शक्ति 
की कोई सर्यादा नहीं है । ' दल ही समाजवादी व्यवस्था का रक्षक, उसका मेर्म- 
दर्शक, उसका आदर्श एवं शिक्षक होता है। बही समाजवादी क्रान्ति का सृजक होता 
है तथा क्रान्ति का विरोध करते वालों वा दसने करके समाजवादी व्यवस्था को 
सुदृढ़ता प्रदान करता है। दल का सगठन पूर्ण बे दद्रीरत, बढठोर, अनुशासन युक्त तथा 
एक्ाधिकारवादी होता है तथा दल के तिम्नस्तरीय अगो को अपने से उच्चस्तरीय 
अगी के निर्णयी तथा बआंदिेशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। रूप के 
साम्यवादी दल के सगठत का वणन करते हुए फेन्सोइ (0500) ने लिखा है कि 
/झाम्पवादों दल का संगठन उत्तरोत्तर सैनिक सप्ठन केः समान है शिम्तपें चौति 
सम्बन्धी समस्त निर्णय केन्द्रीय कमान से आते हैं और नोचें के अधिकारियों का कार्य 
उन तिर्णयों और आज्ञाओं को क्रियान्वित करना होता है (” सक्षेप में, हम यह कह 
सकते हैं कि दल का सगठते एक पिरामिड के समान होता है जिसमे ऊपर का शीर्ष 
ही दल की समस्त यतिविधियों को नियस्त्रित करता है । 
लोकतास्त्रिक देशो मे राजनीतिक दलों का लक्ष्य शासत-सत्ता प्राप्त करना 
होता है परन्तु समाजवादी व्यवस्था में दत का मुख्य लक्ष्य शासन का निर्देशन एवं 
सचालत करना होता है। जिक् के शब्दों मे, “समाजवादी व्यवस्था में दल तथा 
सरकार में इतना अट्ट सम्बध रहता है कि यह फहना असम्भव है कि दल का कार्य 
कहाँ समाप्त होता है तथा सरकार का काय कहां प्रारम्स होता है क्योकि कुछ हो 
ड्पवित दस तथा शान दोनों में सर्वोवि स्थल रते होते हैं, समा यह निश्चित 
करना कठिन हो जाता है कि थे कब दल के नेता के रूप में तवां कब शासनाधिकारी 
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के रुप में कार्य करते हैं १” सप्ताजवादी व्यवस्था में कहने को ता व्यवस्थापिका, सन्वि- 
मण्डल तथा स्यायपालिका आदि समभो होते हैं परन्तु व्यवहार मे सरकार की नीनियो 
की रूपरेखा दलीय देताओ द्वारा ही तैधार की जाती है और दल के कार्यक्रम को 
लागू करना ही शासन का मुश्य उद्देश्य होता है। शास्तत के समस्‍्त्र अग्रो पर दल 
का पूर्ण नियरत्रण होता है। शासन के मुख्य मुझ्य पद तो स्वय दल के नेताओ के हाथ 
में होते है। कार्टर ने इस सम्बन्ध भें लिखा है कि "व्यवध्यापन और प्रशासन दोनों 
पर ही हर समप दल का नियन्त्रण रहता है और वही यह निर्णय करता है कि क्या 


किया जाना है. रब किया जाना है, कैसे क्या जाना है तथा किपके द्वारा शिया 
जाना है।" 


प्रचार के ममस्त साधनों पर भी दल का ही तियन्त्रण रहता है तथा दल 
उनके माध्यम से जनवाधारण को अपने सिद्धात्तों के अनुछप सचे में दालने का 
प्रयथत्त करता है। ऐसी व्यवस्था मे दल के मेताओं की सतुति करना तथा दल के 
सिद्धाल्तों के अनुसार बार्य करना ही सच्ची स्वतन्त्रता है । इस प्रहार हम देक्षते हैं 
कि देश के राजतीतिक जीवम के राय साथ लोगो के विचारी पर भी दल का 
नियन्त्रण रहता है। कार्टर वे शब्दों मे, “दल न केवल शिक्षर पर निय्तण रखता 
है, बरन्‌ देश के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर और भ्रत्येकर सरथा पर बह छापा रहता है ॥” 

विकासशोल देशो मे राजनीतिक दलो की भूमिका 

विकासशील देशो मे राजनीतिक दलों वा स्वरूप पश्चिमी लोक्तान्त्रिक देशों 
तथा समाजवादी देशो से भिन्न है। प्रश्चिमी देशों मे द्वितीय राडनीतिक व्यवस्था 
की प्रधातता पायो जाती है जबकि समाजवादी देशों में एकदलीय व्यवस्था पायी 
जाती है। विवामशील देशों मे समाजवादी देशों के समान अन्य राजनीतिक दलों 
के निर्माण पर कोई प्रतितरन्ध नहीं होता परन्तु उनमें मुश्य रूप से एक दल-परमुत्व 
व्यवस्था पायी जाती है। इस ध्रकार विकासशील राजनीति का व्यवस्था में लोकतस्त्रीय 
तथा समाजवादी दोनों व्यवत्याओं का समस्वय पाया जाता है । 

विकामशील देशो में एक्दलीव प्रघान व्यवस्था को अधिक सोकत।न्च्रिक भाना 
जाता है वयोकि इसमें राजनीतिक दलो के निर्माण वर कोई प्रतिवन्ध नही होता। इसके 
अतिरिक्त इस व्यवस्था में (क दल की प्रघानता होने वे' कारण वे लाभ भी उपलब्ध 
हो जाते हैं जो एक्दलीय व्यवस्था के अन्तयेत पाये जाते हैं। विकासशील देशो में 
आ तरिक तथा बाहरी सकटो का सामना करने के लिए तथा देश का तेजी से विकास 
करने के लिए यह आवश्यक है वि वहाँ शासन में स्थायित्व हो । विक्रासशील देशो में 
एक दल-प्रधान व्यवस्था गो इसीलिए अधिक उपयुक्त माता जाता है क्योकि इससे 
शासन में श्थिरता बनी रहती है, दीधहाचोन नीतियो का निर्माण हिवा जा सकता है 
कथा शासन का भुचारु रूप से सचालन हो सकठा है । इस व्यवस्था में व्यवस्थायिका 
उथा वारयपालिका दानो में एश ही दल क्ोो प्रधानदा होती है। अत एक दल की 
गऋरणजता झोले, गे कारण, शण्पएए यो अप्पूलो, थे. फ्प्गीए, एे तह, फएे किएएपल, शें, 
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कोई कठिनाई नही होती । वास्तविवना तो यह है कि विवाप्रशील देशों में एक दल 
प्रभृत्व व्यवस्था के कारण ही लोक्ठन्त्र का अस्तित्व बना हुआ है। 

इस व्यवस्था मे राजनीतिक दलों को चुनाव लडने तथा सरकार की आब्ो- 
चना करने का पूरा अधिकार होतर है। इसमे विरोधी दलो को आदर को हृध्टि से 
देखा जाता है तथा प्रमुख सावंजनिक म्रामलो पर उनसप्ते राय भी ली जाती है। एक 
इल की प्रधानता होने पर भी इसमे समाज के हित को प्रमुखता प्रदान की जावी है । 
परन्तु कधिक दितों तक शासन पर एक ही दल बा आधिप्रत्य बने रहने से जनता 
द्वारा घीरे धीरे उमका विगोध प्रारम्भ हो जाता है। इससे शाप्षक दव में ही आन्त- 
रिक गुटवर्दी को बढ़ावा मित्रता है। लोग उचित अनुदित सभी प्रकार के साधनों 
का प्रयोग कर उस दल की प्रधानता को समराप्व करन वा भ्रयत्न करते हैं । 


दल प्रणाली के रूप 

दल प्रणाली के मुख्यतया तौन रूप प्रचलित हैं. () एक्दली प्रणाली, 
(2) द्विदलीय प्रणाली तथा (3) बहुइलीय प्रणाली । 

एक्दलोय प्रणानी (07० 079 5)50४0)- एकदलोय प्रणाली वह 
स्यवस्था है जिसमें देवल एक ही राश्नीतिक दल का अह्तित्व रहता है।” शासत को 
समस्त शक्तियी का प्रयोग इस एक दल के सदस्यों द्वारा ही रिया जाता है। अग्य 
दल या तो सविधान द्वारा अवैध्च घोषित कर दिये जाते हैं अथवा शक्ति द्वारा उनका 
दमम कर दिया जाता है। एकक्‍्दलोय शासन के राज्य का स्वरूप सामान्यतयथा सर्वो- 
घिकरारवादी ढय कय होता है क्योकि सरकार को सारी अधिकार शक्ति एक अखण्ड 
राजनीतिक दल मे केश्द्रित होती है। ऐसा दल राज्य के समस्त कार्यों पर पूरी तरह 
से छाया रहता है। वर्तेमान समय में एक्दलीय व्यवस्था केवल साम्यवादी देशों तक 
ही सीमित नही है, धपितु धनेक नवविद्रस्ित एशियाई ओर अकप्रीकी राज्यो भे भी 
ऐद्दी ही प्रणाली का प्रचलन है । 

शुण--एवब दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण बताये जाते हैं 

(।) राष्ट्रोप एक्ला--एक्दलीय व्यवम्धा में जनता में विभाजन तथा 
गुटवन्दी का भय समाप्त हो जाता है। अत छोटे छोटे हितो को लेकर देश मे किसी 
प्रकार का सघर्ष नहीं होता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है) 

(2) शासन में द्ता-एक्दसीय व्यवस्था में विरोधी दलों का अभाद 
रहता है। इसमे शासन के विभिन्न अगों के बीच पारस्परिक विरोध की कोई सम्मा- 
बता नहीं होती । ऐसी स्थिति में दल हृटतापुर्वक शासत का मचालन करता है तथा 
उसे राष्ट्रीय नीतियो के निर्धारण एवं उतके क्िप्ान्चन में भी ब्ोई कठिनाई 
नही होती ॥ 

(3) राजमोतिक स्यायित्व-ट्िदलोय प्रणालों अथवा बटुइलोय प्रणाली में 
सरकार दले के आधार पर बनती विगडती रहतो हैं परन्तु एकदलोय व्यवस्था में 
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सरकार कौ इस प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। अत इस प्रणालों मे राज- 
नीतिक अस्थिरता नहीं पायी जानी है । 

(4) लोक्तास्यिक पद्धति--लोकतत्त्र सम्पूर्ण जजता का शासन है, किसी 
एक अथवा विभिन्न वर्गों का नहीं। इस दृष्टि से एकदलीय व्यवस्था सच्चे अर्थों में 
एक लोकझताग्त्रिक पद्धति है क्योंकि उ्मे दिभिश्न वर्गों तथा विभिन्न दलों के लिए 
कोई स्थान नहीं होता है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन की वुशलता नीति निर्माण में 
सरसता, निर्देशों मे एकरूपता तथा शासन में हृढता एवं स्थायित्व की हृष्टिसे 
एकदलीय व्यवस्था को अधिक उपयुक्त माना जाता है । 

दोष - उपरोक्त गुणों के हाते हुए मी आलोचको द्वारा एक्दलीय पद्धति को 
कड़ी आतोचना की जाती है। उनके अनुसार एक्दलीय पद्धति में निम्नलिखित 
दोष हैं * 

() अप्रजञातान्शिक पद्धति--प्रडातन्त्र बा आधार बाइ-विवाद, विरोधी 
विचारधाराओं का टकराव, मतदान एव निर्वाचत है, परन्तु एक्दलीय पद्धति में विचारों 
का बहुमुघ्ती विकास सम्भव नहीं है। इसमें सतदान एवं निर्वाचिन बेबल दिवावटी 
रह जाते हैं। इसप्रे शासन पर एक दल का एकाधिकार हाते के कारण व्यवहार में 
दलीय अधिनायकतस्त्र की स्थापना हो जाती है तथा व्यक्ति के अधिकारों का महत्त्व 
समाप्त हो जाता है । 

(2) सायरिक स्वतत्तताओं शा अमाव--7क्दनीए पद्धति में मागरिहों को 
स्वतम्त्र हूप से विचार प्रकट करते लेख लिखन तथा सरकार की आलोचना करने 
का अधिकार नहीं हांता है। स्रमाचार पत्र स्वतन्त्र एव निश्यत ने रहकर दलीव 
सिद्धास्तों के प्रचार का कार्य करते हैं। सरकार को आलोचना करने वालों को 
कठोर दण्ड का भागी होना पड़ता है । 

(3) राष्ट्रीय हित की उपेक्षा-यह कहना भी सही नहों है कि एक्दलीय 
्यवस्था पे राष्ट्रीय हितों वी भ्रप्िवृद्धि हाती है। बस्तुव दलीय हितो वी आड़ मे 
राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है तथा दलीय हित्रो को ही श्रधानता दो जाती है। 
इममे दलीय नीति को जनता के उपर जबरदस्ती सादा जाता है । 

(4) व्यक्ति पूजा- एक्दलीय प्रणाली में नेतृत्व का सिद्धान्त भी निहित है ॥ 
इसमे नेतृध्व को इतना महत्त्व दिया जाता है कि दल वा नेवा एक प्रकार से भगवान 

का अवतार माना जाने लगता है। नेता की प्रशप्ता म उसके गुणगाव क्यि जाते हैं । 
अग यह व्यवस्था ब्यक्ित पूजा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है । ५ 

सक्षेपर में, हूम यह कह सकते हैं हि एक्दलीय व्यवस्था केन्ट्रीयक्रण की 
प्रदृत्ति के कारण वेदल अधितायक्वन्त वे विए हो उउयाती है, लोइतन्त्र के लिए 
जई + 
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द्विदलौय प्रणाती (ग05 [० ९४४5 895८७) - दिदलीय पद्धति में वेशल 
दो दलों वी भ्रधानता रहती है! दिदसीय प्रणालों वाले राज्यों में अन्य राजनीतिक 
दरों के गठन पर कोई वजनी श्रतिवन्ध तही होता परन्तु ये दल इतने छोटे होते है 
(हि देश की राजनीति पर उनका कोई महत्त्वपूर्ण भ्रमाव नही होवा । दो अपुख दलों 
में से बहुमत प्राप्त करने वाला दल सत्ताएढ होता है तषा बल्पपत प्राप्त करने बाला 
दल विरोधी दल के रूप में वाये करता है । ब्रिटेन तथा अमरोका द्विदवीय प्रणाली 
के श्रेप्ठतम उदाहरण हैं । 

पुण- दिदलीय प्रणानों क समधंक्ों में प्रो० लाछकी, हर॒मन_ फ्राइनर तथा 
ब्राहस आदि अधिक प्रमुस हैं। विद्वानों के द्वारा इस प्रणात्री में निम्नलिखित ऐुग 
अहाये ज ते हैं 

(3) शारान मे स्थिरता--दिदलीय प्रणाली में सुदृद्ध और पापी सरकार का 
(निर्माण सम्भव हृ/ता है जिसर कारण शांसने में स्थिरवा आ जाती है। इस अणाली 
में भन्त्रिमण्डल एक हो राजनीतिक दल का होता है तथा उप्त ब्यवस्थाविका में पूर्ण 
बहुमत पप्व होता है। श्रत इस प्रणाली में मस्त्रिमशडच अधिक स्थायी द्वोता है। 

(2) शासन में कुशलता --स्थावित्व के कारण इस प्रकार की शाप्तन प्रणाली 
में कार्यक्रुशलता प्री अधिक होती है। साथ ही इस श्रणाती में सरकार दी्धकालीत 
होतो है, भत वह विश्या पृ एक लम्बे सप्य के लिए तिश्वित्र नीति तथा कार्यक्रम 
का निर्धारण कर सकती है और दृढतावूव॒क उसे ब्यात्विद कर सकती है। 

(3) मतदाताओं के लिए उपयुश्त-- इिदबीय प्रणानी मतदाताओं के लिए भी 
अधिक उपयुक्त हे। इश़में जनता को इस बात की वास्तविक छूट द्वोठी है कि वह दो 
प्रमुख बीतियी और कार क्रो में हे इच्छानुम)र एक को चुत ले। इस तरह इस प्रपा 
के अत्तगंत अपने विधार बनाना सरल होता है। 

(4) प्रस्िभध्यल का निर्माण सरल--दिदलोक प्रणाली मे सन्त्रिपण्डल बनाने 
में कोई विशेष कठिगाई गह्ढी होती । ससदीय व्यवस्था मे जिस दल को बहुमत प्राप्त 
होता है वह शातत की बायडोर संभालता है और दूसरा विरोधी दम के रूप में कार्य 
करता है। नव शाप्तक दल अय्ता बहुमत प्रो देता है तो विरोधी दल शाप्तत की 
बागड़ोर भंभाल लेता है। 

(5) रुषष्ट उत्तरदाबित्व-ट्िदलोम प्रणाल्री का एक गुण यह है रि इसमे 
शासन सम्बन्धी बुशतता अयत्रा भदुशलतठा का उतरदापित्व सरलता पे निर्धारित 
किया जा सक्षता है। बहुमत प्राप्त दल मल्विमण्डल का तिर्माण करता है, अत शासत 
मस्वन्धी समस्त कार्यों के लिए वहीं उलरदाबी भी होता है। बहुदलीय व्यवस्था मे 
किसी भी एक दल को स्पप्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता । फ़लस्वकूप शासत को बुराइयों 
के लिए जिसी भी दल विशेष का उत्तःदायी नही टह्रायः जा रुका | 

(5) स्गठित विरोध--डिक्दीय व्यवस्था मे विदोधों दन भी उतना ही 
संगद्धित व सुदृढ़ होता है. सितना कि सत्ताहद दल । संगठित होने के कारण विरोदी 
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दल हृदतापूर्वक सरकार के गलत कार्यों, नीतियों और कानूनों का विरोध करता है, 
उसे +िरकुश तथा स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों को 
रक्षा करता है। 

(7) द्वास्तविक प्रतिनिधि शासन-- द्विदलीय प्रणाली वास्तविक अय॑ में प्रति- 
निध्चि सरकार को स्थापना करती है। इसके अल्तगंत बहुमत दल्न शासन का स्चालन 
करता है क्योकि उसे बहुसस्यक मतदाताओं का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता है। 
इस दृष्टि से द्विदीय पद्धति बहुदतीय प्रणालो की तुलना से अधिक लोकतान्त्रिक 
होती है । 

द्विदलीय प्रणाली के लाभो का वर्णन करते हुए प्रो० लास्की ने लिखा है कि, 
"यही एफमात्र ऐसी प्रणालों है जिसके द्वारा निर्वाचन के समय जनता प्रत्यक्ष रूप से 
अपनी सरकार का चुताव कर सकती है। यह उस सरकार को अपनी मीति के अनुसार 
कानून बनाते को क्षमता प्रदान करती है ॥ यह उसकी असफ्लता के परिणामों का 
ज्ञान करा देतो है । यह मविलम्व हो सरकार का विरह्प प्रस्तुत कर देतो है ॥' ! 

दोष - उपरोक्त गुणों के होते हुए भी आलोचको बे' द्वारा इस प्रणाली की 
कट आलोचना की गई है । प्रो० रैस्ने स्योर (8०५०७) !/७७) ने द्विदवीय प्रणाली 
को आलोचना करते हुए लिखा है कि, “यह प्रणालो ब्रिटिश सरकार हें पायी जाने 
थाली सबसे भयकर बुराइयो का कारण है।” आलाचक्ो द्वारा इस भ्रणाली मे 
निम्नलिखित दोष बताये जाते हैं 

(।) स्यवस्थापिका के महत्त्व में कमी--प्रो० रैस्जे स्थोर के अनुसार द्विलीय 
व्यवस्था में व्यवस्थापिका का महत्त्व कम हो बज ता है तथा उम्री सत्ता सीमित हो 
जाती है। कठोर दलीय अनुशासत के कारण व्यवस्यापिक्या के बहुमत दल के सदस्य 
सदेव हो मब्विमण्डल का समय॑न करते रहते हैं। अत व्यवस्थापिका व्यवहार मे लेखा 
रखते वाली संस्था” तथा प्रस्तावों को प्रारित करने वाली सस्या मात्र बनकर रह 
ज्ञाती है । 

(2) बहुमत को निरकुशवा--रैंम्जे म्योर के अनुसार इस प्रणाली में बहुमत 
का समर्थन प्राप्त होने के कारण मब्जिमण्डल कौ निरकुशता कायम हो जाती है $ 
बहुमत का विश्वाप्त प्राप्त होने के कारण सरकार मतमाने ढग से काबुन बनाती है 
तेषा अल्पसब्यकों के हितों को सर्देव कुचसनी रहती है। इसमें बहुमत जो चाहता है 
वही होता है । 
सीन अमर 
॥. "|्‌(॥$ हीढ 0 णलाए०प 99 छगिली ॥86 ए2०ए९ सगा 4६ 6 लैल्टागर्ग 
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(3) राष्ट्र का विभाजन--द्विदतीय व्यवस्था मे दो ही मुख्य विचारघाराएँ 
होती हैं। इसके परिणामस्वरूप सारा राष्ट्र ऐसे दो विरोधी पक्षों, मे बँट जाता है 
जिनमें समझौते की कोई सम्भावना नही रहती । इससे राध्ट्रीय एकता को खतरा 
उत्पन्न हो जाता है । 

(4) मतदान को सोमित स्वतस्त्रता--द्विदसीय व्यवस्था के अस्तर्गत 
मतदाताओं को केवल दो उम्मीदवारों मे से एक को चुनने का अवसर विलता है । 
पह भी सम्भव है कि मतदाता दोनो दलो वी नौतियो स सहमत न होने के कारण 
इन दोनों उम्मोदवारों मे से किसी को पसन्द न करें | ऐसी स्थिति में मतदाता के 
सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं--वह मतदान हो न करे या न चाहते हुए भी 
दोनो में से किसी एक के पक्ष म मतदान करे । इस प्रकार इस प्रयाली में मतदाता 
की स्वतन्त्रदा बहुत सीमित हो जाती है। भेकाइबर न टौक ही लिखा है कि, 
“द्विदलोय प्रणाली को निश्चित रूप से अधिक स्थायी सरकार के निर्माण को कौमत 
अदा करनो पड़ती है। इसमे मत्नशाता को पसनन्‍्दगों अत्यन्त सोधित हो जातो है. तथा 
पह जममत को रघतन्त्र अभिव्यकित मे मो बाधा डालतो है। ?! 

(5) विभिन्न हिलो का प्रतिनिधित्व नहों -ममाज में अनेक प्रकार के ह्ति 
कया वर्ग होते हैं । अत यह आवक है कि व्यवस्थापिका में इन सब हितों तथा 
वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । देश का राजनीतिक जीवन दो दलो में 
विभाजित हो जाने के कारण अनेक हितो को प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाता । यह 
स्थिति वास्तविक लोकतन्त्र के लिए उचित नही कही जा सकती है 

(6) सदस्पो के व्यरितत्द का अनादर- इस प्रणाली मे दल का अनुशासन 
इतना कडा होता है ति यदि सदम्थ दल के दृष्टिकोण तथा मीतियो से पूरी तरह 
सहमत न भी हो, तो भी उन्हे दक्त के नताओ के आदेशों का अनिवायं रूप से पालन 
करना होता है । उन्हे व्यवस्थापिका मे सभी विषयो में अपनी सरकार के पक्ष भे राय 
देनी पडती है। दे खूले रूप मे अपने दल की नीतियो तथा प्विद्धान्तो की आलोचना 
नही कर सकते। इसके कारण दल के सदस्यों के व्यक्तित्व को धकरा लगता है। 

(7) उत्तरदायित्वहीन विरोध -इस प्रणालों में कभी कभी विरोधी पक्ष 
बहुत ही उत्तरदायित्वहीन ढंग से का करता है । उसकी आलोचना रचनात्मक न 
होकर केवल विन!शात्मक होती है जिसके कारण जनता का कोई हित नहीं होता । 

(8) योग्य व्यक्तियों को सेदाओ से वचित-इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
रुत्तारढ दल से बाहर के प्रतिभाशानी व्यक्तियो का शासन काय में उपधोग नही किया 
जा सकता । इसका दात्पयं यह है कि यह प्रणाली दश के अन्य योग्य व्यक्तियों कौ 
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सेवाओ का समुचित उपयोग नही कर पाती और देश उनकी मेवाओं के ला से 
वचित रह जाता है । 

बहुदलोय प्रणात्नी (!४०॥ (09 59झ८7४)--वहुदलीय प्रणाली उसे कहत्ते 
हैं जहाँ अदेक राजनीतिक दल होते हैं । इस प्रणाली में क्रिमी भी एक दल को 
व्यवस्थापिका में इतना प्रतिनिधित्व प्राप्द नही हता कि वह अकेला सरकार का 
विर्माण कर सके । अत कई राजनीतिक दलों द्वारा मिल जुलकर समुक्त मन्त्रिमण्डल' 
बनाया जाता है | यूगेपीय महाद्वीप के अधिकाश देशो मे विशेषकर फ्रास्त तथा इठली 
में बहुदलीय वश्वस्था ही पायी जाती है । 

गृुण--वस्तुत द्विदलीय प्रणाली के जो दोप हैं वे बहुदलीय प्रणाली के गुण 
माने जाते हैं तथा द्विदलीय प्रणाली के जो गुण हैं वे बहुदलीय प्रणाली के दोष माने 
जाते हैं। इस प्रणाली के गुण सक्षेत्र मे निम्नलिखित हैं 

(।) चयन में अधिक स्वतन्त्रता -- बहुदलीय व्यवस्था मे विभिन्न राजनीतिक 
दल चुनाव में भाग लेते हैं और मतदाता अपने ही समात विचार रखने वाले किसी 
भी दल के उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में मतदाता 
को अपने प्रतिनिधि वे चयन में अधिक स्वतन्त्रता रहती है । 

(2) राष्ट्र का दो गृटो में विभाजन महों--बहुदलीय व्यवस्था में देश दो 
बिरोधी गुटो मे विभक्त नहीं हो पता । इसमे दलीय भावना बहुत प्रबल मही होती 
है, अत लोग अपने अपने सिद्धास्तों के आधार पर बिना किसी प्रकार के मरम्भोर 
समझौते के परस्पर सहयोग कर सकते हैं । 

(3) मम्त्रिमण्डल की तिरक्शता सम्भव नहीं--इस प्रणाली मे व्यवस्थारिका 
में किधी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण साधा रण- 
तथा 'सयुक्त मन्त्रिमण्डलो' का गठन किया जाता है । संयुक्त मन्त्रिमण्डल कभी भी 
निरकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते क्योंकि सहयोगी दलों में से यदि एक भी 
दल असन्तुष्ट हो जाये तो मन्त्रिमण्डल का पतत अवश्यम्भावी हो जाता है । 

(4) विधभिप्न वर्णों को प्रतिनिधित्व--बहुदलीय प्रणाली में ब्यवस्थापिका में 
विभिन्न वर्गों तथा हितो को प्रतिनिधित्व का अवसर भ्राप्त हो जाता है । राष्ट्र के सभी 
यर्गों का प्रतिनिधित्व हाने के कारण यह प्रणाली लोकतन्त्र के अधिक अनुकूल है । 

(5) व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा में कमो नहीं--द्विदलीय ध्यवस्था में जहाँ 
व्यवस्थापिका “मन्त्रिमण्डल का समथन करने वाली सस्या मात्र”! बनकर रह जाती 
है, वहाँ बहुदलीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका एक प्रभावशालों सदन के रूप में कार्य 
करती है। वह सन्व्रिमण्डल के हाथ का खिलोता नहीं गत पाती क्योंकि मन्त्रिमण्डल 
अपनी कमजोर स्थिति के कारण उसे भग करने की घमकी नहीं दे सकता । 

(6) व्यक्ति को स्वतस्प्रता और व्यक्तित्व को रक्षा--बहुत्लीय व्यवस्था में 
अप को खपने विचाए दी छवतन्तत्ता त्तया आपने अ्यक्तित्द को इनाये रखने भा 
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अवसर मित्तता है । यदि रिसी एक दल दे सिद्धतो के उसका विश्वास समाप्त हो 
जाता है तो वह बप़ने डिचारो के अनुकूल हिसी दूसरे दल शी सदस्यता प्रहण कर 
सकता हैं। अत इस प्रणाली में दल अपने सदस्यो के ऊपर हावी नही हो पाठा 


दोष- उपरोक्त भ्रुणों के होते हुए भो बहुदलीय पद्धति की कटू बालोचना को 
जती है। उसके दोध सक्षेप मे निम्ननिछित हैं 


(।) शाहन में रथादित्व का अप्ाद--वहुदल्लौध व्यवस्था का एक सबहे 
बड़ा दोप यह है कि इसमे शासन भे स्थायित्व वा बभाव रहता है। इसका कारण 
यह है कि दस पद्धति मे विशिन्न विचारधारफओ वाले राजनतिक दल मिलकर सपुक्त 
मन्विमण्डल दा निर्माण करते हैं और जैसे हो इन विभिश्न दलो के राजनीतिक हित 
परत्पर टषदाते हैं, मश्त्रिमण्डन का पतन हो जाता है| छाम्त तथा इटलो में मत्तरि- 
अण्डल्ष की क्षस्थिरत्ता का घुष्य कारण वहाँ की बहुदलीय व्यवस्या ही है। 

(2) उत्तरदायित्व की अनिश्चितता--बहुदलीय शास्तत एक प्रकार से उत्तर- 
दायी शासन होता है बयोंदि सयुक्त म्दिमण्डल ग्रे प्रस्दैक् दल गलत कार्पों के लिए 
एक-दूसरे को रोदी ठहराने मे लगे रहत हैं। ऐसी र्चिति में बह निश्चित करना 
कठिन हो जाता है कि शाम्तत के दोषों के लिए वफ़्तन मे दमग्रे से कौ 
उत्तरदायी है । 


(3) कार्यपालिका की निर्देशता--वहुदलीप व्यवस्था मे मस्त्रिमए्डल की 
श्थित्ति बहुत ही नि॑त रहती है क्योकि वह सेव विभिन्न राजनीतिर' दलों को प्रसन्न 
इछने तथा 3-हे अपने पक्ष मे बनाये रखने के प्रव्त मे खगा रहता है। उसे सदैव 
इस बात का भय बना रहता है कि शासन में भागिदार कोई दल कही मसन्दुष्ट 
हो जाये वयोकि इससे मस्जिमण्डल का अस्तिरद खतरे थे पड़ जायेगा । 

(4) शह्तिशाली विरोधी घल का अभाव--स्रधदीय लोकतन्त् में सरकार को 
निरकुश बनने झे रोबले के लिए तथा नागरिकों के दिनो को रक्षा करने के लिए एक 
मुप्रगढ्ति शक्तिशाली विरोधी दल आवश्यक है। परन्तु अनेक राजनोतिक दन्न होते के 
कारण इस व्यवस्था मे शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। 

(5) कार्यकुशलतता का अध्ाव--दहुदलोय व्यवस्था मे भन्त्रिमण्डल वा सार 
ध्यान इस जोड़ तौड में लगा रहता है. जिसमे कि वह किसी भी प्रचयर अपनो रच 
को बनाये रखे | ऐली स्थिति से वह प्रशासद दी ओर वर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता । 
फलस्वरूप प्रशासतिक कुशलता में कमी आ जाती है । 

(6) दोियों में एक्‍्हपता का अन्नाव--मग्विमण्ठलो के क्रीम परिवर्त 
के कारण सरकार की नीतियो मे एतस्पता नहीं भा पाती । इसके अतिरिक्त दस 
प्रणाली मे ध्तरकार द्वारा दीघें्रालीन योजना करा निधरिथ एव कियास्वधन ४ 
सम्भव नही हो प्राता है। 

(2) अनुस्माततहोतता-- बहुइल्लीय व्पवस्था मे विभिन्न दलों के सदस्यों 
परस्पर ढ्ैप, छुषा, वैमदस्य आदि पाया जादा है । यह पढ़ति दस बदल की प्रवृत्ति 
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तथा जोड़ तोड़ वी राजनीति को बढ़ावा देती है। इससे व्यक्ति की नैतिकता का 
प्रतन होता है, भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है दया अनुशासनहीनता फैलतो है। 

निष्कर्ष - बहुदलीय प्रणाली के चाहे जो भो गुण बताये जायें और भत्ते ही 
बह लोक भावना वे वास्तविक विभाजन को हितना ही सही मही प्रकट करती हो, 
पर फिर भी ग्रह एक तियाशील आदर के रूप म कार्य नही कर सकती । प्रशासन 
की सबमे बड़ी मावश्यकता यह है कि उसमे अनिश्चितता का अभाव हो, शासन में 
स्थायित्व हो दया उत्तरदायित्व वी निश्चितवा हो । ये सव विशेषताएँ बहुदलीय पद्धति 
की तुलना में द्विदलीय पद्धति मे अधिक पायी जाती हैं | इस सम्बन्ध में डा० फाइनर 
के लिखा है हि ' जिस देश में दिदलीय पद्धति होती है, बहुं के लोग कर्तब्यपरएणण 
तया युष्ती होते हैं । हर स्थान पर दो दलों का सघर्ष अच्छा होता है। जहां दो दलों 
में सघर्ष रहता है वहां गलतियाँ आसानो से पकड़ो जा सकतो हैं, सावंजनिक इच्छाओं 
का दमन कप हो जाता है मोर पूर्ण विनाश को सम्मावनाएं भी कम हो जातो हैं ।” 

भारत के उदाहरण से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मिले जुने मस्वि- 
मण्डल निर्वेल एवं अस्यिर छिद्ध हुए हैं। अत बहुदलीय प्रणाली की तुलना में 
दिदलीय प्रणाली को लोक तग्त्र को सफ़्लता के लिए अधिक हितकर माना जाता है। 

दबाव समूह (??7655७7० 7०055) 

अर्प एव परिप्राधा--दर्तंमान राजनीतिक युष की एक पहत्त्वपूर्ण देन दबाव 
समूदों का विकास है। आधुनिक समय मे व्यवितयों बे ह्वित इतने अधिक विस्तृत हो 
भये हैं हि राजतीतिक दल उन समस्त हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते । जब कभी 
कोई छोटा या बड़ा द्वित साठित रूप घारण कर लेता है तो उम्े हित समूह (7/श०४ 
0700७) कहते हैं। इसका 3 श्य अपने सदस्यों के विविध सामाजिक, आर्थिक तथा 
ध्यावराविक हितरो की रक्षा करना होता है। जब ये हित समूह विधि निर्माण और 
प्रशासतिक कार्यों को इस रूप में प्रभावित करने लगते हैं, जिससे कि दे अपते हित 
में कानूनों का निर्माण करवा सकें अथवा अपने द्वितो के अनुमार उनमें सशोधन करवा 
सकें अपवा अपने हितों को हानि पहुँचाने वाले विधेयकों को दापस लेने के जिए 
बाध्य कर सकें, तब उन्हें दबाव समूह कहा जाता है । 

क्रांसिस जी० कैसत्स के अनुसार, “दबाव समूह वह समूह होता है जो प्रशाम- 
निक कार्यों के द्वारा अयवा उनके दिना राजनोतिक परिवतन लाने का प्रयास करता 
है। पह समूह राजनीतिक दर्त नहीं होता दर्योक्ि इसे स्यवस्थापिका भे द्सों को तरह 
प्रतिनिधित्व श्राप्त नहीं होता |! माइरन बोनर ()४)7०० '/धण्थ) का क्‍यन है 





]. #09 हा०्ण्क्‌ ब्धव्णफ्पाड़ १० छा ब7०णण फपराबब ताबाहइर, ऋ्रटादा 
फ़रा०णडए हफ्श्थायणवा। बचा्ाज छा 9ण: बात जरा 7 80 व एगग्राव्वा 
कु, १७ (९ ३९१९ 0 एलए४ एछ्ा०5व्याव्ते, 9६ #6 फ़्ागएण7 प्रणव, 
का पद 8305८ ४०७५ '--ब्शटाड 0. (बन्ना९ड 2/65ष्क९॒6। 
हब कगाधत्ग ट्रक, 9. | ९ फ्ग्पू 
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कि "हित अथदा दबाव समूह स्वैचह्छिक रूपए से संगठित ऐसा समूह होता है जो 
प्रशासकोध ढाँचे से बाहर हो और जो सरकारी अधिक्नारियों को नामजबगो तथा 
वियुवित, विधि निर्माण एव तार्वज्ञनिक नीति के ज्ियाउन को प्रभावित करने सें 
प्रथल्तशील रहते हैं ।” ओडो या (00८8270) ने भी लिखा है कि "एक दबाव 
समूह ऐसे लोगों का औपचारिक सगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य 
होते हैं भर जो घटनाक्रम को विग्येष रूए से विधि निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यों 
को इसलिए भ्रभ्ावित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि उनके अपने हितों की रक्षा 
तथा चूद्धि हो! सके ९” 

दबाव समूह के लक्षण- उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूहों के 
निम्पलिखित लक्षण बताये जा सकदे हैं 

() सीमित उद्देश्य- इबाब रामूहों के एक या कुछ निशिच्त लय होते हैं 
और वे उन निश्चित लक्ष्यों तक ही झपनी गतिविधियों को सोमित रखते हैं । 

(2) पग्रिति अपबा असणठित स्वदूप दबाव सप्रह सपठित अथदा अस- 
गठित उसी भी प्रकार के द्वो सकते हैं। उदादरधा्थ, अतिल भारतीय द्वैढ यूनियन 
काग्रेस एक सगठित दबाव समूह है तथा जाति एक असगठित दबाव समूह है । 

(3) स्रोमित सरस्यता-दबाव समूहों की सदस्यता सीमित होती है क्योकि 
उनका सम्बन्ध राष्ट्रीय हितो से न होरूर वर्गोय हितों से होता है । 

(4) निजी हितो से सम्बन्ध-दवाव सपूहो का सम्बन्ध सार्वजनिक हिंतो से 
न होकर केवल तिजी द्वितो प्ै ही होता है । 

(5) उचित एवं अनूचित साधनों का प्रमोग--दबाव समूहों का प्रमुख लक्ष्य 
निजी हितो की पूर्ति करन! होता है । इत लक्ष्यों की प्रति है लिए वे उचित तथा 
अनुचित, सर्वेप्रानिक तथा जसवेधानिक, सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं 4 

(6) शासन सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य नहों-ददाव समूह शारान के ढॉँचे से 
बाहुर रहकर ही अपनी गतिविधियाँ सचालित करते हैं। शासन सत्ता पर अधिकाद 
ब'रते का उनका कोई लक्ष्य नहीं होता । ४ 

उपयुक्त लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दबाव समूह सम।न 
निजी हितों वाले ऐसे व्यवितयों का सपूह हे जिसको सदस्यता सौमित होती है तथा जो 
सं्ेधानिक अपदा असरवैधानिक साधनो की विन्‍्ता किये बिना, शासन केढाँचे से 
बाहूर रहकर अपने हितो की पूर्ति के लिए प्रशासन तथा व्यवस्थापन को प्रभावित 
करते रहते हैं । 

राजनोतिक दल तया दबाद समूह सें अस्तर- राजनीतिक दल तथा दबाव 
समूह 7० अनेक खातों में घिन्नदा है। ये भिन्नवाएँ निम्7॒ लिखित हैं 

प्गठन का अन्वर--राज नीतिक दल अनिवाय रूव से सघठित होते हैं 
०4 पे समूह, संगठित अयवा अश्नगठ्धित्त दोज्ों, मे के, किसे, अष्षतू फेज द्धे 
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(2) माषार तया सदस्यता वा अम्तर-- राजनीतिक दल आयार तथा सद 
स्थता को दृष्टि से बहुत बड॒ गयठन होते हैं। उन्हे लाखो तथा करोड लागो का 
समथंन प्राप्त होता है। इस्प विपरीत दबाव झमुह वर्ग विशेष के हितों से सम्बन्धित 
होने के कारण आबार तथा [दस्यता की दृष्टि से छोटे संगठन होते हैं। 

» इसके अतिरित्त एक व्यक्ति एक समय म अनेक दवाव समूहों वा सदस्य बत 
सकता है परन्तु वह एक समय में एक स अधिक राजनीतिक दल्लों वा ग़दस्य नहीं 
बन सकता । 

(3) कार्यक्षेत्र क। अन्तर--राजतीतिक दल वा कार्य क्षेत्र अधिव व्यापक 
होता है क्योकि उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओ से होता है। इसके 
विपरीत ददाद समूह का कार्यक्षेत्र सकुचित होता है बयोंकि उसवः रुम्बन्ध वर्ण 
विशेष के हितों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान से होता है । 

(4) लक्ष्य का अन्तर--राजनीतिक दल का उद्देश्य निर्वाचन मे भाग लेकर 
बहुमत प्राप्त करवा तया शासन सत्ता पर अपदा अधिकार कायम करना होता है । 
इसके विपरीत दवाव समूह का लक्ष्य शासन के ढाँचे से वःहर रहकर कानून विर्माण 
तथा शासन की नौतियो एवं कार्यों को प्रभावित करना होता है । 

(5) साधनों का अन्तर--राजनीतिक दल अपने लद्ष्य की प्राप्ति के लिए 
केवल संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, किन्तु दबाव समूह अपने लक्ष्य का 
कह लिए सर्वंधानिक तथा अश्रवंधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग 
कं । 

__ (6 प्रकृति फा अस्तर-इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल प्राय सर्देव सक्रिय 
रे हे किन्तु दबाव समूह जाने अपने विशिष्ट हितो से सम्बद्ध भवमरों पर ही सक्रिय 
होते हैं । 

अन्त मे, हम यह वह सकते हैं कि यद्यपि राजनीतिक दसो तथा दवाव 
समूहो में आधारभूत €प से पर्याप्त अन्तर हे परन्तु दोनो एक दूसरे के विरोधी ने 
द्वोकर एव-दूसरे के सहमोगी होते हैं । 

दबाव समूहों के प्रकार 

संगठन तथा उद्देश्य के आधार पर दवाव समूहों के मुख्य प्रकार निम्न- 
लिछित हैं . 

() स़धात्मक सपूह--इन दबाव समूहों को स्थापना किसी विशिष्ट लक्ष्य 
को लेरर होती है। इन समूहों को विशेषता यह है कि जैसे-जैसे औद्योगिक विव्रास 
होता है, वैसे-व॑ंसे इनकी रूझया मे वद्धि होती है । सघात्मर समूहों के दो रूप हैं 

(3) सरक्षणात्मक समूह- श्र, उद्योग, श्रम तथा अम्य व्यवसायों से 
सम्बन्धित समठत, विभिन प्रकार के श्रमि/ सघ तथा व्यापारी मध इसी प्रतार के 
दबाव समूह हैं। (0) उत्यानात्मक ससूह -सप्राज़ के हिसी विशेष वर्ग दे उत्पान 
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के लिए अथवा किसी विभेप विचार के प्रचार के लिए गठित समूह इसी श्रेणी के 
अन्तर्गत आते है । नारियों के उत्थान, निशस्त्रीकरण, विश्वशान्ति थादि के लिए 
बनाये गये समूह ऐसे ही सपूह हैं । 

(2) भाशुवायिक समुह--इत ददाव समृहो का निर्माण सामाजिक सम्बन्धों 
के आधार पर होता है। जातिपो, प्रजातियों, पड़ोस आदि के समूह इसी श्रंणी मे 
आते हैं। इस प्रकार के समुदाय के सदस्य परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं । 
इनका लक्ष्य शिलक्र अपन सामुदायिक हिलो को प्राप्द करना होता है | सामुदायिक 
ममृद् भी दो प्रकार के ऐोते हैं- (7) प्रथागत समृह--इन समूद्दी को कार्य प्रणाली 
तथा इनके सदस्यों वे बीच पारस्परिक ब्यवह्ार में सामाजिक श्रथ्राओ, रूढियों व 
रीति रिवाजो जाद्िि की प्रध्ानता हौतो है । (४) सल्यःत्पक सपहु-सैनिक कल्याण 
परिषद, कर्मंचारों सरक्षण परिषद आईद सस्यात्मक समूह के अन्वयेत हूँ आती हैं । 

दबाव सपूह़ो के कार्य करने का ढंप-- दबाव समूहो का प्रमुख लक्ष्य अपने 
विशिष्ट हिंतों की पृति करना होता है और इसके लिए वे कानूनो के निर्माण, सरकार 
की नीतियो तथा उसके निर्णयो स्व विभिन्न तरीको से प्रभादित करते हैं। सक्षेप से, 
दबाप समूह अपने सद्षमों की प्राष्ति के लिए मुख्य रूप से विम्नलिखित तरीकों का 
प्रयोग करते है : 

() दवाव समूह जतमत तथा प्रशासनिक नीतियों को अपने पक्ष मे प्रभावित 
करने के लिए प्रचार कार्य करते हैं ! 

(2) थे (मर्वाचन के समय ऐसे दलो तथा उम्मीददारों के वक्ष मे शुनाव 
प्रचार का काय भी करते हैं जो व्यवस्थापिका मे जाकर उनके हित में कानृन-तिर्माण 
की प्रभावित कर सके । 

(3) वे विधायकों व प्रशासनिक अधिकारियों से निरत्तर सम्पर्क बनाये 
रखते है । वे विवायकी को अपने हित मे कार्य करने के लिए प्रभावित करने का 
प्रयत्व करते है । इसे लॉंदीइण (7.०0७0५08) या “प्रभावित करना! कहते हैं । 

(4) दबाव समूह यईि सम्भव होता है तो न्यायालयों के हस्तक्षेप के लिए 
भी प्रयास करते है । 

(5) बे विधेषको को अपने पक्ष भे पारित करवाने के लिए विधामिका 
समितियों छा भी उपयोग करत हैं | 

(6) य दबाव मुह हडताल और प्रदर्शनो का भी मायोजन करते हैं तथा 
आवश्यकता पडने पर ये हिसात्मक ब्रान्दोलनो का प्रारम्भ एवं सचालन भी करते दँ। 
ये विधामकों तथा अधिकारियों को प्रभावित करले के लिए रिश्वद आदि वत प्रयोग 
भ्री करते हैं| 

तयुक्त राज्य अमेरिका मे देवाव समूह का महत्त्व अधिक बढ गया है। 
फाइनर के शब्दों मे, “दवाद समुहो ने विघान-मष्डल के तृतीय सदन का रूप धारण 
कर लिया है। अपने उद्देश्यों यी प्राप्ति के लिए इन दवाव समूही के बड़े बड़े 
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कार्यालय होते हैं । दिदमे हजारो बमंचारी कार्यरत रहते हैं । वस्तुत दबाव समूह 
अनेक प्ररार वे कार्य वरते हे तथा इलके कार्यों को सीमा में बाँधना सम्भव 
नही है । 

राजनोतिक व्यवस्था मे दवाव समू हो को भूमिका 

प्रारम्भ से लोक तान्निक व्यवस्था म ट्वाव रामहो को महत्दपूर्ण स्थान प्राप्त 
नही था। परन्तु वर्तमान समय में राजनीतिक जोवन में दबाव समूहों ने एक महत्त्व 
पूर्ण स्थिति बनाती है। अब यह साना जाने लगा है कि लोक्तन्त्रात्मक राज्य मे 
दवाव समूहो का होना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि जिन वर्गों को व्यवस्थापिका में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता वे दबाव समूहो ते माध्यम से अपने हितो की रक्षा कर 
सकते हैं। अमेरिका में तो राजनीतिब दलो द्वारा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो की ओर ध्यान न 
दिये जाते के कारण कांग्रेस ने अपनी समितियों बे माध्यम से दवाव गरुटो से परामर्श 
लेना प्राराम्भ घर दिया है । दबाव समूहो के इस बढते हुए प्रभाव को देखवर स्पेर्सर 
ने बहा है कि * पहले यदि व्यक्ति घनाम राज्य का सिशय्त सात” जाता या तो मब 
स्थिति ममृहू बनाम राज्य को होतो जा रही है।” 

बृतंमान राजतीतिब ध्यवस्था मे दवाव समू हो की भूमिका निम्नलिखित है 

(।) दबाव समूह तथा व्यवस्थाविका--दकयव समूह इगे बात के लिए 
निरस्तर प्रयत्नशील रहते है हि ब्यवस्थापिका वे द्वारा ढानूनों का निर्माण बररते 
समय उतके हिंतो का पूरा ध्यान रखा जाय । इसके लिए वे अनेक विधायवों को 
उनके चुनाव में भारी आ्थिर सहायता देवर उन्हे अपना आश्वित बना लेते हैं । वे 
प्राय ब्यवस्थापित्रा वे सदस्यों को प्रभावित ररके अपने अनुकूल कानूनों का निर्माण 
कराने में सफल हो जाते हैं। अमरीवा मे काग्रेस बे सदस्य दबाव धमूहों से भारी 
आधिक सहायता प्राप्त करने के कारण उनके प्रभाव में वने रहते हैं। इसी कारण 
अमरीका मे दाहे 'सथिधान के बाहर रापंरत कांग्रेस बा त्तोय सदन बहा जाता 
है । ब्रिटेन एवं भारत में जहाँ सदस्यों पर दल वा प्रभाव अधिक होता है, दबाव 
समूह राजनीतिब दसो को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं । 

(2) दबाव सपृह तथा कार्यपालिका--ससदीय शासत प्रणाली मं तो सभी 
महत्त्वपूर्ण विधेयक्ो का प्रारूप, बजट का निर्माण, स्हरूखूर्ण पदा पर नियुक्तियाँ 
आदि कार्प कार्यपालिका द्वारा ही क्ये जाते हैं। अध्यक्षाध्प शासत मे भी इस 
कार्यों पर कार्यथादिवा कारों प्रभाव डालती है ! अत दवष्व समूह वायपातिका पर 
इस बात के जिए प्रभाव डालते रहते हैं कि वह उनके हितो का सरक्षण प्रदान करे । 
दबाव समूह प्रचार प्रदर्शन तथा अन्य तकतीरों के माध्यम से कार्यपासिका द्वारा 
निर्धारित वीतियो को प्रभावित ररते रहते हैं; वई बार स्वय दार्यप्रालिता भो 
नोति-निर्धारण से पूर्द ध्रमिरों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों आदि के सधों गे 
विचार विम्यं दर देती है । 
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(3] इशब सूट और कर्मचारों वब्रे--क मेदारी वर्ग का मुख्य दार्य भापत 
डे) शयाजन १रना है । दवाद गधूह विभिन्न तरीतो से नौवरशाही अथवा बर्मबारी 
वर को प्रमावित करते या अवाय करता है। इन तरीकों मे शान्तिमय प्रदर्श, उप्र 
प्रदर्शन, हह्ताल, मैराद, रिश्वत आदि अवाछित बातें भी अपमिल है । 

(4) इदाव समूह तथा निर्वादन एव जनप्रत-- वर्तमात समुद्र में दबाव संयूह 
विर्माचनों को भी ब्रवावित करते है । वे आम चुनाव में उन व्यक्तियों के लिए 'चुनाव 
पचाए वा वार्द भी करते है जो उसके पक्ष के इसवद्म होंते है। वे उम्मीदवार्थ को 
आधिक सहायता प्रदान बस्त है। चुतावों के महंऐे हो शाने के कारण उम्मोदेवार 
आधिक रहोधता पान वे लिए दवाव समूद्री पर तिर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
जनम दा प्रभादित करत ये भी दबाव संगृहों को योगरान ढइता जा रहा है ! दे 
जयमत पी अपने पक्ष से करसे अप्रत्यक्ष एप ते शासन की नौतियों को प्रभावित 
करने का प्रगत्न करते है ! 


लष्फ्े उपरोसत विवरण के अपार पर गह बहा जा सकदा है कि किती 
भी गाणनीतिफ स्पव॒स्था भ दबाव राग्रही वी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु 
रादर्ट बहुत की बह मान्यता है झि व्यायहारिय रुप में ददाव समूहों से लोकतत्क का 
'रर्गाह नही हो पाठ( सथ( इनस लोकताई पक प्रक्रिया को भाषात पहुचता है। इसका 
कारण यह है कि दवाए म्रमुह खाघन साथस्त होने के कारण अपने वर्गीय हिंतो एव 
स्वादों रो सिद्धि के लिए ब्यवस्थापिका दा कार्यपात्तिरा को प्रभावित करते रहते 
हैं। दयाव सपूद्दों के वर्षीय हिंता सामान्य हिठो को हानि पहुँचाने रा खतरा को 
रहूता है । धमके अतिरिक्त इसके द्वारा विणायकों को दाथिक सहायता दवा प्रधामनिक 
अधिकारियों को रिश्वत आदि देने वे अनुचित व बर्न॑तिक तटीके भी अपनाये जाते 
हैं जिस्ममे साबंजनिक जोवत मे नैतिकता का ह्वात होता टै। बो» और की मामक 
विचारर का मत है हि, ' रशव गरद का प्रयोग मस्तिष्क के एक ऐसे एुप्ट लोबिइए्ट 
का विश्र अक्त मार देता है मो अच्छे से अच्छे विधायक्ञ एर सार्वजनिक हित को 
धारणा के विवित्त होने के लिए अनुव्ित् टदाव डालते छा प्रमरत कर रहा है (7 
अम्याप्न के प्रश्न 
१. “सजदीतिक प्यवस्था पे शजनौतिंक दलों के अर्थ, भूमिका एक धावस्पर्ता 
का परीक्षण वीजिए ? 
2. तोबलाल्िक राजतीतिछ व्यवस्था मे राजबीतिक दलो कै स्वल्प एवं भूमिका 
की विविधता कीजिए । (राहस्थाव विशब> 978) 
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विकासशोच राजनोतित ब्यवस्था में राजवीतिक दलो के स्वरूप एवं भूमिरा 
को विवेचन कीजिए । 
समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दलों के स्वष्प एवं भूमितय 
कौ विवेचता कीजिए ! 
लोकतास्थिक, सर्वसत्तावादी एवं विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओ में दल 
व्यवस्था की प्रद्ृति एव भूमिका का परीक्षण वीजिए । 

(राजस्थान विश्व० 976) 
एकदलीय व्यवस्‍्या के गुण एवं दोषों के मूल्याकृठ कीजिए । 
द्विदलोय व्यवस्था के युण एवं दोषों का मूल्याक्षत कीजिए । 
बहुदलीय व्यवस्था के गुण एवं दोपो का मूल्याक्त कीजिए । 

(राजस्थान विश्व 977) 
“बहुदल पद्धत्ति ससदोय शासन ब्यवस््था के लिए अभिशाप है ।” उदाहरण 
सहित उक्त कयन का विवेचत कोजिए । श्‌ 
इस मत का परीक्षण कीजिए कि केवल विश्वसनीय दल ब्यवस्था हो सफल 
राजनीतिक व्यवस्था को स्रक्षण दे सकती है । 
दबाव समूह से क्‍्य। त।-यर्ई है ?े राजनीतिंत देव एवं दशाव समुह का अन्तर 
स्पष्ट कीजिए । (राजस्थान विश्व० 977) 
दवाव समूहों के प्रमु प्रवारा का परीक्षण कोजिए तथा यह बताइये कि 
दवाव समूह किस प्रकार निशय-तिर्माण हो प्रभावित करने की चप्टा करते 
हैं? 
राजनीतिक व्यवस्था मे ददात्र सप्रूहां की पूमिक्रा का परीक्षण कीजिए । जाप 
इस मत से सहमत हैं अथवा असहमत हि दबाव समूह लोक्तान्वित याज- 
नीतिक प्रक्रिया के नवारामर तत्व हैं ? अपने उत्तर क समथन मे कारण दें॥ 
राजनीतिक दल और [दबाव समूह मे क्या अम्तर है? राजनीतिक दल के 
बार्यों की व्याख्या कोजिए । (राजस्थान पिश्व० 975) 
राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की परिभाषा बताइए । दोना का अन्तर 
स्पष्ट कीजिए तथा शाजनोतिर दल क कार्य स्पष्ट कोजिए । 

(राजस्थान विश्व०, 974, 
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्प्तो सरकार, चाहे वे फितनों ही दूषित ब्षों े हों अपनी शक्ति 
के लिए, लोकपत पर निर्भर करतो हैं ।” न्झम 





सोफ्बत का अप एवं परिभाषा शोरमभ्त भब्रक। उत्पत्ति भरयस् 
ब्राचीत है प७तु आधुनिक अये से इस शब्द का प्रधोग पहनी ब्-छास में शुगी_ 
ने किया । लोझुमत के स्म्कध में राजनोतिक विवाए्कों में मर्तरण तहों है। 
सोधघारण शब्दे! में लोक्मत का ताताएँ जनता के अत मे है परन्तु इतना कह देने 
सै ही लोफमत का वाध्तविक स्वष्प स्पष्ट नहीं ह्वो जाता । विभिन्‍न विद्वानी ने 
लोबअत की मनेक तरह से परिभाषाएँ दो हैं पफ़तु अधिकाश प्रिभाषाएँ एक. 
हूसरे से (रत्न या अश्पप्ट हे इसीलिए रूलेक (०४८८४) ते कह है कि “तोकपत 
शब्द ऐसा है जिसको परिभावा देले के बजाय शिक्षका अ्रष्यदन होना झाहिए ।/ 
करोल का भो सत है कि लोक्मत शब्द स्पष्ट १रिपापह के परे ६ । 

लोकमत के अर्य को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसको जो 
परिशापाएँ दी गई है उतरी विवेदता करना अत्यस्त ब्रावश्य7 है। इसको कुछ 
प्रमुख परिभाषणँ निम्नलिखित हैं 

(।) प्राइस वे अवुध्ार, “शोक्प्रत धनुध्यो के उन विरि ते दृष्टिकोशों का 

योगमत्र है जो वे समाज पर प्रमा/व डालने बाले अथवा उप्तके हितों से पम्मद 

विदपो के बारे मे र्पते हैं। ! 

(2) डूब में, “नोकमतर का क्षर्य एक हो रामालिक हमूह के 
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सदस्यों के रूप में जनता का किसी 'प्रश्त या समस्या के प्रति रुख था 
दिचार है 7? 

(3) प्ोल्टाऊ के बनुसार, “इस शब्द का प्रयोग साधारणतया उन विचारों 
तथा इच्छाओ के सम्बन्ध में किया जाता है जो जनता अपने सामान्य जीवन के 
सम्दन्ध में रखती है ।/* 

(4) झुकेस के शब्दों मे, “लोकमत किसी विशेष समय या स्थान में प्रचलित 

। प्रभावपूर्ण विरोधी विचारघाराओं के आधार पर बना हुआ सार्वज्ञतिक मत होता है 
सम्पूर्ण गुट से रःम्वन्धित विवादसूलक समस्याभो के वारे में गुट के सदस्यों हारा 
अभिव्यक्त थरीयता ही लोकरत है ।' * 
(2) प्रसिद्ध समाजशास्त्री मॉरिंस जिग्सबर्ग का क्‍्यत है कि “लोकमत 
अनेक मस्तिष्को के अन्त प्रक्रिया से उत्पन्न एक सामाजिक तत्व है। * 
॥#) छिम्बाल यग के शब्दों मे, “कियों एक निश्चित ससप पर अनता के 
ज्ञो भत होते हैं उनते लोकमत बनता है ।" 
7 लोकसत का सर्वस्स्मति तया बहुमत से क्षम्तर--लोकमत के बर्ध को स्पष्ट 
रूप से समझने के लिए लोकमंत का सर्वृसम्मति तथा बहुमत से अन्तर समझ लेना 
भरी अत्यन्त आवश्यक है। साधारण बोल-चाज की भाषा में तथा शाब्दिक अर्थ के 
अनुसार लोकमत का तात्पयं समस्त जनता के मत से है, परन्तु लोक्मव का यह 
अर्थ भ्रामक है क्योकि किसी भी प्रश्न पर जनता का सर्वेसम्मत अयवा एक्मतर 
होता सम्भव नही है। अत सेबंसम्मति को लोकमत कहना उपयुक्त नहीं होगा | 
इसो तरह छुछ लोग लोकमठ का अर्य बहुमत से लगात हैं परन्तु यह विचार 
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भी गलत है उयोति बहुमत कमी-कभो अल्यत्ख्यत्रों के हितो के विरुद्ध ह3/97%%% 
है। इस प्रकार लोक््मत वा अर्थ बहुमत से भी नहीं है । 
वस्तुत लोक्मत का अर्थ न तो सर्वसम्मत्ति से है और न बहुमत मे हो कह 
उसकी मुस्य विशेषता यह है कि वह सावंददनिक हित के अनुकूल होतवा बे ॥| 
उद्देश्य किसी बग विशेष का हित साधन न होकर सम्पूर्ण समाज का हित करता है।| 
लोकमत को विशेषताएं--उपरोक्त परिभाणाओं तथा विचारों के दाधार पर 
सोकमत की निम्नलिधित विशेषताएं बतायी जा सक्ती हू 


_2[) जरशाधारण बव मत--लोकप्रत की सबसे प्रमुख विशेषदा यह हीही 


है कि वह किसी वर्य विशज्येप अथवा बुछ व्यक्तियों या मत न होबार जवसापारणवा 
मत ३०): + 


* >-६€£) डिवेर पर अपघा मस्त स्थायो मत-लोकमत क्षणिक आवेश मा भवता 
पर बाधारित वे होबर तक और विनेक पर आधारित विचार होता है अत गह र्ला 
का 39890 'त होता है ्े 

) सोक छम्याण वी ावना--लोबमत का उद्देश्य लोक-वल्याण बषणा 
हे ला का हित साधन होता है; बह कभी परशपातपूर्ण हो ही नही पता 
ऐैशा नहीं हो सकता कि वह कुछ लोगो के हित थे हो तथा कुछ के बहि पें हो। 
डा बेनीअस्ाद ते कहा है कि /बहो मत चास्तविफक लोकभत होता.है; भो होह 
कह्याण को भावना से प्रेरित हो ० स्पदेन्त के शब्दों मे, “लोकमत के लिए की 
भो पर्याप्त नहीं होता और न संदिस्मत्ति हो आावरपक होतो है। किसो भी मत 
लोकमत कहने के लिए यह आवश्यक है कक क्षर्पमत भत्रे हो उपसें झगीदार न है 
फ्स्म्तु ४ के कारण नहों अपितु दृढ़ विश्वार के कारण उसे स्वोकार करता हो। 

४) सावेगनिक मामलो से सम्बन्धित-सोकमत का सम्बन्ध अतिवाय रूप 

से शार्गनिक मामलों तथा सावजनिक परमस्थाओ से होता है, स्यक्तित मां, 
प्ैंधा समस्याओ से नहीं । 

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर लोकमत की रही परिसापा इन इब्यो 

में की जा सकती है कि “लोकमत सार्वजनिक अ्र॑श्तों पर जन साधारण का बहू मर्त 

है जो किसी क्षणिक भावेश था भावनाओं पर आधार्ति न होकर ते तथा विविक 


पर भाधारित हाता है भोर जो इसोलिए जनता का स्थायों बिचाए होता हैहया 
जिकमें लोक फह्थाण की भावना निहित रहती है।” 


-+-+-+-+-.. 
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लोक्षमत का महत्व 

राजत-त्र, कुलोनतन्त्र तया अधितायक्तन्त्र में महत्व--सभी भ्रकार को 
शासन प्रणालियों में शासन के लिए लोकमत की आवेश्यकता किसी ने किसी रूप में 
शासन अण क्र 
पढठी ही है। प्रत्येक प्रक्मार के शासन को शासन के सचालन मे लोकमत का ध्यान 
रखता पडता है ) यद्यपि राजतम्त्रात्मकक तथा कुलीनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में 
राजा गौर बुलीन वर्ग की इच्छा हो सर्वोपरि होती है परन्तु फिर भी इन दोनों 
शासन-व्यदस्थाओं में शासकों के लिए लोकमत को जानकारी रखना अत्यन्त आव- 
प्रथक होता है। इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि जनता उनके बारे में क्या 
सोचती है । अधिवायक्तस्त्र मे भी लोवतत्त्र का महत्व किसो प्रकार वम नहीं है। 
कोई भी अधिनायक लोक्मत की श्षवहेलता करके अधिक समय तक अपने पद पर 
मही रह सकता । सोकमत की उपेक्षा करके अधिनायक्र को न तो अपने शासन की 
कमियो का ही पता लगेगा और न वह अपने विरोध को द्वी पनपने से रोक सकेगा | 
यह भी सम्भव है कि ऐसी स्थिति में उसे विद्रोह का सामता करना पड़े । यदि किसी 
देश में विदेशी सरकार है तो इसके लिए लोकमत की जातकारी रखना भौर भी 
अधिक आवश्यर हो जाता है । लोकम्त की उप्रेझा करके कोई पी विदेशी सरकार 
अधिक दिनो ठक्ष अपना शासत नहीं चला सक्तती। भारत में अग्रजी शासन का 
इतिहास इसत्रा ज्वलन्त उदाहरण है। इस तरह हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था वा 
हूप चाहे यो कुछ हो, प्रत्यज प्रसार की शासन व्यवस्था मे शासको का लोकमत का 
ज्ञान रखता अत्यत आवश्यक होता है। हा,म ने ठीक ही वहा है कि “ सभो सरकारें 
चाहे वे रितनो भो दूषित क्‍यों न हो, अपनो शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर 
करती हैं ।” स्पेन के प्रसिद्ध विद्वान जोस गंसेट ने तो यहाँ तक कहा है हि, “लोकमत 
कै अलावा अन्य शित्तो वस्तु को अपने शासन वा मोलिक आधार बनाझर पृण्दी पर 
कमी कोई शासन नहों कर सका है 7”! 

लोकतम्त्र में लोकमत का महत्व--यद्यपरि अन्य शासत-प्रणालियों मे भी लोक* 
मत का महत्व होता है, परन्तु लोक्तन्त्रीय शासन-प्रणाली मे लोकमत का महत्त्व 
बहुत अधिक बड़ जाता है। बस्तुत आधुनिक साकतस्‍्त्र तथा लोकमत दोनों आपस 
में अभिन्न रूपसे गुथे हुए हैं। लोकमत को लोकतन्त्र का प्राण अथवा मूल 
आधार कहा जाता है। गंटल के शब्दों मे, ”लोक्तान्श्रिक्ष शाप को सफ्लता 
इस बात पर निर्मर करतों हे कि सोक्मत कितना सबल, सुदिकतित त्या 
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सरकार के कार्यों और नोतिपो पर नियम्त्रण रखने में किस सोधा तक 
प्रभावी है ।7! 

लौकतन्त्र मे लोकमत का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है + 

() बर्तेमान समय मे प्राय सभी देशों में लोकतन्त्र के अप्रत्यक्ष अथवा 
अतिनिधि स्वरूप को अपनाया जाता है। इसमे सम्प्रभुता के दो स्वरूप होते हैं--राज- 
नीतिक मम्प्रभुता, जो जनता में निहित रहती है तथा वैधानिक सम्प्रभुता, जो 
शाशक वर्ग मे निड्वित रहती हैं । लोक तन्त्र की सफ्लता इन दोनो प्रकार की सम्प्रभुताओं 
के बीच सीधे सम्वन्ध पर निर्भर करती है, लोकमत के द्वारा ही राजनीतिक 
सम्प्रभु तथा बंधानिक सम्प्रभु के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । 

(2) चोकतन्त्र मे शासन का संचालन लोकुमत के अनुसार ही होता है । 
इस ध्यवस्था मे लोकमत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से लिए एक मा्ग-दर्शक 
के रूप में कार्य करता है। विस प्रकार के कानूनों का निर्माण होना चाहिए तथा 
शासन वा सचालन किस प्रकार होता चाहिए, इस सब गुणों का निर्देशन सोकमत 
के द्वारा ही किया जाता है । 

(3) लोकतरत में सरकार का सिर्माण तथा पतन लोदमत पर ही निर्भर 
करता है। यदि सत्तारूढ़ दल लोकमत की निरन्तर अवहेलना करता है तो वह 
अपने लिए सक्नट आमन्त्रित करता है। ऐसे दल को आगामी चुनावों मे लोक्मत के 
द्वारा पदर्युत कर दिया जाता है। 

(4) लोकमत सरकार वे निरकुश बनने पर भा रौफ लगाता है। वहू 
सरवार के कार्यो वी आलोचता करके तथा समय समय पर उसे चेतावनी देकर 
उसे गलत काय करने से रोकता है! इसलिए यह कहा जाता है कि “लोकमत 
शासन रूपी जहाज को आवश्कतानुसार आलोचना करके तथा समर्थन देकर 
सन्तुलित रखता है ४ ' 

(5) लोकमत नागरिकों की स्वतस्थता की भी रक्षा करता है। जिस सरकार 
के द्वारा ध्यक्ति वी स्वतन्त्रता का दमन किया जाता है, लोहमत उसके विरुद्ध 
हो जाता है तथा लोकमत के द्वारा उसे सर्वधानिक अथवा असवंधानिक तरीकों से 
पंदच्युत बर दिया जाता है । 

(6) लोक्मत नागरिकों मे राजनीतिक जायृति उत्पन्न करता हैतथा 
प्रशासन के अधिकारियों के मनमाने एवं भ्रप्ट आचरण पर नियन्त्रण रखता है । 

(7) लोकमत का राजनीतिक महत्त्व ऊँ साथ साथ सामाजिक एवं अम्तर- 
राष्ट्रीय महत्त्व भी है। यह महत्त्वपूथ सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों 
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का छ्यान आकर्षित करता है | प्रत्येक राज्य को विदेशी नीति पर भी लोक्मत का 
प्रभाव पड़ता है । 
उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते है कि लोक़तम्व को 
सफलता सार्थक लोहमत पर ही तिभर करती है। डा० आगशोर्वादम्‌ के शब्दों मे, 
“लोकमत को सार्वक्ष बनाने के लिएं यह आवश्यक है कि बह विचारपूर्ण 
(फागाइला।) छुस्पष्ट (02॥!8/0०) तथा व्यापक (07080 935०0) हो" 
क्योकि “एक जायहक और विचारधृर्ण लोकमत लोक्तन्त्र को प्रयम आवश्यकता 
है ।? उन्होने आगे लिखा है ति “यद्यपि लोकमत की सही-सही खोज कठिन होती है 
फिर भी वही एवं ऐसी ह्‌ड आाधारशिला है जिस पर स्थायो लोक्ठन्‍्त्र का निर्माण 
किया जा सकता है।' 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था में लोक्ष्मत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के साधन 
किसी भी देश के सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित प्राय सभी महत्त्वपूर्ण 
समस्याओ दया प्रश्नों पर लोगों के विविध विचार होते हैं) इनम से कुछ विचार 
स्पष्ट तथा तकंसगत होते हैं मौर कुछ अस्पष्ट होते हैं। विचारों वे आदान-प्रदान 
के पश्चात, कुछ सोमा तक यह अस्पष्टता और विविधता कम्र हो जाती है और 
मिलते-जुलते विचार एकरूप होकर निश्चित दृष्टिकोण तथा धारणाओ के रुप में 
प्रकट होने लगते हैँ। इस प्रकार के हृष्टिछोणी ओर (विचारों को जिन्हें लोग ब्य,पव 
रूप से स्व्रीकार बरत हैं, आगे चलकर 'लोकमत का नाम दे दिया जाता है। लॉबेल 
के अनुसार विभिन विचारों वे बीच हिसो एक विद्यार को चुनवर मान्यता देने 
से लोक्मत बनता है। उसका यह भी कहना है ति लोकमत तरसंगत भी होना 
चाहिए । 
लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति में सहायता देन वाले साधनों 
में निम्नलिखित साधन प्रमुख हैं 
() जनसाधारण--सो इमत के निर्माण में सहायता देने वाले साधनों में 
सबसे महत्वपूर्ण स्थान जनमाधारण का है । बनता के बिना कोई विचार 
दध्टिकोण, भावताएं क्षयत्रा मत नहीं हो सकृता। परन्तु लोकमत के निर्माण में 
कुछ व्यक्तियों का योगदान दूसरो की अपक्षा अधित महत्वरृर्ण रहा है। उन सभी 
ब्यक्तिया को जो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोकमत के निर्माण एवं विक्नस 
में सहायता देते है, हम तीन श्रणिया म विभाजित कर सकते हैं। 
अयग श्रेणी म ऐसे व्यक्ति आत हैं जो साजंजनिक समस्याओं पर 
विचार करत हैं तथा उन्हे प्रकट करते रहते हैं। इत व्यवितयों को लोकमत का विर्माता 
कहा जा सकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों में विधायक, राजनीतिज्ञ, पत्रकार 
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बुद्धिजीवी आदि आते हैं। द्वितोष श्रेणी में ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो स्वय तो नये 
विचारों का निर्माण नही करतु परम्ते उनमे इतनों योग्यता अवश्य होती है कि वे 
प्रस्तुत विचारों के युण दोषो का विवेचन करके अपदा मत निर्धारित कर सके। 
इन लोगो को हम सोक्ष्मत के प्रसारक कह सकते है। तृतीय श्रेणी मे ऐसे साधारण 
लोग आते हैं जिनकी सावंजनिक समस्याओ मे न तो कोई रुचि होती है और न 
उनमे क्षमता ही होती है। वे प्रायः प्रचलित विचारो मे से किसी एक को ग्रहण कर 
ज्ेते हैं। इनके द्वारा अपनाए जाने पर ही कोई विचार लोकमत बनता है। इस 
प्रकार लोकमत के निर्माण तथा विकास में जनसाधारण को तीनो श्रेणियाँ सहायक 
होती हैं । 

(2) समाचार-पत्र अथवा स्वतम्ज व निष्पक्ष प्रेस--लोक्मत के तिर्माण 
पा प्रचार मे समाचार पत्र भी एक महत्वपूर्ण साधन है । बाल्टर लिपमंन के अनुसार, 
“पम्नाचार-पत्न सोक्तनत को बाइबिल के समान हैं।'-- समाचार पत्रो के द्वारा लोगो 
वो देश विदेश के सप्राचार तथा भनन्‍्य तथ्य ज्ञात होते हैं । इन समादझारोे के प्रकाशन 
केढग और सामयिक घटनाओ तथा नीतियो पर राम्पादकीय ठिप्पणियाँ पाठकों के 
विचारों को पर्याष्य मात्रा मे प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र 
जगता तथा सरकार के वीच एक कड़ी का काम भी करते है॥ समाचार-पत्र 
जनता की भावताओ, एच्छाओ तथा कष्टो को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरका (९ 
की कार्यवाहियों तथा निधयो को जनता तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार लोकमत को 
बनाने तथा उसके प्रसार मे समाचार पत्र महत्त्वपूर्ण योग देते हैं। समाचार-पत्र 
के इस महत्व के कारण यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि द्रेस को स्वतम्त्र 
भर निष्पक्ष होना चाहिए । गेटल के शब्दों में, “यदि तथ्यों को सह एवं निष्पक्ष 
झूप में प्रस्तुत किया जाए तो सामथिक समस्याओं से नागरिकों को अवगत 
कराने में तथा स्वस्थ लोकमत का निर्माण फर में समाचार पत्र एक बहुमूल्य सेवा 
करते हैं ।/ 

(3) सार्वजनिक सभाएँ--लोक्मत के निर्माण मे मच अथवा सावजनिक 
सभाएँ भी अपना विशेष महत्व रखती है। सावजनिक सभाओ के माध्यम से विभिन्न 
राजनीतिक दलो के नेताओ को जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर उसके समक्ष 
अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है। इन सभाआ म विरोधी दलो 
द्वारा सरकार को मीतियो ठथ" कार्यों की जौर सरकार के समथ्थंक्ो द्वारा अपने 
विरोधियों को नीतिया तथा कार्यों की आलोचना प्रत्यालोचना एवं गुण दोपों की 
विवेचना की जाती है । इससे जनता मे राजनीतिक चेतना का विस्तार होता है, 
सार्वजनिक समस्याओ के भ्रति उसकी रुचि जाग्रत होती है और अन्तत सही लोक 
मत का तिर्माण होता है। भारत जैसे देश मे जहाँ लगभय 65 प्रतिशत व्यक्ति 

अशिक्षित हैं, इस माध्यम कय और भी अधिक महत्व है । 

(4) रेडियो और सिनेमा--लोकमत के निर्माण म रडिया और सिनेमा भी 
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महन्वपूर्ण योग देत हैं। रेडियो द्वारा समाचार, सूचनाएँ, वार्ताएँ नया राजनीतिक, 
आधिक और सामाजिक समस्या पर भाषण प्रसारित ज़िये जात हैं / इससे जवता 
को अपने मत के निर्माण करने मे सहायता मिलती है। रेडियो जनता और सरकार 
के बीच सम्पर्क का एक महत्वपूर्ण साधन होता है । 

रेडियो के समान सिनेमा भी मनोरजन के साथ-साथ सामान्य ज्ञान एव साधा- 
रण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक, आथिक व सामाजिक भमस्याओो 
मे धम्बात्घ्रत चिर्र जनता के विद्यरों पर प्रभाव डासते हैं तथा ये जनता में सावे- 
जनिक समसघ्याओ के प्रति जागरुकता उत्पन्त करत हैं और इस प्रकार लोक्मत के 
निर्माण में महायक हूते हैं। 

(5) शिक्षण स॒स्याएँ--शिक्षण सस्थाएँ ज्ञान प्राप्ति का केन्द्र होती हैं। 
विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और विचारधारा को ढालने में इनका भी एक महत्वपूर्ण 
भाग होता है। इनमे विद्याधियों को स्व॒तन्त्र रूप से सोचना तथा विचार करना 
सिखाया जाता है। इनमे समय-समय पर देश को राजतीतिक, सामाजिक एव आधिक 
समस्याओं से सम्बन्धित अ्श्गों पर झापषण, वाद विवाद तथा विचार विभर्श होते 
रहते हैं। शिक्षका के विचार भो अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर प्रभाव डालते हैं। 
इन सब बातों से लोकमत के निर्माण मे सहायदाः मिलती है । 

(6) राजनीतिक दल-- लोक्मत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति में राज- 
नीठिक दला का भी महत्वपूर्ण योग रहता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य 
शासन सत्ता प्राप्त करना होता है और इसके लिए वे सभी सम्भव उपायो से जनता 
के साथ सम्पर्क बनाये रखते हैं तया अपनी नीतिया, कायक्रमों एवं सिद्धान्तों से 
नागरिकों दो परिचित क्रात रहते हैं) ऐसा करके वे अपने अनुयायियों तथा 
समर्थक की समस्या मे वृद्धि करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल जनता 
के समझे राजनीतिक समस्याओं के विभिन्न पहलुआ को रखते हैं तथा उनके 
सम्बन्ध म॑ उसे मत बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। सक्षेप में, हम यह कह 
सकते हैं कि राजनीतिक दल अपने उद्दे श्यों, सिद्धान्तों तथा नीवियो के भ्रचार द्वारा 
अतता के विचारों में परिवर्तत करने तथा लोकमत का तिर्माण करने में सहायता 
प्रदात करते हैं । इस सम्बन्ध में ब्राइस ने लिखा है कि “लोक्मत को प्रशिक्षित करने, 
उसके निर्माण और अभि यक्तित में राजनोनिछ दलों के द्वारा अत्यम्त महत्वपूर्ण कार्य 
किया जाता है ।” 

(7) ब्यवस्वाएिका धममाएँ - व्यवस्थापिका सप्ताआ द्वारा लोक्मत के निर्माण 
तथा उसकी अभिव्यक्ति मे बहुत सहायता मिलतो है। व्यवस्थापिका सभाओ में 
विभिक्ष राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं ॥ इन सभाओ में कसी भी रिपय पर 
होने बाते वाइ विवाइ में सभो राजनीतिक दल अपने-अपने विदयार प्रकट करते हैं ॥ 
ये विचार समाचार पत्रों तथा रेडियो द्वारा जनता तक पहुँचते हैं और इनका लोक्मत 
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के निर्माण पर विशेष प्रभाव पडता है । व्यवस्थापिका में होने वाले बाद विबांद में 
लोकम्रत को ही अभिव्यक्ति होतो है । 

(8) धार्मिक एवं साप्ताजिक सस्थाएँ--घामिक तथा सामाजिक सस्थाओं 
का भी तोकमत के निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव पटता है) थे सस्थाए किसी न 
किसी रूप मे मानव के बिचारो को प्रभावित करती रहती हैं। उदाहरणार्थ, सभी 
रोमन पैथ[|लिय' देशा सम गिरजापरो का तथा अनेक सुस्लिस देशों मे ससिजिदों का 
लोकमत के निर्माण से महत्वपूर्ण भाग रहता है । सन्तति-विरोध के सम्बन्ध मे सभी 
कैथोलिक मतावलम्बियो की राय समान है| वर्तमान समय मे आर्थिक समुदाय भी 
काफी शविद्धशाली हो गय हैं। इनके द्वारा विभिन्न उपाया से जनता के विचारो का 
प्रभावित करन वा प्रयत्न क्या जाता है । 

(9) निर्वाचन-- वतमान समय में निर्वाचन भी लोकमत के निर्माण का 
एक साधन बन गया है । निवर्चिन के समय विशिन्न राजनीतिक दर्लों द्वारा अपनी 
मीतियो, कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों मा जनता म॒प्रचार हिया जाता है | उनके द्वारा 
अपने सिद्धास्तों की प्रशसा तथा विरोधी पक्ष के सिद्धान्तों बी आलोचता की जाती है । 
ये साबेजदिक समस्याओं को हल करते के सम्बम्ध में अपना दृष्टिकोण भोमस्तुत 
करते हैं। इन सब बातो के कारण तिर्वाचत के समय जनता को अप्रवा विचार 
निर्शारित करने मे सहायता मिलती है। 

(४0) अफबाहे-- भारत जेंसे देश भे जहाँ अधिकाश लोग अशिक्षित हैं, 
जनता के विचारो को प्रशावित करने मे अकक्‍्बाहो एवं अर्चातं व भी मह्त्वपूर्ण 
हाव रहता है । परन्तु इनके आधार पर बतने दाला लोकमत अधिन स्वस्थ एुड 
स्थायी नही होता क्योंकि अधिकाशतबा इन अफवाहों दया चर्चाओ में सत्य का अथ 
कम रहता है । 

समाजयादी व्यवस्था पे लोकतस्न का निर्माण एवं अभिव्यक्ति 

समाजवादी व्यवस्थाओ में लोक्मत का निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति लोक 
तान्म्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं से भिन्न रूप में होती है। बस्तुत समाजवादी 
व्यवस्था वाले दैशो में स्वतेन्त्र एव निष्पक्ष लोकमत बे स्वाद पर एउपक्षोय मंत का 
निर्माण उसी भी अभिव्यक्ति हाती है । अत उसे लोकमत के स्थान पर एक्पक्षीय 
अत अथवा छुक' मत को सज्ञा देना अधिक उपयुक्त होगा। इसके करण निम्न" 
लिपित हैं 

() एक हो राजनोतिक दल-स्वस्थ लोक्मत के लिए विरोधी दलो का 
अस्तित्व आवश्यक होता है परन्तु समाजवादी देशो मे प्राय एक ही राजनीतिक दल 
होता है | वहाँ किसी को भी उसके विरोध में दल बनाने की आज्ञा नहीं होती। इन 
देशों मे एक ही राजनीतिक दल के भिद्धान्तो, नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रकाशन 

होता है जिसके कारण एकपक्षीय मत की हो अभिव्यक्ति होती है । 

(2) नागरिक स्वतम्यताओं का अभाव--समाजवादी राजतीतिक व्यवस्था 
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में वायरिकों को स्वतन्ततापू्वक विचार प्रकट करन सरवार की आलाचना करने, 
सार्वजनिक प्रश्ना पर वाद विवाद करन जैसी काई स्वत जता श्राप्त नहीं हाती | यदि 

कोई व्यक्ति दल अथवा दल के नेताआ की आलोचना करता है तो ऋन्ति विरोधी 
कहकर उसकी निन्‍दा की जाती है तथा उसे दण्ड दिया जाता है। ऐसी स्थिति में 
सही लोकमत वी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है ! 

(3) प्रद्यार के साधनों पर दल का कठोर_नियस्त्रणु-- समाजवादी व्यवस्था 
वाले देशों मे प्रेस, रेडियो, सिनमा, टेलीविजन सम'चारपर आदि प्रचार के समस्त 
साधनों पर सरकार का पूर्ण नियन्नण रहता है | इसके कारण दूसरे पक्ष का अपने 
विचारो को जनता के समक्ष रखने का अवसर ही प्राप्त नहो होता। अद ऐसी स्थिति 
में इस अवस्या में स्वस्थ लोक्मत का निर्माण नहीं हो पाता। 


(4) निर्वाचत दिखावटी--स्वस्थ लोकमत के निर्माण तथा उसवी अभि 
व्यक्ति में निर्वाचतों का भी महत्त्वपूण हाथ होता है परन्तु समाजवादी व्यवस्था में 
निर्वाचनों का स्वरूप केवल दिखावटी होता है । चुनाव के समय तक एक ही दल 
के द्वारा उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं उन्ही का "चार होता है तथा उन्हीं के पक्ष 
में भत डाले जाते हैं । अत इस व्यवस्था मे निर्वाचनों से शी सही तोबमल का विकास 
नहीं हो पाता है। 

(5) स्थवस्यापिक! को महत्त्वहीत स्थिति--समाजवादी व्यवस्था में व्यव 
स्थापिका की स्थिति स्वतन्त्र रूप से विचार विमर्श तथा थाद विवाद करने वाली 
ससस्‍्या के रूप मे नही होती बल्कि उसका मुख्य कार्य दल के नेताओं द्वारा लिये गये 
निर्णयों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने होता है । उसम विरोधी पक्ष का पूर्ण- 
तथा अभाव रहता है। अत व्यवस्थापिकां स्वस्थ लोक्मत हे निर्माण के स्थान पर 
एक्पक्षीय मत का प्रकाशन ही अधिक करती है । 

सक्षेप मे हम यह कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था मे जनता का वही 
मत होता है जो दल तथा दल के नेताओ का होता है । वास्तविकता तो यह है कि 
इस व्यवस्था में जनता का काम ज्िसो विषय पर स्वतन्त्र रुप से विचार प्रकट करना 
नही है बल्कि दल के नेताओ की आज्ञा का पालन करना है। ऐसी स्थिति से इस 
देशो में स्वस्थ लोकमत के स्थान पर एकपक्षीय मत का ही निर्माण होता है तेया उसी 
की अभिव्यक्ति होती है। 

विफासशौल व्यवस्थाओं मे स्वस्थ लोकमत के निर्माण मे बाघाए" 
विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाआ में स्वस्थ लोक्मत के निर्माण में 
चुनौतियों का सामना करना पड़ता है 

(।) ओआविक एवं साप्ताजिक विधमताएँ--वित्रासशील देशो म आधिक तथा 
ध्षापाजिक विपमहाएँ बहुत अधिक पायी जाती हैं | ऐसे समाजो मे आदिक शक्ति थोड़े 
से धनी व्यक्तियों के दवायो मे केन्द्रित द्वो जातो है तथा वहसख्यर जनता जत्यधित 
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इन कुडिड पद बदन हैं रि पा 
हिए न हा दूत होले है 
क्दिदि नें दे स्पन्‍न्‍्त्र कप्रेर निज्ल बप क 7 


दुसे प्रकार के बाकि मनाज ने दाए प्रमनित 
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डडो दाएा कु अधिकारों झा अभाय 














नि दषय उच्पर में छूट इपक हा है झा 


टपू्फ इस के रिच्ा हीं बन बे है औए + “मिल 
दिए हो डापना मकान हैं । द ० जा वनोतिा-ऊछ 





बो इसे हुए राचे छे अपार 
(४) इोर छचोचगितव-- शान ल इसे मे चमापबार-प् पर 

हरा छच्े व्यक्यिये ऊप्य रिस्प इन “एप के) 45८४ स्टय है दया वे 

डृप्टिबोए का प्रतिरापन बा है. उज्ऊा इरिषार प्त्हाण है कि 
डे 











अनाबार पवों छो पप्जर नाशोज+ का इज रन झ 





किद्न पर ई 


विष्डाड करे। इक “इचत>ए मनाचपर- 





जोडव के अधि 
हे माय में डाघक होरे है। 


चरन्दाओडो दंषा घय्नाओ 








मेना्रिशो क्षो समु- 
ऋडुमक के करतनेहै। इस सूचित 
दृलि ब३ &कझप अत्प-विम्यानरि कप स> ॥ एन सडुचित 


के सामते बता है 


[ ब4ह! 


और दूसरा रूप हाठि को अत्यधिक महत्त्व देने तथा सास्प्रदायिक्ता का सपर्यत करने 
कै रूप में प्रकट होता है । इस सकुबित मनोवृत्ति के कारण नागरिकों का दृष्टिकोण 
इतना दूचित हो जाता है कि वे अपनी जाति, धर्म तथा सम्प्रदाय को ही विशेष भह्दत्त्व 
देते हैं जिससे स्वस्थ लोबमत वे निर्माण में वाधा पहुँचती है । 

.() दोषपूर्ण राजनीतिक दल--विक्ासशीत देशो मे अनेक राजनीतिक दलों 
का निर्माण आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तों पर थे होकर मुस्य €प से धर्म और 
जाति के आधार पर होता है। ऐसे राजनीतिक दल विभित वर्गों म धृशा तथा सपर्षे 
को जन्म देते हैं। दोषपूर्ण आधारों पर बने हुए राजनीतिक दल सम्पूर्ण देश के 
वातावरण को विषाक्त बना देते हैं तथा सही लोकमत के निर्माण और विकास में 
बाधा पहुँचाते हैं 

स्वस्थ लोकमत के निर्माण के शिए आवश्यक परिस्थितियाँ 

स्वस्थ लोक्मत के निर्माण तथा उसरी अभिव्यक्ति के लिए कुछ परिस्थितियों 
बा होना अत्यन्त आवश्यक है जिनके अभाव मे किमी भी शासन व्यवस्था विशेषकर 
लोकतान्त्रिक शासत-व्यवस्था का सचालत सुचा८ रूप से नहीं हो सकता । ये 
परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं 

() शिक्षा का प्रसार--स्वस्थ लोक़मत के निर्माण तथा विकास के लिए 
नागरिकों का सुशिक्चिठ होना अत्यन्त आवश्यक है । शिक्षा नाणरिकों के व्यक्तित्व 
तथा मानसिक-परिधि का विकास करती है। यह सागरिको में स्वत्त्र रूप से विचार 
करने, तक्पूर्ण ढंग से सोचते, विचारो का आदात-प्रदान करने तथा विभिन्न मामलों 
पर आलोचनात्मक' दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। यह उनमे 
सावेजनिक समस्याओं को समझने तथा विवेक्पूर्ण निर्णय लने वौ क्षमता प्रदान 
करती है। अत स्वस्प लोक्मत वे निर्माण वे लिए शिक्षा का अधिक से अधिक 
प्रसार आवश्यक है । 

(2) आर्थिक विधषभताओं का अम्त--म्वर्थ लोक्सत के निर्माण के लिए यह 
आवश्यक है हि समाज में ओंथिक विपमताओ का अन्त हो। प्रत्येक मनुष्य की भोजन, 
बस्तर, निवास तथा स्वास्थ्य जेसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूति होदी चाहिए। 
जब समाज वी बहुसख्यक जनता अत्यधिक निर्धत होती है तथा सदेव जोविकोपाजंत 
के बाय॑ मे ही व्यस्त रहतो है दो उसके पास सावजनिद समस्याओं पर स्वतस्श रूप 
से विचार करने के तिए न तो पर्याप्त समय ही होता है और न उनमे कोई 
रुचि ही होती है| ऐसी स्थिति मे उसको विचार स्वतन्त्रता समाप्न हो जाती है और 
यह धनी लोगो के विचारों को ही ग्रहण कर सेती है। इस तरह निर्घनता स्वस्थ 
खोबमन के मार्ण भे बाधा उपस्थित करतों है ॥ अत समाज मे आथिक विपमता का 
अन्त किया जाना आवश्यक है। 

(0, स्वत्पकएह. फि्फद, सफ्पत्पाल्पन्न--त्पर५ सेक्स, के फ्फटास "एप 
राजवीति के घू० त० 
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विर्माण के लिए प्रेस की स्ववस्तता एवं विष्पक्षता अत्यन्त आवश्यक है। यदि प्रेस 
तथा समाचार-पत्रा पर कली बग विश्लेष था दल विशेष अथवा सरकार का नियन्त्रण 
रहता है तो वे स्वतस्त्रतापूर्वक सरकार के कार्यों तथा राजनीतिक दलो कौ नीतिपो व 
कार्यक्रमों की आलोचना नहीं कर सकते । ऐसे समाचार-पत्र एकपक्षीय दृष्टिकोण 
का प्रचार करते हैं । वंष्डल विल्की ने ठीक ही लिखा है कि “समाचार-पत्रों को 
स्वतन्त्रता सच्चे लोकमत का जीवन है ४”? 


(4) सकीणं विचारों का अन्त--स्वस्थ लोक्मत के निर्याण के लिए यह 
आवश्यक है कि नागरिक अपनी सक्रीर्ण मनोवृत्ति का त्याद करें; सकीर्ण मनोवृत्ति 
के कारण लोग सार्वजनिक प्रश्नों पर निष्पक्ष रूप से विचार न करके जाति, धर्म 
तथा सम्प्रदाय आदि के आधार पर विचार करते हैं। इससे स्वस्थ शोकमत का निर्माण 
शाम्भव नही हो पाता । अत लोगों को चाहिए कि वे सकीर्ण हितों के स्थान पर 
सावेजनिक हिंत को प्रमुखता प्रदान करें ! 


(5) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता- स्वस्थ तोकमत के निर्माण 
के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो । उन्हे अपने विचारों का प्रचार करने के लिए सभा करने एवं संगठन बनाते 
आदि की स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए। यदि नागरिकों को अपने विधार प्रकट करने 
की स्वतन्त्रता नहीं दी गई हैं तो वे दूसरो के विचारों को नहीं जान सकेंगे और 
ऐसी स्थिति में वे अपना विवेकपूर्ण मत भी नहीं बता सकेंगे । 


(6) स्वस्थ सिद्धान्तो पर आघारित राजनोतिक दल--र्वस्थ लोकमंत के 
निर्माण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों का गठत आधिक 
और राजनौतिक कार्यक्रमों के: आधार पर होना चाहिए, भाषा, धर्म, सम्प्रदाप व॑ 
क्षेत्रीय आधार पर नही । इसके अतिरिक्त राजवौतिक देखो का उद्देश्य भी सकीर्णे 
हिलो के स्थान पर सम्पूर्ण सपाज का हिते साधन होता चाहिए। जिने राजनीतिक 
दलों का गठन जाति, धर्म दया सम्प्रदाय के आधार पर होता है वे दूषित लोकसत 
का निर्माण करते हैं। अठ बेवल ऐसे राजनीतिक दल जो इन सकोणण भेदभावों 
से ऊपर उठकर सम्पूर्ण राष्ट्र बे द्वित को श्रमुखता देते हैं, स्वस्थ लोकमत के निर्माण 
में सहायक सिद्ध होते हैं । 


(7) विचारों को सहतशोलता--स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए मह 
भी आवश्यक है वि मनुष्यो के विचारो मे सहतशीलता की भावना हो । लोग शान्ति 


पूर्ण ढ्ग में अपने विचारों का प्रचार करें तथा अपने विरोधियों के ऊपर कीचड़ ने 
उछालें । इसी प्रकार वहमत में अत्पसख्यक्तो के हितो को सरक्षण प्रदाव करने की 
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तथा अत्पस झुयक्रों मे बहुमत का आदर करने एवं उसके निणय क्ये स्वीकार करने की 
प्रदृत्ति होती चाहिए। ऐसा न होने पर स्वस्थ लोक्मत के निमाण म दाघा पटुचती है। 
डा० आशोर्वादम्‌ ने स्वस्थ लोक्मत के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तों 
को आवश्यक बताया है. () तथ्यो को जानने की पूण सुविधा (2) नेत्राओ और 
जनता दोनो मे निष्पन्न दृष्टिकोण, शान्त विचार ओर प्रोइ विवेक, [3) व्यक्तित्व 
अथवा चरित्र की स्वतन्व॒ता, तथा (4) राजनीतित दलो, मजदूर सघा, धामिक 
अथवा जातीय अधिकारियो एवं साम्प्रदायिक अथवा भाषा-परक ग्रुटों के कठोर 
नियस्त्रण से मुक्ति । 
अभ्यास के प्रश्त 
]. लोकमत से क्या ताले है ? लोफ़्मत का निर्माण किस भ्रकार होता है ? 
(राजस्थान विश्व० बि० 978) 
2... लोकतान्त्रिक्त राजनीतिक व्यवस्था मे लोक्मत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति 
किस प्रदार होती है ? 
3. समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था मे लोक़्मत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति 
किस प्रकार होती है? 
4. उत तत्वों की विवेचना कोजिए जो विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
लोक्मत निर्माण को चुनौती देते हैं। 
$ इस मत का परीक्षण कीजिए कि लोकमत नागरिकों द्वारा तिमित नहीं हो 
सकक्‍ता। लोक्मत अनेक ब्रोतों द्वारा क्रियात्वित एव आरोपित क्या जाता है। 
6 लोक्पत निर्माण परे तिम्तलिखित बी भूमिका वी विवेचता वीजिए 
राजतीतिक देल, शैक्षणिक सस्याएँ एव प्रेस । 
7 राजनीतिक लोकतन्व की सफ्लता हेतु लोकमत की भूमिका का परीक्षण 


कीजिए । गा । 
8 स्वस्थ लोक्मत के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख 
कौजिए । 
9 प्रबुद्ध लोकमत के विकास के लिए आप किन अवस्याओं को अनिवार्य 
मानते हैं ? 


(राजस्थान विश्व० वि० 976) 
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स्थानीय स्वशासनन 
[;०९क, 5छ8,7 60ए:७एथ] 





“स्थानीय सरयाओ से स्वतस्त्र राष्ट्रों की शक्ति निहित होती हैं। 
रए्टर स्वलस्त शाप को प्रणप्ली को सल्े हो स्थापित करले परन्तु रधानोष 
सत्थाओं के बिना इसमे स्वतस्त्रता की भावना नहीं आ सकती ।४ 

““डी७ टाकविल 





लोकतात्र मे शासन बी अस्तिम सत्ता जनता में निहित रहती है। लोग 
शासत के कार्यों गे अधिक में अधिक भाग ले सकें, इसके लिए सह आवश्यक है कि 
शासत सत्ता का विकेस्द्रीकरण किया जाए। स्थानीय स्वशासन लोकृतन्त्र की इस 
आवधषयबता की पूर्ति करता है नपोकि दसवे अस्तर्शत जनता जो शासन से प्रत्यक्ष 
रूप से भाग लेने का अदप्तर प्राप्त होता है। इस तरह स्थानीय स्वशासन सस्थाओ 
हे क्ाण होककन्र हो व्यावह्ञरिक रूपए अदान रिया भरता है। आज क्े शुब में 
स्थानौर स्वशासत वा महत्व बहुत अधिक बड़ या हे । 
स्थानोय स्व॒शाससन का अर्थ 
स्थानीय स्वश्ासन वा तात्पय यह है कि कसी स्थान विशेष का शासत वहाँ 
>औ-बोणी के प्रिजिध्धियों दारा चलाया जाए | स्वानीय स्वशासत के अन्तर्गत ऐसे 
सभो कार्य अथवा सगस्‍्याएँ आती है शिनवा सम्बन्ध उत स्थाव विशेष के लोगों से 
होता है, जैसे स्वास्थ्य सफाई, पानी, रोशनी आदि का प्रवस्ध तथा ऐसे सभी वार्ये 
उस स्थान विशेष सो जनया के भ्रशिनिधियों छारा क्ये जाते हैं ॥ जो भस्थाएँ इस 
कार्यों को करने वे जिए चनाई जाती है, उन्हे स्थानीय स्वशासी सस्याएँ कहा जाता 
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है। इन स्थानीय सस्याओ को एक सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतन्त्रता होती 
है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन को दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं--स्थानीयता त्तवा 
सोमित स्वतस्त्रता ॥ 

विभिन्न विद्वानों ने स्थानीय स्वशास्न को जो परिभाषाएँ दी हैं, उनमे से 
झुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं 

जौ० माष्टेग्यू हरित (0 १४०४८३७८ प्रथा) के शब्दों मे, स्थानीय 
स्वशासन का अप उन स्थानोय सस्याओं दुवारा शासन से है ज्ञो जनता दुदारा चुनो 
गयो हों तथा जिन्हें राष्ट्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहते हुए मो कुछ मामलों में 
अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हों शिनका उपयोग वे कसी उच्च अधिकारों के 
नियस्तण के बिता स्व-विवेक से कर सके ।” 

जॉन जे० बलाझ के अनुसार, “एक जिला विशेष या स्थान से सम्बन्धित 
निर्वाघित प्रशासनिक इकाई को ह्यानोय स्वराज्य की सस्‍्या भाना जा सकता है ।” 

ह्लौ० शौ० एच० बोल के शब्दा मे, "स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो 
अपने सीमित क्षेत्र से प्रदत्त ((०८४०४(०५) अधिकारों का उपभोग करता है ।" 

डा० आशोर्वादम्‌ के मनुसार, “स्थानोय स्वशासन केल्रीय सरकार अथवा 
सध में राज्य सरकार के अधितियम दूवारा निर्मित एक ऐसो प्रशासकीय इकाई है 
जिसमे नगर या प्राम जंसे एक क्षेत को जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं 
और जो अपने अधिकार-क्षेत्र की सोमाओ के भोतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग 
सोक-कल्याण के लिए करते हैं ।" 

स्थातीय शासन और स्थानीय स्वशासन इन दानो में अन्तर है। जब किसी 
स्थात विशेष का शासन वहाँ के लागो के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता 
है तो उसे स्थानीय स्वशासन बढ़ते हैं और जब उस स्थान का शासन बेन्द्र अथवा 
राज्य सरकार वे कमंचारियो द्वारा चलाया जाता है तो उसे स्थानीय प्रशासन बहा 
जाता है । दूसरे शब्दों भे, हम यह कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन के साथ 
निर्वाचित प्रतिनिधि सस्थाओं का सहयाग होता है जबकि स्थातीय शासन मुख्य 
हूप से स्थानीय पदाधिकारियों के अधोन हांता है । 

स्थानोय स्वशासन की आवश्यकता 

स्थानीय स्वशासत को आवश्यकता सभो कालो तथा सभी प्रकार को शासन- 
प्रणातियों मं किसी न क्सों रूप म॑ रही है परन्तु आधुनिक युग म, जो कि लोस्तस्त्र 
का युग है, स्यातीय स्वशासन की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। दूसरे शब्दों 
में, हम यह कह सकते हैं कि आधुतित लाक़्तस्त्र के लिए स्थानीय स्वश्ागसन अत्पन्त 
अनिवायं माता जाता है। इसकी अतिवायता के निम्नलिखित कारण हैं। 

(।) आधुत्तिक राज्य जनसख्या, क्षेत्रफ्ल तया अन्य दूरियां से वहुत बडे होते 
हैं। उदाहरणाय रूस, अमरिका चीन, शर्त आदि क्षेत्रफ्त तया जनसंख्या को 
दृष्टि से बहुत हूं! विशाल राज्य हैं। इतन बड़े राज्या का शामत केबल केन्द्र तवा 
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राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा सुचारू रुप से चलामा जाता सम्भद 
नही है । 

(2) आधुनिद काल मे राज्य के लोकहितिकारी स्वरूप के कारण शाशन 
सम्बन्धी कार्य इतने अधिक बढ़ गये है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इन सभी 
कार्यों को कुशलतापूर्वंक नही कर सकती । इसका कारण यह है कि प्रथम, तो वें 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में ही उलझी रहती है और इमलिए उनके पास 
इतना समय ही नहीं रहता कि वे स्थानोय समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दे सकें। 
दुसरे किसी स्थान विशेष की समम्याओ अथवा आवश्यकताओं की उन्हे पर्याप्त 
जानकारी भी नही होती । अत ऐसी स्थिति में यदि स्थानीय कार्यों का भार भी 
उन्ही पर छोड दिया जाए तो उन कार्यों का कुशलतापूर्वक सम्पादन सम्भव नही है। 

(3) यदि स्थानीय शाराव का भार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों को सौपष 
दिया जाए तो वे इस कार्यों का सम्पादन अपने कर्मघारियों द्वारा ही फरवायेंगी। 
परन्तु इन कमेचार्टियों को स्थानीय समस्याओ का न तो जान ही होता है और न 
वे उस स्थान विज्ञेप की उन्नति में रुचि ही रखते हैं भत ऐसी स्थिति मे शासन के 
कार्य बड़ी धीमी य्रति से होंगे । 

(4) यदि स्थानीय विषयो का सम्बन्ध भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा 
ही किया जाए तो इससे शाप्तन मे नौकरशाही का प्रभाव अधिक बढ जायेगा । ऐसी 
स्थिति में स्थातीय शासन में भी नौकरशाहों को समस्त बुराइयां, जैसे लालफीताशाहो, 
भ्रष्टाचार, अवावश्यक दे री इत्यादि, आ जायेगी। 

($) इस सम्बन्ध मे कोई दो मत नही हो सकते कि कसी भी स्थान विशेष 
के शासन का प्रबन्ध जितनी अच्छी तरह से उसी स्थान के लोग कर सकते हैं, उतनी 
अच्छी तरह से और कोई दूसरा नहीं कर सकता । इसका कारण यह है कि एक 
स्थान विशेष के उत्थान में वहाँ के निवासियों का ब्यक्तिगत हित भी समाविष्ट रहता 
है। इसबे' अतिरिक्त एक स्थान क नागरिक अपने स्थान की केवल समस्याओं से ही 
परिचित नहीं होते अपितु वे उदका समाधात भी जानते हैं ॥ अत वे अपने स्थान 
को उनति के लिए पूरी लगन तथा जोज से काम करते हैं । 

(6) यदि स्थानीय शासन का प्रवन्ध केत्द्र अथवा राज्य की सरकार के 
हाथो मे रहे तथा उस स्थान के लोगो को उसमे भाग लेने का कोई अवसर प्रदान ने 
किया जाएं, तो ऐसी स्थिति में बड़ाँ के लोग शासन के प्रति उदासीन, निष्क्रिय तथा 
अनुत्तरदापी हो जायेगे और अपने ह्टी ह्ितो से सम्बन्धित मामलों में उसकी कोई 
रूचि नही रहेगी । भत स्थानीय स्वेज्ञासन लोगो मे शासन के प्रति रूधि उत्पन्न 
करता है। 

उपरोक्त कारणों से स्थानीय स्वशासन आधुनिक लोकतान्थिक युग से एफ 
अपरिहाय॑ आवश्यकता बन गई है । 
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लोकतन्‍्त्र मे स्थानीय स्वशाप्तन का महत्त्व 

लोकतन्त्र की आधारभूत मान्यता यह है कि शासनशक्ति का अधिक से अधिक 
विकेश्रीकरण होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोय शासत के कार्यों में 
प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके । दूसरे शब्दों मे, हम यह कह सकते हैं कि लोकतन्त्र का 
विकेन्द्रीकरण किया जाए । विकेन्द्रित लोकठन्त्र से तात्पयं यह है कि विभिन्न स्तरी 
पर स्थानीय समस्याओ का तिर्माण किया जाए। इस व्यवस्था में अपने क्षेत्र को 
विकास योजनाओ का निर्माण करने तथा उनको क्रियान्वित करने का भार स्थानीय 
सस्थाओ पर ही रहता है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का काम इन सस्यामों 
के कार्यों मे हस्तक्षेप करना नहीं होता, बल्कि इनको आवश्यक सलाह तथा सहायता 
प्रदान करना होता है। इस तरह स्थातीय सस्याएँ केवल प्रशासनिक इबाइयाँ ही 
नही होती हैं बल्कि वे लोक्तस्त्रीय प्रशाली की प्रथम कडी होती हैं । 

इस तरह हम देखते हैं कि लोकतन्त्र मे स्थादीय स्वशासन का बहुत महत्त्व 
होता है। इसके कारण ही विद्वानों ने स्थानीय स्वशासन वी संस्थाओं की 
राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने दाली प्राथमिक पराठशालाओं की सक्षा दी है। 
वस्तु स्थायी स्वशासन के अभाव में लोक्तन्त कभी भी सफ्ल नहीं ही सकता है। 
लोकतन्‍्त्र में स्थानीय स्वशासत का महत्त्व अनेक कारणों से है. प्रयम तो, स्थादीय 
स्वशासन की सस्थाएं नागरिकों में सावंजनिर कार्यों के प्रति रूचि उत्पन बरके उन्हें 
अपने हिंतो के प्रति जागरूक बताती हैं तथा उनमे उत्तरदायित्व वी भावना का 
विकास करती हैं । द्वितीय, स्थानीय स्वशासत की सस्थाएंँ नागरिकों को शात्त्र वे 
सचातन का भ्रशिक्षण प्रदात करती है। यह प्रशिक्षण उनके लिए प्रादेशिक तथा 
राष्ट्रीय स्तर पर भी शासन के सचालन में लाभदायक सिद्ध होता है। ससार के 
अनेक महान राजनीतिज्ञों ने स्थानीय स्वायत्तशासों सस्थाओं में कार्य करके ही 
शासन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया है ओर इसी कारण वे अधिक सफल रहे हैं। 
तृतीय, स्थानीय स्वशासन सस्याएँ दागरिको में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, भनुशासत, 
कत्तंव्यनिष्ठा, त्याग की भावना, जादि अनेक ग्रुण उत्पन करती हैं। जो लोक- 
तम्त्र बी सफलता के लिए अत्यन्त बावश्यक हैं । चतुर्य, स्थानीय स्वशासन स्वतन्त्रता 
और स्वाधीनता का गढ़ है । बह जनता को अत्याचार तथा ब्यकत्ति को केन्रीय 
शासत के अधिनायववादी आधिपत्य से बचाता है। पद्म स्थानीय स्वशासन की 
सस्थाएँ जितता सेवा कार्य करती हैं इतना अन्य कोई सस्वाएँ नहीं कर सकती। 
छटे, स्थानीय सस्थाओं के कारण शासन सम जन-सहयोय मिलना अधिक आसान 
हो जाता है। इतके कारण जनता में जन भावना और उदार दृष्टिवाश का तिर्माण 
होता है। इसके अतिरिक्त यह राजनीतिद शिक्षा और घासन कला म प्रशिक्षण 
का अवसर देकर व्यक्ति के व्यत्तित्व का विकास करन वा साधन वन जा है। 


उपरोक्त कारण! के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थानीय वशालन 
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लोकवेस्त्र को सफलता का आधार है । सतोकतन्त्र प्रे उसके महत्व के साखस्ध में 
अनेव विचारकों ने अपने विचार निम्नलिखित झब्दो मे प्रकट किये हैं 

ब्राइस के शब्दों मे, लॉक्तस्त्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और उसकी सफलता 
की सबसे बडो गारध्टी स्पानीय स्वशासत का प्रचलन है 7! 

ड्ी० टाकबिल के अनुपार “जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए 
अ्रप्तिक पाठशालाओं का है वह महत्त्व, स्वततत्जता का पाह पढ़ाने के लिए स्पातीध 
सस्पाओं हा है ।"* 

प्रो० लारकी ने स्थानीय स्वशासत के महत्त्व का वर्णव वरते हुआ लिखा 
हैं, कि “हम लोकतन्त्रात्मक सरकार का पूरा लाभ नहीं उठा सकते जब्ब तक कि 
हम थह घात सानकऋर नहीं चल सकते कि सब प्रमस्‍्पाएं केझोय समस्पाएँ 
नहीं हैं और ऐसो समस्याएँ जो केन्द्रीय नहों हैं उनका हल उस स्थान पद है 
और एन लोगों द्वार! होना आवश्यक है जिसके द्वारा थे अधिक अनुसव को 
जाती हैं॥”* 

ब्राइस के मतावुसार, “जो हर्यक्ति स्थानीय स्तर पर निर्भारतापुर्वक और 
सेषा-भांद से प्रेरित हकर काम करते हैं उन्हे उन पृथों का प्राथमिक ज्ञात प्राप्त 
हो जाता है नो देश को नागरिकता के लिए नितान्त आवश्यक है।" 

डा० आंशीदरदिम के शब्दों मे. स्थानीय शासत द्वारा ही लोकतस्त्र वास्तब्रिक 
और ध्यावहारिक रूप प्रहण कर सकता हैं। स्थानोप शासम प्रश्येक व्यक्ति के 
मकाने के दरवाजे पर लोकतस्त्र को लाकर छद्ा कर देता है ९" 

स्थानीय स्वायत संस्थाओं के कार्य 

बर्तेमान राय में स्पानोय रवायत्त सस्थाएँ विभिन्न प्रवर के कार्य करतो है। 
ये कार्य बहुत गुछ रदावीय आवफ्यवठाओ तथा समस्याओं प्र और स्थानीय प्त्थाओं 
के स्वरुप पर तिभर करते है फिर भी साधारणतया इनके द्वारा ढिये जाते बाते 
प्रमुख राय अग्रल्िणित हैँ 
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(।) नागरिक कार्प--इसके अन्तगत वे कार्य आते है जिनका सम्बन्ध नागरिकों 
के जीवन की सुविधाओं से होता है। इसमे सबसे प्रमुख कार्य नाग्ररिको के 
स्वास्थ्य की देखरेस करना है इसके लिए स्थानीय सस्थाएं एक ओर तो रोगो को 
रोकथाम करती है तथा दूसरी ओर रोगो की चिकित्सा की व्यवस्था करती है। रोगो 
की रोकथाम के लिए ये सम्याएँ सडको व नालियो की सफाई, पीने के शुद्ध जल की 
व्यवस्था, दृषित खाद्य पद्मायों की बिछ्री पर रोक, सत्रामक बीमारियों को फ्रेलने 
से रोकने के लिए टीके भादि की व्यवस्था करती हैं। रोगो की चिकित्सा के लिए 
चिकित्सागृह, औषधालय, प्रसूतिगृह, शिशुगृह आदि की व्यवस्था करती हैं । 

(2) प्रास्कृतिक कार्य--इसके अस्तर्मत दो प्रकार के कार्य आते हैं-- 
मनोरजन सम्बन्धी तथा शंक्षणिक कार्य । दागरिको के मनोरजन के लिए स्थानीय 
सस्दाएं सिनेमा भवतो, बलवो, बाग-वगीचो, सावंजनिक स्नानगृहों, तालाबों, घाटों 
तथा ह्रीडा-स्थानों आदि का निर्माण क्रतो हैं तथा नागरिको के शैक्षणिक विकास 
के लिए ये सस्पाएँ प्रायमिक शिक्षा वी व्यवस्था, यथासम्भव माध्यमिक शिक्षा 
की व्यवस्था, प्रौड़ शिक्षा का प्रवन्ध, पुस्तकालयों, बाचतालयों, अध्ययन केब्रो, 
सप्रहालयों, अगायवंघरों कला गैलरियो की स्थापना आदि काय करती हैं। 

(७) आविक कार्य--स्थानीय सस्वाएँ जनता को आधिक लाभ पहुचाने की 
दृष्टि से परयोसम्भव द्रध, अण्डा डवल्त रोटी, आदि का थ्यापार भी करती है। 
ये खाद्य-पदार्थों, तरकारियों तथा अन्य वस्तुआ के मूल्यों की व्यवस्था, कुटीर अथवा 
ग्रामीण उद्योगों को व्यवस्था, खेतो वे तरीकों में सुधार के लिए परामश, उत्तम बीज 
गया खाद वा वितरण आदि काय॑ भी क्ये जात हैं। 

(4) सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धों फार्य-स्यातीय सस्थाओं क॑ द्वारा 
नागरिकों की सुरक्षा गे सम्बन्धित अनेक का्य भी क्ये जाते हैं. जेसे धागरिकों के 
जीवन व सम्पत्ति बी मुएक्षा का प्रवन्ध, आग बुझाने की व्यवस्था, मेले तमाशों में 
नागरिकों वी सुरक्षा का प्रवस्ध, ग्रायो में ग्राम रक्षा दल तथा नगरों में चौकीदार 
का प्रवस्ध, इत्यादि । 

(5) सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्य-स्थानीय भस्थाओ के द्वारा भावं- 
जनिक टहित सम्बन्धी अतेक काय भी क्िय जाते हैं, जंसे सडको का निर्माण, संडकों 
को चौड़ो करमा, पीने दे पानी का प्रवन्ध, विजली अयवा रोशनी की व्यवस्था, 
यातापात मी सुविधा वे लिए बच्चो ट्रामो व टैक्सियां की व्यवस्था, इत्यादि 

(6) न्याय सम्बन्धी काय--स्यानीय स्दायत्त सस्‍्वाएं कुछ न्याय राम्बनगी 
कार्य भी करती हैं। वे स्थानीय विवादों को निपटाती हैं ठथा छोटे छोटे मुवदमा 
का निणय करती हैं । 

(7) प्रशासनिक कार्य--स्थानोय ब्स्याएँ दशासक्तेय इकाई भो होती है। 
बे स्थानीय जचता से कर तया चुगी आदि वमूद् करतों हैं और अपने क्षेत्र के 
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विकास के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण करतौ है। वे अपने 
क्षेत्र के लिए नियम आदि वनाती हैं तथा उनका पालन करवाती हैं। 

(8) अन्य कार्य--स्थानीय सस्थाएँ अपनी आधिक स्थिति के अनुरूप 
जन-कल्याण के कुछ अन्य कार्य भी करती है, ज॑से बाँध बनवादा, व्यापार या 
उद्योग नियम खोलता, अपाहिजो, अताथो, असहाय बालकों, भिखारियो, भकाव 
ब बाढ से पीडित ब्यक्तियो आदि की देखभाल करना, इत्यादि ६ 

स्थानीय सस्थाओ के उपरोक्त कार्यों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि 
सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए स्थानीय सस्थाएँ अनिवाय॑ हैं। स्थानीय शासन 
जनता की सेवा जन्म से मृत्यु तक करता है। बच्चे प्रसूति केन्द्र मे जन्म लेते हैँ 
और उस क्षेत्र के स्थानीय शासन द्वार उनका प्रालन-पोषण होता है। स्थानीय 
अस्पताल में उनकी चिकित्सा की जाती है । स्थानीय पराठशालाओ में उन्हे शिक्षा 
दी जाती है। अन्त मे, जब व्यक्ति मरता है तद स्थानीय सस्थाओं के अधिकारी 
मृत्यु का प्रमाण-पत्र देने हैं । डा० आशीर्वादम्‌ ने इस सम्बन्ध मे लिखा है कि “मां 
के पेट से लेकर श्मशान तक भनुष्य का जोवन स्थानीय शासन पर मिभर करता है।! 

स्थानीय स्वशासन के गुण 

स्थानीय स्तवशामन के प्रमुख गुण विम्तलिखित हैं 

() केल्द्रोप तपा प्राग्तीय सरकारो के कार्य-भार में कमो--वर्तमान समय 
में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो के 
कार्यभार मे बहुत वृद्धि हो गई है। कार्यभार की अधिकता के कारण उनके प्रास 
खमय सही रहता है कि थे स्थानीय समस्याओं पर पूरा ध्यात दे सकूें। स्थानीय 
एस्थाएँ स्थानीय समस्याओ के समाधान का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर केद्धीय 
तथा प्राल्तीय सरकारों को अपनी समस्याओ के झझटो से मुक्त कर सकती हैं जिससे 
दे अपती सारी शक्ति देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में लगा सकें। यह 

ठीक ही कहा गया है कि “स्पानीय स्वशासन की सस्याएँ केन्द्र को प्रिगों तया 
प्रान्‍्तीय सरकार को लकवा से बचातो हैं।”! 

(2) शासन मे कार्यकुशलता--स्थानीय स्वशासन की एक उपयोग्रिता उसकी 


कार्यकुशलता है। प्रत्येक स्थान की समस्याएँ दसरो से भिन्न होती हैं। उस स्थान 
विशेष के निवासी ही अपनी समस्याओं को भली प्रकार जानते हैं दथा उतके सप्ता- 


धान में भी विशेष रुचि लेते हैं । वे जानते हैं कि इन समस्याओं के हल से उन 
सबका हिंत होपा | अद वे बड़ी लगन तथा जोश के साथ एवं सेवाभावी ढ़य से 
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उत समस्याओ को हल करने का प्रयरत करते हैं। इस तरह स्थानीय सस्याओं के 
द्वारा स्थानीय विषयों का प्रबन्ध अत्यन्त कुशलतापूर्वंक किया जा सकता है। 

(3) सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुच--स्थानीय सस्थाएँ लोगो को सार्वजनिक 
क्षेत्र मे कार्प करने का अवसर प्रदान करतो है । इसके कारण लोगो में सार्वजनिक 
कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। सावंजनिक क्षेत्र मे कार्य करने से लोगों में 
उत्तरदावित्त्व की भावना का विकास होता है । दांजनिक कार्यों मे रुचि जागृत हो 
जाने के कारण लोग धीरे-धीरे राष्ट्रीय और अन्तराप्ट्रीय समस्थाओ में रुचि लेने 
लगले हैं। बर्क ने ठोक ही लिखा है कि “स्थानौय स्वशासन उस श्यू खला की पहली 
नी है जिसके द्वारा हम राष्ट्‌ और मानवता के श्रत्ति प्रेम की ओर अग्रसर 

ि 

हु (4) राजनीतिक शिक्षा--स्थानोय शासन से जनता को राजनीतिक शिक्षा 
पु ड्रर्ण करने का अवसर मिलता है। इससे नागरिक अपने मताधिकार के मूल्य को 
पहचानने लगता है तथा अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करना सीखता है। स्थानीय 
शामन के कार्यों मे भाग लेकर जनता स्वय शासत की रीति-तीति को देख-समझ 
सकती है । जनता राजनीतिक तौर पर सजग रहती है और शासन कार्यों से यह्‌ 
समझ सकती है कि शासन अपने उत्तरदायित्व का पालत ठीक शकार से कर रहा 
है था नही ) इस तरहे नागरिक सार्वजनिक मामलो से प्रिच्षित हो जाता है) 
डा० आशीर्वाद्म्‌ वें शब्दो प्रे, “स्थानीय सस्याएँ तागरिको का राज्य और देश की 
रातनीति में भाग लेने योग्य बनाती हैं ५” 

(5) शासन काल का प्रशिक्षण--स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ शागरिकों 
को शासन जी सफम्याओ से परिवचित कराती हैं. तथा शासन-सचाूलन का प्रशिक्षण 
प्रदान करती है । इनके द्वारा ही नागरिकों को स्वशासन वी रचनात्मद शिक्षा 
मिलती है। इत सस्थाओं से तागरिको को शासत कला में जो प्रशिक्षण प्राप्त होता 
है, बह आगे चलकर प्रादेशिक तथा केन्द्रीय स्तर पर भी लाभदायक सिद्ध हो सकता 
है। चचित्र, प नेहरू तथा सरदार पदेल जंसे नेताओ को राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थाति 
मिली, उसका मूल कारण यह था कि वे स्थानोय सस्‍्थाओ में कार्य करके शासन 
सवालत वा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे । इस कारण स्थानीय सस्याओ को लोकतनन्‍्त्र 
की प्रयोगशाला तथा राष्ट्रीय स्वशासन की नौव कहा जाता है। प्रो० खास्की 
ने लिखा है कि “स्थानोय स्वशासन को सस्या शासन के किसो भी अन्य भाग की 
अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है ।? 

(6) समय तया धन की बचत--स्थातीय सस्थाओं के कारण समय की 
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बचत होती है क्योकि स्थानीय स्तर के प्रशाप्तनिक कार्य स्थानीय सस्या द्वारा किये 
जाने के वारण शीघ्रता के साथ हो जाते है। इसके अतिरिक्त इनेसे धन की भी बचत 
होती है | बयोकि स्थानीय संस्थाओं के सदस्य क्सी प्रवार का वेतन सिएु बिना 
समाज सेवा हो भावना से कार्य करते हैं) यदि ये हो कार्य राज्य अथवा कैन्धई की 
सरकार के द्वारा किये जाएँ तो सरकार को काफी धन खच करना पड़ेंगा। इस तरह 
स्थातीय संस्थाओं से सा्जनिक घन की काफ़ी बचत होती है। 

(7) सागरिक युणों शा विक्ससू-स्यानीय स्वशाप्तन भागरिकों में उच्च 
कोडि की नागरिकता के गुणों का विकास करता हैं। इसके द्वारा नागरिकों मे 
सेवा, सामूहिक हित की भावना, सबम सदयोग, त्याय की भावना आदि गुणों 
का विकास होता है। नागरिकों मे वाररिक्‍ता, स्वतन्त्रता स्वशासन को 
स्पानीय स्वेशासन से ही आती है। ब्राइस ने लिखा है कि “स्थात्ीय: 
अनुष्यों को दूसरों के लिए हो महों अपितु दूसरो के साथ मिलकर कार्य करना 
सिखाती हैं। ये सहज बुद्धि, न्‍्यायशौलता, निर्णयशक्ति एव सामाजिकता का विकाप्त 
करतो हैं।! 

8) जनता को ुवियाएँ पहचाना --स्वानीय शासन जनता को सुविधाएँ 
पहुँचाने पल तहाधन है। ५ सत्वाएँ पापी; रोशनी, धपाई, 8246 
यातायात के साधनों आदि की व्यवस्था करके सस्ते दामों पर नागरिकों को वे 
सुविधाएँ प्रदान करती हैं। जनता वो भी यह सुविधाजनब होता है कि उसको 
समस्याएं बेख्द्र अथगा राज्य स्तर वर हेल न को ज्ञाकर स्थानीय सदर पर हल 
वी जाएँ 





एं। 

(9) नौरुरशाही के दोषों से रक्षम--स्यानीय स्वशासन के अभाव मे नौकर- 
शाही और उसमे उत्पन दोप बहुत वंढ़ डायेंगे। साथ ही, अत्यधिक वेंद्वीय- 
करण के समस्त दोषो का भी समावेश हो जायेया। काप्त में अतावश्यके देरी, 
मनमानी करना, भ्रष्टाचार आदि बुद्इया वा वोलदाला हो जायगा। इस प्रकार 
स्थादीय स्वशासन वी संस्याएँ अत्यधिक रेन्द्रीयररण के दोषों कौ रध्षय करती हैं 
शथा नौकरशाही वी शक्तियों को सीमित रखनी है। 

(0) अम्य लाभ--स्पातीय ससयाओ से दुछ अन्य लाभ भी हैं। डा० 
आशीर्वादम्‌ ने ऐपे दो लाभो का और उल्लेख किया है (0) स्थातीय शासत के 
आारण केन्ट तथा प्रात्तीन स्तर पर भी झासत में जनता का सहयोग मिलना अधिक 
आसान हो जाता है, (॥) य सस्याएं आवश्यकता के साथ केन्द्रीय वया प्रान्तीय 
सरवार सो महत्वपूर्ण परामर्श दे सकती हैं । 


स्थानीय स्वशासत के उपरोक्त गुणो के आध्रार पर गह कहां जा सक्‍ता 
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है कि किसी भो शासन को सफ्तता विशेष रूप से लोकतत्जीय शासन की सफ्तता 
मुख्यरूप से स्थानीय स्वशासतर पर ही निर्भर करती है । 
स्थानीय स्वशासन के दोष 

स्थानीय स्वशासन में गुणों के साथ-साथ कुछ दोप भी हैं। ये दोष निम्त- 
लितित हैं 

(3) संझुदित भावता--कभो-कभी स्यातीय सस्‍्थाओ के कारण लोगो में 
एक सकुचित स्थानीय भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अपने गाँव, मगर तया 
जिले के हित को देश के हित की अपेक्षा अधिक महत्त्व देने लगते हैं। 

(2) कार्यरुशलता दा अप्ताव--बुछ आलोचकों का यह कहना है कि 

'स्क्ॉनीय सस्थाओ में कार्यद्रुशलता का अभाव पाया जाता है। स्थानीय व्यक्ति नियमो 
को अवद्देलता करते हैं तथा प्राय मनमानी करते हैं । स्थानीय कर्मचारी भी अयोग्य 
होते हैं भोर कुशलतापूर्वक अपना काम नहीं कर सकते । 

(3) फिजूललर्चों--ुछ आलोचको का मत है कि यह कहना भी सही नहीं 
है कि स्पानीय स्वशासन मितब्ययी होता है । स्थानीय सत्थाओ में प्राय यहू देखा 
जाता है कि अपने मित्रो को लाभ पहुँचाने के लिए तथा उनको नोकरी इत्यादि देने 
के लिए अनावश्यक रूप से घत खर्च क्या जाता है। इसके प्ररिणामस्वरूप शांसन 
में खर्च कम होने दे स्थान पर बढ जाता है। 

(4) समस्याओं के समाधान का कम अनुभव-स्थानीय सस्याओं के 
अधिवाएियो को केन्द्रीय सरकार को तुलना में समस्थाओ कया कम ज्ञात होता है 
तथा उनका सममाधात शरने की भी उनेम कस योग्यता होती है। इस तरह स्थानीय 
शासन के क्षेत्र केद्र तया प्रदेश वे अनुभवी अधिकारियों के अनुपव दे लाम से बांचत 
रह जाते हैं । 

(5) निर्वाचन से उत्पन्न दोष--स्थानीय स्वशासन भी चुनाव से चलता है 
अत इन सस्पाओं म अ्ष्टाचार दलबन्दी, पक्षपात, स्वार्य साधना तथा बहुमत का 
शासन आदि अनेक दोष पाय जाते हैं। इससे नागरिकता का वैतिक स्तर नीचे 
गिरता है। 

(6) विशेषज्ञों शी सेदाओं से बचित-ऋवर्नेपात युग में समस्याओं के 
समाधान के लिए विशेषज्ञो शी सेवाएं आवश्यक हैं परन्तु स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों 
का प्रायः अभाव रहता है | अत स्थानीय स्वशासन वी सम्धाओं को विश्वेषज्ञों भी 
सैदाओं का लाम नहों मिल पाता । 

स्थानीय स्वशासत को सफलता के लिए आवश्यक शर्तें 


स्थानीय स्वशासन के मार्गे में अनेऊ कठिताईयाँ हैं। प्राय स्दानीय संस्थाओं 
के शइत्य जनता जो सेवा करने के स्थान पर दनबस्दी, स्वापेपरता संथा 
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झाम्पदायिकता आएंदि चुराइयो में फेस जाते हैं और सल्ची लगन से जनता की सेवा 
नही कर पाते , इस कारण स्थानीय सस्थाएँ अनेद स्थानों पर सफल होती हुई नही 
दिखाई देती हैं। इन सस्याओ वी सफ़्मता थे! लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ 
आवश्यक है 

६८[) उच्च नैतिक स्तर--ह्थानीय स्वशासन की सफ्लता के लिए यह आव> 
श्यक है कि जनसाधारण का नैतिक स्तर ऊँचा हो। नागरिको में ईमानदारी, प्दाघार, 
कत्तेब्य-परायणता, सेवा, सहयोग तथा दूसरी के विचारों का आदर वरने कौ भावना 
आदि गुणों का होना आवश्यक है। उतमे सावजनिक वार्यों वे प्रति रुचि तथा 
उत्तरदायित्व की भावना भी होनी चाहिएं। 

<2(2) भत्ताधिकार का उचित भ्रयोग--मतदाताओ को चाहिए किये चुनए़ 
के समय जातीयता, साम्प्रदायिक्ता, दलवन्दी तथा अन्य किसी लोभध-लालच“में ने 
पडक्र योग्य, ईमानदार तथा समाजसेदी ब्यक्ति को ही अपठा मंत दे जिससे वह 
निष्पक्ष होकर जनता की सेवा कर सके। 

0] भायरिकों का शिक्षित होता--स्थानीय स्वशासव की सफलता के लिए 
नागरिकों का शिक्षित होना भी आवश्यक है । शिक्षित व्यक्ति स्थानीय समस्याओं 
को समझते है तथा वे उतका समाधान भी जानते हैं ( वे आतादो से स्वार्थी नेताओों 
के बहकावे में नहीं आते तथा सावंजनिक हिंत को भ्रधानता देते हैं। 

(4) ब्यापक दृष्टिकोण--स्थानीय स्वशासन की सफ़तता के लिए यह 
आवश्यक है कि जनता तथा उसके प्रतिनिधियों बा दृष्टिकोण विशाल हो। वे 
सकुचित सनोवृत्ति तथा स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सकीर्ण हितों के स्थान 
पर सम्णज के हिल छो प्रधानता दें | ध 

५....(5] स्वस्थ लोकमत--स्वस्थ लोकमत का निर्माण होना भी आवेश्यक है। 
ग्रदि लोकमत जागरूक हुआ तो इन सस्थाओ के अनुचित कार्यों की आलोचता हारा 
तपा अन्य साधनो: से स्थानीय सस्थाओ पर तियन्त्रण रखा छा सकेगा। 

*....(6)] पर्याप्त आय-प्राय स्थानीय सस्थाओ की आय बहुत सीमित होती है। 
जिसके कारण ये सावंजनिक हित के कार्यों पर अधिक धन खर्च नहीं बर सकक्‍ती।* 
अत यह आवश्यक है कि स्थादीय सस्थाओ की बाय के साधन पर्योप्त हो जिससे 
दे अपने कार्यक्ष्मो को भवी धरकार धूरा कर सके। 

(7) हस्तक्षेप भें कमो--स्थानीय सस्थाओ वी सफ्लता के लिए यह भी 
आवश्यक है कि वेन्द्रीय तथा प्रान्दीय सरकार उनके कार्यो मे कम से कम हस्तक्षेप 
करें जिससे ये अधिक स्वतस्त्रतापूर्वक कार्य कर सर्क तथा इनमे उत्तरदायित्व की 
भावना का विकास हो सके । 

/ बस्तुत स्थानीय सस्याओं की संफ़्तता कया एक मात्र उपाय अधिक 
लोक्तन्त्र है। जैसा कि लास्‍्की का मत है ति “इन संस्थाओं का कार्य छेत्र जितता 

अधिक बढ़ाया जा सके, बढाया जाना चाहिए । साथ ही, इनके भ्तिदित के कार्यों 
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में ययासम्भव हस्तक्षेप हों होना चाहिए और इन्हें घन का अपाद भी नहीं होना 
चाहिए । यदि इन्हें पर्याप्त अधिकार और पहल करने के अवसर नहीं दिये जायेंगे तो 
ये संस्यायें कमी अच्छी तरह नहीं पत्रय सकेंगो और सुगठित तथा सफल स्थानीय 
स्वायस्तशाली सस्थाओं के अमाव में लोक्तन्त्र का पोधा कभो सशक्त नहों बन 
बायेगा 7 


__अभ्यास के भरन 
| स्पानीय स्वशासन से क्या तात्पयं है? स्थानीय सरथाओ के प्रमुख कार्यों 
का उल्लेख कीजिए। ._ (७७०७३ - १६८) >> न्न 


2... राजनीतिक लोक्तन्त्र में स्थानीय स्वायत्त सस्थाओ वी भूमिका का परीक्षण 
कीजिए । है 

3. रह स्वशासन के गुण और दोषों दो विवेचता वीजिए तथा इसकी 
सफ़्लता के लिए आवायक शर्तों का उल्लेख कीजिए। 7.2 ४२२..)५४ 

4... बिकेरिद्रत लोकतन्त्र का अर्य स्पष्ट वीजिए एवं विवेन्द्रित लोकतत्तर वी' 
सस्पाओं बे' महत्त्व को इगित कीजिए । (राजस्थान विश्व बिं० 3977) 

$ राजनीतिक लोकतस्त्र की सफ्लता हेतु स्थानीय स्वापत्त शासत बी भूमिका 
का परीक्षण वीजिए। 

6 “स्पातीय सस्पाएँ लतोस्ततन्त्र की आधारशिला हैं ।” इस कथन वी विवेचना 
कीजिए 

7. 'लोक्तस्त्र' तथा “स्थानीय स्वेशासन' की परिभाषा बताइए तथा उनके घनिष्ट 
साम्बत्ध को एपष्ट बीजिए। (राजस्थान विश्व चि० ँ 974) 
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मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व 
(ि॥पमाञ: 4२0 एडशह:5077५3770)) 
कल कम सशक्त व कर नि मल 


#मझ्रकार के कानून और नोतियों का सम्बन्ध सबसे होता है और 
हिए बात का प्रभाव सब वर पहता हो, उसका निर्णर भी पके द्वाए 
हो होना चाहिए ४०४ -+जाँन स्टुअर्ट मिल 





8... 7. 


दर्सगान युग भप्नत्यक्ष कषवा प्रतिनिधिक सोतलन्‍् का युग है जिसमे नागरिकी 
को सीधे शासन के कार्यों मे भाग छैने के अवसर नहीं मिलते । आधुत्तिक राज्य कै 
फल तथा जतमस्था की दृष्टि से कापी बढ़े होते है । उनमे एक स्थान की दूसरे स्थाते 
सै दूरी भी « प्रिक होती है। इत सब कारणो से राज्य के प्रष्येक नागत्कि का शाधन- 
कार्य मे प्रत्यक्ष रूप से भाग सेना अरम्भव हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगो के 
लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर उसके प्राध्यपत से शासन-क्ार्य चलाता अनिवार्य हो 
जाता है। इसीलिए श्रतिनिध्यात्मक लोक्तन्तर प्रणाली का प्रचलन हुआ है । इस प्रकार 
अवाधिकार और प्रतिनिधित्व भादुविक लोकतात्र बे मौलिक आधार हैं। 

मताधिकाए के तिद्धान्त--राज्य भे बिल व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों गो 
चूतते का अधिकार दिया जाता है उन्हें भतदाता कहूदे है वा उाझे इस अधिकार 
को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार दी प्रकृति के सादन्ध में साशन्दत दों सिद्धांत 
आने गये हैं. अ्पम तो, यह कि जवता ही समस्त शक्ति का स्रोत है। अत प्रत्येक 
मागरिर को, जो अपने दुश्चरित अथवा अक्षमता हे शारण अगोग्य न झहरा दिया 
गया हों, मताधिकार प्रदार किया डाना चाहिए। हुसो तथा प्ोप्ठेस्वपू मता- 
प्रिकार दो म्यक्ति का प्राइठिक बयदा जन्मसिद्ध अधिकार मातते हैं जो उसे राम्य 
का सदस्प होने के बाते प्राप्त होना चाहिए । डसो ने वहा वा कि, “प्रभुतता जनता 
पे निहित रहती है। फलेस्वहप प्रत्येद तारिक का यह उन्मस्रिद्ध अधिकार है कि 
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उस प्रभुमता वे उपयोग में भाग ले ।” मॉष्टेसक्यू ने भी जिखा है कि “समस्त 
>पसियो को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाघत मे मतदान का अधिकार होना चाहिए। 
$ लोगों को इस अधिकार से वच्ित क्या जा सकता है जिनको दशा इतनी होन 
दो कि उनकी अपनों कोई इच्छा हो न हो ।” द्वितीय सिद्धान्त यह है कि मताधिकार 
एक विशेषाधिकार वे! साथ साथ एक साउजनिक कत्तत्य भी है जो सामाजिक हित 
की दृष्टि से नागरिकों को प्रदान किया जाता है। ब्लशली, जांन स्टुअर्ट मिल, 
सेकी और सर हेवरी मेन आदि विचारका का मत है कि अधिकाश मे समाज का 
कल्याण मताधिकार के सदुपदोग पर हो निर्भर है, इसलिए यह अधिकार ऐसे लोगों 
को ही दिया जाना चाहिए जो सुयोग्य हो तथा जिनम इस अधिवार दे सम्पाइत की 
क्षमता हो । 
श्रो० शेपई (5)2८[७9) ने इनके अतिरिक्त मताधिकार के तीन प्रमुख 
विद्धाल्तो का वर्णन किया है जो समय-समय पर अ्रचलित रह हैं. () कवायतरी 
सिद्धाग्त जो प्राचीन काल वे नगर राज्या में प्रचलित था और जिमके अनुसार 
मताधिकार राज्य की सदायता वा आवश्यक गुण माना जाता था, (2) सामस्ती 
सिद्धान्त जिसके अनुसार मताधिकार वेवल भूमिसस्वामियों का हो प्राप्त था, (3) 
नेतिक सिद्धाग्त जिसे अनुमार मताधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व बे विकास के लिए 
अत्यन्त आवश्यक साधने माना जाता है। वतमाने समय में यह सिद्धान्त ही अधिक 
प्रचलित है। 
उपरोक्त विवेचन वे आधार पर हम यह वह सकते हैं कि मताधिकार एक 
ऐसा विशेषाधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है 
तथा जिसका उपधोग समाज हित में ही कया जाना चाहिए। गातर न 
इस सम्बन्ध में लिसा है वि, “मताधिकार एक पद या कार्य है जो राज्य द्वारा ऐसे 
स्यक्तियों को प्रदान क्या जाता है जो सार्दजतिक हिल या कल्याण के लिए उसका 
प्रयोग करने के योग्य समझे जाते हैं । यह एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है जो. बिना 
किसी भेदमाव के समस्त सागरिकों को प्रदात कर दिया जाये ५४ 
सार्वजनिक दपस्क सताधिकार 
(एकलऊज 40म6 $जीवइ०) 
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ--सार्वजनिव वय्रस्क मताधिकार का 
ताल यह है कि प्रगत, दिवालिया, मण्कर अपराधी तथा अन्य ऐसे ही दुश्वरित्र 
अथवा अक्षमठा वाठे व्यक्तियों को छोड़कर देश के सभी वयस्क स्यक्तिया को भताधिकरार 


| 'गु छ ज्ञा णीर्ट छा णिलाण काली 4५ ९००७ट/९त 9५ हर हार एफएणा 
0चर; इए्ला [९505 3६ 96 ऐशै९०४९४ 0 ७६ धाठ स्यज्यार छा ८एएटशा- 
एञ्रा३ ४ 0 गध€ फ़षणार ह००ह क्वाव ॥0. 3 फ्णरं गाशा। तल 
एलेणाहष ज्य0ण ठपावाणा ० जो धाएइधा5 ० पट ४४6१. दडवाल 
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बातो पर भी प्रवार विचार विमर्श पर से सब जिबेकपूर्ण नि से सत्रे॥ ऐसे 
व्यक्ति भावनाओं मं बहरर निर्वावित के छममर जाति, धम तथा अन्य ऐसी ही बातो 
के आधार पर अपना मत देते हैं। जत ऐसे व्यक्तियों को मताधिकार देना उचित नहीं 
कहां जा सकता है। इसलिए जॉन स्टुअ्ट मिल से यह विचार प्रकट किया कि, 
/!प्रताधिकार को सार्वजनिक बताने से पूर्व सभो की शिक्षित बनावा अत्यन्त 
आवश्यक है 7 

(3) ध्रष्यचार को वढ़ाबा--प्राय अधिकतर मतदाता निर्धन होते हैं। वे 
सर्दैव धन बी कसी ये कारण दु खी रहते है तथा अपन परिवार के लिए भाजन की 
व्यवस्था बरस म ही व्यस्त रहते है । ऐसी स्थिति में धती लोग धन का लालच देवर 
उनके बहुमूल्य मत को आसाती से सरीद सकते है । इस तरह वयस्व मताधिसार से 
अप्टाचार को बढावा मिलने का भय है । 

(4) शासन सम्दावी समस्यभओं को जटिलता--वरतंमान समय में शासव वी 
समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं ति जनसाधारण वे लिए उसको समझना क्रत्यन्त 
कठित है । इसवे भतिरिक्त उनके पास इतना समय भी नही होता कि वे शास्रन की 
समस्याओं पर विधार कर सर्वे तथा विवेकपुध निर्णय से सकें । ऐसी स्थित्ति में वे 
व्यक्तियों तया राजनीतिक दलों हे आउर्पक मारो तथा प्रचार से प्रमावित होकर चाहें 
जिसको अपना मत दे दते हैं। लकी मे लिखा है कि, “बयरक मताधिकार को स्थिति 
मरे जनता स्वार्पी व्यक्तियों तथा सपटनों के बहकादे मे आकर मत देगो ।"' 

(5| मताधिकार एक राष्ट्रीप कर्तव्य--मताधिकार केवल एक अधिकार ही 
नही है अपितु बहू एक सामा्जिर उत्तरदायित्व तथा पविन राष्ट्रीय कर्तव्य भो है। 
अत इसका प्रयोग बहुत ही सोच-अमज्तर तथा सावधानी वे साथ विया जाना 
चाहिए | यह तभी साभव है जबकि भमताधिवार सभी वयस्को को प्रदान न करके 
केवल ऐसे लोगो को ही दिया जाये जा उसवा सही प्रयाग करने वी गोखता 
रखते हो । 

(6) प्रगति के मार्ग में बाघक--सर हेतरो सेन का विचार है वि साधारण 
जतता अज्ञानों होने के कारण प्राय रुश्विदी होती है, इसलिए वह सामाजिक तथा 
आशिक क्षेत्र म आधुनिक प्रयति पसन्द कहो क्रती। यदि उसके मतानुसार कार्य 
क्या जाय ता सम्भवत नई बैज्ञानिक खाजो का लाभ उठाना है! कटित हो जायेगा । 
अंत वयस्क मताधिकार + कारण वहूत सी प्रगतिशोल बादो पर राक लग जायगी | 

(7) अब्खिक्पूर्ण दिद्वार--उेयस्क मताधिवार वे सिद्धान्त को आलोचको ने 
अविवकपूण विद्ार बताया है। इस सिद्धाल्त वी आलोचता करते हुए प्रसिद्ध 
इतिहासकार भेकाते ने वहा हैं कि * वघस्क मताधिकार एक व्यापक लूट है और 





3. “एक ध्यथाड एफ एतट्टथ्वेट प्रवकधडव ६०त्ायीा:दताहए: "* 
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यदि इ गलंण्ड मे इस सिद्धान्त को लागू क्विया गया तो कुछ अर्डध नग्न सधुर योरोप के 
महान नगरो के खण्डहरो को उल्लुओ तथा लोमडियो के साथ बांट लेंगे ।* इसी 
प्रकार लेदेलिए का मत है क्रि, “वयस्क मताधिकार के परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता, 
व्यवस्था और सभ्यता का अन्त हो जायेगा ।” उतका कहता था कि, “अज्नानियों को 
मताधिकार देते का परिणाम यह होगा क्लि पहले अराजकता फैलेगी और फ़िर 
निररुश शासन कायम होगा ।”* सर जेम्स स्टोफत का विचार था कि, “वयस्क 
मताधिकार बुद्धिमत्ता और मूर्लता के सही तथा स्वाभाविक सम्बन्ध को उलढ 
देता है ।” 
निष्कषं--वयस्क मताधिकार के आलोचको की आशकाएँ निराधार सिद्ध हुई 
हैं और मताधिकार के प्रसार से वे भयकर परिणाम नही निकले है जिनकी उन्होने 
कल्पना को थी। टी ई स्मिथ वे अनुसार एशिया अफ्रीका व पश्चिमी द्वीप 
समूहो का सयुक्त अनुभव स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करता है कि व्यापक शिक्षा, एबं 
साक्षरता वयम्क मलाधिकार की सफ्लता के लिए आवश्यक शर्त नही है। मतदान एव 
निर्वाचन थी उपयुक्त पद्धति मे अल्पविकसित देशों का एक पिछडा किसान भी अपने 
मत का अपनी पसन्द के उम्मीदवार के जिए उसी बुद्धिमत्ता से प्रयोग कर सकता 
है, जैसे पश्चिमी लोकतन्रों मे एक श्रमिक करता है ।” अत वयस्क मताधिकार का 
विरोध उचित नही माना जा सकता है । लॉसस्‍्को न ठीक ही कहा है कि “वयस्क 
मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है ।” 
अह्पवयस्को का प्रतिनिधित्व 
(3००0/ क्‍ेलृत्ख्ल्याबतव्व) 
क्सी भी लोकता+दत्रिक देश वे शासन म अत्पसख्यक्ो को प्रतिनिधित्व मिलना 
अत्यन्त आवश्यक हैं। यह प्रतिनिधित्व अल्पस्स्यक जातियो के घामिक, सामाजिक, 
भाषागत साम्दृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिब अविवारो एवं हिता की रक्षा के 
लिए आवश्यक है। अत्पसरयको के प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए जॉन ह्टुअट मिल 
ने अपनी पुस्तत्र “प्रतिनिधि शासन! (१६७70९7/॥0५० (00५८४॥7०॥0) मे लिखा है 
कि “यह लोकतन्‍्त्र का सारभूत तत्व है कि अल्पसस्यक्ो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो। इसके अभाव से सच्चा लोक्मत सम्भव नहीं वरन यह लोकतन्त्र का मिथ्या 
प्रदर्शन मात्र ही होगा ।” मित्र ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि वर्तमान 
लोकतस्त्र जनता द्वारी शासन नहीं है अध्ति यह ता केवल बहुसख्यकों वी प्रतिनिधि 
4. 8 एज कशा 790०8 #.5९एाला #०छ0 8/0948 कक ॥#0 055 208 
(०८5 8 9005 0/ हा ह्रार३(८५ णी एच्चए्०कृुल्वा छाॉवए५ --ैपि९३एॉवज 
2. "दरार 65६ ० 86ण0 5णा-डढ ज्ञा फल पाढव0.५ ण॑ ॥0शाज 0० णएत 
जाते 6 दरशॉस्बाएणा 056 हा इणीजश० 40 पीर (शा ग्ा। बात परोल 
ज्यों) ववा। वरा0 आाउण्णाड 0039 नाप जरा उ छणाज [णागा0एर 
जछश0९ 
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आसन है| मिल वा विचार था हि “प्रतिनिध्ि-प्रणाली से बहुमत को शासन बरना 
चाहिए और अस्प्सरपक्तों को उसकी इच्छा के सामने झुकना चाहिए परन्तु इसका 
तात्पर्य यह फ्दापि नहीं है कि अस्पसत्यको का प्रतिनिधित्व हो न हो। एक सच्चे 
समान लोह्तन्त्र मे प्रत्येक बर्य को आनुपातिक प्रतिनिधित्व भ्राप्त होना चाहिए।” 
हैको ने भी लोवतम्त्र को वागम्तविद एवं प्रभावदायक बसान टेतु इस बात पर जोर 
दिया है दि "अह्पसतयकों को उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व अवश्य 
मिलना चाहिए ।7” 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सरते हैं कि अत्पसंध्यक बर्गों को_ 
समुचित प्रतिनिश्निस्व देने के दाद हो सच्चा लोक्तन्त्र वायस हो सकता है। जब तक 
हेसा नही होगा, बह समाल शासतर ते होकर असमान तथा विशेषाधियार भोगी 
समुदाप वा शासने होगा जो लोउनन्त के सिद्धान्त के पतिदवुल है । डिप्वो (9०8७४) 
में ठीक हो लिखा है जि, “सलार में वे सब तत्व विद्यमान होने चाहिए जो राष्ट्र में 
विद्यमान हैं ।” 

अल्पसध्यको को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियाँ 

अल्पसस्यको को प्रतिनिधित्व प्रदान बरने की दृष्टि से समय समय पर अनेक 
दद्धतियों का प्रतिपादत किया गया है। इन पद्धतियों में आतुपातिक प्रतिनिधिल, 
सीमित मतझन प्रणाली सच्ित अण्या एक्नित सतदान प्रणाली, द्वितीय मतपत्र 
प्रगाली, बेग ल्विक मत प्रणाली पृथर निर्वाचन प्रणाली, तय सुरक्षित स्थान युरक्त 
संयुक्त निवचित प्रणाली अधिय प्रमुख हैं। आनुपातित्र प्रतिनिधित्व त्तथा अन्य 
व्रणालिए३ मे पुरुष अन्तर यह है कि आनुपातिश प्रतिनिधित्व प्र त्तो अल्यप्तस्थक चर्षो 
उनके सती नी समस्या के अनुपात मे प्रतिनिजित्व शिस जाता है जबकि अन्य 
प्रणालियों में अत्पमस्यर को प्रतिनिधित्व तो अवश्य मिल जाता है परन्तु यह आव 
शयत नही होता कि बह प्रतितिष्वित्त उनके मतों की सस्या के अनुपात में ही हो । 

&तआानृपातिक प्रतिनिधित्व 
(शण्फणएणातओं ऐेश्अठ्शात्रा0) 

आजनुपातित प्रतिनिधित्व का तासव सभो वर्षों को उनके मतों की सस्यां के 
अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रशन करन है स्ट्रपेन के सतानुभार आनुपरातिक प्रतिनिधित्व 
पद्धति के सीत मुख्य लक्षण हैं. प्रथम, इससे वहुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं,, 
द्ितीय इसमे दोई भी उप्मीदवार केदल स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते पर ह्दी नहीं अपितु 
एफ तिक्वित सस्या में मत प्राप्त चरते पर ही निवाचित मादा जाता है, लतीय इसके, 
अन्तत अल्पसष्यक्नो को ठीक अबुपात मे प्रतिनिधित्व मित्र जाता है। आनुपातिक 
अतिनिधित्व वी दो प्रभालियाँ प्रयुक्त हैं. (4) एकल सक्रमणीय मत प्रणाली (50० 
वाई थक ० ४०० 50508), वया (2) मूची-प्रधाती ([.586 5५86८) | 

छूबल सक्रमणीय मत ग्रणाली--इस पद्धति वा प्रविप्ाइन सर्वप्रथम सन्‌ 
385॥ ई० मे एन अत्रेज़ विचारक डॉमस हेयर (77०773 सह) थे जिया यर ३. 


जगा ह्स प्रगाती 


इसलिए इसे प्रगाती को हेयर प्रणाली भी रहा जाता है। दस पद्धति का प्रयोग 
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स्ंप्रयम, डेनमार्क में वहाँ के एक मन्त्री कार्ल एण्ड्रे के द्वारा किया गया, इसलिए 
इसे एण्ड्रे प्रणालो (80072 595८9) भी कट्टा जाता है। इस प्रणासी मं मो का 
हस्वान्तरण किया जाता है, इसलिए इस प्रणाती को एकल सक्रमणोय मत प्रणाली कहा 
जाता है। 
290 इस प्रणाली ते मुध्य लक्षण इस पक्रार हैं. प्रथम, इस एणल्ी-ेे-विए- वह- 
सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रो वा होना आयश्यक है अर्थात प्रत्येत्र निर्वाचन क्षेत्र से पक 
औे अधिव सदस्यों का चुनाव होता है। द्वितोष दसम प्रत्यक्ष मतदाता को केबल एक 
हो मत दन का अधिकार प्राप्त हाता है परन्तु बह मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम 
के सम्मुख (), 2, 3, 4, आदि लिपकर) उनरी पसन्द (परर्थवाश०८५) अकित कर 
सकता है जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचत क्षेत्र स चुने जात है। उदाहरणार्थ, यदि एक 
निर्वाचत क्षेत्र में दस उम्मीदवार चुनाव म॑ खड़े हा गय हैं परन्तु उस निर्वाचन क्षेत्र 
से क्रेवत चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यय मतदाता को यह अधिवार है कि वहूँ 
इन सभी उम्मीदवारों मे से जिसे समसे अधिव उपयुक्त समझता है, उसके नाम वे 
गे मतपत्र पर ) लिसकर अपनी पहली पसन्द अद्धित वर सत्ता है। इसो प्रतार 
वह उससे वम उपयुक्त उम्मीदवारों बे नाम के आगे जमश 2, 3, 4 लिज़कर अपनी 
पसन्द अग्रित कर सकता है। तृतोय इस प्रणाली मे प्रत्येब्र उम्मीदवार को निर्वाचित 
होने के तिए मता की एप निश्चित सरया (१००५७) प्राप्त करनों होती है॥ यह 
फ्ीर्चित मत सस्या निकालने के तिए जो विधि काम में लाई जाती है उसका वणन 
भीचे क्या जायगा । अतुर्य, इस प्रणाली म॑ मतगशगना के रामय अतिरिक्त तथा 
अनावश्यक पतों बा हृस्‍्तान्तरण दिया जाता है। 
अय हम इसे बात या वणत करेंग क्रि दस प्रणाली से निश्चित मतसस्या विस 
प्रकार निकाती जाती है तथा मतगणना मे मतो या हस्तात्तरण किस प्रत्रार हाता है। 
लिश्चित सत सरथा (१४०४४)--इस अ्रषणती मे निश्चित मत सख्या, जिसे 
अग्रेजी म 'कोटा कहते हैं निकानन के लिए दा विधिया काम मे लाई जाती हैं। 
पहली विधि वा प्रयोग टैयर ने क्िया। हैपर क॑ अनुसार निश्चित मत सम्या तिवालैने 
के लिए बुत बै4 झता वी समस्या को तिर्वाचित होन बाले प्रतिनिधियां वी सस्‍्या से 
विभाजित कर द्विया जाए । उदाहरणार्थ, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र स 4 प्रतिनिधि 
चुने जाने हैं तथा चुनाव मं कुल 0 000 वेध मत पडे ता प्रत्यक प्रतिनिधि को 
निदाबित हांत के लिए जा निश्चित मत सख्या प्राप्त करनी है, बह 


हे 0० उ 2500 होगी । किन्तु इस त्रिधि क॑ कारण विवराचन परिणाम मे छुछ 


लगुद्धियाँ रह जाती थी। इस कारण ड्र,प ने इस विधि मं थोडा सगोधन वर एक 
नई विधि का प्रतिपादत किया । आजहल निश्चित मत सख्या निकालन के विए इ.प 
द्वारा प्रतिपादित विधि ही क्षणिक प्रदलित है। दस दिवि का सूत रूप भ निम्नवितित 
ढंग से प्रस्तुत किया जा सइता है 
निश्चित मत सम्या__ देंघ मता वी बुत सस्या + 
(चुनाव ज़ ) निर्दाबित ह्ात बात प्रतिनिदिया वी सस्पाक॑य 
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उदाहरणार्य, यदि कुल वैध मतो वी सम्ठा एक लाख है तथा उस निर्वाचन 
क्षेत्र से चार प्रतिनिधि चुने जाने है तो निश्चित मत सख्या 00000 | 


बरका 

20,00। होगी । इस विधि में अशुद्धियाँ कम होती हैं। 

मतगणना--जैसा कि ऊपर कहा गया है कि सबसे पहले चुवाव अक अथवा 
कोटा निकाल लिया जाता है। इसके पश्चात्‌ सभी उम्मीदवारों को प्राप्त उनको 
पहली पसन्द को गणना की जाती है और जो उम्मीदवार विश्चित मत संख्या (कोटा) 
के बराबर या उसमें अधिक मत प्राप्त कर लेते हैं, उनको निर्वाचित घोषित कर 
दिया जाता है । यदि किसी उम्मीदवार ने निश्चित मत सख्या से अधिक प्राप्त किये 
हैं तो उनके ये अतिरिक्त मतों (50790$ ४०६८५) उन पर अकित ट्रूसरी पसन्द के 
अनुसार उम्मीदवारों को हस्तात्वरित कर दिये जाते हैं। यदि इस प्रदार सारे स्थान 
भर जाते हैं तो आगे मतगणना नही को जाती और यदि कोई स्थान रिक्त रह जाते 
हैं तो सफल उम्मीदवारों की तीसरी और आवश्यकता पड़न पर चौथी पसन्द भो इसी 
प्रकार हस्तान्तरित की जाती है। यदि इसके पश्चात्‌ भी कोई स्थान रिक्त रह जाता 
है तो ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, उसे द्वारा 
हुआ घोषित कर दिया जाता है और उसके मतो को उस पर अवित क्रमश दूसरी 
तीसरी तग्ना चौथी पसन्दों दे अनुसार उम्मीदवारों को हस्ताम्तरित कर दिया जाता 
है। नीचे से उम्मीदवारों के नाम को हटाने तथा उनके मतो थी उपरोक्ते ढंग से 
हस्तान्तरित करन का यट क्रम तब तक जारी रहता है जब तक सभी स्थानों की पूति 
नही हो जाती है। इस प्रशार अतिरिक्त एव अनावश्यक भतो का हस्तान्तरण तया 
सप्ो मंतो का समुचित उपयोग इस भप्रषाली की एक प्रमुख विशेषता है। इसे पृष्ठ 
54 पर दी गई एप तालिका द्वार भी स्पष्ट किया गया है। 

सूची प्रणाली 
(5 $350॥) 

आनुपातिक प्रतिनिध्रित्व पद्धति का दूसरा रूप सूची प्रणाली है । इस प्रणाली 
के अस्त्ग्ते सम्पूश राज्य का बटुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्रो मे वाट शिया जाता है। 
प्रत्येक तिर्वाचन क्षेत्र से साधारणतया 5-20 सदस्य चुने जाते हैं। कभी-कभी पूरे 
राज्य को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इस प्रणाली म चुनाव ध्यक्ति- 
गत आधार पर नहीं बल्कि दलीय आधार पर सडा जाता है । इसमे विभिन्न राज- 
नोतिक दल प्रत्यर निवाचन-क्षेत्र वे जिए अलग अलय उतव उम्मोदवारा की सूची 
तैयार करते हैं जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र से चुन जाने होते हैं। प्रत्येक 
मतदाता को उस निदाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रतिनिधिया की सख्या के वरावर 
मत देने का अधिवार होता है परन्तु मतदाता व्रिसो भी उम्मीदवार को एक से 
अधिर पत्र मेही द सकठा। दसके अतिरिक्त, मददाता जपता मत एए देते को पूरी 
सूची के पक्ष मे दंता है, व्यक्तिगत उम्मोदवारा को नहीं । मतगणना व समय प्रत्यत्र 
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दल्ल वी सूची को प्राप्त बंध मतो वी गणना वर ली जाती है तथा सीटो के वितरण 
के लिए कुल बैध मतो के योग को निवाचित होने वाले प्रतिनिधियों वी संख्या से 
विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रत्ार चुनाव अक अथवा कोटा निकाल 
लिया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल को जिस अनुपात मे मत प्राप्त होते हैं, उसी 
के अनुपात मे उस दल के उतने ही उम्मीदवार निर्वाचित मान लिए जाते है । प्रत्येक 
दल के कौत से उम्मीदवार निर्वाचित मात्रे जाएँ यह उस देल को सूची से दिये गये 
नामो के न्रम के आधार पर तय किये जाते है | * 

एक उदाहरण द्वारा सूची प्रणाली वी प्ैत्रिया का स्पप्ट क्या जा सबता है। 
भान लीजिए हि कसी निर्वाचन क्षेत्र मे 20 प्रतिनिधि चुने जाते है तथा जनता पार्टी 
काँग्रेस, साम्यवादी दल तथा प्रार्स्सदादी दलो ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूचियाँ 
तैयार की हैं। चुनाव में पडने वाले कुल वैध मतो की सख्या 0,00,000 है तो ऐसी 
स्थिति में निर्वाचन आक - १०१० 55 50,000 हुआ। यदि जनता पार्टी को 
पाँच लाख, काँग्रेस को तीन लाख, साम्यवादी दल को एव लाख तथा माकक्‍संवादी 
दल को एक ताख मिलते हैं तो उनके तमश 0, 6, ?, 2 प्रतिनिधि निर्वाचित 
माने जायेंगे। यह प्रणाली बेल्जियम स्वीडन, डेनमार्का तथा ट्विटूजरलैण्ड में 
प्रचलित है । 

मूची प्रणाली का सबसे बडा गुण यह है कि यह प्रणाली मतदाताओं के दृष्टि 
कोण से बहुत सरल है । इसमे प्रत्येक राजनीतिक दल वो अपने मतों की भस्या के 
अनुपात मे प्रतिनिधित्व मिल जाता है । इसके अतिरिक्त यह प्रणाली सर्चीची भी कम 
है। परन्तु इस प्रणाली म॑ गुणों भी ठुलना मे दोप अधित है। इसमे प्रतिनिधियों तथा _ 
मतदाताओं मे नोई सीधा सम्बन्ध नही रहता है। प्रधिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के _ 
प्रति उत्तरदाविल्व अनुभव नहीं बरते । बह प्रणाली कठोर दलीय व्यवरथा प्रर ज़ोर 
देती है । इरामें स्यक्ति का महन्‍्य कम हो जाता है तवा राजनीति दलों ओर उनके 
नेताओं का म८त्व बहुत अधिर बढ़ जाता है। यह प्रणाली बडे देशों के लिए अव्याव- 
हारिक भी है । 

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुश--आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति बे समर्थवी 
में इसकी बहुत अधिक प्रशसा की है। उनते अनुसार इसे प्रणाली में निम्तलिखित 
गुण हैं 

() अल्पसख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व--इस पद्धति के अन्तर्गत सभी 
अल्पसख्यक वर्षों की उनके मतों वी सख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता 
है । अत यह पद्धति न्‍्यायपूर्ण है ओर इगके अन्तात व्यवस्थापिका लोकमत वी 
वास्तविक प्रतिविम्ब वन जादो है । 

(2) पूर्णतः लोकतस्त्रीय पद्धति--दस पद्धति मं वहुसस्थक दल तथा अल्प 
सल्यर वर्गों को व्यवस्थापिका से उतये अनुप्रत म॒ स्थान मित्र जाता है। इस वारण 
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व्यवस्थापिता राज्य वी वास्तविक प्रतिनिधि सस्‍्या बन जाती है। इसके कारण 
वहुसख्यक दल निरदुग नहीं हो पाता तया अत्पसस्यक्रो के अधिकार भी सुरक्षित 
रहते हैं। लाई एक्टत के अनुमार, “यह प्रणाली पू्णत सोक्तस्त्रीय है। इसमे 
मतदाताओं के मत व्यय नहों जाते और अधिकाश मतदाताओ को प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो जाता है ।" 

(3) भतदाताओं को अधिक स्व॒तस्त्रता--इस पद्धति में झतदाताओं को 
अपेक्षाइत अधिक स्वतन्त्रता रहती है। इसम मतदाताजा को यह व्दतस्वता रहती है 
कि वे अपनी रुचि के, जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हैं, उतने 
उम्मीदवारा के समक्ष अपनी पसन्द अक्ति कर सहझते है। शुल्ज के अनुसार, “एकल 
सक्रमणीय मत पद्धति तिर्वाचरों को अपनी पसन्द के उम्मोदवार चुनने में सबसे अधिक 
स्वतन्ञता प्रदान करतो है ।”7 


(4) राजनीतिक शिक्षा--इस पद्धति को अपनान से मतदाताओ को विशेष 
राजतीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हे सावजनिक नोतिधा को समझने के अधिकार 
मिलते हैं, इस कारण वे सावंजनिक जोबन क प्रति उदामीन भी नही रह पाते $ 


(5) हाप्तविफ अ्र्य में द्ृहमत्यक शाज़न-जैलेट के अछकट इक कझको 
के अल्तर्गेत बहुसस्थक वर्य के शासन की गारण्ठी रहती है जबकि चुनाव की दूसरी 
प्रणालियां मं इस बात की कोई गारण्टी नहीं होती कि जिस दल को चुनाव में सबसे 
अधिक स्थान प्राप्त 70 हैं, उसे मतदाताओं के बदुमत का भो समयल प्राप्त हो। 


(6) अल्पसध्यकों मे सुरक्षा को भावना--अत्यमख्यका को उक्चित प्रतिनिधित्व 
प्रदान कर तया बहुमत की निरकुशता पर रोह लगाकर यह पद्धति अन्यसख्यक्ों में 
सुरक्षा को भात्रना उतत्न करती है। इसमे उनके टिो की भी रक्षः होती है) 

(7) राजनोतिक प्रष्शचार मे कमो--आदुपातिक प्रतिनिशध्रित्व राजनीतिक 
अप्टाचार तपा ग्रेरोभ॑ग्।रिप (007)076०09£) को दुराइयो को भी समाप्त 
करन म सहायक हुआ है । रीमेए्डरिय वह बुराई है जिसक अनुभार ज्णमक् दल 
अपने दल को लाभ पहुँचान के उद्देश्य से तिर्वाचन-क्षेत्रों मे मनमान तरीके से परिदतन 
करता है। गैरीमेपडरिय एकन्सदस्यीय निवाचन क्षेत्रा म ही अपनाया जा सकता है 
जबकि इस पद्धति में बह्सदस्पीय नि्रचिन क्षत्र होत है। 

($) चुताव में धोख्ापड़ो तेया दे प-माद सहीं--चुनाव को अन्य पदद्धतियों 
मे घोखाधडी चत जाती है परन्तु इस पद्धति मे इस प्रकार के अवसर कम होने के 
करण घाखाघड़ी नही चल पाती । इसत्र अतिरिक्त दस प्रणादी को अपनाने में 
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चुताव में आपसी द्वेष समाप्त होता है तथा सदुभाव और सहयोग की आवनाएँ 
विकप्तित होती हैं । 

(9] व्यवस्थाएिक? को उच्च स्थात--यह प्रणाली कार्यपालिका की विरकुशता 
बे नियस्तित करती है तथा कार्यक्ातिक्त को छुलना से व्यवस्थापिका को उच्च 
इथान प्रदान करती है | इसका कारण यह है कि प्रणाती से दलगत संगठत का प्रभाव 
कम हो जाता है तथा सभी राजनीतिक दलो के सर्वोत्तम ध्यक्ति ही निर्वाचित 
होते हैं । 

(0] अन्य गृण---हैतेट के अनुसार इस अ्रषाली के अन्तर्गत नेतृत्व के 
विकास में बहुत सहायता मिलती है। इस प्रणाली को अपनाये से शासन में स्थायित्व 
आ जाता है । 

आनुपातिक श्रतिनिधिष्व के दोष--आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाती वी अनेक 
आलोचको द्वारा कडो आलोचना की गई है । इसके आलोचको मे प्रो० सॉस्बी, स्ट्रॉप 
तथा फ़ादूमर अधिक प्रमुख हैं । विभिन्न विचारको द्वारा इस अगाली में विम्नलिजित 
दोष बताय जाते हैं 

() अत्यन्त जटिल पद्धति--चुनाव की यह पद्धति अन्यत जटिल है तथा 
साधारण व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता । इसमे मतो को गितते की प्रजिया तो और 
भी अधिरू कठिन है | 

(2) शासन मे अष्यिर्ता--दस प्रणाली में अनेक रोजनीनिक दल होते के 
कारण व्यवस्थापिका म॒ कमी भी दल को स्पप्ड बहुमत भ्राप्त करता कठिने होता 
है | इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी राजतीतिक दज अकेले मस्विमष्झल 
का निर्माण नहीं कर सकता | फलस्वरूप भथुक्त सन्त्रिमण्डलो वा निर्माण हाता है 
जिसके कारण शास्त में अस्थिरता बनी रद्वती है। 

(3) प्रतिनिधि और मतदाताओं से सम्पक्ू का अभावर--ड्स प्रणाली के 
अन्तगंत निर्वाचन-क्षेत्र बड़े बड़े होने के वारण प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच 
प्रत्यक्ष वा व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रह पाता । ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि व्यन्तिमत 
रूप से न तो मतदाताओं के कप्टो से ही परिचित होते है और न वे उस लिर्वाचन- 
क्षेत्र के विकास के लिए अरेले अपने को हो उत्तरदायी मजते है। ड० फाइनर वा 
कथन है कि, “इस प्रणाती को अपनाने से मतराताओं और प्रतितिधि से जो मिहट 
सम्पर्क और सद्माव होते हैं, दे नष्ट हो जायेंगे ।" 

(4] दलोय प्रभरव से दृद्धि--इस प्रणाली से निर्याचन क्षेत्र बडे होने के 
जतरण उष्णोदवारों के लिए दल वी सहायता के बिना रवतन्ध झप से चुनात्र लड़ना 
सम्भव नही है । अत ऐसी स्थिति में दर और उसके उताआ बे प्रभाव में वृद्धि हो 
जाती है तथा सदस्थो क (िए स्वतन्त्र तिचार बनाये रखना बादिन हाँ जाता हूँ ) 

(5) राजनोतिक दलों को सरया मे दद्धि--इस प्रशावी के अन्तगव छोटे- 
छोड़े अल्पसस्यक वर्यों को भी अपने पृषत्र समन बनाने के लिए श्रोत्साटन मिलता है 
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जिसके वारण देश मे राजनीतिक दतो और गुटों शी भरमार हो जाती है। उदाहरण 
के लिए, जमनी वे वीमर सविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाने 
के कारण वहाँ राजनीतिक दलों की सख्या 30 से भी अधिक हो गई थी । लास्की ने 
डीक ही लिखा है कि, “इस प्रणालो के अन्तर्गत अनेक राजनीतिक दलो तथा गुटों का 
उदय हो जाता है ।” 

५_ (6) वर्गोय व्यवस्थापन को प्रोत्साहत--इस प्रणाली द्वारा निर्वाचित व्यवस्था- 
पिका भे क्षमेक छोटे छोटे गुट वन जाते हैं जिसके कारण उसमे समस्याओ पर राष्ट्रीय 
हित की दृष्टि से नही बल्कि वर्गीय हितों की दृष्टि से विचार किया जाता है। विभिन्न 
अल्पमस्यव' वर्गों के लिए प्रतिनिधि ऐसे कानूनों के निर्माण पर अधिक जोर देते हैं 
जिनसे उनके वर्गीय हितो को सरक्षण मिले तथा उनकी अभिवृद्धि हो। सिजविका” 
(8709/0८) ने कहा है कि “बर्गोय प्रतिनिधिम्व आवश्यक रूप से दूषित वर्योय 
व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करता है ।” 

(7) राष्ट्रीय एकता को खतरा--डायसी के मतानुसार इस प्रणाली के कारण 
समाज मे अनेक छोटे छोटे दल तथा वर्गीय गुट वन जाते है। इन गुटों के कार्यक्रम 
भी बहुत ही सकीर्ण होते है तथा ये अपने हितो पर ही अधिक जोर देते हैं। इनकी 
आपस की थुटवन्दी तथा स्वार्थ के कारण राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता 
है। प्रो० सट्रॉंग के अनुसार, ”आनुपरातिक प्रतिनिधित्व सकोर्ण रूप से विचार 
करने को प्रोत्साहित करता है जो आवश्यक रूप से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक होता है ।"7 

_. ““(8) उपचुनाव सम्भव नहों--आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मे बहुसदस्थीय 
निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण उपचुनावो के लिए कोई व्यवस्था सम्भव नहीं है। 
उपचुनाव लोकमत के दर्पण होते हैं। उनसे यह पता लग जाता है कि लोकमत 
सरकार के पक्ष मे है या विस्द्ध है। परन्तु जैसा कि डा० फाइनर ने लिखा है कि 
“इस प्रणाली में उपचुनाव सम्भव न होने के कारण यह जातने का कोई तरीका नहीं 
रहता कि लोकमत का रुख किघर हे ।” 

(9) आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवायक नहीं-डायसो और लास्‍्की दोनों 
का मत यह है कि एक अच्छो शासन प्रणाली के लिए यह आवश्यक नही है कि देश 
में विद्यमान सभी वर्गों तथा हितो को व्यवस्थापिका मे प्रतिनिधित्व मिले। अल्प 
सव्यंकों की समस्याओं का सभाधात उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना नहीं 
है अपितु उनके सामाजिक, आविक तथा शंक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाता है! 

(0) उत्तरदायित्व को अनिश्चितदा--आनुषपातिक प्रतिविधित्व की पद्धति 
के कारण अनेक छोटे छोटे दलो का उदय हो जाता है जिसके कारण कई दल मिलकर 
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सरपुक्त मल्निमण्टन बनाते है। ऐसी स्थिति में ्रासन की दुराइयो तथा उसको 
असफ़्लता के लिए क्सी भी एवं दल को उत्तरदाधी नहीं ठहराया जा स्क्‍ता। 
मन्व्रिमण्डल में शामित सभी दल इसके लिए एक-दूसरे को दोपी माबते है। इस 
प्रकार प्स पद्धति भे उत्तरदापित्व परी अनिश्चितता रहती है| 

प्रो० स्ट्रॉय ने विसा है कि, “सैद्धान्तिक दृष्टि से आनुषातिक प्रतिनिधित्व 
हो सभो तरह से शंध्ठ प्रतीत होता है परन्तु व्यवहार से ऐस। नहीं हैँ ।'' प्रो० एस्पीन 
में भी इस पद्धति को आलोचना करते हुए लिखा है कि, “आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
की पद्धति फो अपनाने देर परिणामस्थरूप व्यवस्याप्रिफा वी शक्तिपों भे अवादश्यक 
यूदि होगी सस्विमश्डल अस्थिर होंगे, उनको एकता समाप्ल हो जागगो तया संसदीय 
शासद अस्थायी दत जायेगा ।/? 

अन्य पद्धतिपाँ--अत्पतरथत्रों को अतिविध्ित्व भ्रदात बरने की आत्य मुख्य 
बद्धतियाँ निम्दनिखित हैँ. 

(१) होमित भतदान प्रणाली (६.00050 ४०६ $3$(४7)--इस पद्धति में 
भी बहसदस्यौय निर्वाचन-झेतर होते है तथा प्रत्येत क्षेत्र मे प्राय तीन था तीन से 
अधिक प्रतिविष्नि चुने जाठे हैं। इस पद्धति के अन्तर्गत प्रत्यय मतदाता को एक से 
अधिक, कित्तु निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को गछ्या सै क्रम मत देने बा 
अधिकार होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी निवचिन क्षेर से 5 प्रतिनिधि 
चुनें जाने हैं ऐो प्रत्णेष सतदाता को अपिक से अधिक 4 घत देने का अधिवार दिया 
जो सकता है किन्तु मह सख्या/(शिचित कर दी जाती है। कोई भी मतदाता किसो 
उम्मीदवार की एक से ऊऋधिव .] *टी दे सब॒ता । इस पद्धति से यह लाभ तो हैं 
कि जल्पसस्यकों को भो कुछ ने शुष्ठ प्रतिनिधित्व अवश्य ग्रिल जाता है परन्तु 4] वात 
की कोई गारष्टी नही है हि उन्हे उतक्ी जनसंख्या के बतपात में हो प्रतिनिकिव 
मिल जायेगा। वास्तविकता तो बह है कि इस पद्धति द्वारा कल उत्हो अल्पसस्यर 
वर्गों को परविनिष्नित्व मिलता है जो सुमगठित दोते हैं । 

(2) सचित अयवा शकजित सतदात ब्रणाली--((0क७३॥0० ७०९ 
5)$0॥)--यह प्रणाली सोमित मतदान श्रषाली के जिपरोत है। इस प्रणाली में भी 
बहुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक होते हैं | प्रत्येक पतझना को उतने मत देंने का 
अधिकार होता है जितने प्रतिनिधि उस विर्वाचत क्षेत्र भ चुने जाते हैं। दसमे संतदाता 
जो इस बात की भी स्वतत्मता होती है दि वह चाहे तो अपन सारे मत वि एक ही 
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उम्मीदवार के पक्ष म दे दे अबवा विभिन्न उम्मीदवारों मे वॉँट दे। उस प्रणाली की 
मुख्य विशेषता यह है कि इसम जत्पसख्यक वर्गों को इस बात का अवसर मिल जाता 
है कि वे अपने सारे मत अपने उम्मीदवार को देकर उसे निर्वाचित करा सकते हैं, 
परन्तु ऐसा होने पर भी इस बात की कोई गारण्टी नही है कि उन्हे उनकी जनसख्या 
के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व मिल जाय । 

(3) ड्ितोष मतपत्र प्रणाली ($९०णा०ं छ3॥0: 5/घ00) प्रतिनिधित्व 

फ्ो अधिक वास्तत्रिक बनाने को एक अन्य प्रणाली द्वितीय मठपन प्रणाली है। इस 
अणाली के अन्तगेत जब किसी एक ही स्थान के लिए तीन या दीन से अधिक 
उम्मीदवार चुनाव म खड़े हो तथा उनम से किसी को भी पूर्ण बहुमत, अर्थात्‌ 50 
उतिशन से अधिक मत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति म प्रथम दो उम्मीदवारों को 
ग्रोडकर शेप का नाम हटा दिया जाता है तथा उन दो उम्मीदवारों के बीच दुवारा 
तिदान कराया जाता है। दूसरे मतदान में प्रथम दो उम्मीदवारों मे से जिसको पूर्ण 
हुमत प्राप्त हो जाता है वह निवरचित मान तिया जता है। इस पद्धति का प्रमुख 
पर यह है कि प्रूण बहुमत प्राप्त किय बिना कोई प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं माता 
पयेगा। परन्तु इस बात की कोई गारण्टी नही है कि इस प्रणाली द्वारा अल्पसख्यको 
तै उनके अनुपात मे प्रतिनिधित्व मिल ही जाये । 

(4) बंकत्पिक मत प्रणालो (&(८८४00४९० ४०६ 5,860) - प्रतिविधित्व 

धक से अधिक वाघ्तविक हो इस हृष्टि से एक अन्य प्रणाली वैकल्पिक मत प्रणाली 
इस प्रणाली का प्रयोग एक सदस्योय तिवर्चचित क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। 
[मे भी निर्वाचित होने वो लिए पूर्ण बहुमत प्राप्तर. आवश्यक है। प्रत्येक 
[क्षता थो केवल एक हो मत देने का अधिकार होता _ परन्तु उसे इस बात का भी 
अमर रहता है क्रि बह अपती पहली पसन्द के अतिरिक्त अपनी दूसरी तथा तीसरी 
#न्द भी अकित कर दे। मतगणना के समय सबसे पहले उम्मीदवारों की पहली पसन्द 
3 गणना की जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता 
तो बहू विवाचित घोषित कर दिया जाता है। ऐसा न होने प्र सबसे कम मत 
प्त करते वाले उम्मीदवार का नाम हटा दिया जाता है तथा उम्रके मत उत पर 
कित दूसरी पसन्द क॑ अनुसार उम्मीदवारों में ढंट दिये जाते हैं। नाम हटाने तथा 
तो को हस्तान्तरित करने की प्रत्रिया तव ठक चलतो रहती है जब तक कसी एक 
उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाये । यह डिंतीय मतदान प्रणाली से 
अधिक श्रेष्ठ है क्योकि इसमे द्वितीय मतदान बी आवश्यकता नहीं होती ॥ 

(5) चृषक निर्वाचन प्रणाली (5९926 छ८ल०ण३80८ $:अधा)- इस 
ब्रणाली में निवचित क्षैत्रो का निर्माण धर्म अबदा सम्प्रदाय के आधार पर किया जाता 
है। इसके अन्तर्यत व्यवस्थापिका मे विभिन्न धर्मों अबवा सम्प्रदायों के लिए स्थान 
नक्षित कर दिये जाते हैं। छक सम्प्रदाय के लिए सुरक्षित स्थानों पर उसी सम्प्रदाय 
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के उम्मीदवार खड़े हो सकते है तथा उस सम्प्रदाय के सोंगो वे द्वारा ही उनका 
निर्वाचन क्या जाता है। एवं सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के 
निर्वाचन क्षेत्र मे भाग नहीं ले सकते । अग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीयों मे 
फूट डालने! के उहं श्य से इस प्रणाली को अपनागा था। उन्होंने मुमतमानो, सिक्‍स्नो 
तथा हरिजना को पृथक प्रतिनिधित्व बा अधिकार प्रदान किया था | 

इस प्रणाली की अपनाने पर अल्पस्तस्थको कौ प्रतिनिधित्व तो अवश्य प्राप्त हो 
जाता है परच्तु इसमे कई गम्भीर दोप है ॥ इसमे लोगो के अत्दर सवुचित भावना 
उत्पन्न होती है राष्ट्रीय भावगाओं वो आपात प६ुणता है, राष्ट्रविरोधी तथा पृथकत्व 
भी भावना विकसित होती है. साम्प्रदामिक्ता कय बिप पैलता है तथा लोगो में पार" 
स्परिक सहयोग और सहातुभूति की भावना के स्थान पर वैमनस्य की भावना बढती 
है (अत यह प्रणाली लोक्तन्‍्य के सिद्धान्तो के विस्द हैं! 

(6) सुरक्षित स्थानपुक्त संयुक्त तिर्वाचत प्रयाली (रण्णा| हल्थिणवाह का। 
अऋक्षक्षएशाणा ० 8०३5) -- इस प्रणाली के अस्तर्गत व्यवस्थापिका में अत्प्रलस्यक 
जातियों के लिए सविधान द्वारा उनकी जवस्या के अनुपात में डुछ स्थान निश्चित 
कर दिये जाते हैं। इनमे धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रां नही 
बताये जाते हैं। इन सुरक्षित स्वानों के लिए उम्मीदवार तो उन्ही जाठियो के होते 
हैं परस्तु उतक्ता तिर्धावन कैबल अल्पसस्यक्ों के बारा ही लही किया जाता अपितु 
सभी रवदाताओं प्वारा किया जाता है। इस पद्धति का बिमेष गुण यह है निः इसमे 
अल्पस्तस्यचो फो प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है और साथ से राष्ट्रीय एकता भी 
सुरक्षित रहती है। 

व्यावपतायिक प्रतिनिधित्व 
(इएफलॉ०कओ छलेस्छ7५९०॥३४०७) 

अधिकाण देशो मे प्रादेशिक प्रतितिधित्व के सिद्धान्त को अपनाया गया है । 
इस सिद्धान्त की गह मान्यता है कि एक क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तिमो 
के हित एक समान होते है और इसलिए उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र वे 
सभी नागरिकों था प्रतिनिधित्व कर सकता है । परन्तु अनेक विद्यनों से प्रतिनिधित्व 
के प्रदेशिक आधार की कडो आलोचना की है | उनदा कहना है कि कोई मनुष्य 
जीवन के सभी क्षेत्रो में दूसरे मनुष्यों कया प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है| उनेबे 
अनुवार एक व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व उसी व्यवसाय का व्यक्ति 
अधिक अच्छी प्रकार कर सकता है । इसलिए प्रतिनिधित्व व्यवसाय के आधार पर 
होना चाहिए प्रादेशिक आधार पर नही। इस सिद्धान्त के समयेको में अग्रेत विचारक 
कोल तथा देव दम्पति अधिक प्रमुख हैं । 

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए श्रेणी समाजवादी विचारक 

कोल ने लिखा है कि, “ससद सब नागरिकों का सय बातो हे प्रतिनिधित्व करते का 
डाता करती है परन्तु धस्तुतत वह किलो का किलो बात से प्रतिनिधित्व नहों करतो ६ 
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वास्तविक लोस्‍्तन्त्र वी प्राप्ति एक सर्वशक्तिशालो प्रतिनिधि समा द्वारा नहीं, अपितु 
वब्यवसायों के आधार पर समायोजित प्रतिनिधि सस्याओं की व्यवस्था द्वारा हो सक्तो 
है 7४ उन्होंने अपनी एक दूसरी पुस्तत्र मं तो यहाँ तक लिख दिया है कि 
“दुर्णतया शुद्ध और सोक्तस्द्रीय प्रतिनिधित्व केवल व्यावत्ताथिक प्रतिनिधित्व हो 
होता है। सरईएरकक्तमान ससद से युक्त सर्दशत्तिमान राज्य वास्तविक लोक्तन्त्रीय 
सप्तान के लिए सर्वया अनुपयुक्त होता है, अत था तो उसका विनाश कर दिया जाता 
चाहिए अयवा बिना कसी कठिनाई के उसका विलय बर दिया जाना चाहिए।! 
प्राहम वालास (0:80 १४७॥|७$) ने इस मत का प्रतिपादन जिया कि “यदि लोक 
सदन का निर्माण प्रादेशिक प्रतिनिधित्द के आधार पर हो तो द्वितीय सदन से विभिन्न 
श्यवसायों के हितो को उचित प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिए ।" बंब दस्पत्ति 
मे अपनी एक पुस्तक में यह सुझाव दिया वि इगैण्ड सम एक के स्थान पर दो समद 
होनो चाहिए, एया सामाजिए तथा आविक हितों से सम्बन्पित और दूसरी राजनीतिक 
लितो से सम्बन्धित होती चाहिए । 

इस प्रत्रार हत वह सकते हैं कि व्यावसाथिक प्रतिनिधित्व वे समर्थरों ने 
प्रादेशिक धतितिधित्व पर आधारित राजतोतिक लोक्पन्‍्त्र के स्थान पर ब्यावसाथिक 
प्रतिनिधित्व पर आधारित व्थावसायिक लोकतन्त्र (#णाला०४कक 0ध7०८३०५) 
का प्रतिपादन जिया है । 

दथाउसायिक प्रतिनिधित्व की आलोचता--अनक गिचारक़ो ने व्यावसायिक 
प्रतितिध्रिस्व के सिद्धान्त की कदु आलोचना की है। यह आठोचवा मुस्प्र रूप से निम्त- 
जिखित आपारों पर की गई है 

(।) साप्रमुता के सिद्धान्त का खण्डन--मम्प्रभुगा के सिद्धाल्ल के अनुप्तार 
राज्प को प्रभुमता सप्रस्त जनता में निहित होती है. विभिन्न वर्गों में वही | व्याव- 
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सायित्र प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपना नेने का तात्पर्य यह होता है कि हम 
सम्प्रभुता को विभाज्य सात लेते हैं। 

(2) बर्ग-सपधर्थ को प्रोत्साहत- यदि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में मिभिन्न 
ड्यवछाोो के' अएएर, पर प्रतिगिद्चित्व प्रदान किया जाय तो इसका परिष्यम यह्‌ होगा 
कि विभिन्न वर्ग अपने अपने हितों की साधना पर अधिक जोर देंगे जिससे राष्ट्रीय 
हितों की उपेक्षा होगी ! इसते कारण बय-सघपे को ओत्याहन गिलेग्य जो राष्ट्रीय 
एकता के लिए घातक होगा । 

(3) व्यावसायिक हितो फो अनावश्यक सहत्व यह गिद्धान्त ब्यावश्षामिक 
और आध्िष हियो वो आरश्यक्गा से अधिक महत्त्व देता है। वस्युत व्यक्ति के 
समस्त हित गागरिक हित ने अन्तर्गत जा जाते हैं, अत राष्ट्रीय व्यवस्थापिवा में 
व्यक्ति का प्रतिनिधित्त सायरिवता के आधार पर होना चाहिए, व्यवसाय वे आपार 
पर नहीं। जैसा कि मैरियट ने कहा है कि “नागरिक का महत्त्व झापटर, यकील, 
बनिया तथा लुहार से कहों अधिक है ।” अत दाज्य का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हित्त- 
साधन होना चाहिए, त॑ फि स्यबसायो के हिलो वी पूर्ति । 

(4) सामाशिरता को कावला कप विरोधो-- सामाजिकता वा सिद्धान्त यह 
है कि मनुष्य समाज में रहकर सामाजिक हिलो के समक्ष व्यक्तिगत तथा धर्गीय हितों 
का त्याग करने के लिए तत्पर रहदा है। परन्तु व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
विभिन्न व्यावशायिक तथा वर्गीष हिंदों को सामशजिक छिंतों की तुलना मे अधिक 
महत्त्व देता है, अत बढ तिद्धान्त सामाजिक्ता की भावना का विरोधी है । 

(5) सकुचित इव्टिकोण -व्यवस्थापिका के सदस्यों का हृष्टिकोण बहुत 
व्यापक एवं उदार होता चाहिए परल्यु व्यावसाधिक प्रतितिधित्य के आयार पर 
निर्वाचित प्रतिनिधियी वा ६प्टिकोण सकुचित एवं अतुदार होगा क्योकि वे सभी हितों 
तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व न कररे केचल अपने ही वे का प्रतिदिधित्व करते हैं । 

(6) भ्यावहारिक कडठिकाइयाँ व्यावसायिक अतितित्रित्व के सिद्धान्त वी 
पदि सैद्धान्तिक हप्टि से उवित माल भी लिया जाये तो भी उसवे क्रियान्वयन में 
अनेष कठिनाइयाँ है प्रयम यदि इस सिद्धान्त के आधार पर व्यवस्थापिका को 
सगदित किया जापे तो उसमे कितने सदन बनाये जायें । द्वितोय, इन राव सदनो की 
शक्ति समान होगी अथवा विसौ सदन की वस तथा क्रिसी की ज्यादा होगी । तृतीय, 
एफ ही व्यवसाथ के व्यक्ति यदि अपने पेशे के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनना 
पसन्द थे करें, तो क्या उन्हे इसे लिए बाध्य किया जायेगा ? चतुर्थ, ऐसे लोगो कौ 
क्या स्यवस्था वी जायेदी जिनका कोई सिश्चित व्यवसाय नही है । पचभ, इस आधार 
पर बने हुए सदनो की नीनियो तथा उतके का्यंत्रमों मे कैसे समन्वय किया जायेगा। 
चध्ठमू, विभित स्यवरायों के प्रतिनिधित्व का आधार क्या हो अर्थात्‌ उन च्यवसायों 
की संख्या हो बह अदेदत 5 पलक, विस्ित व्यवसायी के अतिनिश्चियों की सख्या किस 
आयार पट निश्चित की जाये । अध्डमू, विगत देयो मे ब्यववाब के आयार पर किस 
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प्रकार निर्वाचन क्षेत्र बनाये जायें तथा क्सि प्रद्मार मतदान बराया जाये, इत्यादि। 
इन कठिनाइयों के समराथान के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य हल क्रभी तक नहीं 
निकला है। 

निष्कर्ष उपरोक्त विवेचत के आधार पर हम वह सकते हैं कि व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व मे सैद्धान्तित्र तया व्यावहारिक दोनों प्रकार कौ कठिताइयाँ हैं और यही 
कारण है कि यह सिद्धान्त अभी तक लोकप्रिय नहीं हो पाया है । प्रो० लास्कों ने इस 
सम्बन्ध में लिखा है वि “व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त मे इतनो गम्भीर 
ब्रुटियाँ हैं कि यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणालों से क्सी प्रकार हरी श्रेष्ठ नहीं 
है ५”४ हेनरी मेषो ने दोता भरकार के प्रतिनिधित्वों को तुलना करते हुए लिखा है कि, 
* हितों का प्रतिनिधित्व नागरिकों के मतमेदों पर जोर देकर उन्हे विभाजित करता 
है, जबकि क्षेत्रोय अथवा प्रादेशिक आधार पर प्रतिनिधित्व उनको संगठित करता 
है ।"* प्रो० एस्मीन के शब्दों मे “श्यावसायिक प्रतिनिधित्व एक धोसा तथा एक 
गलत सिद्धान्त है जो सधर्ष सन्देह और अराजस्ता तक को जन्म देगा।!३ 

आइशं अतिनिदित्व के लिए आवश्यक दर्ते 

आदर प्रतिनिधित्व बे लिए निम्नलिखित शर्तों का हाना आवश्यक है 

() सभी वयस्का वो बिना किसो भेदसाव के मताधिकार श्राप्त होना 
चाहिए। 

(2) प्रतिनिधियों वा चुनाव प्रत्यक्ष रुप से होना चाहिए । 

(3) प्रतिनिधियों का निव्रचचित गुप्त सतदान प्रणातों ने अनुसार होना 
चाहिए । 

(4) अल्पसह्यकों को उचित प्रतिनिधितद प्राप्त हावा चाहिए जिसमे उनके 
हितों की रक्षा हो सत्रे । 

(5) श्रतिनिधियों तथा मतदाताओं वे बीच निकट सम्बन्ध होना चाहिए | 

(6) चुनाव ह्वतत्त्र तथा निष्पक्ष होने चाहिए + 


व. * 6 ज्ञागढक्ञांट ० सिाएएजाउ। वश्छाठलाए३धण्त 735 गएलोी 5९095 
९ 076556$ 4$ [0 छाड॑प्ट ॥ ॥॥2, ॥ ज्ञा३, एलांटा लाएणाब कष्फाए- 
इशा।ववणा "-- [8६४३ 

2. “एव्काछ्लावधण जी ताटाचआ5$ वारतल धार सापरटव5, 50६55७8 फैला 
एलिशाएल$ चिट लललाणा 00 3 लक्वांणावां 0458 0965 7 

-गा 8 84४9०. 

3. फृपच्रणागववों क्‍च्छा५लताजाता ॥8 छ. ॥[७॥७०७ 270. 886. छ्ाग्रणए6 

गाली ४004 ९33 00 आणटूड्रॉच5, ०णरा्ित्रणा घ0 ९१ट॥ बावाणाओ, 


न्--घ्श्ष्म्थंड, 
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(7) प्रथक निवर्चित प्रणाती देश के लिए घातक होती है, अत सुक्त 


निर्वाचन भ्रणाली अपतायो जानी चाहिए । 


(8) उपन-चुनादो की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए | 
(9) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त 


वो अपनाया जाये । 


(!0) उम्मीदवार तथा मतदाता दोनों को सबुचित तथा दनलीय हितों के 


स्थान पर राष्ट्रीम हितों को प्रमुखता देनी चाहिए । 


7 


अम्पास के प्रसन 


सार्लजनिब' धगस्वा धताधिबार का अर्थ एवं उपयोगिता स्पष्ट कीजिए | 
स्थर्दंजनिक वयस्क मताधिकार के अर्य की स्प्रप्ट कीजिए तथा उसके पक्ष और 
विपक्ष मे तर्क दीजिए । 
अल्पसम्पक प्रतिनिधित्व के प्रभुख साधनों की सक्षेतर मे स्पास्या कीजिए । 
(राजस्थान विश्व०, 978) 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का परीक्षण कीजिए तथा इसके गुण और 
दोष बताइए । 
(राजस्थान विश्व०, 976) 
अत्पसख्यवों वो प्रतिनिधित्व देने की विभिन्न प्रणालियों का वर्णव कीजिए । 
(राजस्थान विश्व०, 973) 
अन्पसस्यकी को प्रतिरिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से एकल सक्रमणीय मत 
प्रणाती तथा सूची प्रणात्ञी का मृल्याकत कीजिए 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ते क्या दात्पयं है ? किन आधारों पर इस सिद्धान्त 
की आलोचना की जाती है ? 
निम्नलिखित पर सक्षेप्र भे टिप्पणियाँ लिखिए 
(व) सच्चित सत श्रणाली, (व) सीमित मत प्रणाली, (ए) द्वितोप मत पत्र 
प्रणाली, (ध) एथक निर्वाचन प्रणाल्री । 
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राजनीति विज्ञान को मुख्य अवधारणाएँ 
[8450 ९८0४८४ए7$ 0४ ?700)राएढक, 5एफऋरए४८5] 





“शक्ति के बिना सत्ता अप्रभावशील होती है। बिना सता के शक्ति 
प्रभुव्व स्यापित कर सकती है किन्तु वह अस्यायोदृत रहतो हैं । यह कार्प 
राजनौति के माध्यम से विनियमित क्या जाता है तवा इसके परिणाम- 
स्वरुप सत्ता ओर शक्ति में एकोकरण स्वापित हो जाता है।” 

+-एम जी स्मिय 





राजतीति विज्ञान के भ्रध्ययत के प्रारम्भिक काल में विचारकों ने जित 
धारणाआ को अपने विश्वेष। का आधार बनण्या था उनकी प्रहति आध्यात्मिक, 
अमू्त एंव कल्पतात्मक अधिक थी । इसके अतिरिक्त उसके सस्थागत अध्ययन को 
भी पर्याप्त महत्त्व दिया गया था किन्तु जब से राजनीति विज्ञात के अध्ययन में 
मानवीप व्यवहार के अस्ययन को महत्त्व दिया जाने लगा है तब से इसके साथ अनेक 
नवीत धारणाएँ समस्वित हो गई हैं। शक्ति प्रभाव सत्ता तथा औविध्यता आदि 
विभिन्न घारणाएँ आधुनिब काल की देन है। वर्तमान संपय म॑ राजनीति एक 
स्यवस्था का रूप धारण कर चुकी है। राजनीतिक प्रक्रियाओं पर समाज के विभिन्न 


वर्गों का जो प्रभाव पड़ता है. उस्ते आज अधिक से अधिक महत्त्व प्रदान किया जाने 
लगा है। 


राजनीति विज्ञान मे शक्ति को अवधारणा 
(प#6 ढ०्मव्ल्कूधू न ९०७०) 

राजनीति विज्ञान म॑ शक्ति' कोई सर्वया नवीन तत्त्व नहीं है । प्राधीन काल 
से लेबर आज तक राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीति में शक्ति तत्त्व वी प्रमुखेता 
एव प्रभाव को स्वीकार क्या जाता रहा है। उनके अनुसार यही वह प्रमुख तत्त्व है 
जो राजब्यवस्था को प्रभाविद करता है तथा मनृप्य वे सावजनिक व्यवहार का 
निर्माण करता है। एस० एस० अलमर [5 $ एफ़ाध्म) के क्यवानुसार, “समों 
सामानिक विज्ञानों मे शक्ति श्ये घारणा से इतना सम्बन्धित कोई भी नहों है जितना 
कि राजनीति विज्ञान हूँ। अरस्तू से लेकर आज तक के राजनीतिक लेखकों को 
दिपय-वस्तु का विश्लेषण करने पर यह नि सम्देह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति इसमे 
एक केलोद ध(रणः रही, जिफके सहरे र[|जनोति दिल्लान रो स्पष्ट करने ढा प्रणा् 


कह ] 


किया गया” थी द्वाटशित्त मे अनुसार रावविश्ाव केबत् शम्पो पा जिष्ट 
सह्याओं साज का ही अध्ययन नहीं है डपिलु शक्ति को समस्या के अत्त्वत तभी 
जमुदाएँ को गवेषणा है (। देशर का कहता हैं कि ायब्राति शक्ति ते अपृषरतीय 
है (० करलिम राजनीति का झक्ति वा विज्ञान यानत है जरकि मणेन्‍्शे ने शक्ति को 
शमनीति वी देस्ट्रीय धयरणा हे रूप में स्वीफार किया है. यट्रेश्ट रात 'पाक्ति हो 
हममाज विज्ञाव की मूलभुत अवधारणा सालते हैं” 
भ्रक्ति का अर्य एवं ध्पात्या 

ओज राजनीनिशा्पी इस बात एर तो प्राव सहमत हैं! गये है कि शक्ति कौ 
प्रक्रिया समस्त राजतीतिक प्रेज्ियां वे लिए प्रदुे सप्य हे विन्‍्दु फिर भी दे शक्ति 
को साप्राव्य वरिषापा के सस्बन्ध में अभी तर सहमत तही हो सके हैं । राड! बहुत 
(हटा ह 0) भा पत है नि शक्ति के अध्ययन की प्रमुख रूदिनाई यह है 
इसके अनेक अर्थ होते हैं। 

विभिन्न जिडानो मं शक्ति की विभिश्न परिभाणएँ दो है जिनम्र से बुष्ठ प्रभु 
दरिभावाएँ विम्तेलिखित हैं 

मंगाइवर के शप्रो म “शक्ति में हमारा अभिप्नाय व्यक्तियों था स्मवहार 
हो नियस्त्रित करमे विवियर्ित करते था विरशित करने की क्षमता से है।" 

रादई बार्पारेड के परुयार “शक्ति इस-प्रयोग शो शोग्यर! है जे हि शशशा 
बाहविर प्रयोग 

झूपूदित वा कटटना हि. “सगध्ति अम्तक्रियाओों हो स्यचस्या के पोछे निहित 
हत्त को शक्ति समझना चाहिए।” 

आर्षेल्यों मानते हैं कि “रर्धक्त में बह प्रस्येश बल्तु सम्मिलित है जि दवा 
अनृष्य के झूपर विषर्दण स्वोपित किया आता है एवं बढाये रा जाता है ९” 

राबट डहल के अनुसार “शक्ति तोगों रे शोद पारसएरिश सम्बा्धों को ऐसपो 
दिशेद स्थिति का सास है जिसते एड पक्ष दुसरे पक्ष को प्रभावित दरके उससे ऐसे 
इपम करवा लेंठा है जिर्हें बहू अन्धया वहीं करता ।” 

सिसबेल, रोवे (१०४८) तथा हरब् साइमत राडर्ट इहत की तप्ह ही धरक्ति 
कत प्रभाव 4६ परयिदात्ती तथा झप माहद हैं। इसरे अदुघार, "प्रछाव्र का भ्रयोग 
इरते समय स्वफ को अपेक्षा दूसरों वो नोतियो को प्रभावित हिया जाता है।” दस 
प्रक्रिया मे प्रभावक एव प्रभाव वे बीच प्रति्ठ घावस्ध रहता है। 





].. 06 2॥ ४४ 5005 $06॥065, 8098 45 0३६४४ 9058 (0८घश९7 ७ाधी 
ऐश (००0 ज॑ छएतश एसए ऐजाए ४0808. 0 आशा 5090. 
$७ ता तीर एती॥ाप्डों ७एाधाए+ पका! क्षतकहोट 70 (6. छञड़्दवा प््पाव 
बा० 4ैए०ए्रण कद एजल्‍स कर ऐ2- व्थबावर्य ६णाव्झा बच्एावरे कल, 
बल ट8 ॥0. ११७७॥ $०॥5 77७6 ६१०६४ ”--5 8 एक 
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कैटलित (5 £ 6 (०0४०) शक्ति को राजनीति क्ञा आधारभूत लक्ष्य 
नहीं मानता | उसके अनुसार, “शक्ति एक सामान्य प्रयुत्ति है। एक सम्भावना 
के रुप मे यह व्यक्ति द्वारा नियस्त्रण एवं अपने सकलल्‍्प को क्रियान्वित करने परे 
स्वतस्त होने की वर्तमान गोग्यता है ।" 

गोल्डहैमर तया शिल्स (050०000707 270 5॥]5) के शब्दों में “एक 
श्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना क्लि वह अपने लक्ष्यों के अनु- 
रुप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है।” 

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पप्ट है क्ि विभिन्न विचारवो ने शक्ति को व्यक्तियों 
के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णायक तत्त्व माना है। एक व्यक्ति की शक्ति इस बात 
पर तिर्भर बरती है कि दुसरे व्यक्तियों द्वारा उसे कितनी मान्यता दीगई। जब 
शक्तिमिस्पप्त व्यक्ति अन्य घोगो पर प्रभाव डालता है तो वह अवेक साधन अपनाता 
है। शक्तिधारी व्यक्ति के काप॑ के प्रति दूसरे लोगो की प्रतिक्रिया होती है और वे इस 
प्रतिक्रिया के द्वारा शक्ति के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं । 

वस्तुत जब तक मानवीय सम्बन्ध अपने स्पप्ट रूप में सामन नहीं आते, शक्ति 
को सही रुप से नहीं समझा जा सकता । 

मंझाइवर ने ठीक ही कहा है कि, “शक्ति एक बहुपक्षीय तत्त्व है। यह अपने 
अनेक रुपों मे तथा विभिन्न अभिव्यक्तियों मे पृथ्वो पर होते वालो तथा समस्त सृष्टि 
में घटने बातों घटनाओं के लिए एजेष्ट का कार्य करतो है ।” 

शक्ति के प्रकार- शक्ति के मापदण्डो के आधार पर शक्ति के निम्बलिखित 
प्रकार कहे जा सबते है 

(।) गोल्डहैमर तया शिल्स के अनुसार व्यक्ति द्वारा व्यवहार परिवर्तस 
के आधार पर शक्ति तीन प्रकार की होती है (कफ) घल, (ख) प्रभृत्व, तथा 
(ए) चातुय 

(2) मंक्स बेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति में विश्वास करते है और उसमे बह्‌ 
सत्ता की सना देत हैं । ओकित्यता के आशध्यार पर उत्हाने शक्ति के तीन रुप बताये 
हैं. कानूनी अथवा वैध्यातिक परम्परागत तथा करिश्मावादी 

(3) बायसंदेड ने शक्ति के चार प्रकार बताये हैं (क) दृश्य तथा अह्श्य 
शक्ति, (ख) दमनात्मक तथा अदमवात्मक भक्ति, ()) औषपचारिद तथा अनौपचारिक 
शक्ति तथा (घ) प्रयक्ष तथा अपत्यक्ष शक्ति 

(4) शक्ति सम्बस्धो वे आधार पर शक्ति के एक्पक्षीय द्विपक्षीय तथा बहु- 
पक्षीय रूप बह्दे जा सकते हैं । 

(5) केल्रीयकरण की इष्टि से शक्ति केन्द्रित, विक्रेन्धित अथवा दिखदी हुई 
हो सकती है । 

(6) क्षेत्रीयत्ता बे आधार पर वह अन्‍्तराप्ट्रीय राष्ट्रीय अबवा मूखण्ट विशेष 
से सस्वन्यित हो सकती है / 
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(7) प्रयाग एवं परिणाम वी झ्॑प्ट से शक्ति का स्वह्प इच्छित अयबा 
अनिर्छित कसी प्रतार का हो सकता है। 

(8) शक्ति दी माजा एवं प्रभाव की हृष्टि से राज्यों को महान ($0०्कुशा 
9०४९7), मध्यम तथा निम्न शक्तियाँ कहा जाता है । इस प्रकार शक्ति के जचेक रूप 
हो सकते हैं । 

औक्ति फा प्रषोष एव सीपाएँ 

शक्ति का प्रयोग अविचारपृषक तया स्वच्छर्दतापूवं व वहा किया जाता है। 
इसके प्रयोग का अपना ढेगे तथा मौमायें होती हैं । यहाँ हम शक्ति दे दमनात्मकर 
स्वरूप दर विचार कर रहे हैं । शक्ति का प्रयोग विशिन्न शास्तियो ($97०"/०४५) 
अथवा साधनों द्वारा क्या जाता हैं जैंसे पुरम्कार देना, दण्ड देना, आधिव लाभ देना 
या रोकना इत्यादि प्राचीत भारतीय शाजनीति में शक्तियों को साम, दाम, दण्ड, भेद 
की सजा दी गई थी । इस शत्तियों वी मात्रा एड प्रवाद देश, काल तथा सस्डति 
विशेष में! जनुमार परिवतित होते रहते हैं। शक्ति के प्रयोग में मूल्य तथा सक्ष्यों का 
भी काएी भद्दाव रहता है । किसी भी व्यक्ति एर शल्ति का प्रयोग करते समय पाई 
करना जेल भेजना जुर्मावा करता अपमान करना तथा अपदस्थीकण आदि मेंस 
कसी भी साथन को अपलाधा जा यबता है । जब कोई शक्ति अेसफ्ल हो जाती है. 
तो उप दूसरी शक्ति द्वारा पुन स्थापित क्या जाता है। पह आवश्यक नहीं हू कि 
शक्ति के भ्रयोग म हर वार सफ़्तता ही मिले | कभी-व्भो इसमें असप्लता भी मिल 
जाची है। 

शक्ति का प्रपाग संतमाने दग से नटो किया जा सबता है। उसके प्रयोग पर 
अनेक सीमाएं तथा प्रतियन्ध दोत है । इस सीमाओ का सम्बन्ध उस देश के इतिहास, 
वरम्पशनी, घर्मे, नैतिकता, स्वीकृति प्राप्त करते के तरीके विभिन्न समूहों के दबाव 
आएदि से होता है। इरानें अतिरिक्त शक्ति की सीग्राओं का सम्बन्ध रबय प्रयोगकर्ता के 
लक्ष्य, उसवे उद्दे श्यों, उसकी क्षमता, उसके सम्दत्यों तया उत्तरी कार्य-द्धतिं भादि 
से भो होता है । 

राजनीति विज्ञान मे ग्ाक्ति-दृष्टिकोण 

राअनीति विज्ञाग के अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करता 
है कि समाज से शक्ति शिसदे हाथ म है तथा उसका प्रयोग किस प्रशार मिया जा रहा 
है। इसी कारण राज्तीतिक तिचारदा ने ज्क्ति वी धारणा को स्पष्ट करने पर अपना 
प्यात अधिव केखित किया है। शक्ति दृष्टिकोण का एक स्पष्ट लान यह है कि इसरे 
द्वार दुसशे का प्रभाविद करने हारी तिया को पहचाना जा सता है। वर्तमान समय 
बज 2 ० 

बज शक्ति दृष्टिकोण इस विपय भी 
सम्पूधे व्यवस्था छरने में असमय रहा था! आज भी यह धारणा राजनीतिक अनु- 
इल्धान गे! छमरत बिययों को अपने झत्र से नही समेद पाती है। दसवा कारण यह डे 
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कि शक्ति महत्त्वपूर्ण तत्वों मसे केव्रल एक तत्त्व है। राजनीतिक जीवन में केवल 
शक्ति के लिए हो सघर्ष नहीं होता वरन्‌ इसके अतिरिक्त अन्य दिपय भी इसके 
भाय हैं। 
जाजे केटलिन तया हुेराल्ड डी० लामवेल (06ण६९ (॥76, सश्तगा0 
9 ]355७८॥) न राजनीति मे शक्ति-धारणा पर विस्तारपूर्वक ठया प्रभावशाली ढग 
से विचार व्यक्त किये हैं। अब शक्ति-धारणा को स्पष्ट रूप स समझने के लिए इन 
दोनो विचारकों के यिचारों का विवेचन आवश्यक है। 
जाजं बेटलित के विचार--जाजं केटलिन ने राजनीतिक जोदन के अध्ययन 
के लिए एक व्यवस्थित विचारधारा विकसित करने का प्रयास क्या है। उन्होंने 
शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्रायमित्र तन्‍्व माना है। उनके अनुसार प्रत्यक 
व्यक्ति मे अपनी इन्छाओ को पूरा करने को इच्छा हाती है । यह इच्छा उसद समस्त 
कार्यों का आयार होगी है। डेविड ईस्टन (0300 ॥४$6॥) के अनुसार, “अपनो 
इच्छा को पूर्ण करने को इच्छा प्रमुफ मनोवेज्ञानिक तब्य है जिसके आधार पर रोज- 
नौतिशास्त्र का विज्ञात निसित किया जा सकता है।” अपनी इच्छा का पूरा करन 
के लिए व्यक्ति द्वारा दूसरों की इच्छाओं को नियन्त्रित करना आवश्यक है जिससे 
विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं में सबष प्रारम्भ हो जाता है। यही शक्ति के लिए 
संघर्ष का मूल तत्त्व है| इस प्रकार शक्ति के लिए अध्ययन द्वारा इस व्यापक समस्या 
पर विचार क्या जाता है कि एक व्यक्ति या व्यक्त्मियृह दूसरों की इच्छाआ को 
किस प्रकार प्रभावित करता है । 
कैटलिन के अनुसार “यदि इच्छाओं के संघर्ष को राजनोति विज्ञान का 
आधार बसाया जाये तया उसी के आधार पर राजनीतिक विवारधाराएँ बनायी जायें 
तो राजनीति विज्ञान शरे शेष विषय-वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जायेगो ॥7 
सासदेल के विचार - शक्ति भम्बन्धों का दूसरा प्रमुख विचारक लासवेल है । 
इसकी मान्यता है कि राजतीतिक विज्ञात एक स्वायत्तशानी जनुशासत है। यह केदल 
व्यावहारिक मतोविज्ञान अथवा व्यावहारिक अर्यश्ाम्त्र नहो है। लासजेल ने राजनीति 
का अध्ययन केटलिन की अवेक्षा अधिक ब्यापत हृष्टि से किया है और इसलिए उसके 
विष्कध भी केटलिन से दुछ भिन प्रकार के हैं / 
लासजेल के विचारों का मुख्य केन्द्र यह था जि राजनीति विज्ञात म शक्ति 
एवं मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाय । अपने व्यापक अ्थ भे दाजनीतिक अनुसथान 
का उठे श्य इन दानों के बीच स्थित पारस्परिक निर्भरता का स्पष्ट करना है ॥ इसम 
यह देखना होता है कि हमार मृय शक्ति के प्रयोग एवं दितरण को कस प्रभावित 
करते हैं जौर ट्मारी स्थिति तया शक्ति क॒ ग्रयोए द्वारा शुच्यों का विवरण किस 
प्रकार किया जादा है। अरती पुस्तक सेन, क्‍य, बया ओर रुंसे प्राप्त करता है 
(५४४० 6८७5, ५॥०, १४/६७० 374 ]40%) में सासवेत ने यह स्प्रष् किया है कि 


राजनीति वियान का सम्उत्ध किस वस्तु में है ? उन्होंदे इस पुस्तक मे मुख्यव उसने 
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सफ्यतों का वर्णन किया है जिनके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर 
पहपते है उठ पर कायग रहते है और अपनी युरक्षा बाय तथा आदर को ग्राप्त दरें 
का प्रयास बहते है । पह पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था में शत्तिसम्पत अह्पसस्यव वे 
के गोगदान का अध्ययत करने तक ही सीमित है । इसके आधार पर हम साप्राजिक 
जौवन वे! अध्ययन के लिए कोई सामान्य स्परेसा नहीं बना सकते ) डेविड ईस्टन 
में ठीक ही बहा है कि, “बहू सस्पूर्ण राजनोतिक स्पदलस्‍्था को जाँच करते का साधन 
भहों है, बश्त्‌ एक हो साप्ताजिक अग उच्च वर्ष की नीति एवं विशेषताओं का 
विर्धरण करने का हो साध्यम है।” 

इस तरह तासवेस के मताटसार राजनीतिक विज्ञात की धम्यूण विपयस्‍्तु 
शक्ति के लिए रप्ण है और दाजनीतिक अतुसस्थान का मुल्य केस्द्र शक्ति ही है। 
अनेक विधाएकों ने लासदेल की इस धारणा को एक सकर्श विनारधारा पाना है। 
लासयेल ते अपनी एक अन्य पुस्तक 'शक्ति और पान (20४६८ ४09 $0029)) 
पे प्ृह्यो के वितरण को भी राजतीति विशान के अध्ययत मे पतमलित कर लिपा 
है । लैकित आलोचको के अतुमार लाखबेब का यह परिवर्तित टष्टकोण भी कुछ 
गलोवशनक नहीं हैं तपोकि राजनीति विज्ञान को पृत्य के विवरण भा अध्यपन मानने 
पर सम्पूर्ण समाज-पिज्ञाग को ओर सकेत ही जाता है न कि केवल राजनीति विशाने 
की और । 

सायवेल और केटकित के शक्ति हष्टिकोण के स्पष्ट लाभ होते हुए भौ दोतों 
ते राजनीतिक प्रकृति को समझते के लिए सन्‍्तोपणनक लाधार अस्तुत तेही किया है। 
भद्दी ठीआ है रि शक्ति राजनीतिक अनुसत्थान का मुख्ण विषय है परन्तु वह एफमाज 
दिपय नही है, जबकि यह दृष्टिकोण शक्ति के अलावा अन्य विसी तत्त्व को महत्त्व 
नही देता 

शक्ति को राजतीतिक विहान के अध्ययन का केख-बिस्यु मान सेने पर उसकी 
परिभाषा मे जड़ाँ एक और व्यापतता भा जाती है बहाँ दुतरी भोर अनिश्चितता भी 
आ थाती है। वरतुत शन्ति*सिद्धान्तों को सामाष्य ्शॉक्ति के स्थान पर राजनीतिश 
शक्ति को अपता आधार बनाता भाहिए। यदि शक्ति से सम्बन्धित विनारक शक्ति 
के सामान्य रूप और राजनीतिक शक्ति के बीस अत्वर म्पध्ट करते की ओर उदासी 
हे हैं पर व्यावहारिक बनुरु्यान के सपय उन्ह भक्ति के राजनीतिक पहलछू पर ही 
जोर देगा षड़ा। इस प्रकार शक्ति सम्बेस्धी धारणा ने राजनीरि के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण 
का किया है । इसदे राजनीति विज्नात के जेतृत्व झा अध्ययन करने के लिए नया 
आधार अल्लुत किया है । 


प्रभाव 
अ (ीब्वीबबआ०७) 
प्रणाद का अर्थ एवं भहृष्व -- प्रत्पेष स्ातवीय व्यवहार दूगरों पर कुछ प्रसाव 
डालता रहना है और कुछ तत्वों से प्रभावित होता रहता है। राजनीति विज्ञान को 
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एक मानदीय व्यवहार का अध्ययन होने के नाते प्रभावों के अध्ययन में भी रुचि 
रखनी होती है । राबर्ट डहल ने राजनीतिक विश्लेषण में शक्ति एवं प्रभाव को 
“केंद्रीय अवधारणा” ((८जाएव (णा८८ए/) माता है | यह राजनीतिक प्रभाव ही 
होता है जिसे राजनीतिज्ञ प्राप्त करते एवं अपना लक्ष्य बनादे हैं। कुछ लोग श्रभाव 
बसों स्‍्वय अयने लिए तया अन्य व्यक्ति उस नीति को प्रभावित करने के लिए एक 
साधन के रूप में प्रयोग म लाते है। प्रभाव स्वेच्छा पर आधारित है और इसका 
स्वरूप जदमनात्मक है । रोदे के अनुसार प्रभाव को स्वीकार करने के बाद दमन 
एवं शक्ति निरपेंक हो जाते हैं ।” यही कारण है कि प्रभाव को “प्रजातत्त्र का हृदय” 
माना जाता है| प्रजातन्त्र से ध्रमाव के बत पर ही अल्यमख्यक्र उच्च-वग राज- 
व्यवस्थाओं में नीति निर्धारण तथा प्रशासन आदि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
लासबेल न'्राय एय प्रभावक के अध्ययत को हो राजनीति का अध्ययन साना 
है! 

ज्ञेम्त मार्च (१30९5 # )ै०) न प्रभाव का महन्व बतात हुए लिखा है 
हि निर्णय लेते की प्रक्रिया के अध्ययत के लिए प्रमाव उसो प्रकार महत्त्वपूर्ण है 
जिस प्रकार गति के अध्ययत के लिए शक्ति है” मार्द ने प्रभाव” का कारण-काय 
सम्बन्धों के रूप मं परिभाषित किया है । डहल प्रभाव का “कर्ताओं के मत्य सम्बन्ध” 
की सन्ञा देता है । उसके अनुसार “प्रभाव एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमे एक कर्ता 
दूसरे कर्त्ताओं को वह ₹रने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह पहले नहीं करता” 

प्रभाव के प्रमुख प्रकार 

प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है परन्तु मुस्य रूप से इसके तोन प्रकार है 
() भौतिर प्रभाव (2) ब्यक्तिगत प्रभाद तथा (3) बौद्धिर प्रभाव। 

भौतिक प्रभाव वह होता है जो कि भौतिक मूल्यों पर आप्रारित रहता है । 
विभिन्न दवाव-समूहा द्वारा डाला जाने वाला प्रभाव बुछ्ठ-कुछ इसी प्रकार के प्रभाव 
का उदाहरण है। इस प्रसार के प्रभाव को प्राय प्रप्दाचार को सजा दी जाती है. 
परन्तु वह मान्यता ध्रामक है क्योकि अनेक ऐसे भौतिक ददाव हैं जो अ्रप्ट नहीं 
हाते परल्तु जब भौतिक दबाव को गैर कानूती उउ़ें श्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है 
तो वह घ्रध्टादार बन जाता है ॥ राजनीतिक क्षेत्र म भौतिक दवाव अयव्यवस्था एव 
राजव्यवस्था के बीच पुत्र दा काय करता है । 

डपत्तियत प्रभाव अतुभूतिया एवं भावनाओं पर निभर करता है। इस क्षेत्र में 
औरणा प्रमुख तत्व हाती है । इस प्रकार के प्रभाव व उतन ही रूप होत हैं जितने रूप 
अनुभूतियों एवं भावना के होते हैं। ब्यक्तियत प्रभाव के अन्तयत हम मित्र पत्नी, 
दुत्री, मात्रा आदि के सम्स्धों को ले सकते हैं | ये सभी जिस श्रकार प्रभावित होते 
हैं उसी प्रहार प्रमावित करते भी है । यदि प्रभावित करने बाला ब्यक्ति शक्तिवरान 
है ठो उसका प्रभाव वाजन्येतिक दृष्टि स दर्याप्त महन्वपूर्ग होगा । 

बोदिश प्रभाव व्यक्ति के ज्ञान एवं याग्यता पर आधारित हाता है। ज्ञान के 
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जितने रूप होते है. बह प्रभाद उसद हो प्रकारो में दिधाजित किया जा समता है। 
तकनौजों प्रभाव वैधानिक प्रभाव अरदि इसो प्रभाद के उदाहरण है । 
शक्ति एवं प्रभाव भे अन्तर 
शक्ति एवं प्रभाव में अत्तर दो समजते ते पूर्व यह आवश्व है कि प्रभाव रे 
सस्दस्ध में 'शक्ति हप्टितोण' एवं 'ध्रभाव-इप्टिरोश को समझ लिया जाये। 
गत्तिनष्टिकोण के अनुसार प्रभाव शक्ति का एक प्रकार होता है। इसे 
दृष्टिकोण को दो भागों से बाँदा जा सकता है. सापरान्य और विशिष्ट । 
सामान्य शप्टकोण शतति को व्यापक मातता है जवेहि विशिष्ट हष्टिकोण 
अक्ति के दो स्वरूप स्वौयार करता है. (4) दमतात्मत् तवा (2) अब्मवामक, जिसे 
प्रभाव कद्ठां जा सकता है। 
प्रभाव हष्टिशोन प्रभाव का धर्वव्याप्री मातता है। पहे हृष्टिकाण भी हों 
झगी से विभक्त किया जा सकता है. प्रथम, सामास्य इष्टिकोण के अनुसार प्रभाव 
एक व्यापक शब्द है जो दुतरो के व्यवहार परियतत को ग्रूनित करता है। राई 
डहूल एव रोबे इसी टप्टिकोण के सम्षक है। दूसरा इत्टिरोण विशिष्ट इप्टिकोण है 
जिसके अनुसार प्रभाव एवं शक्ति दोनों स्वतस्‍्त्र कारक हैं। इसके अनुभार व्यवहार 
परिवहित कशते वाले रत्तो को भक्ति अयवा प्रभार डुछ भी कहा जा सहता है। 
वरन्‍तु जहाँ तक प्रयोजत पुर व्यवहार परिवतित करने की पिध्चियों का अश्त है, बोवों 
अक्ग-अपग है । इन दोरो का अन्तर अत्याल महत्त्वपूर्ण है। केटलित शक्ति को सफत 
विवश्कण के रूप में देखते है जररि प्रभाव को बह मानसिक तिमरस्मण भानता है। 
गह अगफ्ल शक्ति को शक्ति नहीं मानता और उसका कहना है कि ज्ञाव तिपल्‍्तथण 
नही होता । बापसंडेट ने प्रभाव को अनुनेबात्मक माठा है। मनुण्य प्रभाव के समक्ष 
स्वेच्छाएूवक समपित होता है. बर्वकि शक्ति स्प्षण करफ़ी है। प्रभाव को शक्ति वी 
आवश्यकता नद्ठी होतो और शक्ति बिना प्रभाव ने रह सरती है सित्तु राजनीतिक 
जगसतों ये यह दोदो म्िश्वित रहते है। अभाव को भी घक्ति होती है और शक्ति का 
भरी भरशाव होता है. यथपि दोनो के लक्ष्य, साधन धथा दिशाओ ये बद होता है। 
उपरोक्त विवरण के आधार पर भक्ति एव प्रभाव भे तिम्नलित्तित सम्रानतायें 
एवं जस्माततायें इप्टिग्रोचर होती है 
अधमानताएँ-- () शक्ति दानाताव एवं आथरकारों हाती है। जद शक्ति 
कय प्रयोग किया जाता है त्तो इससे श्रभाषित होते वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूह के 
पाप इसे स्वीकार करने दे अतिरित अन्य कोई विकल्प नहीं हाता ! इसके विपरीत 
प्रभाव अनुनयफ्पव, स्वेच्छापुवेक एवं मनोवैज्ञानिक हाता है। इससे प्रमावित होते 
जे व्यक्ति लबवा व्यक्तिसपरृ के दाम दस दारन वें सलाद मं सदैव अनेक 
विकन्प दह़ते है । 
(2) शक्ति का पक इस फतवा दक्धियारक की. इुकठा पर लियेर करही 


[ 525 


है। परन्तु प्रभाव सम्बन्धात्मर होता है और उसकी सफ़्लता भ्रभावित व्यक्ति की 
राहुमति पर तिर्भर करती है । 

(3) शक्ति अप्रजातन्त्रात्मक है। वह प्रतिशक्ति (00ए(श ऐए0ज8) वो 
थआमन्त्रित करती है तथा भय पर आधारित रहती है। प्रभाव प्रजातन्त्रात्मक है । 
उसका पालन वैचारिक समानताओ एंव पूल्यों की समरूषता के कारण होता है । 

(4) शक्ति पर अनेक सीसाएँ लग्री रहती हैं। उसे कभी भी पृर्णरूप से 
श्रयोग में नही लाया जा सकता । इसके साथ ही उसका स्वेच्छापूवंक पालन भी तभी 
तक किया जाता है जब तक कि प्रभाव रहता है। प्रभाव के' अभाव में शक्ति के 
दुबंल होते ही उसका अनुपालन भी समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत प्रभाव को 
शक्ति असीम होती है और रू बार प्रमात्र श्राप्त बर लेने के पश्चात्‌ उसका पूर्ण 
लाम उठाया जा सकता है। प्रभाव प्राप्त बर लेने के पश्चात्‌ शक्ति अनावश्यव हू 
जाती है । 

(5) शक्ति का प्रयोग निश्चित, सीमित तथा विशेष रूप से ही कियाजा 
सकता है और उसके प्रयोग करने वाले का स्वष्प निश्चित होता है जबकि प्रभाव 
प्राय थ्यक्तितत्त अमु्तें तथा अस्पष्ट होता है। 

समावताएँ- उपयुक्त असमानताओं के हाते हुए शक्ति एवं प्रभाव दोनों 
हृष्टिकोणों मे छुछ समानताएँ भौ पायी जाती हैं । ये समानताएँ निम्नलिखित हैं 

(।) ब्रचाश तथा बाराज वे अनुसार दोनों धारणाएँ बौद्धिक एवं सम्बन्धात्मक' 
हैं तया एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति 
प्रभाव उत्पन्न करती है। 

(2) दोनो ओऔवित्यपूर्ण हो जाने वे पश्चात्‌ प्रभावशाली होती हैं। 

(3) दोनो को एवं दूसरे बी आवश्यकता रहती है। दोनों के एंक दूसरे से 
इतने सम्बन्ध हैं वि वई बार तो यह जानना भी कठित हो जाता है कि व्यक्ति के 
व्यवहार में परिवर्तत शक्ति वे कारण हुआ है अथवा प्रभाव के कारण । प्रभाव एवं 
शक्ति वा एक साथ कुशल प्रयोग कोई अच्छा राजनेढ़ा ही कर सकता है । 

इस प्रकार स्पप्ट है शि प्रभाव एवं शक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वतस्भ, 
मध्यवर्ती अथवा आश्रित कारक हो जाते हैं । 

सत्ता एव ओचित्यपूर्णता 
(4ण्क्रण्साज 3ण्त ॥.ल्‍टड पत्म३०१) 

सत्ता का अर्थ-सत्ता को राजव्यवस्था सपी शरोर की आत्मा बहा जाता 
है। बह विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं, जैसे शक्ति, प्रभाव, नेतृत्त आदि का मूल 
उपकरण है। सत्ता वे माध्यम से ही समम्वय, निश्चय निर्माण ([20५०॥ एड) 
प्दमोपान, अनुशासन, भ्रत्यायोजन आदे थ्क्रियायें सम्भव होती हैं । सत्ता औपचारिक 
ठया अतोचारिक दोनों प्रसार के साउतां में महत्त्ववू्य होती हैँ इसकी मवद्देलना 
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नहीं वो जा सन्‍ती । इतना होने प्र भी गता वे सम्बन्ध ये पिप्त भिन्न विचार 
आाराएँ पाद्दी जाती है । विभिन्न विड्धानो ने इसे मरिप्नवश्न प्रशार से परिगपित किया 
है। बु यृध्य परिभाषाएँ इस प्रशार है 

सोवे गे अनुसार, “सत्ता व्यक्तियों दृप ध्यक्ति सतुहों को हमारे रामवीतिक 
फिजेयो के निर्माण तब एजरोलिक व्यवहार को प्रभावित करते का अधिफार है।” 

बोच (#टवणे) ने अनेमार, “दूसरे के कार्य निश्पादद को परशादित या 
रिवेशित करने के ओविस्यपूर् अव्रिवार को सता कहते है।” 

गनेस्को वी एक रिपोर्ट के अनुसार “'कत्ता डह शनि है शो हि रबौकृते, 
सम्मानित, जात एवं ओचिश्यपूर्ण हो" 

डेश्यूज मेटिटन रे शब्श!ं मे, "हम 'मता' नेतृत्व एव आदेश देते, दूं के 
ड्ार सुने जाते एज आज्ापालत के अधिकार को कहेंगे ९! 

चायसंटेट दे अतुयार “सत्ता शक्ति के प्रयोग का सक्यात्मर अधिकार है; 
हवप्र शक्ति नहीं।" 

उपरेक्त परिषापाज नें आधार पर जो दिलर्प सिततत्ा है उोकं अनुभार 
सरलता, सामात्य स्वोकृति के माय शक्ति के प्रयोग को कहा माता है। बढ़ शक्ति की 
तरह, कि्छू शाम्तियों [$400/0॥) द्वारा नहीं, बल्कि उविव होने वे कारण, दूसरों 
को अपने अनुबूल प्रभाशित करने क। साधन है। इसरो वास्तविक आधार अधोदस्य 
सही वरन्‌ अधीरस्थों द्वारा उतरी सहमति होती है । 

मौख्दि्यता का मर्व - राजवीतिव दिदस एवं सभ्यता की प्रगति के ध्षापन 
साथ दमतात्मक शक्ति का कयोग कम होता जा रहा है और अब जहाँ की भी 
अपवादायहप इसरा प्रयोध किया जाता है, उसके पोड़े जतेसमर्यन रहता है। इस 
बतमपगड़ अथदा सहमति को औडित्यपृर्णक हा जाता है । 

औदियपरर्णदा एक विशेष विध्वार या नियम (0॥0//८) है जो एसी विशेष, 
व्यक्ति द्वाप रमेनीतिर पद ते प्रष्टूण करते अयया विशेष था हामाव्य वरिस्थितियों मे 
एव व्यक्ति या सूद के द्वार शक्ति के प्रयोग वा अवसर इस आयार पर देता है कि 
जवता झा उतर बहुत कम माय बह वोरार करता है. दि उनाए अधिकारी सत्ता 
प्रदाक रे ने सामान्य स्दीडठ विदमों एवं विधियों पर आदारित है । इसे भौचित्तता 
डा महावपूर्णे स्थान है क्योहि औविलता भ्राप्त होते के परया३ मत, दपत बादि 
है प्रयोग कौ अधिक आवश्यकवा नहीं रहतो और जहां तक इसका प्शेण किया 
आग है यह मान्य होश है! अशत्रीज रास्हार को ऑविक्पूर्यता की सर्वाधिक 
आवश्यकता रहती है) 

झक्ति एव पत्त भें सम्बन्ध 

शजनीतिक साउनो मे शक्ति एव सता महत्वपूर्ण हादाव होता है। 

शक्ति बशकिसे, मदूदी ता भौलिई किसतेयों के परविरोत हे बार बुद ररउन्‍ज कार 
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करने वी क्षमता वा नाम है और मत्ता विशेष प्रकार के वायंकारी कदम उठाने का 
अधिकार है। सत्ता का विशिष्ट परिस्थितियों बे सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है। 
इसके बिना शक्ति अमस्थायीह़त, असाधनात्मर एवं परिस्थितिजन्य तथा! अनिश्चित 
होती है । सत्ता सश्यायीईन (7750(90079॥2८१) होती है और इसलिए अपने क्षेत्र 
एव प्रकृति से निश्चित होती है । भत्ता का गलत प्रयोग बरने पर भी वह वाध्यकारी 
होती है। सत्ता वी बाध्यता दे पीछे शक्ति होती है परन्तु जब कभी दमनात्मव 
शक्तियों वा प्रयोग क्या जाता है तो वहाँ सत्ता नही रहती। फ्रि भी साथन्‍्य अथवा 
विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सत्ता को अमफ्ल होने से बचाने के लिए उसे शक्ति 
(अदमनांत्यत) से जोड दिया जाता है । इस प्रकार राजनीतिक संगठनों में शक्ति एवं 
सत्ता का संयोजन पाया जाता है । एस जी रिमय ने वहा है कि “शक्ति के बिना 
सत्ता अप्रभावशील होती है । बिना सत्ता के शक्षित प्रमुत्व स्यापित कर सकतो है 
परन्तु बह असस्यायीरृूत (७४ ॥50७॥०॥३।) रहतो है। यह कार्य राजनीति के 
माध्यम से पूरा किया जाता है जिसके परिणाप्तत्वरूप सत्ता एवं शक्षित में एकोकरण 
स्थापित हो जाता है ।” इतना होने पर भी मत्ता एवं शक्ति दो स्वतत्त्र मूल्य हैं । 
हमे ऐसे अनेक उद्याहरण मिलते हैं कि वरिष्ठ व्यक्तियों के पास केवल ध्षत्ता है और 
अधीनस्यों के पास शक्ति । इन दोनो म उचित सन्तुलन स्थापित करता राजनीति की 
एवं शाश्वत ग़मस्था है जिसे सफत मैतृत्व द्वारा सुलभाया जाता है। 


सत्ता एव औचित्यता मे सम्बन्ध 

औचित्यप्ूर्णता एव सत्ता वे धनिष्ठ सम्बन्ध का विवेचन मंजस बेबर द्वारा 
किया गया है। सत्ता प्रभाव का अयधिक बुशल रूप है और कोई भी राजनेता 
अपने प्रभाव को औवित्यपूर्णता रे माध्यम से ही सत्ता में परिकित करते कर प्रयास 
बरता है | दमनात्मक शक्ति की अपेक्षा औचित्यपूर्ण सता ने केवल अधिक स्थायी ही 
होतो है बल्कि वह कम से कस रॉजसोतित साधनों बे होते हुए भी शासक को 
शासन बरने वे योग्य बनाती हे । यही कारण है कि औचित्यपूर्णदा विहोद सैनिक 
शाभन कभी स्थायी नहीं हो पाते । धजातन्धीय व्यवस्थाओं को औचित्यपूर्णता की 
स्देसे अधिक आवश्यकता रहनी है क्योकि प्रजातन्त्र को जनता वी इच्छा के विद्द्ध 
थोपा नही जा सझृता | यदि एक विशाल समुदाय भी प्रजातन्त्र का विरोध करता है 
तो भी प्रजातस्त्र के भावी जोवन को खतरा ऐंद्रा हो जाता है । यही कारण है कि 
विभिन्न शजनीतिक व्यवस्थायें सपय-ममय पर औचित्यता प्राप्त करने का प्रयास 
करती रहती हैं। औदित्यपूर्णता के कारण ही कभी-कभी प्रजातम्त्र में भी पदानुक्रम, 
नौकरणाही, सेनिक एवं पुलिय सगठला अथवा दमनात्मक प्रयोगों व सत्ताधारियों के 
विशेषाधिकारो को जनता द्वारा स्वीकार उर लिया जाता है। इस प्रकार औचित्यता 
के अभाव से सत्ता अप्रभ्नावशोल होती है । 
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का के पा कफ #5 


अम्यात्त के भश्न 


राजनीति विद्वात ते सादे भें भक्ति अवपारणा का परीक्षण बोौडिए । 

अक्ति एव प्रभाव हे अन्तर को स्पष्ट कोडिए ? 

शक्ति से वा ताले है ?े इसका प्रधाज छुद्द त्ता से अन्तर मपष्ट कोझिएू । 
अक्ति एव प्रभात हे प्रमुख प्रवाों को सपवादए 3 

चून्ति, पत्ता तथा जौचियता ते अर्द एवं प्रारस्परिर सम्बन्धी री विदेवना 


बौहिए । (राजस्घान डिघब०, 928) 
अक्ति को नवप्रारा को स्पष्ट बोजिए | इसकर प्रभाव, बज ठया सत्ता से कप 
सलरे किया शाता है २ (राजस्थान डिख््०, 3976) 


दस दृष्टिकोण ता परीक्षप कीजिए हि शक्ति प्रमाव वे क्रिशन्वन को रवि 
है । इस छन्द्म में दल प्रवर्तों धम्राद तया बनुनरी प्रभाई के अलर शो छाप्ट 
शीडिए । 
आए इस हष्ियों से सहमत हैं अबबी अयहमत हि सबसीति एर खक्ति प्रमा- 
जार्थक है । अपने मत दे सम्यंत्र म तके दोजिए | 

(टअस्थान बिश्व०, !977) 
शब्तीति विजञांत मे शस्कि ते' हष्टिकाण को समीक्षा मत डिजचगा कौमिए। 
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राजनोतिक व्यवस्था की अवधारणा 
[ एछजडटध्शाः 08 720./77087. $४8४755॥ ) 





“राजनीतिक व्यवस्या को अवधारणा अधिकाधिक लोकप्रिय होती 
जा रही है क्योंकि यह कसी सो समाज के राजनीतिक कार्य-कलापों के 
सम्पूर्ण कार्य-क्षेत्र को ओर हपारा ध्यान आकर्षित करतो है ॥"४7 

-- आमण्ड एवं पावेल 





पिछले कुछ वर्षों से राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र मे एक बौद्धिक भास्ति- 
मी आ गई है। वर्तझान समय में राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल राज्य तथा 
शासन तक ही सीमित नही है, वरन्‌ इसके अन्तर्गत उन सब तत्त्वो, सगठनो, समुदायों 
आदि का अध्ययन किया जाता है जो समय-समय पर व्यक्तियों वे राजनीतिक जीवन 
तथा देश की राजनीति को प्रभावित बरते रहते है। इन सभी तत्त्वो को सामूहिक 
रूप से * राजनीतिक वुपवस्या ' बहा जाता है। शासन भी इस सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था का एक अग सात्र है। अब वर्तमात समय में हिसी भी देश के सम्पूर्ण राज 
नीतिक जीवन का अध्ययन वरने की हृ्टि से महत्त्वपूर्ण तत्व राजनीतिक व्यवस्था 


ही है। 


राजनोतिक व्यवस्था की मवधारणा 

(0००००७६ ण॑ एगाशंट्ग 59800) 
अर्थ एवं ड्यादया--विसी भी व्यवस्था वी मूत इकाई अन्त क्रिया (एाहा- 
2007) है । वह व्यवस्था वे सदस्यों के जब वे व्यवस्था के सदस्य के रूप में कार्य 
करते हैं, व्यवहार से उत्पन होती है। अव जब बुछ निश्चित नियमों के आधार पर 
ये ज्ियायें समाज में ध्यक्तियो के पारस्परिक सम्वन्धों का एक सेद बन जाती हैं, तो 
वे व्यवस्था कहलाती हैं । व्यवस्था! शब्द बहुत व्यापक है और उससे सभी प्रकार की 





।.प्गाढ €एणा०९०६ ता * एज 59597 क35 उत्पुणात्प रात रएाएटाए५ 
एल्व्य05९ ६. वैजच्टा5 उतत्वाणा (0. एल शाज्षाल. 500७८ ण॑ फएणाप्त्व 
बलाश(त6$ जाया 8 5०टटाए, उल्डुआवी८५5४ ० ध्धाशर ॥. शैट 5026७ 
$७छी ३८॥श॥६$ क9| ऐट ]0द्ञाटपए ""-#]7०व्जते 8: ऐ०७ल) ३ (979- 
गगतर कगी।त, 4॑ 9ललकलग 4]क्राण्ग्क, 9. 47 

राज के मूच्त सि०, 34 
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औपचारिए तथा थतौषयारिब प्रत्ियाये जल्त त्रियायें बाय, मृत्य, आचार आदि 
आ जाते हैं। इस हप्टि स राजनीतिक व्यवस्था सावजनित जीवन ये भाग सेने वाले 
व्यक्तियों की राजनीतिक अन्त क्ियाओ वी समग्र दकाई या व्यवस्था है। टूसरे अब्दों 
मे एव. राजनीतिक व्यवस्था ना निर्माण उसे व्यक्तियों वी जियाओ द्वारा होता है जो 
समाज के लिए नीति के पिर्माण तथा उसके कियाखन ते विसी प्रकार सम्बद्ध द्वो 
राजतीलिव व्यवस्था कसी न सिसी रूप मे सदंब प्रायों जाती हैं । डेविड ईस्टस 
के अनुसार, “राजतोतिक ध्यपर्ुषा उन अम्त क्रियाओं का सलाम है जिनके साम्यम से 
जमा के लिए मूल्यों का अधिकारपुर्वेक वितटण किया जाता है [” ड़ 
शजज्यवाथा समाज ब्यवाया की ही एक उप व्यवस्था है। रबग राश- 
ग्यवस्था में भी अनेक उप-ध्यवस्थाणे होती है । दटटन ने लिखा है वि "मे समूहों और 
सगदनों की भात्तरिक राजनोतिक स्यवस्थाओं को तह-राजतीतिक व्मवत्याय कहूँगा 
और राजनीतिक व्यवस्था को अवधारणा को, विस्तेषण किये जाते बाते समाज़ में 
प्माहित राननोतिक जीदन को तर्वाधिक सपावेशों इकाई के लिए बुरक्षित रूपा 38 
पिनोंक और ट्मिए ते इस सम्बन्ध में लिखा हैकि राज्य राजगोतिग 
ध्यवस्था या राजतस्त्र का हो एक रुप है। राजनीतिक व्यदस्पा समाज का एक हर 
दा उसपर एक रामृह है । इसमे एक निरदिष्ट सपानके एमी सदस्य सक्तिलित होते 
हैं परुणु उसके सभी पारएपरिक पस्बस्ध अथवा उनके आचरण को तिय्रमित करने 
वाले शो सूल्य इसमे सम्मिलित नहीं होते ।”! 
आमण्ड तया हॉलर्मस के क्षतुभार, “राजनीतिक व्यवस्था समाज में बेध 
अवस्था बनाएं रखने अथवा उसमे परिवतंत सकने वालो पड़लि है ए५ 
रागधीतिक व्णबाभां के तोन पहलू -- राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न खिदणो 
के दादा विभिक्ष अरूट से परिभाषित जिया गया है। इन परिभाषाओं से इुएवे' तोन 
मुष्य पहन स्पष्ट होते हैं 
(॥) व्यायक्षयत शारीरिक दक्ष का प्रयोए- सभी रुझानों मे राजनीलिक 
व्यवस्था न्यायशागत शारीरिक दमन दे प्रपोष वे शाप छुड़ो हुई होगी है। राजनीतिक 
व्ययस्पा में व्यापपूर्ण प्रतियन्‍्धो, दण्ड देते कीअधिकारपूण शक्ति, लागु करने की 
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शक्ति तथा बाध्य करने की शक्ति आदि सम्मितित है । इसका तात्ययं यह नही है कि 
राजनीतिक व्यवस्था का सम्बन्ध केवल शक्ति, हिंसा अथवा दमन से ही है बल्कि 
इसका मतलब केवल यही है कि दवाव अबवा दमन के साथ इसका सम्बन्धित होता 
इसका एक विशिष्ट गुण है । 
(2) अगों की पारस्परिक निर्भरता राजनीतिक व्यवस्था मं अगो की 
[7रस्परिक निभरता पायी जाती है। पारस्परिक निर्भरता से तातपयं यह है कि जब 
क्सी व्यवस्था म किसी जग के गुणा म परिवर्तेत होता है तो उस परिवर्तत से अन्य 
सभी अग अर्थात्‌ साप्पूर्ण व्यवस्था प्रभावित हाती है । 
(3) सीमा का विचार (४०४०० ०६ 8007037)) - राजनीतिक व्यवस्था 
की अवधारणा का तीसरा पहलू इसकी सीमा का विचार है। भ्रत्येक राजनीतिक 
व्यवस्था की वुछ निश्चित सीमायें होती हैं, इन सीमाओं के आधार पर ही किमी देश 
की व्यवस्था को लोकतात्तिक, एकाथिवारवादी आदि कहा जता है। राजनीतिक 
जवम्थाओं कौ सीमाये सामाजिक एवं आविक व्यवस्थाओं की तुलना म कापी अधिक 
चीली होती है । उदाहरण के लिए, युद्ध वे काल म राजनीतिक व्यवस्था की सीमायें 
न गंधिक विस्तृत हो जातो हैं तथा सामान्य काल में उसकी मीमायें सीमित 
ह्‌ती है । 
धर रामनीतिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 
(छान्क (फबज्णब्लस्संजतंरू ग एगाधल्ग 59860) 
विभिन राजनीतिक व्यवस्थाथा म कुछ मूलभूत समान लक्षण पाये जाते हैं। 
ये लक्षण केवल राजनीतिक व्यवस्था में ही नहीं वरत्‌ अराजतीतिक व्यकस्थाओ, 
जैसे -- ट्रेड यूनियन तथा व्यापारिक सम्थाओ आदि म भी पाये जति है। राबर्द शहल 
के अनुमार, “ये विशेषतायें राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषा नहाँ हैं, बल्कि ये थे 
विषमित विशेषतायें हैं जो अधिकाश राजनीतिक ब्यवस्थाओ में प्राप्त होती हैं ।"” 
उनके अनुसार राजवीतिक व्यवस्था की विशेषताये अयवा लक्षण निम्नलिखित हैं 
() राजनीतिक झोतों पर असप्तान नियस्त्रण-राजनीतिक व्यवस्था में 
राजतीतिक खोत एक ऐसा साधत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार 
वो प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक खोतो के अन्तगंत भुस्यव धन, खूचता, 
+“ जन, शक्ति की धमकी, सामाजिक श्रतिप्ठा, मित्रता, कानून निर्माण कर अधिकार, 
मताधितार आदि अनेक साधन सम्मिलित किये जाते हैं। इन समस्त साधनों अथवा 
आोतो पर प्रत्येक राजनीनिक' व्यवस्था मे व्यक्तियो का नियन्त्रण भिन्न क्रिन्न मात्रा मे 
है । दस भियता के भुख्यत चार कारण हैं. प्रयम तो, प्रत्येत्त समान मे कार्यों 
का विशषीकरण ही जाते से कंदल उस कार्य से सम्बन्धित व्यक्ति ही उस राजदीतिक 
स्रोत का प्राप्न कर सकते हैं, समस्त व्यक्ति नहीं। द्वितोय, सभी व्यक्तियों की राज- 
जीतिक सोतो पर समान पहुच नही होती। तृतोष, समाज में सभी व्यक्ति राजनीति 
अ भाय सेते के इच्दुक नहीं दोंते। चतुदे, प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग क्षमता 
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होती है और बढ़ अपनी क्षमता वो अनुसार टी राजवीलित खोलो पर अपना नियन्द्रण 
बर सकता है। 

(2) रफ्नतोतिक प्रभाद को आवाक्षा--प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ 
व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव के द्वारा सरकार कौ नीतियों, नियमों व निर्णयों को 
प्रभावित करने मे लगे रहते है जिससे दि वे अपने निजी रवार्यों दया लक्ष्यों की पू्ि 
कर सर्वो । दवाव-समूठ इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। बरतुत सरकारी तस्त पर 
प्रभाव व्यक्ति के लब्यों तथा मुल्या का प्राप्त करते वा सर्वाधिक प्रभावशाली साधन 
है । पही कारण हैं कि प्राय सभी राजनीतिक व्यवम्थाआ मे कुछ महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति 
इस साथन को प्राप्त बरने में लगे रहते.है । 

(3) राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण-- एक राजनीतिक ब्यवस्था में 
उसके सदस्यों के बीच राजनीतिक प्रभाप का असमाव वितरण होता है। ऐसे व्यक्ति 
जिनबी पास अधिक राजनीतिक साधन अथवा खोद होते हैं, बे दूसरो को प्रभावित 
करने में अधिक सक्षम होते हैं । राजनीतिक श्रभाव के असमात्र वितरण का प्रमुख 
मारण पह है वि' कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में अधिक राजनीतिव साधन 
बष्त होते है तथा उनकी क्षमता भी अधिक होती है | राजतौतिक' प्रभाव का यह्‌ 
असमान वितरण ही शासक ये शासित में भेद उत्पन्न करता है । 

(4) पष्चपंदृर्ण उद्दे श्यों का समाधान-प्राय प्रत्येक राजनीतिवा व्यवस्था 
में व्यक्तियों के उ््द श्य व लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते है जितमे परस्पर संघर्ष चलता रहता 
है। उस राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न सस्थाओ द्वारा इन संघपंपूर्ण उ्दंश्यो अथवा 
अगहमतियों को सुलजञाने के लिए सध्यस्यवा पच निणय वार्ताताप आदि साधनों का 
प्रयोग किया जाता है, शिख्तु कई बार ये सघप॑ इतने जटिल हो जाते हैं कि वे साधारण 
उपायों द्वारा नहीं सुनझाये जा सकते | ऐसी स्थिति में उतर व्यवस्था की सरकार को 
दपनवारी शक्ति वा प्रधोग करता आवश्यक हो जाता है। 

(5) औदित्यपूर्णता (7.०९॥४॥3०9) की[प्राप्ति--एक राजनीतिक व्यवस्था 
में सर्पों के समाधान में सरकार द्वारा जो कदम उठाये जाते है, उनका आधार हिंसा, 
दमत अथवा दण्ड का भय नहीं होना चाहा! बल्कि इस विष्वाय पर आधारित हो 
कि ऐसा करना नैतिक रूप से सही है। राज्य के आदेशों अथवा निणयों का प्रलन 
इस बात पर निर करता है जिले नैतिकता की दृष्टि से उचित हैं अथवा मही। 
यही कारण है वि प्रत्येफ़ राजनीतिक व्यवस्था मे नेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णे 
सिद्ध ब॒रने में लगे रहते है। लोकतास्विव राजनीतिक व्यवस्था में तो औचित्यता 
“वा विशेष महत्व रहता है क्योकि जनता की इच्छा को अधिक समय तक दबाये 
रखना सम्भव नही हो सकता ! 


(6) बिचारछारा का विक्रास्त--प्रत्येश राजनीतिक व्यवस्था अपगे आपनो 
श्रेप्ट गिद्ध करने को लिए एक निश्चित विचारधारा को स्दीकार बर लेती है। यह 
विधारधारा लोकपल्तात्मक, समाजवादी, साम्यवा सै जबबा अन्य डिसी भी प्रकार की हो 
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सकती हैं| इसका लक्ष्य जनता में अपने बार्यों की औवित्यता को सिद्ध करता तथा 
उसका अधिवाधिक मात्रा म॑ विश्वाम श्राप्त करना होना है| किन्तु इसका तात्पर्य यह 
नहीं कि इस विचारधारा को व्यवस्था के समस्त व्यक्तियों का समथन प्राप्त हो जाता 
है। प्राय बहुत स व्यक्तियों को तो इस विचारधारा क्‍य काई ज्ञान ही नहीं होता और 
बहुत से व्यक्ति इस विचारधारा से पृणत अथवा अशद अशह्मत होते है। इस तरह 
कोई भी व्यवस्था अपने समस्त सदस्यों वा धूर्ण सम्रयन प्राप्त नही कर सक्तती। 

(7) अन्य राजनोतिह व्यवस्थाओं का प्रमाव -कोई भी राजनीतिक व्यवस्था 
वर्तमान समय मे पूरी तरह से पृथक व स्वतन्त्र हाकर नहीं रह सकती । उस पर अन्य 
राजनीतिज व्यवस्थाआ का प्रभाव निश्चित रुप स पड़ता है। उदाहरणाब, एक द्श 
का अन्तर्राष्ट्रीय सन्यियों तथा समझोतो आदि का ध्यान मे रपक्र अपनी राजनीतिक 
व्यवस्था का सचाचते करना पड़ता है। काई भी राजनीतिक ध्यव्रस्था अस्तराष्ट्रीय 
सम्बन्धों थे! निर्धारण मे, विदश नीति तय करने मर युद्ध सथां सरिधि आदि की घाषणा 
करने म पूण स्वतम्त नहीं है| उसे अन्य राजनीतिक व्यवम्याआ के प्रभाव को ध्यान 
मे रखकर हो एसा करना पड़ता है। बतमान युग मे तो यह और भी अधिक आवश्यक 
हा गया है क्योकि एक देश में घटने बाखी घटनाओं का प्रभाव टूसरे दशा पर भी 
निश्चित रूप स पडता है । 

(8) परिव्तत का प्रभाव समी राजनोतिक व्यप्रस्थाएं परिवतनशीज होती 
हैं। समय और परिस्वितियों वी अनुसार हर राजनीतिय व्यवस्था में परिवतन हाये 
रहते है। एवं व्यवस्था था स्थान दूसरी व्यवस्था लेती रहती है। अत काई भी 
शाजनोतनिक स्यवस्था स्थिर नहीं हा सरती। प्लेटो के शब्दा मे 'प्रत्येर छोन जो 
प्रारम्भ होतो है, उसका अन्त भो होता हूँ ।” किसी भी व्यवस्था को राजवीनिक 
विकास की अन्तिम अवस्या नहीं कहा जा सकता है। 

ईस्‍्टन की राजनीतिक व्यवस्था को अवधारणा 

इेबिंड ईस्टन उन ब्यवद्वारवादी विचारक्ता म सं है, जिसने राजनीति विज्ञान 
को परम्परागत कानूनी, सम्थात्मक एवं औपचारिक ग्रतिबन्धा से मुक्त दर दिया है । 
राजनीतिक विज्ञान का परम्परागत दृष्टिकोण राज्य' एबं शासन का ही राजनीति 
बे अध्ययन #। सुस्थ विद मातता रहा है। ईस्टन राजनोति का सत्ता शत्ति या 
शासन में सम्बद्ध मातना उपयोगी नहीं समझता । इसलिए उसने परम्परागत हृरदिज्याय 
की अवधारणा को त्यागक्र “राजनोतिक व्यवस्था (?णातरात्यां 93860) का जाबु 
निक खिचार प्रस्तुत जिया है। “व्यवस्था' ईस्‍्टन के विश्लेषण बी आधारबूत इकाई 
है । 'व्ययस्था' शब्द को अवधारणा को उसने आरती सबसे पहनती पुस्तक 7॥#2 ॥०/- 
ईंट 5) घट में प्रस्तुत किया जिसमे उसने राजनीति के अध्ययन में उसको उप 
योगितां एय मदृत्त्द वो स्पष्ट हिया है। उसने जपनी बाद की दो पुस्तक्ता व वीकएट- 
कण; | कगंगत्यों जहवॉडाज तवा 4 उडश्रक्काड जवर्लीउड लुविगंवाव्या रे एड 
में इंग अयथारणा बा विस्तार से विवेचन क्रिया है ॥ 
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राजनोतिक व्यवस्था वो अवधारणा--ईस्टन वे अनुसार राजनीनिव व्यवस्था 
सामान्यत॒ व्यवस्था की सीमाज के पार पर्यावरण से तथा परस्पर अन्‍्त क्रिया करने 
बाली उत सरचनाओं प्रत्रियाओ तथा सस्थाओं का समूह है। राजमीतिक च्यवस्था 
बल मुम्य काय समाज के लिए मूत्यो का निर्धारण करना, समाज के लक्यों को प्राप्त 
करता तथा राजनीतिक समये जाते बाते कार्यों को निष्पादित बरता हैं। उसके 
अनुसार राजनीतिक व्यवस्था राजतीतिक जत्त क्रियाओं की समत्र इकाई या व्यवध्या 
है । इस व्यवस्था वा निर्माण सात्ंजनिक जीवन म भाग लेने वाले उत व्यक्तियों की 
क्रियाओ द्वारा होता है जो समाज के चिए नीति के तिर्माण तथा उसके क्रियात्वन से 
हिसी प्रकार सम्बद्ध हो | 

इंस्टन की ब्यवस्या सम्बन्धी उपरोषत अवधारणा समन्वयात्मक है। उसमे 
भूल्य, सस्कृति, सत्ता, शासन, त्रियान्वन, व्यवप्या के लिए राजवीतिक सम्बन्धों एव 
प्रक्रिवओ का पोंगदान आदि सभो कुछ भा जाता हे । उसके अनुसार “व्यवस्था' शब्द 
व्यापक है और उसम सभी प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाएँ, 
अन्त त्रियाएँ, कार्प मभूत्य तथा बाचार आदि आ जाते है। राज-व्यवप्या समाज- 
व्यवस्था की उप-व्यवस्था हैं तथा स्वय राज-ध्यवस्था मे अनेक उप-भ्यवस्थाएँ होगी हैं । 
इस प्रकार ईस्टन राजनीविक व्यवस्था को एक बड़ो इकाई मानता है जो राजनीतिक 
जीवत दी व्यवहार ज्यवस्था के रूए म अन्दर से परिचालित होती है । 

ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषणात्मक भ्थवा विचारात्मक है, क्योकि 
यह मानव व्यवहार के कुछ डुने हुए तत्त्दो से अमूर्त रुप से सम्बद्ध है। उसके अनुसार 
राजव्यवस्था अपने पर्पावरण उपन्‍्यवस्थाओं तथा व्ययस्थाओ से प्रभाव प्रदुण करती 
रहती है तथा उनको परिवर्तित करके नियतो (009५0) में बदल देती है। इस 
प्रकार राजनीतिक व्यवस्था निरन्तर जिया प्रतिक्रिया करती रहती है । 

राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक--राजनीतिक व्यवस्था 
को मुख्य रूप से तीत कारक प्रभावित करते है जो निम्नलिखित है 

(।) पर्यावरण (प्थाणाए्०॥0)- ईस्टन के अनुसार राजवीतिक ब्यवस्था 
कुछ विशेष प्रकार के प्रभारों या निवेशों (9908) वी नीतियों, निर्भयों तथा 
क्रियान्वतक दी कियाओ के नियतों (00।905) में परिवतित करतों है! परिवर्तम 
का यह कार्य विशेष पर्यावरण से किया जाता है। राज-ब्यवस्था के लिए यह आवश्यक 
है कि वह पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रसे ठथा मार्ग में आने वाली 
रुकावटो का सामना करले हुए अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाये, तभी वह 
जीवित गह सकती है । पर्यावरण दो प्रकार का हो सकता है मात के बाहर का 
एव समाज पेश मव अन्दर का। सम्राज के बाह्य पर्यावरण के अन्तर्ंत अन्तर्राष्ट्रीय 
५ विभिन राज व्यवस्थाएँ दवाव समूह, सयुक्त राष्ट्र तया विभिन्न देशों की 
सपफ्माएजिक व्यवम्थाएं बअप्ती हैं। सूणप॒द दे आन्‍्तररक पर्यावरण में 


साम्ताजिक व्यवस्थाएं आती है । ब्यक्तिपरक एवं 
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(2) अनुक्रिया (१०८७०४५८) - एक आदर्श राज व्यवस्था को दो ग्रकार के 
कार्य करन हाते हैं-- (!) समाज के लिए मूल्यों का निर्धारण तथा (2) अपने 
सदस्यों को इन निर्धारित मूल्यों को मानने के लिए प्रेगित करने की व्यवस्था । ये दोनों 
कार्य इतने आवश्यक हैं कि इतके बिना राज व्यवस्था वा तथा राज-व्यवस्था वे बिना 
समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। प्रत्यक राजज्यदस्था पर पर्यावरण बे द्वारा 
अनेए प्रवार के प्रभाव तबा दवाव आदि डाज़े जाते हैं। व्यवस्था इन प्रभावों तथा 
दबावों आदि वा सामसा करने के जिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करतो है। प्रभावों 
तथा दवावों आदि को निवेश तथा अनुक्तियाओ मो विर्गत् कहा जाता है । 

(3) प्रतिसम्भरण पाश (7९९५ ४७८६८ 7.0०9) - ईस्टन बे अनुमार प्रति 
सम्भरण पाश अनुक्रतियाओं अथवा निर्गतो के परिणामों को प्रभाव दबाव आदि निवेशों 
के निरन्तर प्रवाह के साथ जोडता है और इस प्रकार वह निवेश तथा निगत के बीच 
एक चत्राक्षार सम्बन्ध स्थापित कर देता है। इस तरह प्रतिसम्भरण पाश बी प्रत्रियाएँ 
राजनीतिक चक्र को परू्णता प्रदान करती हैं तया व्यवस्था को गत्यात्मक, सौई श्यपूण 
तथा नध्योस्मुख बनाती है। सक्षेप्र में, हम यह कह सकते है कि प्रतिमम्भरण पाथ 
रॉजदीति व्यवस्था में सत्ता और सदस्यों का इस प्रतार जोड़ता है कि सदस्यां की 
अनुक्षियाएँ सत्ता का सचारित की जाती रह जिसमें अधिक्रारिया द्वारा तदनुकूल कदम 
उठाये जा सकेँ। 

व्यवस्था सम्बन्धी ईस्टन का उपरोक्त विश्लेषण एवं ऐसा अवधारणात्मक 
बिचार बन्ध है जा यह बताता है कि एव व्यवस्था किस प्रकार एक लम्बे समय तके 
निरन्तर निर्णय विर्माण तथा उतका कियास्वयन करती चली जाती है और वह दिस 
प्रकार अपने ऊपर आते दाजे दबावा का सामना करती है । क्सी भी व्यवस्था का 
सतत बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह दबावों को कम करने वाले कदम 
उठाने में सामस्यंवान हो । 

ईस्टन को राजनोतिक द्यवस्या की अवधारणा की सोमाएँ- ईस्टन के 
विश्लेषण ने व्यवस्था उपायम के ययास्थितिवादी होन के दोष को दूर करने म काफी 
सफ्लता प्राप्त वी ऐै। उसते अपनो विभिन्न अवधारणाओ जैस--निवेश विगत, दबाव, 
प्रतिभम्भरण आदि में गतिशीतता या परिचय दिया है। ईम्टन मेदेल व्यवस्था की 
गहराई में ही मही जाता अपितु उसकी हृ्टि अन्य व्यवस्थाआ, उप व्यवस्थाओ तथा 
सम्पूर्ण पर्यावरण की ओर भी है। यय के अनुसार * स्सो भो राज-दंज्ञानिक द्वारा 
राजनीतिक विश्लेषण के लिए निर्मित यहूं अद तक का सर्वश्रेष्ठ उपायम है ।” 

इतना सब होते हुए भी ईस्टन के विस्तेदण को पूणतयथा दोषमुक्त वही कद्ा 
जा सवता है। साथारणतया इसमे निम्तविखित कमियाँ दृश्टिगाचर हांती हैं 

() राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी अपनी अवधारणा म ईस्टन ब्रान्तिक्ारी 
परिवर्ततों, विधान सथा पताद आई को घडनाओ को कोर्ट स्थात नही दता है। 
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(2) ईल्डन ने मानव अपहार के मूल-प्रतिमारों पर विचार करने की अपेक्षा 
अमूस एवं विश्वेषणात्मव व्यवस्थाओ पर ही विचार किया है जिसके कारण उसके 
विश्तेषण में नियन्त्रण, शक्ति एवं पभाव जैमे महत्त्वपूर्ण तथ्य अछूते रह गये है। 
उसमे म]त्व एवं मतदान जैसे राजनीतिक विययों का भी कोई स्थान मही है॥ अछ 
राजनीतिक अनुसम्धान कौ हृप्डि मे ईस्ट के विश्वेषण का उपयोग नहीं किया जा 
सकता है। 

(3) उसकी अवधारणा में व्यक्तियों, व्यक्तिन्समूहो तथा व्यक्तिगत कार्यों का 
अत्यन्त गौण स्थान है। 

(4) इंहन राजदीतिक व्यवस्था को अराजनीतिक व्यवस्थाओं से विष्तेष- 
णाल्मत्र आयार पर अलय नहीं बर सका है । 

(5) व्यवस्था वा विश्लेषण करते समय वह वार बार अमुर्त राजनीतिक 
अन्त क्रिया को व्यवस्था के सदस्यों से प्रतिस्वापित कर देता है । 

(6) बह यधाह्थितिवादी होने के दोप स भी नही बच पाया हैं । 

उपरोक्त कमियो के होते हुए भी बह स्वीकार करना पड़ेगा कि एवं अनुशासन 
के रूप गे राजतीतिक विज्ञान को डेविड ईस्टज की एक महत्वपूर्ण देत कही है। 


अम्पांत्त के प्रइत 


], राजतोतिय' व्यवस्था अवधारणा का परीक्षय वोजिए एवं राजनीतिक व्यवस्था 
के प्रमुम लक्षणों को स्पप्ट कीजिए । (राजस्थान विश्व०, )978) 

2. डेविड ईटटन की 'राजनीतित आवस्या' अवधारणा की विवेचता कौजिए एव 
उसप्तरी सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। 

3, डेविड ईस्टन के सधार (7077 ७४०१) के मूल तत्वों के र्प भें 'राजनीविक, 
ब्यवस्पा' एवं राजनीतिक व्यवह्दा' शब्दों को स्पष्ट कोजिए । 

4 “राज्य एवं 'शासव सम्बद्ध परम्परागत दृष्टिकोण से श्रेप्ठतर विकल्प के रूप 
मै, डैय्िड ईस्टन कौ राजतीतिक ध्यवस्था अवधारणा की विवेजना कीजिए । 

5 आफ विवार में एवं राजतोतिर व्यवस्था की जावश्यक विशेषताएँ बया हैः 

ये किने अतग्याओं मे राज्य मे निन होती हैं * (राजस्थान विश्व०, 976) 

राजनीतिक व्यवस्था वी परिभाषा दोडिए और इसकी अगुख विशेषताओं का 

बन शीजिए (राजस्थान विश्व०, 979) 


ढ 


थ7 


अधिकार तथा कर्तव्य 
[एशा0प्ता$ &घ्०0 ०एग65] 





“राज्य अधिकारों की सृष्टि नही करता, वह्‌ तो केवल उन्हे मास्पता 
प्रदास करता है तथा राज्य के स्वरूप को किसो समय अधिकारों को 
मरास्थता के आधार पर हो समझा जा सकता हूँ 7४ “+प्रा० लास्की 





अधिकारों को आवश्यकता- अधिकार हमारे सामाजिव जोवन की अति- 
बार्य आवश्यकताये है जिनके विना न तो व्यक्ति के व्यक्तित्व वा समुचित विकास ही 
हो सकता है और न श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति ही हो सकती है। प्रत्यक मनुष्य में 
अ्रकृति द्वारा प्रदत्त कुछ अन्तनिहिद शक्तियाँ हाती हैं । मनुष्य अधिकारों के द्वारा ही 
अपनौ उन आन्तरिक शक्तिया का विकास कर सकता है। यही नहीं, समाज तथा 
राष्ट्र की उनति के लिए भी मनुष्या को अधिकार मिलना अत्यन्त आवश्यक है। यदि 
आज देश के सभी लोगा का किसी प्रकार के भेद भाव के बिना समान अधिकार 
प्रदान कर दिय जायें तो समाज में शापण अन्याय तथा ऊँच-तीच की भावना आदि 
का अस्त हो जायेगा और लागो में पारस्परिक सहयोग तथा भ्रातृत्व कौ भावता का 
उदय हागा । एसो भावना के द्वारा ही विश्व-न्धुत्व के आदर्श को प्राप्त क्या जा 
सकता है तथा सकार में स्थायी शान्ति की स्वापना हो सकती है। इस प्रकार अधिकारों 
की प्राप्ति स केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विकास नहीं होता अपितु उनसे समाज, 
राष्ट्र तया सम्पूर्ण समार की प्रयति भी सम्भव हा जाती है । 


अधिरारों का अर्ये और परिभाषा 
जैसा कि ऊपर कहा गया है क्रि प्रत्यक मनुष्य में बुछ अन्तनिहित शक्तियाँ 
होती हैं । इन शक्तियों के विकास से ही मनुप्य वे व्यक्तित्व का समुचित विकास 
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सम्भव है। इन शक्तिषों के विकास के लिए मनुष्य दो कुछ बाहरी सुविधाओं की 
आवश्यकता पढ़ती है । यदि मनुष्य वो जीवत वी ये बाहरी सुविधायें और विक्ञास 
के अवसर धाप्त न हुए तो उसका व्यतक्तिव तिश्चित रुपसे अपूर्ण तथा अभिकसित 
रह जायेगा । अत प्रत्येक सम्य समाज अयने सदस्यों को ऐसी सुविधायें तथा 
सुअवसर देव वा भ्रवत्त रश्ता है जिनसे उससे व्यसित्व छा पूर्ण विकास हो । समाज 
अथवा राज्य द्वार व्यक्ति को प्रदान की जाते वासी इन सुर्विधाभा का सलाम ही 
अधिकार है। सास्‍्को के मतानुमार, “किप्ती राज्य का मूल्याव्त इस्त आधार पर 
किया जा सकता हुँ कि वह अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रंदात 
करता हैं 7 

अधिकार किसे कहते है, इस सम्बन्ध में विभिन्न विचारकों ने जा परिभाषायें 
दी हैं. उनमें से बुछ मुख्य परिभाषाये निम्नलिखित हैं 

प्रौ० लाएकौ के अनुसार “अधिकार सामाजिक जोवन को दे परिस्थितियों 
है जिसके बिना साधारणतंया कोई ब्यधित अपने व्यक्तित्व का धुर्ण विकास नहीं फर 
सकता है ॥ 

हॉल्च्ड के गरदी में, “एक स्यवित ड्वारए अन्य ब्पवित्तयों के कार्यों को, अपनो 
शक्ति के बल पर नहों बल्कि स्ताज को शक्ति के बल पर, प्रभावित करने को 
क्षमता को अधिकार कहते है।” 

याइहुड के मतानुसार, “कुछ विशेष कार्यों को करने को स्वतस्व॒ता को स्याय- 
पूर्ण पांग को अधिकार कहा जाता है ४४४ 

बोसाफ़े ने लिखा है कि, अधिकार वह साँय होती है, जिसे समाज स्वीकार 
करता है तथा राज्य लागू करता है (४ 

डॉ बेनीप्रस्ताद के शब्दों में, ' अधिकार वस्तुत वे परिस्थितियों हैं जो व्यक्ति 
के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवश्यक ओर अनुरूल है (” 
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श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार सपुदाप्र के कानूत द्वारा स्वीकृत 
वह व्यवस्था, नियम या भ्रया हूं, जो नागरिक के उच्चतम नेतिक कल्याण मे 
सहायक हो ॥7४ 

उपरोक्त सभी परिभाषाओं के सार रूप में हम अधिकार को परिभाषा इस 
प्रकार कर खबलते हैं कि, “अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जो व्यक्ति के 
स्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है 
ओर राज्य जितको सरक्षण प्रदान करता हे ।” 

अधिकार के आवश्यक लक्षण 

अधिकार के क्षर्य तथा उनके स्वरूप के सम्बन्ध में जो परिभाषायें दी गयी 
हैं उनके आधार पर अधिकार के निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं 

() स्यक्ति या व्यक्ति समूह को साँग--व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के 
लिए बुछ्ठ बाहरी सुविधाला की आवश्यत्रता होती है। इन सुविधाओं की प्राप्ति 
के बिना व्यक्तित्व का समुचित विक्मम एवं सदुजीवन सम्भव नहीं है। बत व्यक्ति 
अथवा ब्यक्ति समूह इन सुक्धिओं को “मॉय' (०७४7) के रूप मं समाज के समक्ष 
रखता है । लोक्सम्मत हाने पर समाज जिन माँयो का मान्यता प्रदान कर दता है, 
केवल वे ही माँगें अधिकारा का ल्प प्राप्त कर लेती हैं। 

(2) नैतिक आधार - अधिकारों का आधार नैतिक हाता है भर्यात व्यक्ति 
की उन्ही माँगो को स्वीकार किया जाता है जो समाज को हृष्टि मे व्यक्ति क॑ व्यक्तित्व 
के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो । दूसरे शब्दा म, हम यह कह सतते हैं कि 
व्यक्ति की कोई भी माँग कवल नैतिकता के आधार पर हो अधिकार का रूप ग्रहण 
कर सकती है | व्यक्ति की ऐसी माँगो को जा अवैतिक एवं अपवित्र हो, तथा जों 
व्यक्ति के त्रिवास में बाधक हो, समाज के द्वारा कभी भी मान्यता प्रदान नहीं को जा 
सकती है | इसी कारण मद्यप्रन ब्यध्िचार, आत्म हत्या या जुआ खेलने जैसी अनैतिक 
तथा अपवित्र माँगो को कभी भी अधिकार का रूप नही दियां जा सकता है । 

(3) सामाजिक स्वरूप - अजिकार का एक प्रमुख लक्षण यह है कि उनका 
स्वस््प सामाजिक होता है । सगिति समाज के अभाव म अधिकारों का अस्तित्व 
सम्भव नहीं है। प्रयस तो अधियारों के लिए समाज ही स्वीकृति आवश्यक हाती 
है । यदि दिसी माँग का समाज द्वारा स्वीकार नही किया जाता तो वह अयिक्ार 
भही है। द्वितोव व्यक्ति को अपन विकास के लिए जा अधिकार प्रदान क़िय जाते हैं, 
उतेका उपभाग यह समाज मे रह करदे ही कर सकता है। निर्जन स्थान पर ध्यक्ति के 
कोई अधिकार नही हाने । तृतोय, अधिकारों का उउ्ं श्य व्यक्ति के विकास के साथ- 
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साथ समाज का हितन्साबन भी हाता है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत 
हाने हैं । 

(4) सार्वजनिक टहिंत मे प्रधोग -अधितार व्यक्तियों के वे दावे हैं जो सभी 
व्यक्तियों के लिए. तथा सभी कौ भलाई का ध्यान रखते हुए किये जाते हैं, अत 
अधिकारा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता चाहिए जिससे व्यक्ति वी उन्नति के 
साथ-साथ सम्पूर्ण समाज की भी उन्नति हो। दूसरे शब्दों मं, हम कह सकते हैं कि 
अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक हित मे किया जाना चाहिए । 

(5) राज्य का सरक्षण - अधिकारों का एक आवश्यक लक्षण यह है कि 
राज्य उनवा सुप्टा नहीं वल्कि सरक्षक हाता है| राज्य समाज द्वारा स्वीकृत अधि- 
कारा को केवल वैधानिक मान्यता प्रदाव कस्ता है। भान्‍्यता दन पर राज्य इस 
अधिकारा की रक्षा करता हे तथा उनका उल्दघद किय जाने पर अपराधियों को 
ययोखचित दण्ड दने छो व्यवा्था बरता हैं। जित अपिदाटों का राज्य का सरक्षण 
प्राप्त नहीं हाता है वे केवल नैतिक अधिवार कहलाते हैं । 

(6) समानता का आधार - अधिकार का एवं मुल्य लक्षण समानता की 
छारणा है। इसका तात्यय यह है कि अधिकार बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के 
समाज के सभी व्यक्तियी का समात रुप स प्रदान क्िय जावे चाहिएं। इसके अभाव 
में 'जिसकी लाठो उसकी भेंस' वाली कहावत चरिताय॑ होगी। 

(7) दिरासशील स्वरूप - मनुष्या की आवश्यक्तायें निरन्‍्तर बदलती रहती 
है । अत उनहें साथ-साथ अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है। समय के साथ- 
साथ कुछ अधिकार अमास्य हो जाते हैं तया नय्े-नये अधिकारों को मान्यता मिलती 
रहदी है। 

(8) छत व्यो के साय घनिष्ठता-अधिकारा के सामाजिक हान का एक 
पहलू यह भी है हि जो व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहते है, उन्हें 
दूसरों के अधिवारों का पूरा सम्मात करता चाहिए। अत अधिकारों का वास्तविक 
उपभोग अपने कत्तयो के भली प्रकार पालन करने पर निर्भर है। वाइटड ने ठोक ही 
लिखा है कि, "केवल वत्तब्यों के खसार में हो भधिकारो का महत्त्व हो सकता है।” 

अधिकारों का वर्मोक्रण 

सामान्थत अधिररों को दो भागों में विभक्त ड्रिया जाता है. () नैतिक 
अधिकार, तेथा (2) कानूनी अधिकार । इदके अतिरिक्त मौलिक अधिकारा की भी 
एक धारणा है जो नतिक और कानूनी दानो प्रकार के अधिकारों को अपने मे समाविष्ट 
कर लेती है। हम यहाँ पर तीनों प्रकार के अधिकारों वी विवेचना करेय। 

मंतिक अधिकार - नैतिक अधिकार दे होते हैं जिनका सम्बन्ध भनुष्द के नैतिक 
आचरण अथवा नैतिक भावना मे होता है। इन अधिवारों का पालन बरला यथा ज््‌ 
करना व्यक्तिगत इच्छा पर विर्भर रहता है, क्योकि इस अधिकारों के पीछे राज्य की 
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कोई कानूनी शक्ति नहीं हाती। अत इनका उल्लंघन हाने पर कसी को भी दण्ड नहीं 
दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता का आदर नहीं 
करता अथवा बृद्धावस्था मे उनकी सहायता चही करता तो राज्य उसे किसी प्रसार 
का देष्ट नहीं दे सऱता। दस प्रकार नैतिक अधिकार मनुष्य की नैतिकता पर आधारित 
होते हैं। 

कानूनों अधिकार--कानूनी अधिकारों का तासय उत अधिकारों से होता है 
जिम्हे राज्य द्वारा मान्यता प्रदात वी जातो है तथा जिनको रक्षा वा उत्तरदायित्व 
राज्य पर होता है। इन अधिवारों का उल्लंघन राज्य द्वारा देण्डनीय होता है। 
लोकोंक वे शब्दा म, “कानूनों अधिकार वह विशेषाधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को 
अपने साथी नागरिकों के विछ्द्ध प्राप्त होता है तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ित द्वारा 
प्रदान किया जाता है और उद्तफे द्वारा रक्षित होता है ४१४7 

कानूनी अधिकारों को दो भागों मं विभाजित किया जा सकता है सागरिक 
अधिकार और राजनोतिक अधिकार । 

नागरिक अधिकार 

नागरिर अधिशारों को सामाजिक अधिकार भी कहा जाता है। नागरिक 
अयवा सामादित अधिवार उत अधिवारा को कहते हैं जिन्हे ,राज्य से निबास के रे 
बाले क्रभी व्यक्ति समान रुप से उपभोग बरते हैं। ये अधिकार मातवव्यत्तित्व बे 
विकास तथा सम्य और उन्‍्तशील जीवन वी व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक होते 
हैं। ऐसे अधिवारों मे निम्नविखित जथिकार प्रमुख हैं 

() जोवन रक्षा का अधिकार-- जीवन रक्षा का अधिवार मनुष्य का सबसे 

महत्वपूर्ण अंधकार है। इस अधियार के अभाव में अन्य अधिकारों का कोई 

महत्त्व ही नही है। अत प्रत्यक व्यक्ति बो अपने जीवन की रक्षा का अधिकार 
मिलता चाहिए और राज्य का यह कक्‍चतब्य हो जाता है कि वह व्यक्ति के जीवन की 
रक्षा वें लिए समुचित ध्यवस्था करे। इस अधिकार वें दो पटलू हैं. प्रथम प्तो, 
जीवन रद्षा के अधिवार के अन्दगत आत्म-रक्षा का अधिकार भी निहित है। 
इसका तात्पयं पह है कि व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए सब प्रकार की 
कार्यवाही करने का अधित्रार है। यदि वह आत्म रक्षा के प्रयत्त में आक्रमणकारी 
को जान से भी मार डालता है तो यह अपराध की श्रेणी में नही आता द्वितौय, व्यक्ति 
का जीवन स्वय उसऊे ग्राथ-टसाथ समाज की सम्पत्ति भी होता है। ऐसी स्थिति 
में व्यत्रित को यह अधिवार नहीं हावा दि वह स्वयं भी अपने जीवन का अन्त कर 
ले। अत यद्दि बोई व्यत्तित आमहत्या करने का प्रथल करता है तो वह एक दण्डनीय 
अपराध होगा। 
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(2) समता का अधिकार-- समता के अधिवार के अन्तर्गत ३ईं बाते शामिल 
हैं. (क) कानून के समक्ष समता- इसका ताताय॑ यह है कि बानून वी ६प्टि मे सभी 
अ्यक्ति समाग समझे जाएं, सभी नो! अवरर वी समानता ब्राप्स हो, दिसी के प्रति 
सक्षणातपूर्ण व्यवहार न किया जाये तया कानून प्रदत्त सुविधाओ से कोई व्यतित बचित 
न रहे। (छत) राहनीतिक सप्तर - इसरो तात्पय यह है विः प्रत्यक्ष व्यवित को बिना 
दिसी प्रवार के भेद भाव के अपरी योग्यतानुसार दश के शासन मे भाग लेते का 
अवसर प्राप्त होना चाहिए । यद यबत्फ सताधितार की व्यवस्था द्वारा ही सम्भव है। 
(7) सामाजिक ससता- इसका तात्पय यह है वि रामाज स जाति, धर्म, भाषा 
सम्पत्ति तथा लिग आदि बे आधार पर भजुष्यों बे साव दिगी प्रकार वा भ्रेद-भाव 
नही बरता जाये। डॉ० बेनी श्रसाद के शब्दों में, “'समाज मे प्रत्येक व्यक्ति के सुछ्त का 
समान भहत्त्व हो. तथा किसी को भी दूसरे को खुल का साथतन्मात्र नहीं समझा 
श्वापे ।” इम तरह समाज में सभी णावितयों को समान महत्व तथा रागात आदर प्राप्त 
होना चाहिए | (ध) आथिक सम्ता इसक+ तात्पर्य यह है हि समाज मे गम्भीर 
आधित विपमतायें नहीं हो तथा सम्पत्ति और उत्पादन वे साधनों का न्याम्पूर्ण 
वितरण हो । 

(3) स्वतन्धता का अधिकार-व्यवित के व्यक्तित्व के विकास तथा समाज 
की प्रगति के लिए स्वतन्त्रता का अधिकार अत्यन्त जावश्यक है। स्वतन्त्रता का अर्थ 
इन्धती का अभाव नहीं है। इसका तात्यथें ध्योत्ति के आत्म वियास के लिए पूर्ण 
अवसरों की प्राप्ति अथवा उसके व्यक्तित्व की निरल्‍्ार अभिव्याक्ति के अवस्तर से है) 
लास्को के अनुमार, स्वतन्त्रता का अर्थ विक्ञास करने को शक्ित से है अर्थात्‌ चहू 
शक्ति जिसके द्वारा व्यक्त जिना किसी बाहरी बत्धन के अपनी इच्छानुसार अपने 
तरीके से अपने जोदन का विकास कर सके ॥”: स्वतस्त्रता इस बात को यारण्टी जौर 
बरतें दोनों है कि मनुष्य को अपने कार्यों के सम्बन्ध मे आत्म निर्षय का पूरा अधिकार 
है। इस अधिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वतन्धताये शामिल हैं 


() जेयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार वेयर्तिक स्वतन्त्रता से तालयों* 
शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतत्वता से है। इससे हमाय अभिप्राय यह है कि किसी 
व्यक्ति को ने तो दास वदाया जा सकता है और न अपराध प्रमाणित हुए बिना उसे 
बन्दी ही बताया जा सकता है । कागून क्या उल्लधन किये दिना किसी ध्यव्रित को 
पिरफ्तार सही क्या जा सकता और कोई अत्य व्यक्त भी उसे गैर कानूनी ढग से 
अपने यहाँ बन्द नहीं रख सक्ता। यह एक मूल अधिकार है जिशऊ अभाव मे अन्य 
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हमी अधिकार नरईहीन हो जाते हैं। मिल तथा बरढूंण्ड रखते ने स्शवितेगत 
खितलाता का बहुत अधिक पहुत्| दिया है । 

(४) विचार एुद अभिव्यक्ति को छोतखता का अधिश्टर- व्यक्ति वा कल 
मे अमुद्ित विशस दे लिए विचार एवं अभिव्याल्ति वो रसतत्थता मत्यात् आवश्यक 
है। अत प्रत्यव व्यश्वि को इसे बात वी पूर्ण स्ववन्कता होनी चाहिए हि वहू भाषणों 
वया खत भाद्ि के द्वारा अपन विकारों को दूसरे छोगा के प्रम्माव रख मरें॥ 
पदियारों का आदान-पदान एवं सवतर् बाद-विदाद मस्तिष्क को उत्त नित करता हूँ 
और व्यक्तित्व को ऋचा उठाता हूँ ("दब साब-माथ प्रराशन री भी स्पतखता 
होती चाहिए | लावतल्रीय शासत में तो इसही आवश्यकता और जधिक होती है 
जिस्म स्वस्थ लौहमत का निमाण हा मरे । सुकरात, म्रिल्दत, भित, लाह़को कादि 
अनेर' विचाररा मे रिचार एव. अधिशक्रित को उवतन्तती के प्रहतद गो स्वीकार 
किया है। सकरात ने विधारा वी स्वतखता को त्यागने को ओपक्ना पृस्यु बर आवनियंद 
इकता अधिर श्रेष्ठ सम पा । मिल बे अनुसार विचार स्वातस्य दें अभाव में शामानिक 
प्रगति रा आपषों और सुधार अमाप्मब हो! जायेंगे ( एशत्लु यह अधिकार तिरपेक्ष 
तह्टी है। व्यस्त मे द्वारा अपन अधिंरों का दुस्‍ुपयोग ?िये जाते की स्थिति मे 
अगवा शर्त और ब्यगरशा के हित मे सम्द हा अधिार पर बुछ प्रतिस्स्ध लेगा 
सरसा है 

(0) धमण रो सवतसवतता का अधिकार --अलयक वार्षाएत के देश के किगी 
की भाग में इश्छादुहार ताने-जाने, ज्मण करते हवा निशा बरले रो खतरूणता होती 

जरिए । रिल्तु यदि स्थित अपनी इस स्वतन्त्रता का दु्पबाग करता है तों ग्रज्म बे 
डरा दस अधिकार को तियरिश्त एवं धर्ाददित रिय्य जा सता है। हा 

(॥१) भरम्मा करते एवं लगठन बनाने को स्वत्लतर का अषिएएए-- विचारों के 
प्रकाशन के दिए मनुष्यों वो झालिप्रुईंक बिना शिसी अस्त अल के समा करने तथा 
प्रडशाव करते वा अधिरार होता चाहिए जिसमे ॥दकश्तापूर्ता वे अपने विच्चारी को 
ज़वता और सरदार है सायुस रख स् ! इसरे अतिरित भतुष्यों को अपने इहू श्यों 
की प्रा के तिए विभिन्न शपर ने शपुदाप अपदा सगठल बनाने हर अधिकार भी 
होना बाहिए। पं सपदन दॉडतोतिक, आखिर, सामाजिक, साहृगिक आदि अतेद 
बरकार के हो पत्ते हैं। हिस्नु इस प्रशार हे हिस्री मो संगठनों अनैतिक अपदा 
संप्राजविशेषी वार्य करने ही स्वतस्तता नहीं दी जे सरती है। 

(४) छात्िक स्वतत्वता का अधिरार--इस अधिवार वा हालपं यह है कि 
मलुष्प की सम भी धर्म को झावते, उम्र अठुतार आपरण ब्यत्रे तण् उड़ात 
प्रचार बरते थी पूर्ण सरतस्प्रक होती चाहिए। धर्म का सभ्दन्य मनुष्य से अदकश्ण 
अर्धात्‌ ्रढ्धा और गिर में होता है, अर शज्य के इशा मदृुष्य को उरी इच्छा 
के विर्द हिमी भी एस डा बालन बहने भें विए मध्य नही तिया शाद्म चाहिए) 
दएतु परिकीई धर्म इस ही आह मे अवैतिकता, गातिक अनहिष्युता, परर्खतः 
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घृणा व हंप तथा हिसा को बढावा देता है, तो राज्य उस पर भ्रतिवन्ध लगा सकता 
है । आज अधिवाश लोकतान्विक राज्य इसी अ्थे मे घम-निरपेक्ष हैं। 

(4) सम्पत्ति का अधिकार-- सम्पत्ति का मानव बे जीवन मे क्षत्मधिक 
महत्त्व है। इसके अभाव मे वह अपने व्यक्तित्थ का पूर्ण विदाप्त मही कर सकता । 
इस अधिकार का तालय॑ यह है कि प्रत्येत व्यक्ति को गिविष्नतापूर्वह धन कमाने, 
सम्पत्ति सरीदने तथा अपयी सम्पत्ति का उपभोग बरतें का अधिकार होना चाहिए। 
नागरिवो में यह विश्वास होना चाहिए कि वे अपने परिश्रम से जो भी धन उपाजित 
करेंगे, वह सुरक्षित रहेगा तथा बिन्य मुआबजा दिये राज्य के द्वारा उये नहीं छीना 
जा सकेगा । परन्तु इसका तात्यप यह नहीं है जि राम्पत्ति के अधिकार पर राज्य 
कुछ भी नियन्त्रण नहीं लगाये 4 सम्पत्ति के उत्पात और वितरण का सामाजिक 
कत्याण से इतता घनिष्ठ सम्बन्ध है कवि राज्य इस विषय मे तटस्थ नही रह सकता । 
अत राज्य को साम्राजिक हित मे व्यक्तिगत सम्पत्ति बे अधिवार पर तियस्वण 
लगाना आवश्यक हो जाता है। 

(5) व्यवस्ताप को स्वतन्त्रता का अधिकार- इस अधिकार का सम्बन्ध 
व्यवितें के जीविवोपार्जतज से है, जत यहू अधिकार जीवने वे अधिकार को साथ 
जुड़ा हुआ है. । इस अधिरार का वात्पय यह है जि प्रत्येद व्यक्ति को अपने तथा अपने 
परिवार वे पालन-प्रादण के लिए किसी भी व्यवसाप्र को उनने की स्वतन्त्रता होती 
चाहिए। उस राज्य से काम प्राप्त करते तथा वाय के अनुरुप उवित पारिश्रमिक 
आष्त करने को भी अधिकार हागा चाहिए । लास्फी के शब्दों स॑ “व्यक्ति को केवल 
काम प्राप्त करने का हो अधिकार नहीं है अपितु उसे यह भी अधिकार है कि काम 
के अनुरूप उसे उपयुश्त मजदूरी मिले "४ परन्तु यह अधिशार भी अप्तीमित नहीं 
है। मागरिको की राज्य बे द्वारा अतैतिक तथा असामाजिक व्यवसायों को करने की 
किसी प्रवार भी छूट नही दो जा सबती है । 

(6) आर्थिक सुरक्षा का अधिकार इसे न्यूनतम आय का अधिकार भी 
कहते हैं| इस अधिकार से तासम यह है कि सरकार प्रत्येक समय व्यक्ति को या तों 
रोजगार दे अन्यथा उसके भोजन, वस्‍्त और तिवास आदि की समुचित व्यवस्था करे। 
राज्य का यह भी कतब्य है कि वह बेकारी, बीमारी या वृद्धायस्था वी ह्थितिगे 
नागरिकों के भरण-पोषण के लिए 'स्यूवतम आप' की व्यवस्था करे ३ 

(7) शिक्षा और सस्हृति का अधिकार-शिक्षा मनुष्य के विकास के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। यह मनुष्य के मस्तिष्क का विकाप्त करती है, उसे भले-बुरे 
की ज्ञान वराती है तथा उसे अधिकार और कतंब्यों से परिच्िय कराती है । इसलिए 
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नागरिकों को अपने जीवन को सुखी तथा उन्ठ बनाके वे जिए शिक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार होना चाहिए । सरकार का यह वत्तंव्य है क्ि वह सभी वर्यों के लिए शिक्षा 
प्राप्त करने वी समा सुविधाएँ प्रदात करे । वह एक निश्चित स्वर तक अनिवार्य 
एव नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे तथा पुस्तकालय, वाचनालय सग्रहालय आदि 
का प्रयन्ध करे । 

(8) परिवार सम्बन्धी अधिकार-- परिवार नागरिव' जीवन की प्रथम पाठशाला 
है। मनुष्य के व्यक्तित्व वे विकास में परिवार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। अत 
राज्य को मनुष्य के पारिवारिक जीवन म ज़िसी प्रकार का हस्तक्षप नही करना 
चाहिएं। इस अधिकार व अन्‍्तगंत विवाह की स्वतन्त्रता वा अधिकार, तलाक का 
अधिकार, सल्तातात्यत्ति तथा भन्‍्तात के पालन-पोपण वा अधिकार आदि सम्मि- 
लित है! 

राजनोतिक अधिकार 

राजनीतिक अधिवार बे अधिकार हाते है जो राज्य वी ओर से वेवल नाग 
रिको कों प्राप्त हाते है। इन अधिकारों के द्वारा नागरिक अपने देश के शासन में 
प्रत्यक्ष अथवा अप्र यज्ञ र्प से भाग लेते हैं। डॉ० बेनो प्रसाद ने इस सम्बन्ध मे लिखा 
है कि, “राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन ब्यवसायों से है जिनमे नागरिकों को 
शासन कार्य में भांग लेने का अवसर प्राप्त होता है तथा नागरिक शासन प्रयत्ध को 
प्रभावित फर सकते हैं।” एश लोकतास्तिव राज्य में भागरिकों को सामान्यतया 
निम्नलिखित अधिकार प्रदान ज़िय जाते है 

() मत देने का अधिकार-- वतमसान समय मे विशाल राज्यों में यह सम्भव 
नही है कि प्रत्येक नागरिक शासन वार्य मे प्रत्यक्ष स्प से भाग ले सबे । अत इत राज्यों 
में अप्रत्यक्ष अथब्वा प्रतिविध्यात्मत लोरतन्त की व्यवाया वो अपदाया जाता है। इस 
व्यवस्था के अन्तयत नागरिक शासन वार्य वे सचालद के लिए समय-समय पर अपने 
प्रतिनिधियों का नि्वर्चित करते हैं। अत एवं लोक्तम्त्रीय गासन से विदा दिसो प्रकार 
वे भेद भाव दे सभी दपस्सो वो मताधिवार प्राप्त होता चाहिए जिससे वे सपात रूप 
से सादंजतिर कार्यों मं भाग ले सके । मताधिकार लोहतनत्र बी आधारशिला है | 
यह अधिवार वे साथ साथ एक उत्तरदापित्व भी है और इसके विवेकपूण प्रयोग पर 
ही सामाजिक कल्याण निभर है। 

(2) तिर्वाचित होने करा अधिकार यह अधिकार मताधिकार वा पूरक है 
तथा लोहतन्त्र में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस अधिकार से तालये यह है कि आव- 
श्यक योग्यता होने पर नागरियों का जनता के प्रतिनिधि के रूप मे निर्वाचित होने का 
अधिकार प्राप्त होना चाहिए और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार वा भी कोई भेद-माव 
नही किया जाता चाटिए। एस अधिकार वे माध्यम मे हो व्यक्त देश के शासन में 
प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सता है । 
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(3) सावजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार- राज्य के अन्दर सभी नाग- 
सिर का याग्यता के आधार पर सावजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हाना 
चाहिए । इस तम्वन्ध म जाति धम लिग तथा सम्पत्ति के आधार पर फोई भेद-भाव 
नही किया जाता चाहिए। 

(4) आवेदस-पत् देने का अधिकार लोकतनन्‍्त्र मे नागरिकों को यह अधि- 
कार भी प्राण होना चाहिए कि वे व्यक्तियत अथवा सामूहित्र रूप में अपने कष्टो 
के निवारण वे लिए झरवार वो आवेदन-वत्र दे राजे । यह एक ऐसा साधन है जियपे 
द्वारा लागरिप' सरवारी अधिकारिया बे कीर्षो पर कुछ नियर्तण कर सरुपते है। 

बस्तुत सामाजिन और राजनीतिक अधिकारों के बीच कोई विभाजन रेखा 
नहीं खोची जा संकती है। डॉ० देनो प्रसाद के अनुसार, “ये दोनों अधिकार एक 
दूसरे के सहायक और पूरक है (" राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक अधिकार 
अधुरक्षित रहते है तथा सामाजिक अधिकारों के विना राजनीतिक अधिकारों का कोई 
महत्त्व नहीं रहता | ये दोनो प्रकार बे अधित्तार मानय व्यव्तित्व बे विकास और 
सामाजिक कत्याण बे साधन हैं। अत इलेका प्रयोग बडे विवेकूर्ण ढग से किया 
जाना चाहिए। 

मौलिक अधिक्तार--मौलिक अधिकार अधिवारों का ही एक प्रमुस स्वरूप 
है। ऐसे अधिवार जो व्यवित बे जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है मौलिक अधिकार 
बहलाते है । ये लैतिक और कानूनी दोना प्रकार हे अधियारों को अपने में समाविष्ट 
बार लेते है । 

मौलिक अधिकारों वी प्रयाग दो अर्थो भे किया जाता है। दार्शनिक अय॑ 
में इतरे तात्पर्य उन आदेश अधिकारों से है जो व्यक्त के व्यवितित्य के पूर्ण विकास 
के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इस अर्थ मे मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार 
भी कहा जा सता है। सयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों की घोषणा उसी 
श्रेणी म॒ आती है। दुसरे अर्थ मे मोलिक अधिकारो का दात्पर्य उत अधिकारों से 
है जिन्हे सविधान द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तथा सविधान मे सशोधत विये 
बिता जिनसे किसी प्रकार का प्रिवरतव नहीं किया जा सकता है। इन अधिकारो को 
सप्रिधान का सरक्षण प्राप्त होता है तथा स्यायपालिवा उबके सरक्षक वे रूप में कार्य 
क्रतो हैं। यदि सरकार इम अधिवारों का अपहरण करती हूँ तो व्यक्ति अथवा 
समुदाय सर्वोच्च न्याधालय की शरण लेकर अपते अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं । 
भारतीय सविधान मे वणित ग्ौलिक अधिकार इसी श्रेणी में जाते है । 

अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त 
समय-समय पर अधिकारों के सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त भ्रतिप्रादित विये गये हैं, 
उनके से लिस्णगिश्िल पंच मिद्धप्त झछिक प्रमुण हैं 
[) प्राकृतिक अधिआ रो का सिद्धान्य 3 
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(2) अधिकारा वा वेधानिक सिद्धान्त 

(3) अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त । 

(4) अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धास्त । 

(5) अधिवारों का आदर्श वादी सिद्धान्त । 

प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त 
(पर प्रछ₹०7३ ण ह७।०२० एरंट्टा:१5) 

घिद्धान्त को ब्याहया - इस सिद्धान्त बे अनुगार अधियार मनुष्य को प्रहृति से 
मिले हैं तथा ये जन्मजात होने वे. कारण भनुष्य वी प्रकृति में निहित हैं। जैसा कि 
डॉ० आशोर्वादम्‌ ने लिखा है नि “अधिकार मनुध्य को प्रकृति के बंसे ही अग हैं जंसे 
उसके शरोर को खाल का रंग । इन अधिकारों का ओचित्य सिद्ध करने अयवा इनको 
बिर्तृत व्यास्या करने को कोई आवश्यकता महो है । ये तो स्वय सिद्ध सत्य हैं ॥"२ 
इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार प्रह॒ति प्रदत्त जन्मजात, स्वयस्तिद्ध सर्वब्यापी तथा 
पूर्ण सामाजिक है। ये अविव्रार मनुष्य को राज्य या समाज द्वारा प्रदान नहीं किये 
गये हैं, अत राज्य दथा समाज को इनवे उपथोग म विसी प्रकार वा हस्तक्षेप करने 
का भी बोई अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार स्वतत्वता का अधिकार विवेक 
का अधिकार आदि ध्राइतिक अधिकार हैं। 

सिद्धान्त का इतिहास--अथिकारों वे सम्बन्ध मं यह सिद्धा त सबसे प्राचोन 
सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त की चचा रावमे पहले यूनानी दाशनिकों ने की है। ?वी 
तथा | $वी शताब्दी मे प्राह्वतित अधियारों के सिद्धाल्त का अधिक बोलबाज़ा रहा 
है। सामाजिव समझौता मिद्धान्त बे प्रतिषादव इस गिद्धान्त रे प्रबल सम्रथक रहे हैं। 
डॉ० आशोर्दविम्‌ वे शब्दों मे, “उनका अनुरान है हि प्रारम्भ से ही ध्यक्ति के कुछ 
प्राकृतिक अधिकार हैं ओर सविदा करते रामय वह अपने इन अधिकारों से से कुछ 
को अपने से एफ ऊंचो सत्ता को इसलिए सोंप देता है कि उसके शेष अधिकारों को 
रक्षा हो सके ।" लाक के विद्यारो म यह वात जिल्लुल स्पष्ट है। उसके अनुसार 
“प्री मनुष्य जन्म से रामान और स्वतस्त्र हैं तया जोवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के 
अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं" 

सामाजिक स्िदा के प्रतिपादका वे अतिरिक्त टाप्स पेस, मिल्टन, हरघर्ट 
स्पेस्तर, वाल्टेयर, ब्लेकस्टोन आदि विचारबो ने भी प्राइविक अधिकारों की घारणा 
का समर्यत जिया है। स्पेन्सर वे अनुसार “समान स्वतन्ञता का अधिकार सभी 
पनुष्यों का मौलिक अधिकार है।” समावजशास्त्रीय रिचारधारा के अनुसार प्राकृतिक 
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अधिवार मनुष्य की वे रहतस्वताएँ हैं जिले जिया बढ समात्र मे प्रभावी रूप से कार्य 
नही कर सवता है। 

सिद्धान्त का प्रभाव + धाहृतिक अविलासते के सिद्धालत ने राजनीति-विज्ञान म 
एक मह्र्वपूर्ण योगदान दिया हैं। दसने प्रास जी क्रान्ति जौर अमरीका के स्वातस्न्य 
शुद्ध को प्रमाकित कया है। भर १793 ई० की फ्रामीसों भोण्ा से स्वत्तत्थता, 
समानता, सुरक्षा और सम्पति वे अधिकार की मनुष्य के महृत्त्वपूण प्राइनिक अधिकारा 
में गिराया गया है । सन 776 ई० क्यो अमरीरी स्वाधीनता वी घोषणा में इन 
सत्यो को सिद्ध साला गया ह कि मनुष्य जन्म से ही खमान है तथा ईश्वर न सबको 
बुछ अदेख अधिकार दिय हैं जिनमे जीवन स्वाध्ीनता और सुख की खोज के अधिकार 
भी है। इस सिद्धान्त के आधार पर वर्तमात समय में भोजन, वस्त्र निवास तथा 
आजीविका दे अधिकार को प्राइतिंक अधिकारों जैसा माना जाता है। 

सिद्धान्त की आलोचना--प्राहवतिक अधिकारों के सिद्धान्त की विम्नविखित 
आधारो पर आलोचना की जातो है 

() प्रहतिव शब्द की परिभाषा सम्भव नहीं- इस सिद्धास्त वी सबसे 
स्पष्ट मालोचना तो यह है वि ध्राइलितव' शब्द दी परिभाषा वरना असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य है। इस शब्द के अनेक अर्थ लगाये जाते है । प्रो० रिचो (१0॥206) ने 
इस सम्बन्ध मे लिखा है कि प्राहंतिक शब्द के अनेत अथ हो सबते है जैसे सम्पूर्ण 
समसार मृरीट का वह शाग जहएँ मानव नहीं है आदक्ष या पूर्ण उर्दृष्य मौलियाया 
अपूर्ण, साधारण वा. जौसत इत्थादि। प्र/ह्ठतिक शब्द के लिए इस अर्थों मे से क्सि 
अर्थ को मही माने यह बताता बहुत कठिन है । इसके अति रिक्त प्राकृतिक शब्द का 
प्रयोग साधारणतया इृजिम, परम्शरागत आध्यामिक तथा नागरिक राज्य के विरोध 
में भी क्या जाता है । इस प्रकार शाहुतिक शब्द का अब अनिश्चित होने के कारण 
इस सिद्धान्त का प्रातिपादन भी अस्पष्ट एव अनिश्चित ही है। 

(2) प्राहुतिक अधिकारों को कोई सर्वमान्य प्त्ों नहीं- प्राकृतिक अधिकारों 
के समर्थक इस प्रन पर एकमत नहीं हैं कि प्राकृतिक अधितारों में कौन कौन से 
अधिकार शामित हैं। इसलिए प्राक़तित अधिकारों की कोई सर्वभान्‍्य सूची नहीं बताई 
छा सकती | उदाहरण के लिए कुछ विचारक दाखअचा को पराहणिव मानते है तो 
दूसरे उसे हृनिम मानते है। इसी प्रकार जहाँ दुछ्ठ विचार व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
एक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं वहरं कुछ अन्य विचारक ऐसा नहीं मानते! इसी 
प्रकार कुछ विद्वान यह सानते है कि स्त्री और पुल्घ को समान अधिकार होने चाहिए 
जबकि कुछ दूसरे विद्वात इराका विरोज परते हैं; 

(3] समाज से बाहर अधिवपररों की कल्पना अवाह्तविक -इस सिद्धात्त से 
समाज से बाहर अथवा उस्ते पूर्व अधिकारों को वल्पता की गयी है परलतु ऐसी कत्पना 
तथ्यों के विएद्ध है। वास्तविरता सो यह है कि अधिकार समाज में ही हो सकते हैं, 
ऊप्राज से चाहुर हमारे कस शकितयाँ यो हो चकती है परन्तु अधिवार नही । अधिवार 
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सप्राज से पहुदे के भी नहीं है क्याक्ति सामाजिक मान्यता वे बिना अधिकारों वा 
अष्तित्व सम्भव नहीं है। ग्रिलब्राइस्ट के अनुसार “अधिकारों को उत्पत्ति इस तथ्य 
से हुई है कि भनृष्य एश सामाजिक प्राणी है।"! बोसाके वे शब्दों म “अधिकार 
ऐसा दाद है जिसे समाज मास्यतः देता है और राज्य लागू करता है।”+ 

(4) प्रादुतिक अधिशरार अचल और स्थायी नहों- यह सिद्धान्त प्राहतिक 
अधिकारों को सईन के जिए स्थायी मान लेता ह॑ परन्तु एसे कोई प्राकृतिक अधिकार 
नही हो सकत जा अचल और स्थायी हो । प्राइतिक अधिकारों की धारणा एक गति* 
शील धारणा है तथा मनुष्यों वी सामाजिक आवश्यकताओं मी वूति हतु इनके स्वरूप 
में परिवर्तन होता रहता है | बीको (४।८०) ने इस सम्बन्ध मे लिसा है कि “प्राइतिक 
अधिकारों को ब्यादया सो समय ओर परिस्थितियों मे परिवर्तत के साथ साथ बदलती 
रहतो है।"” 

(5) प्राकृतिक अधिकारों से विरोधामास प्राहतिव अधिकारा म पारस्परिक 
विराथ पाया जाता है । यह सिद्धान्त अधिकारों को तिरफ्श तथा अनियरित्रत मानता 
है परन्तु अधिकारो की व्यावह्गरिक उपयोगिता के लिए उन पर कसी न किसी प्रकार 
का नियन्तभण आवश्यव हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक अनियन्त्रित अधिकार 
दूसरे अधिकार को नप्ट कर देता है। उदाहरणाये यदि हम पूर्ण समानता को अपनाएँ 
तो स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है और यदि हम पूर्ण स्वतन्तता वी बात करेंतो 
सपातता एप बल्पता मात्र बतरर रह जाती हैं। अत निरपक्ष अनियन्त्रित अधिकारों 
की कल्पना राम्पूर्ण समाज के हित की दृष्टि से उचित नहीं है। 

(6) राज्य तया समान क्प्रिम सस्‍्थाएं नहों प्राइृतिर अधिकारा का 
सिद्धाल्त राज्य तथा समाज को प्रत्रिम्त सस्थाएँ मानता है जिन्होंने मनुष्या का प्राहृतिक 
अवस्था से प्राप्त जन्मसिद्ध अधिकारों से वचित कर दिया है विन्‍तु थह एक गलत 
विचार है । वास्तविकता तो यह है कि राज्य एक शाश्वत तथा प्राइतिक समस्या है 
जिसका धोरे धीरे विकास हुआ है वह एक कृत्रिम रचना नहों है। राज्य मानवीय 
अधिकारों का अपटरण नहीं करता बल्कि वढ़ तो उनका सरक्षण बरता है । 

महत्व - उपयुंत्त जालोचना के आधार पर यह तिप्कर्ष नित्रालना सही नहीं 
होगा कि इस सिद्धान्त वा कोई उपयोग नहीं है अयवा इसम सत्य का कोई अश नहीं 
है। यदि प्राहुतिक अधिव्रारों का अर्थ हम यह से कि समाज के पूर्द भी व्यक्तियां वा 
बुछ अधिकार प्राप्त थ ता यह घारणा अथटीत ही नहीं अखविरोयों भी है। झिल्तु 
यदि हम प्रा निक अधिकारों की व्यास्था उत आदर्श अयवा नैदित अधिवारा वे रूप 
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में करें जो व्यक्ति को उसने व्यक्तित्व के पूर्ण वित्रास भे उपयोगी होने के कारण 
आवश्यक रुप से प्राप्त होने चाहिए, तो प्राहतिक अधिकारों का सिद्धान्त भूल्यवान हो 
जाता है। जैसा कि लाई ने लिणा है कि, “प्राइतिक अधिकार वे परिस्थितियां हैं जो 
हयक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं चाहे वे परिस्थितियाँ मानव 
सस्या हारा बनायी गयी हों अथवा म बनायी गयी हों ।"”४ डॉ० आशोर्वादस्‌ के शब्दो 
में, “प्राइतिक अधिकार का सदसे अच्छा अर्थ है बह अधिकार जो मनुष्य के नैतिक 
उत्थान था विकास के लिए अर्यात उसे वास्तव में सनुध्य बनाने के लिए आवश्यक 
हो ४” सयुक्त राष्ट्र हरा मातव अधिकारों वी एक सर्वव्यापी घोषणा ते इस सिद्धान्त 
को एवं साकार रूप दे दिया हे । 
अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त 
(7 व.₹2० प्र#€०+9 ण एराट्ट)0७) 

सिद्धान्त की ब्यास्या यह सिद्धास्त प्राकृतिव अधिकार सिद्धान्त के विपरीत 
है। इस सिद्धान्त वे अनुसार अधिकार राज्य और कानूत की देन है । वे राज्य की 
इच्छा अथथा बामून वा परिणाय होत है । जिस अधिकारों को कानून मान्यता दे देता 
है केवल वें ही वास्तव मे अधिकार माने जाते हैँ तथा जितने अधिकारों को कानून 
स्वीकार नही करता, वे व्यक्ति के अधिवार नही हो सश्ते | “अत” अधिकार मे तो 
निरपेश हैं और स बे सनुप्प की प्रकृति से हो निहित हैं बल्कि बे तो देश के कानूस 
पर तिर्भर करते हैं तथा उसी से उत्पन्न होते है ।” जीवन स्वतन्त्रता और सम्पत्ति 
आदि के अधिकार राज्य द्वारा ही प्रदान श्िय गय है तथा राज्य ही यह निश्चित 
करता है कि इगे अधिकारी का प्रयोग विस प्रकार तथा क्सि भीमा तक किया जा 
सकता है। राज्य के द्वारा समाज के हित में व्यक्ति के अधिकारों को सीमित तथा 
नियन्त्रित किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकार पभ्राह्वतिके न होकर कृत्रिम हैं। 
दत्थम्र, ऑस्टिव हॉब्स और हाबंण्ड आदि विचारसों ने इस सिद्धान्त का समर्थन 
किया है । 

सक्षेत में इस सिद्धान्त के अनुसार अधिक्रारों के तीन प्रमुख पहलू है 
(4) राज्य ही अधिकारों का खोत है, अत राज्य रो बाहर ब्यक्ति के कोई अधिकार 
नहीं हो सकते (2) राम्य ही अधिनारा की परिभाषा करता है उनकी सीमाएँ 

नब्चित करता है तथा उतकी रक्षा की व्यउस्था करता है, और (3) थ अधिकार 

परिशीक होते है। बालूतो मे परिवर्तन नें राण्ब्सात् अधिकार क स्वरूप म भी 
पररिवतंन द्वोता रहता है । 

आलोचना - इस सिद्धान्त की अनेक विद्वानो से विशेषकर,बहुलवादी विचारको ६ 
)ै, काफी आलोचना की है। बह आलोचना अग्रनिखिन आधारा पर की जाती है 
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(।) राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहों-अतक विचारकों का यह मत हैं 
कि राज्य के आदेश अथवा कानून अधिकारों का निमाण नहीं करते, वे तो उनका 
केवल माव्यता प्रदान करते हैँ। उदाहरणार्थ यदि राज्य कानून द्वारा चोरी, रिश्वत- 
बोरी तथा प्र"्टाचार को व्यक्ति का अधिकार बनाना चाहे तो यह राम्मव नहीं है । 
वाइट्ड ने टीव ही कहा है कि कानून हमारे अधिकारों को जन्म नहीं देता, वह तो 
केवल उनको सान्य॑तां प्रदान करता हे तथा उनको रक्षा करता है। अधिकारों का 
अह्तित्व स्वय अपने आप रहता है, चाहे उन्हें कानून का रुप मिलेया ने मिले । 
कानूत द्वारा उन्हें इसलिए लागू क्या जाता है कि वे अधिकार हैं थे इसलिए 
अधिकार नहीं वन जाते कि ढानून उच्हे लापू करता है ।”? डॉ० आशोवदिम्‌ ते इस 
सम्बन्ध में सिखा है कि, 'कोई अधिकार इसलिए अधिकार गहों बन जाता फि उसे 
कानून का हुए दे दिया गया है वरन्‌ वह अधिकार इसलिए है कि वह नेतिक दृष्टि से 


उचित म्षया स्यायसगत है ५" 
(2) राज्य का निरदुश बन जाना यह सिद्धास्त राज्य का अधिकारा का 


जन्मदाता वताकर राज्य की निरकुशतां का समयंक करता है अ। इस स्वीकार नहीं 
बिया जा सदता । इस सम्बन्ध में डां० आसोर्यादस्‌ ने लिखा हैं दि यह कहना कि 
राज्य हो अधिकारों को छृष्टि करता है, राज्य को तिरकुश बना देता है। राज्य को 
हम ऊँचा स्थान देने को तंथार हैं परम्तु उसको इतना ऊँचा स्थान नहीं दिया जा 
सकता । राज्य को सामप्रमुत्ता पर रीतियो परम्पराओ, इतिहास और मैतिवता पर 
आधारित कुछ बन्धन होते हैं ४ अत अधिकारों के लिए ह्िसी प्रकार की नैतिक 
ब्यवाथा आवश्यक है। घास्को के शब्दा मे अधिकारों की प्रतिष्ठा लिखित विधान 
हो अपेक्षा अम्यास ओर परम्परा पर मधिर तिर्मर करतो है ।"* 

(3) अधिकारों का आधार मंतिक व्यवस्था- कातून को अधिकार का 
आधार इसलिए नहीं मात सकते क्योवि कानूनों मे सदंव संशोधन हात॑ रहत है । 
कानूनों से भी ऊँचा स्थान उवित और अनुचित का ज्ञान है। साई ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है कि, “अधिकारों को धारणा के पहले क्सो प्रकार को नेतिक व्यवस्था 
आवायक है। नेतिक स्थवस्था के अमाद में शक्तियां, प्रभाव, दादे और प्रयत्न आदि 


हो सरुते हैं, परन्तु इनको अधिफार नहों कहा जा सक्रता। अधिकारों का आधार ता 
ओऔदचित्य को भावना है ।"” 
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(4) राष्य कानूनी अधिकारों का भो निर्माता नहीं-- इस सिद्धान्वे के कुछ 
सपनेकी वा मह मत ट्रै कि राज्य अन्य धकार के नहीं तो हस में कय कानूनी अध्ि- 
कारो वा निर्माण अवध्य कर्ता है। परन्तु उसवा यह विद्यर भी रवीवार नही 
पा जा सकता हैं उर्ोकि व्यवहार में सगाऊ द्वारा सास्यता बराप्त अधिकाशे को ही 
राज्य बानूदी हव प्रदान करता है। जत राज्द को वलूनो अधिकाए का भूल निर्माता 
मालता भो सही नही है। इसके अतिरिक्त कानूनी सिद्धान्त से हम यह भो तय नहीं 
बर पाते कि जिन अधिवारों को राज्य ने झाज्यता प्रदान वी है, वे ऐसे अधिकार हैं 
जिगह मान्यता प्राप्ण होनी चाहिए । 
भहुस्व - सदपि अधिकारों का कानूनी सिद्धाल अपूर्ण तय भ्रामक है परन्तु 
फिर भी इस सिद्धालल मे सत्य मा बुछ अश अदग्य है । हम यह स्वीरार करता पड़ेगा 
कि बतमात समय में रोग्य रा बाटर अधिकारों का सरक्षण नहीं हो सकता | गह 
अपक्षित है कि कम से कम तोर्तस्तीय देशों में तो सप्री अधिकारों को कानूनी 
मान्यता अवस्य मिलतदी चाहिए । परन्तु उसका ताह्यय पह नहीं है कि कानूती मान्यता 
मिल जाने तै हो कोई जव्रिकार स्थायपूर्ण बढ जाता है। वौधाके के क्‍्थनादुमार, 
वस्तु अधिकार बे कानूनी और नैतिक दो पक्ष होने है और इलमे में किसी की 
उपेक्षा तह की जा सबती। एक आदर्श अधिकार में इन दोनों थक्ती का समावेश 


होना चाहिए । 
कराए १... काते का केक शक 
(706 पछ७काव्य प%०० ज॑ #ड४७) 

सिद्धान्त की व्याएया- इस सिद्धान्त दे अनुभार इतिहास अधिवारों की सृष्टि 
करता है। अधिकार रीति-रिवाजों का विखरा हुआ स्वर्प है (8900 शा पट 
फषाध्फएण्प ० (०४०४) !श्राय वर्षों म बने आ रहे रौति रिबराज कुछ 
समय पश्चात्‌ अधिकारों का रुप से लेते है । जता छि ओ० रियो ने लिखा हैडि 
“हु प्राय. यह देखते हैं. कि शित अधिरारे के बारे मे लोग यह सोचते हैं कि थे 
उन्हें भिलने ही चाहिए थे ऐसे हो अधिकार होते हैं. जिनके थे अभ्या्त होते हैं या 
जिसके बारे से (छही वा यलत) उसको बह धारथा होती है कि ये को जग्हे शपा 
ये । ४ जनेक प्राइ विक अपिदारों दी दानशद करत एर यह पता चलता है वि दे ऐसे 
दावे हैं जिर्ईू बहुत पुराने और बढूट रोलि रिबाज़ों का समर्थन प्राप्त होता है। इस 
प्रकार गुतिशातित सिद्धान्त बहू श्रतिपादित करता है रि अधिकार रोति रिवाजों के 
विकसित रूप हात है सम्राज स्वीकार कर लेता है 
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अलोचना अप्रिशारों के ऐतिहासिक पिद्धाल की निम्नलिखित आपारो पर 
आलोचना की जाती है 

() सभी अधिहार रौति-रिवाजों को उपभ महीं- यद्यार्ि हमारे बहुत मे 
अधिकार रीति रिवाजों पर आध्रारित हा है परन्तु सेमी अप्रिक्रारो का रीति रिवाजा 
वी उपज दतताता सही नही है। प्रो० हॉक्गि के अनुसार वया दास प्रया जब वानूद 
पर आपारित थी न्यापपूर्ण कही जा सकती है अबवा शिमु-हत्या कभी न्‍्यायसगत हो 
सकती है ? इस प्रकार वी प्रयाएँ परम्परागत हो सकती है परस्तु वे अधिकार कभी 
नहीं बन सकती । 

(2) समाज में सुधार सम्मत् नहीं रीति रियाजा को ही अधिकार का 
आधार मावन मे एक कड्नाई यह है कि यदि अधिकार हमेणा प्रथाओं के अनुकूल ही 
हो ता भमाज में बोई भी सुधार करना सम्भव नही होगा । उदाहरणाव, इस सिद्धान्य 
के आधार पर 7ठि सती प्रथा बाल खिह तथा छुआदूत जैसी प्रवाआ को अनिवाय 
एवं अपरिवतनीय अधिकार मान तिया जाता ता उदम किसी हालत भ सुधार नही 
किया जा सकता या। श्रो० हॉक्ग ने ठीक़ ही कहा है कि, “यह कहूता को रोति- 
रिवाज हमेशा हो डोर होते हैं उत्तता हो सृब्वतापूर्ण है जितना कि यह कहता हि 
झानून किसो भौ दोज को उचित बना सस्ता है ।” 

(3) पह घिद्धान्त विखसनीय नहीं - इस सिद्धान्त वा एक दाप यह है कि 
यहिं रीति रिद्ाज ही अधिकारों का एकमात्र खोत है तो समप्र-सममय पर प्रचलित 
समाज-हित विरोधी रीति रिवाजा का अधिकारों वे सप मे किस प्रकार स्वीकार 
किया जा सकता है। प्रोर हॉकिय वे मतानुसार ऐतिहासिक सिद्धान्त या तो हमारा 
भार्म-दर्शन हो नहीं करता, यदि करता भो है तो गलत भागं-रर्शन शरता है। 
लिस्सस्देह इतिहास फो उपेक्षा महों यो जा सकती, परन्तु इतिहास के ऊपर पूरा 
अरोसा भो नहों किया जा सकता ॥"7 

महत्व - यद्यवि अधिकारों के सम्बन्ध में इतिहास एक पूर्ण मानइण्ड या 
ओदित्य की कसौटी नहीं बसे सकता परन्तु फिर भी इस मिद्धास्त में कुछ सत्द 
अवश्य है ! हम यह स्वीकार करदा एड़ेगा कि व्यक्ति के कटत मे अधिकार रीजि- 
सिवाज तवा प्रथाआ पर आयारित हैं । 

अधिवारों का सामाजिक इल्याण का सिद्धान्त 
(प# ६००७] छलछ7० प्ल्‍०६३ ०६ फट्ट४6७) 
जिद्वान्त को व्याश्या- इस सिद्धान्त वे अनुसार अधिकार सामाजिक वल्याण 


]. "म॒फागात्ग प्रटण शाह ह565 80 हुफ्ात॑आत्ह बह 20. ण (५८ बांट 
हरणरापद निडाबड रण एणमा5इट.._ ध्यागरण 56 शाणर्ए ऐच्चां परशणर 
प्रात फट हधार्प॑णा गैलाए -१७४ ६ एन्ततंत्हन * एक काव 


होडवंक प्‌ 7 


554 ] 


की आवक शर्तें है तथा अधिकार का निर्माण समाज बरता है। रॉस्पो पाउच्ड 
[६०६००6 7०७76) दा प्रो० ईकी [४४] जैसे कियारको ने इस ठिद्धाल्त वा 
समर्थन करते हुए वहा है कि कानून रोति रिवाज और ध्राइतिक अधिकार आदि सभी 
का उद्देश्य समाज वा हित था सापराजिक कब्याथ होगा चाहिए। दस तरह ईव 
शिद्धान्त के अनुस्तार मजहिकारों का अस्तिक््य सपा कल्यरण पर आधारित होता है 
२० अ्यक्ति केदस उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर तरता है जोसमाज के हित 
ब्ेही 

बत्यम तथा मिले डैसे उपयोगिताबादी विधास्तों ने भी इस पिद्वान्त ता 
सपर्गन किया हैं। बेल्यम मे अनुसार, भधिवितण व्यक्तियों के अधिकतम सु! 
[हाध्य(का पिएएणक्३ ऐड हाच्शस्थ ॥गर0श) वा विद्धान्त ही अविदारों की 
कमीटी है। लासको ने भी अधिकारों की श्मौदी उमही उपवागिता को हो शाना 
है! इसके अनुसार, अधिकार सपाज से पृथक और स्वरन्प महीं होते वरन्‌ वे समान 
में हो निहित होते हैं। ये भधिकार हमको इसलिए घिलते ई कि हम साम्राशिक लक्ष्य 
को पा शरने मे अपना सहुपोय दे सके ६” श्लो० फी के अतुषार, 'अधिरारों फा 
जश्चय हिलों के हनुलग मे होता है” इस प्रकार इस्त सिद्धान्त के अदुभार अधिकारों 
हा सम्बन्ध स्राधाजिक कल्याण से है और व्यक्ति को कैबले में ही। अधिकार प्राप्ठ द्वोते 
है जितरा उद्देश्य समाज हित वी साधना दवोठा है। 

आतौदता- इंसगे कोई सन्देह नही कि अन्य सिद्धालों वी अपेक्ष वह सिद्धान्त 
अधिक सस्ोवशनक है विन्‍्तु हगो भी पूर्णतवा दोएपुक्त नहीं माता जा तकता । इसे 
(हिद्धाल्त की आलोचना तिम्नलिपित आधारा पर की जाती है 

(।) मह्माजिक-हूत्याण का क्षपे अध्यप्ट-- इसमे कोई सस्देह वढ़ी कि सोक- 
हित अधिकारों को अच्छी कसौरी है परन्तु तोड़थ्टित या शोझ कम्घाण री व्याध्या 
करना बहुत कठिन है। इसका कारण वह है कि सौव-तत्याण शब्द इनना व्यापक 
और अतरियत है कि इसके अर के अत्तर्गत अधिततम लोगों का अधिकतश सुत। 
बहुमत का दिते, तोड़ स्म्मति अथवा सरकार की हृष्टि में जो सार्वजनिक हित ही, 
आदि सभी बातो का संगावेण हो जाता है। डॉ० अफोर्वादस्‌ ने इस सम्ब्ध मे 
रिला है हि. “मदि हम इसमे से किप्तो ए को छोकहित या लोककर्पाण पान भी 
लें तो भी कबिताई दूर बहों होती रणेरि ग्रे सब शब्द बहुत हो अस्पष्ट ओर अनि- 
पिच है। अधिक से अधिक रुछ्ठ ही कोई माप महीं हो छक्‍्ती । सब्पूर्ण सलाह की 
होई चेतना हो हो ही नहीं सकतो।” 

(2) ध्यक्तियत बश्याण मे आाध्रू-यह शिद्धान्त न्यक्तिशत हित अबबा 
म्यक्तियत रव्याश में बाधक है। दस सिद्धाला दे अनुसार यदि साधाजित कल्माण 
३. “(09 म्ट्टोएड शष गा ॥र्दचकृष्ापध्ता गे 594ग) एच बडा का है? 
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और व्यक्ति गत कल्याण में संघर्ष होता है तो सामाजिक हित मे व्यक्ति के दित और 
कल्याण का वलिदात क्या जा सकता है। इस दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराया 
जा सकता क्योकि इसम व्यक्ति वे ब्यन्तित्द विकास म बावा उत्तन्न होदी है। वेवल 
सामूहिक आवश्यकता अयवा सामूहिक्त हित ही हर वात की उचित या अनुचित नहीं 
बनता सक्‍ते। उदाहरणार्य अनेक लोगो वे सुख तथा प्रसनता के लिए किसी निरपराश 
अ्यक्ति का बलिदात कर दना अयवा व्यक्तिगत अधिकार का हनन वर देना जिसी भी 
दृष्टि स स्थायसगतठ नहीं वहा जा सकता । दाइढ़ड ने इस सम्बन्ध में ल्िश है कि 
“रद सप्ताज़ वी कूपा से अधिकारों का निर्माण होता है तो डर्यक्ति की वहीं भो 
रक्षा नहीं हो सेगी और वह समाज को निरकुश इच्छा के विष्द्ध कहों अपील भो 
नहों कर सकेगा।"!! 

महत्व - उपराक्त आालाचताआ के हात हुए भी इस टिद्धान्त म यह सत्य 
अवश्य विद्यमान है कि अऑथिकारा का सम्वस्थ अनिवायत लाज़ कल्थाण से है और 
लोक हित में हो उनका उपयाग किया जाना चाहिए । 

अधिकारों का आद्षयादी रिद्धास्त 
(7४€ ९ €जाऊपं6 प४०कछ ० फ्ट्ठॉंघ६5) 

सिद्धान्त की ध्याइया - इस सिंद्धान्ल के अनुसार अधिवार वे बाह्य परि- 
स्पितियाँ हैं जो मतुष्प के आस्तरिक विक्ञास के लिए आवश्यक हाती हैं । ध्यक्ति ने 
जीवन वा लद्य अउत व्यक्तित्व वा पूर्ण विक्राम करता है और हंस उद्देश्य वी प्राप्ति 
में जो परिम्थितियाँ सहायक ह।ती है उनको प्राप्त करता व्यक्ति का अधिकार बत 
जाता है। अब अधिकारों के बिता ध्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित और 
धूर्ण विकास सम्भव नहीं है। किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अधितार उसके ब्यक्तित्त 
का अधिकार है तथा अस्ये सभी अधिकार इस सोलिक अधिकार से उत्पन्न होते हैं। 
चूंकि इरा मिद्धान्त के अनुमार अधिकारा का अस्तित्व व्यक्तित्व के विकास के लिए 
है, इसलिए इस व्यत्तित्ववादों तिद्धान्त भी कहां जाता है तया अधिकारों का उद्देश्य 
एश आदश व्यक्तित्व का वितास करना है, इसलिए इस आद्शंदादों सिद्धान्त भी 
बहा जता है। 

अनक विचारत्रा न अधिकारा वी जा वरिभाषाएँ दी है व इसी सिद्धान्त पर 
आधारित है । द्रॉस रु अनुसार _'व्रि क्‍्पूर्ण जीवन के विकास के तिए आवश्यक 
बाह्य परित्यितिया हो अधिकार हैं”? 





व शाशोछ बाद साच्चाण्ह 0) पीर हाथा। ण ३०टटड प्र व्रावार७ 
45 %ए०प बट 300 ग82]ग्च55५ तच्कूलावंद्या एफ़णा ॥5 बशा। 
| जायषिणाप्यग्य फैंगीवट 

2. "रशाह्ा5$ छा फट छाह्या ९ णेट ए फट एान्‍्बाव एणरव्ाणा5 
ज९0९५५च५४ 0 ऐह सन्‍धणयों गीटि ४ 
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ग्रौद रे जतुसार “ऑविशर बह शक्ति हैज्नो हितों मनुष्य के लिए नैतिक 
प्राणी के एप में उतरे व्यवताय और करत स्यों को पुरा करने के लिए वावापत् है।"! 

यह सिद्वासत अधिकारों पर एवं उन्‍्द मैतिक हृष्दिकोग से विधार करता हैं। 
इसरे अनुसार अधिकार वह शक्ति है जो सम्राज हम इंगलिए दस है झि हम अगने 
जकिड विकाध के ज्ञाथ साम सा्वेजतिन हित्त मे भी आना परोगदान दें सर्वे । इस 
तरह आरशंबादी छिद्धाल ते अनुसार अधियार ने दो वक्ष है शक्तिपुसकत और 
सम|जमूलक । इसका वाछप यह है वि! व्यक्ति अपने अधियारों के साथ-साथ दूधरों के 
अधिकारों कौ उचित मात्यतरा प्रदान करे तथा जउने अधिकारों का उप्रयोग सार्वजनिर 
हित भें कर । इस प्रकार यह सिडास्त अधिकार और कर्तव्य के सहनअतितित्व पर जोर 
देता है। 

ई सिद्धाण्त की विशेषताएऐं--उपरोका सभी सिद्धालों पर अच्छी तरह विवार 
करने के पश्चात्‌ अधिकारों पा आदइगेंशरी था व्यक्तितादी सिद्धाल हो सर्वाधिक 
हलोपवद जान पढ़ता है ( दमा कारश इसमे विस्कलिखिर विशेषताओं का पाया 
जाती हैं 

(।) आरतरिक दिरोधप का अभाव -इटा सिद्वस्‍्त री एके विशेषता बह है 
कि इसमे स्यक्तिश्व के अधिरार को हो बरस अयबा विरश्ष (40500) अधिकार 
माना गया है तब अत्य सभी अधिकारों डी उत्नति उमी से माती ग्रथी है। प्राइतिश 
अधितारी के सिद्धात्त से बहुत से चर॥ अधिकार माने गये है तथा शेष तीतो सिद्धात्तो 
हे एक भी चरम अधिकार नहीं माता गया है। धूंकि इस सिद्धात्त से एक ही चरम 
अधिरार है; झालिए इसमे कोई अन्तरिक विरोध नहीं है जैगा कि फ्राहू तिक सध्िकार 
लिद्वाल में है। 

(2) भश्िशिते के भापदण्ड को उपदित कहोंटी - इस सिद्धाव्त में अप्िकारो 
को एक उचित कसौटी भी दी गई है जिस १र सर्देव विश्वास क्या जा सफता है भर 
इसलिए यह सिद्धात्त जल्यलिद्धास्तो से श्रेष्ठ माता गया है ( वह क्षसौटी मह है कि 
अ्योक्ति के व्यक्तित्व दी शक्तियों कै विकास के लए जो भी आवशब है, बहू शरद 
व्यक्ति हे अधिकारों की परिधि में जा जाता है । 

(3) प्रत्येक घ्यक्ति को साध्य प्ानवा >पह मिद्वास प्रचर॒चक्ति को खय 
में एक साध्य मानता है तगा रस विमी उन्‍्य के श्क्तिल का साधन मात्र तदी मागता। 
इस तरह बह गिद्धा्व फ्रयेत व्यक्ति रे व्यत्ित्य को समान झवर अदा करता हैं। 
यहू मत्िदारों वे. साथ-यत् के स्यो दे रमुवित पालन पर भी कोर देता है । 

(4) मध्यम भार्ष रा अतिपादन -- इस लिद्धाए्स को एक विशेषता यहू है कि 
यह सिद्धाल श्राइतिक सिद्धात्त हे समान से तो अधिकारों वी रिस्पेक्षता या 








] "ाहोए 8 ऐवा [08 छाएणर ॥ ग०0घघया॥ 9 06 वतीशला 
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अमीमितता का समर्येन करता है और न यह कानूनी सिद्धान्त तथा सामाजिय वत्याण 
सिद्धान्त वे समान अधिकारों वो सापेक्षता या सौमितता वा ही समर्थन करता है 
जितके अनुसार समाज या राज्य अधिकारों पर मनमाने प्रतिवन्‍्ध लगा सकता है। 
यह सिद्धान्त मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार व्यक्ति के अधिकारो 
पर वेवल वे ही प्रतिबत्य न्यायसयत हैं जो अन्य व्यक्तियों व व्यक्तित्व के विकास वे 
लिए आवश्यक हैं। 

(5) शाश्वत सिद्धान्त - इस सिद्धान्त दे अनुसार सभी मनुष्यों का एक चरम 
अधिकार व्यक्तित्व का अधिकार है। यह अधिकार शाश्वत है तथा कभी भी बदलने 
वादा नहीं है । यह देश और वाउ के प्रभाव से मुक्त है। डॉ० हों किंग के अनुसार 
परमात्मा के विरुद्ध मी यह अधिकार सही उत्तरता है । 

सिद्धान्त की आलोचना उपयुक्त विशेषताओं वे होते हैएं भी इस सिद्धान्त 
बी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना वी जाती है 

श्यावहारिक क्ठियाई--इस सिद्धान्त वी एक आजोचना इस आधार पर की 
जाती है कि यह सिद्धात व्यावहारिक नहीं है। व्यक्ति वे ब्यत्तित्व का विकास एक 
आस्तरित एवं व्यक्तिगत वस्तु है औौर समाज अथवा राज्य जैसी विसी भी सस्पा के 
तिए पट आतता अत्यल कहित है हि व्यक्ति के आत्म विवास रे लिए को सी 
परिस्यितियाँ आवश्यव हैं 

विभिन्न हितों में विरोध का समाधान नहीं--साप्रारणतया व्यत्ति और समाज 
दोनों बे हित आपस गे घतिष्ठ रूप थे जुड़े हुए हैं किन्‍्यु जब कमी भी ध्यक्तिगत हिल 
हया समातिक हित में विरोध होता है तव आदर्शवादी सिद्धान्त एक ओर जायगा 
और सामराजिर बल्याश सिद्धाल दूगरी और । थादशवादी सिद्धान्त समाज के व्यक्ति 
के हित पर तेथा सासाजिक कल्याण का सिद्धान्त समाज वे हित पर जार दसा है । 
अत दावों में तिराय होते पर इस मिद्धान्त के वास इस समस्या का कोई समाधान 
नही है। 

महत्व. उपयुक्त आतोचनाआा के हाते हुए भी इस सिद्धान्त में सत्य का 
महत्त्वपूर्ण अर विद्यमान है। कोई भी विव्रेक््भील व्यक्ति इस बात से इलार नहीं कर 
सकता कि ध्यक्ति के अ्यक्तितत्व का विकास बहुत कुछ बाहरी परिस्थितियां पर तिर्भर 
करता हैं और राज्य इन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था करवे व्यजितित्य के दिकास 
में बहत अधिक योयदान दे सकता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त अधिकार के 
बैघानिक पक्ष मे अधिर उसके नैतिक पक्ष पर जोर देता है। यह सभी स्यक्तियो को 
साध्य मानता है ग्ापत नही । 

विभिन्न व्ययस्थाओं मे अधिकारों के स्यरूप मे अन्तर 

लोहतान्तिक तया समराजदाद राजनीतिक ब्यवस्थाओं में अधिकारों बे 
स्वरूप में मूलभूत अन्तर होता है। यह बन्तर निम्ननिसित है 

([) कोकठाखिक राजनीतिक व्यवस्था में सागरिको के गधिकारों का उत्तेख 
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राग व्यक्ति को उेक्द्र मागवर किया याता है जवरि ससाजनादी व्यवस्था में अधि- 
कारों का उत्मेख समाज को केसदित्दु माववर क्या जादा है। यह व्यवस्था इ9 
जारणां पर आणरित होतो है कि “समध्टि मे ही स्यक्ति का हिते लिहित है।" 
2) लोइताल्ित राजमीतिक व्यवस्थाओं में व्थक्ति को न्ययरिक स्वत 
ख्धाओ तथा रॉजयीतिक अधिवारों पर विशेष बल दिया जाता है, जबरि समाजवादी 
व्यवस्था गे न्यक्ति के आधिक अधिवारों (जैसे क्ाप्त का अधिकार, विश्वार देवा 
अवकांध हा वधिगार, मामानिः मुरक्षा का बधिशर इशस्यादि) को अधिक महृत्तत 
प्रदान दिया जाता है। समाजवादी व्यरश्था ये दृष्टिकोण को सोपष्ट करते हुए 
स्टाबिन ते कहा था हि. “एक बेकार व्यक्ति के लिए जो मुंपा है भौर परिथम 
करने पर भो रोटी तहीं कमा सकता, व्यक्तिगत स्वरा का कोई जय तहों है। 
सब्वी हवतग्जता वहीं मिल सबती है जहाँ शोषण समाप्त बर दिया जाय, बेकारी 
भे हो, भीत मौगने की आवश्यकता बे हो हवा काम छित जाने का भय ने हो 7” 
(3) सोकतार्बिद' राजनीतिक व्यदस्ताओं म बेवल नागरिह अधिकारों 
का उल्लेप्त ही मिलता है उने अशिराशं की प्राप्ति हे साथनों का रोईं उल्लेख 
जही मिलता। इसे! विपरीत; समाजवादी व्यवस्था भें अधिकारों रे सोथ-सोथ उस 
खातों की भी स्यवस्‍्थों की जाती है जिनसे ज्वारा उत अधिकारों को बाप्तदिक 
रूप प्रदाते किया जाता है। उद्ाहरणाघ ग्राम प्राण करते को अधिकाए, विभान 
और अवकाश वा अधिताएं, अनिवाग छुट्टियों की व्यकत्या आएि ऐसे ही साधन हैं। 
(4) सोरतारित रामवीतिद व्यवस्था मं स्रदिशान द्वारा सा्गरिक अधि- 
कारों पर विधी प्रदार दए सामाएर भ्रीवस्ध ही लगाया बता है। सरकार भी उते 
अधिवारं पर प्रतिवन्ध तब तक नहीं गाली जय तक ति समाज हिल में ऐसा करा 
आवश्यक ने ही जाय । फ्रि यह प्रतियस्ध अस्जायी होता है। दशके विपरीत समाज 
बंदी स्यव/्या से मविधान द्वारा आक्तियों में नागरित अधिरासे पर एक सामस्य 
और स्थायी प्रतिब्ध लगा दिया जाता है जो इन अधिवाहों वे महत्र वो बिलून 
समाप्त कर देता है । उदाहेरणाय समागवादी ब्यतस्था दाले देशों में शायरिकों को 
स्वत कप ते विचाएं प्रकट करते ज़ेस लिखते समा करने संगठत बताते, सरकार 
ही आतोवता करते, स्वतस्त्र रुप से चुनावों मे भाए लेते, मत देने आदि स्वा्तताएँ 
केवल डिलादे को ही प्राप्त होती हैं वास्‍्तविस्ता मे नही | 
(5) प्राप सोबतान्यिक राजतोतिक ब्यवस्था बाते राज्यों म शागरिक अधि 
कारों की सुरक्षा ने लिए स्वतए भोर तिणक्ष न्यायपातिका की व्यवस्पा की जाती 
है। नापरिक काने अधिरारी का हतन होने पर उनझी रक्षा हेतु स्यागातय ते प्रार्मता 
कर सके हैं ! इसके विररीत समासवादी व्यवस्था यात्रे राज्यों में सागरिक अधि 
कारों शो स्यायापालिका का मर॒क्षण प्राप्त नही होगा है। वरि सरदार इल अधिकारों 
का सतिक्मण करे, तो नायरिकों के पास झा बोई सवेधारिव साधन वही होता 
बिके माध्यम है वे अप अधिकारों वी रक्षा कर सऊ | 


[ 559 


(6) लोहइतान्यिक राजनीतिक व्यवस्था में सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व 
के अधिकार को स्वीकार ढिया जाता है! किन्तु सम्राजवादी व्यवस्था वाले राज्यो 
में सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व विशेष रुप से उत्रादन के साधनों और उपकरणों 
के रुप में व्यक्तिगत संस्पत्ति रखने को, सान्यता आस्त तही होती है । 

(7) लोकतान्तरिक राजनोतिक व्ययरस्था वाले सविधाता में कागरिकों के बेवल 
अधिकारों का ही उल्लेख किया जाता है। उनमे यह मान लिया जाता है कि कत्तंव्य 
तो अधिकारों बे साथ स्वत जुड़े हुए हैं, उनका अलग में उल्लेख करने की कोई 
आवश्यकता नहीं समझी जाती | इसके विपरीत समाजवादी व्यवम्या में केल्वविन्दु 
समाज को माना जाता है अत ऐसी ध्यवस्था बाते सविश्वानों म अधिकारों बौ तुलना 
में नागरिकों के वत्तंत्यों पर अधिक जोर दिया जाता हैं। इस कारण संविधान में 
अधिकारों वे साथ-साथ कत्तव्या झ्वा भी उल्लेख रर दिया जाता है । 

इस प्रकार हम दखते हैं कि लोकतान्विक तथा समाजयादी राजनीतिक 
व्यवस्याओों म॑ नागरिक अधिकारा के स्वस्प में मूलभूत अल्तर होता हैं और यह 
अन्तर इस हृष्टिकोण वें कारण ही है कि एक व्यवस्था ब्यत्ति वो तथा दूसरी श्रमाज 
को केद्धविन्दु मानती है । 

कत्तंव्य 
(0०0०७) 

कत्त व्यों का अर्य -“दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का 
नाम ही कर्तव्य है ।” अधिकार और कक्‍त्तय्या का पतिष्ठ सम्बन्ध हाता है । एक 
सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को समाज व राज्य वो ओर में अनेक अधिवार 
प्राप्त होते हैं तथा इन अधिकार के बदले मे समाय ब राज्य के प्रति उसके कुछ 
बर्त्त्य भी होते हैं जिनके! विवा उसते अधिकारा का कोई मूल्य नहीं है। बाम्त 
वित्रता तो यह है कि कर्तव्यों के पालन से ही अधिकारों की प्राप्ति हाती है। 

कर्त्त वर्षों का वर्षोफ्रण-- कत्तेय दो प्रकार वे होते हैं - मै तिक और कानूनी ! 

(7) नैतिक कत्त व्य- नैतिक कर्त्तव्य वे कत्तव्य हैं जिनवा सम्दध प्रनुष्य की 
मैतिक भावता तथा उमरे अन्त करण रो होता है। इस प्रकार ने कत्तंव्यों को राज्य 
का सरदषण प्राप्त नही होता है । अत यदि मनुष्य इन कत्तेत्यों का पालन नहीं करता 
तो राज्य के द्वारा न तो उसे दण्ड दिया जां सबता है और न इनका पालन दरने 
के लिए राज्य हे दारा उसे बाध्य हो किया जा सता है । उदाहरण के तिए, सत्य 
दोवतां, घडो वी आजा सातता, सातां पिदा वा आदर करना, इत्यादि व्यक्ति वे 
नैतिक कत्तव्य हैं । मैतिक कत्तंव्यों वे पीछे समाज की वेबल नैतिक शक्ति होती है। 

(2) हातूनों कत्त स्प--रानूनी रत्तंव्य वे कत्तंब्य होते हैं जितरा पावत करता 
या ने करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नी करता बल्कि जिनेक्ा पोलत उसे अनिवार्य 
गत, मे, ब्रा, पहना. है? चइऐे- पे, रफा,. ब्ते, शक्ति गोरी. दे... परि, गोई,स्गत्कि.च्ज्त, 
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कत्तेंब्यों का पॉलन नहीं करता तो वह दण्ड वा भागी होता है। राजनीतिक विज्ञान 
में भुटय रूप से कानुनी वर्चव्यों का ही अध्ययत्त रिया जत्ता है ! 
कानूनी कर्सव्यों के प्रकार 

कानूनी कत्तेब्यों मे निम्नलिप्चित कत्तव्य महत्त्वपूर्ण हैं 

(!) राज्य के प्रति भक्ति- प्रत्येक लागरिक का अपने राज्य के प्रति विष्दा 
और भक्ति रखना सदसे पहला कत्तेब्य है। राज्य भक्ति का अर्थ यह है कि एक 
नागरिक को अपने राज्य वे प्रति किसी भी हालत म॑ विश्वासघात नहीं करना चाहिए । 
उसे ऐसा भोई कार्य नही करना चाहिए जिसस राज्य का अहित हो । उसे राज्य मे 
शास्ति और व्यधस्था बसाय॑ रखने मं योग देना चाहिए। उसे विदेशी आक्रमण के 
समय अपने देश की स्वदच्त्रता वी रक्षा हैतु सेना मे भर्ती होकर अपने श्राणों का 
बलिदान नरने के लिए तत्पर रहता चाहिए । 

(2) काहूनों का पालन-कानूनों का तिर्माण समाज ने करपाण के लिए 
सेषा समाज में शान्ति और व्यवस्था बताये रखने के लिए दिया जाता है। अत 
प्रत्येक व्यक्ति का यद्‌ कत्तव्य है कि वढ राज्य के छादूतों का पालत करे । यदि व्यक्ति 
बानूती का उत्लघन करते हैं तो इससे समाज में अशान्ति और अध्यवस्था उत्पन ही 
जायेगी तथा ऐसी स्थिति में व्यक्तिपो की स्वतस्त्रता जौर अधिकार भी खत्तरे मे पड 
जायेंगे । अत कानूनों का पालन करना व्यक्ति तथा गंमाज दोनों के हित में है | थदि 
राज्य का कोई कानून समाज हित वे विरुद्ध है तो उसे समाप्य करवाने के लिए 
स्यक्तिषो को नैतिक और गवेधाविक साधनों का राहारा सेना चाहिए 3 

(3) करो का भुगतान - शासद को सुचारु रूप से बजाने वे लिए तथा राज्य 
की प्रगति के लिए राज्य को धन बरी आवश्ययता होगी है । इस धस को प्राप्त करने 
के लिए राज्य अनेग प्रकार के कर सगाता है। नागरिकों का यदढ्ध पवित कत्तिव्य द्वो 
जाता है कि वे ठीक समय पर तथा पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्यो का भुगतान 
करें । 

(4) मताधिकार का उचित प्रधोग -लोक्लान्विक देशों में शासन के 
सचासन के सिए जनता अपने धतितिधियों या निर्वाचिस करती है। अच्छे शाशन के 
लिए यह आवश्यक है दि जन प्रतिनिधि उच्च कोटि दे हो ! अत तागरिकों का यह 
कर्तेव्य हो जाता है कि वे योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही अपना सत दें। सभी 
भागरिको को जाति, धर्म तया धन के लालच में न पर्कर केतल राज्य के हित में 
अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए 

कुछ विठ्धात सवा-भाव से सार्यजनित पद ग्रहण करने यथा राज्य व्मचारियों 
को उसके कक्तंव्यों के पाचन मे सहायता देते के कार्य को भी कत्तव्यों की इसी श्रेणी 
मे ऱते हैं | परच्चु इनको विशुद्ध रूप फे कानूनी पर्च॑व्य कटना सट्दी नहीं है क्योकि 
इनका पालत न किये जाने पर व्यक्ति को विसो प्रकार कय दण्ड नहों दिया जा सकता | 
बल्छुव इन्हे राजवरितिक कर्तव्यों दी श्रेणी मे ्म्ि् दिया जात्रा चाहिए 
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अधिकार और कर्तंव्य मे सम्बन्ध 

अधिकारों ठया कत्तंव्यों मे घनिष्ठ सम्बन्ध है | ऊपर से ये दोनो एक दूसरे के 
विरोधी प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव मे ये विरोधी ने होकर एक दूसरे के पूरक हैं। 
एक के बिना दूसरे का अस्तित्त्द कायम नहीं रह सकता। इसलिए विद्वानों ने अधि- 
बार और वर््तेब्य को समाज रूपी गाडी के दो पहियो के समात बताया है। समाज का 
विकास इन दोनों के पूर्ण सहयोग से हो हो सकता है। अधिकार व्यक्ति को मांग है 
तथा कर्तव्य समाज को मांग है। अधिकारों को माँय व्यक्ति समाज से अपने ए्यकि- 
तत्व के विकास के लिए करता है तया क्यों की माय समाज अपने हित के लिए 
श्यक्ति से करता है । इस प्रकार अधिकार और वर्त॑ व्य एक दूसरे के पूरक तथा एक 
दूसरे पर आश्रित हैं। डॉ० वंनी प्रसाद के शब्दों मे, “अधिकार और कतंव्य एक ही 
वस्तु के दो पहलू हैं। यदि क्षोई उनको अपने ध॑प्टकोण से देखता है तो वे अधिकार 
हैं भोर यदि कोई उनको दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है, तो थे कत्त ब्य हैं।” थो 
भीनिवास शास्त्रों का भी यही विचार है। उनके अनुसार, “अधिकार और कत्तष्य 
दो भिन्न रृष्टिकोणों से देते जाने के कारण एक हो वस्तु के दो नाम हैं ।"* 

अधिवार और क्लों व्य का धनिष्ठ सम्बन्ध निम्नलिखित झृपों में स्पष्ट किया 
जा सकता है 

(2) एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर््तौ८ष्प है प्रत्येक अधिकार मे 
कर्तव्य छिप्रा हुआ है। एक व्यक्ति वा अधिकार शमाज के दूसरे ब्यत्तियो का कर्तव्य 
होता है । एस व्यक्ति के अधिवारों का आदर करना दूसरों का कत्त'ब्य बने जाता है। 
उदाहरणार्थ यदि मुसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वा अधिकार है ठो इसके 
माथ-साय मेरा यह कत्तें व्य भी हो जाता है हि में दूसरों के इस अधिकार का सम्मान 
करूँ । 

(2) छत्तंब्यों के अभाव से अधिकार सुरक्षित नहीं - ब्त॑ व्यों के पालन में 
ही अधिकारों के अस्तित्त्व वा रहस्य छुप्रा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने बधिकारों का 
उपभोग तभी कर सकता है जद अन्य व्यक्ति उसके मार्ग में बाधक न बनें । उदाहरण 
बे लिए, यदि एक व्यक्ति को जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा का अधिवार है तो दूसरे 
अ्वत्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस अवधिवार के प्रयोग में कोई बाधा 


]. "गाल भार (४० 3ऋ९८5 रण ऐड इड06 फ्रतड व गाद ॥0005 30 
प्रष्षत्र #ण0 ०९ $ 0७8 5970फ0॥/, ऐहए श6 शशा5$ ३ जार 
[00०05 30 प्रल्या गिणा। पीह इध्यातफुणआ। ण ०ऐोहा5ड, ऐ2५ अद वणा।ड 

++एः 86 ए:डडकपे 


2. “[राह्ड॥5 397 ठप्065 ३76 ऐह बचाए ]00504 ७६ #07 (४० 46: 
एणहा ता भाव्फ 2 >--+9५, $ 80250 


शाज० के मुल शिद्धा ०, 36 


562 ] 


उपस्थित्त न करें । इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने अधिरर ठभी सुरक्षित रह सवते 
हैं जप सभी अपने वत्तव्यों वा ठीव प्रगार से पालन करें । डॉ० देनो प्रसाद ने लिखा 
है कि “यदि प्रत्येक ध्यक्ति केवल अधिकारों फा हो ध्यान रखें तथा दूसरों के प्रति 
अपने कत्त यो का पालन न करें तो कितो के भो अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे 0 
वाइटड वा भी यही सत्र है कि “केवल दत्तंव्यों के ससार मे ही अधिकारों का 
अहृत््य है ।!” 

(3) कत्त॑ंव्यों के पालब फे लिए अधिकार आवश्यक - यदि कर्त्तव्यों ने अमाव 
में अधिकारों वा कोई महत्व नहीं है तों अधियारों वे अभाव मे कत्तंव्यो का पालन 
भी प्रम्भव नहीं है । कुछ विद्वानों का यह मत है कि सम्राज में वेवल कत्तंव्य ही होने 
चाहिए, अधिकार नही | फ्रामीसी विद्वान डिग्दो (202५0) का मत है कि ''कल्पाण- 
कारो राज्य मे केवल पर्त्तव्य हो होते हैं अधिकार बहीं ॥” परन्तु यह विचार सही 
नही हैं । यदि राज्य मं व्यक्ति को कमी प्रवार के अधिकार प्राप्त न हो, तो वह 
अपने कर्त ब्यो का दीक प्रकार से पालन नही कर सकता । जैसा कि प्रो० सास्को ते 
लिखा है कि “हमे अपने फत्त ध्यों का पालन करने के लिए कुछ अधिकारों की आव- 
शपकता होती है ॥” 

(4) प्रत्येक अधिकार अपने में एक कर्त्तष्य -प्रत्येश अधिकार व्यक्ति वी 
वेयक्तिक उद्ति के साथ-साथ सामान्य हिलेगी वृद्धि का एक साधन होता है। 
इसलिए व्यक्ति के प्रत्येक अथिकार के साथ यह ऊत्तंध्य भी लगा हुआ है जि बह 
अपने अधिशारों का प्रयोग रामान हि को घ्यान में रखते हुए करे। इस तरह्‌ 
प्रत्येय' अधिकार अपने में एक कर्न॑व्य भी है। 

(5) अधिकार तथा फत्त व्य एक हो वस्तु के दो रूप अध्रिपार नौर कर्त्तव्य 
एक ही बस्तु के दो रूप हैं । इत दोनों का सम्बन्ध कार्५ और कारण जैसा है । प्रत्येक 
अधिकार के दो पहलू होते हैं - व्यक्तिगत औौर सामाजिक । “व्यक्तिगत दध्दि से जो 
अधिकार है, वही सामाजित इच्टि से कर्ताब्य बन जाता है ।” इस प्रकार एक व्यक्ति 
का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य बन जाता है तथा दूमरो का अधि 
कार एक व्यक्ति का कत्तेच्य बन जाता है। 

उपयुक्त विवेवन से यह स्पप्ट है कि अधिकार दया कर्त्तव्य दोनो का आपत्त 
में घनिष्ठ सम्पन्ध है। बस्तुत दोनों एक हो सिस्के के दो पहलू हैं। एक में बिना 
दूसरे वे अस्तित्व की कल्पना ही नी की जा सकती । दोनों एक दूसरे के प्रतिविम्ब 
की तरट्‌ हैं। प्रो० लास्को के गतानुसार अधिकार कर्तव्य से चार प्रकार से राम्बन्धित 
है () "मेरा अधिकार तुम्हारा कत्तव्य है! (2) 'मेरे अधिकार मे यह कत्तव्य 
लिहित है कि में तुम्हारे भी समान अधिकार को स्वीकार कर (3) “मुझे अपने 
अधिकारों का प्रयोग सामाजिक द्वित मे चुद्धि करने को दृष्टि से करना चाहिए तथा 

(4) 'चूंकि राज्य मेरे अधिवारों को सुरक्षित रखता है तथा उनकी व्यवस्था करता 
है अत. राज्य दो सहायता करवा मेरा क्त्तव्य है।! वस्तुत स्पग्राजिक जीव्य को 
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प्रेष्ठसम रूप प्रदान करने वा एक्माय उथाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति निष्ठापूर्य्र 
अपने कतंव्यों का पालव बरे। महात्मा गाँधो के शब्दों म, “आप अपने कत्त ब्यों का 
पालन कोजिए, अधिकार तो स्वत हो आपको मिल जायेंगे ।”! 


कप 


व 


अम्यास के प्रइन 


अधियारों का क्या अर्थ है ? अधिकारों कै प्रमुख प्रकारा का सक्षेप्र मे परीक्षण 

कीजिए । 

अधिवारों के पमुख सिद्धालों वा सक्षेप में परीशण वीजिए । 

प्राहृतिक अधिकार सिद्धान्त का आालोचतामक परीक्षण कोजिए | 

लोकतत्त्र सया समाजदादी राजवीतिर व्यवस्थाओं में अधिकार के स्वस्प गे 

अन्तर को स्पष्ट वीजिए । 

इस रथ्टिकाण का परीक्षण कीजिए कि वत्तब्यों की अतुपस्थिति मं अधिकार 

निर्थर हैं। (राजस्थात विश्द०, 977) 

“सशक्त राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण हैं कि नागरिकों वे कत्तव्य नोगरिक 

अप्रिकारों की पूव दशा हात है। इस कथन की विवेचता कीजिए । 

वत्तव्य वी ध्यास्या बीजिए तेथा इस क्यत की विवेचना कीजिए कि 'अधि- 

कार और वत्तंव्य एव ही सिकते के दो पहल है ।! 

सोकवत्याणजारी राज्य द्वारा अपने दागरिकों वा प्रदान किय गये अधिकारों 

का बणन कीजिए और इने अधिवारा से सम्बन्धित कत्तव्य वतलाइए । 
(राजस्थान विश्व० 973) 

अधियारों के सम्यन्ध में तिम्तलिखित सिद्याल्तों का आलोचनात्मक परीक्षण 

बीजिए 

(क) कानूनी सिद्धाल (स) ऐतिहासिक सिद्धान्त (ग) आदइणवादी सिद्धान्त 

(घ) सामाजिक कल्याण सिद्धाल्त । 


४ एचाणिग ३0७ (0॥९$ भाव ॥!5 ७] एन द्रघणाणात्या? (0 
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स्वतन्त्रता और समानता 
[फ्ष्छःर 0 ६एएआ।परर] 


...0#0$#.....-तजतजतम+++ 
“स््रतन्त्रता के अतिरिक्त शायद हो कोई ऐता शग्द हो शिसरे इतने 


दलित भावायें लिये जा सकते हो और मिसने मानव मस्तिष्क पर इतना 
विभिन्न प्रभाव डालता हो"! ++ माप्टेस्व्यू 





स्वतत्भता और समानता वत्तसात सागरिक जीवय जे आरश हैं । सायरिक 
जीवत वे इत आदर्णों का जन्म पास की राज्य श्रात्ति के द्वारा हुआ हैं। पास की 
जनता ने राजतन्त से मुक्ति पाने वें विए तथा अयत देश से लोकतस्त्र की स्थापना 
के लिए स्वतस्तता और समानता के आदर्शों को विज्ञेप महत्व दिया और तभी से 
ये दोनो बाइशं तोरतत्थ के आधारभूत सिद्धान्त माते जात जाने सगे हें ) यहाँ हम 
इस दोतों आदशों का विवेचन वरेंग । 
खतत्वरदा >(ब्वारत्थनर शियी 
स्वतन्यता का गलत अथथे - स्वतन्वता वा अप्रेजी रूपात्तर लिबों (0०79) 
है जिसको उत्तत्ति लैंदिन भाषा के लिदर (/0८7) शब्द से हुई है। लिदर का अर्थ 
है बग्धनों का बअनाव | अत शब्द ब्युसत्ति की हृष्टि से स्वतन्त्रठा का अय॑ नियत्रण 
अथवा वन्धनों का अभाव समझना जाता है । अनेव लोग स्दतस्तता का तात्पर्य इसी 
रूप मे लेते हैं । उतरे अनुसार मनुष्य को अपती इच्छानुमार काम करने देना चाहिए 
लगा उसके किसी भी पाप में बिसी प्रशाद वा बाहरी हस्तक्षेप अथवा रगदट नहीं 
होनी चाहिए। हाउस तया रूसो के जनुसाए प्राकृतिक अवस्था मे मनुष्या को ऐसी हो 
स्वतत्तरता प्राप्त थी । होंब्स के शत्दों में, “स्वरदन्‍अता वा अये बत्धर्नों के अभाव से 
है ४” परन्‍नु स्वतन्त्रता का यह अर्द बहुत ही विशृत है। यदि पत्येव थ्यक्ति को अपनी ५ 
इच्छानुसार कार्य करन की स्व”न्वता दे दो जाय त्तो इसके परिणाप्स्वस्प समाज में 
अशात्ति और अराजक्ता उत्पत हो जायेगी। ऐसो परिस्विति में स्वतन्त्रता केवल 
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सबल अथवा शक्तिशाली लोगो वा ही ध्राप्त होगी और निर्वलों वे लिए स्व॒तन्तता का 
कोई अर्थ नही होगा । 


बल्तुत बत्थनां अयवा प्रतितरन्धों के अभाव का नाम स्वतन्त्रता नहीं है। 
स्वतन्त्रता का यह अर्थ नकारात्मत् है। जैसा कि प्रो० बार्कर ने कहा है कि, जिस 
प्रकार कुरूपता के अभाव का नाम सोम्दर्य नहों है, उसी प्रकार प्रतिबन्धों के अभाव 
का नाम स्वतन्त्रता नहीं है।” स्वतन्त्रता के इस अर्थ का तात्पय॑ स्वच्छरदता व 
मनभानापन है और कोई भी समाज व्यक्ति को इस प्रकार वा व्यवहार करत का 
अधिकार नही 4 सकता । 


स्वतन्त्रता का सही अय व परिभाषा-पंटल के शब्दों म * स्वतन्त्रता का 
समाज मे केवल नकारात्मक स्वरुप हो नहों है, वरन्‌ सकारात्मक रवरूप भोहै।" 
इस रुप म॑ स्वतत्तता का तात्यय दों बाता से है प्रथम तो, इसका तालय॑ ऐस 
अवमरों की भ्राष्ति स है _जिसम व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास सम्भव हो 
सबे । द्वितीय मनुष्य एक साम्राजिक प्राणी है। अपने अधिकारों का उपभोग करते 
समय उसे दुसरे के अधिवारा का ध्यून रसना पड़ता है। इस प्रकार दूसरों के 
अधिकार तथा साम्राजिक नियम व्यक्ति की स्वतस्त्रता को कुछ हद तक मर्यादित 
करते हैं। अत पूर्ण अवसर तया उचित प्रतिबन्धो को व्यवस्था का नाम ही 
स्वतस्त्रता है। 


अनेत विद्वानों ने इसो अये को ध्यान मे रखते हुए स्वतस्त्ता को परिभाषाएँ 
दी हैं। हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार “ब्रत्येक व्यक्ति थहूं सब छुछ करने के लिए स्वतस्त्र 
है जिसको वह इच्छा करता है, बशतें कि वह स्सो अन्य व्यक्ति कौ सम्तात स्वतस्त्रता 
का हतत सहों फरता हो ४"? सीले के! अनुसार “स्वतन्त्रता अति शासन को विरोधी 
है ("४ प्ेकेन्ती के अनुसार, “ स्वतस्त्रता सब प्रकार के प्रतिसस्थों का अभाव नहीं, 
अपितु अनुबित प्रतिबस्धों के ध्यात पर उचित प्रतिवरस्धों की व्यवस्था है।”3 मॉण्टेस्क्यू 
के अनुसार “'स्वतम्त्रता का तात्पर्य ऐसे कार्य करने की छूट है भो भाववोचित हों ।" 
प्रो० लास्की ने भी एक स्थान पर ऐस ही विचार प्रकट क्यि है। उनके अनुसार, 
/स्व॒तन्तता से तात्पं उसने सामाजिक परिस्थितियां के अत्तित्व पर प्रतिबन्ध के 
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असाव से है जो आधुनिक सब्पता मे व्यक्ति के सुज के लिए जत्यन्त आवश्यक हैं (”! 
सन्‌ 789 ई० वी मानवीय घायणा में भी यही वहा गया है कि, “स्वतन्त्रता बहू 
सब कुछ करते की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को क्षित्तो प्रकार का 
आधात न पहुंचे ।” 

उपरोक्त सभी परिभाषाआ मे स्वतन्त्रता को उचित प्रतिवन्धों वी व्यक्षस्या 
के रूप में चित्रित किया गया है। स्वतन्तता वा एए और अर्ये भी है निसका सम्बन्ध 
अधिकतम अवरारों की प्राप्ति से है। स्वतस्तदां का अर्थे अधिक सकारात्मक है। 
स्वतन्त्रता वे इस स्वरूप वी व्यास्था करत हुए प्रो० लाहको ने लिखा है कि, “स्वतस्दता 
का तात्पय ऐसा वातावरण बताये रखना है मिसमे व्यक्ति वो अपने पूर्ण विकास के 
लिए आवश्यर अवसर प्राप्त हो सके ।"? प्रीन व भी इस भम्वन्ध में लिखा है कि, 
'स्वतन्यता उन कार्यों को करते अयवा उन यहतुओ के उपभोग दरने की शक्ति का 
माम है जो करते अथबा उपभोग करने योग्य हों ४”४ महात्मा गाँधी के पनुभार, 
« स्वतस्तता का अर्य तियस्त्रण का अभाव नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के विकास की 
अवस्याभों की प्राप्ति है ।” ध हि 

अत स्वतत्वता का वास्तविक अर्य आत्म-विक्राम के पूर्ण अवमरों की प्राप्ति 
अगवा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निरल्तर अभिव्यक्ति के अवसरो का होता है । 

स्वतल्त्रता की परिभाषा की उपयुक्त विदेचना म हम दो तत्त्वो का समत्वय 
मिलता है_ (!) व्यक्ति को उसके व्यत्तित्व के विकास के लिए अधिव्ाधिक सुविधाएँ 
प्राप्त होनी चाहिए, (2) समाज के हित म व्यक्ति बी स्वतस्व॒ता पर झुछ विमल्लण 
भी आवश्यक है। अत स्वतस्थरता की सही परिभाषां इन शब्दों मछी जा सकतीं है 
कि, ' तियन्तित तथा सर्यादित बातावरण के अस्तर्गत ब्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए 
अधिकतम अवसरों को प्राप्ति का नाम ही स्वतत्जता है ॥" 

स्वतन्त्रता क्या महत्त्व - मानव जीवत में स्वतस्त्रता का बहुत बडा महत्त्व है। 
स्वतन्त्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभावित्र प्रटृत्ति है। स्वतन््ता के द्वारा हो 
इ्यक्ति अपने जीवन को सुखी वना सकता है तवा अपने व्यक्तित्व वा पूर्ण विक्रास कर 
सकता है। इसलिए व्यक्ति के विभित्त अधिकारा में स्वतन्तदा का अधिकार एक 

महत्त्वपूर्ण अधिकार है। स्वतन्त्रता के दिना मादव, सम्यता सस्कृति,कला, साहित्व, 
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विज्ञान आदि सभी का विक्स स्क जावा हैं। इस प्रहवर व्यक्ति और समाज दानो वे 
विवास वे लिए स्दतस्तनता आवश्यद है| स्वेन्‍न्ततां के महत्द को स्पष्ट करते हुए 
अग्रेजी विचारव जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि “स्वतस्त्रता के बिना सत्य अधिक 
समय तक जौधित नहीं रह सकता।” इटली के प्रसिद्ध देशभक्त में जिनी ने कहा है कि, 
"स्वृतस्प्ता का अधिवार व्यक्ति को इसलिए दिशा जाता है वर्योकि इतके अभाव 
से व्यक्ति अपने छिसो भी कर्तंब्य वर पालन नहों कर सकता है ५ पदि बोई शक्ति 
व्यक्ति के इस अधिकार को छोनती है तो हर सम्भव उपाय द्वारा अपनी स्वतन्त्रता 
को वापिस प्राप्त करता व्यक्ति का मूलमूत कर्तव्य है । 
स्वतन्त्रता के रूप 

राजनीति पिज्ञम वे विचारक्ो ने स्वतन्त्रता वे अनेक रूपों वा प्रतिपादन 
किया है। उतम ते बुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित है 

() आाुतिक स्वतन्त्रता (िवाण! ॥0८/)--इस धारणा के अनुसार 
स्वतस्त्रता प्रड्डति वी दन है। मनुष्य स्वमाव-से ही स्वतन्त्र है। वह रब प्रकार के 
बम्धनों वे विर्द्ध है परत्तु समाज मनुष्य पर अतेव़ भ्रत्रार के बन्धन लगा देता है। 

_हझूसो ने इस सम्बन्ध से विश हे वि “मनुष्य स्वस्थ उन्पस्न होता है परम्नु प्रत्येफ 
स्थान पर वह दन्धनों छे जरूदा हुआ है” सामाजिक धविदा छिद्धान्त के मानने 
वाले विचारवी मे अबुसार ध्राएतिर अवस्था (राज्य की स्थाएना से पूर्रं वी अवस्था) 
मे मनुष्यों यो इसी प्रवार वी प्राउतिक स्वतस्ता प्राप्त थी। मलुध्य वे बार्यों पर 
बिसी प्रशार वा कोई नियन्वण यही था । 

प्राहतित स्वतन्त्रता भी यह धारणा बहुत ही भ्रागीतिपूर्ण है। निरपेक्ष सवतन्ता 
अराजकता वा जन्म देती है जिसे विसी को भी स्वतन्धता सुरक्षित नहीं रह सकती 
है । वारतवित्र स्वतस्त्रता तो संगठित समाज में ही सम्भव हो संक्ती हैं। फ़िर भी 
एक अर्थ में प्राइनतित्र स्वतस्थतरा वे विचार को स्दीवार क्या जा सत्ता है और 
बह यद है पि सभी व्यक्ति समान है तथा सभी को उनते व्यक्तित्व के विकास वे लिए 
समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक 
प्रतिवन्ध ने लगाये जाएँ । 

(2) ध्यक्तियत रक्‍तन्द्रता (2९5०० ॥0000)) - ध्यतित सवतसपदा का 
तातय॑ यह है कि जिन बातो का सस्वस्ध व्यक्ति के 'स्व' (527) से है, उन पर जिसी 
प्रकार का प्रतियन्‍्ध नही होना चाहिए। व्यक्ति के 'स्व' से सम्बन्ध रखने वाली बातों 
में घान-पात, वेश-भूषा, रहनन्सहन, धर्म, आजीविका, पारिवारिक जीवन आदि 
सम्मिलित किये जाते है । व्यक्तिवादी तथा वहुलवादी विचारको ने इस स्वतस्वता को 
दूसरे सभी राजनीतिक अधि हारो में अधिक महत्त्वपूर्ण माता है। उतरे अनुसार राज्य 
को ब्यत्ति के निजी मामलों में जिसी प्ररार का हस्तशेप सही करता चाहिए | मिल 
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जथा बरद्रेण्ठ स्मल ने स्वतन्त्रता के इस रूप का अवल समर्थन क्या हैं। मिल के 
शब्दा म प्रत्येक ध्यक्ति को पूर्ण व्यक्तिगत स्वतत्नता होनी चाहिए, जब तक उसके 
कार्य दूसरे के कार्यों में बाधा न डालें । ब्यक्ति अपने स्वयं, अपने शरीर, भस्तिप्क और 
आत्मा पर हम्प्रमु है ।२ 

परत्तु इस सस्वन्ध में बठिनाई यहे है कि वर्तमान समय मे समाज ढय स्वष्टप 
इतना जरिल हो गया हैं वि शायद ही कोई दिपय ऐसा हो जिसे पूर्णतया व्यक्तिगत 
बहा जा सऊे | व्यक्ति बे किसी भी काय वा प्रभाव स्वय उसी नक सीमित नहीं 
रहता बल्कि उसवा प्रभाव आवश्यक रूप से समाज पर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के 
सभी कापाँ पर दिसी ने दिसी रूप मे राज्य का वियल्वण आवश्यक समझा जाता है। 
फ्रि भी इस विचारधारा में इनती सत्यवा अवश्य है कि जिन वातों का सम्बन्ध एक 
व्यक्ति विशेष से है, उनके विषय मे उसे पूर्ण स्मत्त्रता प्राप्त होरो चाहिए । 

(3) नापरिक स्वतस्त्रता ((/५४ 7#८॥))- नागरिव स्वतन्त्रता बहू 
स्वतन्त्रता है जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। गैटल के 
अनुसार, “इसमे स्वतत्त्र रूप से कार्य करने की स्वाधोदता और हस्तक्षेप से मुक्ति 
शामिल है। इसमे थे अधिकार और विशेषाधिकार शामिल रहते हैं. जिन्हें राज्य 
निश्चित फरता है तथा जिन्हें वह लागू भो करता है।” इस प्रकार तागरिक स्वतन्त्रता 
के दो पहलू होते हैं. (!) ध्यक्ति को अपने सम्बन्ध से निर्णय लेने शयां इष्छातुसार 
कार्य करने की स्वरतस्तता हो, (2) व्यक्ति के कार्षों में अन्य व्यत्तियों तथा राज्य का 
हस्तक्षेप न हों। नागरिक स्वतत्त्रता वीं सदेसे बड़ी विशेषता थरह हैं कि राज्य कै 
कानूत में इसरा कम होता हैं लथा राज्य वे बानून इसकी रक्षा दरते है। डॉ० 
आाशीर्वादम्‌ के अनुसार, “नापूरिर स्वतस्त्रता के अन्तर्गत जीवन की स्वतस्त्रता, कानून 
के समक्ष समता, निजी सम्पत्ति की सुरक्षा, विचार और अभिव्यक्ति को स्वतस्त्ता 
त्तपा विवेक को स्वतन्त्रता आदि सम्मिलित हैं।” सक्षेत्र में, नागरिक स्वतन्छता 
शारीरिक और मानसिक दबात के विरुद्ध सरक्षय है, चाहे यह दबाव किसी न्यक्ति की 
और से हो या सरकार की ओर से हो । इसमे वैगक्तिक स्वत्खता भी शामिल है 

नाय्रिक स्वतल्व॒ता का क्तर लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी दाज्यों मे एक" 
सा नही होता । इस सम्दन्ध मे केदल इतना ही कहा डा सव॒ता है कि, “जिस राज्य 
में भागरिक स्वतस्त्रता का स्तर जितना अधिक ऊँचा होता है, वहू राम्य में उतना ही 
अधिक लोश्तब्रात्मरु एवं सोस्क्ल्याणरारों होता है (" है! 

(4) राजनोतिक स्वतस्त्रता (?०॥५०५ [3७७709) - राजनीतिक स्वतन्तता' 
से तात्पय यह है कि नागरिकों को शासन के कार्यों म सक्रिय झूप से भाग लेने की 
सुविधा प्राप्त हो । लफसकी के शब्दो मे, “राज्य के बार्षों मे सक्रिय रूप से भाग लेने 
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के श्रधिकार को राजनोतिक स्वतन्त्रता कहते हैं ।” लोक्यॉंक ने राजनीतिक स्वतन्त्रता 
का वर्ष देघानिक स्वतन्त्रता से लिया है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के अस्त, 
मतदान झा अधिकार, प्रतिनिश्ियों को चुनने तदा परदच्युत करने का अधिकार- 
निर्वाचित होने वा अधिकार, योग्यता के काघार पर सादे शनि पढ प्राप्द करने का 
अधिकार तथा सरकार के कार्यों को आलोचना करने का अधिकार शामिल है । 
साहको के क्यन के अनुसार राजतौतिक स्वतस्वृता नागरिक स्वतन्तता की 
पूएक' है। राज्नीतिक स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता । राजनीतिक स्वत- 
जब्त केवल लोकतन्त्र में ही सम्मद है, इसलिए गिलकाइसट ने कहा है कि 'राज॑- 
सोतिक सदतस्त्रता सोकतत्तव का हो दूसरा नास है 
(5] आधिक स्वतत्त्रता (8:०7०7० 7छध्याए)--आधिक स्वतन्त्रता का 
तात्पय यह नहीं है कि व्यक्ति को आविक क्षेत्र में पूर्ण स्वतस्प्रतां प्रदात पर दी जायें 
दगा याज्य का तियन्द्रण कम से कम हो। इसका तात्पयं वस्तुत ऐसी आधिक 
व्यवस्था से है जिसमे व्यक्ति आधिक हृष्टि से दूसरो के पराधीन न हो तथा सत्र 
व्यक्तियों को अपती आधथिक उल्नति करने के समान अवसर प्राप्त हों। सरहको के 
मतानुमार, “माधिक सवतस्त्रता से हमाए तात्पं यह है कि व्यक्ति को अपनी भौविका 
उपाजन को पर्याप्त सुरक्षा तया अवसर प्राप्त हो। उसे बेफारों कौर घुफ्मरी के 
निरन्तर पय से मुक्ति प्रिलनों चाहिए ।”? ऐसी स्थिति के अभाव में मनुष्य उन दायों 
से बच्छा नहीं होता जो खुले बाजार में देचे भौर घरीदे जाते पे। (प तरह 
आधदिर स्वतत्तरता का बास्‍्तविर अर्थ 'लापिक सुरक्षा से है । 
आधिक स्वृतस्थता का एफ दुसरा पहलू 'उद्योए्ठ प्रें स्वशासत' है । इसका 
ठात्पयें महू है कि उत्पादत व्यवस्था के तिउस्वेण में श्रमिक्षों वे प्रतिनिधियों का हाप 
द्ोना चाहिए । इस प्रकार के स्वशासन अयव्रा आदिक लोक तत्त्र के अम्ाव में श्रमिकों 
का शोषण होता है तथा श्रमिर वर्ग पूरी तरह पदी लोगों कौ कृपा पर तिमंर हो 
जाता है। अत आविक स्वतन्त्रता का तात्यय आधिक विपमताओं तया आविक 
दबाव के अन्त से है । 
(6) राष्ट्रीय स्वतखता (002 ],0८४७)--राष्ट्रीय स्वतस्पता से 
ताटरयें बाह्य नियरत्रण की स्वतन्त्रता अयदा स्पराज्य से है जँसा कि सोकमान्य 
-विल्क ने कहां या विस्वराज्य प्र्येर राष्ट्र का अन्ममिद् अधियार है । प्रत्येक राष्ट्र 
कया अपता एक स्वतत्त्र राज्य होता चाहिए और उस राज्य को बाहरी हृष्टिसे 
प्रभुत्वसापभ्न होता चाहिए। दूमरे राज्यों को उसके मामलों में हस्तक्षेप दरने का 
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कोई अधिवार नही होगा चाहिए वस्तुतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आधार के विना 
उपक्तिगत स्वतस्त्रता सम्भव नहीं है वयोरि स्वतन्त्र मानव समुदाय ही सच्ची 
जागरिक और आधिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है । 

इसमे कोई सम्देह नही कि व्यक्तिगद स्व॒तस्त्रदा के समान राज्यो के लिए भी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आापश्यद हैं। फिर भी जिस प्रदार सामाजिक हित की दृ्टि से 
व्यक्तिगत स्वतसन्तता को नियस्त्रित किया जा सकता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण संसार 
के हित्त की दृष्टि ते राज्यो की स्वतत्त्रता को भी मर्पादित किया जानता चाहिए। 

(7) नंहिक स्वतस्डता (रण [0०0))--एक व्यक्ति को चाहे सब 
प्रकार की स्वतम्त्रताएँ प्राप्त हो, परन्तु यदि वह नैतिक हृ्टि से स्वतस्त्र नहीं है तो 
उसे स्वतस्त्र महीं कहा जा सकता । नैतिक स्वतन्त्रता के बिना सामाजिक और राजन 

मौतिक स्वतस्पता का कोई साध मूत्य वहीं रह जाता ) नैतिक स्वतस्ता का ताएपर्य _ 
उस्त स्पिति से है जिसमे व्यक्ति स्वार्य-रहित होकर अपने विदेक के अनुसार कार्य 
करता है तथा दूसरों के व्यक्तित्व फा सच्चा सम्मान करता है। यदि कोई व्यक्ति” 
शवायें के दशीभूत होहर अपने विवेक के विरुद्ध बश्यं करता है, तो उसे नैतिक 
हृष्टि से स्वतस्प्र नही कहा जा सकता । प्रीक, शेसाके तथा फाण्ट ने नैतिक स्वतन्त्रता 
पर जोर देते हुए कहा है कि 'नंतिक ह्वतस्प्रता मे हो मनुष्यता का विकास सम्भव है 
लोकता*्त्रिक शासत>पवस्था मे नेतिक स्वतन्त्रता का होगा अत्यत्त आवश्यक्ष है | 
विभिन्न ध्यवस्थाओ मे नागरिक स्वतन्त्रताओं का स्वरूप 

नागरिक स्वतस्व॒ताएँ सोकतान्त्रिक तथा समाजवादी दोतो प्रकार की राज- 
नीतिफ व्यपस्पाओं में उपलब्घ होतो हैं परन्तु दोनो मे इनके स्वरूप तथा महत्त्व भे 
अन्तर है । दोनों प्रकार की राजनीतिक ब्यवस्थाओ मे नागरिक स्वतस्त॒ताओं का 
स्वछप निम्नलिखित है . 

5... लोफतान्विक व्यवस्था मे लागरिक स्वतस्थताएँ--लोकतान्जिक राग्य द्वारा 
राग्प के अन्तगरंत रहने वाले सभी नागरिको को अतेक प्रकार कौ नागरिक स्व॒तन्त्र- 
ताएँ प्रदाव की जाती हैं । इन स्वतस्त्रताओ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति 
तथा विवार-स्दातस्थ्य की रक्षा करना एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में योगदान 
देना है ) कुछ प्रमुख स्वतम्त्रताएं विध्वलिसिव हैं . 

(॥) व्यक्तियत स्वतस्त्रवा--लोकठम्त्रीय व्यवस्था से व्यक्तियों को व्यक्तिगत 
स्वत-त्ञता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन का पूर्ण विकास | 
करने के सुअवस प्राप्त होते हैं तथा उसे कानूनों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 
अपनी इच्छानुसार काम करने तश अपनी जीविका स्माने की छूट होती है। राज्य 
किसी भी व्यक्ति वी कोई विद्येप काम घन्धा या व्यवसाय करने के लिए दाध्य नहीं 
कर सकता । उसे झीवन की भी सुरक्षा प्राप्त होती है । व्यक्ति को अपनी इच्छानुसाए 
धर्म का पावन करने तथा उसरा प्रचार बरने दी स्वतन्त्रता होतौ है। जब तक | 
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बानूत द्वारा उसका अपराध सिद्ध न हो जाय, तब तक न तो उस्े वन्‍्दी बनाया जा 
सकता है और न उसे दण्ड ही दिया जा सकता है। 

(2) नागरिक स्वत्तत्मता--लोकतान्धरिक राज्य मे व्यक्तियों को भनेक प्रकार 
को नागरिक स्वतन्तताएँ प्राप्त होती हैं । उदाहरण के लिए उन्हें विचार-अभिन्यक्ति, 
लेखन व प्रेस की स्वतस्त्ता, शाल्तिपूईंक सभा प्रदर्शत करते की स्वतस्त्रता, अपने 
हिंतो की पूर्ति के लिए सगठन या समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता, देश के किसी भी 
ज्ञाग मे भ्रमण करने, निवास करते ठथा सम्पत्ति अजित करने की स्वतन्त्रता प्राप्त 

ह्टोती है | 

हा (3) राजनोतिक स्व॒तन्त्रता--लोकता-्त्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकोंको 
शासन के कार्यों मे सक्रिय रूप से भाग लेने की स्द॒तन्द्रता प्राप्त होती है। नागरिकों 
को विया किसी दबाव के अपने प्रतिनिधि चुनने, निर्वाबित होने, उचित योणता के 
आधार पर सावंजन्कि पद प्राप्त करने तथा सरकार के कार्यों की आलोचना करते 
की स्वतःत्नता होती है। 

लोइताम्त्रिक राजनीतिक व्यदस्थान्ने मे ब्यवितयों को नागरिक स्वतन्तताएँ 
केवल प्रदान ही नही की जाती, अपितु उनके सरक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाती 

है। यदि राज्य नागरिकों वी इत स्वतस्त्रताओं का अपहरण करता है तो नागरिक 
स्याय(लय थी शरण लेकर अपनी स्वतन्दरदाओं की रक्षा कर सबते हैं। परन्‍तु लोक- 
सान्त्रिक व्यवस्था में सामाजिक समानता तथा आधिक न्याय का अभाव पाया जाता 
है शिसके कारण राजनीतिक तथा दागरिक स्वतस्त्रताओं का उपभोग केवल कुछ 
साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं, सवेसाधारण इनका उपभोग नहीं कर सकता । 

सामाजवादो व्यवस्था में तागरिक स्वतस्त्रताएं--समाजवादी ध्यदस्था मे भी 
नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतस्त्रताएँ प्राप्द द्वोती हैं परन्तु उद स्वतन्त्रताओं 
का स्वरूप लोकतास्त्िक राजदीतिक व्यवस्था से भिन्न होता है। प्माजवादी व्यवस्था 
में ब्यक्तियो को निम्तलिखित स्वतन्जवाएँ प्राप्त होती हैं 

(!) सामाजिक स्वतम्त्ता “-समाजवादी व्यवरंधा में सामाजिक स्वतस्त्रवा 
पर विशेष जोर दिया जाता है। इस व्यवस्था मे सभी जातियो तथा राष्ट्रीयताओ के 
लोगों को बिता किसी भेद-भाव के आाधिक साहकृतिक, सामाजिक राजनीतिक और 
सरकारी क्षेत्र में पूर्ण समानता के अधिकार प्रदान किये जाते हैं। स्त्रियों वेया पुरुषों 
में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है! स्तियों को पुरुषों के समात वेतन, 
विश्वास, अवकाश, सामाजिक बीमा तथा दिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। यदि 
कोई किसी भी आधार पर सामाजिक भेदभाव फैलाने की कोशिय करवा हैतो 
उम्रका यह कार्य दण्डबीय अपराध साता जाता है । 


(2] साणरिक तथा राजदीतिफ सथलाला--समानवाी कण 
व्यक्तियों को ना्गरि स्व॒तस्थताएँ प्राप्त हैं 
क्तियो को नागरिव तथा राजनीविक स्वतस्त्रताएँ करने, सगठत बनाने, 


को भाषण देने, विचार प्रकट करते, लेख लिखते, तमा के 
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प्रदर्शन बरने भादि की स्वतन्जताएँ प्राप्त होदी हैं ॥ परन्तु व्यवहार में इस समस्त 
स्वतन्वताओं का अथौग समाजयादी विचारधारा वी बालोचनां करने के लिए नही 
चरन्‌ उसको दृढ बनाने के लिए ही किया जा सकता है। इसी प्रहार सेद्धान्तिक हृष्टि 
से सभी नागरिकों कौ मत देते, अपने प्रतिनिधि चुनते, ब्यवस्थापिकाओ में स्वय प्रति* 
निधि के रूप मे निर्वाचित होने तथा सरकाद की आलोचना करते आदि राजनीतिक 
स्वतम्वताएँ प्राप्त होती हैं। हिन्‍्तु ये सव स्वतस्त्रताएँ भी केवल दिखावे के लिए 
होती हैं। प्राय" स्माजवादी राजतीतिक व्यवस्था वाले राज्यी मे एक ही राजनीतिक 
दल्त होता है । इस्त व्यवस्था में अ्रत्य राजनीतिक दलो का अस्तित्व नही होता । जन- 
साधारण का काम स्वय चुनाव लड़ना अथवा स्वतस्त्र रूप से अपने प्रतिनिधियों को 
चुनना नहीं है बरन्‌ दल हारा मनोतीत उम्म्ोदवारों को ही अपना मत देना है । 
(3) स्राधिक्त स्वतत्वता-समायवादी व्यवस्था में आथिक स्वतस्त्रता का 
अर्थ लोकतस्त्रीय व्यवस्था से भित्र होता है । इस्त व्यवस्था में आधिक स्वतन्त्रता को 
अपेक्षा आर्थिक सुरक्षा १२ अधिक बन्न दिया जाता है। हर नागरिक को काम भ्राप्त 
करने तथा विश्वाम और अवकाश का क्षष्रिकार श्रदान क्या जाता है। इस व्यवस्था 
मे इस बात पर विशेष ध्यात दिया जाता है कि प्रत्येक ब्यक्त को जीविकोपाजन के 
लिए काम मिलें, उसको वेकारी तया भुखमरी के भय से मुक्ति भले तथा उसकी कम 
से कम इतमी आय अवश्य हो वि दह अपनी सभी मूलगत आवश्यकताओं को समुचित 
ढगय से पूरा वर पके । व्यक्तियों वो दीप्रारी दृद्धादस्था तथा काम न कर सफने की 
स्थिति में राज्य की ओर से रुहायता प्रदान बी जातो है। इसमे श्रमिकों का न तो 
शोषण होतर है और त वे लोरतान्विक व्ययप्या के समान घनी लोगो की हपा कर 
लिर्र टृ रहते हैं । अत इस व्यवस्था में लोगों को दर्षाप्त आधिक भुरक्षा प्राप् 
रहती ६€। 
हर उपरोक्त दीनों राजनीतिक व्यवस्थाओ को विवेचता करने के पश्चात हम 
विष्कपें रूप रे कै जह्‌ ३ े कि लोख्ता न्विक राजती तिक व्यवस्था राजनीतिः राजतीतिक ढ तीतिक 
स्वतन्शता पर अधिक जोर देती है जवहि सः डः 
कक समारेवा पर माधव मकर ३ मोजबादी व्यवस्था सामाजिक और 
> दा ती मिड सवहरतता को सायकता 
वर्तेमान समय मे प्राय सभी रिचारको 
डाजतीतिक सवत्तस्शृतता को छार्चक बनाना है तो रा 22030 755 
की स्थादता अत्यस्त आवश्यक है ६ इसके अभाव से राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राय. 
निरयक ही । यह विस्नलिसित अष्घपरों दर सवृष्ट किया जा सकता हैः हि 
राज़तौतिक सवतन्तता सामाजिक 
स्वतन्त्रता को दास्‍्तविक एवं धारक बनाने के मिप यह बाग 
सामाजिक घगानढा जी स्थापना हो सामयदिक समारता से तालय॑ यह है कि समाज 
हे घती विन, गे वलीच तथा छूशाछूत बा दि का कोई भेश्माव नहीं होना चाहिए। 
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समाज में सभी व्यक्तियो को अपने व्यक्तित्द के विकास के लिए समान अवश्तर एव 
सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए । सामाजिक समानता के लिए यह भी आवश्यक है कि 
समाज मे कोई विशेषाधिक्रार प्राप्त वर्ग न हो, वानूत की हृष्टि में सभी समान 
समसे जायें, सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था हो तथा सरकारी पदों पर वी 
जाने वाली नियुत्तियाँ किसी भेदभाव के आधार पर न की जाकर केवल योग्यता दे 
आधार पर की जायें। यदि समाज में ऐसी समानता नहीं होगी तो राजनीतिक 
स्वतस्त्रदा केवल उच्च वर्ग के लोगों का विशेषाधिकार बन कर रह जायेगी और 
साधारण लोगो के लिए उसका कोई मूल्य नही रहेगा । प्रो पोलाई ने ठीक ही लिखा 
है कि “स्वतस्तता को समस्या का केवल एक हल है और बह हल समानता में 
निहित है ४! 

राजनीतिक स्वतस्वता आधिक न्याय पर आधारित--इसी प्रकार राजनीतिक 
स्वतन्त्रता को वास्तविक एवं सायंक बनाने के लिए सामाजिक समानता के साथ साथ 
आर्थिक समानता अयवा आशिक न्याय की स्थापना भी अत्यन्त आवश्यक है। जँसा 
कि प्रो लास्‍की न लिखा है कि “राजनीतिक स्वतन्त्रता तब तफ बास्तविर नहीं हो 
सकतो, जब तक उसके साथ वास्तविक आायिक समानता भी न हो ।/! 

आधिक समानता अबवा आधिक स्याय से तात्पयं यह है कि समाज से समी 
व्यक्तियों का भोजन, वस्त, निवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं 
की पूि अदश्य होती चाहिए जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोपण नहीं बर सके । 

गोगो वी आय में बहुत अधिक असमानठा न होनी चाहिए तथा इस बात दी व्यवस्था , 

होनी चाहिए कि समाज के सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्व 
हो जाने के पश्चात्‌ ही किसी को भोग-विल्ास की सुविधाएँ मिलें। 

आज सभी विचारक इस बात को स्वीयार करते हैं कि आविक न्याय के 
अभाव मे व्यक्ति वो भी राजदीतिक रवतन्त्रता वा वास्तविक उपभोग नहीं कर 
सकते ॥ जैसा वि कि हब्यनु से व जल कहा है वि “दक्ष भूझे व्यक्ति बे लिए स्वेतन्तवा का 
वुपा मूल्य है ? बह स्व॒तस्त्रता को न तो था छकता है और म पहन सकता है ।” यह 
वास्तविकता है कि जो व्यक्ति दिन-रात परिश्रम बरके दोनो समय के भोजन का 
प्रबन्ध करने में ही अपना सारा समय लवा देदा है, उसके पास ने तो इदता समय 
होता है और न इच्छा-शक्ति द्वी होती है कि वह सार्वजनिक कार्यों मे इिविचस्ती ले 
सके और अपने राजनीतिक अधिकारों का यूरा उपयोग कर सके। वि्धत व्यक्तियों 
से यह आजा करना हि वे अपने मताधिकार का उचित उपयोग करें, अनुबित प्रतीत 
होता है। इसी प्रक्ञार निर्यन ब्यक्ति के लिए मायरिक एवं राजनीतिक स्वतस्त्रताओ 
का बया मूल्य है ? साधत-सम्पन्त होने के बारण इत समस्त स्वतस्थताओं का उपभोग 
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ड्यवहार में केबल घतनिर वर्ग के लोग ही करते हैं, साधारण लोगो के लिए इनवा 
कोई महर्व नहीं है | वस्तुत एक तिर्धंव व्यक्ति वा धर्म, ईमाव और दाजनोति 
सभी गुछ पेट भरने ठक सीमित हो जाती है । प्डित नेहरु ने बहुत हो स्पष्ट शब्दों 
में यह कह है ति ' चुछे ध्यक्ति के लिए मताधिह्वार मयवा राजनीतिक स्वतालता 
पका कोई पृत्य नहीं है ।” 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि माथिव न्याय के 
अभाव में नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्थताएंँ रभी भी घास्तविक नही हो सकती। 
लासकी ने रीक ही सिछा है ति “या तो राज्य सम्पत्ति पर प्रमुरद्द कायम कर ले 
अन्यथा सम्पत्ति हो राध्य पर अपुत्व क्षापम कर लेगो ।”! क्लोल का भी यही मठ 
है हि * आथिक सपएतता के असाद में राननोतिक स्वतस्पता केवत एक भ्रम है ।"ै 
अन्चे में जोड (0० 5 %| 30०0) के शब्दों में यह कहा या सकता है कि /आधिक 
5 के बमाद में दास्तविर राशदीतिक स्वत्त-्ता फप्ो भी उपलब्ध नहीँ हो 
घकती है ।” 

घाम्राजिक समानता एवं आशिक ग्याय का संरक्षण 

जैसा कि उपर बह गया है कि दामाजिक और अधिक न्याय के भाव मे 
राजमोदिक स्वतन्पता तथा अधिकार मृत्यहीन हो जाते हैं। अनेक दिचारकों के 
अगुसतार लोव ता>्त्रक राजनी तिव व्यवस्था समाज मे सापाजिक सभानता एवं आधिक 
न्याप स्थापित परदे मे अममर्थ रहती है। इसके विपरोत समाजवादी राजनीतिक 
व्यवस्था समाय ये सामाजिक सगानता एवं अर्पदक न्याय को सरक्षण प्रदान करके 
राणभीतिक प्वृठ-अता को गायक बताने भे महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। इस कथन 
के समर्धन में गिर्गलिखित तक अस्तुव किये जा सकते हूं; 

() छोवता£त्रक राजदीतिक व्यवस्था मे ध्यक्ति की नागरिक स्वृतस्त्रताओों 
और राजवीतिब अधिदादों प्र अधिक बल दिया जाता है जबकि समाजवादी 
ब्यवस्था में व्यक्ति वे आधिक अधिकारों जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार, विश्वाम 
और अवब!श पी अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा के अधिकार कौ यब्िक सहत्ता 
प्रदात वी जाती है। इस सम्बन्ध में स्टालिन ने यहा था कि “हुक बेकार ध्यक्ति के 
लिए जो भूछा है और परिक्षण करने पर भौ रोटी नहीं कमा सकता, ध्यह्ि 
स्वतस्तता का वया ध्य है ? वास्तव में साच्चो स्वतस्पना बहाँ सिल ररुतो हज 
शोषण को समाप्त कर दिया जाय, बेकारी न हो, भौछ चांपते को आदश्यकता 
हो तथा भात, रोटी या भक्ञान छिन जाने का भय ने हो ।४ गे 
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(2) लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था मे नागरिक स्वतस्त्रताओं एव अधि- 
कारों का केवल उल्लेख ही किया जाता है, उद अधिकारो की प्राप्ति के साधनों का 
नहीं । इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था मे नागरिक स्वत-त्रताओ एय राजनीतिक 
अधिकारों का केवल उल्लेख ही नही किया जाता अपितु उन साधनों की व्यवस्था 
भी की ज़ाती है जिदके द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं अधिकारों का वास्तविक 

“ किया जा सके । 

(3) बोकतान्त्िक व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को राजनीतिक हृष्टिसे 
सवत॑त्त्र बनाता होता है परन्तु व्यक्ति की सच्ची स्वतन्व॒ता तभी हो सकती है जब 
उसे भौतिक क्षावश्यकताओं की डिन्‍्ताओ से मुक्त कर दिया जाये । इस उद्देश्य की 
पूर्ति केवल समाजवादी व्यवस्था ही करती है । 

(4) छोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था आयिक स्वतन्त्रता पर जोर देती 
है । उसका थह विश्वास है कि यदि आधिक क्षेत्र में व्यक्तियों को स्वतस्त्रता प्राप्त 
होगी तो सब नागरिकों को अपनी उन्नति के समात अदसर मिल जायेंगे। किन्तु 
व्यवहार में आ्िक स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप सम्पत्ति कुछ लोगो के हाथों मे 
केन्द्रित हो जाती है और राजनीतिक स्व॒त॒स्त्रता का उपभोग केवल धनिक बगं के 
व्यक्ति ही कर सकते हैं । स्राधारण जदता के लिए नागरिक एवं राजनीतिक रवतात्र- 
ताओ का कोई मूल्य नहीं रह जाता है ॥ 

इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था आ्िक स्वृतम्जता के स्थान पर आधिक 
समता की स्थापना पर अधिक बल देती है। वह आथिक विपमताओ का अन्त करके 
सभी व्यक्तियों के जीवन की क्रावश्यकताओ की पूर्ति पर अधिक ध्याव देती हैं। उसका 
मूल मन्त्र यह है कि जब तक सभी व्यक्तियों की स्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति 
नही हो जाती, तब तक किसी को भी भोग-विलास की वस्तुओं का उपभोग करने 
का मधिकार नहीं होता चाहिए। 

(5) समाजदादी व्यवस्था केवल बाथिक समानता की ही बात नहीं करती 
अपितु उसका विश्वास है कि आविक क्षेत्र में 'स्वशासन की भुविधा' भी होती 
चाहिए । उसको यह मान्यता है कि यदि श्रमिक्त को अपने कारखाने के प्रवन्ध मे 
अपनी राय देने का अधिकार न हो, तो उसके अम्य अधिकार निरघंक हो जाते हैं। 
अतएव, समाजवादी व्यवस्था राजनीतिक स्तर के साय-माथ आधिक स्तर पर भी 
व्यक्ति को स्वशासन प्रदान करती है । 

(6) समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था उत्पादन की व्यवस्था को स्वतम्त 
ड्यक्तियों के हायो मे नहों छोडतो अपितु उसका समाजौकरण करके सब प्रवार के 
शोषण का अल्त कर देती है । उसमे उत्पादन एव वितरण का आधार सामाजिक 
हि हग हम यह कह सकते हैं फ्रि केबल राजनीतिक स्वतन्त्रता एव अधि- 
कर मिल जाने से दी व्यक्ति अपना पूर्ण दिवास मही कर सकता जब तक कि समाज 
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पे उसी म्यूवतम अधवश्यवराओ री पूर्ति की ब्यदस्था न हो तथा समी इशशक्तियों की 
सुधार शवस्नर एवं सुविधाएँ प्राप्त न ही ] समाजवादी व्यवस्था व्यक्ति को भोतिक 
आदश्शुक्ताओं को पिता से मुक्त १ रके उसे जपने ब्यक्तित्द का विवश करते के 
बबएर प्रदान बस्ती है। लढ हम तह सबते हैं कि सौकतामिध्रिक राजनीतिक 
व्यवस्था को दुदना मे गरमाजवादी शाजबीतिर व्यवस्था कापाजिक समातवा हवा 
अआंदिव स्शाम रॉ रास्ण करते के अप्रिर समर द्वोठी है 

रागनीतिफ स्वतन्पता के उपयोग में बाधक तत्व 

राजतीतिर ए्वतस्थठा कै वास्‍्तविव उपभोध में बनेश तहद बाया डांपे हैं। 
जर तब इस रत्पों वाए निशवरण नहीं होगा, तब तक उ्ताव के सभी स्वत अपती 
इजवी तिक स्वशम्स्ता वा रहों झपथोर नही वर बरकेगे। ये ते निम्बलिखित हैं: 

(॥) अधिपेद--राजनीतिब हत्या के बा मे लविदेक एक रहुत बढ़ी 
बाधा है। अपियेती स्वकि से तो योग्य उम्मीददार का चयत ही कर प्र॒कता है घोए 
ने सही ढय के भप७ गशावितार ना प्रयोग ही कर सकता है । ऐसा व्यक्ति बहुत ही 
आतानी है पुर शाशनोविक नेताओं के बहकावे में मा जाता हैं 

[2 रत -दछधिदा धथवा निर्धनता भी राजनीतिक स्वृतम्शता की एक 
परवस शत्रु है। निधेत व्यक्ति ई थिए, जो हर समंध पक पेड भरते की निता मे 
व्यस्त रहता है, मदाधिकार ठप आय शाजतोतिद स्वतस्थतामों का कोई मृस्य नहीं 
है? बह थीे हे पषों के लिए मासानी से अपने मत की देन देहा है। पशके पास 
इंतगए कसय ही नही रहता हि बहू अपनी शाजनीतिक स्वतस्थताओं तथा अधिकारों 
भा उप्रोग पर के । 

(3) अच्याव--यदि समाज में रिसी बर्य को विशेषायिकार प्राश हैं और 
बहू पर निम्त वर्षों के झपर अत्यावार रा है हो ऐसी श्यिति में दिष्ल बर्षोंके 
जिए राजनीतिक स्वतम्तता क्ेयत एप दिश्वावे वी चीन है। गिप्त देश में धाह-प्रपा, 
जाकि-भेद, रए भेद देगार था जग्य सामाजिक अनमारताएँ विद्यप्रात हो, वहां पर 
राजनी तिए स्वत्तन्मता का उपहोय केवल झच्च यर्ष के लोग ही कर पाते हैं। 

(4) शॉयिक शोपण--यदि समाज में अर्धदद दिषमताएँ फली 
बर्द के ढ्वारा दूसरे वर्गों वा शोषण विया जा रहा है तो ऐसी र्पिति न्ले 57१ 
इवतन्थता! का उपभोग केपल साध्रत सापन्न लोग ही कर सकते हैं छल तोष नही । 
पूँजीवादी व्यदस्या से अमिरो के लिए इंसो कारण राजतीतिर स्वत्तता का कोई 
मदृत्व नही रुपया है 

(5) मफ्शदायरिबता- साम्प्रदाविरता के भावनाएँ मनु पे 
सही बतः देतो हैं। इस भांवता से प्रेरित होकर व्यक्ति पा कर 
सम्पदाय के उम्मीदेवार के पक्ष मे ही उपता भह देता है, चाहे वह कितता घी 

कपोपप क्यो वे हो? बह अक्ट्रीप हिदों सी दक्ष करके सी बगने सड़ीर्ण हितो 
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को प्रमुखता देता है | अत. ऐसा व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का दुरुपयोग 
करता है। 
संक्षेप में हम यह सकते हैं कि जब तक अविवेक, दरिद्रता, अन्याय, 
शोषण एव साम्प्रदायिकता राजनीतिक व्यवस्था पर आघात करते रहेंगे, तब तक 
राज नीतिक स्वतन्त्रता केवल एक औपचारिकतां मांत्र बन कर रहें जाती है । अंत' 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के वास्तविक उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि इन 
घुराइयो को समाप्त किया जाये। 
स्वतन्त्रता और कान, न का सम्बन्ध 
स्वतन्त्रता और कानून के सम्बन्ध में दो विरोधी विचारधाराएंँ प्रचलित हैं। 
कुछ विधारक तथा विचारधाराओं के झनुतार तो स्वतन्त्रता और कानून परहपर 
विरोधी हैं। उतके अनुसार कानून वा क्षेत्र जितना अधिक व्यापक होता है, व्यक्ति की 
स्व॒तन्त्रता वा क्षेद उतना ही सीमित हो जाता है। दूसरे बिचारकों के अनुसार 
स्वतन्त्रता कानुन के द्वारा हो तम्भव होती है तथा कानन स्वतन्त्रता की रक्षा 
करता है। 
कानून स्व॒तस्त्रता का विरोधी-व्यक्तिवादी तथा अराजकतावादी दोनो विचार- 
धाराएँ इम बात का समर्थन करती हैं कि कानून स्वतम्त्रता का विरोधी है । व्यक्तिवादी 
विचारक इस मत के समर्थक हैं कि राज्य एक प्रभुत्व-सम्पन्न सत्या होने के कारण ऐसे 
कानून बनाता हैजो व्यक्ति फी स्वतन्त्रता का हनन करते हैं। अत उनके अनुवार 
स्वतस्त्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं ॥ अराजकतावादी विचारकों के अनुसार 
ह्वतन्त्रता का भर्थ सभी प्रकार के बन्धनों का अभाव है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति 
को अपनी इच्छातुसार कार्य फरते कॉ अधिकार होना चाहिए तथा उसके कार्यों पर 
किसी प्रवार का कोई तियम्त्रण नहीं होना चाहिए। उनके अनुसाए राज्य के कानून 
शक्ति पर आधारित होने के कारण ध्यक्ति की स्वतन्त्रता को सीमित करते हैं। अतः 
वे कानून के साप-साथ स्वय राज्य का भी बन्‍्त कर देने के पश्ष में हैं। विलिपस 
गाडविन का यहू कथन है कि “कानून स्वतस्व॒ता के लिए सबसे अधिक हानिकारक 
झत्पा है ।!! 
हानून स्वतस्त्रता का रक्षक--इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के समर्थकों 
का यह मत है कि कानूत स्वतन्त्रता का विरोधी नहीं बल्कि रक्षक है। उतके अनुसार 
राज्य के कामून ब्यक्ति के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं तथा उसमे 
धृद्धि करते हैं। शंकर के शब्दों मे, “जहाँ कानूत नहों होता, वहाँ सवतसत्रता भी नहीं 
रह सकती /”? रोम के प्रसिद विद्वात लिसरो (0८८००) ने लिखा है कि “हम 
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ह्वतात्र होते के लिए हो कानूनों के दाप्त बनते हैं।” विधोबी हे हम्दों मे, ' जहाँ 
वियन््रण होता है, वहीं ह्वताइता का अस्तित्व होता है ।” छोॉह्को के बनुत्ताए, 
“स्वदन्कता यर लगे हुए अंकुश मकुय के सुष्त में वृद्धि करते हैं, उसे यटाते नही हैं ” 
हॉकिंग में तो यहां तक कहा है कि “व्यक्ति जितनी लधिक ह्वतस्तरता चाहता है 
उतना ही अधिक उसे सत्ता को अधौवता र्पोकार करने के लिए तत्पर रहना 
घाहिए ।४ झुसो के शब्दों मे, “अपने द्वारा बदायो गयी दिध्ि को अधीनता ह्ढी 
स्वतन्त्रता है ४ प्रो रिची के अनुसार, 'ररयक्ति के आत्म-विकास के महत्त्वपूर्ण 
अवसर फल रूप में स्वतस्लता कानूत की हो उपझ है। बह कोई ऐसी वहतु नहीं है 
जिपका सत्तित्ष राप्प के कार्यक्षेत्र से बाहुर हो /"5 

उपर्युक्त विवरण के लराधाद पर हम कह सकते हैं कि वातून के रिता 
सच्ची स्व॒तत्वता सम्भव नहीं है। कानून सोने प्रकार से व्यक्ति को स्वकञ्ता की 
रक्षा करता है; 

(!) अध्रिक्ार-लेत्र का लिधरिण--कानून व्यक्तियों के अधिकार-सेत्र का 
तिर्धाएण करता है जिपके अत्तर्गत सप्री व्यक्ति बिना झितो हस्तक्षेप अपदा रोक- 
टौक़ है अपरदी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। 

* (2) ख्तालता का सरक्षण--कानूव सभी नागरिकों की समाव स्वतलवता 
का संरक्षण करता है। वह ऐसे वातार रण का निर्माण करता है जिममे सभी थव््याक्त 
सोगरिक अधिकारी का पूछ उपभोग कर सकें । 

(3) दस की व्यवस्था -कानून यह भी छाप्ट कर देता है कि मदि कोई 
व्यक्ति अपने अधिरार-श्वेव व! उल्त्घन करता है अयवा बह अग्य तागटिकों के 
अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, सो राज्य उनको दण्ड देगा। 

* इस प्रकार हय देखते हैं कि राज्य के कानून व्यक्ति को स्वतग्ञता के भागे 
में थाने बी बाधाओं को दूर करते हैं । कानूव के अभ्वाद ये चारो ओर अशान्ति, 
अराजकता तथा उच्छू धलता फंस जाग़ेगी और ऐसी 'दिवति में व्यक्तियों की केवल 
हवठन्वढ़ा ही नहीं अपितु उनके जीवच का अस्तित्व भी ख़बरें मे पढ जाऐपा ।॥ अत, 
कापून सामाजिक जीवन को नियमित ररके शान्ति और व्यवस्था को स्थापना करते 
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हैं तथा स्वतन्तता को सम्भव बवाते हैं। सल्लेप मे, हम यह कह सत्ते हैं कि 
“रवतात्रता तथा कॉतून का सम्बन्ध रक्षित और रक्षक का है, भक्षित और भक्षक 
का नहीं हे +" 

सभी कानून स्वतस्त्रता के रक्षक नहीं--यहाँ प्र यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि राज्य द्वारा निभित सभी कानून मनुध्य को स्वतन्त्रता को रक्षा नहीं करते हैं। 
जो बानून शास्त्र वर्ग की स्वार्ष-ध्िद्धि के किए बनाय जाते हैं तथा जो व्यक्ति के 
विकास में वाधा उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति की स्वतम्त्रता पर अनुचित रूप हे प्रति 
वबन्ध सगाते हैं, वे स्वतन्त्रता मे वृद्धि नहीं करते ॥ अत ऐसे कानून स्वतन्त्रता के मार्ग 
में बाधक हैं। रागरिकों को शास्तिपुर्भ एवं वैधानिक तरीरों से ऐसे अनुचित कानूनों 
ढंग विरोध करने का अधिकार है। इसके विपरीत जो कानून जनसाधारण के हित 
में वृद्धि करते हैं, थे स्वतन्तता के पोषक होते हैं। वास्तव में अच्छे झानून एवं हच्ची 
हवतस्थता में कोई भेद नहीं है । दोनो एक दूसरे के पूरक हैँ तया दोनों का लक्ष्य 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकात्त मे सहापता करना है। * 

समानता 
(8३०४४) 

समानता का गलत अर्य--स्वतम्त्रता के रामान समानता के अर्थ के सम्बन्ध में 
भी लोगों में मतभेद है । कुछ लोग समावता का यह अभे लगाते हैं कि मनुष्य जन्म से 
ही समान होते हैं, अत सभी को एक सो शिक्षा दी जाय, सबत्रो समान वेतन मिले, 
सबके साथ समान व्यवहार हो सबके पास रामान घत तथा सम्पत्ति हो, इत्यादि। 
समानता का यह अर्थ बहुत ही भ्रमपूर्ण है। व्यक्तियों में पूर्णश्पेण समानता कॉयम 
करना असम्भव है क्योकि प्रकृति मे ही मनुप्यो को असमान बनाया है।॥ प्रकृति ने 
प्रत्येक मनुष्य को शक्ति दुर्द्धि, भप, रग, स्वभाव आदि वी हंप्टि से दूसरों से मिन्‍्त- 
बताया है| जता कि अरस्तू ते कहा है दि “सभी व्यकित समान नहीं होते । कुछ 
धोष होते हैं और कुछ अपोग्प, फुछ शारीरिक रूप से बसबान होते हैं ओर कुछ 
निबंत, कुछ व्यक्ति विद्वान होते हैं ओर कुछ मूर्ध ।” अन्य दूसरे विचारकों का भी 
यही मत है वि मनुष्यों की योग्यता, क्षमता, स्वभाव तथा रुचि में इतती विभभिन्‍तता 
पाई जाती है ति समानता की बातें वरना निरयंक है। अत मनुष्यों में पृर्णे समानता 
कायम करने वी बात कहना समांदता का गलत अये संग्राना है । 

समानता का सही अवे--समानता क्या है, यह समसने के लिए हमे समाज 
में विद्यमाव असमातता के दोनों रुप्रो को समगता आवश्यक है । असमानता के ये दो 
झूप हैं--प्राइ दित असगानता तथा सापाजित अममादता। जैसा वि ऊपए वर्णव 
डिया यया है हि प्राकृतिक असमानता प्रति की देत है और इसका निराजरण 
सम्भव नही है । किस्तु साझाजिश' असमानता समाज को देन है। हम देखते हैं कि 
हमारे समाज में लाहो दच्चे ऐसे हैं जिनमे योग्यता नया प्रतिमा की कोई बसी नहीं 
होती परन्तु फ़िर भी उत बच्ची का वैया विशस नही हो पाता जैसा वि मम योग्यता 
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तथा प्रतिभा होने कई भी धनी लोगो के बच्चो या हो झठा है ॥ इसबप मूल काण 
सामाजिक विपमता है जिसकी वह से समाज के शमी ब्यक्तिपों को अपने ब्यक्तिल 
के विकास के लिए समान अवसर भ्राप्त नहीं होते । शजनी तिक विज्ञान मे समावदा 
ऐसी हो सामाजिक विपमताओो के अस्त से है। 

अधिक स्पष्ट रुप मे हम यह बह सकते है हि समानता का वाह्ठविक अर्थ 
पह है कि समाज्ञ के सभी व्यक्तिपो फो अपने व्यक्तित्व का विक्ाप्त करते के लिए 
समान अवसर तथा धमान सुविधाएँ प्राप्त होनी छाहिए। द्ुधरे शब्दों में, हम यह 
कह सकते हैं कि समान तथा राज्य भी मोर से पभी दागसिकिं को किसी प्रकार के 
भेद-भाव के विता विक्ाप्त के लिए समात अवश्नए प्रात किये जायें। समातता के 
अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रो त्तारहों ने लिछा है हि “समानता का तास्पाई, सर्वप्रथम 
कतेधाधिकाएँ के ममाव से है और द्वितोम, इसका तात्पर्य मह है कि सप्री व्यक्तियों 
को विकास के लिए पर्षाप्त अवसर प्राप्त हों (/? थ्रो अम्यादत्त परत ने इछ सम्बन्ध 
में लिखा है झि “समानता से त्ातपपे पह है कि ब्परित के व्यवितरद के बिकाए के 
लिए जिन सुदिधाओो को क्षादश्यकठा होतो है, वे समाज तपा राज्य द्वारा शबरों 
छष्पक्षतापुईक प्रशन की जानो चाहिए ९" 

समानता के विभिन्‍न रूप 

विम्िश्न विधारफो ते समागता के डित रूड़ो का वर्णन किया हैं उतमें 
निम्नलिखित रूप प्रमुस हैं 

() श्राहतिर शमावता --प्राइतिक घमानता का तात्पर्य सांघारणवरया यह 
भाता जाता है कि प्रडदि ले सभी मनुष्यों को अन्‍्म से छान बदावा है। किन्तु भंधा 
कि हम आर वर्णन कर चुड़े हैं हि शाइतिक समातता जंसी फिही बह्ठु का अरिठस्द 
सम्भद नही है। प्रफृतिक समतठा हा तात्पर्य झूवस इस रूद मे लिया जा सकता 
है. कि प्रत्येक व्यक्तित्त के व्यक्तिव को दूसरे के रमन समझ जाय तबा एक व्यक्ति 
है व्यक्तिव को दूसरे के व्यवितत्व के विक्य्ध का साधन नही माता जाय ; 

(2) साप्रामिक समामता--रगमानिर समावता का तातपय॑ यह है कि समाज 
में जाति, वर्ण, धर्म, खिंग बाद के आप्रार पर मनुष्यों के दौच डिसी प्रगार का भेद 
प्राउ मही किया जाध । समाज मे छिती भी व्यक्त तया दये को में तो विशेष 
गुबिधाएँ दी जायें थोर न कोई उन्ध्रत लगाये नाय॑ ) दूसरे शब्शे मरे हम यह कह 
छकते हैं कि सामानिक समादता को स्थाउता के लिए बह बआइश्यक है कि समाज मे 
दास-सेदा, बेगार, ऊँप-्तीच ढी। भादवा, जाहि-प्रथा आदिकों पूरी तरह समाप्त 
किया जाय तथा सभी ब्यक्तिया को दूसरे के समाद समझा जाय ॥ 
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(3) नागरिक समानता--नायरित समानता का ग्र्थ यह है वि सभी 
सागरिकों को समान रूप से नागरिक अधिकार प्राप्त होते हों और उनमे किसी प्रकार 
का भेद-भाव नहीं किया जाय । इसके अतिरिकत कातून को दृष्टि में सभी नागदिक 
समात समसे जायें तथा त्यायात्यो में अमोर-गरीद, ऊँच-मीच, छोटे-वड़े सभी के साथ 
समात न्याय जिया जाय ॥ राज्य मे 'कानून के शासन! (रिए/८ ० 7.89) को स्थापता 
होनी चाहिए । 

(4) राजनोतिक समानता--राजनीतिक समानता का तात्पयं यह है कि 
राज्य के सभी वयस्क व्यक्तियों को समान रूप से मत देते, निर्वाचित होने, सरकारी 
पद प्राप्त वरने तथा शासन के कार्यों मे भाग लेने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए | 
ये राजनीतिक अधिकार दुछ अपवादो को छोडकर (जैसे पागल, नावालिग, अपराधी 
आदि) राज्य के सभी व्यक्तियों वो समान रुप से प्रदान किये जाने चाहिए तथा 
राजनीतिक अधिकार प्रदान करते पे व्यक्तितयों के साध जाति, धर, रण, लिंग आदि 
के आधार पर कोई भेद-भाव नही किये जाने चाहिए। राजनी तिक समानता लोकतन्‍्त्र 
था आधार है। इसके अमाव में लोकतन्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती । 

(5) आार्विक समावता--अनेक विचॉरको का यह मत है कि जब तक आधिक 
क्षेत्र मे समानदा प्रायम नहीं होती, तब तवः राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं 
है । भ्राथिव समानता से तात्पय॑ एन के समान वितरण बयवा माय की समानता से 
नहीं है । इप प्रकार की आधिक समानता अस्म्भव एवं अप्राइठिक है। आधिक 
समानता का वाह्तबिक अप यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों की भोजत, बस्तर वे 
निवास सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं की धूर्ति अवश्य होनी चाहिए | सभी व्यक्तियों 
को 'झायिक स्यूनतम! वा अवसर प्राप्त होना चाहिए। समाज वी आिक व्यवस्था 
इस प्रकार की होनी चाहिए जिसप्रे एक वर्य दूसरे बर्ग का शोषण नहीं कर सके 4 
समाज के लोगों बी आय में बहुत अधिक असमातता नही होनी चाहिए | लॉस्‍्की के 
अनुसार, “आदयिक समानता छा तात्पय यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तिव 
हे पूर्ण दिक्यत के लिए रामान आविक सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त होने चाहिए /” 
वस्तुत आयिक सप्रानता लोकतन्त्र तया स्वतन्त्रता का बाधार है । 

स्वतन्त्रता ओर समानता में सम्बन्ध 

स्वतस्त्रता और समागतां से परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैं परन्तु कुछ रूडियादों 
विचारक इन दोनों को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं। अग्रेज इतिहासकार लॉ४्ड 

एह्टल को क्यन है कि ' समानता की प्रावना में सठतन्द्रता को आशार्मों पर पानी 
फेए दिया है”! ड्ो टाह्विल्त भी एक्टन वे' इस कथन से सहमत है। उनसे 
अनुमार, * स्वतर्त्रता और सम्तानता एक्न दूसरे को विरोधी हैं जहां स्वतस्त्रता है, 
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बहाँ सशनता नहीं रह सफ्तो कौर जहाँ प्मानवा है बहाँ हवतस्त्रता नहों हो 
शकतो (” इस विचारणाश के सर्वर छा मह सत है कि प्रकृति ने ही मनुष्यों को 
अपमान बवावा है, घत समानता कायम करता अंग्राऊृतिक एवं अध्यावहारिक है। 
इसके दिपरीत कुछ दूसरे विधारक स्वतस्त्॒ता कौर समान को एर-दूसरे 
का विरोधी नही बल्कि पूरक भावते हैं । उसके अदुमार सतादता के बिता स्वतस्थता 
ध्यर्थ और मारहीत है। रखो के शब्दों मे "स्प्रानता के दिना स्वतन्यता जीवित महीं 
रह सहती है ।'' जिम समाज में सभी लोगो को विदा के समात अवसर भ्राप्त नहीं 
होते, वह केवल धनी व्यक्ति ही स्वतन्तगा का लाभ उठा पाते हैं तथा विभ्त वर्ष के लोगों 
वो केवल मासमाच की अधवा दिखावे की ही रवतस्वता प्राप्त होती है। आज पी 
मरार्थिक क्रसमानता के कारण कैवत साधन-सा्एप्र व्यक्ति ही राजनौतिर ह्वतन्व॒ता 
वा उपभोग करते हैं। प्रो लॉहदी ने ठीक ही लिखा है कि “जहां पर छतोी छोर 
निर्त हों, शिक्षित और गशिक्षित हों, वहां पर मालिर और रोबक मवश्य मिलेंगे |" 
शो आसोवादप्‌ के एब्शें मे, /“दरि रववख्णता को अपडा सहम पूरा करना 
है हो यह आवक है कि समानता भी किसी न किप्तो रुप में उसके साथ रहे ।” 
आर एक, ढॉतो ने भी इसी प्रवार के वियार व्यक्त करते हुए कह्टा है कि "समातता 
की एक बड़ी मारा स्वतस्जता को विरोधी नहीं है, बल्रि उपरे लिए आवश्यक है (” 
बह्तुन स्वतत्मता के दास्तविक उपभोग वे लिए स्पधानता अर्मन्त आदश्यक है। 
भ्रो पोलई ने समागता के महत्व को बहुत ही पुस्दर शब्ों में इस प्रपार ब्यक्त 
किया है कि 'क्वहस्थता फो समस्या हा केबल एक हल है और वह हल समानता 
में हो निहित है 
इस अकार हम देशते हैं कि स्वतग्तवा तथा समानता एक-दूसरे की विरोधी 
नह्ढों, बत्कि पूरक और सहयोगी हैं। एक-दूसरे का होई मूल्य नहीं है। समानता के 
अशाद मे स्वतस्त्रता खोखली है और स्वतत्त्रा के बिता समालता तिर्यके एवं 
धारहीन है । 





अस्यास के प्रशव 
]. जगरिक स्वतत्वताओं के अ॑ एवं महत्त्व को स्प्रप्ट कीजिए । 
2. बोरवार्त्रिक एवं गसारवादी शाजनीतिक व्यवध्याओं में तागरिक स्वस्थ 
हांधों के स्वरूप तथा महत्व का परीक्षण कौडिए ! 
3. इस दृष्टिकोण था पृष्याइन कीजिए कि सामाजिक समातता एवं आधिक 
स्थाव के संरक्षण को स्थिति में ही राजवीतिक स्वत्वता सरार्धक होती है। « 
[राजस्थान दिश्व०, १978 
0 22, ्वदेन८र 
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'.. इस हृष्टिकोश का विदेचन कीजिए क्रि यदि बविवेक, दरिद्रता, 


» इस मत वी विवेचना कीजिए कि क्यतूत 
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* आप इस मत से सहमत हैं अथवा असहमत कि 'लोकत्ान्त्रिक राजनीतिक: 


अयवस्था, सामाजिक तथा आपिक समानता एवं न्याय का सरक्षण करे मे 
असम होती है । बपने उत्तर के समपयेन मे कारण दीोजिए। 


* आप इस मत से सहमत हैं अषवा ऋपहभत कि 'केदल सप्माजवादी राजनीतिक 


व्यवस्था ही सामाजिक दया आधिक समानता एवं न्याय का सरकप्षण करने में 
समर्ष होती है ।! मपने उत्तर के समर्थन मे कारण दोजिए। 

अन्याय, 
शोषण एवं सताम्शदा/विकदा राजनीतिक व्यवस्दश पर आषात करते रहें तो 
राबनीतिक क्दतस्तता त्रितात्त औप दारिकता बन जाती है १ 


हद स्वतन्त्रता परस्पर दिशेधी नहीं 


(राजस्थान विश्व०, 7977) 
“विभिन्न स्वृतन्तताओ का प्रावधान मात्र आाव: 


श्यक् नहीं है, गागरिकों की 
स्वृतन्तताओं को व्पावहवारिक उपलब्धि ही निषर्धिक तत्व है !! इस कथ॒त की 
विवेचनां कीजिए । 


हैं । 


* समानता वा सही अर्थ बया है ? समानता के विश्श्न रुपों का बर्णेर केजिए। 


(राजस्थान विश१०, 2975) 


इस दिचार का परीक्षण शोरिए कि. "आधिक एमानता के दिना राजनीठिक 


स्वतस्प्रता व्यय है ।” (राजस्पान विश्व», ] 975) 
स्वतन्त्रता एबं समानता परस्पर विरोधी हैं!” कया आप इस परत स्ले 
सहमत हैं ? (राजस्थान विज्व०, 974) 


“लिरुतर सतरूंता ही स्व॒तस्द्रता का मूल्य है (” इस कपन को ध्यान मे रखते 
हुए स्वतन्त्रता की रक्षा के विभिन्न उपायों कय वर्धन कीजिए ॥ 


(राजश्वान विएव०, 979 ) 


